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प्रो० मृत्युअ्जय प्रसाद मिश्र, भ्रध्यक्ष, राजनीति-विज्ञान विभाग, दर्शन साह 
कालेज, कटिहार की यह तीसरी पुस्तक प्रकाशित हो रही है। इ गलैण्ड में स्थानीय 
शासन के सम्बन्ध मे इस पुस्तक मे विद्याथियों के लिए अ्रच्छे साधत उपलब्ध हैं 
जिनसे उन्हे परीक्षा मे लाभ होगा । सामान्य ज्ञान के लिए सभी कोई जो राज- 
नीति-विज्ञान तथा इतिहास मे दिलचस्पी रखते है, इससे लाभ उठा सकते है। 
विद्लेषणात्मक ढग से स्पष्ट रूप से सरल भाषा में इसके भ्न्तर्गत विषय पर प्रकाश 
डाला गया है। इसके पूर्व भी इनकी जितनी पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है उनका 
व्रिद्यार्थी-समाज तथा अध्यापकगण ने समादर किया है। मुझे विश्वास है कि इस 
पुस्तक का भी सही मूल्याकन होगा और इसे उचित स्थान प्राप्त होगा। इनके 
लिखने की सरल शैली और विचार की परिपक्वता इसका वेशिष्द्य है। बहुत ही 
नजदीक से इनके साथ रहने का मुझे अवसर मिला है। इनके परिश्रम, लगन 
और सुलझे विचार से मै बहुत ही प्रभावित हुआ हू । इन गुणों के प्रतिबिम्ब इस 
पुस्तक मे भी दृष्टिगोचर होते है। इस पुस्तक के आकार से विद्यार्थी घबड़ायेगे 
नही, क्योकि विशद वर्णन के अ्रतिरिक्त प्रतिष्ठा (आनसे) के विद्याथियों के लिए 
जितने भी प्रइन इस विषय पर आ सकते है, सभी का उत्तर आसानी से उन्हें इस 
पुस्तक मे प्राप्त हो सकेगा । एम० ए० के विद्याथियों के लिए भी यह लाभप्रद होगा। 


मैं श्राशा करता हूँ कि प्रध्यापकगण एवं विद्यार्थीममाज इस पुस्तक को 
पसद करेगे जैसा कि मैंने किया है । 


कटिहार (पूर्णिया) ब्रह्मदेव नारायण सिन्‍्ही 
२६०४-१८ ६४ प्राचाय, दशन साह कालेज 


दो शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० ए० एवं बी० ए० आनसे के 
छात्रो की आवश्यकताओ को दृष्टि मे रखते हुए लिखी गयी है। किसी ह॒द तक 
एम० ए० के छात्र भी इससे सहायता ले सकते है। पुस्तक को यथाशक्ति सरल और 
सुबोध बनाने का प्रयत्न किया गया है। अँगरेजी मे इस विषय पर ग्ननेक ग्र थ है, 
लेकिन हिन्दी मे इस विषय का अधिकृत विवेचन करने वाले प्रामाणिक ग्रथों का 
बहुत ही श्रभाव है। प्रस्तुत कृति इस भ्रभाव का निवारण करने मे कहाँ तक समर्थ 
हो सकेगी, इसका निर्णय पाठक ही करेगे । इस पुस्तक को लिखने मे जिन विद्वानों 
की पुस्तकों से मुझे सहायता मिली है उनका मै आभारी हू । हमारे कालेज के 
प्राचायं श्रद्ध य श्री ब्रह्मदेव नारायण सिन्हा जी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके इस 
पुस्तक का प्राककथन ([70769070) लिखकर मुझे अत्यधिक क्ृतज्ञ किया है। 
इतना ही नही, इनके ही व्यक्तित्व की स्नेहपूर्ण छत्रछाया एवं समुचित मार्ग-प्रदर्शन 
के अन्तर्गत एक छात्र की भाँति रहकर मुझे इस पुस्तक को लिखने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ है। स्नेह एवं कृपा के उन्मुक्त दाता एव प्रेरणा के इस महान्‌ स्रोत के प्रति 
आभार एवं कहृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए मेरे पास योग्य शब्द नही है। अतः 
कृतज्ञता का भाव लेकर मुझे मृक रह जाना पड़ता है। 


इस पुस्तक को लिखने में हमे सालमारी कालेज के प्राचार्य प्रो० पृथ्वीचन्द 
अग्रवाल जी एम० ए० (द्वय) बी० एल० से भी बहुत ही प्रेरणा एवं मार्ग-दर्शन प्राप्त 
होता रहा है। मै इनका भी अत्यधिक कृतज हूं । इस पुस्तक का प्रकाशन हमारे 
मित्र प्रो० नरनाथ झा एम० ए० (अभंगरेजी-विभाग, दशेन साह कालेज, कटिहार) 
के ही परिश्रम एव सहायता से हो सका है। मै इनका भी अनुगृहीत हू । अपने 
कालेज के शअ्रपने मित्र प्रो० वीरेन्द्र झा (हिन्दी-विभाग) को भी में धन्यवाद दिये बिना 
नही रह सकता क्योकि यदि ये हमे आवश्यक पुस्तकों की सहायता नही देते रहते तो 
मैं इस पुस्तक को कदापि पूरा नही कर सकता था। इस पुस्तक को आप लोगो के हाथो 
मे इस रूप मे पहुँचाने का श्रेय भारती भवन के प्रोपराइटर श्री मोहित मोहन बोस जी 
को ही है। इसके प्रकाशन मे इन्होने प्रारम्भ से ही बड़ी सहृदयता एवं रुचि 
दिखलाई है तथा हमे बराबर ही अपने निर्देशन एवं सुझावों से प्रोत्साहित किया है। 
इनकी इस कृपा के लिए मै इनका चिर आभारी हू । 


श्रन्त मे, यद्यपि मैंने पुस्तक को त्रुटिहीन बनाने का प्रयत्न किया है, फिर भी 
यदि त्रूटियाँ रह गयी हो तो कोई आ्रांइचर्य नही । शिक्षा-जगत्‌ के जो विद्वान्‌ एवं मेरे 


(घ) 


मित्र इस पुस्तक की त्रुटियो एवं भूलो से मुझे अवगत कराने का कष्ट करेगे, उनका 
मै श्रति आभारी रहूंगा तथा उनके सुझावों को पुस्तक के आगामी सस्करण में यथा- 
सम्भव स्थान देने का प्रयास करूगा। 
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इड्जलेण्ड के स्थानीय शासन की वत्तमान रूप-रेखा एक ऐतिहासिक विकास की 
दन है। आज वहाँ जिस प्रकार की शासन-ग्रणाली काम कर रही है उसके 
पीछे एक अल्वन्त प्राचीन ऐतिहासिकता छिपी हुईं है। सम्पूर्ण शासन-पद्धति की 
जड अतीत में निहित नजर आती है।” मच पूछा जाय तो इसका इतिहास 
ऐग्लो-सेक्सन जमाने से ही प्रारम्म हो जाता है।* अतः इज्लेण्ड की वर्तमान 
स्थानीय शासन-प्रणाली के समुचित अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि इससे 
सम्बन्धित इतिहास, अर्थात्‌ इसके ऐतिहासिक विकास की पूरी जानकारी की जाय । 
ऐतिहासिक परम्परा के भली भाँति विश्लेषण के बाद ही वत्तमानकालीन स्थानीय 
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के इड्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


संस्थाओं के स्वरूप, काय तथा उनसे सम्बन्धित अन्य आवश्यक बातों का सम्यक 
ज्ञान हो सकता है। नीचे ऐतिहासिक विकास का एक विवरण प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 

प्रारम्भ काल से लेकर आज तक के इज्जलेण्ड के स्थानीय शासन के इतिहास 
को अध्ययन की सुविध। के लिए झुरूयतः छः भागों में विभाजित किया जा 
सकता है। 

१. आरम्भ काल से नामन विजय तक को प्रथम भाग माना जा सकता है। 
इस बीच स्थानीय शासन का स्वरूप प्रायः बदशता रहा है। लेकिन जंसा कि 
मेरियट ने लिखा है, इस अवधि में जितने भी स्थानीय क्षेत्र थे उन्हे अत्यधिक मात्रा 
में स्वतत्नता प्राप्त थी तथा उनका स्वरूप पूर्ण रूप से जनतान्त्रिक था। मैरियट के 
शब्दों में यह ?079प87 7,008] (७07००४776790 का युग था। उन क्षेत्रों 
की बनावट बहुत कुछ अंश में प्राचीन रीति-रिवाजों पर आधारित थी | 

२. नामन-विजय से १४वी शताब्दी तक दूसरा भाग माना जाता है। इस 
युग मे राजत्व और र 7+ कि न का केन्द्रीकरण हुआ | मेरियट ने इसे “397078 
8709 (679७2 (079700ए! का युग माना है। इस युग में नामेन- 
पविजेताओं ने अपने शासन की नीव बड़ी सुदृठ कर ली थी। स्थानीय संस्थाओं 
के ऊपर केन्द्र का नियंत्रण अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगा था । 

3. पन्द्रहवी शताब्दी से सन्‌ १८३२ ई० तक तीसरा भाग माना जाता है। 
इस युग में स्थानीय सस्थाओ पर केन्द्रीय नियंत्रण की मात्रा में काफी वृद्धि हुईं। 
स्थानीय शासन की संस्थाओं पर अभिजात-बर्ग का बोलबाला बढ गया था। इन 
पर धनी-वर्ग का नियंत्रण पर्याप्त मात्रा में कायम हो चुका था | 

४ सन्‌ १८३२ से श्य८्ण ३० तक चौथा भाग माना जाता है। इसी 
अवधि में इद्धलेण्ड के स्थानीय शासन की वास्तविक रूपरेखा तेयार की गयी। नये- 
नये स्थानीय क्षेत्रो का निर्माण किया गया और सबसे बड़ी बात यह की गयी कि 
सभी क्षेत्रों में निर्वाचित कौसिल की प्रणाली कायम की गयी | 

७. ऐतिहासिक विकास के पॉचवाँ भाग सन्‌ श्यूप्ल से १६२६९ ई० तक माना 
जा सकता है। इस बीच स्थानीय सस्थाओं के कार्या मे अप्रत्याशित वृद्धि दिखाई 
देती है। स्थानीय शासन से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का जन्म इस अवधि में 
होता रहा और उनके समाधान के अनेक उपाय भी दूँढे गये । इस बीच स्थानीय 
संस्थाएँ जनतंत्रवाद के आदरशों के अधिक नजदीक दिखाई देती है 

६ स्थानीय शासन के ऐतिहासिक विकास का अन्तिस माग सन्‌ १६२६ ई० 
के बाद माना जाता है, अर्थात्‌ यह अवधि सन्‌ १६२६ ई० से प्रारम्भ होकर आज 
तक जारी है। इस बीच स्थानीय शासन के साविधानिक स्वरूप में अनेक परिवत्तैन 
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लाये गये हैं, जो इस सम्बन्ध में बड़े महत्त्वपूण माने जाते हैं | 

अगले एृष्ठो में ऐतिहासिक विकास के इन्ही विभाजनों का पूरा विवरण प्रस्तुत 
किया जायेगा। लेकिन यहाँ लन्‍्दन शहर के शासन से सम्बन्धित बातों का 
वर्णन नही किया जायेगा । इन बातो का उल्लेख एक प्रथक्‌ अध्याय में होगा। 

१. आरम्भ काल से नामेन-विज़य तक का इतिहास-- आज से कई सौं 
वर्ष पूर्व सेक्‍्सन लोगों ने इद्धलेण्ड पर आक्रमण किया और वे वही बस गये तथा 
खेती-बारी कर एक व्यवस्थित जीवन बिताने लगे। जॉन जे० क्लाक (चॉ०ाश 
थे, (]%776) के कथनानुसार इन्ही लोगो ने इज्जलेण्ड के आधुनिक स्थानीय शासन 
की इकाइयो की पृष्ठभूमि एवं रूपरेखा तेयार की, जिसे आज भी थोडे-बहुत 
परिवत्तन के साथ माना जा रहा है।' इद्धलेण्ड के ये पुराने निवासी अपनी 
स्थानीय समस्याओं को स्थानीय समिति (((0770॥) बना कर सुलझा लिया करते 
थे। इन्ही लोगो ने तीन प्रकार की स्थानीय इकाइयो--- शायर (89॥"6), हण्ड्रेड 
(नप्078४6) तथा डाउनशिप (70978077)--को पनपने एवं फूलने-फलने का 
मोका दिया। इस प्रकार प्राचीन इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि 
इद्धलेण्ड में पुराने जमाने में स्थानीय शासन की तीन इकाइयाँ सौजूद थी। इनके 
नाम शायर (8/778), हण्ड्रे ड (निए्707००) तथा टाउनशिप (70ए७78079) थे | 

ऊपर की इन तीनों स्थानीय इकाइयों मे शायर सबसे वड़ी और सर्वाधिक 
प्रमुख इकाई था। इसी का नाम आगे चलकर काउपण्टी ((०प्र70ए) 
पड गया। शायर में एक प्रधान एवं उच्च अधिकारी होता था, जिसे शायर-रीम 
(8]776-7०९ए९) या शेरिफ (89७४7) कहते थे। शेरिफ का वैधानिक अस्तित्व 
बहुत दिनों तक कायम रहा, यद्यपि इसके अधिकारों की मात्रा घटती-बढती रही | 
आज भी कई स्थानीय क्षेत्रों में जेरिफ पाये जाते है, लेकिन आज इनका महत्त्व 
उतना अधिक नहीं है, जितना कि उन दिनों था। उस जमाने में शेरिफ का बडा 
ही महत्त्वपूर्ण स्थान था। मेरियट के कथनानुसार एग्लो-सेक्मन-काल से प्लेण्टा- 
जिनेट-काल तक शेरिफ ही स्थानीय शासन की घुरी माना जाता था।* इसके: 
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अधिकार और शक्तियाँ बाद में घटती गयी जिनकी चर्चा आगे की जाशेगी । 
शायर के शासन-संचालन के लिए शेरिफ के अतिरिक्त एक कोट की भी 
स्थापना की जाती थी । इस कोट में कुछ तो निर्वाचित प्रतिनिधि रहते थे, जो 
हण्ड्रेड और टाउनशिप के क्षेत्रों से चुनकर भेजे जाते थे। इनके अतिरिक्त कुछ 
मनोनीत सदस्य भी रहते थे (॥7 ०७ए०७/ए 5#776 ॥0/6 शझ8 8 (0प7४ 
००8डा8प029  09६"7ए 0० 06९०४७व 7०ए788४९४७४ए८४ 47"070 ६6 
8प्र0ठए78078 07 86 प्रिप/व€वे 804 7606एछ08779, 9७7/"0ए 07 
7070778॥60 77०77 ७/8४ ---0/4777077) | वस्तुतः शायर-को८ में शेरिफ 
के अलावे दो अधिकारी और रहते थे। शेरिफ के बाद एक अल्डरमेन (78)007- 
7097)) रहता था और साथ-साथ एक विशप (38909) भी रहता था। ये 
तीनो केन्द्रीय सरकार के ही कमंचारी होते थे और इनकी नियुक्ति राजा या केन्द्रीय 
सरकार के द्वारा ही होती थी । कोर्ट की वेठक साल में दो बार हुआ करती थी। 
यह विधायन-सम्बन्धी, प्रशासकीय तथा न्यायिक तीनों प्रकार के कामो का सम्पादन 
किया करता था (6 7060 ५ एछ708 & ए९87 ई0"' (6 वै6&80980८४ 07 
०9प87688 62278/89९, &497879076 &700 ग॒रदादा७! )। 
शायर के बाद इज्जलेण्ड में हण्ड्रेड (7 ध770780) नामक इकाई पायी जाती 
थी। सबसे नीचे की इकाई टाउनशिप (709708॥7]0) थी, जिसकी चर्चा आगे 
की जायेगी । इस प्रकार हम देखते है कि शायर सबसे ऊपर की इकाई था ओर 
टाउनशिप सबसे नीचे की इकाई था | इन दोनो के बीच में हण्ड्र ड नामक इकाई 
पायी जाती थी। जिस प्रकार शायर आगे चलकर काउण्टी में बदल गये, उसी 
भॉति हण्ड्रेड का वत्तमान स्वरूप हमें डिस्ट्रिकट कौसिल (॥0800700 0०प्रशथआ) 
में मिलता है, क्योंकि सन्‌ १८६४ ३० के अधिनियम (776 4,06७!| (७0ए७४४॥- 
7760/0 2४.०५ 894) ने हण्ड्रड कोर्ट के स्थान पर डिस्ट्रिक्ट कौसिल की 
स्थापना की। अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर यह हण्ड्रे ड नामक 
इकाई किस प्रकार की इकाई थी, इसका स्वरूप क्‍या था तथा इसके जिम्मे कोन- 
कौन-से काम थे। हण्ड्रेड नामक क्षेत्र के सम्बन्ध में लेखकों का मत है कि चेंकि 
ऐसे क्षेत्र में एक-एक सो बहादुर सेनिको को रखा जाता था, अर्थात्‌ ऐसे क्षेत्र से युद्ध 
के अवसर पर एक सो योद्धाओं (शै&77१078) को प्राप्त किया जाता था, इसलिए 
ऐसे क्षेत्र का नाम हणड्रेड रखा गया था। उत्तरी क्षेत्र में ऐसी स्थानीय इकाई 
की कभी-कभी स्कॉटिस नाम बाड' (७७०) से भी संबोधित किया जाता था। 
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लेखको के कथनाचुसार हण्ड्रोड का प्राचीन स्वरूप बिलकुल फौजी था और इसका 
यह स्वरूप आज तक भी बहुत कुछ अंशों में बना हुआ है (376 ०04680 
88]06९4 ०0 86 मप्राक6ते ॥8 क्रात॥97ए पे 78 ॥७88 4885(6व 
व097 (६0 007 097 0998 )। लेकिन इस बात के अतिरिक्त हण्ड्रड की 
स्थापना के और भी कई कारण उपस्थित किये गये हैं। सर जॉन मेरियट के 
विचारानुसार हण्डरेड नामक इकाई की स्थापना तीन कारणों से हुईं होगी । 

१. इस क्षेत्र से एक सो बहादुर योद्धा प्राप्त किये जाते थे और इस वजह से 
झैसे क्षेत्रों का निर्माण किया गया होगा। 

२ ऐसे क्षेत्रो का निर्माण टेक्‍्स निर्धारित करने तथा इसे बसूलने के ध्येय से 
भी हुआ होगा । 

३. यह भी हो सकता है कि बाद के सेक्‍्सन राजाओं ने शायर के अन्तर्गत 
युलिस के काय, अर्थात्‌ रक्षा-सम्बन्धी कामों के लिए हण्ड्र ड नामक क्षेत्रों की 
स्थापना की होगी ।* मेरियट द्वारा प्रस्तुत ये तीनो सम्भावनाएँ सही एवं 
उपयुक्त प्रतीत होती हैं। वस्तुतः हण्ड्रोड नामक क्षेत्रों का निर्माण इन्हीं तीन 
उपयुक्त कामों को पूरा करने के लिए किया गया था। लेकिन हण्ड्रेड की बनावट 
में सबंत्र एकरूपता या समानता नहीं थी। शायरों की तरह ही हण्ड्रेड के 
अन्तगंत भी कार्यों के सम्ुत्चित सम्पाव्न के लिए छोटे-छोटे कोटा की स्थापना की 
गयी थी | कोर्ट की बेठक महीने में एक बार आवश्यक रूप से होती थी। न्याय 
का कार्य जूरियों की मदद से हुआ करता था । इन जूरियों की सख्या १२ होती 
थी। हण्ड्र्ड के इलाकों मे शेरिफ साल में दो बार दौरा किया करता था तथा 
सुरक्षा एव शासन-सम्वन्धी कामों का निरीक्षण करता था। नाम॑न-विजय के पूर्व 
हण्ड्र ड नामक स्थानीय इकाइयों की यही स्थिति थी । 

हण्ड्रे ड के बाद भी एक सबसे नीचे की इकाई थी--इसे दाउनशिप (:0एछ7- 
877) कहा करते थे। इसे एक दूसरे नाम विल” (५7॥)) या 'ठुन! (०४) से 
भी सबोधित किया जाता था। सम्पूर्ण इद्धलेण्ड टाउनशिप की इकाइयो में 
विभक्त था और जसा कि मेटलेड ने कहा है, राज्य की ओर से इसे उत्तम और 
उत्तरदायी शासन-व्यवस्था बनाये रखने वाली इकाई माना जाता था। इस काम 
के लिए इसके क्षेत्र से एक रीम (0७७४७) ओर चार योग्य व्यक्ति (007 96४४ 
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70९7)) शायर के कोट में प्रतिनिधि के रूप में भेजे जाते थे। लेकिन सातवी 
शताब्दी से टाउनशिप पर पादरी लोगो का आधिपत्य हो गया तथा उनलोगो ने 
इसे अपने धार्मिक कार्यों के सम्पादन के लिए एक इकाई मान लिया। इस 
परिवर्तन के बाद से टाउनशिप का नाम 'पेरिश” (??०7780) पड़ गया, क्योंकि 
पेरिश का श्रर्थ होता है वह स्थान जहाँ पादरी लोग रहते है। कुछ दिनों तक टाउन- 
शिप पर सामनन्‍्तों का भी बोलबाला था। कुछ दिनो तक इसे सामनन्‍्तों और 
जमीन्दारों ने अपनी जमीन्दठारी का हलका या इकाई बना लिया था। लेकिन 
१४वीं शताब्दी के उपरान्त, सामन्तवाद के विनाश के बाद ऐसी इकाईं का पुनरुद्धार 
हुआ | दयूडर शासकों ने पुनः टाउनशिप? को 'पेरिश! के रूप में स्वीकार 
करते हुए इसे अपनी नयी प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण इकाई 
का रूप दिया। आज भी इसे पेरिश कहा जाता है। यह स्थानीय शासन की 
निम्नतम इकाई के रूप मे आज भी बत्तंमान है। 

२. नामन-विजय से चौदहवी शताब्दी तक-- इज्धलेण्ड मे नार्मर- 
विजेताओं के आगमन के पश्चात्‌ वहाँ की शास्न-व्यवस्था में अनेक परिवत्तेन लाथे 
गये | परिणामतः पुराने जमाने से जो रथानीय शासन-पद्धति चली आ रही थी 
उसमें भी इन विजेताओं ने कई महत्त्वपूर्ण परिवत्तेन ला दिये। नार्मेन राजाओं की 
प्रदत्ति ही कुछ भिन्न थी। वे इज्जलेण्ड की सम्पूर्ण शासन-ब्यवस्था पर अपना एका- 
घिपत्य जमाना चाहते थे। उन लोगों ने समूची शासन-पद्धति कों अपने कठोर 
केन्द्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत ले लिया| प्राचीन स्थानीय शासन-पद्धति भी इससे 
वच्चित नहीं रह सकी। इसपर इन राजाओ ने अपना आधिपत्यवय एवं नियत्रण 
करना प्रारम्भ कर दिया ओर उन्हे सफलता भी मिली। नियंत्रण-सम्बन्धी इस 
योजना को सफल बनाने के हेतु पहला कदम शेरिफो के अधिकारों के सम्बन्ध में 
उठाया गया। पग्रारम्म काल से लेकर उस समय तक शायर तथा शेरिफ का स्थान 
बडे महत्त्व का साना जाता था। अपनी विजय के बाद - - +» - »- की दृष्टि 
से नाम॑ंन राजाओं ने शायर नामक इकाई तथा इसके अधिकारी शेरिफ के महत्त्व को 
खूब अच्छी तरह समका। सामन्‍्तवादी व्यवस्था की बुराइयगो को दूर करने, 
तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रशासन के समुच्तित संचालन के लिए 
इन राजाओं ने शायर-कोट तथा शेरिफ दोनों को बड़ा आवश्यक समका | इन 
राजाओ की ओर से इन्हे काफी प्रोत्ताहन सिला तथा इनका महत्त्व मी शीघ्र ही 
बहुत बढ गया ।! लेकिन यह महत्त्व बहुत दिनो तक कायस नहीं रह सका। इसी 
बीच केन्द्रीय कोटों (एशएब] (०प्रलं&, 3,6. 0प्रात॥ ऐे०४78) का विकास 
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हुआ | इस विकास से शायर के कोटो तथा शेरिफी के अस्तित्र को बड़ा धक्का 
लगा | शेरिफो के अधिकार और भहत्त्व धीरे-धीरे कम होने लगे। हेनरी द्वितीय ने 
इस दिशा में बड़ा कड़ा रुख अपनाया । इसी के शासन-काल में सन्‌ ११७० ई० मे 
शेरिफों के अधिकारों के सम्बन्ध में एक जॉच-पड़ताल की गयी, जिस 'शेरिफों की 
जॉच-पड़ताल” (70प7680 ०६ 59679) के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
इस जॉच-पड़ताल के परिणामस्वरूप शेरिफो का वेधानिक महत्त्व बिलकुल कम हो 
गया । अब केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्येक शायर के क्षेत्र में 'एक्सचेकर क्लकों' 
(+5०॥९०प७/" (6४७४८8) की नियुक्ति की गयी। ऐसा होने से शेरिफो के 
अधिकार वस्तुतः बहुत कुछ घट गये । लेकिन केन्द्रीय नियंत्रण का दबाव यही पर 
समाप्त नही हो गया। नामंन राजा, जेसा कि पहले कहा जा चुका है, सम्पूर्ण 
शासन-व्यवस्था पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहते थे। इसीलिए वे स्थानीय शासन 
पर भी अपना पूर्ण अधिकार चाहते थे । उनकी यह प्रवृत्ति दिनोंदिन बढती ही गयी । 
इसे शात करने तथा नियन्नण की मात्रा को अत्यधिक बढ़ाने के लिए अनेक कदम 
उठाये गये । एक्सचेकर क्लकों' की बहाली ओर शेरिफों के अधिकार घटाये जाने के 
बाद इस ओर एक ओर काम किया गया, जिससे स्थानीय शासन पर पूरा कब्जा 
रखा जा सके। सन्‌ ११६४ ई० में एक नये कानून का निर्माण किया गया जिसे 
शाति-स्थापना की घोषणा (077700087708007 07 406 707:886"ए8707 0६ 
56 7?68००) कहा जाता है। इसके अनुसार नाईट लोगों (728/88) की 
बहाली हुईं और प्रत्येक नाईट को अपने-अपने क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिए 
दूसरे लोगो से शपथ लेने का कास सुपुद किया गया। पुन.» सन्‌ १२७३, 
११६४ और श(रश८प४ ई० मे भी इस ओर कई कानून बनाये गये और नाईंटो को 
शाति-स्थापना के हेतु बहुत-से अधिकार दिये गये। सन्‌ १३२७ ईं० में फिर एक 
कानून बनाया गया । इसके अनुसार प्रत्येक शायर या काउपण्टी में एक-एक 'शाकि- 
रक्षक' ((४0780"ए०/07:8 0 ४6 2९०००) की नियुक्ति की जाने लगी। इनके 
अधिकार दिनोदिन बढते ही गये और इनकी तुलना में शेरिफों के अधिकार ओर 
काम कम होते गये | सन्‌ १३६० ई० मे एक और परिवत्तेन हुआ। इस साल 

इन्ही शाति-रक्षको' को अपने-अपने क्षेत्री के अन्तगत न्यायाधीश भी बना दिया 
गया और उन्हे अनेक न्‍्याय-सम्बन्धी अधिकार सौपे गये । इन्हे अब जरिटस ऑफ 
दि पीस” (07प78४00७ 0 ४४6 ?6६०७) की उपाधि प्रदान की गयी । यह पद 
अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण समका जाता है और अभी तक इ्जनलेण्ड सें इसका अस्तित्व 
चला आ रहा है। मेरियट के कथनानुमार जस्टिस ऑफ दि पीस” की बहाली के 


१० इड्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


बाद से ही शेरिफो के अधिकार प्रायः बिल्कुल समाप्त हो गये |) दो साल बाद इन 
न्यायाधीशों को कुछ और भी अधिकार विये गये । अब इन्हे साल मे चार बार 
न्याय करने के लिए बेठक करने का अधिकार तथा अपने-अपने क्षेत्रों में शाति- 
स्थापना के हिताथ अन्य बहुत-से अधिकार प्रदान किये गये । चूँकि ये न्यायाधीश 
साल में चार बार न्याय करने के लिए बेठते थे इसलिए इस व्यवस्था को 'क्वा्र 
सेशन्स” (00७7७/ 868870798) का नाम दिया गया और अभी तक इज्जलेण्ड 
के लोग इसे इसी नाम से पुकारते आ रहे है । 


नामन राजाओ द्वारा हण्ड्र ड के क्षेत्रो का महत्त्व भी बिलकुल घटा दिया गया | 
धीरे-धीरे इन ज्षेत्रों के अधिकार कम होते गये और क्रमशः इनकी अवनति ही होती 
गयो |* इस प्रकार नामन राजाओ ने धीरे-धीरे विभिन्न कानूनो के जरिये स्थानीय 
शासन पर पूरा नियंत्रण कायम कर लिया और १४वी शताब्दी के अन्त तक स्थानीय 
शासन के ढॉचे एवं स्वरूप में अपने मन के सुताबिक पर्याप्त परिवत्तन भी लाये | 
इस समय तक स्थानीय सस्थाओं का प्राचीन ढाँचा भी बदल चुका था और केन्द्रीय 
नियत्रण पहले की अपेक्षा अधिक सुहट और कठोर भी हो चुका था| लेकिन नामन 
राजाओं के इस रुख ओर उनके केन्द्रीय नियत्रण से एक लाभ अवश्य हुआ । यदि 
स्थानीय मामलों में नामंन राजाओं का हस्तक्षेप और नियतन्रण नही होता तो 
स्थानीय सस्‍्थाओ का जीवित रहना झुश्किल हो जाता, क्योंकि इन सस्थाओं पर 
तत्कालीन सामन्‍्तों का नियन्नण बड़ा मजबूत होता जा रहा था। इन सामन्तो की 
ओर से जनता के ऊपर स्थानीय स्वेच्छाचारिता (/,008| /ए787779) का भय 
भी बढता ही जा रहा था। दूसरी ओर, नामंन राजाओं को भी इस स्वेच्छाचारिता 
को बिना समाप्त किये एक सुदृढ शासन स्थापित करने में बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ रहा था। अतः नामन-काल के इम केन्द्रीय नियत्रण के माध्यम से 
स्थानीय संस्थाओं के ऊपर सामन्तवाद के बढते हुए बोलबाला तथा उनकी बढ़ती 
हुई स्थानीय स्वेच्छाचारिता को पूर्ण रूप से दवा दिया गया | यदि ऐसा नही होता 
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तो स्थानीय संस्थाओं के ऊपर सामन्तवाद बहुत बुरे ढंग से छा जाता । पुराने रीति- 
रिवाज समाप्त हो जाते ओर स्थानीय संस्थाओं का स्वरूप ही विनष्ट हो जाता । 
लेकिन नांमन राजाओं ने इन सारी बातों की रक्षा की। यदि ऐसा नही होता तो 
फ्रांस की भांति यहाँ भी सामन्‍्तों का बोलबाला बढ जाता और स्थानीय शासन का 
अस्तित्व ही लुप्त हो जाता।' इस प्रकार स्थानीय शासन के ऐतिहासिक विकास 
की इस दूसरी अवधि में नामन राजाओं ने अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक स्थानीय 
सस्थाओ के स्वरूप मे बहुत कुछ परिवत्तन लाये। केन्द्रीय नियंत्रण पहले से अधिक 
बढ गया, फिर भी प्राचीन ऐतिहासिकता की रक्षा बहुत हद तक की गयी | 

३. चोदहवी शताब्दी के बाद से लेकर सन्‌ १८२२ ई० तक--इस अवधि 
मे भी स्थानीय संस्थाओं के स्वरूप तथा कार्यों में अनेक परिवत्तन लाये गये। 
सेरियट ने लिखा है कि चौठहवी शताब्दी के बाद का युग, अर्थात्‌ पन्द्रहवी शताब्दी 
का समय इड्डलेण्ड में सामाजिक अराजकता का समय था। प्रशासन दीला-ढाला 
तथा न्यायपालिका दूषित हो गयी थी तथा सवत्र धाँवली दिखाई देती थी।* इस 
समय एक अत्यन्त सुद्ढ केन्द्रीय नियत्रण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । 
सोभाग्यवश, इस स्थिति में दयूडर वश के राजाओं ने अपनी शक्ति बहुत ही मजबुत 
और सुदृद कर ली थी। जनता ने भी इस सामाजिक अराजकता से मुक्ति णने के 
उद्देश्य से द्यूडर राजाओं का साथ विया।? इस दिशा में दयूडर गजाओ ने 
सवग्रथम सामन्तवादी ढॉचे तथा उनके एभाव को समाप्त करना प्रारम्भ किया। 
इसके लिए उनलोंगों ने स्थानीय संस्थाओं को भी अपना एक आधार बनाया और 
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१ इद्रलेण्ड मे स्थानीय शासन 


ल्‍प 


इनपर पहले की अपेक्षा अधिक केन्द्रीय नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की | इस 
दिशा में सफलता पाने के लिए कई आवश्यक परिवत्तन भी लाये गये | सर्वप्रथम 
इन राजाओ ने स्थानीय शासन के ढाँचे का पुनर्गठन करना प्रारम्भ किया। सबसे 
पहले पेरिश के क्षेत्रों में परिवर्तन लाया गया। पेरिश की स्थिति पहले बहुत 
सहत्त्वपूर्ा नही मानी जाती थी। लेकिन दयूडर राजाओ ने इसे ही सबसे नीचे के 
स्तर पर अपने प्रशासन की प्रमुखतम इकाई साना ।) इसके महत्त्व को पहचानकर 
इन राजाओं ने इसे ही शासन का केन्द्र घोषित किया | अब पेरिश ही शासन की 
प्रसुख एवं महत्त्वपूर इकाई समझा जाने लगा तथा प्रशासन का कारबार इसी को 
केन्द्र मानकर होने लगा। इस युग मे पेरिश की महत्ता अपने उच्चतम शिखर पर 
पहुँच गयी | दूसरा परिवत्तेन 'जस्टिस ऑफ दि पीस (०ंपन्‍४706 0/ ६॥6 
2९७०6) के अधिकारों के सम्बन्ध मे लाया गया। इसका स्थान अत्यधिक महत्त्व- 
पूर्ण बना डिया गया और पहले की अपेक्षा अधिक अधिकार भी इसे सौपे गये | हेनरी 
सप्तम के जमाने से लेकर रानी एलिजाबेथ के समय तक जस्टिस ऑफ दि पीस के 
अधिकारों के सम्बन्ध में एक सो से भी अधिक कानूनों का निर्माण किया गया ओर 
उनके द्वारा जस्टिसो को अधिकाधिक अधिकार प्रदान कर उनकी स्थिति को बहुत 
ही ऊँचा उठा दिया गया। “जस्टिस ऑफ दि पीस” को प्रायः सभी कामो का 
अधिकारी (0897-07-9/-907%) बना दिया गया। प्रायः सभी कासो को करने 
का भार उसी को सौप दिया गया । मेरियट के कथनानुसार जस्टिस ऑफ दि पीस!” 
को दयूडर-शासन-काल में कितने अधिकार, काम और शक्तियाँ दी गयी; इसका 
अन्दाजा लगाना कठिन है ।* 
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पेरिश को प्रशासन का सुदृढ़ केन्द्र बनाने तथा जस्टिस ऑफ दि पीस' के 
अधिकारों में इस प्रकार की वृद्धि करने-- आदि परिवत्तनो के पीछे एक बहुत बड़ी 
भावना काम कर रही थी। वह थी-- गरीबों की सहायता तथा सन्‌ १६०१ ई० में 
पास किये गये 'पुअर ला नामक कानून के अच्छी तरह पालन कराने की भावना | 
चोद्हवी शताव्दी के बाद, खासकर सोलहबी शताब्दी में आर्थिक क्रान्ति के फल- 
स्वरूप समाज में गरीबी, बेकारी आदि अधिक मात्रा में बढ गयी थी | दयूडर- 
काल में इन बातों को दूर करना तथा 'पुअर-रिलीफ' को कार्यान्वित करना बडा 
आवश्यक समझा गया |* इसके लिए स्थानीय क्षेत्री को पुनः संगठित किया गया | 
इसके प्रशासन तथा कार्यान्वयन के लिए पेरिश के ही क्षेत्र को केन्द्र माना गया 
और “जस्टिस ऑफ दि पीस” को इस काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अधिकारी 
मानकर उसे अधिकाधिक अधिकार सोपे गये। इसका एक परिणाम और यह हुआ 
कि केन्द्रीय नियंत्रण की मात्रा में पहले की अपेक्षा कुछ ओर अधिक वृद्धि हुईं | 

इस अवधि में शहरों से सम्बन्धित स्थानीय शासन-व्यवस्था में भी पर्याप्त उन्नति 
हुईं। शहरों की जनसंख्या ओर आवश्यकताएँ क्रमशः बढती गयी । नये-नये 
शहरों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाटर ((४७7॥९०) दिये 
जाने लगे। उन्हे एथक्‌ रूप से अपना जस्टिस ऑफ दि पीस” भी चुनने का अधि- 
कार प्रदान किया गया। ऐसे शहरों को 'म्युनिसिपल कारपोरेशन' (प्रा था[08॥ 
(077078(707) के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। के० बी० स्मेत्री 
(7ए 8. 870076) के अनुसार सन्‌ १६८६ और श८३१२ ई० के बीच की 
अवधि इस सम्बन्ध मे बड़ी महत्त्वपूर्ण रही |? औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप आर्थिक 
और सामाजिक जीवन में युगान्तकारी परिवत्तन हुआ था। आवश्यकताएँ अप्रत्या- 
शित रूप से बढ़ गयी थी । लेकिन उनकी पूत्ति के साधन अह्पसख्या में उपलब्ध 
थे। जो स्थानीय संस्थाएँ पहले से काम कर रही थी वे उनकी पूत्ति के लिए. 
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बिलकुल अपर्यात थी । अतः नवीन समस्याओं को सुलकाने के लिए केन्द्रीय सरकार 
की ओर से अनेक नयी-नथी अस्थायी स्थानीय संस्थाओं का जन्म हुआ। इनमें 
टनेपाईक ठस्ट ('प्राप्रण्रा7७ पप्र४0)), इस्प्रवमेंट द्ृस्ट (॥970ए7०7767४ 
पफएप्न्‍र&0) आदि के नाम प्रमुख हैं। इनमें पहले की स्थापना सड़को के निर्माण 
तथा दूसरे की स्थापना सुरक्षा, सफाई, रोशनी इत्यादि का प्रबन्ध करने के लिए 
की गयी थी । 

इस अवधि में पेरिश के सम्बन्ध में एक और भी परिवत्तंन हुआ | सन्‌ १६८६ ई० 
से ही पेरिश पर धनी-वर्ग का बोलबाला बढने लगा था | शुरू-शुरू में पेरिश की 
खुलेआम सभा (079०? ५४०४४०9) होती थी। लेकिन धनी-बग का बोलबाला 
बढ जाने के कारण इसमे कई तरह की गड़बड़ी होने लगी। अतः सन्‌ श्यश्य-१६ 
३० के कानूनों द्वारा इसे सबंदा के लिए बन्द कर दिया गय। । अब खुलेआम सभा 
के स्थान पर कुछ लोगों द्वारा चुनी हुईं संस्था कायम की गयी । लेकिन उसके बाद 
भी इस ओर प्रयत्न जारी रहा | सन्‌ १८१८-१६ ३० में पुनः एक ऐक्ट बना । इसे 
स्टज बन ऐक्ट (80प706 307776 4०४) कहते है | इसके अनुसार दो प्रकार 
के परिवत्तन लाये गये | प्रथम तो यह कि बहुमत मतदान-प्रथा (?]प78) ५०४7४ 
5980670 ) लागू करने का निश्चय किया गया। इसी के आधार पर एक ससस्‍्था 
का निर्माण कर पेरिश का शासन चलाने का आयोजन किया गया। दूसरा, जो 
लोग पचास पौण्ड के करीब टक्‍्स देते थे केवल उन्हे ही एक-एक वोट देने का 
अधिकार दिया गया। लेकिन इससे कोई विशेष परिवत्तन नहीं हुआ। आम 
जनता पेरिश के मामले मे हाथ बेटाने से वंचित ही रही | लेकिन इसके बाद पुनः 
एक जन-आन्दोलन शुरू हुआ । इसके फलस्वरूप हाब्हाउस ऐक्ट (0070 प.86 
>300) पास किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जो थोड़ी मात्रा में भी 
टेक्स दिया करता था, वोट देने के मामले में समान अधिकार प्रदान किया गया | 
फिर भी स्वंसाधारण जनता पेरिश के ग्रशासकीय मामलो में हाथ बेंटाने में पीछे 
ही रही। इतना होने पर भी अमिजात और धनी वर्ग का बोलबाला पूव॑ंवत्‌ ही 
बना रहा । 


इसी प्रकार सन्‌ १८३२ ३० तक स्थानीय संस्थाएँ विभिन्न रूपी में परिवर्तित 
होती रहो। इस अवधि में स्थानीय शासन के दो ही क्षेत्र थे--पेरिश और 
काउण्टी । इनके अतिरिक्त नये शहरों के लिए म्युनिसिपल कारपोरेशन नामक कुछ 
नये शहरी क्षेत्रों का भी निर्माण हुआ था। कुछ अस्थायी संस्थाएं बनाने का भी 
प्रचलन शुरू हो गया था और यह प्रचलन उस समय से अब तक जारी है। 
ऐतिहासिक विकास की इस अवधि की एक ओर विशेषता रही । बह यह कि 
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थी। साथ ही एक और बात भी नजर आने लगी थी। पेरिश आदि संस्थाओं 
पर स्वंसाधारण जनता की अपेक्षा धनी-बर्ग का बोलबाला एवं आधिपत्य बहुत 
अधिक कायम हो चुका था । 

४. सन्‌ १८३२ ई० से १८८८ तक-- सन्‌ श्८३२ ई० के लगभग, 
अर्थात्‌ १६वीं शताब्दी के आरम्म में स्थानीय इकाइयो के क्षेत्र, अधिकारियों 
(4700/0९७) और कार्य-क्षेत्र को लेकर कई प्रकार की गड़बड़ी (208808) 
थी । इन्हे दूर करने के लिए अभी तक कोई ढोस कदम नही उठाया जा सका था । 
लेकिन सन्‌ १८३२ ६० में प्रथम सुधार-ऐक्ट (80 +6607श8 ००) पास 
किया गया। इस ऐक्ट ने स्थानीय शासन की इकाइयो के पुनर्गठन पर पूरा जोर 
डिया और इसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक राजनीति में मी उतार दिया। तत्कालीन 
हाउस ऑफ कामनन्‍्स ने इस पर विचार करना प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप सन्‌ 
१८०३३ ६० में इद्चलेण्ड और वेल्स के बौरों की जॉच-पडताल के लिए एक राजकीय 
आयोग (0ए०/ (/0777788707) की नियुक्ति की गयी, जिसकी पहली रिपोर्ट 
सन्‌ श्८२४ ई० में प्रकाशित हुईं। इसे “की780 +00076 07 86 ४प्र/०ं- 
98! (/070079807078 (४079777887078? कहते हैं। इसकी दूसरी रिपोट भी 
प्रकाशित हुईं जो लन्‍्दन शहर की समस्याओ से सम्बन्धित थी। आयोग ने अपनी 
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में इड्जलेप्ड 
के स्थानीय शासन की इकाइयो की स्थिति अच्छी नहीं थी | वे फ्रास और प्रशा की 
स्थानीय इकाइयों की तुलना में कम प्रजातान्त्रिक थी। प्रो० मुनरो ने ऐसी स्थिति 
के उत्पन्न होने के कई कारण बतलाये हैं।' साथ ही यहाँ यह भी ध्यान में रखना 
धाहिए कि सन्‌ १८३२ ६० के प्रथम सुधार-बविल ने एक बहुत बड़ा काम भी किया। 
वह यह कि इसके अनुसार इज्धलेण्ड मे मध्यम वर्ग के लोगों को वोट देने कल 
अधिकार प्रदान किया गया । परिणामस्वरूप देश के केन्द्रीय तथा स्थानीय दोनो 
प्रकार के शासनो में प्रत्याशित रूप से बेधानिक प्रगति हुईं। वस्तुतः सन्‌ १८३२ ई० 
ही एक ऐसा समय था जिसके बाद से इड्डलेण्ड में एक सच्चे अथ में स्थानीय 
सस्थाओं की वास्तविक प्रगति हो सकी तथा उनका वास्तविक स्वरूप निर्धारित हो 
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सका |) स्थानीय सस्थाओं की इस वधानिक प्रगति के अनेक कारण थे। प्रथम 
तो यह कि इद्धलेण्ड मे पर्याप्त बेज्ञानिक उन्नति हुईं थी। इसके कारण वहाँ के 
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महान्‌ परिवत्तेन आया था। लोगों 
की आवश्यकताएं बढ गयी थी | जीवन में अनेक नयी समस्याओं का उद्मव हुआ 
था। ऐसी स्थिति ने वहाँ के राजनीतिज्ञों एवं सरकार को, स्थानीय सस्थाओ के 
स्वरूप तथा ढॉचे को परिस्थिति एवं प्रगति के अनुकूल बनाने के लिए बाध्य कर 
दिया | द्वितीयतः वहाँ के नागरिकों में अपनी समस्याओं को सुलमकाने का अदम्य 
उत्साह था। उनमें एक राजनीतिक जागरूकता थी। जनता के प्रतिनिधि सदा 
सरकार के समक्ष यह मॉग रखा करते थे कि तत्कालीन स्थानीय सस्थाओ के ढॉँचे 
एवं स्वरूप में परिवत्तन लाया जाय । इन्ही कारणों के फलस्वरूप सन्‌ १८३२ ई० 
के बाद से इद्डलेण्ड के स्थानीय शासन के ढाँचे के अन्तर्गत कई प्रकार के परिवर्तन 
लाये गये तथा उन्हे तत्कालीन समस्थाओ को सुलझाने लायक बनाने का प्रयत्न 
किया गया | 

सन्‌ १८३२ ६० के बाद जंसा कि पहले कहा जा छुका है, स्थानीय शासन 
के क्षेत्रों में कई तरह के परिवत्तन लाये गये। साथ ही, वेन्द्रीय नियंत्रण की मात्रा 
में भी काफी वृद्धि हुईं। क्षेत्र-सम्बन्धी जो परिवत्तेन लाये गये उनकी प्रष्ठभूमि 
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में 'पुअर ला? नामक कानून काम कर रहा था। कहने का तात्यय यह है कि 
उस समय क्षेत्रों मे जो भी परिवत्तन लाये गये वे सभी 'पुअर ला? नामक कानून 
को कार्यान्बित करने तथा उसे सफल बनाने के उद्देश्य से ही। सन्‌ १६०१ ई० में 
'पुअर ला' कानून पास करके सरकार ने यह अपना प्रधान उद्देश्य और कत्तेव्य 
समझ लिया था कि वह दीन-दुःखियों की सहायता करेगी; बेकार व्यक्तियों को 
रोजी देगी तथा बीमार लोगो की देखभाल करती रहेगी। अर्थात्‌ पुअर ला 
का समझ्रुच्चित सचालन एवं उचित प्रशासन करना सरकार अपना कर्तव्य सममती 
थी। यह पहले ही कहा जा चुका है कि 'पुअर ला” को कार्यान्वित करने का 
भार सर्वप्रथम स्थानीय शासन की इकाइयों पर ही डाला गया। 'पुअर ला' 
सम्बन्धी कासों को करने के लिए पेरिश को ही प्रमुख केन्द्र बनाया गया | प्रारम्भ 
काल से लेकर सन्‌ १८३२ ई० तक इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रही | लेकिन 
युग के झुताविक ज्से-जेसे सामाजिक और आर्थिक जटिलता बढती गयी, 'पुअर 
ला! के कामो के लिए ये प्राचीन क्षेत्र अनुपयुक्त साबित होने लगे| इन सब 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए सन्‌ १८३२ ई० में ही लाड्ड बुर्गहस (7.070 
.30प्रा४्ृ॥॥७70) द्वारा एक कमीशन की नियुक्ति की गयी। इसे 'पुअर ला 
कमीशन” (9007 4,8एछ (/07777788707) के नाम से पुकारा गया। इस 
कमीशन ने 'पुअर ला” के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में काफी छानबीन और जॉच- 
पड़ताल की | इसने 'पुअर ला” को ठीक से लागू कर सफलता पाने के लिए चार 
सुझावों को सामने रखा। झुझाव इस प्रकार थे--(१) स्थानीय शासन के क्षेत्रों 
--खास कर पेरिश के क्षेत्रो--के अन्तर्गत सशोधन ओर परिवर्तन लाया जाय | 
(२) 'पुअर ला? के प्रशासन के लिए एक अस्थायी केन्द्रीय समिति का निर्माण 
किया जाय। इसे स्थानीय क्षेत्रों पर दख-रेख ओर नियत्रण रखने का अधिकार 
दे दिया जाय|। (३) केन्द्रीय नियंत्रण की मात्रा में पहले की अपेक्षा अधिक 
वृद्धि कर दी जाय और (४) 'पुअर ला' कानून के द्वारा सहायता केवल उन्ही 
व्याक्तयों को दी जाय जो बिलकुल दीन-हीन, गरीब और असहाय हो | कमीशन 
के ये सुझाव बडे महत्त्वपूर्ण माने गये ओर इन्हे कार्यरूप में लाने के उद्देश्य से 
स्वीकार भी कर लिया गया। इन्हीं सुकावों के आधार पर सन्‌ १८२४ ई० मे 
“पुअर ला ऐक्ट' के अन्तगंत एक सशोधन-सम्बन्धी कानून भी पारित किया गया, 
जिसे 'पुअर ला संशोधन ऐक्ट” (0007 7,७एछ #76707767६ 30०६४, 4884) 
कहते हैं। इसके अनुसार कई महत्त्वपूण कदम उठाये गये। मर्वप्रथम तो पुअर 
ला? के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को सहायता देना बन्द कर दिया गया जो वस्तुतः 
योग्य थे और जिन्हे सहायता देना आवश्यक नही था। साथ ही, पुअर ला? के 
संचालन मे सुविधा हो; इसके लिए क्षेत्रों की पुरानी बनावट में भी कुछ परिवत्तन 
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लाये गये। उदाहरणाथं, चूंकि एक पेरिश का क्षेत्र इतना पर्याप्त नही था कि 
इसके अन्तर्गत पुअर ला' सम्बन्धी कामों का सम्पादन अच्छी तरह हो सके, इसलिए कई 
पेरिशो को मिलाकर यूनियन बनाये गये, जिन्हे 'पुअर ला यूनियन! (007 
4.9 (7707) कह कर पुकारा गया। फलतः पुअर ला की व्यवस्था अब कम 
खच में आसानी से होने लगी | लेकिन ऐसे यूनियनों को स्वतत्र नही छोड़ दिया 
गया। इनके ऊपर नियंत्रण और देख-रेख रखने के लिए 'पुअर ला कमिश्नरों की 
शक केन्द्रीय समिति! (& (७87४७) 3087 6 70097 ॥,8ए (/0777788- 
070०8) भी बनाने का आयोजन किया गया। देहाती क्षेत्रों में मी पुअर ला? 
सम्बन्धी कामों को पीछे नहीं रहने दिया गया। ऐसे क्षेत्रों म इन कामों के भली 
भाँति सम्पादन के लिए बोड ऑफ गार्जियन्स (30870 07 0४७०0878) 
नामक संस्थाओं की स्थापना की गयी | तब से देहाती क्षेत्रों म॒ इन्ही बो्डों के 
द्वारा पुअर ला सम्बन्धी काम सम्पन्न होने लगे। इस प्रकार देखा जाता है कि 
सन्‌ श्य३४ ई० का सुधार ऐक्ट बड़ा महत्त्वपूणं था। इसी के अनुसार स्थानीय 
क्षेत्रों के अन्त्गंत अनेक परिवत्तन लाये गये और मेरियट के क्थनानुसार ये परिवत्तंन 
उस समय की परिस्थितियों के लिए बडे उपयुक्त और लाभदायक सिद्ध हुए ।"* 
विद्वानों का कथन है कि इस कानून के अन्तर्गत सन्‌ १८३४ ई० के उस महत्त्वपूर्ण 
अधिनियम की ओर भी सकेत किया गया था जिसके अनुसार मतदान का अधिकार 
और भी, अधिक व्यापक बना दिया गया। सन्‌ १८३४ ई० का यह अधिनियम 
एक दूमरे अर्थ मे भी महत्त्वपूण था। सच पूछा जाय तो इसी अधिनियम ने उस 
आधारशिला का काम क्रिया जिसपर आगे चलकर स्थानीय शासन की इकाइयों 
को सुरक्षा (29006), शिक्षा (४07०७/४०४) आदि जनोपयोगी कार्यों के 
सम्पादन का उत्तरदायित्व सौपा गया। लेकिन दूसरी ओर यह बात भी याद 
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40 06 30]6-090660 , ॥ ॥7790560 8 7/807008 छ0770056 (68, 7 €याक्ष2९० 
ई8 8788 ० बतातग्राशाा0] 07 6 ए750 40 6 ए.ा07, ॥: ९४8 9॥- 
5926 8 ए€एणबो 8040 00 900 ॥.4ज़ (०शाप्ाइड0768 ध्यात॑ 5५४९7)80 
[78986707 ॥7 [06 40086 ०0 $९०घरागरा8 8076 प्रपणिएशञाए ० 8077757 8१0 , 
ह7845860 (6 7.8ण 06 506ह/0076, 800 ॥ 20777660 [॥6 [6टव द०/7- 
गाडइ।8007 0 7900० एशाए 0 80805 07 0प्रक्षता,्रा$, ०0785778 70279 ० 
प्रावए्ा57क्‍98685५ ज्रग0 इच्चां ९४-०ग्टि०, 470 कृदा।ए एी इएश्ाएाब्ाा3 ९९८९० (ते 
2०2८ 9, ४9056 ५70 9शकठ0 406 78/85 7 ए970५60 8 ०0089]- 
€घ्णा5 8प00255.. 4 76४0९60 ६0 096 9०779 0७६६९5 8 ६९१5९ 047906- 
फट0ंटाए8 708 05, ॥ 7208५766 970%९४५४ ० ७7 उक्रञाएणट-400९७ इ-87॥7 डर 
हा 726८९ 865 ते तग्यता३इ706९0 ए्प[6787) 

न-रध्रायादा। सिटाक्कत #टापा6था फशापएएएऊड, 2? 259, 


स्थानीय शासन का ऐतिहासिक विक्रास श्ह्‌ 


रखनी होगी कि सन्‌ १८३४ ई० के इस 'पुअर ला ऐक्ट? ने सेन्ट्रल बो्ड ऑफ 
पुअर ला कमिश्नसं' की स्थापना कर स्थानीय सस्थाओं के ऊपर केन्द्रीय नियंत्रण 
की मात्रा मे भी पर्यात वृद्धि की |! 

यद्यपि 'पुअर ला' को लेकर स्थानीय शासन की बनावट में कई तरह के परिवत्तेन 
लाये गये थे, फिर भी जहाँ तक शहरी क्षेत्रों का प्रश्न था उनकी स्थानीय शासन 
से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाया था। यद्याण शहरों में 
कुछ पहले से ही म्युनिसिपल कारपोरेशन नामक सस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी, 
फिर भी शहरों का शासन अच्छी तरह नहीं हो पा रहा था । उनकी समसस्‍्याएँ 
एवं माँगे दिनोंदिन बढती ही जा रही थी। फिर भी उन्हे सुल्कान के लिए 
स्थानीय शासन का कोई ठोस ढॉँचा तेयार नहीं किया जा रहा था। रथानीय 
शासन-प्रणाली में सुधार की निरन्तर मॉग को देखते हुए सर्वप्रथम लार्ड जॉन रसेल 
(4,076 3007 &८886!]) ने '४४४॥४ 337॥' नामक एक थस्ताव ससद में पेश 
किया, जिसका प्रधान उद्देश्य शहरी क्षेत्रों ते सम्बन्धित स्थानीय इकाइयो को व्यव- 
स्थित करना तथा उनकी चुटियों को दूर करना था (+76 66& 07 & फरपा- 
00984 ०079078/707 एछ48 (0 06 7९80764 ६0 74088 0778779] 7]808 
88 6 ३688 एश'50ग्रागीट७0०70 04 4896 4008] ०070 प्रगए, 
8]600९९ ४99, 8०९0श६ ई07, धावे 7९8907थ्र0॥8 ६० ४॥8९ रह 03- 
+६877[8) | इस दिशा में पुन एक कदस उठाया गया। तत्कालीन हिग-पार्टी के 
सदस्यों ने इस सम्बन्ध भे परिस्थितियों की जानकारी तथा आवश्यक कारवाई 
करने के उद्दश्य से सन्‌ १८३३ ई० में एक कमीशन की नियुक्ति की । इस कमीशन 
ने काफी छान-बीन के बाद अपनी एक रिपोट प्रस्तुत की । इसी रिपरोट तथा जॉन 
रसेल के प्रस्ताव के आधार पर सन्‌ १८३५ ई० मे म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट! 
(प्रात 0०) (07"00798907 /८०५ 885) पास किया गया | इस ऐक्ट के 
आधार पर निम्नलिखित प्रग्मुख वात स्थापित की गयी-- (क) पहले जो शहर 
म्थुनिसिपल कारपोरेशन के रूप मे कायम थे, उन्हे एक अपना पए्थक्‌ अस्तित्व प्रदान 
किया गया । उन सभी म्युनिसिपल कारपोरेशनों को म्युनिसिपल बौरो का नाम दे 
दिया गया। (ख) इन बोरों का शासन निर्वाचित कौसिलो द्वारा दिये जाने की 
व्यवस्था की गयी | (ग ) म्युनिसिपल बोरों पर शासन करने वाली कांसिल का 
निर्माण और संगठन जनतान्त्रिक आधार पर किये जाने का नियम बनाया गया; 
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२० इड्लेण्ड में स्थानीय शासन 


अर्थात्‌ ऐसे कौसिलो का निर्माण जनता द्वारा निर्वाचन के आधार पर किये जाने का 
प्रबन्ध किया गया। (घ) किसी भी म्युनिसिपल बोरो के क्षेत्र में कम-से-कम तीन 
साल से निवास करने तथा म्युनिसिपल टक्‍स देनेवाले सभी व्यक्तियों को बौरो 
कोसिल के निर्वाचन में वोट देने तथा भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया | 
दूसरे शब्दों मं, सभी ठेक्स देनेवाले को कौसिलर चुनने का अधिकार ठिया गया | 
साथ ही इन कौसिलरों को अपने बीच से मेयर और अल्डरमन चुनने का भी 
अधिकार दिया गया | (ड) कौसिल की बेठक खुलेआम होने तथा प्रत्येक वर्ष इसके 
आय-व्यय की जॉच-पड़ताल करने की व्यवस्था की गयी। (च) म्युनिसिपल बौरो 
के प्रत्येक क्षेत्र मे इसी समय से एक-एक न्यायाधीश की बहाली होने लगी । यह 
बहाली क्राउन के द्वारा की जाती थी । 

इस प्रकार, सन्‌ १८३५ ६० के म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट के द्वारा इद्धलेण्ड 
के स्थानीय शासन के अन्तर्गत कई महत्त्वपूर्ण और बडे-बडे परिवत्तन लाये गये; 
विशेष कर शहरी क्षेत्रों को तो बहुत अधिक महत्त्व दिया गया। सच पूछा जाय 
तो इस अधिनियम के अनुसार शहरों में म्युनिसिपल बोरों की स्थापना कर प्रति- 
'निधिमूलक शासन की नीव डाली गयी । चाह्से एच० विल्सन के शब्दों में, “॥फत 
638 ॥06 ॥0फ7्घा8 000%7766 (9७7७ एछ0कृपा&" 20ए९777676 
इसीलिए सन्त १८३५ ई० का यह ऐक्ट अपना एक अलग स्थान रखता है | स्थानीय 
शासन के ऐतिहासिक विकास के अन्तर्गत यह एक ऐसी घटना है जिसके महत्त्व को 
कभी भी झुलाया नहीं जा सकता। प्रो० के० बी० स्मेली (707 &., 8. 
5770]]6) ने इसके सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि “7४6 १(प्रशाण7&।/ 
(0779078707 6.00, 4838 0प्रशाश6्ते ७ 070 6 8०प्रणा०7४ 
शाला 0००ग्रोद 96 89077#6व ६0 #&09ए9 8070 प27 80वें फ़ता०ी, छा 
8076 704708/9078, 78 506 0888 07 ६06 ६०7७७) 077 0०6॑ 
]008] 86!-207077777676 ७४६ ६06 [0768670 6७9 * केवल इतना ही 
नही, कुछ लेखकों ने तो इस ऐक्ट को और भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । 
उदाइरणाथं; विल्फ ड मार्टिन्यू (४४7786व १(७/७7०७एछ 8०ते 000०7/8) ने तो 
यहाँ तक लिखा है कि “४6 7४७७७ 885, छफाछा ४06 (प्रशमाशा०७! 007- 
90780078 ४८ छ8 (088860, ॥8 (76960 09ए 70860 #86078708 
88 & ए&678॥6व9 तंद/06 ए 4॥86 8007ए 07 008]0 207्र८7एश6मां. 


१ (व्राए सर. हर/इका 853२5 00 7.006, 00एएशपशएहार', ? 3 
१ | 8 उक्ाशाड #ै माडठरर 67 7.02&, 50एशराणषारा', ? 38. 


स्थानीय शासन का ऐतिहासिक बकास २१ 


क॥ ग्रत2ध्यते 6७70 ७६७68 7। 
इतना होते हुए भी कई विद्वानों ने इस अधिनियम को बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण 
नही माना है। उनका कथन है कि जिस प्रकार सन १७८६ एवं शव्य०० ई० 
के कानूनों द्वारा फ्रास तथा सन्‌ १८०६-१८०८ ई० के कानूनों द्वारा अशा के 
स्थानीय शासन के सगठन मे कोई क्रान्तिकारी परिवत्तन नही आ सका, उसी तरह 
सन्‌ १८३४ ई० के इस अधिनियम के जरिये भी इज्धलेण्ड के स्थानीय शासन के 
अन्तर्गत कोई बहुत महत्त्वपूर्ण परिवत्तन नही लाया गया | उनके विचारानुसार इस 
ऐक्ट ने तो केवल इद्धलेण्ड के नागरिकों के उन्हीं विचारों को व्यावहारिक रूप 
प्रदान किया, जो बहुत पुराने जमाने से मान्य सिद्धान्तों (80९७७०६९९ #एए/क्षश- 
9]68) के रूप में उनके बीच प्रचलित थे। इसीलिए इस सम्बन्ध मे प्रो० मझुनरो 
(2/0768807 'शैप्र70) ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि “5 हार्िट०€त॑ & 
08726 70 ४06 छत, 7७7७७ ६0970 7 ६86 ई0797 ० 008:४ 
80ए९/४४४76७7(. 
पुनः, सन्‌ १८३१५ ३० के बाद तथा सन्‌ श्यू्ू८ण ई० मे 'लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट' 
पास होने तक--इस बीच की अवधि मे भी स्थानीय शासन के क्षेत्र मे कई वदे-वर्ढ 
काम किये गये, जिनमें तीन का उल्लेख यहाँ आवश्यक है| प्रथम, स्व स्थ्य-सम्बन्धी 
कामों को ठीक से चलाने के लिए सन्‌ १८द्द८ ई० मे एक रॉयल सेनिटरी कमीशन 
(08098] 58070 87"ए (/077708900) की नियुक्ति की गयी | सन्‌ श्८७१ ई० 
में इसके द्वारा पेश की गयी रिपोंट के आधार पर स्थानीय सगठन मे कई तरह के 
हर-फेर किये गये | सवप्रथम तो एक स्थानीय शासन परिषद्‌? (7,0९७) (ज0ए९०- 
70076 30७70) का निर्माण किया गया। तत्पश्चात्‌ सन्‌ श्थ७प् ई० में 
"अबंन' तथा “रूरल' सेनिटरी डिस्ट्रिक्ट्स (ए7फ&7 880 फिपा डिक्षााक्षाएए 
)8077048) नामक नवीन क्षेत्रों का भी निर्माण किया गया। इनके जिम्मे जन- 
स्वास्थ्य तथा सफाई-सम्बन्धी कामों की देख-रेख करने का भार दिया गया। 
स्युनिसिपल बोरो के क्षेत्र के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में ये इकाइयों अपने इन कासों का 
सम्पादन कर सकती थी । इसी बीच शिक्षा-पद्धति मे भी कई तरह के सुधार लाये 
गय । शिक्षा के कार्य को ठीक से चलाने के लिए अनेक स्कूल बोर्ड (80060! 
308768) कायम किये गये। ये बोड एक तरह से अस्थायी ससस्‍्था (४६ ॥१0८ 
900768) के रूप में काम करते थे | इन बातों के अतिरिक्त एक और भी परिवत्तन 
हुआ। सन्‌ श्वू्ूर ई० मे एक बार पुनः म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट पास किया 
गया। इसका उद्देश्य म्युनिसिपल बौरो नामक इकाइयो को अधिकाधिक अधिकार 


9? गाने विशफररधाए दाध 07725 ,. 7॥.0058., (0५पषरशष्टापपए' ७० 
६ एप 07, (077२0, 


२२ इड्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


प्रदान करना था । फलस्वरूप इस ऐक्ट के द्वारा सभी म्युनिसिपल बोरों को अपने 
कामों के सझुचित सम्पादन के लिए, जहाँ तक हो सका, पूरा-पूरा अधिकार 
सौपा गया | 

सन्‌ १८८८ ई० का स्थानीय शासन अधिनियम (.०॥)-- स्थानीय 
शासन के इतिहास में इस ऐक्ट का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर इस 
एक्ट के पास होने के पहले की स्थिति के बारे मे कुछ जान लेना आवश्यक है । 
इस ऐक्ट के पास होने के पहले सन्‌ श्दू८४ ई० में ही इद्चलेण्ड की ससद द्वारा 
एक सुधार बिल (१९/०7४7 3॥)]) पास किया गया था। उसके अनुसार अधिक 
से अधिक नागरिकों को वोट दबने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब 
बहुत बड़ी सख्या में नागरिक ससद्‌ के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेने लगे थे। 
लेकिन जहाँ तक स्थानीय शासन का उ्रश्न था, इसमें अभी तक एक सीमित क्षेत्र के 
व्यक्तियों को ही मतदान का अधिकार था। जो लोग काफी टेक्‍्स देते थे उन्हे 
ही मतढान करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया था । अभी केवल 
शहरी इलाकों की स्थानीय इकाइयों-- जेसे म्युनिसिपल बौरो- में ही कानूनी तौर 
पर लोगो को व्यापक्र रूप से मतदान करने का अधिकार दिया गया था। 
म्युनिसियल बोरों की कौसिल निर्वाचित होती थी और इसका निर्वाचन तथा 
सगठन भी उन्‍+द्रत्न आधार पर होता था। लेकिन देहाती क्षेत्रों में ऐसी बात 
नहीं थी। इन क्षेत्रों में जो इकाइयॉ थी उनमें निर्वाचित कोसिल की व्यवस्था 
नहोीं की गयी थी। इन देहाती क्षेत्रों में ही निर्वाचित कोसिल को व्यवस्था करने 
के उद्दश्य से स्थानीय शासन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कानून बनाया गया। इसे 
ही सन्‌ ८८८ ३० का स्थानीय शासन-कानून (7+00&] (0 ए७"४7767[ 3 06, 
888) कहते हैं। यह कानून अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इस अथ में है कि इसके आधार 
पर स्थानीय शासन की बनावट में महान परिवत्तन लाये गये। पहला परिवत्तन 
तो यह हुआ कि उस जमाने में जो पुराने शायर थे उनकी जगह पर दो प्रकार के 
नये स्थानीय क्षेत्रों का निर्माण किया गया | इन दोनी में एक का नाम काउप्टी 
बोरो (/0४7४४ 8070प४४) और दूसरे का नाम ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउप्टी 
(2 तीाशांए8३7%४ए४७ (:0पवा9) रखा गया। काउण्टी बौरों उन शहरी 
क्षेत्री को कहा गया जो बड़े थे तथा जिनकी जनसंख्या ४०,००० से भी 
अधिक हो गयी थी। परिणासतः पहले के समी म्युनिसिपल बौरो, जिनकी जन- 
संख्या ४०,००० से अधिक हों गयी थी, अब काएउण्टी बोौरों कहलाने लगे। 
ऐंडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी (जिसे कभी-कभी केवल काउण्टी के नाम से भी 
सम्बोधित करते है) उन क्षेत्रो को कहा गया, जहाँ पुराने शायर मौजूद थे तथा जहाँ 


|. 


का प्रशासन जस्टिस ऑफ दि पीस के द्वारा सम्पन्न किया जाता था। इस प्रकार 


स्थानीय शासन का ऐतिहासिक विकास र्‌झ 


९. 


स्थानीय शासन से सम्बन्धित सन्‌ १८८८ ई० के इस कानून के द्वारा दो प्रकार की 
नयी इकाइयो का निर्माण किया गया | दोनों को एक-दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र तथा 
बराबरी के स्तर पर रखा गया | दोनों में किसी भी तरह का आपसी सम्बन्ध नहीं 
रखा गया। दोनों के अन्तर्गत शासन-प्रबन्ध को चलाने के लिए निर्वाचित 
कोसिलो की व्यवस्था की गयी। दोनो में से प्रत्येक की कौसिल में दो तरह के 
सदस्यों के रहने का नियम बनाया गया--एक तो कौसिलर ((०प्राआ67) 
और दूसरा अल्डरमेन (8]067787) | कौसिलरां का चुनाव नागरिको द्वारा 
प्रत्येक तीन साल के लिए किये जाने की व्यवस्था की गयी। अल्डरमेन की कार्यावधि 
छः साल की रखी गयी | साथ ही, इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया 
कि अल्डरमेन की कुल संख्या कौसिलरों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक 
नही रखी जा सकती | काएउण्टी बोरों कौसिल के अध्यक्ष को मेयर ()0(9ए४०7) 
तथा काउण्टी कौसिल के अध्यक्ष को चेयरमेन ((!७॥777870) के नास से सम्बो- 
घित करने की प्रणाली कायम की गयी । स्थानीय सरकार के जिन प्रशासकीय 
कार्यों को पहले क्वाटर सेशन्स (0०७/४:७/" 56887078) के न्यायाधीश करते आ 
रहे थे, उन्हे अब निर्वाचित ससथाओं (7/20068 ४900728) या निर्वाचित 
कौसिलो के हाथ में सोप दिया गया ।! जस्टिस ऑफ दि पीस” के हाथ में अब 
केवल न्याय करने के ही अविकारों को रहने दिया गया | इस प्रकार इस ऐक्ट के 
अनुसार स्थानीय शासन के ढॉचे मे एक क्रान्तिकारी परिवत्तन लाया गया। 
सम्पूर्ण इद्धलेण्ड में स्थानीय शासन की एक दोहरी शासन प्रणाली की नीव डाली 
गयी। स्थानीय क्षेत्रों की दो बड़ी-बड़ी बगबर की इकाइयाँ कायम की गयी--- 
एक काउपण्टी बौरो की और दूसरी ऐडमिनिस्ट्र टिव काउणप्टी की । काउण्टी 
बौरों का अस्तित्व और स्वरूप, जेसा कि उस रुमय कायस किया गया, वह अब भी 
उसी रूप मे चला आ रहा है। ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी का भी वही रूप है, « 
लेकिन बाद में इसके अन्तर्गंत कुछ और स्थानीय क्षेत्र भी शामिल कर दिये गये । 
इस प्रकार शामिल किये जानेवाले क्षेत्रों में म्युनिसिपल बोरो, अबंन! तथा 'रूरल 
'सेनिटरी डिस्ट्रिक्ट्स' के नाम उल्लेखनीय हैं।* स्थानीय शासन की वर्तमान 
बनावट इसी आधार पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, जेसा कि विद्धानो का 
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२. “ये अर्बन तथा रूरल सेनिटरी डिस्ट्रिक्ट्स बाद में केवल अबन डिस्ट्रिक्ट भौर रूररढू 
डिस्ट्रिक्ट के ही नाम से पुकारे जाने लगे ।*” 


श४ इड्नलेण्ड में स्थानीय शासन 


कथन है, सन्‌ १८८८ ई० मे स्थानीय क्षेत्रों का जो ढाँचा तेयार किया गया वही 
आज भी मौजूद है |" इसीलिए इस ऐक्ट को स्थानीय शासन के इतिहास मे 
बढ़ा महत्त्वपपूण माना जाता है, क्योंकि मेरियट वे कथनानुसार इस ऐक्ट ने क्षेत्र- 
सम्बन्धी गड़बड़ी को, जो पुराने जमाने से ही चली आ रही थी, ठीक कर स्थानीय 
शासन की इकाइयों को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। जिस समय इस 
ऐक्ट का निर्माण हुआ उस समय सामाजिक सेवाओं की संख्या में अप्रत्याशित 
वृद्धि हुई थी। इनके सम्पादन के लिए अस्थायी सस्थाओं (4४ |॥02 006768) 
का निर्माण किया गया था | लेकिन इनसे काम ठीक से नही हो पाता था। ऐसी 
स्थिति मे इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि इन अस्थायी 
सस्थाओ को समाप्त कर उनकी जगह पर जनता द्वारा निर्वाचित खुली कोसिलो की 
स्थापना हो, जो इन उत्तरोत्तर बढती हुईं सेबाओ का सम्पादन करे तथा सभी 
स्थानीय समस्याओं को स्थायी तौर पर सुलकाय | सन्‌ श्यूवूण ई० के अधिनियम 
ने इस उद्देश्य को पूरा किया।* इसने निर्वाचित कौसिलो की व्यबस्था की और 
अस्थायी सस्थाओं को समाप्त भी कर व्या। इसने सामाजिक सेवाओं और 
स्थानीय बातों के प्रशासन का उत्तरदायित्व इन्हीं निर्वाचित कोम्लो के जिम्मे 
सुपुदं कर ठिया । इस पृष्ठभूमि मे सन्‌ १८८क ई० के स्थानीय शासन अधिनियम 
के मह्त्व को आसानी से ऑका जा सकता है। 
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स्थानीय शासन का ऐतिहासिक विकास र्फ््‌ 


इस अवधि में केवल क्षेत्र-सम्बन्धी मामलों में ही परिवत्तन नहीं हुआ, बल्कि 
स्थानीय ससस्‍्थाओं के ऊपर केन्द्रीय नियंत्रण को भी बहुत हृद तक मजबूत किया 
गया । एक ओर नागरिकों को मतदान के अधिकार मिले, निर्वाचित कौसिलो की 
स्थापना की गयी, तो दूसरी ओर, इनपर केन्द्र का नियत्रण भी बढता गया । सछू 
१८३४ ई० मे जो केन्द्रीय समिति बनायी गयी, सन्‌ १८७१ ई० में जो स्थानीय 
परिषद्‌ कायम की गयी, सरकारी सहायता देने की जो पद्धति प्रचलित की गयी, 
सरकारी सहायता के क्षेत्र मे सन्‌ श्यणण ई० में जो गोशन-पद्धति (9082०00 
39ए80677) लागू की गयी, वे सभी ऐसे माध्यम थे जिनके द्वारा स्थानीय सस्थाओ 
पर केन्द्रीय नियत्रण को अधिकाधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाया गया | 

५. सन्‌ श्टटूठ से १६२७ ई० तक-- ऐतिहासिक विकास की इस 
अवधि में भी स्थानीय इकाइयों के स्वरूप, ढाँचे, काये इत्यादि के सम्बन्ध मे अनेक 
महत्त्वपूर्ण परिवत्तेन लाये गये। इनसे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को सुलम्लाने 
के लिए अनेक उणय भी काम में लाये गये। केन्द्रीय नियंत्रण की दिशा में भी 
काफी विकास हुआ। इन बातो को देखते हुए इस अवधि को भी बड़ा महत्त्वपूर्ण 
माना जाता है | 

इस अवधि की सबसे अधिक महत्त्व की वात सन्‌ १८६४ ई० का “डिस्ट्रिक्ट 
और पेरिश कौसिल ऐक्ट' (78006 कमते एकता (0प्ाणा 8०0) है | 
इसके आधार पर क्षेत्र-सम्बन्धी कई परिवत्तन लाये गये। इसके अनुसार 'अबन 
तथा रूरल सेनिटरी डिस्ट्रिक्ट्स' (जो प्रारम्भ से ही इसी नाम से पुकारे जाते थे) 
के नाम में परिवत्तन लाया गया | अब इनका नाम सीधे अबन डिस्ट्रिक्ट और 
रूरल डिस्ट्रिक्ट' रख दिया गया (अर्थात्‌ इनके साथ लगे हुए 'सेनिटरी' शब्द को 
अब हटा दिया गया)। इन दोनों इकाइयों को बिलकुल सच्चे अथ में 'ऐड- 
मिनिस्ट्र टिव काउण्टी! का अग बना दिया गया । इनके अन्तर्गत निर्वाच्चित कौसिलों 
की व्यवस्था की गयी। इनके क्षेत्र की शासन-व्यवस्था का भार इन्ही निर्वाचित 
कौसिलों के जिम्मे सुपुद कर दिया गया। इस ऐक्ट को दि पीजेण्ट्स चाटर' 
(/6 ?९०७४७॥7(४ (४५०४७) भी कहते हैं, क्योकि इसके अनुसार देहाती क्षेत्रों 
में भी 'पेरिश मीटिंग” और 'पेरिश कौसिल” की स्थापना की गयी। इस ग्रकार 
स्थानीय शासन को अधिकाधिक व्यापक बनाने की सफल चेष्टा की गयी | देहाती 
क्षेत्र मे स्थानीय इकाइयों को अधिक से अधिक प्रजातान्त्रिक बनाने की कोशिश की 
गयी। जॉन जे० क्लाके (त077 त. (87]2९) ने भी लिखा है, “7६ 8 9.80 
॥7€(प्रथ्णकीए टककाटतव 476 ?6888708 (87४ 2९४" 02608छ586 76 
लःल्यवेल्त व680ल०७8४7०० ॥008 20०ए७४7९०/४ +0 र%४४7॥68 77 
प्रा दाडा।ए08 9&ए (6९ लल्शत07 0 रिकत80 ्रार्टागह8 छा 
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(0प्र/आ8.7? कहने का तात्यय यह कि पेरिश के क्षेत्रों को अबन और रूरल 
डिस्ट्रिक्ट्स' का अग या इकाई बना दिया गया | पेरिश के क्षेत्रों की देखभाल 
एवं उसके प्रशासन के लिए पेरिश मीटिंग (7778) 76९४772) या ऐरिश 
कोसिल (27787 (0प्रशल)) की स्थापना की गयी | कुछ प्रसुख पेरिशो को कुछ 
विशिष्ट अधिकार मी सोंपे गये। उठाहरणाथ, कुछ झुख्य-सुख्य पेरिशों के 
अधिकारियों को 'एडॉप्टिव ऐक्ट्स' (2५०090ए6 20०8) बनाने का भी अधि- 
कार दिया गया। इस प्रकार सन्‌ श्य£४ ई० के अधिनियम के अनुसार 
क्षेत्रेय बनावट के सम्बन्ध मे बहुत-से काम किये गये | दूसरे शब्दों में, 
क्षेत्रीय वनावट के सम्बन्ध में जिस काम को सन्‌ १८८८ ई० के ऐक्ट के अन्तगंत 
प्रारम्भ किया गया था, उसे सन्‌ श्८६४ ई० के इस ऐक्ट के द्वारा पूरा कर दिया 
गया। सन्‌ १८६४ ई० के इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद वहाँ की 
स्थानीय इकाइयों की बनावट की एक निश्चित रूपरेखा तेयार हो गयी जो अभी 
तक चली आ रही है | 
पुनः सन्‌ १८६६ ई० में “दि लन्दन गवनमेण्ट ऐक्ट' (796 4,ठावेठतत 
(+0५४67777276 ४०४) नासक अधिनियम भी पारित किया गया | इस ऐक्ट का 
प्रधान उद्देश्य कुछ इकाइयों एवं डिस्ट्रिक्ट बोंडों के स्थान पर ऐसी स्थानीय 
सस्थाओं की स्थापना करना था, जिनके द्वारा स्थानीय शासन के आधुनिक और 
प्रगतिशील सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया जा सके । इस अधिनियम के अनुसार 
लन्दन के स्थानीय शासन में कई परिवत्तन लाये गये, जिनकी चर्चा लन्‍्दन के शासन 
से सम्बन्धित एक प्रथक्तू अध्याय में की जायगी । सन १६०२ ई० में एक और 
कानून पास किया गया। इसके द्वारा स्कूल-बोडस' जेसी कई अस्थायी संस्थाओं 
का विघटन कर दिया गया | फिर सन्‌ १६२६ ई० में भी स्थानीय क्षेत्रों के सम्बन्ध 
में एक कानून बनाया गया । इसके अनुसार भी कुछ परिवत्तंन लाये गये । इसके 
अनुसार म्युनिसिपल बोरो को काएण्टी बोरों में परिवर्तित करने के विचार से 
म्युनिसिपल बौरो की जनसख्या का कम से कम ७४,००० होना अनिवाय कर 
दिया गया। इसके पहले म्युनिसिपल बोरों को काउण्टी बोरों मे बदल देने के लिए 
कम से कम ४०,००० की ही जनस रुूया आवश्यक मानी गयी थी, लेकिन अब से 
इसे बढ़ा दिया गया। इस कानून के द्वारा यह भी निश्चित कर दिया गया कि 
इन क्षेत्रों के सम्बन्ध से कोई भी परिवत्तन या हेरफेर प्रोविजननल आडर' 
(270ए7807&। (0४५७०) के द्वारा न होकर प्राइवेट ऐक्ट' (क्‍7ए७/6 ै|८४) 
के द्वारा ही हुआ करेगा । 
सन्‌ १९२० ई० का स्थानीय ऐक्ट ([.,009 (3097७7"7770675 ०४ 
04 4929)-- सन्‌ १६२९ ३० में “दि लोकल गदनमेण्ट ऐक्ट” (796 ,0९&] 
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(+0ए९7४776706 2०७४५, 3929) पास किया गया । यह आठ भागों में विभक्त 
था।” प्रत्येक भाग स्थानीय शासन के किसी न किसी पहलू से सम्बन्धित था। 
सन्‌ १६२६ ६० के इस अधिनियम ने स्थानीय शासन की इकाइयो को आर्थिक 
सहायता प्रदान करने के ख्याल से एक योजना तेयार की और इसके लिए 
कई डिस्ट्रिक्यों को एक साथ मिलाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया । इसी 

अधिनियम के अनुसार 'बोड सम ऑफ गार्जिवनस! (80978 0 (#पर्माव878), 
जिनकी स्थापना सन्‌ १८३४ ई० मे हुईं थी तथा पुअर ला यूनियन्स (0007 4.8 ए 
77008) दोनों को अनावश्यक समझकर पहली अप्रल सन्‌ १६३० से तोड़ 
दिया गया और 'गार्जियन्स के सम्पूर्ण कार्यों को काउण्टी-कौमिल तथा काउप्टी 
बौरो को हस्तान्तरित कर दिया गया। एम० शुल्ज का विचार है कि कायों के इस 
हस्तान्तरण से काउण्टी तथा काउण्टी बौरों कों काफी बल मिला तथा उन्हे पर्याप्त 
आथिक साधन भी उपलब्ध हुए।* इतना ही नहीं, इस अधिनियम के द्वारा 
अनएम्प्लायड ऐक्ट, १६०४ ३०? (76 7३67०७९७| ० ६6 ए7९७४०७०0५- 
0 ०77०0 ०६, 908) में मी कुछ सशोधन और सुधार किये गये | 
स्थानीय इकाइयो के क्षेत्र तथा कार्या मे भी कुछ हेरफेर करने के विषय पर प्रकाश 
डाला गया। साथ ही, एक वेसे तरीके की भी पूरी चर्चा की गयी जिसके अनुमार 
पुरानी इकाइयों के हाथ से सम्पत्ति, उत्तरदायित्व तथा अधिकारी-बर्ग को लेकर 
नयी इकाइयों के हाथ में सा५े जाने की व्यवस्था की जा सके । इन बातो के 
अतिरिक्त, जन्म-मरण, विवाह आदि वातों से सम्बन्धित लेखा-जोखा रखने का 
काम काउप्टी और काउण्टी बोरों की कासिलो को सोप दिया गया। इन कामों 
१? सन्‌ १६२६ ६० के अधिनियम के निम्न आठ झुख्य भाग थे-- 
() 7200 79 (र०फ़ 7007 72एछ 42०, 930) 

(0). रिव्शाइड07 ० शि708, (6६75 700 ॥8779265 

(7) 7१0805 3700 ॥0ए7 ए]4707728. 

(0५०) 508९[476005 7.00व (0ए४0॥70९76 ?070५978078. 

(५) रिव्रांगा8 3200 ५०४।४०३०07. 

(7) ऋणीध्वुपढा छाधाह बात 067 श्ाधशारलाब शि0०500$ 
(पा) ?70फ०५, ॥740665 700 0९675 
(प्रा) एशथाहाक 


२ “85 #पराता'ठव 870 [#709-ीए8छ 908705$ 07 20870808 287९ ए०ए 

670 आरप-008 ०0प्रा65 शत शशाफप्र-7866 ०0प्रा 007072॥$ फ़ादा 

86 929 ,00व (00एथ८॥787॥ 80, ००॥5प्रात््वा26 [98 9700९585, यम ४ 7672- 

॥6760 #6 60प्राए द्ात ०20फ्ञप 507002 5$फ४80॥ धात॑ 970970806 (#6 
708475 607 56०ए772 980 60प्रधा४ जिाक्षारव्वं 7/850प7088 *! 
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का सम्पादन करने वाले रजिस्ट्रार को वेतन देने की भी व्यवस्था की गयी। साथ- 
साथ इस बात पर भी विचार किया गया कि काउपण्ठी, बौरों, अबन डिस्ट्रिक्ट तथा 
रूरल डिस्ट्रिक्ट--इन सबो में प्रधान सड़कों (र्मि]87 998) का प्रबन्ध किसके 
द्वारा किया जायगा तथा इस कारय के सम्पादन में इन सबो में किसका किस प्रकार 
का स्थान होगा | 

इस प्रकार यदि ठीक से देखा जाय तो सन्‌ १६२६ ई० के अधिनियम के 
तीन प्रसुख उद्देश्य स्पष्ट हो जायेंगे। इसका प्रथम उद्देश्य तो यही था कि किस 
ग्रकार काउण्टी बोरों तथा काउण्टी द्वारा सम्पन्न की जानेवाली कुछ सेवाओं के 
क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तृत किया जाय। दूसरा, सावंजनिक कल्याण के 
लिए की जानेबाली समस्त सेवाओं के बीच एक सुन्दर समन्वय स्थापित करना 
भी इसका एक प्रमुख उद्ृश्य था। साथ ही, इस अधिनियम ने स्थानीय इकाइयो 
के ऊपर से केन्द्रीय नियत्रण की बागडोर को ढीला कराने तथा उन्हे अधिकाधिक 
स्वतत्नता प्रदान कराने का उदश्य सवंदा अपने सामने रखा। इस अधिनियम के 
उद्द श्य, महत्त्व एवं प्रमाव की चर्चा करते हुए मोरिन शुल्ज (पथिं॥प्ा'९९7 
500प्रां०) ने लिखा है कि सन्‌ श्वूथू८ एवं १८६४ ई० के अधिनियमो के द्वारा 
स्थानीय शासन को जिस प्रणाली की नीव डाली गयी थी उसे अपनी पू्णुता तक 
पहुँचाने में सन्‌ १६२६ ई० के इस ऐक्ट ने वहुत दूर तक काम किया । इसलिए 
स्थानीय शासन के ऐंतिह"मि् विकास में इसका स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साना 
जायगा ।' 

विकास की इस अवस्था में स्थानीय शासन की इकाइयो के कार्यों मे भी 
बडे पेमाने पर वृद्धि हुईैं। पहले इनके कार्यों का दायरा संकुचित था, लेकिन 
इस अवधि में जनसंख्या की वृद्धि एवं सभ्यता के विकास के फलस्वरूप इनके काम 


ऋः 
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बहुत ही बढ गये। उदाहरणाथ, शिक्षा को ही लिया जाय | सन्‌ श्द्ू७० ई० 
के लगभग इससे सम्बन्धित सेवाओं की जिम्मेदारी स्थानीय इकाइयो पर नही थी। 
लेकिन उसी साल के करीब ग्लेडस्टोन (09080070) के मत्रिमण्डल ने देश में 
शिक्षा के प्रचार के लिए कई प्रकार के स्कूल-बोडों की स्थापना की, जो अस्थायी 
ओर स्वतंत्र रूप मे काम करते थे। स्थानीय क्षेत्रों के साथ इनका कोई सम्बन्ध 
नही था। लेकिन शनेः-शनः ये अस्थायी बोर्ड शिक्षा के प्रचार एवं इसकी उन्नति 
के काम में प्रणशुतया असफल सिद्ध होते गये । परिणामतः सन्‌ १६०२ ई० में इन्हे 
विघटित कर दिया गया। इनके द्वारा किये जानेवाले शिक्षा-मम्बन्धी कामो को 
स्थानीय इकाइयों के हाथ सौप दिया गया । तभी से स्थानीय इकाइयाँ इन कामो 
का भी सम्पादन करने लगी और इस अवधि तक आते-आते तो स्थानीय सस्थाएँ 
ही प्राइमरी और प्रवेशिका (8800700979) तक की शिक्षा का भी प्रबन्ध करने 
लगी | इनके द्वारा स्वास्थ्य-सम्बन्धी काम भी बडे पेमाने पर होने लगे। जन- 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी काम पहले 'बोड स ऑफ गाजियन्स” किया करते थे। लेकिन 
इस तरह काम होने से प्रगति ठप थी। सन्‌ १६०५ एवं १६०६ ई० के बीच 
स्थापित 'रायल कमीशन ऑन डि पुअर ला! (098) (07फाइडा07 07 ६0७ 
?00०7 7,09) ने अपनी रिपोर्ट मे 'बोड्स ऑफ गार्जियन्स! को विनष्ट करने 
तथा इनके कामों को काउण्टी तथा काउण्टी बोरों को दे देने का सुझाव रखा था | 
लेकिन सन्‌ १६२६ ई० के पहले इसे कार्यान्वित नही किया जा सका। अन्त- 
तोगतला सन्‌ १६२६ ६० के अधिनियम द्वारा इन्हे विधटित कर इनके समस्त कार्यों 
को काउण्टी तथा काउण्टी बोरों को हस्तान्तरित कर दिया गया। परिणामतः 
इन इकाइयों को अस्पताल एवं चिकित्सा-केन्द्र खोलने, संक्रामक तथा सुप्त रोगों 
को रोकने, पागलों का इलाज करने, मातृत्व एवं शिशु-कल्याण-सम्बन्धी काम आदि 
करने का अधिकार मिल गया । इसके अतिरिक्त, काउण्टी तथा काउण्टी बोरों के* 
कंधे पर प्रधान सड़को तथा डिस्ट्रिक्टों के कंधे पर छोटी-छोटी सड़कों के प्रबन्ध 
का भी भार आ गया। इस बीच भवन-निर्माण और नगर-परियोजना का काम 
भी इन इकाइयों को दिया गया । सन्‌ १६२० ई० की डिेसबोरों पुलिस कमिटी? 
(क्‍2680070प20 (४077777766 09 ४४७ 7?0!06) की नियुक्ति के बाद से 
पुलिस-सम्बन्धी सेवाओं में भी काफी उन्नति हुईं। इस प्रकार ऐतिहासिक विकास 
की इस अवस्था तक स्थानीय इकाइयी के कामो मे काफी वृद्धि होती रही | 

सन्‌ १८८क तथा १६२६ ई० के बीच की इस अवधि में आय-व्यवस्था में भी 
कई परिवत्तन लाये गये। बहुत दिनो से खेतिहर तथा कारखाने के मालिक लोग 
स्थानीय रेट? से मुक्त हो जाने के लिए हल्ला मचाये हुए थे। लेकिन एक लम्बी 
अवधि तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। सब १६०१ और 
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१६१४ ई० में इस सम्बन्ध मे एक निश्चित सुकाव देने के लिए कमीशन की भी 
नियुक्ति हुईं थी, लेकिन इन सब बातो से इस दिशा मे कोई सफलता नही मिल्नी । 
आखिरकार सन्‌ १६२६ ई० के अधिनियम मे इस ओर एक निश्चित काम किया 
गया। इस अधिनियम के अनुसार, सबसे पहले तो खेती के लायक जितनी भूमि थी 
सबको 'रेठ' से मुक्त कर दिया गया। साथ ही, रेलवे की सम्पत्तियों तथा कल- 
कारखानों पर लगनेवाले रेट” का तीन-चौथाई हिस्सा माफ कर दिया गया। 
सरकारी सहायता देने की पद्धति भे भी परिवत्तन किया गया । इसके पहले सरकारी 
सहायता ग्रतिशत-प्रथा (/?67८6०(७४० 5५8067)) के आधार पर दी जाती थी | 
लेकिन अब इसे बन्द कर दिया गया। इसके स्थान पर एक नये तरीके का 
आबिष्कार किया गया। इस तरीके को ब्लॉक ग्राण्ट' (302८7 (7७7) का 
तरीका कहा गया। इसके अनुसार स्थानीय शासन को एक निश्चित अवधि, अर्थात्‌ 
पॉच साल के लिए एक ही बार सरकारी सहायता दे दी जाती थी । इस तरह की 
सरकारी सहायता को जेनरल एक्सचेकर कण्ट्रीब्यूशन'! (96४67७) +:5९०॥९०९ पथ 
(07070 प४0४) भी कहा जाता था। ब्लॉक ग्राण्ट देते समय कुछ खास-खान 
वातों को आवश्यक रूप से ध्यान मे रखा जाता था। (१) स्थानीय सरथाओं को 
व्लॉक आण्ट देते समय इस बात पर सदा ख्याल रखा जाता था कि यह ग्राण्ट इस 
सात्रा मे दिया जाय कि इन सस्‍्थाओ को रेट-मुक्ति से जितना घाटा होता था या 
हुआ था, उसकी पूत्ति आसानी से हो जाय। (२) विभिन्न स्थानीय इकाइयो के 
वीच आण्ट की रकस का वितरण जनसख्या के घनल (०89६७१ 705४8- 
४07) के आधार पर करने की व्यवस्था की गयी थी। (३) इसी प्रकार आय- 
सम्बन्धी मासलो में भी इस अवधि में कई तरह के हेर-फेर किये गये | 
ऐतिहासिक विकास की इस अवस्था मे केन्द्रीय नियत्रण की दिशा मे भी पर्याप् 
प्रगति हुईं। इस अवधि में स्थानीय इकाइयों के जिम्मे अनेक काम सौपे जाते रहे | 
उनके सम्पादन के लिए इन्हे अधिक से अधिक धन की भी आवश्यकता होती गयी। 
रेट से होनेवाली आसदनी वहुत कम हो गयी थी, क्योकि कृषि-सम्बन्धी भूमि तथा 
कल-कारखानों को रेट से मुक्त कर दिया गया था। इसलिए धन-प्राप्ति के लिए 
स्थानीय इकाइयों को सरकारी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। शनेः-शनेः 
सरकारी सहायता ((४78778-77-&70) की सात्रा बढती ही गयी और जेसे-जेसे यह 
सात्रा अधिक होती गयी, उसी के अनुरूप स्थानीय इकाइयों पर केन्द्र का नियत्रण 
भी बढ़ता गया। सन्‌ १८८८ ई० के बाद चूँकि प्रायः सभी प्रमुख कामों के लिए 
सरकारी सहायता देने की पद्धति लागू कर दी गयी थी, इसलिए सन्‌ श८८्८ और 
१६२६ ३० के बीच की अवधि मे केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण स्थानीय इकाइयों पर 
बहुत अधिक बढ़ गया था। इस बात की पुष्टि 'डिपाटमेप्टल कमिटी ऑन लोकल 
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टेक्‍्सेशन” ()0७0&7776798]) (0077777806 070 ,00८8) 7'85७707) 
द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोट से हो जाती है। इस कमिटी की स्थापना सन 
१६१४ ई० में की गयी थी। स्थानीय इकाइपो पर केन्द्रीय नियद्रण तो उस समय 
और भी अधिक बढ़ गया जब कि सन्‌ १६२५ ई० मे 'रेटिंग एण्ड वेल्यूएशन ऐक्ट? 
(०६702 ७70 ए७)प०७(7079 ०६४, 925) पास किया गया, क्योकि इस 
ऐक्ट के अनुसार एक ,सिण्ट्रल वेल्यूएशन कमिटी ((श॥फक ए&प०(707 
(:0707770066) की स्थापना की गयी । इस कमिटी ने स्थानीय रेंट पर अपना पूरा 
नियंत्रण कायम कर लिया। केन्द्रीय नियंत्रण की बागडोर उस समय और भी 
मजबूत हो गयी जब कि सन्‌ १६१८ ई० में “मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऐक्ट” (॥8807'ए 
0 796०६0 ०७६) नामक कानून पास कर केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत स्वास्थ्व- 
विभाग (॥0807ए ०0 ९७)६॥) की स्थापना की गयी तथा देलथ इन्स्योरेन्स 
कमिश्नर! (&8९०!४४ पशाहपा'8706 (४0०077778870780"), स्थानीय शासन 
परिपद्‌ (,009) (॥०ए९7४7४76४६ 30976) आदि ससस्‍्थाओं को समाप्त कर 
दिया गया। अब स्थानीय शामन के स्वास्थ्य-सम्बन्धी कामों की देख-रेख इस 
स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही होने लगी । आरम्म में तो इसके काय यही तक सीमित 
थे। लेकिन बाद मे तो इस विभाग ने स्थानीय शासन के प्राय” सभी प्रमुख कामों 
पर अपना नियंत्रण रखना प्रारम्भ कर दिया और आज तो यही विभाग स्थानीय 
शासन के अधिकाश कामों के लिए सबसे बड़ा अधिकारी (4*770709) है। 
सन्‌ १६१६ ई० का पुलिस ऐक्ट (?0]06 &८४) भी स्थानीय शासन के ऊपर 
केन्द्रीय नियत्रण की मात्रा मे वृद्धि करता है। इसने ग्ह-मत्री को स्थानीय पुलिस 
के सम्बन्ध मे कानून बनाने तथा उसकी देख-रेख और निरीक्षण करते हुए उसपर 
पूरा नियत्रण रखने का अधिकार ग्रदान कर दिया। इन बविमागों के अतिरिक्त, 
केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-विमाग (७ंपा8079 0 वेष्र०४४४09), यातायाव- 
विभाग (औा877"ए ०तण ॥7॥7878]007।,,) योजना-विभाग (7वागा87ए 67 
पु0ज़ए0 87वें (0770ए 7]807778) इत्यादि भी स्थानीय शासन के बहुत-से 
कामों पर अपना नियत्रण रखते ६ और इन सभी प्रकार के नियंत्रणो का विकास 
सन्‌ १८ू८ण और १६२६ ई० के बीच की अवधि से ही हुआ | 

सन्‌ १६२६ ई० तक इद्धलण्ड के स्थानीय शासन का जो विकास हो चुका था, 
उसमे तीन-चार बातें बडी प्रमुख मालूम पड़ती है। (१) इस समय तक स्थानीय 
शासन की रूपरेखा ओर बनावट बहुत हद तक स्थिर हो गयी थी | पहले की तुलना 
मे इस समय तक स्थानीय शासन के ढोंचे में अधिक स्थायित्व आ चुका था । 
(२) इकाइयाँ बहुत हद तक जनतान्द्रिक सिद्धान्तों पर संगठित की जा चुकी थी। 
(३) उनके कामों में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुईं थी। (४) उनके ऊपर सरकारी 
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नियंत्रण भी काफी मजबूत हो गया था । इस प्रकार सन्‌ १६२६९ ई० तक स्थानीय 
शासन के क्षेत्र में उपयुक्त प्रमुख परिवत्तेन लाये जा चुके थे । लेकिन इसके 
ऐतिहासिक विकास और प्रगति का क्रम वही पर टूट नहीं गया, बल्कि यह विकास 
आज भी जारो है। सब १६२६९ ई० के बाद के इसके विकास का इतिहास नीचे 
दिया जा रहा है | 

६. सन्‌ १९२९ ई० के बाद से अब तक का इतिहास-- सन्‌ १६२६ ई० 
के बाद स्थानीय शासन के क्षेत्र में एक ओर प्रमुख अधिनियम बनाया गया | इसे 
सन्‌ १६३३ ई० का स्थानीय कानून (,008) (॥0ए०७7777676 ०४ ०0938) 
कहते है । यह ऐक्ट पन्द्रह भागी में विभक्त था|" इसके अनुसार स्थानीय शासन 
के सगठन, स्वरूप आदि में कई प्रकार के परिवर्तन लाये गये और आज इड्डलेण्ड 
की स्थानीय इकाइयों का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसका निर्धारण बहुत हृद 
तक इसी ऐक्ट के द्वारा किया गया। इसीलिए इस अधिनियम की प्रशंसा करते 
हुए डा० जेनिस्स ने लिखा है कि “# 70९0 ढपरिठ्वाए 78 8 20एछश7- 
76070 #ाप070ए 08०४४756९त९ैं ॥ 80007 वै&708 एछ70 (096 ,009] 
(५07७7४४7९४7४ 3.0०, 4933” इस अधिनियस के अनुसार निम्नाकित परिवत्तन 
लाये गये-- 

(क) इस अधिनियम का प्रथम भाग स्थानीय शासन के संविधान ((०0780- 
5707) तथा निर्वाचन (7४80007) से सम्बन्धित था। चुनाव केक्षेत्र में कई 
प्रकार के सशोधन और परिवत्तन किये गये । अब से स्थानीय शासन के चुनाव मे 
उन सभी व्यक्तियों को, जिनके नाम सरकार की चुनाव-सूची में दज रहते थे, मतदान 
करने का अधिकार दे दिया गया | 

(ख) स्थानीय शासन के संगठन के अन्तगत भी कुछ हेर-फेर किये गये | 


१ सन्‌ १६३३ ई० का अधिनियम पन्द्रह भागो मे विभाजित था, जिनमें निम्न प्रमुख है-- 
() (.०ाइ्रापा005 300 98207078 


(7) एशाश'8! ?'0४58005 85 (0 पर्याए०श$ थ॥0 7667725 ० 0८87 
ध्पा07068 870 ॥56९7075, 


(व) (०777868 00 उ0पा (077) 7625 
(9५) 0#0०७१६ ः 
(९) &![६8078 0 ॥888, 

(४) 2&०पृणप्माष।07 ०0 0 78728 7 4,070 
(पा) £50875868. 

(शा) 8077097॥728 

(5) 39-४8 फ्र३ 
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उदाहरणाथ, सभी स्थानीय कौसिलो के सदस्यो के चुनाव के तरीके में सवंत्न समानता 
लायी गयी | 

(ग) ऐसा नियम बनाया गया कि यदि कामिल का कोई सदस्य एक पद पर 
नियुक्त रहे तो उसे दूसरे पद से त्याग-पत्र दे देना पड़ता था, अर्थात्‌ वह एक ही 
साथ दो पदों पर नही बना रह सकता था | 

(घ) पागल, दिवालिये आदि को कोसिल की सदस्यता से वचित रखने का 
नियम बनाया गया | 

(इ) साथ ही, इस बात को भी स्पष्ठ कर दिया गया कि कोई भी सदस्य झुनाफा 
से सम्बन्धित कामों को नही कर सकता था। (पुअर ला रिलीफ' से किसी प्रकार 
की सहायता पाने का अधिकारी होने पर भी इसे प्राप्त करने का ढठावा वह बिलकुल 
नही कर सकता था । इस ऐक्ट के नियमो के झुताबिक चुनाव के एक साल के 
भीतर ही उसे इस अधिकार से वचित कर दिया जाता था | 

(च) यदि कौसिल के किसी सदस्य के ऊपर उसके चुनाव की तारीख से 
लेकर पॉच साल के भीतर डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर द्वारा ४०० पॉड से अदिक जुर्माना 
किया गया हो तो उसे कौसिल की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के लिए वाध्य 
होना पड़ता था | 

(छु) कोसिल के सदस्यों की कार्यावधि तीन साल के लिए निर्धारित कर दी 
गयी । सदस्यों के अतिरिक्त कौसिल में जो “अल्डरमेन' रहते थे उनकी अवधि छः 
साल के लिए की गयी, लेकिन साथ-साथ आधे “अल्डरमेन' को गत्येक तीन साल के 
बाद त्याग-पत्र देकर हट जाने का भी नियम बना ठिया गया । इस स्म्बन्ध में इस 
बात को भी स्पष्ट कर दिया गया कि इन 'अल्डरमेन' की सख्या कोसिल के सदस्यों 
की सख्या की एक-तिहाई ही रहा करेगी । 

(ज) अधिनियम के तीसरे भाग में समितियों ((/070777:76898) तथा उप- 
समितियों (-००7४॥७ (00777700688) की चर्चा की गयी है। तात्पर्य यह कि 
इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय शासन के अधिकारियो को अपने कामों के सम्रुच्चित 
सम्पादन के लिए तथा समितियों का निर्माण करने के हंतु अधिक से अधिक अधिकार 
प्रदान किये गये। यद्यपि समिति-निर्माण के सम्बन्ध मे पहले भी कुछ अधिकार 
स्थानीय ससस्‍्थाओं को दिये गये थे, फिर भी १६३३ ई० के इस ऐक्ट ने इन सस्थाओं 
के समिति निर्माण-सम्बन्धी अधिकारों को बड़ा व्यापक वना दिया। 

(कर) अधिनियम के चोथे भाग में स्थानीय शासन के अधिकारियों के सम्बन्ध 
में मी कुछ नियमों ओर संशोधन लागू किये जाने के बारे में कुछ निश्चित बातों का 

-उल्लेछा किया गया है। उदाहरणाथ , इसी अधिनियम के पास होने पर टठाउन- 
क्लक' आदि कई अधिकारियों के पद और सेवा को भली भॉति निश्चित और 
इ० स्था णशा०-३ 


३४ इद्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


सगठित कर, उन्हे एक ठोस स्वरूप प्रदान किया गया| इस प्रकार १६३३ ई० 
के अधिनियम के द्वारा स्थानीय शासन के क्षेत्र में अनेक संशोधन कर इसकी व्यवस्था 
को अधिकाधिक व्यवस्थित और उत्तम बनाने का प्रयत्न किया गया | 

सन्‌ १६३३ ई० के अधिनियम के पश्चात्‌ सन्‌ १६३६ ई० तक, अर्थात्‌ द्वितीय 
विश्वयुद्ध छिड़ने के पूर्व तक इड्जलेण्ड के स्थानीय शासन के अन्तर्गत कोई खास परि- 
वत्तन नहीं हो सका। बीच में, सन्‌ १६३४ ई० में एक 'हैडो कमिटी (.9900७ 
(0070777।066) बनायी गयी थी, जिसने स्थानीय कर्मचारी-वर्ग के सम्बन्ध में कुछ 
खास-खास बातों के ऊपर अपना विचार प्रकट किया था। लेकिन इस कमिटी 
के सुझाव इस सिलसिले मे कोई अधिक महत्त्वपूरो नहीं माने गये। इस दिशा में 
सन्‌ १६३७ ० में एक ठोस काम किया गया । इस साल स्थानीय शासन की सम्पूर्ण 
प्रणाली, कार्यों आदि की जॉच-पड़ताल की गयी और जेसा कि श्री के० बी० स्मेली 
(7९, 8. 8770]]6) ने लिखा है, इस छान-बीन के बाद स्थानीय सस्‍्थाओ के 
कार्यों, स्थिति और प्रगति को सतोषजनक बतलाया गया |" 

लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के छिड़ जाने के बाद रक्षा-कार्य के लिए स्थानीय 
शासन के क्षेत्रों मे थोड़ा-बहुत परिवत्तेन लाने की अनिवायंता महसूस की गयी। जे० 
एच० वारेन ने लिखा है कि छ्विंतीय विश्व-युद्ध की अवधि ने स्थानीय शासन केक्षेत्रो में 
कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ला व्या। इसका प्रधान कारण यह था कि स्थानीय 
शासन के वत्तंमान ज्षेत्र युद्धालीन आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए पर्याप्त और 
उपयुक्त नही थे। परिणामतः कुछ नये प्रकार के क्षेत्रों का भी निर्माण किया गया 
और इन नये क्षेत्रों का नाम “रिजनल एरियाज” (१०2॥०7४) 276७७) रखा 
गया । '“रिजनल एरिया के अधिकारी को “रिंजनल कमिश्नरा (०27079॥ 
('077778870767") कहा गया। इन कमिश्नरो को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण 
और देखरेख में काम करना पड़ता था | इन्हे स्थानीय शासन के क्षेत्रों में परिवत्तन 
और सशोधन लाने के बहुत व्यापक अधिकार दिये गये थे। लेकिन युद्ध की समाप्ति 
के बाद इन “रिजनल एरियाज का बड़ा विरोध किया गया । चारो ओर से इन्हे तोड़ 
देने की माँग की जाने लगी | स्थानीय सस्थाओ से सम्बन्धित बहुत से 'एसोसिएशनों 
तथा कमिटियो! ने इन्हे भंग कर देने की माँग की | सरकार ने आरम्भ में इस ओर 
विशेष ध्यान नही दिया। लेकिन विरोध का वातावरण अधिक गंभीर हो जाने के 
कारण सरकार को सन्‌ १६४४ ई० में अपने एक श्वेत-पत्र (४४70७ 790००) में 
सरकारी नीति की घोषणा करनी पड़ी । इस श्वेत-पत्र के अनुसार इन 'रिजनल 
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एरियाज' को तोड़ दिया गया। लेकिन स्थानीय शासन के ज्षेत्रों से सम्बन्धित 
समस्याएं अमी भी सुलक नहीं सकी थी। सरकार इस ओर थोड़ा-बहुत प्रयत्नशीन 
थी | साथ ही, जनमत का मी काफी दबाव पड़ा। परिणामतः ज्षेत्र-सम्बन्बी समस्याओं 
पर विचार-विमश कर उनका कोई निश्चित मसाधान ढढने के लिए सरकार द्वारा 
एक स्थानीय सीमा-कमीशन 7,0087 (30ए7व&/"ए (0777४78507) की 
नियुक्ति की गयी । इसके द्वारा काउण्टी तथा बोरो के न्षेत्रों कों व्यवस्थित करने 
का निश्चय किया गया | सन्‌ १६४७-४८ ई० में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी 
पेश की, जिसकी चर्चा आगे के एक अध्याय से की जायेगी। लेकिन इस कमीशन 
के कार्य सरकारी दृष्टिकोण से सतोषजनक सिद्ध नही हुए | अन्ततः सन्‌ १६४६ ई० मे 
तत्कालीन स्वास्थ्य-मत्री एन्यूगिन बेबन (370प777 369७0) ने २७ जून को अपनी 
एक घोषणा के अनुसार इस सीमा आयोग को सदा के लिए भग कर दिया | 

सन्‌ १६३३ ओर १६४६ ई० के बीच स्थानीय शासन के ज्षेत्र मे ओर भी कई 
प्रकार के कानून बनाये गये और उनके आधार पर कई तरह के सशोधन भी किये 
गये । उदाहरणार्थ, सन्‌ १६३६ और १६४६ ई० में “दि ट्रक रोड्स ऐक्ट्स' 
(४8 77प्रशार ३0908 3008) पास किये गये। इनके अनुसार कई अच्छी 
और बडी सडकों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरक्रार के याताबात-विमाग (/ीाशाइ॥"ए 0 
[7७78]0077) की देखरेख और नियन्त्रण में, राष्ट्रीय खर्च से ही किया जाने 
लगा। पुनः सन्‌ १६४६ ई० में “दि नेशनल हेल्थ सर्विसेज ऐक्ट” (76 
५७078] 69/[0 |36/"ए०7068 230५) पास किया गया। इस अधिनियस 
ने अस्पतालों की व्यवस्था एवं देखरेख करने का भार कुछ “रिजनल बोडस' 
(३९०९7०7७) 809/7'68) के, जो एक प्रकार की अस्थायी (धर्ध ४०८) संस्थाएँ थे, 
जिम्मे सौप दिया। फिर सब १६४७ ई० से एक “दि चिह्डे न ऐक्ट! (76 
(रवि ०त 0०0 07 3947) भी पारित किया गया । इसके अनुसार स्थानीय 
शासन की सभी इकाइयों को अनाथ बच्चों की देखभाल का उच्ति प्रबन्ध करने का 
आदेश दे दिया गया | इस विशा में “दि नेशनल असिस्‍्टेन्स ऐक्ट! (“७ 
०४०7७! 48878087)06 ०६) नामक एक और भी अधिनियम पास किया 
गया और इसके अनुसार सभी स्थानीय इकाइयों को आवश्यक रूप से यह आदेश दे 
दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के मीतर अध; बहरे, लेंगडे, गूँगे तथा लाचार 
([#577)) व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था किया करें। सन्त श्््थ्य ई० में 
स्थानीय आब के सम्बन्ध मे मी एक कानून पाम किया गया। यह हम पढ़ छुके हैं 
कि सन्‌ १६२६ ई० के अधिनियम ने स्थानीय सस्थाओ को सरकारी सहायता दने की 
एक नयी पद्धति--थोक-सहायता की पद्धति (७8ए80670 ०६ 80८% (७7४६)--- 
निकाली थी ओर इस सहायता को 'जिनरल एक्सचेकर क९ण्ट्रीव्यूशन! (४०३९७) 


३६ इज्चलेण्ड में स्थानीय शासन 


क्‍ल्‍50॥60 ४७० (४0780770प्र709) के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन सन्‌ 
१६४८ ई६० के इस अधिनियम द्वारा इस सम्बन्ध में थोड़ा सशोधन किया गया | 
इस संशोधन के अनुसार, स्थानीय सस्‍्थाओ को जो थोक-सहायता (300# 
(97/97)0) 'जिनरल एक्सचेकर ग्राण्ट' ((॥७767७7 450॥९५प७/ (४७४7 ) के 
नाम से दी जाती थी, उसे अब इक्वेलाइजेशन जेनरल ग्राण्ट' (सिवृप्क्रा।इकप्र0ा 
(+87678/! (>7'870) के नाम से दिये जाने की व्यवस्था की गयी | इस प्रकार, 
सरकारी सहायता का वितरण, जो कि पहले प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या के आधार 
पर होता था, अब प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर होने लगा | 
आज भी वहाँ की आय-व्यवस्था का संचालन सन्‌ १६४८ ई० के इस संशोधन 
के ही आधार पर हो रहा है। अतः आय-व्यवस्था के क्षेत्र में इस अधिनियम 

को एक महत्त्वपूर्ण घटना माना जायेगा । 
इद्धलेण्ड के स्थानीय शासन के विकास का यही सक्षिप्त इतिहास है, जिसका 
अध्ययन, वहाँ की स्थानीय संस्थाओं के विकास, उनकी देनिक समस्याओं, उनकी 
बारीकियो इत्यादि की जानकारी के लिए आवश्यक है। साथ ही, इस सक्षिप्त 
इतिहास के अध्ययन से एक-दो प्रमुख बाते भी प्रकाश में आ जाती हैं। पहली 
बात तो यह कि वहाँ का स्थानीय शासन सबंदा प्रगतिशील रहा है। इसके लिए 
वहाँ की स्थानीय शासन-पद्धति मे समय-समय पर कई प्रकार के परिवत्तन भी लाये 
जाते रहे है। लेकिन इद्धलेण्ड के निवासियों ने इस परिवत्तंन और अपने ऊपर 
कई बाहरी आक्रमणों के वावजूद अपनी स्थानीय शासन-पद्धति की प्राचीन परम्परा 
को सबदा से सुरक्षित रखा है। प्राचीन मारत के स्थानीय शासन की जो परम्परा 
थी उसे यहाँ के लोगों ने झ्ु॒ल्ला दिया है, लेकिन इद्धलेण्ड के लोगों ने अपने यहाँ 
उसे अश्लुण्ण रखने का प्रयास किया है। ऐटेग्लो-सेक्सन काल में जो प्रजातान्त्रिक 
_ यरम्परा और आदशं स्थापित किये जा चुके थे, बाद की शताब्दियों में भी उन्हे 
झुलाया नही गया। बाद में जितने भी परिवत्तेन किये गये उन सबो के पीछे उन्ही 
प्रजातान्त्रिक आधारों (4208700"७(70 08888) को स्थापित करने तथा उनके 
स्पष्टीकरण (ज॥0]9708/0707) का प्रयत्न किया जाता रहा है। आधुनिक 
साधनों को अपनाने के बाद भी प्राचीनता को जीवित रहने दिया गया है। डॉ० 
रोब्सन के शब्दों में, वहाँ की वत्तमान स्थानीय शासन-पद्धति को एक दृष्टिकोश से 
प्राचीन और अर्वाचीन दोनों रीतियों का एक समन्वय कहा जायेगा ।* या यों 
१. “ुग़ह 7.068 (0एशफ्शालां प्राइगरएरणा& एटा लाई 32 (४6 


एा88३70 सार गा. जिष्शक्षित द्वाह 8 टप्ाए08 ००ाए/0ा5इ8 0९४ए७०९७ 
कारण 005 80 77008॥ 78608 ?! 


“-- किमरायक 00808 , उैंसए रपडा0एएरा' 65 .0८&. (70५४४श५४ारा', 
7? 69, 


स्थानीय शासन का ऐतिहासिक विकास ३७ 


कहा जाय कि ऐण्ड्रो-देक्सन काल मे जिस आदश प्रजातान्त्रिक केन्द्र-विन्द्रु (प्रायः 
ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में स्थानीय ससस्‍्थाएँ पूणतया प्रजातान्त्रिक 
थी) से स्थानीय शासन का प्रारम्भ किया गया था, उसे प्राप्त करने अथवा वही तक 
पहुँचने का अब तक प्रयास किया जाता रहा है। इसमें बहुत हृद तक सफलता भी 
मिली है। बल्कि ७. 53. ॥(००४०।६ए ने तो यहाँ तक लिख 5िया है कि 
४“[06 एा68७) ॥88 ०0706 ईछी &7ठ06 
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डिप्ालपा'2] 





इड्धलेण्ड के स्थानीय शासन की छुः प्रमुख इकाइयॉँ है-- (१) काछउण्टी बौरों 
(00प्रश9 8070प2॥), (२) ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी (4 070॥7078078076 
(०४7४५), (३) म्युनिसिपल बौरों (्ैप०]09) 3070प2॥)"१, (४) अबन 
डिस्ट्रिक्ट (70०7 7)8077704), (५४) रूरल डिस्ट्रिक्ट (पिपा'8) 4)780700) 
तथा (६) पेरिश (?9778॥) | इसके अतिरिक्त लन्दन शहर का स्थानीय प्रशासन 
अलग से एक काउपण्टी कौसिल के द्वारा होता है। यह काउण्टी कौसिल र८ मेट्रो- 
पोलिटन बौरोज में विभक्त है। इस ग्रकार लन्‍न्दन शहर की अपनी एक विशिष्ट 
स्थानीय शासन-प्रणाली है जिसकी विस्तृत विवेचना अलग से एक स्वतत्र अध्याय में 
की जायगी | इन स्थायी इकाइयों के अतिरिक्त इद्धलेण्ड मं कई अस्थायी सस्थाएँ 
या समितियाँ भी समय-समय पर विशेष कामों की पूर्त्ति के लिए बनायी जाती है । 
इन्हे तदथ सस्थाएँ या 'एड हॉक बॉडीज! (4६ ॥0०0८ 30067९8) कहा जाता है| 
अपने निर्देशित और विशिष्ट कायों को पूरा कर लेने के बाद एसी संस्थाओं को भग 
कर दिया जाता है । इस ग्रकार की अस्थायी सस्थाओ या समितियों मे एक-एक बड़ी 
ओर प्रमुख सस्था सयुक्त परिषद्‌ (थ०॥४४ 30%/') भी है, जिसे किसी खास काम के 
लिए आस-पास की कई इकाइयों को मिलाकर बनाया जाता है| इन्ही सब स्थायी 
और अस्थायी स्थानीय इकाइयों के जरिये इद्धलेण्ड मे स्थानीय शासन नागरिक 
सेबाओ का सम्पादन करता है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
स्थानीय शासन की इस तरह की रूपरेखा अचानक नही तयार हुई है। इस सम्बन्ध 
में पुसने जमाने से लेकर अब तक अनेक परिवत्तन होते रहे हैं। अन्ततः स्थानीय 
ज्ञेत्रे की बनावट का यह मौजूदा रूप सन्‌ १८३४ और श्वूूण ई० के स्थानीय 
कानूनों के आधार पर ही भिश्चित किया गया है। इन दोनो कानूनो को स्थानीय 
शासन के वत्तंमान ज्षेत्रो या इकाइयो का आधार माना जायगा | 


१. म्युनिसिपल बोरों को नन-काउण्टो बौरो (२०॥-००ए्माए छ070ए९४।) या केवल 
बोरो (3070प8) के नाम से भी सम्बोधित किया जाता हैं | 


वबनावद 


१६. 


यदि इन स्थानीय इकाइयों की ठुलना भारत के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों 

से की जाय तो इन सबो की स्थिति तथा इनके आपसी सम्बन्ध का पूरा-पूरा 
दे कु | 

स्पष्टीकरण हो जायगा | नीचे एक चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे उपयुक्त 

बातों की पूरी जानकारी आसानी से हो जायगी । 


इज्धलेए्ड और भारत की स्थानीय इकाइयों का तुलनात्मक चित्र 


| 
काउण्टी बौरो (0'0प70ए9 3070प27) 
भारत के बडे शहरों के नगर-निगम 
((077007800078 70 ॥709) 





| 
म्युनिसिपल बौरो (शफाा- 
0.9 5070प80) 
भारत में नगरपालिकाएँ ((एणञ- 
९॥708065 7] 77078) 


स्थानीय शासन (इच्नलेण्ड) 


ऐडमि निस्ट्रे टिव काउण्टी (0ताव्राधाइत8- 
(५6 (०प्रा0५) 


भारत में जिला बोड ([)8070 80805 


]7 37079 ) 


| 
अबन डिस्ट्रिक्ट ([(7792॥ 
82780770) 
भारत में नोटिफायड एरिया 


कमिटी का क्षेत्र ((०॥60 
2788 ("077777/288 ॥7 
[709) 


अबन पेरिश ((50॥ 
?६॥7१5॥ ) 

(भारत में इसके सच्श 
कोई इकाई नहीं है| 
इड्जडलेण्ड में मी आज इसका 
कोई महत्त्व नहीं रह गया 
हे--इस सम्बन्ध में चर्चा 
आगे की जायगी) | 


। 
। 


रूरल डिस्ट्रिकट (सिपाद्वा 
[)870[) 
भारत मे स्थानोय परिषद्‌ 


([.0098 30870 5 ॥॥ 
2078 ) 


रूरल पेरिश (शिातवा 
728॥58॥) ५ 

भारत म झाम-पचायत 
(दा) ए०0०॥8५95 
॥] 77039) 





इधर कुछ वर्षों से म्युनिससिपल बोरो, अबन डिस्ट्रिक्ट तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट को 
ऐड मिनिस्ट्रे टिव डिस्ट्रिक्ट्स (2 079708078(786 ॥078070(8) के नास से भी 
सबोधित किया जाने लगा है। पूरे विवरण के लिए ( ४76 8907 00 
4,008] (+0ए87770676 7 प्रिश्टाध्णते छतवे एक७68 वेपाए ४6 
067700 07 78०००78४77":४०४09, 948) देखे | 


३४० इड्चलेण्ड मे स्थानीय शासन 


पृ्ठ १६ के चित्र मे सबंग्रथम काउण्टी बोरों की चर्चा की गयी है और इसकी 
तुलना भारत के बड्े-बडे नगरों से स्थापित नगरनिगमों (ँप्॥70 08! (/090- 
7७(7078) से की गयी है। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भारत में कलकत्ता, अम्बई, 
मद्रास, दिल्ली, नागपुर, पटना इत्यादि बडे-बड़े शहरों के स्थानीय शासन के लिए 
नगर-निगमों या मभ्युनिरिपल कारपोरेशन्स (2परत00&/ (४07007867078) की 
स्थापना की गयी है, उसी तरह इच्चलेण्ड में भी बडे-बडे नगरों के लिए काएउपण्टी 
बोरों ((/0४ल्‍॥/ए 307"0प80) नामक स्थानीय इकाई कायस की गयी है, अर्थात्‌ 
भारत में जो स्थान 'म्युनिसिपल कारपोरेशन! का है, इज्जलेण्ड में वही रथान 
काउप्टी बोरों' का है । जिस तरह मारत में नगर-निगम ((०07[00780907 ) अन्य 
स्थानीय इकाइयो से परे, स्वतंत्र और एक स्वावलम्बी इकाई होता है, काउण्टी बौरों 
को भी इच्डलेण्ड में इसी तरह को स्थिति में देखते हैं। यह पूर्णतः शहरी इलाके 
की इकाई है। 

चित्र मे पुनः दूसरी ओर ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी को दिखाया गया है। यह 
ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी इज्लेण्ड मे एक विचित्र तरह का क्षेत्र है। इसमें शहरी 
और देहाती दोनो तरह के क्षेत्र शामिल रहते है। उदाहरणाथ, चित्र मे एडमिनि- 
स्ट्र टिव काउण्टी के दायरे के अन्दर उसके अग के रूप मे तीन और इकाइयो (म्युनि- 
सिपल बौरों, अबन डिस्ट्रिक्ट, रूरल डिस्ट्रिक्ट) को दिखाया गया है। इनमें प्रथम 
दो शहरी इलाके की तथा अन्तिम एक ढेहाती इलाके की इकाई है। इस प्रकार 
ऐडॉमिनिस्ट्र टिव काउण्टी मे शहरी और देहाती दोनो तरह के स्थानीय क्षेत्र इसके 
अंग के रूप मे शामिल रहते हैं। जब तक कोई शहरी क्षेत्र (जेसे म्युनिसिपल बौरों 
को ही लिया जाय) काउप्टी बोरों की स्थिति नही ग्राप्त कर लेता है, वह ऐडमिनि- 
स्ट्रेटिव काउप्टी के क्षेत्र के अन्तर्गत ही रहता है और उसका एक अंग समझा जाता है । 
ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी एक प्रशासकीय इकाई (4 व07शाइ0७0४ए७ 3009) 
है, जो अपने उपयुक्त तीनो अगो पर बहुत मामलो में नियंत्रण और उनके द्वारा सम्पा- 
दित सेवाओं पर निरीक्षण का काम करती है। साथ ही, यह स्वय भी कई तरह की 
सेवाओं का सम्पादन करती है | चित्र से भारत के जिल्ा-बोड्डों (॥)78077९06 80&708) 
से इसकी तुलना की गयी है। तुलना सिर्फ विद्यार्थियों की एक मोटा-मोटी जान- 
कारी के लिए ही की गयी है। वस्त॒तः इद्धलेण्ड की इस ऐ डमिनिस्ट्रोटिव काउण्टी 
और भारत के एक जिला-बोड में उस तरह की गहरी समानता नहीं है जो हम 
एक काछण्टी बोौरों ओर म्युनिमिपल कारपोरेशन के बीच देखते है; क्योंकि एक ओर 
यदि ऐंडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी शहरी और देहाती दोनो इलाको का त्षेत्र है तो 
दूसरी ओर जिला-बोड केवल देहाती क्षेत्र से ही सम्बन्धित इकाई है| जिला-बोर्ड 
का क्षेत्र यद्यपि एक पूरा जिला होता है, फिर भी उस जिले की नगरपालिकाएँ, 
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नोटिफायड एरिया कमिटी आदि शहरी इलाकों की इकाइयॉ इसके अधिकारज्षेत्र 
के अन्तर्गत नही मानी जाती है और न इनके ऊपर जिला-बोड का कोई नियंत्रण या 
निरीक्षण ही रहता है। लेकिन दूसरी ओर, एक ऐडमिनिस्ट्र टिब काउप्टी के क्षेत्र 
में, जेसा कि पीछे कहा जा चुका है, काउण्टी बौरों को छोड़कर सभी शहरी क्षेत्र, 
जेसे म्युनिसिपल बौरो, अरबन डिस्ट्रिक्ट (जों क्रशः भारत की नगरपालिकाओं एव 
नोटिफायड एरिया कमिटी की श्रेणी के है) तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट नामक देहाती क्षेत्र, 
सभी शामिल रहते हैं और इनपर ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी का नियंत्रण रहता है। 
इस प्रकार ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउण्टी और जिला-बोर्ड दोनों एक-दूसरे से मित्र 
इकाइयाँ ह। लेकिन इन विभिन्नताओं के बावजूद ढोनों में कुछ समानता भी नजर 
आती है। दोनों का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी विस्तृत होता है। दोनो 
का कार्य-क्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक हे, परन्तु जिला-बोड अर्थामाव के कारण ऐड- 
मिनिस्ट्र टिव काउण्टी की तरह अधिक कामों को सफलता के साथ नहीं कर पाता 
है। इन्हीं दो बातों की समानता को देखकर तथा इच्जलेण्ड के स्थानीय ढाँचे को 
सममभने के ख्याल से इन दोनों इकाइयों की जबरदस्ती ठुलना उपस्थित करने का 
दुस्माहम किया गया है| 

पुनः म्युनिसिपल बौरों और नगरपालिका की तुलना की गयी है। यह ठुलना 
अपनी जगह पर बहुत अशों में ठीक है। जिस तरह भारत मे मध्यम दर्जे के शहरों 
(जों कि अभी कारपोरेशन स्थापित करने लायक नहीं है) मे नगरपालिका 
(प्रणण७0७)5४ए) कायम की जाती है, उसी प्रकार इज्ञलेण्ड में मी इसी श्रेणी के 
शहरों के लिए म्युनिसिपल बोरों नामक इकाई की स्थापना की जाती है। यह 
म्युनिसिपल बौरो, ऐडमिनिस्ट्र टिव काउप्टी के क्षेत्र के अन्दर पड़ता है ओर बहुत 
मामलों मे उसके नियंत्रण और निरीक्षण में काम करता है। इसकी यह स्थिति 
तब तक बनी रहती है जब तक कि यह एक काउपण्टी बोरों नहीं बन जाता है। 

फिर, चित्र में अबंन डिस्ट्रिक्ट और नोटिंफायड एरिया कमिटी के बीच तुलना 
दिखायी गयी है। जिस तरह भारत में छोटे शहरों के लिए, जो कि नगरपालिका 
की स्थिति प्राप्त करने लायक नही है, नोटिफायड एरिया कमिटी की स्थापना की 
जाती है, उसी तरह इड्डलेण्ड में उन शहरों में, जो कि पूण रूप से शहरी इलाके 
नही हुए हैं, जिससे कि वहाँ म्युनिसिपल बौरा स्थापित किये जाये, अबन डिस्ट्रिक्ट 
नामक स्थानीय इकाइयाँ कायम की जाती हैं | इस प्रकार नोटिफायड एरिया और 
अबंन डिस्ट्रिक्ट दोनों ही बहुत बडे और पुराने शहरी क्षेत्र नही होते। वे वो ऐसे 
क्षेत्र होते है जो अपने उद्योग-धन्धों और आबादी की गहनता के कारण एक देहाती 
क्षेत्र से ऊपर उठ चुके रहते हैं, लेकिन असल अथ में पूरे तौर पर एक शहरी क्षेत्र की 
स्थिति में भी नही पहुँचे रहते हैं ([77087 उ>ाडाटांड 0 फ्रिप्टी 80वें 7 
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+$& 6 7२०६॥6वं 87.89 (/07777707668 77 प्शातवा8& ७78 ॥7088 ७7688 
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ई76 ६७77) | इन बातों के अतिरिक्त अबन डिस्ट्रिक्ट और नोटिफायड एरिया 
कमिटी में एक और बात की समानता है। जिस तरह एक नोंटिफायड एरिया 
कमिटी के पद ओर स्थिति मे उन्नति होने पर उसे एक म्युनिसिपेलिटी में परिवर्तित 
किया जाता है, उसी तरह एक अबन डिस्ट्रिक्ट को उन्नत और विकसित होने पर 
स्युनिसिपल बोरों में बदल दिया जाता है। यहाँ यह स्मरण रहे कि भारत की 
म्युनिसिपेलिटी एवं इज्ञलेण्ड का म्युनिसिपल बौरों दोनो करीब-करीब एक ही 
स्वरूप की इकाइयाँ है। इसीलिए नोटिफायड एरिया तथा अबेन डिस्ट्रिक्ट-- 
दोनो का क्रमशः म्युनिसिपेलिटी और म्युनिसिपल बोरों में, जो कि समान स्तर की 
ही इकाइयाँ हैं, परिवर्तित होना दोनो के बीच समानता का परिचायक है । 

पुनः, रूरल डिस्ट्रिक्ट और भारत की स्थानीय परिषद्‌ (7,008] 30908) 
के बीच तुलना उपस्थित की गयी है। यह समता भी वहुत कुछ अशो में ठीक है | 
भारत में लोकल वोडस या स्थानीय परिषद एक पूरे सब-डिवीजन के लिए कायम 
की जाती हैं ओर वे उस पूरे सबडिवीजन के देहाती क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त स्थानीय 
समस्याओं को सुलमाने की दिशा मे प्रथत्तशील रहती है । इसी मॉति एक रूग्ल 
डिस्ट्रिक्ट भी देहाती क्षेत्र से सम्बन्धित एक स्थानीय इकाई है, जिसके अन्तर्गत 
कई छोटे-छोटे देहाती क्षेत्र सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं को सुलम्ाते एवं 
आवश्यकताओं की पूत्ति करते हैं। 

चित्र में पेरिशों को दो भागों में बॉट दिया गया है-- अरबन पैरिश और रूरल 
पेरिश । जहाँ तक अबंन पेरिशो का प्रश्न है, इद्धलेण्ड के स्थानीय शासन में इनका 
कोई विशेष महत्त्व नही रह गया है। इनके जिम्मे केवल तीन या चार छोटे-छोटे 
काम सौपे गये हैं, जिनकी चर्चा आगे की जायगी | इन दोनो तरह के पेरिशो में 
रूरल पेरिशो का महत्त्व अधिक है । (चित्र मे) इन रूरल पेरिशों की तुलना भारत 
की आम-पंचायतों से की गयी है। जिस तरह भारतवम में देहाती क्षेत्रों के लिए 
सबसे छोटी और निम्नतम स्थानीय इकाई ग्राम-प॑चायत है, उसी तरह पेरिश भी 
इज्जलेण्ड के स्थानीय शासन के अन्तर्गत देहाती क्षेत्रों से सम्बन्धित सबसे छोटी 
इकाई है । 

उपयुक्त तुलनात्मक विवेचना से इज्जलेण्ड के स्थानीय शासन के क्षेत्रों का परिचय 
जासानी से मिन्न जा सकता है। इन समभी क्षेत्रों या इकाइयों का थोड़ा विस्तृत 
वर्णन नीचे दिया जा रहा है-- 

काडण्टी बोरो (00प्रत/ए 807०प६)-- चित्र का हवाला देकर काउण्टी 
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बौरों के सम्बन्ध से जो चर्चा की गयी है उसमें यह कहा जा चुका है कि भारतवर्ष 
के कारपोरेशन (जो बडे-बडे शहरों के लिए स्थानीय इकाई है) की भॉति इद्डलेण्ड 
में काउण्टी बौरो की स्थापना बडे-बडे नगरों के लिए की जाती है। यह पूण रूप 
से एक शहरी क्षेत्र है तथा ऐडमिनिस्टेटिव काउण्टी या अन्य स्थानीय क्षेत्रों से इसका 
कोई सम्बन्ध नही है। यह भोगोलिक दृष्टिकोण से (७९०]०/७]00709]9) किसी 
ऐडसिनिस्ट्र टिव काउण्टी के ही क्षेत्र के भीतर पड़ता है, लेकिन किसी भी भ्रथ मे 
ऐडमिनिस्टेटिव काउण्टी के अधिकार-क्षेत्र या नियत्रण अथवा देखरेख मे नही रहता 
है । यह और ऐडमिनिस्टेटिव काउण्टी दोनों ही वराबर की इकाइयोॉ हैं। दोनो में 
कोई किसी से बड़ा या छोटा नही कहा जा सकता | दूसरे शब्दों मे, यह पृर्णतया 
एक स्वतत्न तथा स्वावलम्बी इकाई है और इसीलिए अपनी सीमा के अन्तर्गत सभी 
तरह की आवश्यक सेवाओं का सम्पादन अपनी काउपण्टी बौरो-कोसिल के माध्यम 
से करता है | वारेन ने लिखा है, 'जेसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मोटा- 
मोटी तोर से, काउण्टी बौरों को काउण्टी और बोरो दोनो की शक्तियाँ प्राप्त ह और 
इसका तात्यय यह निकलता है कि यह अपनी सीमा के अन्तग्गंत पूरे पेसाने पर 
स्थानीय स्वशासन की सभी सेवाओं के कायों को करता है?” (“83 778 79778 
]77[068, 006 (/0प709 5070प20 988, 27094 8[028/778, 6 
0फए678 08 (0प्रा।ए धापे 64 ७ 3070पष्टॉ), धार एगा8 7९६8 
(१86 6 0&77४68 07 ६86 गम का26 04 00९8॥ 20एशफा70९7४ 
867"07088 छा 708 00प्र7097768 '?-- #८/7८४) | काउण्टी बोरों की 
स्थापना सन्‌ श्णथण ई० के दि लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट' के अनुमार हुईं। आज 
इज्नलेण्ड और वेह्स में ऐसे क्षेत्रो की सख्या ८३ है । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि काउण्टी बौरों पूरे तौर पर शहरी इलाके की 
एक इकाई है। लेकिन इसे स्थापित होने के लिए एक शहर की जनस ख्या कितनी 
होनी चाहिए, इसमें ग्राबर परिवत्तन होता रहा है। सर्वप्रथम, सन्‌ १६२६ ई० के 
पहले केवल उन्हीं शहरो को काउण्टी बोरो की स्थिति में परिवर्तित किया जाता था 
जिनकी जनसख्या ४०,००० या इससे कुछ अधिक थी। पुनः सन्‌ १६२६ और १६३३ ई० 
के स्थानीय कानूनों के छुताबिक इसे बढाकर ७५,००० कर दिया गया। लेकिन 
फिर बाद में भी इसमें हेर-फेर लाया गया और स्थानीय सीमा-कमीशन ऐक्ट (7,0९8/ 
-30प्रावैद"ए ( ४/0ग्रप्राइ&807 ४०६५ ]945) के अनुसार यह संख्या १००,००० 
कर दी गयी है अर्थात्‌ अब केवल वे ही शहर काउण्टी बौरों के रूप मे परिवर्तित किये 
जा सकते हैं जिनकी जनसंख्या १००,००० हो चुकी हो और जहाँ म्युनिसिपल बोरों 
पहले से ही स्थापित होकर काम कर रहा हो। साथ ही, किसी क्षेत्र को काउण्टी 
बोरों के रूप में बदलते समय उसकी आकृति (826), औद्योगिक महत्त्व और कभी- 


रे इड्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


कभी (अर्थात्‌ किसी विशेष शहर के सिलसित्ते में) ऐतिहासिक परम्परा आदि पर भी 
पूरा ध्यान दिया जाता है। 

काउण्टी बोरों कौसिल निश्चय ही अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सेवाओं के सम्पादन 
के मामले में एक कुशल शहरी इकाई है। इसमें एक ही साथ एक शहरी सफाई 
ग्राधिकारी (870 एप ०8॥॥ 8&77097"ए7 ७7(॥07709), एक काउपण्टी कोसिल (< 
०0०४४ए ९००ए7४०)) और एक बोरों कोसिल (3070प्र8॥ ००प४०)-- सब 
प्रकार की स्थानीय इकाइयों के कार्यों का एक अपूर्व ढग से मिला-छुला रूप देखने 
को मिलता है। यह इन सभी कार्यों से सम्बन्धित समस्त अधिकारों का अपने में 
समन्वय करता है और इस बहुस्लुखी रूप में अपने क्षेत्रान्तगंत स्थानीय शासन से 
सम्बन्धित सभी सेवाओ को पूरा करता है। इसीलिए डॉ फाइनर ने इसके 
अधिकार-त्षेत्र को अत्यन्त व्यापक बतलाया है। यह चूँकि सभी तरह की सेवाओं 
के लिए अपने ही जिम्मेबार है, इसलिए इसके समस्त कार्यों में प्रथम दर्ज का समन्वय 
(2 87870 ९०-०7"५7087707) दिखाई देता है। इसमें एक अच्छी सरकार के 
सभी तत्त्व मौजूद रहते हैं। यह नागरिक जीवन की उत्तम दशाओं को उपस्थित 
करने का प्रयत्न करता है। इससे नागरिकों में सामाजिक कार्यों के प्रति दिलचस्पी 
बटती तथा उनकी सामाजिक मान-सर्यादा में वृद्धि होती है ।! डॉ० फाइनर ने 
काउण्टी बोरों' को इद्जलेण्ड के स्थानीय शासन में अत्यन्त ही प्रगतिशील तत्त्व 
स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर विया है कि वस्तुतः ये इकाइयाँ गौरव के योग्य 
हैं। इस सम्बन्ध में उनके ये शब्द उल्लेखनीय हैं -- 

“(५०50 ई6७छ़ 65080070708 (0770ए 307000278 ७76 ६76 77080 
77027688ए6 6/076708 7 प्रि]208॥ 4,008] 20 एशफ्शाल०7 ध्याते 
ग्रहणातजि 006 766॥ एछ506 -- &॥ 00779#"७7ए९)ए, एए ९0प्रा'586 7! 

अगले अध्यायों में काउण्टी बौरो के संगठन, अधिकारी-बर्ग एवं विभिन्न कार्यों 
की चर्चा की जायगी | 

ऐडमिनिस्दे टिच काउण्टी (80707778079096 (0०0००४५)-- पिछले 
चित्र में काउण्टी बोरों की बराबरी में ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी' नामक स्थानीय 


अिकननीनन-ननक नमन बन" 
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३- ऐडमिनिस्ट्रे टिव काउण्टी को कमी-कर्ी केवल 'काउपण्टी' के नाम से भी पुकारते है ! 
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क्षेत्र दिखलाया गया है। यह इज्धलेण्ड मे स्थानीय क्षेत्र की बनावट (50"70- 
(४०७) का दूसरा भाग है । इसके दायरे के अन्तर्गत तीन स्थानीय क्षेत्र शामिल 
हैं-- (१) म्युनिसिपल बौरों (प्रात/णआए7७) 307008॥), (२) अबंन डिस्ट्रिक्ट 
(07०8४ ॥278077८4) तथा (३) रूरल डिस्टिक्ट (रिप्ा७) ॥0)80770)| 'अबंन 
और रूरल डिस्ट्रिक्ट' पुनः कई पेरिशों में बँठ गये हैं। इस प्रकार यदि देखा जाय 
तो ऐडमिनिस्टेटिव काउण्टी स्थानीय शासन की सबसे बड़ी क्षेत्रीय इकाई है । 
इसका ज्षेत्राधिकार शहरी और देहाती दोनों प्रकार के इलाकों पर है, अर्थात्‌ यह 
शहरी ओर देहाती दोनो प्रकार के स्थानीय ज्षेत्नो की एक मिश्रित रूप वाली इकाई 
है। बस्तुतः यह स्थानीय शासन की एक ग्रशासकीय इकाई (0 थ॥7778078 ४976 
एऊऋा४) है और इसका निर्माण किसी भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। इसके 
अन्तर्गत, जेसा कि कहा जा चुका है, शहर और देहात दोनो से सम्बन्धित स्थानीय 
क्षेत्र सम्मिलित हैं और इन दोनों से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक कामों का प्रशासन 
इसके जरिये होता है। एक सगठित इकाई के रूप मे इसकी स्थापना सन्‌ श््मप ई० 
के ऐक्ट के द्वारा की गयी । आज ऐसे काउण्टियों की संख्या कुल मिलाकर ६२ है| 

जहाँ तक काउण्टी बोरों और ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के आपसी सम्बन्ध का 
प्रश्न है, दोनों एक-दूसरे से स्वतत्र होकर अपना कार्य-सम्पादन करते हैं। दोनों 
मे किसी प्रकार का सम्बन्ध नही रहता । दोनों के स्व॒रूप में भी मिन्‍नता है । एक 
ओर णदि काउण्टी बोरो विशुद्धतः (?प्रा'.७/9) शहरी इलाके की स्थानीय इकाई है 
तो दूसरी ओर ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी शहरी और देहाती दोनो क्षेत्रो का एक 
मिश्रित रूप है। दोनों के आन्तरिक गठन में भी काफी अन्तर है। जिस प्रकार 
सन्‌ १८८८ ई० के ऐंक्ट के द्वारा ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टियो को एक संगठित रूप 
प्रदान किया गया, उसी तरह इसी ऐक्ट के जरिये काउण्टी बोरो' को भी एक ठोस 
स्वरूप प्रदान करते हुए इन्हे बड़े-बड़े शहरो के लिए स्वतंत्र स्थानीय क्षेत्र बना दिया 
गया । इसी कानून के अनुसार अब काझण्टी बौरों के क्षेत्र पर ऐडमिनिस्ट्र टिब 
काउण्टी का कोई अधिकार नही होता | दूसरे शब्दों में, आज जो काए्प्टी बौरों 
हैं वे पहले म्युनिसिपल बौरों थे, लेकिन सन्‌ १८८८ ई० के उपयुक्त ऐक्ट के अनुसार 
इनमे से जिन म्युनिसिपल बौरों की जनसंख्या पचास हजार या उससे अधिक हों 
गयी थी, उन्हे काउण्टी बौरो के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और वे ऐडमिनिस्ट्रे टिब 
काउप्टी के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गये | यहाँ एक बात और जान लेनी चाहिए, 
कोई भी काउण्टी बौरों भौगोलिक दृष्टिकोण से किसी ऐडमिनिस्ट्रेटिंव काउप्टी के 
ही क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से ऐडमिनिस्ट्र टिव काउप्टी के क्षेत्र से 
घिरे रहने के बाद भी यह उसके अन्तर्गत एक टापू (78870) की तरह स्थित रहता 
है । इसे ऐडमिनिस्ट टिव काछण्टी से कोई सतलब नही रहता | चारों ओर से 


थे 
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घिरे रहने पर भी वह अपने प्रशासन और कार्यों के मामले मे एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव 
काएण्टी से पूर्णतः प्रथक्‌ ओर स्वतत्र अस्तित्व रखता है |' 
यदि ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी का इतिहास देखा जाय तो इसके सम्बन्ध में 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होगी । आज काउण्टियों का जो भौगोलिक क्षेत्र है 
ह ऐसलोॉ-सेक्सन काल से ही चला आ रहा है | यद्यपि आज की स्थानीय समस्याएँ: 
पहले जमाने की समस्याओ की ठुलना में पूणतः भिन्न हैं। फिर भी काउण्टी का 
क्षेत्र अभी तक उसी रूप में है जिस तरह वह विजेता विलियम (५४॥०)।७४४ (६7० 
(00007 ०7/०7) के समय में था । चौदहवी शताब्दी से लेकर सन्‌ १८८८ ई० 
तक काउपण्टियों के रूप मे कोई परिवत्तन नही हुआ | केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 
'जस्टसिज ऑफ दि पीस” (प्र४४068 07 4706 6४७०७) ही काउण्टियो के 
पदाधिकारी के रूप में काय करते थे। ये केन्द्रीय पदाधिकारी जनता द्वारा निर्वा- 
चित कौमिल की सहायता से कोई काम नहों करते थे। कुछ दिनो बाद कार्य-भार 
मे अधिक वृद्धि होने के कारण न्यायाधीशों की समितियाँ ((४07077700668 
07 (06 ठ0ंप780068) भी कायम की गयी । ये न्यायाधीश काउण्टियों के ऊपर 
अपना पूरा नियन्त्र० रखते थे, क्योकि ये उसी वर्ग से लिये जाते थे, जिसका ससद्‌ 
पर काफी नियत्रण था। कई न्यायाधीश तो संसद्‌ के सदस्य भी रहते थे। अतः 
सच पूछा जाय तो सन्‌ श्८८ ई० के पहले इन काउण्टियों की स्थिति और सगठन 
मे स्थानीय स्वायत्तता और स्थानीय ग्रजातान्त्रिक तत्त्वों का पूरा अमाव था | इनकी 
स्थिति मे एक क्रान्तिकारी परिवत्तन सन्‌ श्यणण ई० के 'लोकल गवरनंभेण्ट ऐक्ट! 
द्वारा ही लाया जा सका। पहले न्यायाधीशी द्वारा काउण्टियो का जो शासन 
होता था, उसे समाप्त कर दिया गया | इन न्यायाधीशों की जगह स्थानीय क्षेत्र 
के निवासियों द्वारा निर्वाचित एक कौसिल या समिति द्वारा शासन-सून्र चलाये 
जाने की व्यवस्था की गयी। इस ऐक्ट के द्वारा काउण्टियो को अनेक स्वतनत्र 
अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हुई । इतना ही नही, इन्हे अपने से नीचे के छोटे 
प्राधिकारियों पर दखभाल एवं निरीक्षण करने का भी अधिकार दिया गया। 
काउग्टियाँ अब एक प्रकार से केन्द्रीय सरकार और अन्य स्थानीय इकाइयों के बीच 
एक कडी का कास करने लगी। सन्‌ शरण ई० के बाद काउग्टियों का किस 
प्रकार और किस हृद तक विकास हुआ, इसका स्पष्टीकरण डॉ० हरमन फाइनर ने 
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बहुत अच्छी तरह किया हैं। उनके मताचुसार इस ऐकक्‍्ट के झुताबिक काउण्टियों 
के अधिकार क्षेत्र का ही विस्तार नहीं हुआ, बल्कि दूसरी-दूसरी स्थानीय इकाइयों 
की तुलना में इन्हें काफी विस्तृत भी बना दिया गया। इसके पीछे यह भावना 
काम कर रही थी कि क्षेत्रों के विस्तृत और व्यापक होने से सेवाओं के नम्पादन में 
कम खर्च ओर अधिक कुशलता आती है। काउप्टियों को एक ग्रकार से प्रत्यक्ष 
शासन का अधिकार डिया गया। ऐसे अधिकारों के अन्तर्गत छोटी स्थानीय 
इकाइयो पर, नियन्त्रण, देखभाल और उनका सरक्षण भी शामिल था । काउप्टी 
को तो यहाँ तक अधिकार दे दिया गया कि यदि उससे छोटी इकाइयाँ किसी 
काम--विशेषतः स्वास्थ्य-सम्बन्धी कामों-- का करने में असमथंता या अयोग्यता 
दिखाय तो काउण्टी इससे सम्बन्धित उनके अधिकारों को भी स्वय ले ले और खुद 
ही इन सेवाओं का सम्पादन करे |” 

जहाँ तक काउपण्टी द्वारा की जाने वाली सेवाओं अर्थात्‌ कायो का प्रश्न है, 
इनकी सूची बड़ी लम्बी और विस्तृत है। सन्‌ श्यनू८ ई० के बाद से तो इसके कामों 
में और भी अधिक वृद्धि हुई है। यह प्राथसिक और माध्यमिक शिक्षा पर अधिक 
खर्च करती है । इसके अतिरिक्त, जन-स्वास्थ्य (?7प्रो000 ह०६।४७), जन- 
सहायता (?प70॥70 #388808706), झुख्य सड़कों (7270 ५४४०७४9७४) का 
प्रबन्ध, देहाती क्षेत्रों मे जानवरों की बीमारी की देखभाल, छोटे-छोटे मकानों 
(870%! प्र007788) का निर्माण, इत्यादि कार्यों का सम्पादन करती है ओर 
अपनी आमदनी को एक अनुपात के झुताबिक इन पर ख् करती है| यह किसी 
भी प्रकार की व्यावसायिक सेवा (780772 567"५०706€8) नही प्रदान करती | * 
चूंकि यह शहरी और देहाती--दोनो प्रकार के क्षेत्रों का एक मिश्रित रूप होती 
है, अतः इसके कार्यों का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हो जाता है । यह बहुत पुराने जमाने 
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से ही अनेक कामों का सम्पादन करती आ रही है। लेकिन बीच में अनेक कारणों 
से इसके हाथ से कई काम ले भी लिये गये थे। उदाहरणार्थ, सन्‌ १८३४ ई० में 
बाड स ऑफ गार्जियन्स' ओर 'पुअर ला कमीशन' की स्थापना के पश्चात्‌ इसके 
हाथ से पुअर ला को नियन्त्रित करने का अधिकार ले लिया गया । इसी प्रकार 
इसके हाई वेज-सम्बन्धी अधिकारों को सन्‌ १८६२ ई० में हाई वेज बोड स (्रा80 
४०४४ 809708) को तथा पग्रारम्मिक शिक्षा-सम्बन्धी सेवाओं को सन्‌ श्८७१ 
ई० में 'स्पेशल स्कूल बोंड्‌ स! को दे व्या गया। फिर भी कुछ महत्त्वपूर्ण सेवाओं 
को सम्पादित करने का अधिकार इसके पास बहुत पहले से ही मौजूद रहे हैं। पुनः 
सन्‌ १८३६ और १८५६ ३० में काउण्टी मे पुलिस-सेना की व्यवस्था की गयी, 
जिससे काउण्टी का अधिकार-क्षेत्र और भी विस्तृत हुआ | इसके अतिरिक्त नदियों 
के जल को दृषित होने से बचाने, नाप-तौल से सम्बन्धित अधिकार, फ़ूड एप्ड 
ड्रग्स ऐक्ट्स” के अन्तर्गत दिये गये अधिकार इसे सवंदा आराप्त रहे हैं। हाल में 
काएउण्टी के अधिकारों मे और भी अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरणाथं, सन्‌ १६२६ 
३० के कानून के अनुसार काएउण्टी को सड़को के सम्बन्ध मे अधिकाधिक अधिकार 
दे दिये गये हैं। सन्‌ १६४४ ई० से काउण्टी डिस्ट्रिक्द्स (अबन और रूरल डिस्ट्रि- 
क्दस) से प्रारम्मिक शिक्षा का भार लेकर काउण्टी को ही सौप दिया गया है; 
जिसका प्रबन्ध काउणप्टी अपने 'डिवीजनल एक्जिक्यूटिब्स! (4)ए787078) ग्रिड- 
€०प्रए०8) नामक क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से करती है।"* सन्‌ १६४६ 
ईं० के पुलिस ऐक्ट (700॥06 305, 946) के अनुसार केम्ब्रिज के अतिरिक्त समी 
म्युनिसिपल बोरो से पुलिस-सम्बन्धी अधिकारों को लेकर काउण्टी कौसिल को ही 
सौप दिया गया है। “दि ठाउन ऐण्ड कण्ट्री प्लानिंग ऐक्ट”, सन्‌ १६४७ ई० के 
अनुसार योजना सम्बन्धी अधिकार (?870माग्8 770०४) भी इसे ही दे दिये 
गये हैं। पुनः बोड्‌ स ऑफ गार्जियन्स से पुअर रिलीफ का कार्य लेकर काउण्टियो 
को ही प्रदान कर दिया गया है। सन्‌ १६४६ ई० के नेशनल सर्विसेज ऐक्ट के 
अनुसार वेयक्तिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवाओं (९7807) ००४४ 8७/ए१- 
068) की जिम्मेबारी काउण्टियों को दे दी गयी है। इसी ऐक्ट के द्वारा काउण्टी 
को भारापंण (/000०290707) करने का भी अधिकार दिया गया है। ऐडमिनि- 
स्‍्ट्रटिव काउप्टी, डिस्ट्रिक््स (अबन और रूरल) तथा डिवीजनल एक्जिक्यूटिब्स 
को अपने प्रतिनिधि के रूप में कुछ कार्यों का भार सौप (700]०29/6) सकती है | 
विद्वानों ने इस प्रकार के डेलीगेशन” की व्यवस्था से कई तरह के लाभो की चर्चा 
की है। इसके अन्तर्गत काउण्टी कौंसिल स्वयं तो काम करती ही है, साथ-साथ जब 
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बनावट ४६ 


चाहे डिस्ट्रिक्ट्स आदि डेलीगेटेड इकाइयों से अपने प्रतिनिधि के रूप में काय भी 
ले सकती है। यह उनकों सुपु्द किये गये कार्यों के ऊपर निरीक्षण-कार्य भी कर 
सकती है और इस प्रकार उन इकाइयों पर पूरा नियन्त्रण भी रख सकती है, जिसके 
फलस्वरूप स्थानीय सेवाओं के सचालन में किसी तरह की लापरवाही की कम 
गुजाइश रह सकती है। लेकिन डॉ० रॉब्सन (407. 000807) ने इस व्यवस्था 
की आल्लोचना की हे। उनके अनुसार इस व्यवस्था से स्थानीय शासन की 
स्वायत्तता पर आधात पहुँचता है तथा स्थानीय दिलचस्पी एवं उत्माह में कमी आ 
जाती है ।* जो कुछ भी हो, हाल के कुछ वर्षो में ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी के 
अधिकारों एव का ज्षेत्र मे पर्याप्त वृद्धि होती रही है। इसके विस्तृत कार्यों की 
चर्चा आगे के अध्याय मे भी की जायगी | 

ऐडरमिनिस्ट्र टिबव काउण्टी का प्रशासन काउण्टी कांसिल के द्वारा होता है ! 
यह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से सगठित संस्था होती है। कौसिल के 
अन्तर्गत एक अध्यक्ष, कई कोसिलर तथा कुछ अल्डरमेन भो होते है। कौसिल 
के कोसिलरों का निर्वाचन तीन साल तथा अल्डरमेन का छः साल के लिए होता है, 
लेकिन आध अल्डरसेन प्रत्येक तीसरे साल पदसुक्त हो जाया करते हे। तीन 
कौसिलरों पर एक अल्डरमेन, कौसिलरों द्वारा कौसिल के सदस्यों के बीच से या 
कोसिलर की यीग्यता रखनेवाले बाहरी व्यक्तियों में से भी चुना जाता है। काउप्टी 
कौसिल के अध्यक्ष का चुनाव प्रति वर्ष होता है। यह काउण्टी कौसिल का पदेन 
(:-0700) जस्टिस ऑफ दि पीस! (०प&008 07 ४06 76७०७) भी होता 
है। इसे कुछ पारिश्रमिक भी मिलता है। कौसिल की बेठक प्रत्येक वर्ष में चार 
बार आवश्यक रूप से होती है। ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के आन्तरिक गठन 
एवं इसके पदाधिकारियों के सम्बन्ध से पूरी चर्चा अगले अध्याय में की जायगी | 
काउण्टी की आमदनी का प्रधान जरिया रेट (फ्रे&८४) है। इसे ऐडमिनिस्ट्र टिब 
काउण्टी नहीं बसूलती, बल्कि इसकी वसूली इसके अन्तर्गत स्थित म्युनिसिपल बौरों 
और रूरल अबंन डिस्ट्रिक्ट्स किया करते हैं। काएगण्टी के कार्यो को कुशलता- 
पूर्वक चलाने के लिए काउण्टी कौसिल के अन्तर्गत समितियों (007777706८४) 


का भी निर्माण ऋ्थि जाता हे | 
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इ० स्था० शा०-४ 


४० इड्जलेण्ड मे स्थानीय शासन 


स्थुनिसिपल बौरो (१४४77०]०७) 3070प९)-- जेसा कि पीछे चित्र में 
बताया गया है, म्युनिसिपल बोरो, अबन डिस्ट्रिक्ट और रूरल डिस्ट्रिक्ट, ऐडमिनि- 
स्ट्र टिब काउण्टी के अंग है और बहुत मामलों में उसके निरीक्षण के अन्तर्गत काये करते 
हैं। इन तीनों का आपस का सम्बन्ध बराबरी का है। तीनो एक-दूसरे से प्रथक्‌ 
होकर काम करते है। म्युनिसिपल बौरों पूर्ण रूप से शहरी इलाके की इकाई है । 
चित्र में इसकी तुलना भारतवर्ष की म्युनिसिपेलिटी (प्र7ा/ण09|0ए) से की गयी 
है। तात्यय यह कि जिस तरह भारत में कारपोरेशन (जो बड़े-बड़े शहरों के लिए 
कायम किया जाता है) के बाद छोटे शहरों के लिए म्युनिसिपलिटी की स्थापना 
की जाती है, उसी मॉति इड्नलेण्ड में काउण्टी बौरों (जो भारत के कारपोरेशन की 
भाँति बडे शहरो के लिए ही होता है) के बाद छोटे शहरों के लिए म्युनिसिपल 
बोरों कायम किये जाते है, अर्थात्‌ म्युनिसिपल बौरो पूर्णतः एक शहरी क्षेत्र है और 
अपने शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक सेवाओं का सम्पादन करता है। 
इद्लेण्ड मे म्युनिसिपल बौरों की स्थापना सन्‌ १८३५ ६० के 'म्युनिसिपल कारपोरेशन 
ऐक्ट' के अनुसार हुईैं। आजकल कुल मिलाकर इनकी सख्या ३०६ है। जब 
म्युनिसिपल बोरों आवश्यक शत्तो को पूरा कर देता है तब इसे काउण्टी बौरो में 
बदल दिया जाता है; ठीक उसी तरह, जिस तरह भास्तवप मे जब एक म्युनिसि- 
पेलिटी की आबादी और काम बढ़ जाते हैं तथा उसका ज्षेत्र अत्यधिक व्यापक होंकर 
एक बडे नगर के रूप में बदल जाता है तब उसे म्युनिसिपल कारपोरेशन का रूप दे 
दिया जाता है। पटना में कारपोरेंशन बनने के पहले वहाँ म्युनिसिपेलिटी ही काम 
कर रही थी । 

यहाँ एक काउण्टी बोरों तथा म्युनिसिपल बोरों के बीच का अन्तर भी जान 
लेना चाहिए। यह अन्तर बडे महत्त्व का है। यह अन्तर दोनों इकाइयो की 
बनावट (70777 07 87"पर८४7७) में नही है; क्योकि दोनों के नाम में “बोरों' 
शब्द लगा हुआ है; इसलिए कि दोनो की आन्तरिक बनावट तथा दोनो का स्वरूप 
एक जेसा ही है।* यह अन्तर इन दोनो की शक्तियों, अधिकारों और सम्पादित 
की जानेवाली सेवाओं के बीच है । एक म्युनिसिपल बौरों भौगोलिक और 
प्रशासकीय--दोनो दृष्टिकोण से एक ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के अन्दर पड़ता है 
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बनावट हम 


तथा इसका एक अंग होता है। कुछ रुंचाओं को तो यह स्वय करता है, 
लेकिन इसके अन्तर्गत होनेवाली कुछ सेवाओं को स्वयं ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी 
ही किया करती है। अतः म्युनिसिपल बोरों का अण्ना कोई स्वतत्र अस्तित्व नहीं 
होता है। लेकिन इसके विपरीत एक काउण्टी बोरो अपना स्वतत्न अस्तिख रखता 
है। यह ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी के क्षेत्राधिकार से पृणंतः बाहर समझा 
जाता है। वारेन के शब्दों में, “काउण्टो बौरों स्वतः एक पूर्ण इकाई है, जो अपने 
स्थानीय शासन के पूरे कार्यक्षेत्र पर शासन करता है, अर्थात्‌ वास्तविक रूप से इसे 
काउण्टी कौसिल ओर बोरो कौसिंल-दोनो की सम्मिलित शक्तियाँ ग्राप्त रहती है।* 
एक अबन डिस्ट्रिक्ट को एक म्युनिसिपल बौरों बनाना आसान है परन्तु एक 
म्युनिसिपल बोरों को काउण्टी बौरों मे परिवर्त्तित करना अत्यन्त ही कठिन काय है, 
क्योकि बोरों के काउण्टी वौरों बनने का अथ है, उसका ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउपण्टी 
के क्षेत्र से बाहर हो जाना तथा स्वतत्र इकाई के रूप मे सभी ग्रकार के अधिकारों 
का उपभोग करना | जो कुछ हो, वारेन के शब्दों में, “दोनों प्रकार के बोरो-- 
काउण्टी और म्युनिसिपल या नन-काउपण्टी-स्थानीय प्राधिकारी के पास एक ही 
प्रकार का सगठन है और ये स्थानीय शासन में सबसे अधिक उनच्नतिशील अबस्था में 
हैँ और ये स्थानीय समाज या समुदाय को एक प्रकार की प्रतिष्ठा का रंग देते हैं 
जेसा कि “रो” शब्द मध्ययुग से करता आ रहा है।* 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है, म्युनिसिपल बोरो जब आवश्यक शर्त्तों को 
यूरा करता है तब इसे काउण्टी बोरों में बदल दिया जाता है। साधारणतः एक 
स्युनिसिपल बौरो (जिसे सिफ बोरों के नाम से भी पुकारा जाता है) की जनसख्या 
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५२ इद्नलेण्ड में स्थानीय शासन 


जब १००,००० से अधिक हो जाती है तब इसे काउण्टी बोरों का रूप दे दिया जाता 
है। सन्‌ १६२६ ई० के कानून के अनुसार तो इसके लिए केवल ७५,००० की ही 
जनसख्या आवश्यक थी और उसके पूर्व तो इसके लिए केवल ४०,००० ही आवश्यक 
माना गया था। आवश्यक जनसंख्या की पूर्ति हो जाने पर कोई म्युनिसिपल बौरों 
स्थानीय सीमा-कमीशन (4008)! ("0०0ए९776704$ 30प्राव॥७ए एकाशा- 
88707 ) की अनुमति प्राप्त कर अपनी स्थिति में परिवत्तेन के लिए स्वास्थ्य-मंत्रणालय 
(77877 0 69000) के पास अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता है । 
स्वास्थ्य-विभाग इस सम्बन्ध में पूरी जॉच-पडताल करता है और सभी तरह से सतुष्ट 
हो जाने तथा हर तरह से एक बोरो को काउण्टी बोरो के रूप में बदले जाने के योग्य 
समर लेने पर, इसे काउण्टी बोरों की स्थिति में परिवर्तित हो जाने के लिए क्राउन 
((७0%7७) की ओर से चा्र (०7६७०) की स्वीकृति प्रदान करता है। इस 
प्रकार जब एक बौरों काउण्टी बौरो का रूप धारण कर लेता है तब वह ऐडमिनि- 
स्ट्र टिव काउण्टी के क्षेत्र से बाहर हो जाता है | इसके ऊपर से अब ऐडमिनिस्ट्रे टिक 
काउण्टी का अधिकार-क्षेत्र और नियत्रण उठ जाता है और अब यह एक बिलकुल 
स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने लगता है| लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है 
कि जब एक म्युनिसिपल बौरो, एक एऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी का अंग होता है तो 
जनसख्या के बढने या अन्य शर्तों को पूरा करने पर अपने से बड़े क्षेत्र ऐडमिनिस्ट्र टिक 
काउण्टी मे क्यो नहीं बदला जाता, इसे काउण्टी बोरो के रूप में क्‍यों परिवर्त्तित 
किया जाता है १ परन्तु इस शंका का समाधान बड़ा सरल है। यह सभी जानते हैं 
कि म्युनिसिपल बौरों पूण रूप से एक शहरी इलाके की इकाई है और उधर काउपण्टी 
बौरों भी शहरी इलाके की इकाई है। पहला छोटे शहरो के लिए है, तो दूसरा 
बडे शहरों के लिए। लेकिन दोनों एक ही स्वभाव और स्वरूप की इकाइयाँ हैं, 
जब कि ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी शहरी ओर देहाती दोनो तरह के क्षेत्रो की एक 
मिश्रित इकाई है। अतः यह स्वाभाविक है कि यद्यपि एक म्युनिसिपल बौरों एक 
ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी का अंग होता है फिर भी बड़ा हो जाने पर इसे ऐडसिनि- 
स्‍्ट्रेटिव ऋउपण्टी-जेसे मिश्रित क्षेत्र के रूप मे नही बदला जा सकता। बल्कि हर 
हालत में इस अपने स्वभाव ओर प्रकृति वाली बडे शहरी इलाके की इकाई, काउण्टी 
बौरो, में ही बदला जाता है। इसे इड्डलेण्ड के स्थानीय शासन की एक अपनी 
विशेषता ही कहा जायगा । एक म्युनिसिपल बौरों का शासन किस प्रकार और 
किन-किन अधिकारियों द्वारा होता है--इसका जिक्र इन बातो से सम्बन्धित आगे 
के एक दूसरे अध्याय मे किया जायगा | 

अवेन डिस्ट्रिक्ट (77087 ॥)80700)-- इड्जल्लेण्ड के स्थानीय शासन के 
अन्तर्गत यह भी एक महत्त्वपूण इकाई है। यह भी ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउण्टी का 


बनावट २ 


एक अंग हैं। ऐसी इकाई की स्थापना सन्‌ १८७२ ई० से हुई | म्युनिसिपल बौरों 
की भाँति यह भी शहरी इलाके का ही क्षेत्र है, लेकिन इसके तथा म्युनिसिपल बोरो 
के बीच कुछ बातों का अन्तर है। म्युनिसिपल बोरों अधिक विकसित होता है तथा 
इसे कुछ अधिक विकसित एवं बड़े शहरों के लिए कायम किया जाता है, जब कि 
अबन डिस्ट्रिक्ट छोटे और कम विकसित शहरी इलाकों के लिए होता है|” दोनो 
इकाइयों के बीच के अन्तर को जे० एच० वारेन ने यो स्पष्ट किया हैं-- “अबन 
डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा बौरों की स्थिति अधिक प्रतिष्ठा की है। इन ढोनों प्रकार के 
स्थानीय प्राधिकारियों की शक्तियाँ व्यावह्यरिक रूप से एक ही प्रकार की हैं। बोरों 
को एक ग्रकार का ऐतिहासिक अधिकार मिला हुआ है, जिसकी पुष्टि कानून द्वारा 
भी की गयी है। बोरों को स्वय अच्छे प्रबन्ध तथा शासन के लिए उपनियम 
(39ए-998) बनाने के अधिकार है, किसी प्रकार की गड़बड़ी को गोकने के लिए भी 
उपनियम बनाने का उन्हे अधिकार है। हाँ, इतना अवश्य है कि उस विमाग के 
मन्री की स्वीकृति इन बातों में मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ, अब॑न डिस्ट्रिक्ट 
कोमिल को ऐसे व्यापक उपनियम बनाने के अधिकार नहीं है, यद्यपि उन्हे भी 
“पब्लिक हेल्‍थ ऐक्ट्स' (27प्री०7० प्र९७)४ 4९४) के अन्तर्गत कुछ खास-खास 
बातों के सम्बन्ध में उपनियम बनाने के अधिकार है ।/* इिस्ट्रिक्ट की श्रेणी तक 
अब न डिस्ट्रिक्ट को अपना कोई शासन-पत्र (2087467) नही होता है। लेकिन 
जिम प्रकार एक म्युनिसिपल बोरों आवश्यक शत्ता को पूरा करने के बाढ़ काउण्टी 
बोरो की स्थिति प्राप्त कर लेता है, उसी तरह एक अबन डिस्ट्रिक्ट भी कुछ समय 
के बाद जरूरी शर्तों को पूरा कर दने पर म्युनिसिपल बौरो की स्थिति में परिवर्तित 
किया जा सकता है। म्थुनिसिपल बोरों की स्थिति ग्राप्त करने के लिए इसकी जन- 
सख्या कम-सें-कम २०,००० या इससे अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार जब 
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घू४ इक्चलेण्ड में स्थानीय शासन 


किसी अब॑न डिस्ट्रिक्ट की जनसख्या इतनी या इससे अधिक हो जाती है तब यहाँ 
के अधिकारियों को म्युनिसिपल चा<र को हासिल करने के लिए क्राउन (070७7) 
के पास आवेदन-पत्र देने का अधिकार दिया गया है। जब अबंन डिस्ट्रिक्ट के 
अधिकारी-बर्ग द्वारा इस प्रकार का आवेदन-पत्र दिया जाता है तब इसकी जॉच- 
पड़ताल होती है। यह जॉच-पड़ताल प्रिवी-कौसिल (?एए9 (/0प्र/०)) की एक 
समिति द्वारा की जाती है। इस जॉच-पडताल मे केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य- 
विभाग के मत्री भी भाग लेते हैं | इस तरह जॉच-पडताल करने के बाद अगर सारी 
बाते सतोषजनक पायी जाती हैं तो अबं न डिस्ट्रिक्ट को म्युनिसिपल बौरो के रूप में 
बदल दिया जाता है। आज इज्जलेण्ड मे अबंन डिस्ट्रिक्ट्स की कुल सख्या 
घ७२ है। 

रूरल डिस्ट्रिक्ट (हिप्रा/&! ॥)80700)--- यह भी ऐडमिनिस्ट्र टिव काउप्टी 
का ही एक अंग है और इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। यह, जेसा कि 
'रूरल” नाम से ही स्पष्ट है, देहाती इलाकों का स्थानीय क्षेत्र माना जाता है। इसकी 
स्थापना सन्‌ १८७२ ई० मे हुईं थी। आज इसकी संख्या ४७५ है। इसके द्वारा 
आने क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण-सम्बन्धी कुछ काम छोटे पेमाने पर सम्पादित किये 
जाते हैं। प्रारम्भ मे सुख्यतः इसकी स्थापना देहाती क्षेत्रों को स्वास्थ्यप्रद बनाने 
तथा उनसे सफाई (89070875) सम्बन्धी कामों को करने के लिए की गयी | पहले 
सफाई से सम्बन्धित कामो को गार्जियन बोड (30870 07 (प्॥-त7875 ) किया 
करता था। लेकिन बाद में ऐसे बोडों को समाप्त कर सफाई-कार्य के लिए रूरल 
डिस्ट्रिक्टों को ही कायम किया गया । पहले किसी भी देहाती क्षेत्र में, जहाँ की 
जनसख्या ३,००० से कम होती थी, रूरल डिस्ट्रिक्ट कायम किया जाता था | 
लेकिन अब तो जनसखर्या की कोई निश्चित सीसा नहीं दिखाई देती | कही-कही 
तो रूरल डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या २०,००० या उससे भी अधिक दिखाई देती है। 
एक रूरल डिस्ट्रिक्ट की स्थिति मे परिवत्तन होने पर, चार्टर के द्वारा इसे अब॑न 
डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी बदला जा सकता है | 

एक अब॑न डिस्ट्रिक्ट के साथ इसकी ठुलना करने पर इसकी स्थिति और भी 
अधिक स्पष्ट हो सकती है। वारेन ने लिखा है कि “एक अब॑न डिस्ट्रिक्ट और एक 
रूरल डिस्ट्रिक्ट के बीच जो अन्तर है उसकी जानकारी के लिए अधिक टीका- 
टिप्पणी की जरूरत नहीं है, क्योकि उनके नास से ही स्पष्ट रूप से पता चल जाता 
है कि जिस प्रकार के क्षेत्रो की वे सेवा करते हैं वे विभिन्न हैं या विभिन्न माने जाते 
हैं। रूरल डिस्ट्रिक्ट को सामुदायिक ढंग (000#प्रत4] ४906) की सेवा प्रदान 
करने की आमतौर से शक्ति नही है, जेसा कि अर्बन डिस्ट्रिक्ट को है।” एक रूरल 
डिस्ट्रिक्ट को पेरिशो तथा शहरी रूप धारण करनेवाले क्षेत्रों के विकास के प्रबन्ध के 


बनावट रे, 


लिए उस विभाग के मनन्‍्त्री द्वारा यह अधिकार दिया जाता है कि वह (रूरल 
डिस्ट्रिक्ट) विशेष अधिकारों के लिए आवेदन करे। लेकिन एक अब॑न डिस्ट्रिक्ट 
को ये अधिकार स्वतः मिल जाते हैं) दोनों डिस्ट्रिक्टों को सफाई-सम्बन्धी कामी 
का सम्पादन करना पड़ता है। लेकिन घनी आबादी और शहरी क्षेत्र होने के कारण 
अबन डिस्ट्रिक्ट को यह काम अधिक तत्परता से करना पड़ता है। इस प्रकार एक 
अब॑न डिस्ट्रिक्ट, एक रूरल डिस्ट्रिक्ट की तुलना में सफाई ($&70083907 ), गृह- 
निर्माण (9०प्र४02), लाइसेन्स देने (.70678702) तथा कुछ और सेवाओं का 
सम्पादन विशेष रूप से करता है तथा इसे इन सेवाओ से सम्बन्धित कुछ विशेष 
अधिकार भी प्राप्त रहते हैं। इन बातों के अतिरिक्त दोनो डिस्ट्रिक्टों के अधिकार, 
कत्तव्य तथा इनसे सम्बन्धित अन्य बातें करीब-करीब समान ही हैं। दोनों की 
आन्तरिक वनावट में मी समानता है। दोनों इकाइयों की कौसिलों में अध्यक्ष तथा 
कुछ कौसिलर होते हैं, जिनका चुनाव तीन वर्षों के लिए होता है और इनमें से एक- 
तिहाई सदस्य प्रत्येक वष अपना स्थान रिक्त करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव प्रति वर्ष 
होता है ओर वह अपनी पद-स्थिति के कारण (ग्रेइ-0700) जस्टिस ऑफ दि 
पीस भी होता है। बनावट-सम्बन्धी बातो की पूरी चर्चा आगे की जायगी । दोनों 
डिस्ट्रिकट कौसिलें अपने क्षेत्र के अन्तर्गत रेट लगाने, रेट बसूलने तथा सम्पत्ति के 
मूल्य-निर्धारण (५७]०७/४07) करने का कार्य करती हैं। काउण्टी कौसिल इन 
डिस्ट्रिक्ट कौसिलों को कई अधिकारों का भाराप॑ण (/0९]02%/(707 ० ?0फ७7४) 
भी करती है ओर ये कौसिले इन कार्यों के प्रशासन में काउण्टी कौसिल के प्रतिनिधि 
के रूप में काम करती हैं। लेकिन भारापण की इस प्रणाली (5ए80070 07 
40006297708) की डॉ० रॉब्सन द्वारा कड़ी आलोचना की गयी है, क्योंकि इससे 
स्थानीय इकाइयों की स्वायत्तता पर आघात होता है।”' फिर भी इड्डलेण्ड में इस 
प्रकार की प्रवृत्ति बढती ही जा रही है। अबन और रूरल डिस्ट्रिक्टो के हाथ से 
वहुत-से काम लेकर ऐड मिनिस्ट्र टिव काउण्टी को सुपुद कर दिये गये हैं ओर कुछ 
बचे हुए कामों से भी इन इकाइयो को ऐडमिनिस्ट्र ठिव काउण्टी के प्रतिनिधि के 
के रूप में ही काम करना पडता है | 
यह इस प्रकार हुआ है-- पहले इन डिस्ट्रिक्ट कोसिलों के जिम्मे स्थानीय 
शासन से सम्बन्धित अनेक अधिकार सौपे गये थे, लेकिन बाद में कई कारणों से ये 
अधिकार इनके हाथ से लेकर ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी को सौप दिये गये, जेसे 
सन्‌ १६२६ $० के “दि लोकल गवनमेंट ऐक्ट' के जग्यि इन्हे हाइवेज पदाधिकारी 
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होने से वंचित कर दिया गया। सन्‌ १६४४ ६० के 'एडुकेशन ऐक्ट' के द्वारा 
बोरो, अबन ओर रूरल डिस्ट्रिक्टो-- सभी के हाथ से प्रारम्भिक शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व लेकर काउणप्टी कौसिल तथा काउप्टी बौरो को सुपुद कर दिया गया है। 
इसी तरह विभिन्न ऐक्टों के जरिये इनके हाथ से पुलिस, फायर सर्विस, शहर तथा 
देहाती क्षेत्रों में योजना बनाने का काम भी ले लिया गया है| 

अबेन पेरिश तथा रूरल पेरिश (ए/४०कऊ &०व 'िप्रा'80 /08708॥68 )--- 
अन्ततः पैरिशों पर विचार कर लेना आवश्यक है। सम्पूण इद्धलेण्ड और वेहस 
पेरिशों (8778]68) में विभक्त हैं। इन्हे सिविल पेरिश कहा जाता है। इन्हे 
दो भागों में बॉठा जा सकता है (जैसा कि पीछे प्रस्तुत किये गये चित्र में किया 
गया है)-- अबंन पेरिश (77907 7?8778768) तथा रूरल पेरिश (स्पा) 
?8॥१8/68) | - 

जहाँ तक अब न पेरिश की बात है, यह भौगोलिक दृष्टि से किसी म्युनिसिपल 
बोरों या अबन डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में पडता है। स्थानीय इकाई के रूप में इसका 
कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नही है। इसके सारे अधिकार बोरों कौसिल तथा अबंन 
डिस्ट्रिक्ट कौसिल के द्वारा ले लिये गये हैं ओर यह अब केवल नामसात्र की स्थानीय 
इकाई रह गया है ।!* रूरल पेरिश की तुलना में भी इसका महत्त्व अत्यन्त कम 
है। वारेन के शब्दों में, “अब सिफ रूरत् पेरिश ही है जो स्थानीय शासन की 
प्रशासकीय इकाई रह गया है और वह भी इस अर्थ मे कि यह अपनी ही पेरिश- 
मीटिंग या पेरिश-कौसिल द्वारा शासित होता है। अबंन पेरिश तो केवल नाम- 
मात्र की इकाई रह गया है। यह अब केवल जन्म-मरण तथा विवाह वगेरह के 
रजिस्ट्र शन का काम करता है ।”* 

जहाँ तक रूरल पेरिश की बात है, यह भी स्थानीय शासन की कोई महत्त्वपूर्ण 
इकाई नही रह गया है। इसके भी बहुत-से अधिकार अब रूरल डिस्ट्रिक्ट कौसिल 
द्वारा ले लिये गये हैं। फिर भी शुरू से ही इसकी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध नही 
किया गया है| सन्‌ १८६४ ई० के “दि लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट' के जरिये इस इकाई 
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को स्थानीय शासन के क्षेत्रान्त्गत एक नया स्थान प्रगनन किया गया और वह 
स्थिति अभी तक किसी-न-किसी रूप में कायम हैं। इस अधिनियम के अनुसार 
प्रत्येक रूरल पेरिश में एक पेरिश-मिटिंग (?97780 )/९९(४॥72) कायम की गयी 
है, जिसका संगठन पेरिश के सभी निर्वाचकों द्वारा होता है। किसी-किसी रुरल 
पेरिश मे पेरिश-मीटिग के अतिरिक्त एक पेरिश-कौसिल (20780 (ए०7.०॥) 
की भी स्थापना की जाती है। जिस रूरल पेरिस मे केवल पेरिश-मीटिग ही होती 
है (पैरिश कौसिल नहीं होती है), वहाँ इसकी बेठक साल में दो वार होंती है। यह 
मीटिग एक वार्षिक सभा (07779) /४5०7॥0]59) के रूप मे मार्च महीने मे बेठती 
है | लेकिन जिस रूरल पेरिश मे पैरिश-मीटिग के साथ-साथ पेरिश-कौसिल भी मोजूद 
है, वहाँ पैरिस-मीटिग की बेठक साल में एक ही बार होती है | पेरिश-कौसिल के रहने 
पर इसका ही अध्यक्ष पेरिश-मीटिंग का भी समापतित्व करता है। यदि ऐएन्शि-क्रौसिल 
नही है तो पेरिश-मीटिग की अध्यक्षता के छए प्रत्येक साल एक अध्यक्ष का खुनाव कर 
लिया जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि एक रूरल पेरिश मे किस स्थिति 
मे एक पेरिश-मीटिग के अतिरिक्त एक पेरिश-कौमिल भी स्थापित होती हैं। इसके 
उत्तर मे यही कहा जायगा कि अगर किसी पेरिश की जनसंख्या तीन सो या उससे 
अधिक हो जाय तो पेरिश-मीटिग के अतिरिक्त वहाँ एक पेरिश-कौम्लि की भी 
स्थापना की जाती है, जिसके सदस्यों का छुनाव पेरिश-मीटिग के ही ढारा होता 
है। ये सदस्य तीन साल के लिए हुने जाते है तथा एक ही साथ अपना स्थान भी 
रिक्त करते हैं। यहाँ एक बात यह भी जान लेनी चाहिए कि कुछ मामलो मे पेगिश 
कौसिल के निर्णयों के विरुद्ध पेरिश-मीटिग मे अपील भी की जा सकती है। इसी 
तरह कुछ बातों मे पेरिश-मीटिग के विरुद्ध अपील निर्वाचकों के पास की जा सकती 
है। जहाँ तक रूरल पेरिश के अधिकारों का प्रश्न है, ये बहुत ही सीमित कहे 
जायेंगे । हॉ, जहाँ पेरिश-मीटिंग के साथ पेरिश-कौसिल भी है वहाँ रूरल 
पेरिश के अधिकार कुछ अधिक नजर आते हैं। फुटपाथ, जल-पूत्ति, स्नानागार, 
मनोरंजन की सुविधाएँ, मरे हुए व्यक्तियो के दफनाने की व्यवस्था, पेरिश की सम्पत्ति 
और हरे-भरे देहाती क्षेत्रों की रक्षा इत्यादि विषयों से सम्बन्धित कामो को एक 
रूरल पेरिश अपने स्थानीय क्षेत्र के अन्त्गंत किया करता है। इसकी आंय भी 
बहुत कम है। रेट से जो आमदनी प्राप्त होती है उसे ही खर्च करने का इसे केवल 
सीमित अधिकार प्राप्त है। आज इसे अधिक प्रगतिशील और क्रियाशील ससस्‍्था 
नहीं समझा जाता। 

ऊपर इज्जलेण्ड के स्थानीय क्षेत्रों की बनावट के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया 
है उसमें एक-दो बाते ध्यान देने योग्य मालूम पड़ती हैं। पहली तो यह कि इड़लेण्ड 
में सभी स्थानीय क्षेत्रो का विभाजन स्पष्टतः दो भागों में हुआ है-- (क) काउपण्टी 
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बोरों और (ख) ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी | इन दोनो का आपसी सम्बन्ध बराबरी 
का है। दोनो एक-दूसरे से प्रथक्‌ और स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इन दोनो में 
काउण्टी बौरों को बडे-बडे शहरी क्षेत्रो की एक बिलकुल स्वतंत्र इकाई बना दिया 
गया है। दूसरी ओर ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी को शहरी और देहाती दोनो क्षेत्रों 
की एक मिश्नित स्थानीय इकाईं का रूप दिया गया है। इसके अन्तर्गत मध्यम 
और निम्न-स्तर के शहर ओर देहात--दोनो से सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित 
किये गये है। इसके जितने अग हैं उनमें म्युनिसिपल बोरों, अबंन डिस्ट्रिक्ट तथा 
अबंन पेरिश शहरी इलाकों की इकाइयों हैं तथा रूरल डिस्ट्रिकट ओर रूरल पेरिश 
देहाती इलाको से सम्बन्धित इकाइयाँ हैं। इनमें ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी के 
तीनो अंगो--म्युनिसिपल बौरो, अबन डिस्ट्रिक्ट तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट-- का आपसी 
सम्बन्ध बराबरी का है, जब कि अबंन और रूरल पेरिश इनसे नीचे की छोटी 
इकाइयाँ हैं। इस प्रकार इद्धलेड में, स्मेली (8776!)6) के कथनानुसार, स्थानीय 
शासन की सरचना (3॥770०प/८) में द्विशासनात्मक या दोहरी पद्धति (>0७) 
59867) (वयोकि सम्पूर्ण स्थानीय शासन काछण्टी बौरो और ऐडमिनिस्ट्रे टिब 
काउप्टी नामक दों प्रशासकीय इकाइयों में बँटा हुआ है) को अपनाया गया है, 
जिसे वहाँ के स्थानीय शासन की एक प्रमुख विशेषता कहा जायगा |* 

स्थानीय शासन की बनावट को किन सिद्धान्तों पर आधारित होना 
चाहिए --स्थानीय शासन की बनावट को निस्स देह कुछ निश्चित रिद्धान्तों पर 
आधारित होना चाहिए। उसके समक्ष कुछ ठोस सिद्धान्त होने चाहिए, जिन्हे 
पूरा करना उसका छद्देश्य होना चाहिए। श्री जे० एच० बारेन ने अपनी पुस्तक 
गुफा ७ श्एा5ड। 4,008) (0०ए०७४7॥७7४ ४ए980०777 में इड्जलेण्ड के 
स्थानीय शासन की बनावट के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि 
“हमलोगो को उन उद्देश्यों की एक धारणा बना लेनी पडेगी जिनकी पूर्त्ति स्थानीय 
शासन (की बनावट) को करनी चाहिए तथा उन नियमों और शर्तों को भी स्पष्ट 
करना पडेगा जिनकी पूत्ति इसको (इसकी बनावट को) करनी पडेगी और तब हम 
लोगों को उस योजना को अलग करना पडेगा जिसके आधार पर खासकर इस 
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प्रकार की बनावट कायम हुईं ताकि उन उद्देश्यों और नियम तथा शर्तों की पूर्ति 
हो सके । इन बातो को ध्यान में रखते हुए इस प्रसिद्ध लेखक ने पुनः अपनी 
उक्त पुस्तक में उस कसोटी या उन सिद्धान्तों के सम्बन्ध मे भी अपना सुझाव दिया 
है, जिनके ऊपर स्थानीय शासन की बनावट को आधारित होना चाहिए | सिद्धान्त 
या कसोटी-सम्बन्धी सुझाव निम्न हैं-- 

१ वारेन ने छिखा है कि इड्डलेण्ड के स्थानीय प्राधिकारी कोई स्वतन्त्र 
अधिकारी नही हैं ओर न उनके अधिकारों की परिधि ही असीमित कही जायगी। 
स्थानीय शासन की ये सभी इकाइयॉ ससद द्वारा निर्धारित अधिकारों की परिधि में 
काम करती तथा उसी के द्वारा निर्धारित नीति का कार्यान्‍्ववन कर नागरिक 
सेवाओं का सम्पादन करती हैं। इस अकार राष्ट्रीय दृष्टिकोण से स्थानीय प्राधि- 
कारियों का कार्य प्रशासकीय तथा कार्यपालिका-सम्बन्धी है। अतः स्थानीय शासन 
की बनावट का पहला उद्देश्य, वारेन के अनुसार, प्रशासकीय ही होना चाहिए । 
उन्ही के शब्दों में-- “796 ऋाक्यु ०0 &ाए। ॥ & 4,008] (00ए७7४7067५ 
807प्र४प्रा'.8 एरप्छ 026 ४60९076, पा 8०68 ६९8, 03 8- 
घर 0ए6 ७77. +॥6 8770६प76 78 70प72ए ०0080७ए७वें 0 
7]) 807777780"90ए6 ९7078; 8700 ३60 38 ६0 807777780"9/776 
56503 086 70 7प्56 779!]ए 0०6 0707275.?! जी० डी० एच० कोल 
(७. ॥)., लत (०06) ने भी अपनी पुस्तक “008! ये २०27०78) 
(४0४८7४४॥७77' में वारेन के विचारानुरूप ही अपना विचार भी प्रकट किया है। 
उन्होने इस प्रकार लिखा है-- “77%6 9प्रशा688 ० रि278॥0 4,0९8॥ 
(+0ए6:676 78 एए7077]ए 80777780'87४७--४७६ 8 ६0 899 
॥॥ 38 0076०07फ९ते छाती ६96 ९566707 0० 8छ8 98886 09 
ए0898706700 07 0 प्राछाठत्य ९०गरलछए€पे 0ए #ठला। दाक्वाक्षठ 

२. स्थानीय शासन की इकाइयो को नागरिकों की सेंबा करते समय 
अधिकतम काय-कुशलता और मितव्यविता के सिद्धान्त को अपना कर इसी पर 
चउलना चाहिए |* यहाँ वारेन ने “मितव्ययिता के साथ' और “कारय-कुशलता” 


पकाकषामयाुफ़रममभकमा० थक, 


8 फ्राप्र्श 007 5076 306898 ० (96 8705 ज़ताएं) 4 7.0098॥ (30प॥- 
॥67 ४#प्रछापाह ड0प6 इटाए2, धाएं [6 ०070॥075 ॥ 7एत५ 7868६, क्षाएे ए 
ग्रापा (67 त5023826 6 फाँंद्ाा जा ज्राएा पा5$ फऊशााएप्रॉ॥आ 5४ा/पणंपा8 5 
05659४78606 40 7766 (05$86 8005 800 ०0070000799$9 '-- #द्वा+शा 
२ “तरह लाया 758 40 906 इछापउए, 70 (068 एगाशका'फ क्वा॥) एण शी8 7980- 
गराहाए 069 0700080ए 0 पाँव 98 [0 इशा'ए8 गात्र जाति गरक्काशाप्रा 87 
ठछाह्ाा0५ 800 820007फ9 १? #द्व-श 


६० इद्भलेण्ड में स्थानीय शासन 


दोनों का अथ स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि “मितव्ययिता के साथ' से 
यह तात्पर्य नही कि नागरिक की सेवा जहाँ तक सम्भव हो कम खबच्च में की जाय, 
बल्कि यह कि ख््च उतना ही कम होना चाहिए जो काय के एक दिये हुए स्तर 
और उचित कार्य-कुशलता को कायम रख सके। 'कार्य-कुशलता' से यह तात्यय 
है कि स्थानीय जनसेवा के क्षेत्र मे नागरिकों की आवश्यकता की पूत्ति का प्रबन्ध 
रहे ओर लोगों को कम-से-कम असुविधा का सामना करना पडे, लेकिन साथ ही 
साथ एक दिये हुए स्तर और विधि के अनुरूप सभी कार्य सुचारु रूप से हो | 

३. बनावट और उसकी काय-कुशलता के अन्तगंत नयी-नयी समस्याओं को 
सुलझा लेने की भी क्षमता आवश्यक रूप से वत्तमान रहनी चाहिए (“77४७ 
8&070ए ६0 888777]9806 76एछ (8878 7080 ७&80 06 (७॥१7०08!7ए 
7677760 070 88 0886 0० 96 70086 77700" ७7१४ 8&8]08008 ०. 
4,008] 20ए७४॥७४६ ७्िश००6ए.-- क्रद्वधा/९॥) । 

४. बारेन के अनुसार आज नागरिक की अधिकाश आवश्यकताएँ आशिक हैं, 
जिनकी पूत्ति वह स्थानीय शासन की एजेन्सियो द्वारा करना चाहता है। नागरिक 
को एक ही साथ एक से अधिक सेवाएं चाहिए ओर आज एक प्रकार की सेवा दूसरी 
सेवाओ से बहुत अधिक मात्रा भें सम्बन्धित भी है। अतः मौजूदा बनावट ऐसी होनी 
चाहिए जिसमे स्थानीय प्राधिकारी एक ही साथ कई आर्थिक आवश्यकताओं को 
पूरा करे तथा एक ही साथ कई सेवाओ क! भी सम्पादन करे । इसमें अधिक सद्दृलियत 
तथा कम खच है | 

४ वारेन का विचार है कि जिम प्रकार एक व्यावसायिक सगठन के 
ऊपर “लॉ ऑफ इनक्रीजिंग रिटन? (.,8ए9 07 79८76७»॥2 २०४पा०) का 
प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार स्थानीय इकाइयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, 
उनकी मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता पर भी उनके आकार (8726) का प्रभाव 
पड़ता है। इसलिए बनावट के सिलसिले में एक प्रसुख बात ध्यान देने योग्य यह 
भी है कि स्थानीय प्राधिकारियों ([,009] &प५0४०7४४68) के आकार की एक 
निम्नतमस तथा उनकी एक ऊपरी सीमा भी ठोस ढंग से निर्धारित रहनी चाहिए। 
ऐसा नही होने से सेवाओ का सम्पादन ठीक तरीके से नहीं हो सकेगा। यदि 
आकार (5726) की निम्नतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी तो अत्यन्त छोटी-छोटी 
इकाइयो की संख्या बढ़ जायगी। कई छोटी-छोटी और अनावश्यक इकाइयों 
के होने से सेवाओं पर अनावश्यक खर्च बढ़ेगा और काम भी ठोस नहीं हो 
सकेगा | दूसरी ओर, यदि आकार की एक ऊपरी सीमा नही निर्धारित की गयी 
तो हो सकता है कि किसी इकाई का आकार अत्यन्त बड़ा हों, जो अत्यन्त 
असुविधाजनक होता है; क्योकि ऐसे बृहत्‌ आकार वाले क्षेत्र में मितव्ययिता, 
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नियंत्रण, निरीक्षण एवं सेवाओं के बीच सतुलन स्थापित करना असम्भव-सा हो 
जाता है। अतः स्थानीय इकाइयों का एक आदश एवं सतुलित आकार होना 
चाहिए | 

६. क्षेत्रो की वनावट बहुत कुछ सेवाओं के स्वरूप एवं प्रगति पर निर्भर 
होनी चाहिए। यदि सेवाएं छोटी हो तो उनका क्षेत्र भी छोटा होना चाहिए | 
उसी प्रकार बड़ी सेवाओ (उदाहरणार्थ, वर्गीकृत सड़को का प्रबन्ध) के लिए क्षेत्र 
का बड़ा होना सुविधाजनक होता है। 

७ स्थानीय शासन के क्षेत्री की बनावट इस प्रकार की होनी चाहिए 
जिसमे स्थानीय शासन द्वारा सम्पाठित सेवाओं के ऊपर जनता के प्रतिनिधियों का 
नियत्रण कायम रहे | “इसका तात्पय यह कि क्षेत्रों को ऐसा होना चाहिए जो 
स्थानीय चुनाव की इ्ष्टि से अच्छे हो ओर जिनके कारण जनता के प्रतिनिधि और 
उनके क्षेत्र मे आसानी से सम्बन्ध स्थापित हों सके तथा प्रतिनिधियों एबं स्थानीय 
प्राधिकारियो के पदाधिकारियों और विभागों के बीच आसानी से सम्बन्ध स्थापित 
हो सके। स्थानीय प्राधिकारी के काम करनेवाले एजेण्ट जनता के प्रतिनिधियों 
की देख-माल एवं नियत्रण में काम करे |” 

सारांशतः वारेन के अनुसार स्थानीय क्षेत्रों की बनावट ऐसी होनी चाहिए 
जो प्रशासक्रीय आवश्यकताओं, सेवाओ की क्षेत्रीय विशेषताओं, विभिन्न आर्थिक 
आवश्यकताओं तथा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित उचित निय॑त्रण के नियमों 
के अनुकूल हो | 

क्षेत्र-सम्बन्धी समसस्‍्याएँ या बनावट-सम्बन्धी च्रुटियोँ (8%प्र८ए- 
79! 0(७००४४)-- इज्जलेण्ड के स्थानीय क्षेत्रों का संगठन यद्यपि ऐतिहासिक 
परम्परा, प्राचीन रस्म-रिवाज आदि के आधार पर होता रहा है, फिर भी इसमें 
अनेक दोषों का समावेश हो गया है, जिनके कारण अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हों 
गयी हैं। ये समस्याएँ चूं कि अत्यन्त जटिल हैं और आधुनिक स्थानीय शामन की 
प्रगात मे अनेक बाधाएँ उपस्थित कर रही है, अतः यहाँ उनका उल्लेख अत्यन्त 
आवश्यक है। 

समस्याओं की विवेचना के पहले यह जान लेना भी आवश्यक हे. कि 
आखिर इन समस्याओं का जन्म केसे हुआ। इन समस्थाओं का जन्म बाहरी 
कारणों से न होकर क्षेत्रों के अन्दर से ही हुआ हैं। यद्यपि स्थानीय क्षेत्रो का 
विकास ऐतिहासिक परम्परा और रीति-रिवाजों के आधार पर हुआ है, फिर भी 
यह विकास कभी भी एक नियस के झुताबिक, एक निश्चित सिद्धान्त पर, एक 
निश्चित दिशा की ओर नही हआ है; जिस समय जिस इकाई के संगठन की जरूरत 
पड़ी है, उसका निर्माण भी उसी समय किया गया है, अर्थात्‌ क्षेत्रों का सगठन 


६२ इद्लेण्ड में स्थानीय शासन 


एबं विकास छिटफुट ढंग से हआ है। डॉ० हरमन फाइनर ने लिखा है-- 

“06५ (888 07 #&प्र07768) #€8प्र। ग'07ा 8७ 79]008- 
प्र त ॥50077089/ 270४0), 7 076 00प्रा/86 07 867079] ९७7६प7१९७, 
& 970 ९०७ &70व4 & 070 ४7676 छछ67"6 87560, & (७ए 9770९२5५ 
फएऋछः6 एह७00ए९७वं 709 8076 [48068, ७7 0प्रा-#0प्82७  फ8 
2प466 ॥9 870079/', ॥70 ७/] [0700664 60 जएञ00 ६6 ॥/70प्रा। 
07 0प7ए०2४ए6 8०५ ]072-02'7-0]807772. 

इसके अतिरिक्त एक ओर गग्मुख बात नजर आती है। ऐतिहासिक परम्परा 
के प्रति अधिक मोह होने के कारण इन क्षेत्रों को रस्म-रिवाजों आदि की जजीरों 
में बहुत अधिक जकड़ दिया गया है। अत्यन्त ऐतिहासिक होने के कारण क्षेत्रों 
की बनावट प्रगतिशील नहीं है और इसमे इस प्रकार की क्षमता को उत्पन्न नही 
होने दिया गया है जिसके द्वारा आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और सेवाओं 
का सम्पादन सुचाझ रूप से हो सके । डॉ० फाइनर ने पुनः लिखा है-- 

“[6 (807प्र८00प्/6) ज३8 #एफ़३एड वाइ:07066 ७४ए 0098978/6० 
80070% ९६77708, 09 00%] 70 ए९'४07%) 7888087700९8, 09 
506 808887%&778 ]87ए प्रधा88007 ०0 €हाइंपएए ७0288 790९7" 
08870 (96 "०/€क।०॥) 6 क"।७20०767008 ६0 8द॥ल्‍तर४ज 0०070670- 
9007%7ए 76608 ७70 (86 ॥6०0770076 07 8०"ए४7068 *? १ इतना ही 
नही, डॉ० रॉब्सन ने भी इस सम्बन्ध मे ऐसा ही विचार प्रकट करते हुए लिखा है-- 

“60 348 & प्र७07807970]6 4800 09860 096 ७७४७ 207768 0 
0प० गरापालंए# 8४प0प78 876 700 एप 8860820068,. [६ 6६४7 
ईप्र/शाश' 96 880जणा7 0870 ६067 876 ॥872९ए 700708780९76 
ए0 क0दैंदए 76608 छापे 8008) 7602886068., वश एाल्फ़ 0/ 
+#6 ]80४ 0 00फ687007006706 060ए७७४ ६96 79068 ९0076677- 
पा2 ए०करप्रॉब्कप०, ए6७५ ब्काते ईछ700"ए 00 ६986 076 शत, 
ध्याते 96 ए६0४ धयाते ए0च्चछ७' अगला 068 ०0फ्रजांड 70088888 
प्र/४6७/" 97688७770 007द/0078 08 ४86 0७१, 70 08.॥2 706 92७ 
धक्या् 860 6 ७ ०00ा8ापप्रंठाक ई087709077 070- 
(9068  09म्िााइत0. 8दए870826 47070 06 8870व9076 0 
80०0व &पाफा80070 707 46 38 ]पछंगीव्त ता 6 8700फतु 


है. सी. आमाशा सिजाकइम 7.0एक४, 560फ्शषपशपप, 2, 24 
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छोटे-छोटे क्षेत्र बडी सेवाओं-- जेसे बिजली, गेस, यातायात के साधन इत्यादि-- 
की व्यवस्था के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त सिद्ध हो जाते है। इसके अतिरिक्त ऐसी 
छोटी इकाइयो को न तो काम करने की लगन या क्षमता होती है ओर न सेवाओं 
के समुचित सम्पादन के लिए उनके पास पर्याप्त आर्थिक साधन ही हांते है। डॉ० 
रॉब्सन ()7" ए४ 8. !३१09809) ने ठीक ही लिखा है-- 

४“ ()06 ०074 ४896 7080 009ए70प्र ए७९७:४८४४९७४ ॥0 (76 6९हा8- 
॥02 ४ प्रढपा'8 78 06 ॥8726 एप्रकराणछाः' 0 एशको) &प्र077085 
ए0 48075 छाए" 06 76878 07 606 जए्ञा॥] 0 0877"ए7 07४ ४76 
प7007008 पा एा0 86ए ॥8ए6 026७7 ९॥ै४०प्र४6व ?? 

३ इकाइयो की वत्तमानब नावठ के मूलभूत सिद्धान्त और उसकी वास्त- 
विकता या व्यावहारिकता मे किसी भी प्रकार का भेल नहीं बेठता | इस बेमेल 
स्थिति को देखकर श्री गोशेन (0080॥७०) ने एक बार इस सम्बन्ध में एक बड़े 
अच्छे सूत्र का प्रयोग किया था-- “४४७ #8ए९७ & ०0७08 88 762७/॥'0१8 
प्रा07068, & 07808 88 762 ६/"वे8 78068, #शवे & फ़0786 09808 
६987 &]] 88 76४००"(४ 87७७8.” कहने का तात्पयय यह कि इज्जलेण्ड मे 
इकाइयो की आबादी, आमदनी, क्षेत्र इत्यादि के सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त 
नही है ओर इन वात्तों को लेकर बराबर गड़बड़ी (00908) मोजूद रहती है। इन 
बातो से सम्बन्धित गड़बड़ी को नीचे दिये गये कुछ तथ्यों के आधार पर और भी 
अधिक स्पष्ट किया जा सकता है-- 

(क) जहाँ तक स्थानीय शासन की इकाइयो की आबादी का प्रश्न है, इस 
सिलसिले में भो कई तरह की अनिश्चितता है। एक ही श्रेणी एवं स्तर की 
इकाइयों की आबादी में बड़ा गहरा अन्तर पाया जाता है। डॉ० रॉब्सन ने लिखा 
है, ““796 दवा००७ा०७४ पर 90ए9प्रौ8&807 9260ए९७॥ ७7888 ०0 ४॥6० 
88726 एराप्/0099) 088४४ ७76 &7708/ 2700684४७.१” पहले काउण्टियो 
का ही उदाहरण लिया जाय। यदि एक ओर मिडलसेक्स काउण्टी की आबादी २० 
लाख है, तो दूसरी ओर रूटलेण्ड काउण्टी की आबादी केवल १८ हजार है। १३ 
काउण्टियाँ इस ग्रकार की है कि उनकी जनसंख्या १००,००० है, जब कि कुछ 
की जनसख्या १००,००० और ३००,००० के बीच में है। काएउण्टी बोरो के साथ 
भी यही स्थिति है। बरमिघस काछउपण्टी बोरों की आबादी १७,६३,००० है तो केण्टर- 
बरी काउण्टी बोरो की आबादी केवल २३,७८० है। इस प्रकार बरमिघम काएण्टी 
बोरों की आबादी केण्टरबरी से ४६ गुणा अधिक है। काएउप्टी बौरों होने के लिए 
जनसख्या का मोजूदा स्तर ७५,००० है, फिर भी करीब २० काउप्टी बौरो ऐसे हैं 
जिनकी जनसंख्या इस स्तर से कम है ओर करीब बीसो ऐसे काउण्टी बोरों हैं जिनकी 


बनावट ६, 


जनसंख्या २,००,००० से भी अधिक है। यहाँ स्युनिसिपल बोरों का भी उदाहरण 
दिया जा सकता है। एक म्युनिसिपल बोरो होने के लिए जनसखख्या की सीमा 
२०,००० से ७०,००० के बीच मे मानी गयी है, लेकिन अभी भी करीब तीन दर्जन 
म्युनिसिपल बोरों ऐसे हैं, जिनकी जनसख्या केवल ४,००० से १७,००० तक के ही 
बीच में है और करीब ६० ऐसे हैं जिनकी जनस रूया ५,००० से भी कम है और इन 
&० में से २० तो ऐसे हैं जिनकी जनसख्या २,५०० से भी कम है और दूसरी ओर 
कुछ म्युनिसिपल बोरों ऐसे भी हैं जिनकी जनसख्या १,००,००० और २,००,००० 
के बीच में है जो म्युनिसिपल बोरों के लिए निर्धारित अधिकतम जनसख्या से वहुत 
अधिक है। अब॑न डिस्ट्रिक्ट्स, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स तथा पेरिशों के साथ भी ऐसी 
ही बात है। उनकी आबादी में भी काफी अन्तर दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, 
एक ओर यदि इनफिल्ड (076!0) अबंन डिस्ट्रिक्ट की जनसख्या २४,३४० 
है तो दूसरी ओर लेन्चर्टीड वेल्स ([.[&797ए0 ५४०१४) की आवादी केवल ७१७ 
है। प्रारम्भ से ही सभी प्रकार के क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्थिति बनी हुईं है ओर 
इसे व्यस्थित करने का अभी तक कोई ठोस प्रयत्न नहीं किया गया है। स्थानीय 
क्षेत्रों की बनावट के सम्बन्ध में इसे वस्तुतः एक बड़ी समस्या कहा जायगा | 

(ख) आबादी की ही भाँति इकाइयों के क्षेत्र और उनकी आमदनी में भी 
कोई निश्चित सम्बन्ध नही दिखाई देता | कहा गयय है, “3]6॥760 08068 0 
780९8 0]6 ए०प6९ 87'6 70 688 ग्राक्षा)76९6 (87 00088 0० [009078- 
४07?” उदाहरणाथ, रोण्डडा (007009) केवल एक अबन डिस्ट्रिक्ट है और 
इसकी आमदनी करीब ३,८०,००० पौड है और इतनी आमदनी होने पर भी यह 
अभी अबंन डिस्ट्रिक्ट ही है। दूसरी ओर ऑकक्‍्सफोर्ड शायर के चुड स्टॉक 
(ए००१ 85007) की आमदनी केवल ६,६०० पौड है, फिर भी इसे म्युनिमिपल 
बोरों का स्थान दिया गया है। इस प्रकार के अन्तर के नमूने एक नही, अनेक 
पेश किये जा सकते हैं। बहुत-सी स्थानीय इकाइयाँ तो ऐसी हैं जिनकी आमदनी 
केवल १,००० पौड तक ही सीमित है | 

(ग) इकाइयो के क्षेत्र के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है, अर्थात्‌ क्षेत्र के 
दृष्टिकोण से भी इकाइयों में समानता (5ए7777677ए) नहीं है। कहा गया है, 
“6 एप्राएते छावे (86 वा, दृधचक्षातरॉ89ए8 0तताछाएा जारी 
704ए7 96 ९0 ॥0 छ0ए 6 प्र।6छ' 8९०2 0 इज्8४छा 0. 
8ए्त6977ए 7 696 डर णप्रमाटफुक्कं डफएप्रट॑प्रए8 क्‍8 श-णा0- 
779/] 2०.” पहले काउपण्टो बोरों की क्षित्र-सम्बन्धी विषमता को ही लिया जाय | 
लीडस (/0608) का रकबा ३८,२६३ एकड्‌ है, तो बुटल (/30076) का क्षेत्रफल 
केवल २,४१४ एकड्‌, और दोनो एक ही वय की इकाइयाँ हैं। बोरों ओर अबंन 
इ० स्था ० शा०-१ 


६६ 


इज्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी यही बात पायी जाती है। जहाँ तक इन दोनो प्रकार की 
इकाइयी का प्रश्न है, इनका क्षेत्रफल १०० एकड से प्रारम्भ होकर ५० हजार 


एकड़ तक पाया जाता है। 


इसी तरह किसी रूरल डिस्टिक्ट का क्षेत्रफल केवल 


एक हजार एकड है, तो किसी का तीन लाख एकड़ | ऐटडमिनिस्ट्र ठटिव काउप्टी 
के क्षेत्रों की विषमता को डॉ० रॉब्सन ने अपनी पुस्तक “76 व426ए०॥०ए- 
70९06 ०0/ .008] (0०ए७०७४7४०॥४” में एक चा० देकर अच्छी तरह स्पष्ट 


किया है। चाट” इस प्रकार है -- 





काउप्टी के क्षेत्र का आकार 


निज नि नल>न>-मम 


4३००००० एकड़ 
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उनकी संख्या 





३ 


द्‌ 
७ 


नर 
लक जचछए अध नए 6 $#८ /?7 ०६ 


पं 


उपयूक्त चार्ट को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐडमिनिस्ट्रटिव 
काउण्टी के ज्षेत्रो मे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारी विषमता है और इस सम्बन्ध मे 
डॉ० रॉब्सन की यह उक्ति बिलकुल सही है कि “277072 ४6७ ००प्र/0९७ 
पएा807 एप8 ए00 पर ॥६ 77807067 जिकी एक76४ +06 8907- 
प्रंए8 900870% 970008868 07&6प्र'6 #09687 888 डप0०७5४707 
0 दप्री। प्राा00777068,7? 

इस ग्रकार स्थानीय क्षेत्रों की बनावट, जनसख्या और आमदनी में काफी 
विषमता पायी जाती है (“४७७७ ७78 एशफक007॥0 &74 इ९77०घ5 
वर्जीश'९80068 . एण॑ फिव्मलकी ७080० एज़ल्ला प्रा] छणवें 


अनननीनननिन-+-मनकनटी न पर: "ारत-न पतानओमनसमयन्‍ककननभमककाकअआ»१> 





क् 
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बनावट ६७ 


प्रा/0870 &7'888.??---/:४८/), जो स्थानीय इकाइयों के लिए अनेक तरह की 
समस्याएं, उत्मन्न करती है। डॉ० रॉब्सन के विचारानुसार इकाइयो के अन्तर्गत 
विभिन्‍न बातों को लेकर इस प्रकार की असमानता का अधान कारण इन इकाइयो 
का पुराने रस्म-रिवाजों पर आधारित होना तथा प्राचीन ऐतिहासिकता के प्रति 
मोह का होना है । उन्हीं के शब्दों में-- 

“86 480९ 67 ९076890746706 0760छ6७70 ४906 ए७॥१0 प्र5 
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४. कार्य के इष्टिकोण से भी वत्तमान इकाइयो में किसी निश्चित 
सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है। इस सम्बन्ध में कोई ऐसा निश्चित नियम 
या अधिनियम नहीं बनाया जा सका है, जिसके आधार पर निश्चित रूप से 
विभिन्‍न इकाइयो के बीच कार्यो, शक्तियों या अधिकारों का बेटवारा हो सके। 
यदि कभी कार्यों के सम्बन्ध में कोई अधिनियम बनाया भी गया है तो उसके अनेक 
अपवाद (+५४5०७ए०४078) भी मिल जाते है । एक ही प्रकार की किसी इकाई 
को कोई अधिकार दिया जाता है और उसी तरह की दूसरी इकाई को किसी कारण 
अयोग्य बताकर इन अधिकारों और कार्यों से वचित कर दिया जाता है। 
उठाहरणाथ , जेसा कि वारेन ने लिखा है, सन्‌ १६०२ और १६४४ ई० के बीच 
१०,००० की जनसंख्या वाले बहुत-से पुराने बोरों को प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी 
कामों के सम्पादन का भार दिया गया था, लेकिन कुछ नये बोरों को, जिनकी 
जनसंख्या करीब १,००,००० तक हो गयी थी, इन अधिकारों को नहीं दिया 
गया। पुन सन्‌ श्य््८ हं० के अधिनियम के मुताबिक काउण्टी कौसिल को 
काफी साधारण शक्तियाँ दी गयी थी जिनका भार वे भारापंण (/0062०४०॥) के 
सिद्धान्त के अनुसार बोरो या डिस्ट्रिक्ट्स को दे सकती थी, किन्तु आज तक शायद 
ही इसका उपयोग किया गया है। वारेन का कथन है कि “कुछ छोटे बोरो तथा 
डिस्ट्रिक्ट्स को कभी-कभी ऐसी सेवाएँ, भी सोपी नाती रही हैं जिन्हे वे किसी भी 
हालत में अच्छी तरह नहीं चला सकते | दूसरी तरफ कभी-कभी काउण्टी कोसिल 
को जो सेवाएँ दी गयी हैं, उन्‍हें अगर अच्छे आकार के बौरों या अबंन डिस्ट्रिक्ट 
को, जो इस उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाने में समथ हैं, दिया जाता तो 
अच्छा होता। ऐसा करने से स्थानीय दृष्टिकोण से अधिक नियंत्रण सम्भव हो 
पाता, काम करने में अधिक सुविधा होती और कमी-कभी खर्च भी कम पड़ता ।” 
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ह्ष्८ इज्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


लेकिन आधुनिक क्षेत्रों की बनावट ही ऐसी है कि ऐसा नही हों पाता और न इस 
दिशा में कोई ठोस कदम ही उठाया जाता है। बराबर इसी तरह की स्थिनि 
रहने से स्थानीय शासन के क्षेत्र में कई (दूसरी) असगतियाँ (2 08प747068) भी 
उत्पन्न हो गयी हैं और हो जाया करती हैं। ऐसी ही स्थिति को देखकर सन्‌ १६११ 
ई० में, जब कि स्थानीय स्वशासन के ज्ञाताओ की एक अन्तर्राष्ट्रीय सभा हुईं थी, 
वोरसस्टर शायर काउण्टी कौसिल के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में एक बड़े नमूने का 
वाक्य कहा था-- 
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५. इकाइयो के क्षेत्रों की बनावट ही कुछ इस प्रकार की है कि उनमें किसी 
काम को प्रारम्भ करने की कोई स्फूत्ति नही आने पाती और न वे इसके लिए अपनी 
ओर से कोई उपक्रम (॥7779078) ही कर पाती हैं। इसका एक प्रधान कारण 
है कि उनको अधिकार या शक्तियाँ देनेवाले अधिनियमो की कमी रही है, अर्थात्‌ 
इस सिलसिले में साविधानिक विधान का सवंदा अभाव रहा है (77७८७ ४8७ 
०9७७0 & शिंप्रा'.8 ६0 786 &0ए7 ०0780 प्रध्र07)% ए70एाश07 ई07 
& ९७778 07 गरात80॥76 ब्यते 6ए७?) | 

६. डॉ० हरमन फाइनर के अनुसार क्षेत्रों की बनावट (8077०८०७) कुछ 
इस प्रकार की है कि इकाइयों के बीच बराबर सीमा-बेमनस्य बना रहता है|" 
सीमा के लिए इकाइयाँ बराबर आपस में लड़ा करती हैं। परिणामतः, इनके बीच 
सहयोग की भावना उत्पन्न नहीं होने पाती | इस सहयोग के अभाव में छोटी 
इकाइयाँ नजदीक की बड़ी इकाइयों के साथ मिलकर कोई काम भी नही कर पाती। 
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बनावट हट 


सा ऐहोंने से किसी भी काम के सम्पादन मे अधिक ख् और काफी विलम्ब होता 
है। नागरिको के हित को क्षति पहुँचती है | 

७. डॉ० रॉब्सन के विचारानुसार कुछ इकाइयो के साथ कुछ ए 77 « 
गया है। लन्दन-जेसे कुछ ऐतिहासिक एवं औद्योगिक महत्त्व के क्षेत्रों को विशेष 
अधिनियमो के माध्यम से अनेक सुविधाएँ दे दी गयी हैं। उन्हे अनेक प्रकार से 
केन्द्रीय सहायता देकर अत्यधिक ग्रगतिशील, उन्नतिशील तथा बहुत भंशों मे आत्म- 
निर्भर बना दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर केन्द्र से दूर अवस्थित बहुत-से क्षेत्रों, 
अर्थात्‌ इकाइयो को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया है। ऐसी इकाइयाँ 
आधुनिकता के इृष्टिकोण से बहुत पीछे रह गयी हैं। इसीलिए डाॉ० रॉब्सन ने पुनः 
लिखा है कि “॥+ 38 ७ 0687" 0986 07 ०002680907 &४ 786 ०७३४९, 
8708 2गर9 860 06 €ह"5एटएआए68, 

८. क्षेत्रो की संकुचितता के कारण भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 
स्थानीय क्षेत्रों का दायरा प्रायः संकुचित है और उनकी संख्या अधिक, इसलिए 
एक क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले कार्यों का प्रभाव बगल के क्षेत्रों पर बड़े गहरे रूप 
में पड़ता है। उदाहरणाथ, एक क्षेत्र में यदि शासन-व्यवस्था उत्तम और बगल वाले 
दूसरे क्षेत्र में निम्न कोटि की है तथा पहला क्षेत्र अनेक सुविधाओं का उपमोग करता 
है, तो खराब ब्यवस्था वाले क्षेत्र के नागरिकों में इसकी ग्रतिक्रिया होगी | दूसरी 
ओर यदि खराब व्यवस्था वाले क्षेत्र में कोई संक्रामक बीमारी जोरों से फेल जाय 
और वह क्षेत्र अपनी दुष्यंबस्था के कारण उसके निवारण में असमथ्थ हो जाय तो 
इसका प्रभाव बगल के अच्छे क्षेत्र पर भी मयानक रूप से पड़ सकता है। कहने का 
तात्पर्य यह कि क्षेत्रों की बनावट बड़ी दोपपूर्ण है और एक का प्रमाव दूसरे पर पड़े 
बिना नहीं रह सकता ।” स्थानीय क्षेत्रों के बीच इस प्रकार की संक्रामक बीमारी के 
फेलने से अधिकाशतः उनकी प्रगति का मार्य अवरुद्ध ही होता है । 

६. स्थानीय क्षेत्रों का दायरा चूँकि बहुत संकुचित है इसलिए उनमें शान के मामले 
में बराबर कूपमण्ट्ूकता बनी रहती है। ऐसे क्षेत्र आवश्यकता एवं स्तर के मुताबिक 
सेवाओं को भी प्रदान नही कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनपर केन्द्र की देख-रेख और 
नियन्नण अत्यधिक मात्रा में बढता जाता है। उनकी स्वायत्तता पर आघात पहुँचता है । 
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७० इज्लेण्ड में स्थानीय शासन 


१०. ज्षेत्रों की संख्या चूँकि आवश्यकता से अधिक है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों 
द्वारा विभिन्न प्रकार की नीति का अनुसरण किया जाता है।" सबकी नीति में 
बराबर परिवत्तन होता रहता है। इसलिए सम्पूण राष्ट्र में नीति की एकरूपता 
(0४780779) नही हो पाती है। परिणामतः एक राष्ट्रीय भावना के विकसित 
होने में शिथिलता पायी जाती है । 

११ आधुनिक वेज्ञानिक युग में अनेक नये प्रकार के काम और सेवाएँ उत्पन्न 
हो गयी हैं। इन सेवाओं का भार इन स्थानीय इकाइयों पर आवश्यक रूप से 
बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कठिनाई इस बात की है कि जब कभी भी इन 
कामों की जिम्मेवारी इन स्थानीय इकाइयों पर दी जाती है, वे इन्हे पूरा करने में 
पूर्णतया असम एवं असफल हो जाती हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि उनपर 
कार्यों का भार तो बढा दिया गया है, लेकिन कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया 
गया है कि इन कामों से सम्बन्धित उनके विभिन्न साधनों को भी बढ़ाया जाय | 
डॉ० ए० रॉब्सन ने ठीक लिखा है कि 8 ॥8 270ए7782 प्रापैश' ६6 7776- 
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80002 »& 70788 ? इतना ही नही, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से तो यह 
समस्या और भी गंभीर हो गयी है। इन कामो का भार ब्ढ गया है। एक 
इकाई इन विभिन्न कामों को अक्ले करने में समर्थ नही है। अतः अधिकारी-वर्ग 
कभी-कभी कार्यों के समुच्तित सम्पादन के लिए कई अधिकारियो को मिलाकर एक 
संयुक्त अधिकारी-वर्ग (००७६ &पए४07४96४) का निर्माण करते हैं। ऐसा करने 
के लिए उन्हे कई इकाइयो को एक में सम्मिलित करना पडता है| छ्ेकिन इससे 
भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। विभिन्न प्राधिकारियो के एक जगह 
मिलने से समन्वय, नियंत्रण एवं निरीक्षण-सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं और संयुक्त अधिकारी-बर्ग (चं०06 4प४४0789068) के निर्माण का जो उद्देश्य 
है, वह पूरा नही हो पाता । डॉ० हरमन फॉइनर ने लिखा है-- 

“एुफ्6७ ए०७ए एप 0 4008 #प्रांतर00068, ९४76०७)]ए 
ए)९7 00770776व ज्ा00 ४४७7 90"9657082 वाएछ&"'80ए 04 7&प्र'6 
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807, छापे श॒प्रांधेक्ा08 407 ६06 ९७7०७ 87780" 076 तै९०७7६- 
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१२. स्थानीय शासन की इकाइयाँ छोटी, एक-दूसरे से स्वतंत्र और ईशष्यलु 
हैं। स्थानीय पदाधिकारियों (/,0089) 20ए०/४7767४0 ०70७)8) के हित में भी 
ये बातें अच्छी नहीं। कोई भी स्थानीय पदाधिकारी स्थानीय शासन के अन्तर्गत 
अपनी नौकरी को एक निश्चित स्थिति म नहीं पाता है; अर्थात्‌ उसकी नौकरी के 
आजीवन बने रहने की कोई निश्चितता नहीं रहती और न उसे अगतिशील 
जीवन-बृत्ति (('७४०७०) की कोई गारंटी ही मिल पाती है। एक इकाई से दूसरी 
इकाई मे इन पदाधिकारियों की न तो वदलों की सम्भावना रहती है ओर 
न किसी प्रकार की पदोन्नति की गुजन।इश | इन्हे अच्छा वेतन भी नही मिल पाता 
हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी योग्य और अनुभवी व्यक्ति स्थानीय शासन की 
इकाइयो के अन्तर्गत अपनी सेवाएँ अर्पित करने के लिए इच्छुक, उत्सुक अथवा 
आकर्षित नहीं होता है। इसलिए इन इकाइयो के अन्तर्गत अनुभवी और योग्य 
पदाधिकारियों की बराबर कमी रहती है। साथ ही, पदाधिकारियों का चुनाव भी 
स्थानीय क्षेत्रों के अन्दर से ही होता है। इसलिए इन पदाधिकारियों के ऊपर 
क्षेत्रों की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनावश्यक रीव और अनुचित 
दबाव भी बराबर बना ही रहता है।"* इस प्रकार शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत 
अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं | 

उपयुक्त तथ्यों की रोशनी में यह साधिकार कहा जा सकता है कि इड्जलेण्ड 
के स्थानीय शासन की वत्तेमान बनावट में अनेक च्रुटियाँ मौजूद हैं और वे क्षेत्रों के 
लिए गंभीर समस्याएँ बनकर खड़ी है। डॉ० रॉब्सन ने लिखा है कि यहाँ के 
स्थानीय शासन के अन्तर्गत (908, 207प्रिष्ठण,, एछ88६6, ०ए७०४[००7०९ 
870 65५४:७५०७४०700७' इयादि चुटियाँ पायी जाती हैं। जहाँ तक “(४7७08 ' 
और “(१077प807' (गोलमाल और गड़बड़ी) पाये जाने का प्रश्न है, स्थानीय 
शासन के अन्तर्गत इसके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। पहली बात तो यह कि 
इकाइयो की सख्या वहाँ आवश्यकता से अधिक है। साथ ही, एक ही वर्ग और स्तर 
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की इकाइयो में क्षेत्र जनसख्या और आमदनी को लेकर गहरी असमानता पायी 
जाती है। इन्हीं कारणो से बराबर गोलमाल ओर गड़बड़ी (9808 87 ०07- 
778707) मौजूद रहती है तथा स्थानीय इकाइयॉ आधुनिक आवश्यकताओं की 
पूत्ति करने मे बराबर असमथ रहती हैं।'* 

इसके अतिरिक्त मौजूदा बनावट में रॉब्सन के अनुसार '४४980०? और 75078- 
ए8297006! (अनावश्यक खच ओर अपव्ययिता) भी है। इन दोनो चुटियों 
के बने रहने का प्रधान कारण इकाइयों का छोटा होना तथा उनका एक-दूसरे के 
साथ, विशेषतः बगल की बड़ी इकाइयों के साथ, सहयोग नही करना ही माना गया 
है। प्रायः सभी इकाइयाँ अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत एक ही प्रकार की सेवाओ 
के लिए अलग-अलग तौर पर खच्च करती हैं। उनमें चूँकि सहयोग की प्रवृत्ति नही 
रहती, अतः ऐसा कभी नहीं होता कि कोई छोटी इकाई अपने बगल की बड़ी 
इकाई के साथ सहयोगात्मक तरीके से मिलकर सेवाओं का संचालन करे। इस 
प्रकार असहयोगात्मक प्रवृत्ति ओर एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु बने रहने के फलस्वरूप 
इकाइयों द्वारा जिन सेवाओं का सम्पादन होता है उसम काफी अनावश्यक खचे 
ओर धन का अपव्यय होता है। साथ-साथ समय की भी बर्बादी होती है। अतः 
डॉ० रॉब्सन का यह कहना ठीक है कि इड्डलेण्ड के स्थानीय शासन की सरचना 
(8॥776०77७) ही कुछ इस प्रकार की है कि इकाइयों के कार्यों में बराबर 
:ए५६४६४७! और 7४507७४92०॥06? पाया जाता है| 

साथ ही, इकाइयी द्वारा जिन सेवाओं का सम्पादन होता है, उनमें (0ए८7- 
॥90[072' (अतिच्छादन) भी बडे गंभीर रूप में पाया जाता है” जब एक ही 
काम के लिए कई व्यक्तियों या इकाइयों को एक ही साथ जिम्मेवार बना दिया जाय 
तथा वे सभी अपनी जिम्सेवारी स्वयं न निभाकर उसे एक-दूसरे पर 'टालने लगे 
और इस प्रकार जिम्मेवारी को गेर-जिम्मेवारी में बदल कर काम को खराब कर 
दें तो उसे (07८709[0[772? या “अतिच्छादन” कहते हैं। इ्॒जलेण्ड की स्थानीय 
इकाइयो में ऐसी बात उम्र रूप में पायी जाती है। ऐसा इस प्रकार होता है-- 


१५ 8 8 6870787489]8 486 4 (06 ८द्वां३20768 0० 0प्ा प्रफ्गालएथे 
ड/एप्रटापा'8 276 70 पप्र8 2६920768 7 ढक पिएालशः 98 870ए97 79/ 7069 दक्षा6 
[87899 ग्राए0ग्रश४टा। जरांदी प्रा0त६7 76९05 870 500०४) 76९८४5४६68., 79 
श6्ज्म 0 06 80६ 0 0078590762708 966९7 [॥6 (8९83 ०070207778 700790- 
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0ँाफ्राप्रा] 860ए8782868 70०0 86 ड7070फा ० ४0०00 80गाशशाइाधा07 
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किसी सेवा के सचालन के सम्बन्ध में चूँकि कई इकाइयों को एक ही साथ जिम्मेवार 
बना दिया गया है या बना दिया जाता है, इसलिए सभी सम्बन्धित इकाइयाॉ 
उस काम से सम्बन्धित अपनी जिम्मेवारी स्वयं न निमाकर उसे एक-दूसरे पर टालने 
लगती हैं। ऐसी हालत में गेर-जिम्मेवारी और अतिच्छादन (0ए०790[0778) 
की स्थिति बराबर बनी रहती है । विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के 
रूप में एक अबन डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत होनेवाली सेवाओं को लिया जा सकता 
है। एक अबन डिस्ट्रिक्ट आपने क्षेत्रान्ठगंत सफाई, जन-स्वास्थ्य आदि कई 
सेवाओं का सम्पादन करता है। लेकिन इन कासो के लिए केवल अबंन डिस्ट्रिक्ट 
कौसिल ही जिम्मेवार नही है बल्कि इनके लिए ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी की कौसिल 
को भी उत्तरदायी बनाया गया है; क्योकि एक अबेन डिस्ट्रिक्ट एक ऐडमिनिस्ट्रे टिव 
काउण्टी के ही क्षेत्र में पड़ता है।' इन दो अधिकारियों (4ए3070७8) के 
बीच सेवाओ के लिए उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाने से कोई भी काम समुच्चित 
ढंग से नही हो पाता है।* चूँकि सहयोग का अभाव है; इसलिए कई प्राधिकारियो 
की सयुक्त समितियाँ भी इस दिशा में सफल नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार 
डॉ० रॉब्सन के अनुसार इज्जलेण्ड म (09०7907778' अत्यधिक मात्रा में पाया 
जाता है और आज यह सेवाओ के विमिज्न क्षेत्री में बड़े पेमाने पर जमता चला 
जा रहा है। शिक्षा सम्बन्धी सेवाओ के क्षेत्र में इसकी (07०77७]070702 की) 
उग्रता पर प्रकाश डालते हुए उन्होने स्पष्ट लिखा है-- 

“बुक6 काठ छरत९क) 9070 0 वे॥08७' छपढ702 4707 (96 
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00एछ06/ 48ए प्रा।तं 760670प 770 ४96 #0७१ 667 ९त5४९०७/४०07. ? 3 

जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति पायी जाती है। पुनः उन्हीं 
के शब्दों में-- 

“ए] 96 ग&ेंद 0 छुपा ॥6क80% ए6 गिरते 60 809]020प8 
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बनावट-सम्बन्धी समस्याओं का समाधान या सुधार 
(80"प्रण॑ंप्रा'8& 8९६०07708) 

ऊपर जिन समस्याओ या चुटियों की चर्चा की गयी है, वे वस्तुतः 
इड्जलेण्ड के स्थानीय शासन की प्रगति में उम्र रूप से बाधक हैं। यद्रपि ऑनस्लो 
कमीशन (0780एछ (/0777788707) ने सन्‌ १६२३ ई० में ऐसा विचार प्रकट 
किया था कि 776 8ए80७४ 07 4,008) (७0ए०/४77676 78 76570]6 
&70प 76800798ए76 ६0 ६06 480॥8 0 ४7०७४ 2४५ ००७॥26.?” फिर 
भी, यह कथन वास्तविक स्थिति पर पर्दा डालने वाला मालूम पड़ता है। इस कथन 
की भूल-भुलेया में पड़कर बनावट-सम्बन्धी समस्याओं के सुधार की आवश्यकता में 
थोड़ी भी कमी नही की जा सकती। सभी ओर से यह महसूस किया जा रहा है 
कि स्थानीय शासन के ढाँचे को वत्तमान जीवन के हिताथ उपयोगी बनाने के लिए 
समस्याओ का शीघ्रातिशीघ्र समाधान होना चाहिए। डॉ० रॉब्सन ने स्पष्ट लिखा 
है-- 

“978 #8०8, 70 ॥88 92607 0७"४767080ए #७77%४:७१, 090 64 
076 एछ420०70 ज्ञाप्र०प्रा 84079 & 70788 776 ईप्रा0४0798) 
7680708 छाती ४86 8#7प्०४प्रा6 78 70ए शत्ातवााएरु ७-6 80 
पै&0780790]ए प्रााइ॥५89000"ए ४96 8076४0772 70 ४6 
॥8प7'6 0 & छएघडहाड 38 कदगा0ड0 एछ४७४ा४॥ ६0 00077 प्राव658 & 
00706/6४6 8076776 0 80] प्रश/॥0७४॥ 78 एप परा0 09७०7 ४ 
87) 6७7ए त&0०.” 

फिर भी, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इन उपयुक्त समस्याओं के समाधान की 
ओर बिलकुल कम ध्यान दिया गया था। विशेषकर सरकार भी इस ओर से पूरी 
तरह अन्यमनस्क थी । लेकिन द्वितीय विश्व-बुद्ध की अवधि में इस स्थिति में बड़ा 
परिवर्तन आया। क्षेत्रों की चुटियों एवं इनकी सकुचितता ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 
सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन तथा विभिन्न आवश्यकताओ की पूर्ति में बड़ी बाघा 
उपस्थित कर दी और चारों ओर से सुधार को अत्यन्त ही आवश्यक एवं 
व्यावहारिक माना जाने लगा। सरकार का भी ध्यान अनिवाय रूप से इधर आक्ृष्ट 
हुआ और इसके द्वारा क्षेत्रों की बनावट में थोड़ा-सा संशोधन लाया गया | युद्ध- 


१३वें. 


बनावट ण्पू 


कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने सभी जगहों में 
“रिजनल-कमिश्नर-क्षेत्री” (3०27078] (ए०70का887076778 ै४07९8७) का 
निर्माण किया, जिनका दायरा अत्यधिक विस्तृत था| युद्धकाल में इस व्शा मे 
इससे आगे कोई कदम नही उठाया गया | 


लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसे क्षेत्रों का चारो ओर से घोर विरोध किया 
गया |" इसका प्रधान कारण यह था कि ऐसे क्षेत्रों का दायरा बहुत विस्तृत था, 
जिससे स्थानीय शासन की स्वतंत्रता पर आघात पहुँचता था | साथ ही, इनके कारण 
केन्द्रीय नियंत्रण में भी अनावश्यक वृद्धि हो गयी थी। अतः सब ओर से यह मॉग 
की गयी कि ऐसे क्षेत्रों को विनष्ट कर, बनावट-सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण की 
दिशा में कोई सुहृढद और ठोस कदम उठाया जाय। लेकिन सरकार की नीति इस 
सम्बन्ध में बिलकुल विपरीत थी। सरकार न तो इन रिजनल कमिश्नर छत्रों को 
विनष्ट ही करना चाहती थी और न इस ओर तत्काल कोई सुधार ही लाना चाहती 
थी। लेकिन गुद्ध-समाप्ति के बाद समस्या अत्यधिक गंभीर होने लगी | युद्धकालीन 
कठिनाइयों के अनुमव, आधुनिक यातायात एवं विद्य तू-श'क्त के परिणामस्वरूप 
स्थ'नीय जीवन में जो परिवत्तन आ गया था; उसने क्षेत्रों की वनावट में सुधार की 
मॉग को ओर भी उम्र बना दिया । साथ ही, युद्ध के उपरान्त सरकार जो सामाजिक 
विधान का कार्यक्रम बनाने लगी थी उसमें स्थानीय क्षेत्रों के जिम्मे अधिकाधिक 
काम सौपे जाने वाले थे। इस प्रमुख तत्त्व ने तो इस ओर सुधार की मॉग को 
और भी व्यापक बना दिया । लेकिन यहाँ यह जान लेना चाहिए कि परिवत्तेन के 
क्षेत्र में सन्‌ १६४५ ई० तक कोई भी प्रगति नही हो सकी। लेकिन इस बीच एक 
काम अवश्य हो सका | वह यह कि स्थानीय शासन से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं 
ने बनावट-सम्बन्धी समस्याओं को सुलमाने के लिए अपना-अपना प्रस्ताव इस अवधि 
में बड़ी उत्सुकता से पेश किया । इनका उल्लेख यहाँ आवश्यक है । लेकिन इनकी 
चर्चा करने के पूवे इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये कुछ प्रमुख विद्वानो का मी 
सुझाव जान लेना जरूरी है। नीचे पहले इन्ही सुकावों को दिया जा रहा है-- 

डॉ० रॉब्सन के सुझाव (5728९80078 70866 ०9 407.. 0800807)-- 
स्थानीय शासन के क्षेत्रों की वत्तमान बनावट से सम्बन्धित च्रुटियो को दूर करने के 
लिए डॉ० रॉब्सन ने भी अपना सुकाव अपनी पुस्तक “7796 726708078077 
0 [008) 0०ए९7४70९॥/ में प्रस्तुत किया है । विभिन्न प्रकार की सेवाओं और 
वत्तमानकाल की प्रवृत्ति को देखते हुए उन्होने इस सम्बन्ध में 'स्पेशल अथारिटीज!' 
(89७०ंधे 3प्रतरठाप68 00 ६06 4६-70८ &एॉ४07068) को ग्रणाली 


१. 50८ करिद्वाकश प्र छिजपष्प्न 7008, 00एक7रएहर' 5ए5प्5॥, ?. 46 
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को अपनाने का सुझाव पेश किया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत एक सेवा को 
समुचित ढंग से चलाने के लिए एक आवश्यक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है और 
उसी क्षेत्र को उस सेवा के लिए एक इकाई मान लिया जाता है। ऐसे आवश्यक 
क्षेत्र को इस ढंग से बनाया जाता है कि किसी सेवा-विशेष को आसानी से अच्छी 
तरह सम्पादित किया जा सके, अर्थात्‌ वह क्षेत्र सेवा-विशेष को करने के लिए 
ठेकनिकल दृष्टिकोण से सबसे उत्तम हो (.0॥0 87"69 78 79]006व 00४ छा) 
॥8 ४6ाग्या0ाए ४96 7968 ई670 एुछकाशायय३ 8 0ए87"00०प्रौछ' 
8७"ए706) | लेकिन इस पद्धति में विभिन्न सेवा-विशेष के लिए विशेष क्षेत्रों के 
निर्माण के अतिरिक्त उनके ऊपर काम करने या देख-रेख करने के लिए एक दूसरी 
समिति भी बनायी जाती है। इसका निर्माण और संगठन उस पूरे क्षेत्र के अन्तर्गत 
आनेवाली सभी स्थानीय इकाइयो द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है। यह 
समिति आवश्यक रेट लगाती तथा धन इकद्धा करती है।' सेवाओं के लिए इस 
प्रकार के ठेकनिकल क्षेत्रों का निर्माण या तो केन्द्रीय सरकार अकेले ही कर लेती है 
या उस क्षेत्र की इकाइयों से राय-मशविरा कर उनकी सहमति से करती है (77७ 
869 7797 26 79060 006 ७६४७० 9ए ४06 ०७७४४ए७। &प्र00ए 
8076 07 ज्ञात ५96 ०00०78प्रॉौ(#007 8704 88867/ 006 65॥8४0782 
]008) &प४॥४०0779०४) | ऐसे टेकनिकल क्षेत्रों या 'एरियाज” का नाम सेवा- 
विशेष के आधार पर दे दिया जाता है। उदाहरणाथ, 'इलेक्ट्रीसीटी” से सम्बन्धित 
क्षेत्र को 'इलेक्ट्रीसीटी एरियाज”' और इसी तरह 'पुलिस एरियाज”, 'एडुकेशन 
एरियाज” आदि | डॉ० रॉब्सन की इस विचारधारा से मि० और मिसेज वेब के 
भी विचार मिलते हैं। इन दोनो ने भी इसी प्रकार की बनाव5-सम्बन्धी प्रणाली 
का समर्थन किया है।* 

इस स्पेशल अथारिटीज प्रणाली से अनेक लाभ बतलाये गये हैं--- 

१. इसके अन्तगंत, अनेक स्थानीय बाधाओं के रहने पर भी, सेवाओं और 


१ बुत पाई $प्र्शशा। का 8764 78 770060 0 ज्रताएं। 758 007707048/7 (6 
56डॉ, ६70 प6॥ 8 20ए2/पर९ 000फए 78 00४7/80 607 (76 87698 ०0770$860 
एाी 866286/88 77070 498 765907876 06व &प0768 जञाततरा] 76 868 
जाती 3 90फ़ढा 40 ॥6फ५ ६98 760683क9प पद्धां55 पा बा ०0 06 208/पएशा 
प्रापरॉ६ *! --#/॥॥८2 


२ मि० और मिसेज बेब के विचार को डॉ० फाइनर ने यों व्यक्त किया है-- “॥76 
00प्रा॥ए शणगरात 20ाहझ्डं ए 8 ग्रशाएदाः णएाी 07शात्रं शात्रीं प्रााा$ 200 ((7वॉ. 
+#886 श0प6 96 020779760 8०00४ 40 06 $९ए९6४ [0 06 ए9९८४077०0 
88 ढा2080 7897605शावगि76 ए 06 ०एशात्र प्रणांईड फ़0पर0 80 0 थो। 06 
"जानछ809708 ० जा ६6 प्राणी ज़३$ 8 ०0॥४776ा7ा 

--आला॥इप्त 7006., (00ए४शशशशरा', »े 475, 
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कार्यों को अच्छी तरह चलाने के ख्याल से एक उचित और उपयुक्त स्थानीय क्षेत्र 
का निर्माण आसानी से कर लिया जा सकता है। इसी सुविधा को स्पष्ट करते हुए 
डॉ> फॉइनर ने लिखा है--- 

“१6287"5688 ० €डाइ02 ए०8९०वै प्रॉाक्ष'-९8४8 076 ९७7?) 
97006606 ६0 7789 0ए  क्षत 8768 शक ज्ञात 2976 ६796 068 
$6€ंप्रा०७ 7€68प्रा(8. 7? 

२. स्पेशल अथारिटीज' की प्रणाली कायम होने से स्थायी इकाइयो द्वारा 
किसी प्रकार के विरोध होने की भी सम्भावना नहीं रहती, क्योंकि उनके ऊपर एक 
ही बार कोई बड़ा धक्का नही पहुँचाया जाता, अर्थात्‌ इन स्थायी इकाइबो से एक 
ही बार सारी सेवाओं का भार नहीं ले लिया जाता। उन्हें केवल एक सेवा के 
लिए ही स्पेशल अथारिटी को अपना अधिकार सौपना पड़ता है। "स्पेशल 
अथारिटीज इन स्थायी इकाइयों से एक-एक करके सेवाओ का अधिकार लेती 
जाती हैं | इससे सहूलियत होती है और स्थायी इकाइयो को एक ही बार धराशायी 
हो जाने की गुजाइश नही रहती । डॉ० फॉइनर ने पुनः लिखा है-- 

“गुः6 896०बों &प॥007ए7 #88 406 90908! 80ए&7826 
0986 76 [0"/006648 (760076&,  +06 (8068 70॥ 8प्रतं6७9ए $8%6 
8 फ७ए 7707 (096 €दाइ0र7ट्:ु 07068 & 87079 0#0770०४078, 
9प४ एॉपरदंटड ६96७४ 076 77 006, का 897 [९8४७४ 606 &प0- 
77968 80870472.. 7686 86७77 ६0 76 ६086 077ए ॥6ए०7४82०8, 
870 ए6 00 700 8९6२ ६0 क्रांणांग्रा86 ६8607 ई0708., 

लेकिन डॉ० रॉन्सन द्वारा प्रस्तुत इस प्रणाली की कई दृष्टिकोगो से आलोचना 
की भी गयी है और इसमें वत्तेमान कई चुटियों का जिक्र किया गया है। डॉ० 
हरमन फाइनर ने इस प्रणाली में उत्पन्न होनेवाली निम्नलिखित बुराइयों की चर्चा 
की है-- 

१. यदि स्पेशल अथारिटीज-पद्धति को अपनाया जाता है और इसे सफल बनाने 
की कोशिश की जाती है तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि स्थानीय शासन का 
सम्पूर्ण संगठन छिन्न-मित्र हो जायगा। कारण, यदि किसी खास सेवा के लिए 
किसी स्पेशल अथारिटी या एरिया का निर्माण करना होगा तो यह कोई निश्चित 
नही है कि इसके बनाने में केवल एक ही वत्तमान स्थायी इकाई के क्षेत्र से काम चल 
जायगा । इस तरह के एरिया को उपयुक्त बनाने के लिए यह भी हो सकता है 
और यह अवश्य ही होगा कि कई स्थायी इकाइयो के क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों 
(किसी के पूरे हिस्से को तो किसी के आधे, तो किसी के कुछ कम) को काटकर 
और उन सबो को एक में मिलाकर एक ऐसा क्षेत्र बनाना पड़े जो कमी सीधघे और 
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कम ठेढ़े-मेढ़ें ढग का हो। ऐसी स्थिति में स्पेशल अथारिटीज वाली प्रणाली वर्त्त- 
मान स्थानीय शासन प्रणाली को अवश्य ही छिन्न-मिन्न कर सकती है। डॉ० फाइनर 
ने इसकी कड़ी आलोचना की है |" 

२. जहाँ तक नागरिको, अर्थात्‌ मतदाताओं का प्रश्न है, उनके लिए भी स्पेशल 
अथारिटीज की प्रणाली बड़ी असुविधाजनक प्रतीत होगी। कारण यह कि इस 
प्रणाली के व्यवहार में आने से स्थानीय शासन के अन्तर्गत कई प्रकार की कोर्लिे 
हो जायेंगी। परिणामतः इन विभिन्न कौसिलों के जटिल प्रशासन को समझना 
मतदाताओं के लिए निश्चय ही बड़ा कठिन होगा । डॉ० फॉइनर ने ठीक लिखा 
है कि 0706 एछकुणेकाः प्रादेकाव792 ० फ_र6 ए0०07०४7४०००४ 
ए0०प्रौते 06 86770प8]ए 098077प0066 .?” 


३. इस प्रणाली में एक और बड़ा दोष है। इसके लागू होने पर विभिन्न 
कोसिलों के बजट (57026() में किसी भी प्रकार का समन्‍्बय लाना सम्भव नहीं 
हो पायगा। ये विभिन्न कौसिले अपने-अपने तरीके से सेवाओं पर खच्े करेगी | 
इसलिए प्रशासन में मितव्ययिता नाम की चीज नहीं रह जायगी । डॉ० फाँइनर ने 
पुनः लिखा है-- “(7७/6 ए0०प्रीत 70 00078७7 06 ७70ए 76७] ९० 074 - 
70707 07 ४86 ]008) 20एश७"'78776070 0प्र628॥8.?7 

४. प्रशासकीय विश्वद्डलता (4 प778079807ए6 08770627'96707 ) इस 
प्रणाली के अन्तर्गत बराबर बनी रहेगी । उदाहरणाथे, इसके लागू होने पर शिक्षा 
और यातायात दोनो से सम्बन्धित सेवाओ का प्रबन्ध दो कौसिले अलग-अलग तौर 
पर करेगी । इसीलिए प्रशासन सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ आवश्यक रूप से स्वतः 
प्रकट होने लगेगी, क्योकि यदि शिक्षा-कोसिल को शिक्षा-प्रचार करना होगा या 
अपने स्कूल-कालेजो को समय पर जलाना होगा तो विद्यार्थियों को समय पर आने 
के लिए यातायात की सुविधा देनी होगी और यह काम तब तक ठीक से नही हो 
सकेगा जब तक कि शिक्षा-कौसिल यातायात कौसिल से सममोता नहीं करेगी | 
इसलिए इस प्रणाली में कोई भी काम तभी हो सकेगा जब कि दो या कई अथबा 
सभी कोसिलों के पदाधिकारी आपस में कोई सममोता करें | ऐसा करना बिलकुल 
आवश्यक हो जायगा; क्योंकि कोई भी कौसिल अपने को एक-दूसरे से बिलकुल 





१. “8 ५679 ९8४४७706 ॥8 ताशप्राधशाथा।00. शैं४ 7799 &7690ए 5९058 72 
88220 ब्रा 6 एणाएंंव्यापए प्रणएारत 7 एप 70 96 ॥7497760 
गीच्यां भाए 0986 522888$ पीता, 88९॥ 0 652 (०पए7णा३४३ 07 80405 ए0070 
20फ०ा था भाव 960858क77पए ०07एतेडां जाए ९एटा ६ ४7296 076 0 [8९ 
[8. 3िबएं। 076 प्र०्पांत 9086 0 8 वर्गिष्थ्या, झ72०, 270 (6 बाछ्य णएी हलव5ठाः 
जात शाला जवातीए ए0प्रॉब्रा] 5076 का वार, 0 28292 80०:055 (6 
णाएा$ऊ'! ॥णए॥/0९६$ ' --#शक्ष 
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अलग होने का दावा नहीं कर सकती । लेकिन यहाँ यह भी याद रखना चाहिए 
कि आज के इस जटिल युग में इस प्रकार का समझौता करने में कौसिलों को बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पडेगा | बहधा समझौता नहीं हों पायगा और तब 
स्पेशल अथारिटीज की प्रणाली पंगु बन जायगी तथा सेवाओं का सचालन ठप्प पड़ 
जायगा | परन्तु वत्तमान प्रणाली मे (जो कि अमी काम कर रही है) इन सब 
कठिनाइयों के उत्पन्न होने की रुम्भावना नहीं रहती; क्योकि इसमें सेवाशो का 
सम्पादन विभिन्न कौसिलो के द्वारा नहीं होता, बल्कि एक इकाई के अन्दगत 
(चाहे वह काउण्टी बौरो हो या म्युनिसिपल बौरो) सभी सेवाएँ संग्रहात्मक आधार 
पर, एक ही जगह से सचालित होती हैं। अभी तो आज ही (इस वत्त मान प्रणाली 
में ही) विभिन्न विभागो में कई तरह से ठक्कर होने की रुम्भावना बनी रहती है और 
यदि स्पेशल अथारिटीज वाली प्रणाली अपना ली जाय तब तो यह सम्भावना 
बराबर ही क्रिया-रूप में दिखलाई देती रहेगी । इस सम्बन्ध मे भी डॉ० फॉइनर 
के विचार उल्लेखनीय हैं ।*? 

५. स्पेशल अथारिटीज वाली प्रणाली के अन्तर्गत भी विभिन्न कौर्लो या 
एरियाज के बीच बरावर सीमा-सघर्ष या सीमा-वेमनस्थ के बने रहने की सम्भावना 
नजर आती है ओर डॉ० फॉइनर के कथनानुसार यह सम्भावना तब तक दनी रहेगी 
जब्र तक कि सम्पूर्ण इंगलेण्ड को ही एक एरिया न बना दिया जाय और जब तक 
उसका शासन केन्द्र के द्वारा न हो। उन्हीं के शब्दों में-- 

“[,008 (0ए९्रा7670 ९50९४6७706 8#0फ़8४ ६780, 0ए- 
6ए९० 48726 ए०प पे/8एछ जउ0प्रा" #.68, ६676 शा 9ए99०9ए98 96 8 
80-346७7७ 7700679, प्रत7 ६86 96860 8768 07 ७ एछ0०प्रॉत 56 496 
ए0068. ०ण॑ काशीकाते, वैफ्राण्ड०छ्ते॑ 07 ६96 एशआएक। 
कप्रा070फ- 

६. अन्ततः इस प्रणाली के अन्तर्गत ठेकनिकल दृष्टिकोण से सेवाओं के 
सम्पादन के लिए क्षेत्रों का विभाजन करना भी सम्भव नही हो सकेगा । 





१. 63 दि 88 07: एब्घा 88०, दा0त 00 (66 0888 0 जाता ६ 
ध&कवर्तए (709, 8 7287776 ० 996९० #प707765 छए0०घ० ॥8५8 ६6 7087 80- 
ए&56 ढीलिएण. पए०07 284ग्राधराशादाएट वर्याध्शादा00 २० ब्यणात्र छऋत०्पात 
दा0ज़ शादां ॥6 067 ढघा70068 छ़छा8 त0गाप४ 0 फॉकागाए 40 600, 
९एशए बया।णाए फणयोत ॥8ए6 था पर्धक्षाद४ ग0 0 #ईग0ए, ०४६ सादा, 
870 ॥997650 $0 एथशक्षा। ॥शए707%्यफा डिक््णी 00097 ० ७€५०७४५ ज0०एछा0 56 
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७४ धाशा।।: 000० 5607 एम पाब्वां, 6 धार एक 7८ए९८। 96 
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प्रोफेसर कोल द्वारा अस्तुत सुझकाव-- ग्रोण कोल ने भी अपनी पुस्तक 
/ु,००७) 870 ७६०७४) (७०ए४७४7१९०7/० में क्षेत्रों की बनावट के 
सम्बन्ध में एक दूसरे तरह की प्रणाली अपनाने का सुझाव पेश किया है। इसे 
उन्होंने रिजनलिज्म (0०27079!870) की प्रणाली कहकर सम्बोधित किया है | 
इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में (यद्यपि लन्‍्दन तथा अन्य बड़े नगरों के लिए एक 
विशेष प्रकार की प्रणाली अपनाने का समथ न किया गया है) १० या १२ क्षेत्रीय 
प्राधिकारी (3०27079] 4पए५४०77४68) की स्थापना कर लेने का सुझाव दिया 
गया है, जिनका क्षेत्र वत्तमान काउण्टियो से मिलता-जुलता रहेगा। ये अपने क्षेत्र 
के अन्दर बडे क्षत्रो में होनेवाली सेवाओं का सम्पादन किया करेगे। इनका 
निर्वाचन नागरिको द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से होगा | 

इन बड़ी इकाइयों (0०27079! ैप2070768) के अतिरिक्त लगभग 
१५० एरिया अथारिटीज' भी स्थापित किये जायेंगे। ऐसी इकाई की जनसख्या 
ढाई लाख से तीन लाख तक होगी। ये छोटे आकार में होनेवाली उन सभी 
सेवाओं को, जिनका कि नागरिक जीवन से अत्यन्त नजदीक का तथा गहरा 
सम्बन्ध है, पूरा किया करेगी। इस तरह दोनों प्रकार की इकाइयाँ अपना- 
अपना काय अपनी-अपनी परिधि में किया करेगी । प्रो० कोल ने दोनो प्रकार की 
अथारिटीज को अपनी-अपनी जगह पर महत्त्वपूर्ण माना है। इस सम्बन्ध में कहा 
भी गया है-- 

“[॥06 एणाश2०' 7,008) (७०एशफात67४8 ७४७ 00 92600706 
(07 80776 एछएए०00868, 006 2788067 78 06 7660 07 [076880"ए7? 
80 760"/680फ2 768ए 879) 8096 82०07068 407 0067७ छपा'- 
90868 20889 769060 (0 6ए७"ए ठप ॥ए68 04 (४86 9०००6.?? 

इसके अतिरिक्त; इस सिलसिले मे प्रो" कोल ने “रिजनल प्लानिग' 
(१68707%/ ?]8707778) तथा 'दाउन ऐण्ड कण्ट्री प्लानिंग! (7097 &8एवे 
(०0४77 ?]%7778) के बीच के अन्तर को भी आवश्यक रूप से मानने का 
सुझाव दिया है और साथ ही, इस बात पर भी जोर दिया है कि इस प्रणाली के 
अन्तर्गत योजना के निर्माण करने तथा उसे कार्यान्वित करने वाले पदाधिकारियों में 
भी अन्तर बरता जाय । दोनों कार्यों को एक ही प्रकार के पदाधिकारियों के हाथ 
में नही सौपा जाय | डॉ० फाइनर ने प्रों० कोल के विचारों का हृदय से समथन 
किया है। आगे चलकर हम देखेंगे कि प्रो" कोल की इस प्रणाली का समर्थन 
इगलेण्ड की लेबर पार्टी द्वारा भी किया गया है | 

डॉ० हरमन फाइनर के सुझाव-- डॉ? फाइनर ने भी अपनी पुस्तक 
+#्टा90 ॥.009 (७0०ए९एा्७ा0' सें इस सम्बन्ध में अपना सुझाव पेश 
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किया है। उन्होने भी प्रो” कोल द्वारा ग्रतिपादित “रिजनल अथारिटज!' 
(१०९7०४७) 4५६४077068) की प्रणाली का ही समर्थन किया है। उन्होंने 
अपनी इस प्रणाली का नाम “दि रिजनल और प्रोविन्सियल सोल्यूशन! (776 
[१०९४०7०७) 07 ?/.0५४7700७! 80!7007) रखा है। प्रो० कोल द्वारा प्रस्तुत 
प्रणाली की ही भॉति इस व्यवस्था के अन्तगंत भी १० था १२ “रिजियन्स' 
(7१०४7०॥७) होगे, जो बड़ी-बड़ी सेवाओं या कार्यों का सम्पादन करेगे। इनके 
अधिकार भी दी प्रकार के होगे--(क) प्रत्यक्ष प्रशासन के अधिकार तथा (ख) 
नीतियों के निर्धारण तथा निरीक्षण करने के अधिकार (7४6 ए0छ&७7/8 छ0प्रांते 
5] 7760 ६छ० 0०888९8, 60086 07 ता606 वैशाएशा8इ7809070 8 
(086 ०07 90॥0ए 779ट778 870 77870०0007)] इस प्रकार “रिजियन्स' 
को बहुत-से प्रभावशाली अधिकार प्राप्त होगे । ' 

प्रो० कोल द्वारा समर्थित प्रणाली की ही भाँति इस प्रणाली में भी १० या 
१२ बड़ी इकाइयों के अतिरिक्त छोटी इकाइयाँ भी होगी| ये छोटी इकाइयाँ 
दूसरा कोई नहीं, बल्कि वत्तमान काउपण्टी बौरो, म्युनिसिपल वोरो, अबेन और 
रूरल डिस्ट्रिक्ट तथा पेरिश होगे । इन्हें अपना कुछ अधिकार “रिजनल अथारिटीज' 
को देना होगा। इन दिये हुए अधिकारों को छोड़कर ओर सभी अधिकार 
इन्हे जिस तरह आज प्राप्त हैं, उसी तरह प्राप्त रहेगे। डॉ० फाइनर के कथनानु- 
सार इन इकाइयो से इस प्रकार अधिकारों के ले लिये जाने से उनकी अपने कार्यों 
में दिलचस्पी कुछ अवश्य ही कम हो जायगी । लेकिन साथ ही इस कमी की भी 
पूर्ति हो जायगी, क्योंकि अब इन इकाइयों की दिलचस्पी पूरे “रिजियन' (९४707) 
के अन्तर्गत बड़े पेमाने पर होने वाले कार्यों में बढ जायगी। फाइनर के 
:,5 “ने इस प्रकार का फायदा स्पेशल अथारिटीज' वाली प्रणाली (जिसकी 
चर्चा पहले की जा चुकी है) में नही नजर आता, क्योकि उस प्रणाली के अन्तर्गत 
छोटी इकाइयो से काम तो छीन लिये जाते हैं, लेकिन (डॉ० फाइनर की) इस 
रिजनल प्रणाली की तरह उसमें रिजियन की भाँति कोई बडे ग्राधिकारी नही बनाये 
जाते, जिनके कार्यों के प्रति छोटी इकाइयो में भी कोई अभिरुचि पेदा हो सके । 

इन छोटी इकाइयों की आय के सम्बन्ध में भी डॉ० फाइनर ने अपना 
सुराव प्रस्तुत किया है। इस प्रणाली के अपनाये जाने पर भी ये छोटी इकाइया 
अपनी आमदनी की पूर्ति जिस तरह आज रेट (99068) तथा अन्य साधनों से किया 


१ “पफ्रढगान ए०705॥9088 5ए/608 शरारती गधतृप्पा2 0०0-0700207, 
एठघोत 926 ४870, जीालालशः ग शा एी वाँ5 0ण बपयाएराओशा।00, 07 
फ्रॉडगलश' पा शायर ० इप्रातप्राह जाणएंह8 929 8 ध्राइ० धा89, 8 
62008 -#म्रश' 
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करती हैं, उसी तरह (उस समय भी) कर लिया करेगी। केवल एक बात होगी। 
इन छोटी इकाइयों को (रिजियन्स द्वारा सम्पादित) उन सेवाओं एवं कार्यों के लिए, 
जिनसे कि इन सभी इकाइयों को लाभ हुआ करेगा, अपनी आमदनी से एक 
निश्चित रकम निकाल कर रिजियन्स को दे देना होंगा। डॉ० फाइनर ने इस 
प्रकार की व्यवस्था से कई तरह के लाभो का भी उल्लेख किया है जो निम्न हैं-- 

१. चूँकि बड़े क्षेत्रों में होनेवाली सेवाएँ 'रिजनल अथारिटीज” द्वारा ही की 
जायेंगी, अतः कम खर्च में ही अच्छी से अच्छी सेवाएँ उपलब्ध हो सकेगी | 

२. इस प्रणाली के अन्तर्गत बहुत-से कम आमदनी वाले क्षेत्र भी शहरी 
क्षेत्रो के साथ मिलकर प्रायः सभी सेवाओं को सुविधा के साथ प्राप्त कर पूरा लाभ 
उठा सकेंगे (776 छ007867 87688 ज़0प्रौपे ए80.ए6 80776 80 79७॥- 
६9826 7070 ७ ए9७77978079 ज्ञाए॥ ६86 प्रा0॥0 87888 7 & 
87726 &7'89 07 (४07७"४77676.) | 

३ सम्पूण रिजियन के अन्दर रेट को एक ही दर पर लगाया जा सकेगा 
और इस प्रकार रेट के मामले में सबंत्र एकरूपता लाने में आसानी होगी (/(०/८- 
०ए७' 0076 ए0प्रींत 96 ६४6 पाथवै&॥09)] 84ए७70926 0 प्रात0779 
ए9]प&007 407 7988 ए70077 ६४76 76९४7०४) | 

४. अन्ततः किसी रिजियन के अन्तर्गत स्थित सभी इकाइयों की प्राथना 
या आवेदन करने पर एक योजना बनाने तथा उसे अनिवाये रूप से कार्यान्वित 
करने का अन्तिम निर्णय आसानी से लिया जा सकेगा (760 ए०प्रांत 96 9088- 
9]6 $07 ६06 ६०४22700, ७४ ६86 764प680 ० ७एज़ परश70 ० 0९8) 
80एशफाा6७70 87098 जाए 7, ४0 व०66७४7796 एग/76086७/ ७ 
]07%४6 800७6 ए0०प्रांतर 07086 09686 00779प्रॉंष्ठा0 0 80ए7०7७। 
प्रत08 आप90९व 77 708 ७7/७७..)।  डॉ० फाइनर ने अपनी इस प्रणाली की 
प्रशंसा इस प्रकार की है-- 

“(6७४॥7]ए 006 क0ए७7/8268 07 ॥86 ॥२७४7०४०७) #प्रफ्नै07- 
5४ए 0०0070%76वं छा ४086 0 86 896०8 #ैपाठाए ॥७ए७ 
500 ए6४ 786७7 8प्राण ७0ए देंइ0प88९वं, ०0 70 80076 0/ 
80ए७फ९7७) 7602७788/007 #88 ७9७*४९०॥ 4686प्रीौएछ88,. उिप 6 
60896 ४०४2क्‍०४8७/३ 80प्रा0ा 38, पा 6प्राए ठकृष्तां०, 80प्रशवेक् छगवे 
7076 त887808 008४ 898629%/7 &प्रह॥000868.7 

इस ग्रणाली में भी निम्नाकित गुण नजर आते हैं-- 

१- यह कहा जा सकता है कि इस ग्रणाली के कार्यान्वित होने पर इकाइयों 
की संख्या कम रहेगी। अतः उनमें किसी तरह के संघर्ष (४0007) की बहुत 
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कम सम्भावना रहेगी। साथ ही, सेवाओं के सम्पादन में भी आसानी और शीघता 
होगी। 'स्पेशल अथारिटीज” वाली व्यवस्था में इस तरह के लाम प्राप्त नही किये 
जा सकते | 

२. इस रिजनल प्रणाली में सयुक्त समितियाँ भी उत्तम रीति तथा आसानी 
से कायम की जा सकती हैं और उन्हे सफलीभूत बनाया जा सकता है। इस ग्रकार 
विभिन्न इकाइयों में सहयोग कायम रखा जा सकता है। 

३. रिजनल व्यवस्था के होने से क्षेत्र बडे-बड़े बना दिये जाते हैं। अतः 
उन सेवाओं के सपादन में सहूलियत होती है, जिनके लिए कि बडे क्षेत्रों की 
आवश्यकता होती है। 

४. इस व्यवस्था के अन्दर चूँकि प्रत्येक रिजनल अथारिटी! का अपना 
एक एरिया होता है तथा उसकी कई विभागों बाली एक कौसिल और एक वज्ंट 
होता है, अतः इसमें बिना कठिनाई के सभी सेवाओ में पर्याप्त समन्वय सम्मव हो 
पाता है। प्रत्येक “रिजनल अथारिटी' स्वयं ही निरीक्षक पदाधिकारी के रूप में 
काम करता है; इससे सेवाओं का संचालन अधिक क्षमता और विश्वास के साथ 
हो पाता है| 

५. इस ग्रणाली में रेट-सम्बन्धी विभिन्‍नता और गड़बड़ी को भी दूर किया 
जा सकता है। सरकार को सरकारी अनुदान देने में भी सहूलियत होगी और 
आर्थिक क्षेत्र में एक पुनस गठन भी किया जा सकेगा ।* 

६ डॉ० फाइनर के मतानुसार इस व्यवस्था से एक ओर लाम है। उनका 
कथन है कि स्थानीय शासन का क्षेत्र यदि छोटा होता है और वह जनता को कम 
सेवाएँ प्रदान करता है तो वहाँ की स्बंसाधारण जनता की दिलचस्पी की मात्रा उस 
क्षेत्र और सेवाओं के ग्रति कम होती है । इसके विपरीत बढ़े क्षेत्रों में जनता को 
अधिक से अधिक सेवाओं से लाभान्वित किया जाता है। अतः स्वसाधारण की 
दिलचस्पी स्थानीय शानन के प्रति अधिकाधिक बढ जाती है। “रिजनल अथारिटीज' 
वाली प्रणाली में चूँकि क्षेत्र बडे होते हैं और नागरिको को अधिकाधिक सेवाएँ 
अच्छी तरह दी जाती हैं, इसलिए स्थानीय शासन के प्रति नागरिको की दिलचस्पी 
एवं अभिरुचि का बढ़ना स्वाभाविक ही है। साथ ही, क्षेत्रो के बड़े होने से 
राजनीतिक दलों को भी मतदाताओं को संगठित कर स्थानीय सरकार के सगठन में 
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अपनी शक्ति आजमाने और उसपर आधिपत्य करने की प्रेरणा एवं अवसर 
मिलता है |” 

डॉ० फाइनर को इस बात का पूरा विश्वास है कि “रिजनल अथारिटी” वाली 
प्रणाली भविष्य में इड्जलेण्ड मे अवश्य ही अपना ली जायगी। उनकी यह 
आशाबादिता उनके निम्न कथन में स्पष्ट दीख पड़ती है-- 

“गुप6 8088 07 प्रोष्मा7806 #&प्रराठ07ए7 ए0प्रोवे ॥8ए6 28९70 
॥0768860, 8700, एफ ६86 00प्रा'58 07 776 ६096 62707] 00777- 
प्रा0ए ए०प्रोंवे 9.%9]08 06 80]6 जञाप70प6 ४00 #रपढा +#एैंठटा0ा 
60 07०/७४०७ थीं 0ए९/ परी6 &/69, धावे 0ए9७"00706 ४४6 प्रत76७ 
॥#080कए 0. धाए ए9६"70०प्रौ& 70]806 60 760688887ए 2०0६702088. 
० ज0प्रोते ॥; 08 777908870]6 का (86 78९४7०7० (0 [77070 86, 
88 70छ 807607768 ज्ञराप्रा॥ 086 00प्रश/ए ढाव 00प.5 3070- 
प९78, क्षारी००७7४७-) 78078.” 

लेकिन डॉ० फाइनर को इस रिजनल प्रणाली की कई आधारों पर आलोचना 
भी की जा सकती है-- 

१. इस प्रणाली में सम्पूण देश मे केवल १० या १२ ही बडे-बड़े क्षेत्र बनाये 
जा सकेंगे। इस स्थिति में क्षेत्र सेवाओ के सम्पादन के दृष्टिकोण से बहुत बडे होगे | 
इन क्षेत्रों को ठेकनिकल दृष्टिकोण से इकाई का रूप देना सम्भव नहीं हो पायगा 
और न सेवाओ का समुचित ढंग से सम्पादन ही हो सकेगा । 

२. “रिजनलिज्म' के आधार पर जो इकाई बनेगी उसके अन्तर्गत शहरी 
और देहाती-दोनो क्षेत्रो को मिलाना होगा और दोनों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति एक ही साथ करनी होगी। चूँकि दोनों की आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं, 
अतः एक ही तरीके से उनकी पूत्ति करने मे अनेक कठिनाइयाँ स्वाभाविक रूप से 
उत्पन्न होने लगेगी। इस प्रणाली मे इस बड़े दोष को लेकर इसके विरोध में वे सभी 
आलोचनाएँ भी प्रस्तुत की जा सकती हैं जिन्हे आगे चलकर एसोसिएशन ऑफ 
म्युनिसिपल कारपोरेशन” के सुकावो के विरोध में प्रस्तुत की जायगी | 

३- 'रिजनलिज्स' की प्रणाली स्थानीय शासन की क्षेत्रीय बनावट में एक 
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तीत्र और क्रान्तिकारी सुधार की मॉग करती है। लेकिन यहाँ इस बात को 
ध्यान में रखना चाहिए कि इड्जलेण्ड के लोग सबंदा से परम्परा-प्रेमी और स्थिति- 
पालक (९०7४००ए७४४ए७) रहे हैं। ऐसी स्थिति में इतना तीजत्र परिवत्तन 
चाहने वाली इस प्रणाली को कहाँ तक अपनाया जायगा, यह नहीं कहा जा 
सकता | 

४. बाउण्ड्री कमीशन ने इसी प्रकार का सुराव प्रस्तुत किया था, जिसे 
इद्धलेण्ड वालो ने स्वीकार नही किया । ऐसी हाक्षत में डॉ० फाइनर के सुकाव 
का स्वागत और इसकी सफलता निस्सन्देह सन्देहात्मक है | 

चूँकि डॉ० फाइनर भी प्रो" कोल की तरह 'रिजनलिज्म' (06270709/877) 
के पक्षपाती हैं, अतः इनकी प्रणाली के गुण-दोष के सम्बन्ध में जो कुछ भी ऊपर 
कहा गया है, उसे प्रो” कोल की प्रणाली (जिसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है) के 
सम्बन्ध में भी वेखटके कहा जा सकता है। 

स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान एवं च्रुटियों के सुधार के सम्बन्ध में 
कुछ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सुझावों को जान लेने के बाद नीचे स्थानीय शासन से 
सम्बन्धित या उसमें दिलचस्पी रखने वाली कुछ संस्थाओं के विचारों को भी जान 
लेना आवश्यक है | 

एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपत्न कारपोरेशन द्वारा अस्तुत सुकाव 
(97226०80078 ०0 388009007 07 'प्राण]08७) ((0700787070)-- 
वत्तमान क्षेत्रों की सकुचितता एवं संकीर्णता तथा इससे उत्पन्न अनेक क्षेत्रीय 
समस्याओं को दूर कर स्थानीय इकाइयों के कामो के सम्मुच्चित तथा सुविधापूण 
सम्पादन के लिए "एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन! (४. /(. (४ ) नामक 
ससस्‍्था ने भी अपना सुकाव दिया है। इसने अपनी योजना में यह विचार प्रकट 
किया है कि इज्जुलेण्ड के अन्तर्गत सब जगह केवल संग्रहात्मक (0007९707078) 
आधार पर ही क्षेत्रों का पुनगंठन किया जाय, अर्थात्‌ प्रत्येक स्थानीय इकाई का ऐसा 
निर्माण एवं गठन किया जाय जो अपने क्षेत्र के भीतर बहुसरूयक कार्यों का सम्पादन 
किया करे। दूसरे शब्दों से; उसके इकाई ठीक उसी तरह की हो जिस प्रकार 
आज काएप्टी बौरो है, जो एक स्वतंत्र इकाई है और अपने इलाके के अन्दर अनेक 
कामो (बहुसंख्यक कामों) का सम्पादन करती है अर्थात्‌ प्रत्येक इकाई सम्महात्मक 
आधार पर बहुसंख्यक काय-सम्पादन करनेवाली प्राधिकारी (40॥-9प7ए0868- 
&प70799) के रूप में गठित की जाय । वारेन ने लिखा है कि “7४6 2. |. (. 
06706 #वैए0086068 8 8४7प्र०॑ंप्रौए/8 0888 प्रगरा07[ए 00 8 8772/6 
2९07779०४व078 (&-007]00828) 807॥70770ए 79 &7 ७7898.” इसके 
अतिरिक्त, इस आधार पर जितनी भी इकाइयाँ बनायी जायें, सभी वत्तमान काउपण्टी 


८६ इड्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


ढौरे बी दरह पर, पर ने एऋ-दूमरे ते स्वतंत्र रहे, अर्थात्‌ उनकेक्षेत्रों का अस्तित्व काउण्टी 
बौरों की भॉति ही स्वतंत्र हों। उनके काम बहुत सकीण और संकुचित दायरे में 
सीमित न रहकर अत्यधिक व्यापक हो। 'ए० एम० सी०? (0. ४. ९.) ने अपना 
ऐसा ही सुर्लाव प्रस्तुत किया ओर सरकार द्वारा स्थापित 'रिजनल कमिश्नर-्क्षेत्रो” 
की कड़ी आलोचना भी की। जे० एच० वारेन का कथन है कि 'ए० एम० सी०! 
द्वारा प्रस्तुत जो यह सुकाव है इसी के सहश विचार गत शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट 
मिल (२०४४ 80ए६४४ )ैश]) ने भी प्रकट किया था। ए० एम० सी०! ने 
भी ऐसा सुकाव कई कारणों से पेश किया था। वारेन के ही कथनानुसार इसने 
(ए० एम० सी०) ऐसा सुकाव काउण्टी बोरों के गुणों तथा ऐडमिनिस्ट्र टिव 
काउण्टी की त्रि-सूह्नी प्रणाली (7707686-067 5980670) के दोषों तथा उसके 
अन्तगंत बेंटे हुए उत्तरदायित्व की बुराइयों से ही प्रभावित होकर दिया था।* 

लेकिन 'ए० एम० सी०? की इस योजना में कई चुटियाँ नजर आती हैं, 
जो इस प्रकार हैं -- 

१. ए० एम० सी० ने ज्षेत्रों के जिस संग्रहात्मक रूप की योजना प्रस्तुत 
की है उसमें क्षेत्रो का आकार निस्सन्देह बहुत बड़ा होगा । बहुत-से शहरी तथा 
देहाती ज्षेत्र एक ही इकाई के अन्तगंत आ जायेंगे | क्षेत्रों के इस प्रकार बडे हो 
जाने से ये नागरिकों के लिए बहुत दूर की चीज हो जायेंगे। इनके प्रति नागरिकों 
की श्रद्धा खत्म हों जायगी। वारेन का कथन है कि इकाई का क्षेत्र अधिक 
विस्तृत होने से सुसंगठित स्थानीय समुदाय में स्थानीय अभिरुचि तथा नियंत्रण की 
सात्रा में कमी आ जायगी | साथ ही, वत्तमान काउप्टी कौसिल-शासन की न्रुटियाँ 
और बुराइयाँ ओर भी बढ़ जायेंगी |”? * 

२. योजना के अन्तर्गत जिस बड़े क्षेत्र की कल्पना की गयी है उसमें शहरी 
ओर देहाती दोनो प्रकार के क्षेत्र शामिल किये जायेंगे । लेकिन इसमें बड़ा सन्देह 
नजर आ रहा है कि इस व्यवस्था के अन्तगंत प्रशासकीय कार्यों को ठीक से चलाने 
के लिए इन दोनो प्रकार के क्षेत्रों को सफलतापूबंक मिलाया जा सकेगा | वारेन 
का कथन है कि हम मानते हैं कि यातायात तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं के 
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बनावट व्ः्७ 


कारण शहर ओर देहात दोनों जगहों को आसानी से एक-दूसरे के साथ जोड़ा जा 
सकता है, फिर भी दोनो प्रकार के क्षेत्रो के जन-ससुदायो की अभिरुचि, आवश्य- 
कताओ, दृष्टिकोण इत्यादि में बहुत अन्तर है ओर प्रशासकीय दृष्टिकोण से दोनों में 
समन्वय कदापि सम्भव नही हो पायेगा | 

३. यह मानी हुईं बात है कि शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों की आव- 
श्यकताएं पृथक प्रथक्‌ होगी, अतः दोनों के लिए समान रूप से या एक ही मात्रा में 
धन खच्च नहीं किया जा सकेगा। परिणामतः दोनो में असमानता का भाव आयगा 
ओर कई तरह के झगड़े उपस्थित होगे। वारेन ने लिखा है कि शहरी ओर देहाती 
तत्वों के मिलने से रुपये-पेसे के मामले में ऋगड़े उपस्थित हो सकते हैं, क्योकि 
शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में समान रूप से रुपय ख् हो, इसके लिए कोई सूत्र नही 
निकाला जा सकता | यद्यपि इस सम्बन्ध में बहत-सी बहकी बातें होती हैं कि 
शहरो की तरह ही देहातों की भी सेवा की जाय, फिर भी यह प्रत्यक्ष है कि उनको 
आवश्यकताएँ एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं |* 

४ (० एम० सी०!? योजना के अपनाने से शहर ओर ग्राम का भेद मिट 
जायगा | परिणामतः किस स्थान के लिए किस रूुवा की आवश्यकता है, स्थानीय 
इकाइयाॉ यह समकने में अससथ होंगी । सेवाओं का सम्पादन ठीक से नहीं हो 
पायेगा | फलस्वरूप, केन्द्रीय हस्तक्षेप और नियंत्रण अनिवायतः वढ़ जायगा | अतः 
“ए० एम० सी० द्वारा प्रस्तुत यह योजना, कि सग्रहात्मक आधार पर ही क्षेत्रों का 
पुनर्गठन हो, सम्भव और उपयोगी नही ग्रतीत होती । 

लेबर-पार्टी तथा उसके सुझाव (7,87090ए7-?876ए१8  5ए028888- 
(7078)-- लेबर-पार्टी ने भी इस सम्बन्ध मे अपना एक सुराव देते हुए एक 
योजना प्रस्तुत की है। इसकी यह योजना प्रो" कोल और डॉ० हरमन फाइनर की 
योजना से मिल्‍्ूटी-ह७ती है, क्योंकि इसने भी स्थानीय क्षेत्रो का सगठन रिजनल- 
प्रथा (+५०2९7०79/870) के आधार पर ही करने का सुकाव (या योजना) डिया 
है। इसके अनुसार (अर्थात्‌ इसकी योजना के अनुसार) इंगलेण्ड में स्थानीय शासन 
की इकाइयो या स्थानीय क्षेत्रों के दो स्तर होगे, अर्थात्‌ दों तरह की इकाइया 
होंगी-- (क) क्षेत्रीय परिषदे अथवा “रिजनल कौसिल्स! (हि०४क्‍०7७ (0०ए7- 
2]8)-- इनका शासन निर्वाचित ढग से सचालित होगा ) ये परिषदे अपने क्षेत्र के 
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ष८ इज़लेण्ड में स्थानीय शासन 


अन्तर्गत बड़ी-बढड़ी सेवाओं (,७7'2०-809/6 86/ए068) का सम्पादन किया 
करेगी | (ख) एरिया कौसिल्स (3769 (/077०]8), जो रिजनल कौसिल्स से 
नीचे की इकाइयाँ होगी । इनका भी संगठन निर्वाचित ढंग पर ही होगा। ये अपने 
अन्तगंत छोटी-छोटी सेवाओं (8709]]-809]९-9७/"ए70७७) का ग्रबन्ध करेगी | 
लेबर-पार्टी ने अपनी एक रिपोर्ट मे इसे प्रकाशित किया था कि उसकी इस योजना 
के कार्यान्वित होने पर देश भर में ६० “रिजनल कौसिल्स' और १४० “एरिया 
कौसिह्स” रहेगी | प्रो० कोल और डॉ० हरमन फाइनर ने केवल १० या १२ क्षेत्रीय 
परिषदों का ही जिक्र किया था लेकिन लेबर-पार्टी ने तो बहुत अधिक संख्या में 
“रिजनल कौसिल्स” को कायम करने की योजना रखी है। 

लेकिन लेबर पार्टी! की इस योजना की भी कद्"ु आलोचना की गयी है 
ओर इसके अन्दर भी अनेक त्रुटियो को दिखलाया गया है। वारेन का कथन है कि 
इस व्यवस्था के अन्दर दोनों प्रकार की परिषदे बहुत बड़ी मालूम पड़ती हैं, खास 
करके एरिया कौसिल', क्योकि उसके अन्तर्गत कार्य बहुत कम होगे। योजना के 
अन्तर्गत अधिकाश काम तो “रिजनल कौसिल? को ही दे दिये जायेंगे, न कि 
एरिया कौसिल” को । इसकी बुराइयो की ओर सकेत करते हुए वारेन ने पुनः 
स्पष्ट किया है कि यइ योजना भी 'ए० एस० सी०' द्वारा प्रस्तावित बड़े क्षेत्रो की 
भॉति ही बड़े-बड़े क्षेत्रे को कायम करने का सुकाव देती है, जिनमें शहरी और 
देहाती दोनों प्रकार के क्षेत्र शामिल किये जायेंगे, अतः इस व्यवस्था में भी वे ही 
सब दोष माने जायेंगे, जो 'ए० एम० सी०! द्वारा प्रस्तावित योजना के अन्दर देखे 
गये हैं तथा इसकी भी वे ही आलोचनाएँ होगी जो ए० एम ०सी० योजना के 
सम्बन्ध में की गयी है ।* पुनः जो आलोचनाएँ प्रो० कोल एवं डॉ० फाइनर के 
रिजनल ग्रथा-सम्बन्धी सुकावों की की गयी हैं, वे सब इसकी आलोचना के अन्तर्गत 
भी शामिल कर ली जा सकती हैं | 

नेशनल एसोसिएशन ऑफ लोकल गवरनमेण्ट आफिससे (!५. 4. ].. 
(७. 0. अर्थात्‌ 'नेत्नगो”) के सुकाव (एा०एछ8४ 0 २०६४०07%! 4858008- 
(07 0 4,000] (॥०५७०४:४७०४ 07#097/8) -- 'नेलगो” ने अपने प्रस्ताव में 
ए० एम० सी०! और लेबर-पार्टी द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के बीच का रास्ता 
अपनाया है ओर दोनो के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया है। 'ए० एम० सी०? 
के सुकावो को स्वीकार करते हुए इसने यह प्रस्ताव रखा है कि स्थानीय शासन के 





१ 3वीला8 5६६४६ 76 60068 ॥9/ 06 २९८४०४०| 87०88 ४000, (6 
धी6 27845 ०ण्रांटा0460 57786 & ॥१( (0. (288024007/ ०0 'प्रा।०9! 
(000), 007786 €डॉशाहए८ ४०४ ०0 क्या 48 एटा 88 प्राफेब्यात 
घ2ए7077, 70 ६॥6 क्ाबाएशाला। ज०ण्पांत, ढार्ण000, 4780 (78 58776 
दा८॥738 38 ६86 97090545 086 &. |(., (१ ??-.. फ्रदा०0 


बनावट प्प्६्‌ 


प्रमुख क्षेत्रों का पुनगंठन सम्रहात्मक (20707०707008) या सर्वोद्देशीय प्राधिकारी 
के आधार पर किया जाय। दूसरे शब्दों में स्थानीय शासन के प्रशासकीय 
क्षेत्र या प्राधिकारी (प7777807980ए6 4०४८४०४४68) ऐसे बनाये जायें जो 
एक वतंमान काउण्टी बौरों की भॉति अपने ज्षेत्र में अनेक कामो का सम्पादन 
करे | लेकिन इनके द्वारा केवल उन्ही कामों का सम्पादन हो जिनके लिए पहले से 
ही योजना बना दी गयी हो | इसलिए यहाँ फिर एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि 
आखिर इस प्रकार की योजना का पहले से ही निर्माण कौन करेगा। इसके लिए 
भी 'नेलगो' ने एक सुझाव पेश किया है और वह यह कि इस प्रकार की योजना 
बनाने के लिए 'प्रोविन्सियल कौसिलो' (?7097709) (/0प7७8) का निर्माण 
किया जायगा, जिनका काम केवल योजना बनाना (55%0776-7%/ट78 ) 
रहेगा । लेकिन इन्हे अपनी योजनाओं एवं कामो के लिए केन्द्रीय सरकार की 
अनुमति अनिवायंतः लेनी पडेगी | इन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार की अनुमति 
से ही नीचे के प्राधिकारियो पर लागू किया जायगा | ये प्रान्तीय कौसिले केन्द्रीय 
और स्थानीय सरकारों के बीच एक कड़ी का काम करेगी। केन्द्रीय नियंत्रण और 
निरीक्षण की मात्रा बढ़ जायगी । अन्ततः सबसे नीचे बोरो और डिस्ट्रिक्ट कौसिले 
होगी, जो केवल उन्हीं सेवाओ का प्रबन्ध करेगी जिनके लिए उन्हे अधिकार प्राप्ठ 
रहेगा । इस प्रकार वत्तमान छुः स्थानीय इकाइयों की जगह 'नेलगो” ने अपने 
सुझाव में केवल तीन ही प्रकार की इकाइयो को रखने की योजना प्रस्तुत की है-- 
सबसे ऊपर योजना बनाने वाली ग्रान्तीय कौसिल (?70ए770%8)| ?]%797778 
(7०0प्रशणा), तत्पश्चात्‌ प्रशासकीय प्राधिकारी (वैीगाग्राडए'७7ए6 2प्र0- 
77768) तथा सबसे नीचे बोरों तथा डिस्ट्रिक्ट की कौसिले । 

लेकिन इस नेलगो-योजना की भी कई आधारों पर आलोचना की गयी है, 
जो यो है-- 

१. इस व्यवस्था के अन्तगंत कई ऐसे स्थानीय क्षेत्रों का विकास होगा, 
जिनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से न होकर अप्रत्यक्ष ढंग से होगा ओर उसमें जनमत 
की कोई पूछ नही होगी। परिणामतः इसमें भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति के सम्पूर्ण 
ढोंष आ जायेंगे ओर जनतान्त्रिक मिद्धान्तो पर आघात होगा। * 

२. इसमे प्रान्तीय कौसिलो का कोई नियमित (85970%&70) आकार नहीं 
निश्चित किया गया है। फिर भी यह मानी हुई बात है कि इन कौसिलो का 
भी आकार लेबर-पार्टी और कुछ दूसरे लोगो द्वारा समर्थित क्षेत्रीय परिषदों की 
तरह ही बहुत बड़ा होगा और इनके तथा जनता के बीच का निकट सम्पक समासख 
हो जायगा । साथ ही, निकट नियत्रण का भी सवथा अमाव (7/088 0 0]086 
00700) ) रहेगा | 


६० इड्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


३. प्रान्तीय कौसिलों के साध्यस से केन्द्रीय नियंत्रण एवं निरीक्षण की मात्रा 
मे काफी वृद्धि होगी। परिणामत स्थानीय शासन की स्वायत्तता की बहुत 
क्षति होगी । 

फिर मी, इतना तो अवश्य कहा जायगा कि अभी तक ए० एस० सी०! 
लेबर-पार्टी आदि द्वारा स्थानीय क्षेत्रों की बनावट में सुधार लाने के सम्बन्ध में 
जितनी भी योजनाएँ पेश की गयी हैं, सबो में 'नेलगो' की योजना कम क्रांतिकारी 
है और यह वत्तंमान स्थिति में अन्य योजनाओं की अपेक्षा कम परिवत्तन करने की 
ओर संकेत करती है। इसलिए इंगलेण्ड के परम्परा-प्रेमी एवं स्थितिपालक 
((707086"ए०४४77ए८) नागरिकों द्वारा इसी की ओर अत्यधिक आदक्ृष्ट होने तथा 
इसी के स्वागत किये जाने की अधिक सम्मावना नजर आती है। 

सरकारी आशज्ञा-पत्र या श्वेत-पत्र (४१४४० 7०००" की घोषणा-- 
विभिन्न संस्थाओं द्वारा क्षेत्रो की बनावट में सुधार लाने के हेतु विभिन्न प्रस्तावों के 
अस्तुत किये जाने के पश्चात्‌ केन्द्रीय सरकार ने भी इस प्रश्न पर विचार करने की 
ओर कदम उठाया। इसने सन्‌ १६४७ ई० में एक सरकारी आशज्ञा-पत्र या श्वेत- 
पत्र (४४४॥४७ ?७]0०/) प्रकाशित' किया; जिसके जरिये क्षेत्रीय-सुधार-सम्बन्धी 
प्रश्न पर विचार किया गया। इस श्वेत-पत्र का नाम था “पुनर्निमाण की अर्वाधि 
में इद्धलेण्ड तथा वेल्स में स्थानीय शासन” ([.0०७) (0एथफ77०७०६ 77 
्शर्टीग्तव 884 ५४०]68 वैषाणाए ६96 79७८-०५ 04 8९७००7४8४४एप०707) | 

इस आशज्ञा-पन्न में सरकार ने स्थानीय क्षेत्रो की बनावट के सम्बन्ध में अपनी 
नीति का स्पष्टीकरण किया । इसने अन्य सभी सस्थाओं द्वारा अब तक दिये गये 
सभी सुझावों का पू्रूपेण खण्डन करते हुए उन्हे क्षेत्र-सम्बन्धी किसी भी प्रकार 
की समस्या के समाधान के लिए बिलकुल अपर्याप्त और असन्तोषप्रद घोषित किया । 
लेकिन इन आलोचनाओं के पीछे सरकार का उद्देश्य भी बिलकुल स्पष्ट था। वह 
स्थानीय शासन के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का सुधार लाना नही चाहती थी और 
न वह युद्धोत्ततरालीन अवधि में शीघ्र ही किसी विभिन्न बनावट की आवश्यकता 
ही समझती थी | वह सिफ वत्तमान काउण्टी और काउपण्टी बोरों की प्रणाली के 
साधारण ढाँचे में ही थोड़ा-बहुत सुधार कर काम चला लेना चाहती थी। सरकार 
ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हालत में एक नयी बनावट के 
निर्माण के ग्रयास का फल यह होगा कि युद्धोत्तरकाल में जिन खास सेवाओ (जेसे 
शिक्षा ओर स्वास्थ्य-सम्बन्धी सेवाएँ) को स्थानीय शासन के जिम्मे सौपा गया है, 
उन्हे यह सफलतापूर्वक नहीं कर पायेगा। अतः सरकार स्थानीय बनावट में किसी 
भी प्रकार का आमूल परिवत्तन नहीं चाहती थी और इसीलिए उसने अन्य संस्थाओं 
द्वारा प्रस्तावित सुधार-सम्बन्धी सुकावो का खण्डन भी किया था | फिर भी चारों 


बनावट ६६ 


ओर से इस बात की मॉग थी कि सरकार बनावट-सम्बन्धी समस्या के सुधार पर 
शीघ्रातिशीध्र विचार करे । जनमत के दबाव से बाध्य होकर सरकार को यह 
विषय अपने हाथ में लेना पड़ा और एक आज्ञा-पत्र निकालकर सरकारी नीति और 
क्षेत्र-सुधार-सम्बन्धी बातों को स्पष्ट करना पड़ा । 

सरकारी श्वेत-पत्र या आज्ञा पत्र (४४४७॥7४७ 79०७०) में स्थानीय शासन से 
सम्बन्धित अनेक पहलुओ पर विचार किया गया था, लेकिन हम यहाँ केवल क्षेत्र- 
सम्बन्धी बातों का ही उल्लेख करेंगे। सरकार ने क्षेत्र-सम्बन्धी सुधार के बारे में 
निम्न बातो पर जोर दिया-- 

(क) सरकार ने अपने श्वेत-पत्र में यह स्पष्ट कर दिया कि वह स्थानीय क्षेत्र 
के ढाँचे में समूल परिवत्तेन नही चाहती, क्योंकि, जेसा कि पीछे कहा जा चुका है, 
इससे सेवाओं के संचालन में अनेक कठिनाइयों के उपस्थित होने का मय है |" 

(ख) सरकार स्थानीय शासन के क्षेत्रों की संकुचितता एवं संकीणंता को दूर 
करने के लिए  राष्ट्रीयकरण की नीति से काम लेगी । 

(ग) सरकार ने श्वेत-पत्र में छोटे-छोटे प्राधिकारियों की सख्या गिनाई और 
वह इस बात से सहमत हुईं कि ये प्राधिकारी आधुनिक स्थानीय शासन के उत्तर- 
दायित्व को सेमालने के योग्य नही हैं, ओर इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए 
इसने यह भी घोषित किया कि कुछ कार्यों के सम्पादन के लिए वह रिजनल-प्रथा 
कायम करेगी | 

(घ) सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह बड़े-बड़े कार्यों के सम्पादन के लिए 
संयुक्त-अधिकारी-सत्ता का भी निर्माण करेगी। वारेन ने लिखा है कि “अनिच्छा 
ओर संदेह के साथ श्वेत-पत्र ने इसे महसूस किया कि कुछ ऐसी सेवाएँ हो सकती 
हैं जिन्हें ऐसे क्षेत्रो की आवश्यकता है जो एक काउण्टी या काए्ण्टी बौरो की 
सीमा से भी अधिक हो सकते हैं, ओर ऐसी सेवाओं और कायों की आवश्यकता की 
यूत्ति के लिए उसने यह सुझाव पेश किया कि इसके लिए ज्वायण्ट कमिटी या 
ज्वायण्ट बोड' (0076 (४0977६(6७ 07 70770 7809&70) के पुराने तरीके से 
काम लिया जाय ।* इन्ही बातो के आधार पर आगे चलकर बहुत-से स्थानों में 
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सरकार ने इस “ज्वायण्ट कमिटी या ज्वायण्ट बोर्ड! की स्थापना भी की |! आज 
भी इस तरह के संयुक्त प्राधिकारी काफी संख्या में कायम हैं। 

लेकिन सुधार-सम्बन्धी उपयुक्त कामों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने इस 
दिशा में एक और भी ठोस काम किया । यह स्वीकार करते हुए कि वत्तेमान 
बनावट आधुनिक परिस्थितियों में काम करने लायक नही है अथवा है भी तो यह 
बहुत ही मन्‍्द गति से काम करती रहेगी, सरकार ने इकाइयो के पुनर्गठन के लिए 
एक बाएउण्ड्री कमीशन! या 'सीमा कमीशन” (॥.008] 30प्रवेक्षा'ए (४0फराणा- 
88707)) की स्थापना करने की धारणा को अपनाया । इस तरह का विचार 
स्थानीय कर्मचारी-वर्ग-सस्था (7. 3. ।.,, (५, 0.) तथा लेबर-पार्टी के प्रतिवेदनों 
में भी बहुत पहले ही पेश किया गया था और स्थानीय क्षेत्रों के पुनर्गठन-सम्बन्धी 
उद्दे श्यो की प्राप्ति के लिए इसे सर्वोत्तम उपाय भी करार किया गया था | 

स्थानीय सीमा-कमीशन की स्थापना (॥.,008) 30प748७ए 00फागयां- 
8807)--संसद्‌ ने श्वेत-पत्र के ऊपर वाद-विवाद किया और सन्‌ १६४५ ई० में 
(लोकल गवनसेण्ट' (बाउण्ड्री कमीशन) ऐक्ट [7,009] (0ए०/४776076 
(30प्रावक्वाए 0 07राहइघ070) 40४0] पास किया। इसी अधिनियम के अनु- 
सार स्थानीय सीसमा-कमीशन की स्थापना की गयी। इसमें एक चेयरमेन, एक 
डेपुटी चेयरमेन तथा तीन साधारण सदस्य नियुक्त किये गये थे। बनावट (959प०- 
।प/'8) सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने तथा उनका निश्चित समाधान ढूंढने 
के हेतु इस सीमा-कमीशन की स्थापना की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी | डॉ० रॉब्सन 
के कथनानुसार इस सम्बन्ध में अब तक जितने भी कदम उठाये गये थे उन सबो में 
यह एक ठोस ओर पक्‍का कदस था ओर इस शताब्दी में यह पहला ही अवसर था 
जब कि कुछ अनुभवी और निष्पक्ष व्यक्तियों कों कमीशन के रूप में बेठकर इन 
समस्याओं पर विचार करने का मौका दिया गया।* इसे जनता का भी पूर्ण 
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बनावट ६ 


विश्वास और समथ न ग्राप्त था ।* 

चूँकि इस सीमा-कमीशन की स्थापना स्थानीय क्षेत्रों की वत्तेमान स्थिति पर 
विचार करने तथा उसमें सम्मुचित सुधार लाने के उद्देश्य से की गयी थी, इसलिए 
इस कमीशन को इन कामों को पूरा करने के लिए 7,008] (0ए९"प770॥६ 
30प8087ए (०8807 ०४ के अन्तगत बहुत तरह के अधिकार भी 
सौपे गये और त्षेत्रों में सुधार लाकर उन्हे पूर्ण रूप से गतिशील और कारगर 
बनाने की भी इसे पूरी जिम्मेवारी दी गयी (796 ०0०ऋाशांइश07 ए३8 0४87- 
264 जाए 96 768700780[0ए 07 ०0680772 ९री००४०७४०० ७70 ००7- 
ए207676 प्रधा08 07 4008) 20ए७.7676 84ै॥9राशा87%&007) । जहाँ 
तक इसके अधिकारों का प्रश्न है, वे इस प्रकार हैं-- 

(क) स्थानीय प्राधिकारियों के मोजूदा ज्षेत्र में हेर-फेर या परिवत्तन लाना | 

(ख) मोजूदा बनावट के दायरे के भीतर ही इकाइयो के स्तर एवं दशा में 
भी परिवत्तंन लाना और समान स्तर की दो इकाइयों को आपस में मिलाकर एक 
कर देना।* 

(ग) आवश्यकता पड़ने पर मोजूदा स्थानीय प्राधिकारियों (इकाइयो) के क्षेत्रों 
का विभाजन भी करना | 

(घ) डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रों को म्युनिसिपल बौरों में तथा म्युनिसिपल बौरो के 
क्षेत्रों को काउण्टी बोरो में परिवर्त्तित कर देना | 

(ड) आवश्यकता हो तो नये-नये रूरत एवं अबन डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण 
करना । 

लेकिन इन सभी अधिकारों का प्रयोग सीमा-कमीशन को या तो केन्द्रीय सर- 
कार के स्थानीय शासन-विभाग से सम्बन्धित मंत्री के आदेश से या अपने उपक्रम 
(7779907ए०) और प्रेरणा से करने का आदेश दिया गया। साथ ही, यह मी 
अनिवाये कर दिया गया कि कमीशन अपने सभी कामो के सम्बन्ध में संसद्‌ मे एक 
वार्षिक प्रतिवेदन (7778) ३२००००7४४) भी पेश किया करे। इस प्रकार कमीशन 
के अधिकारों पर केन्द्रीय सरकार का कडा नियत्रण रखा गया। यद्यपि इसे स्थानीय 
प्राधिकारियों के ज्षेत्रों में परिवर्तन लाने का अधिकार दिया गया, फिर भी यह 
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६४ इड्रलेण्ड में स्थानीय शासन 


अधिकार बिलकुल सीसित ओर आशिक रूप में था। कमीशन केवल आशिक या 
अत्यन्त सीमित रूप मे ही क्षेत्रों में हेरफेर ला सकता था। मौजूदा बनावट के 
अन्तगंत जो पुराने स्थानीय क्षेत्र काम कर रहे थे उनकी जगह नये प्रकार के ज्षेत्रो 
को कायम करने का इसे बिलकुल अधिकार नहीं दिया गया था। वारेन ने स्पष्ट 
लिखा है कि “कमीशन को यह अधिकार नही था कि नयी प्रकार की इकाइयो का 
निर्माण करे और न अधिनियम के अन्तर्गत ही इसकी व्यवस्था की गयी थी कि 
किसी नये प्रकार के प्राधिकारी का निर्माण हो ।”* इतना ही नहीं, पुराने क्षेत्रो में 
भी हेर-फर लाने का जो अधिकार इसे दिया गया था, उसपर भी कई तरह से 
नियत्रण कायम कर दिया गया था। यह नियंत्रण निम्न प्रकार से था -- 

(क) सीमा-कमीशन को यह आदेश था कि वह स्थानीय शासन के विभिन्न 
क्षेत्रों में सुधार लाते समय हितो के समूह (00परफ्ाप्रगां।ए ० 47067/6808), 
आमदनी के जरिये, जनसंख्या के घनत्व, प्रशासन-सम्बन्धी सुविधा, आथ्िक एवं 
व्यावसायिक परिस्थिति, स्थानीय जनता का रुख एवं जनमत इत्यादि बातों को 
अनिवाय रूप से ध्यान में रखे | 

(ख़) सीमा-कमीशन को यद्यपि क्षेत्रो की स्थिति में परिवत्तन लाने का 
अधिकार था; फिर भी उसे यह अधिकार नही था कि वह उस काउण्टी को, जिसकी 
जनसख्या एक लाख से कुछ कम भी हो, दूसरी काउण्टी में मिल जाने को 
बाध्य करे | 

(ग) सीमा-कमीशन को ६० लाख से अधिक जनसंख्या वाले काउपण्टी बौरों 
की स्थिति या स्तर में किसी तरह की अवनति लाने का अधिकार नही दिया 
गया था | 

(घ) लन्‍्दन काउण्टी कौसिल (,07007 (07४४7४ए (०४2४०) पर सीमा- 
कमीशन को अपने अधिकार-प्रयोग से वंचित रखा गया था। 

जो कुछ मी हो, इन सीमित एवं नियंत्रित अधिकारों को ही लेकर सन्‌ १६४४ 
ई० में सीमा-कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया। इसकी पहली रिपोर्ट 


“0६ 80 ॥77४7प्रगाह्मा णए एर्शाण7, 6 0ण्ायरइशा0ता फ़$ 86५६४ 
707039/०0 99 06 80६ 0 ज़0 88874 एछ0ए08 (0976 ७४५ छा ॥ 
॥86 70 ]प्राइताएा।एओ 0ए6४ पिाएा।078. 7796 0767 95 (47 ॥0 ए8 एघत७7०6 
50 छाठ्थांड 76ज़ एफठ8 ० &रा0765 लशाटाशआए ए०जशछश8 0फ6० शाणातओं 
4888. ---/२०8४०7 


ब्गुपफह €णाशाइबइण छ६8 70 ९€7909९९४०0 [0 ४8४९ प्राय ० 8 
गज एए6, 707 तात ६86 36६ ॥08थास छा0ण66 007 ४06 छाल्यां।0॥ ०) 209 76079 
दाद ण द्रपात0ताएज --अक्वाफ्का 


3, 86९8 /२०8807 : ॥प्लछ 797एपए्रश 0एशएस' 58 4003, 00एशररहारा', 2, 50. 


बनावट ६, 


सन्‌ १६४६ ६० में प्रकाशित हुईं | इस रिपोर्ट मे कमीशन ने “उस स्थिति का खाका 
प्रस्तुत किया जिसमें उसे काम करना था तथा उन विधियों ओर पद्धतियों की भी 
रूप-रेखा प्रस्तुत की जिन्हे वह अपने प्यवेक्षण तथा तहकीकात मे अपना रहा था |? 
साथ ही, इस रिपोट में कमीशन ने स्थानीय क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न समस्थाओं 
का भी विश्लेषण करते हुए. उनपर पूरा प्रकाश डाला । अपनी दूसरी रिपोर्ट इसने 
सन्‌ १६४७ ई० में प्रकाशित की जिसमें अपनी जॉच-पड़ताल के परिणामो एवं क्षेत्र- 
सम्बन्धी समस्याओ के समाधान के लिए सुझावों को व्यक्त किया | इस सम्बन्ध में 
इसके जो सुझाव थे, वे निम्नलिखित हैं--- 

(क) कमीशन ने जोर देते हुए इस बात की सिफारिश की कि स्थानीय क्षेत्रों 
की बनावट में समूल परिवत्तन लाया जाय, क्योकि मौजूदा परिस्थिति में क्षेत्रों की 
वत्तमान बनावट कामलायक नहीं रह गयी है। वारेन के शब्दों में, “कमीशन ने 
यह बतलाया कि अब यह परिस्थिति नहीं रह गयी है कि हर एक जगह बदले हुए 
रूप और वातावरण में फिर से इन्ही इकाइयों का उपयोग किया जाय जो आजकल 
मोजूद हैं ?" अर्थात्‌ वत्तेमान इकाइयों में नये सिरे से परिवत्तन लाया जाय | 

(ख) जहाँ तक बड़े-बड़े शहरी क्षेत्रो का प्रश्न था, कमीशन ने उनके लिए 
काउपण्टी बोरो का ही क्षेत्र उपयुक्त समका | लेकिन साथ ही यह भी सुराव पेश 
किया कि जिन शहरों की जनसख्या आधा लाख से अधिक थी, वहाँ लन्‍्दन काउण्टी 
कौसिल की भॉति द्वि-सूत्री पद्धति (7"90-0७7 898067॥) अपनायी जाय | 

३. बड़े-बड़े शहरों के अलावे शेष इलाकों के लिए ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के 
क्षेत्र को ही बनाये रखने की सिफारिश की गयी। लेकिन साथ-साथ इस बात पर 
भी जोर दिया गया कि ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी की आन्तरिक बनावट में कुछ 
परिवत्तंन लाया जाय । यह परिवत्तन इस प्रकार हो--'ेडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी 
और डिस्ट्रिक्ट्स' के बीच एक तीसरी इकाई का भी निर्माण किया जाय, जिसका 
नाम न्यू काउण्टी” (3४०५७ (077४9) रहे । जहाँ तक इसके अधिकारों की बात 
है, कुछ मामलो में यह ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी के एक अंग के रूप में काम करे, 
जिस तरह कि “डिस्ट्रिक्ट्स! किया करते हैं और कुछ बातो में यह इससे (ऐडमि- 
निस्ट्र टिव काउण्टी से) स्वतन्त्र होकर कार्य करे | साराशत5, सीमा-कमीशन ने कुछ 
शहरो के लिए एक-सूत्री पद्धति ((208-(३67 5980670), कुछ के लिए द्वि-सूत्री 
पद्धति (४०-४9 ७7/ ड987९70) तथा अन्य क्षेत्रों के लिए त्रि-सूत्री-पर्दधाति 
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६8६ इद्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


([]7००७-४७७० 8980०73) को अपनाने और इस आधार पर क्षेत्रों की वत्तमान 
बनावट में परिवत्तंन लाने का सुझाव रखा | 

लेकिन, जेसा कि वारेन ने लिखा है, कमीशन की दूसरी रिपोर्ट के प्रति सरकार 
की जबद॑स्त प्रतिक्रिया हुई, जिसकी अधिकाश लोगों द्वारा आशा नहीं की जाती 
थी इसके सुधार-सम्बन्धी सुझाव सरकार को बिल्कुल मान्य नही थे। सरकार 
अपने श्वेत-पत्र (४४॥॥४० ?०]0०/) में पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि बह क्षेत्रों में 
नये सिरे से परिवत्तेन लाना नहीं चाहती थी, जब कि कमीशन ने क्षेत्रों की मौजूदा 
बनावट में समूल परिवत्तन की माँग की। अतः इसके सुकाव सरकारी नीति के 
विरुद्ध साबित हुए । फलतः सरकार ने ससद्‌ से सन्‌ १६४५ ६० के अधिनियम को 
उठा देने तथा सीमा-कमीशन को भंग कर देने की मॉग की | परिणामस्वरूप ससद्‌ 
ने सन्‌ १६४६ ६० में 'लोकल गवनमेण्ट बाउण्ड्री कमीशन (डिस्सोल्यूशन) ऐक्ट' 
[,0098] ७०एथएशा6॥ 80प7487ए (०ए्ांडड0ा (॥)880]प7007 ) 
230०६ 949 ] पास कर सीमा-कमीशन को सदा के लिए समाप्त कर दिया तथा 
इस बात की घोषणा की कि “वह स्वयं स्थानीय शासन के कार्यों एवं बनावट के 
ऊपर विचार कर रही है, किन्तु यह नही कहा जा सकता कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध 
मे नये विधान बनाये जायेंगे।” वारेन के कथनानुसार सन्‌ १६४६ ६० के इस 
अधिनियम में संसद्‌ ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस सम्बन्ध में किसी नये विधान के 
बनाये जाने के समय तक वह स्थानीय प्राधिकारियों (+.008) #प४0770768) 
की स्थिति या सीमा में पुनविज्ञोकन पद्धति (४०ए४7०ण 70०64 ४76) द्वारा 
प्रमुख रूप से किसी तरह के परिवत्तन को प्रोत्साहन नही देगी ।!' इस प्रकार की 
नीति की घोषणा के बाद से स्थानीय शासन के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का सुधार 
लाने की बात को या इससे सम्बन्धित समस्त योजनाओं को एक अनिश्चित अवधि 
तक के लिए सुषुप्तावस्था में डाल दिया गया । लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पुन" 
चारों ओर से स्थानीय शासन की बनावट से सुधार लाने की मॉग होने लगी । 
सरकार बहुत दिनों तक इस सम्बन्ध में चुप रही | लेकिन अन्ततः बाध्य होकर पुनः 
इस दिशा में कदम उठाना पड़ा। सन्‌ १६४४ ६० के अप्रेल महीने में हाउसिंग 
एवं लोकल गवनमेण्ट के मन्त्री ने इस नीति को स्पष्ट किया कि अगले संसदीय रत्न 
में स्थानीय शासन के सम्बन्ध में कुछ सुधार होने वाले हैं। जुलाई, १६४६ ई० 
में सरकार ने इससे सम्बन्धित एक श्वेत-पत्र (४/४706 7?9]067) भी निकाला | 
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इस श्वेत-पत्र में जितने भी अस्ताव थे, सबों को सन्‌ १६५७ ईं० के अन्त में 
“[,008) (४०07०7४77067/४ 37? के नाम से हाउस ऑफ कामनन्‍्स'” में प्रस्तुत 
किया गया जो इस सभा से पारित होने तथा २३ जुलाई, १६५८ ई० को शाही 
स्वीकृति (00५७४ 4.88670) पा जाने के बाद सन्‌ १६५८ ई० का स्थानीय 
अधिनियम (7786 7,008/ (७0ए7०७7770676 0०५, |988) बन गया। इस 
अधिनियम के दूसरे भाग में स्थानीय शासन की बनावट (5077०प/४) के 
सम्बन्ध में एक ठोंस कदस उठाने की बात कही गयी है। इसके अनुसार जिस 
प्रकार के परिवत्तन की वात कही गयी है वह बहुत-कुछ सन्‌ १६४५४ ६० के लोकल 
गवनमेण्ट ऐक्ट (बाउण्ड्री कमीशन) के सुझावों एवं परिवत्तनो से मिलता-जुलता है। 
सन्‌ १६५८ ई० के इस अधिनियम (00) में कहा गया है कि यह स्थानीय शासन 
की बनावट (5077०४77७) में सुधार लाने के लिए दो कमीशनो की स्थापना 
करेगा | इनमें एक इज्जलेण्ड के लिए तथा दूसरा वेल्स के लिए रहेगा | इन दोनो में 
से इद्धलण्ड वाला कमीशन तीन प्रकार के स्थानीय ज्षुत्रों के सम्बन्ध से पुनरावलोकन 
([0०४०76ए) करेगा ये तीन प्रकार के क्षेत्र इस प्रकार होगे-- (१) काउण्टी, (२) 
काउण्टी बौरो तथा (३) कुछ ऐसे क्षेत्र होगे जिन्हे स्पेशल रिव्यू एरियाज! (80९०4 
क्‍ि6ए7०ए 27९४8) कहा जायगा। स्पेशल रिव्यू एरियाज' की श्रेणी मे टीन 
साइड, वेस्ट याकंशायर, मर्सी साइड, साउथ-ईस्ट लकाशायर, वेस्ट मिडलेण्ड्स 
इत्यादि को रखा गया है। वेह्स-कमीशन बेल्स के स्थानीय क्षेत्रों पर विचार तथा 
उनका पुनरावलोकन करेगा। लेकिन, चूँकि वेल्स में स्पेशल रिव्यू एरियाज नहीं 
कायम की गयी हैं, अतः यह कमीशन ऐसे ज्षेत्रों से कोई मतलब नही रखेगा। वह 
केवल काउपण्टी और काउप्टी बोरो के क्षेत्रों से ही सम्बन्ध रखेगा । लेकिन इन 
दोनों कमीशनो को मेट्रोपोलिटन एरियाज अर्थात्‌ ग्र टर लन्दन के सम्बन्ध में छान- 
बीन या पुनरावलोकन करने का अधिकार नहीं रहेगा | 

काउण्टी, काउण्टी बौरो तथा स्पेशल रिव्यू एरियाज' के क्षेत्रो पर विचार करते 
समय कमिश्नरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे वत्तेमान काउप्टी, काउण्टी 
बौरो आदि की सीमाओं में परिवत्तन, या उन्हे आपस में मिला देने या उनका 
उन्मूलन कर देने अथवा नयी काउण्टी और नये काउपण्टी बोरो स्थापित करने, 

इत्यादि बातो के सम्बन्ध में अपना सुझाव पेश करेगे | 

स्पेशल रिव्यू एरियाज' के अन्तर्गत कमिश्नरों को यह शक्ति दी गयी है कि 
वे काउण्टी डिस्ट्रिक्टों के आपसी संयुक्तिकरण, उनके परिवत्तेन, निर्माण, उन्मूलन 
इत्यादि के सम्बन्ध में अपने सुझावों को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ऐसा करते समय वे 
नॉन-काउण्टी बौरों को उसकी स्थिति (30900४8) से बंचित नहीं कर सकते । अपनी 
छान-बीन के सिलसिले में कमिश्नरों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे सम्बन्धित 
इ० स्था० शा०-७ 
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स्थानीय प्राधिकारियों से राय-मशविरा भी लिया करे | पुनः इस सम्बन्ध मे जिन 
बातों को लेकर कोई आपत्ति होगी, उनके बारे में स्थानीय जॉच-पड़ताल (7.08) 
704प07"ए) भी हुआ करेगी। तत्पश्चात्‌ कमिश्नर अपने सुझावों को हाउसिंग 
एवं लोकल गवनंमेण्ट के मत्री के पास दाखिल कर देंगे, जो संसद्‌ द्वारा स्वीकृति 
पा जाने के बाद प्रभावकारी (५76007५४6) होगे | 

कमीशन के द्वारा जब काउण्टी और काउण्टी बौरों की सीमा आदि के परिवत्तन 
की दिशा में काफी काम और प्रगति कर ली जायगी तब प्रत्येक काउण्टी कौसिल 
स्वय भी अपने काउण्टी डिस्ट्रिक्टों के बारे मे पुनरावलोकन करेगी। यह काउप्टी 
डिस्ट्रिक्टों एवं पेरिशो के क्षेत्रों के परिवत्तेन, पुनर्गठन, उन्मूलन इत्यादि के सम्बन्ध 
में अपनी सिफारिशे पेश करेगी। पुनरावलोकन के सिलसिले में यह डिस्ट्रिक्ट 
कौसिलो से भी परामश लेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव या सिफारिश 
तभी प्रमावकारी हो सकेगी जब कि उसे स्थानीय शासन के मंत्री की स्वीकृति प्राप्त 
हो जाय । इस प्रकार सन्‌ १६४८ ई० के इस अधिनियम के अनुसार उपयुक्त 
परिवत्तनों को कार्यान्वित कर स्थानीय शासन के ढाँचे ($07प०८प७) में सुधार 
लाने तथा उसे वत्तमान युग की सेवाओ को पूरा करने के काबिल बनाने की बात 
कही गयी है। 

फिर भी, सन्‌ १६५८ ई० के इस अधिनियम की काफी आलोचना की गयी है । 
कहा जाता है कि इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय शासन के ढॉचे में जिन-जिन 
परिवत्तनो को लागू करने की बात की गयी है, वे यद्यपि अपने क्षेत्र में पूर्ण व्यापक 
हैं, फिर भी उनका निर्माण वत्तेमान स्थानीय ढॉचे में केवल एक छोटे-मोटे सुधार 
के लिए किया गया है, न कि पूरे ढॉचे के पुनगंठन के लिए, जो कि आज की 
परिस्थितियों में बिलकुल आवश्यक है | अधिनियम के इस उद्दे श्य को तो सन्‌ १६४६ 
३० के श्वेत-पत्र में ही स्पष्ट कर दिया गया था। उसमें यह जोरदार शब्दों मे 
कहा गया था कि सरकार किसी भी हालत में स्थानीय शासन के ढॉँचे में अविकल 
परिवत्तेन (२8009) ०॥०726) नही करने जा रही है। अतः यहाँ सारांश रूप 
में यही कहा जायगा कि हाल के वर्षो में इतना होने के बावजूद भी (अर्थात् सन्‌ १६५४८ 
ई० के अधिनियम के पास होने के बाद भी (स्थानीय शासन की बनावट में उपयुक्त 
परिवत्तन नही लाया जा सका है, जिसके आधार पर स्थानीय क्षेत्रो का एक ठोस 
तरीके से पुनर्गठन कर उन्हे आधुनिक जटिल समाज की बढती हुईं सेवाओ को पूरा 
करने लायक बनाया जा सके । स्थानीय शासन का ढॉचा और उससे सम्बन्धित 
समस्याएँ अमी भी प्यों-की-त्यो पड़ी हुईं हैं। वारेन का कथन है कि आज भी 
उसी क्षेत्रीय बनावट से काम लिया जा रहा है, जो सन्‌ श्य्मण और १८६७ ई० के 
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बीच कायम की गयी थी ओर इतना होने पर भी क्षेत्रो की बदली हुईं तथा नयी 
परिस्थितियों के साथ इसका कोई मेल (]२.०७० ]ए807676) नही बेठाया जा सका है। * 

डॉ० हरमन फाइनर, प्रो” जी० डी० एच० कोल, डॉ० रॉब्सन इत्यादि विद्वानों 
ने इकाइयो के क्षेत्र-निर्धाराण और बनावठ-सम्बन्धी चुटियो को अतिशीघ्र दूर करने 
की आवश्यकता पर जोर दिया है। इधर हाल में इच्धलेण्ड में वत्तेमान स्थायी 
इकाइयों बनावट-सम्बन्धी इन बुराइयो के कारण सेवाओं के सम्पादन में निष्किय 
और असमथ सिद्ध होने लगी हैं। इसलिए बहुत-सी सेवाओं के सचालन के लिए 
“एड हॉक अथारिटीज'! (44 #02८ 47 ।270770768) की भी स्थापना होने लगी 
है। इनकी संख्या भी दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है और स्थानीय इकाइयों का 
अस्तित्व कमजोर एवं शिथिल पड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में ठोस और 
उपयोगी कक्षेत्र-परिवर्तन की नितान्त आवश्यकता है। लेकिन अश्न यह है कि 
आखिर स्थिति के इस तरह हो जाने पर भी परिवत्तन क्‍यों नहीं लाया जा रहा 
है। सिफ इस बात को छोड़कर कि इज्जलेण्ड के निवासी परिवत्तन लाना ही नहीं 
चाहते, इसका दूसरा कोई कारण नजर नहीं आता ओर वस्तुतः बात भी यही है। 
इड्शलेण्ड के निवासी रूढिवादी विचार के (0008०"ए78४77०68) तथा स्थिति- 
पालक (:$7८7४४ 4४० चाहने वाले) होते हैं। वे स्वभाव से ही परम्परा-प्रेमी 
और प्राचीनता के पोषक होते हैं। अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रचलित स्थानीय क्षेत्रों 
की बनावट (807प८प7७) से उन्हे हार्दिक प्रेम है। परिवत्तेन नहीं लाने का 
कारण भौतिक नही, मनोवेज्ञानिक है। अतः इच्चलेण्ड के निवासियों की मना- 
स्थिति और दृष्टिकोण में जब तक परिबत्तन नही होता, स्थानीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में 
परिक्‍त्तन लाना वस्तुतः बड़ा कठिन है। लेकिन इस सम्बन्ध में डॉ० रॉब्सन की 
चेतावनीपूर्णा इस वात को अवश्य ही ध्यान मे रखना चाहिए कि अगर इड्डलेण्ड 
के निवासी स्थानीय शासन के इस दृषित ढॉँचे को अत्यधिक अच्छा समभते हुए. 
इसके प्रति अपना एक विचित्र मोह और अन्ध-भक्ति दिखलाते रहे तथा इसमे सुधार 
की बात से हिचकते और डरते रहे तो स्थानीय शासन के लिए यह निस्संदेह एक 
भयावह एवं ढुःखपूण स्थिति होंगी, जो एक दिन इसकी पवित्रता (58709) 
को विनष्ट करके ही छोडेगी ।* 
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88 080!ए 88 8ए&७ए७ व 8 . +-विद्व।'श। 
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इज्नलेण्ड के स्थानीय शासन की कुछ खास विशेषताएँ हैं। उनके अध्ययन से 
हम वहाँ की सम्पूर्ण स्थानीय शासन-व्यवस्था का पूरा परिचय प्राप्त कर सकते हैं। 
ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 

१, स्थानीय शासन का वेधानिक महत्त्व-- इज्जलेण्ड में स्थानीय शासन 
के क्षेत्रो या इकाइयों का अपना एक वेधानिक महत्त्व है जो दूसरे कई देशो में नही 
पाया जाता | इसका प्रधान कारण है, इद्धलेण्ड में एकात्मक शासन (एंग(७7"ए 
()008४ए४४07) का होना। सारे देश का सचालन एक केन्द्र से होता है और 
सम्पूर्ण देश एक ही शासन-सूत्र में आबद्ध है। केन्द्रीय शासन के बाद यदि कोई 
शासन है तो वह है, स्थानीय शासन की इकाइयो या क्षेत्रोी का। दोनो के बीच में 
अवरोध डालने वाला दूसरा कोई शासन नहीं है, जेसा कि उन देशों में होता है 
जहाँ कि सघीय शासन-पद्धति (०१७७७) #0०07 ०६ (0ए७४77९॥/0) को 
अपनाया गया है| संघीय व्यवस्था के अन्तगंत केन्द्र एबं स्थानीय शासन के क्षेत्रों के 
बीच स्वायत्तता-प्राप (औ५४०077077078) प्रदेश भी होते हैं। केन्द्र के बाद देश 
में इन्ही का महत्त्व होता है और ऐसे प्रदेशों के समक्ष स्थानीय शासन की इकाइयों 
का महत्त्व बड़ा कम हो जाता है। लेकिन इज्धलेण्ड मे संघीय व्यवस्था की जगह 
चूँकि एकात्मक शासन-व्यवस्था है, इसलिए ऊपर मे केन्द्रीय और उसके नीचे 
स्थानीय शासन हैं। दोनों के बीच संघीय व्यवस्था की माँति रकावट डालने वाला 
कोई शासन नहीं है। अतः देश की शासन-व्यवस्था के भीतर केन्द्रीय शासन के 
बाद स्थानीय शासन के इन क्षेत्रों का ही महत्त्व अत्यधिक है। ,इसीलिए इड्डलेप्ड 
मे स्थानीय शासन की इकाइयो की वेधानिक स्थिति बड़ी महत्त्वपूर्ण है। 

२. अतीत ओर ऐतिहासिक परम्परा से सम्बद्ध- एक सरसरी निगाह 
दौड़ाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इड्जलेण्ड की स्थानीय शासन-प्रणाली के मूलभूत 
सिद्धान्त मूलतः अतीत से सम्बद्ध तथा ग्राचीन ऐतिहासिक परम्परा से ओत-प्रोन हैं । 
इद्धलेण्ड के निवासी सेक्सनकाल से ही अपनी सामूहिक एवं सामाजिक भावना का 
परिचय देते रहे हैं। उस समय से ही उन लोगो के अन्दर अपनी स्थानीय समस्याओ 
को स्वयं सुलकाने तथा उनके अचुरूप स्थानीय प्राधिकारियों का निर्माण करने की 
भावना काम करतो रही है। अतः आज बोरों (3070ए४7) काउप्टी 
((०एघा09) या पेरिश (?&ए0ं80) जो भी स्थानीय इकाइयाँ हैं, सबो का 
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प्रशासकीय दृष्टिकोण से न होकर, समय-समय पर लोगों की मॉग एवं आवश्यकताओं 
के सुताबिक हुआ है। नागरिकों की आवश्यकताओं एवं मनोवृत्तियों से इस प्रकार 
सम्बद्ध होने के कारण इन क्षेत्रों को सदा से नागरिकों की सहानुभूति और श्रद्धा प्राप्त 
रही है ओर आज भी उसी तरह प्राप्त है | 

४. ग्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित तथा एक सजीब पदाथे 
([॥जां॥8 ०४०४87) की भाँति सदेव क्रियाशील-- लोगो की आवश्यक- 
ताओ एवं समय की माँग के सुताबिक होने के कारण इद्धलेण्ड का स्थानीय शासन 
अत्यधिक प्रजातान्त्रिक माना जाता है। यह आरम्भ से ही जनतान्त्रिक सिद्धान्तों 
पर आधारित रहा है। अधिक प्रजातान्त्रिक होने के कारण ही यहाँ के स्थानीय 
क्षेत्र जमाने की रफ्तार के मुताबिक अपने को नये सॉंचे मे ढालते रहे हैं। तात्पय॑ 
यह है कि सम्पूण स्थानीय शासन एक सजीव पदार्थ की भाँति आरम्म से ही काम 
करता रहा है और लोगो की आवश्यकताएँ जसे-जेसे बदलती रही हैं, उनकी पूर्ति 
करता आया है। आज भी प्राचीन ” “ *. के प्रतीक के रूप में वे सभी 
काउण्टी और बोरों वत्तंमान हैं, फिर भी यदि ध्यान से देखा जाय तो समय की 
आवश्यकता एवं नागरिको की प्रजातान्त्रिक मनोबृत्ति के अनुकूल उनके ढॉचे, सगठन; 
काय इत्यादि में काफी परिवत्तन आ गया है। आज इन सभी इकाइयो के अन्तर्गत 
कई प्रकार के नवीन अधिकारी नयी पद्धतियाँ, काम करने के कई तरह के नये 
तरीके इत्यादि भी अपना लिये गये हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थानीय शासन-प्रणाली 
शुरू से ही प्राचीन ऐतिहासिकता और परम्परागत नियमों की रक्षा करते हुए भी 
सामाजिक समस्याओ एवं आवश्यकताओं की प्रृष्ठभूसमि मे एक सजीव पदाथ की 
तरह कास करती रही है ओर इस तरह नागरिकों की ग्रजातान्त्रिक मनोबृत्ति की 
सव॒दा से रक्षा करती रही है। कहा भी गया है-- “06 ०४७७ 9०५8 ०0 
६96 ०0०0787परशणा& 87807, ।008) 20ए6७77770॥60 #98 26७7 & 
प्राण, 8&70972, ०भशष्रागशु 072, शा 06 76876 0 89772 
0800776 76067 डग्ना€त गा 0प्ा' 68ए ६0 ४४6 ६8878 तै७ए०]ए7782 
प्र000 ए,----0 89"ए6 0086 76648 07 (एड शा०वेशण $60770]02708/ 
828. 
७. केन्द्रीय नियंत्रण की बढती हुई प्रवृत्ति-- आधुनिक युग मे इज्ञलेण्ड के 
स्थानीय शासन की एक और विशेषता प्रकट होती जा रही है। यद्यपि वहाँ की 
स्थानीय शासन-व्यवस्था अत्यधिक ग्रजातान्त्रिक है; फिर भी इसका यह प्रजातान्त्रिक 
रूप धीरे-धीरे बहुत अंशों में धूमिल होता जा रहा है। इसका प्रधान कारण है, 
इन जनतान्त्रिक संस्थाओं पर केन्द्रीय नियंत्रण का दिनोंदिन बढ़ते जाना। यद्यपि 
स्थानीय संस्थाओं ने यहाँ के नागरिक जीवन की परम्परा को बिलकुल सुरक्षित रखा 
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है, फिर भी इनके क्षेत्र-निर्माण, अधिकार, कर्तव्य एवं विभिन्न समस्याओं पर केन्द्रीय 
सरकार का नियंत्रण निरन्तर बढता ही जा रहा है। इज्ञलेण्ड के साविधानिक 
विकास में डेलीगेटेड लेजिसलेशन” (06029/64 ॥,62789507) तथा ऐडमि- 
निस्ट्र टिव ला! (4077777807'8776 ।,8ए) आदि तत्त्वों के आगमन से केन्द्रीय 
शासकीय विभाग के हाथ में स्थानीय शासन पर नियत्रण करने की दिशा मे ऐसी 
शक्तियाँ आ गयी हैं कि इन संस्थाओं पर नियंत्रण करना उसके लिए एक बिलकुल 
आवश्यक एवं स्थायी तत्त्व बन गया है। श्री एफ० ए० आग (+#', 2 022) ने 
लिखा है-- 

“[,008 प80#प्रा0गराह 87 8ब्ातवे फरत8 एपरए 00 धीश्ा' 
0०ए7) 6660, 870 87.8 77076 667700'800, (90 77 00767787( 8! 
९०0प्४/0768, 6७ए७॥) फ्ी#त06, 9प% 07 768 ४९७०४ (706 (छा, 
468006 एा207008 [07066860 &00 7287800008, 98 76507'80/ए 
छ8७९७॥१ #0एक्ा'त5 रा0-6 00790 ४ए ?08706708 ७7 7४॥7(७ 
4359., 7 १ 

पुनः डॉ० हरमन फाइनर ने भी इस सम्बन्ध में यो कहा है-- 

४“ ५०१६0 +96 80ए6०7०४ 0 7076 ९0०0800प्र8 छछएते 207श8४(€शए 
60070770 87 80 ०ंकों 08777702 096 77687%06पं #7वत परडाप्- 
70708) 2#%7'80६०४७ 67 ४6 4008] &प्रां0700768 96007706 €एशा 
77006 779760 7? ९ 

केन्द्रीय नियंत्रण की इस प्रकार बढ़ती हुईं प्रवृत्ति को भी इच्जलेण्ड के स्थानीय 
शासन की एक विदेषता ही कहा जायगा | 

६. सम्पूर्णा स्थानीय शासन का शहरी ओर देहाती क्षेत्रों के बीच 
विभाजन-- यदि स्थानीय क्षेत्रों की बनावट को ध्यान से देखा जाय तो यह स्पष्ट 
हो जायगा कि इनका विभाजन शहरी ओर देहाती-- दो प्रकार के क्षेत्रों मे कर 
दिया गया है। उदाहरणाथ, जितने भी क्षेत्र हैं उनमें काउण्टी बोरों, म्युनिसिपल 
बोरो, अबन डिस्ट्रिक्ट और अर्बन पेरिश शहरी इलाको के स्थानीय क्षेत्र हैं, जब कि 
ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउण्टी, रूरल डिस्ट्रिक्ट तथा रूरल पेरिश देहाती इलाको-के । 
इस प्रकार शहरों ओर देहाती इलाको के बीच स्पष्ट अन्तर कायम रखा गया है। 
इस प्रकार का अन्तर अथवा भेद अनुचित नहीं माना गया है। स्थानीय शासन 
का इतिहास देखने पर मालूम होता है कि आरम्भ में देहाती ज्षेत्रों से सम्बन्धित 


8 +#*, 4 0०28 &8020ए75&77 (00फएशशशएशर' 7०0 एञाप्राट83, 79 346 
२. 27 ग ऋण छरठातआएपम 700&, 500एशराएारा', + 9. 
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स्थानीय प्राधिकारियों (,02८9) 8&7६0770768) का विकास हुआ, क्योकि प्रारम्भ 
में शहरी जीवन उतना जटिल नही था। लेकिन सन्‌ १६३४ ई० के बाद जब 
शहरी इलाकों का अत्यधिक विकास हुआ तब एक अलग तरीके से शहरी इकाइयो 
का भी निर्माण होता गया | देहात का जीवन सरल था । उसकी समस्याएँ कम 
थी। वहाँ कम सेवाओं की आवश्यकता पड़ती थी, जब कि शहरी इलाकों की 
आवश्यकताएँ, समस्याएँ एवं सेवाएं अपेक्षाकृत अधिक थी | दोनों के खच् में भी 
अन्तर था। अतः एक ही प्रकार के स्थानीय अधिकारियो के द्वारा दोनी का काम 
एक ही स्तर पर संचालित करना अनुपयुक्त, कठिन और अनुचित था| इसीलिए 
दोनो क्षेत्रों की अपनी प्रथक-प्रथक्‌ विशेषताओं के कारण बाध्य होकर इज्जलेण्ड में दो 
प्रकार के क्षेत्रो--शहरी और देहाती-का निर्माण करना पड़ा | जे० एच० वारेन 
ने लिखा है कि इन दो प्रकार के प्रथक्‌ क्षेत्रों को कायम करने के पीछे इस प्रकार 
की भावना काम करती रही कि “शहरी समुदायों को अपनी सुविधाओं के लिए 
खर्च का प्रबन्ध करना चाहिए और जहाँ इन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है या 
कम मात्रा में जरूरत है, जेसा कि देहाती क्षेत्रों में होता है, वहाँ उस क्षेत्र के लिए 
अलग से एक प्रशासन रहना चाहिए, जिसका उत्तरदायित्व अलग हो |?” इसी 
धारणा के आधार पर इज्जञलण्ड में स्थानीय शासन के क्षेत्र शहरी और देहाती-- 
दोनों इलाकों के लिए प्रथक््‌प्रथ# रूप में विभाजित हैं ओर यह स्थिति वहाँ के 
स्थानीय शासन की एक प्रमुख विशेषता के रूप में मोजूद है | 

७. स्थानीय इकाइयों का अश्वृंखलावद्ध या नन-हायरारक्िकल' (०॥- 
ए0'७7"'0॥0988) आधार पर संगठन रहना-- इड्जलेण्ड में स्थानीय शासन 
की इकाइयों श्रृखलाबद्ध (767/970708/) नही | यहाँ *+ा6787"0970७&]' तथा 
“५०7-]76"8700709]! दोनों प्रणालियों का अथ जान लेना आवश्यक है। 
“हायरारकिकल' या हट खलाबद्ध प्रणाली वह है जिसमें शासन की सभी इकाइयाँ नीचे 
से ऊपर तक एक *ंखला या कड़ी ([॥7:) के रूप में सगठित रहें, अर्थात्‌ शासन 
की सबसे निचली इकाई अपने से ऊपर की शासकीय इकाई के अधीन तथा उसके 
प्रति जिम्मेवार रह कर काम करे और पुनः वह इकाई अपने से ऊपर की इकाई के 
नियन्त्रण में काम करें। इसी प्रकार नीचे की इकाइयाँ क्रमशः ऊपर की इकाइयो 
के प्रति जिम्मेवार रहकर उनके नियन्त्रण में काम करती रहे । इस हायरारकिकल' 
प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण फ्रास में मिलता है। वहाँ के स्थानीय शासन 
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की इकाइयाँ इसी प्रणाली पर सगठित हैं। वहाँ के स्थानीय शासन की 
सबसे नीचे की इकाई 'कम्यून! (207777776) ठीक अपने से ऊपर की इकाई 
कण्टोन'! ((/०7007) के प्रति उत्तरदायी है तथा कंण्टोन अपने से ऊपर की इकाई 
एरोण्डिसमें' (&77'07008567007.9), 'एरोण्डिसमें' अपने से ऊपर की इकाई 
“डिपाट्मेण्ट”! (॥000&//770876) तथा 'डिपाटंमेग्ट” अपने से ऊँची और सबसे 
बड़ी इकाई या शासकीय अधिकारी “मिनिस्ट्री ऑफ इण्टीरियर! (8079 0 
476७7707) की अधीनता एवं नियंत्रण में काम करता है। इस प्रकार फ्रान्स में 
स्थानीय शासन की सारी इकाइयोा नीचे से ऊपर तक एक ही “खला में आबद्ध हैं | 
यही 'हायरारकिकल' प्रणाली है। फ्रास के अतिरिक्त प्रशा (?7एर४अं9) तथा 
यूरोप के कई अन्य देशो में भी इसी प्रकार की प्रणाली कायम है। लेकिन, जेसा 
कि नाम से ही स्पष्ट है, 'नन-हायरारकिकल' प्रणाली ठीक इसके विपरीत है। इस 
प्रणाली मे कोई भी इकाई अपने त्षेत्र से ऊपर की किसी मी इकाई के नियंत्रण में 
नहीं रहती है। उन सबका अलग-अलग तोर पर अपना-अपना निजी सम्बन्ध सीधे 
केवल केन्द्रीय सरकार से ही होता है। वे केवल केन्द्र के अधीन रहती तथा आपस 
मे समानता के स्तर पर कायम रहती हैं। इसी प्रकार की 'नन-हायरारकिकल! 
प्रणाली इड्ललेण्ड में पायी जाती है, जो वहाँ के स्थानीय शासन की एक बहुत बड़ी 
विशेषता है। वहाँ स्थानीय शासन की सभी इकाइयॉ--“काउण्टी बोरों, 
पऐडमिनिस्ट्र टिव-काउण्टी', म्युनिसिपल बौरो', अबंन डिस्ट्रिक्ट , 'रूरल डिस्ट्रिक्ट , 
अबंन पेरिश', 'रूरल पेरिश' इत्वादि-- एक-दूसरे के साथ नीचे-ऊपर की एक 
थू'खला (7/7!2) के रूप में सम्बन्धित और संगठित नहीं हैं, वहिक सबो का प्रायः 
स्वतंत्र और समान स्तर का अस्तित्व है ओर वे सभी सीधे संसद (केन्द्रीय सरकार) से 
ही नियंत्रित होती हैं। ऐसा नहीं है कि अबन परिश”, जो शहरी इलाके की 
सबसे नीचे की इकाई है, शहरी इलाके की ही उससे बड़ी इकाई “अबंन डिस्ट्रिक्ट' 
के अधीन हों ओर यह “अबन डिस्ट्रिक्ट' 'म्युनिसिपल बौरो' के, जो कि अबंन 
डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ी शहरी इकाई है, नियंत्रण मे काम करे या स्वयं 'म्युनिसिपल 
बोरों' शहरी क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई 'काउण्टी वोरो! के अधीन हो। जहाँ तक 
पऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी' का प्रश्न है, 'म्युनिसिपल बौरो', “अबेन डिस्ट्रिक्ट' तथा 
“हरल डिस्ट्रिक्ट' को इसी के क्षेत्र के अन्तर्गत और इसी का अंग माना जाता है 
तथा कुछ मामलो में इन तीनो के ऊपर एेडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी' की देख-रेख भी 
रहती है। फिर भी इनके ऊपर 'ऐेडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी का वेसा नियंत्रण नही 
रहता जेसा कि फ्रांस की 'हायरारकिकल' प्रणाली मे एक 'कम्यून' के ऊपर एक 
'केप्टोन' का रहता है। इन तीनो इकाइयों को तो अपना सम्पूर्ण अधिकार और 
शक्तियाँ सीधे संसद (केन्द्रीय सरकार) से ही प्राप्त होती हैं, ठीक उसी तरह जिस 
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तरह कि 'ऐडमिनिस्ट्र टिव काएण्टी? को प्राप्त होती हैं। ये इकाइयाँ मोलिक रूप 
से ससद्‌ के नियंत्रण में ही काम करती है, न कि ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के | 
यद्यपि कुछ खास कामों के सम्पादन के सिलसिले में ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी इनके 
ऊपर अपना निरीक्षण और नियंत्रण रखती है। इसके अतिरिक्त, जहाँ तक इन 
तीनों इकाइयों (म्युनिसिपल बौरों, अबन डिस्ट्रिक्ट तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट) के 
पारस्परिक सम्बन्ध का प्रश्न है-- ये तीनों भी एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में संगठित 
हैं और तीनो का पारस्परिक सम्बन्ध बराबरी का है। इड्जलेण्ड और फ्रांस की 
इन विपरीत प्रणालियों को अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे एक चित्र (/0927877) 
दिया जा रहा है, जिसके आधार पर दोनों देशो की प्रणालियों, विशेषकर, इड्जडुलेण्ड 
की 'नन-हायरारकिकल' प्रणाली को अच्छी तरह समझा जा सकता है-- 


नन-हायरारकिकल हायरारकिकल 
इड्जलेण्ड फ्रास 
पार्लियामेण्ट मिनिस्ट्री आफ इण्टीरियर 
जाग 
| 
ऐडमिनिस्ट्रे टिव काउण्टी बौरो डिपाटमेण्ट 


| | | 
म्युनिसिपल बौरो अबन डिस्ट्रिक्ट रूरल डिस्ट्रिक्ट एरोण्डिसमे 


पेरिशेज केण्टोन 

कम्यून 
ऊपर के इस चित्र में फ्रास और इज्जलेण्ड दोनो देशों के अन्तर्गत स्थानीय 
इकाइयों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। जब फ्रांस-सम्बन्धी चित्र को देखा 
जाता है तो यह जाहिर हो जाता है कि जो श्रृंखला निचली इकाई कम्यून से प्रारंभ 
होती है वह 'केण्टोन!, 'एरोण्डिसमें?, “डिपाटंमेण्ट' इत्यादि को आवश्यक रूप से 
छूती हुईं सबसे ऊ चे शासकीय प्राधिकारी “मिनिस्ट्री ऑफ इण्टीरियर में मिल 
जाती है। यहाँ ऐसा नही है कि कम्यून, जों निचली इकाई है या कण्टोन, जो 
उससे ऊपर की इकाई है या एरोणप्डिसमें या डिपाट्मेण्ट इत्यादि सभी स्वतंत्र रूप 
से “मिनिस्ट्री ऑफ इण्टीरियर' से सम्बन्धित रहे। यही हायरारकिकल प्रणाली 
है। लेकिन जब इज्जञलेण्ड-सम्बन्धी चित्र की ओर दृष्टि डाली जाती है तो एक 
विपरीत स्थिति नजर आती है। यहाँ (इज्धलेण्ड) स्थानीय शासन की सभी इकाइया 
(चाहे पेरिश हो या ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी) चाहे उनकी स्थिति (809/प) 
कुछ भी हो, सीधे पालियामेण्ट से सम्बन्धित हैं ओर उसी के नियन्त्रण में काम 
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करती हैं| उपयुक्त चित्र में प्रत्येक इकाई से जो रेखा निकलती है वह दूसरी किसी 
भी इकाई को नही छूती है, बल्कि सीधे पालियामेण्ट के पास पहुँचती है | कहने का 
तात्यय यह है कि सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और सभी सीधे ससद्‌ से नियंत्रित 
होती हैं। फ्रान्स की भाँति उनमें कोई 'हायरारकी' (॥79'87"009ए ) या आपसी 
श्रृंखला (7/77) नहीं है। यही इड्जलेण्ड की 'नन-हायरारकिकल' ()४०7- 
79767/७/7'0४90&] ) प्रणाली है, जिसे वहाँ के स्थानीय शासन की एक प्रम्मुख विशेषता 
कहा जायगा । एक बात ओर, फ्रास और प्रशा में चूँकि 'हायरारकिकल' प्रणाली 
है, अतः वहाँ की ऊ ची स्थानीय इकाई अपने से नीचे की इकाइयो पर प्रशासकीय 
ओर वित्तीय नियन्त्रण रखती है। लेकिन इज्जलेण्ड में, प्रणाली के भिन्न होने के 
कारण ऐसी बात नहीं पायी जाती | यहाँ सभी इकाइयो के ऊपर संसद्‌ या 
केन्द्रीय सरकार या उसके किसी शासकीय विभाग (जो स्थानीय शासन से सम्बन्धित 
है) का ही प्रशासकीय और वित्तीय नियत्रण रहता है। कुछ अपवादों को छोड़कर, 
केन्द्र और स्थानीय इकाइयो के बीच दूसरी कोई ऐसी सत्ता (7०"॥०१ंक'ए 
&7४0/09) नही है जो केन्द्र के अतिरिक्त इन स्थानीय इकाइयों पर किसी भी 
प्रकार का नियंत्रण रखती हो। जहाँ तक अपवाद का प्रश्न है, उसमें भी केवल 
फऐडमिनिस्ट्रे टिब काउण्टी! का ही नाम लिया जा सकता है, जो कुछ मामलो में 
“आ्युनिसिपल बोरो', “अबन डिस्ट्रिक्ट! और “रूरल डिस्ट्रक्ट' जो कि इसके क्षेत्र के 
अन्तर्गत शामिल रहते हैं, के ऊपर कुछ नियंत्रण रखती है। 

यद्यपि इद्धलेण्ड में नन-हायरारकिकल' प्रणाली है, फिर भी कुछ नमूने 'हाय- 
रारकिकल' प्रणाली के भी मिल जाते हैं, यह तब होता है जब कि ऐडमिनिस्ट्र टिब 
काएण्टी अपने तथाकथित अंगो--'भ्युनिसिपल बोरो?, “अबेन डिस्ट्रिक्ट', 'रूरल 
डिस्ट्रिक्ट' तथा 'परिशों? पर नियंत्रण कायम करती है तथा ये अंग कुछ मामलो में 
उसके अधीन होकर उसकी देखरेख मे काम करते हैं। यह इस प्रकार होता है-- 

(क) अबंन डिस्ट्रिक्ट , 'रूरल डिस्ट्क्ट' और “'पेरिश” के निर्माण करने या 
इनके क्षेत्रों मे किसी प्रकार का परिवत्तन करने या पेरिश कौसिल द्वारा किसी तरह 
का कज लेने के समय “काउण्टी कौसिल की स्वीकृति अनिवाय सानी गयी है (१७ 
6०78९076 ०07 (86 ००0प्रशाज ९०प्रात्री ए 7९तुप्रए९व 7 ०छ७/७व॥7] 088९8 
६0 9709086व4 8०४078 09 छप्र-0व7806 &प907४0608, 62. 
88 फ९९०/०त8 (06 ईण्शानावठता ढाते 80680707 त्6॑र0 प्रा0०७7॥ पैह- 
(0008, "प्र ताहए8 बाप 080७8068 छ7त0 (56 +छाशपर् एा & 
[0870 09 & एथ्णाड ०0०प्राओं,)। ऐसी स्थिति मे ये, इकाइयाँ 'काउण्टी 
कोसिल' (ऐड० काउपण्टी) के अधीन रहती हैं। “एऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी ऊपर 
की ओर ये इकाइयाँ उससे नीचे की इकाइयाँ सालूम होती हैं। इस ग्रकार दोनों 
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(ऐड० काउण्टी और इन इकाइयो के बीच) के बीच एक नीचे-ऊपर की श्रृंखला 
कायम हों जाती है जो हमें 'हायरारकिकल' प्रणाली की याद दिलाती है | 

(ख) उपयक्त बातों के अतिरिक्त, अपने क्षेत्र की इकाइयो--'म्युनिसिपल 
बौरो', अबंन! और 'रूरल डिस्ट्क्दस' या 'परिशो” इत्याद्वि--छारा किये जा 
रहै कई कार्यों [जेसे णह-निर्माण (न्ि०प७72) इत्यादि] के सिलसिले में किसी भी 
प्रकार की चुटि अथवा लापरवाही होने पर काउण्टी कौसिल इन इकाइयों पर उचित 
कारवाई कर सकती है। काउपण्टी कौसिल को इन इकाइयो को अवक्रान्त 
(8770०/56०७) करने का भी अधिकार दिया गया है (४४6 ०0४7(५ ००प्रा।- 
जे 78 ९७790ए6००6९ ६0 8०७६ पा त69िप्री। 04, 07 ॥0 8प6"६७०१७, 
0७७३7 008 &प।077068 70 00७४१ ९७868”) | 

(ग) पुनः काउण्टी कौसिल को बोरों कौसिल के साथ कुछ खास कामो में 
(जैसे, स्मारक-चिहों की सुरक्षा एवं देखभाल करने में) अपना उत्तरदायित्व निभाने 
के लिए समवर्ती अधिकार भी मिले हुए हैं (//॥76 00070ए 00०प्रातो 988 
००४०प्रषा७70 90ए०७8 एप 0067 066] &प्07068 70 ०७७7 
08888, 6 2. 0 06 978867"ए8007 0: &00676 7707पर॥७7/8 ९07 
07770०70ए ज्ञात 700प९7 00प्र/णो8? ) | 

(घ) अन्ततः काउण्टी कौसिल को अपनी अधीनस्थ इकाइयो, जेसे 'म्युनिसिपल 
बौरो', 'अबन! एवं 'रूरल डिस्ट्रिक्ट्स”, पेरिशेज! इत्यादि पर कुछ खास-खास बातो 
में नियन्त्रण और निरीक्षण कायम रखने का भी अधिकार प्रात है (76 ९०४४५ 
७०प्7/णा, 778॥7, 85670868 & 2807678 8प्र06"ए7807 ॥7 (087- 
0प्रौ॥7 ९8&8४७४ 0ए७7 56 8घ70-07व7906 ७#प६॥077088 ? ) | 

ऊपर की बातो को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इड्लेण्ड में 
“नन-हायरारकिकल' प्रणाली वहाँ के स्थानीय शासन की एक प्रमुख विशेषता के 
रूप में पायी जाती है; फिर भी 'हायरारकिकल!? प्रणाली भी बहुत कुछ अंश में वहाँ 
काम करती हुईं नजर आती है, क्योंकि 'ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी” कई मामलो में 
(जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है) अपने अन्दर की कई इकाइयो (जेसे, म्युनिसिपल 
बोरों; अबंन और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स, पेरिश इत्यादि) पर नियन्त्रण रखती है और बहुत 
सी बातों में ये इकाइयाॉँ उसके अधीनस्थ होकर काम करती हैं। इस प्रकार शासन 
के कुछ मामलो में 'ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी! तथा इन इकाइथो के बीच नीचे- 
ऊपर की एक श्रृंखला (-नरी67870४9) या कड़ी बन जाती है। अतः (यद्यपि 
सीमित अथ में ही) इज्जलेण्ड में भी 'हायरारकिकल' प्रणाली के भी कुछ नमूने मिल 
ही जाते हैं, जो वहाँ की उप्र एवं व्यापक रूप में प्रचलित “'नन-हायरारकिकल 
प्रणाली के अपवाद (707508(0४078) कहे जा सकते हैं । 


की 
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८. सेवाओं के सम्पादन में स्थानीय ज्ञेत्रों की बनावट का स्वरूप 
संप्रहात्मक होना (4प्र0पं४88--0०00706९06/008 पक 7&6ए7"8)-- 
इड्धलेण्ड के स्थानीय शासन के सभी क्षेत्र अपने कामों या सेवाओं के सम्पादन में 
सग्रहत्मक रूप ((077790700008 एप 9७४ए7७) रखते हैं। यहाँ 'संग्रहात्मक' 
का अथ जानना जरूरी है। कुछ लोगों की धारणा है यहाँ की स्थानीय इकाइयॉ 
धसग्रहात्मक' इस अथ मे हैं कि ये अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सभी तरह के आवश्यक 
कामोी का सम्पादन किया करती हैं। लेकिन ऐसा कहना थोड़ा भ्रमात्मक होगा ! 
वास्तव में इन इकाइयो को '“संग्रहत्मक' इसलिए कहा जाता है कि ये अपने को 
किसी खास या एक ही तरह के काम को करने तक ही सीमित नही रखती ।* 
अर्थात्‌ ये किसी खास प्रकार का काम नहीं कर अपने क्षेत्रान्तगंत अनेक प्रकार के 
कामों का सम्पादन करती हैं । 

यहाँ यदि हम इन स्थानीय क्षेत्रों या सस्थाओं की तुलना अस्थायी या तदर्थ 
संस्थाओं (44 ॥02८ 900॥68) से करें तो संग्रहात्मक' का अर्थ और अधिक 
स्पष्ट हो सकता है। अस्थायी संस्था (44८ ४0८ 9009) उसे कहते हैं जो किसी 
खास काम के सम्पादन के लिए बनायी जाती है और जब बह काम या उद्देश्य पूरा 
हो जाता है, इस अस्थायी संस्था को विघटित कर दिया जाता है। यह अस्थायी 
सस्था खासकर किसी एक ही काम को पूरा करने के लिए निर्मित होती है और 
उसी के पूरा हो जाने पर इसे समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार की अस्थायी 
सस्था एक ही साथ कई प्रकार के कामो या उद्देश्यों की धूत्ति नहीं कर सकठी । 
अठारहवी और उन्नीसवी शताब्दी के इज्ञलेण्ड के अधिकाश हिस्सों में स्थानीय 
संस्थाओं का रूप एवं ढाँचा इसी प्रकार का था; अर्थात्‌ स्थानीय संस्थाओ या क्षेत्रों 
का रूप स्थायी नहीं था, बल्कि ये स्थानीय संस्थाएँ अस्थायी संस्था (44 ॥0८ 
४०005) के रूप मे ही काम करती थी। उठद्यहरणाथ, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से 
सम्बन्धित कामों को पूरा करने के लिए अलग-अलग अस्थायी संरथाओं का निर्माण 
किया गया था। सस्कूल-बोड”, 'गार्जियन-बो्ड” आदि इसी तरह की अस्थायी 
संस्थाएँ थी। लेकिन सन्‌ १८३५ से श्यषऋ४ ईं० तक इन्हीं अस्थायी 
संस्थाओं के कारण कई तरह की गड़बड़ी चलती रही और सेवाओं के सम्पादन में 
अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती रही । परिणामतः स्थानीय क्षेत्रों के पुनर्गंझन की 
आवश्यकता महसूस की गयी और सन्‌ १६३० ई० के बाद इन सभी अस्थायी 
सस्थाओ को विनष्ट कर सभी स्थानीय क्षेत्रों का निर्माण एवं संगठन संग्रहत्मक' 

१ “छ्ाशाई 7,06व४ 2&परा१00085, 8ए७॥ 007 0 ६98 88708 00फ्र27055 
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आधार पर किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अस्थायी संस्था (4 ४0८ 
0005) के रूप में कोई स्थानीय क्षेत्र, जहाँ केवल एक खास प्रकार के काम तक ही 
अपने को सीमित करता था; वहाँ जब इसका रूप संग्रहात्मक कर दिया गया तब 
यह क्षेत्र किसी खास काम तक ही अपने को सीमित न रखकर अपने क्षेत्र के भीतर 
अनेक प्रकार के कामों को करने लगा | अर्थात्‌ अब संग्रह्त्मक स्वरूप पा लेने 
के बाद कोई भी स्थानीय क्षेत्र अपना समय केवल एक ही प्रकार की सेवा करने में 
नहीं लगाकर बहुत-सी उपयुक्त सेवाओं का सम्पादन करने में लगाने लगा ।* यहाँ 
एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सग्महात्मक स्वरूप को प्राप्त कर लेने 
के बाद सभी स्थानीय क्षेत्र अपने अन्तगंत सेवाओं का सम्पादन स्थायी रूप में 
करते हैं, न कि अस्थायी संस्थाओं (44 802 000॥68) की माँति अस्थायी 
रूप में | 

इस प्रकार इज्जलेण्ड में समी स्थानीय इकाइयो का संगठन इस संअहात्मक 
आधार पर कर दिया गया है। इसे वहाँ के स्थानीय शासन की एक विशेषता ही 
कहा जायगा | इस तरह के संग्रह्मत्मक रूप से कई प्रकार के लाभ भी हैं। सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि इस प्रणाली के अन्तगंत समूच्ची शासन-बव्यवस्था पर एक ही साथ 
बहुत आसानी से नियत्नण रखना सम्मव हो पाता है। जे० एच० वारेन ने 
लिखा है कि ऐसी पद्धति में “पूरा संगठन एकात्मक नियंत्रण के अन्तर्गत काम करता 
है। यह जनता के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञों को अधिक निकटतम सम्पक में 
लाती है। इस पद्धति में स्थानीय जनता स्थानीय कार्यों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से 
उत्तदायी रहती है। अतः यह नौकरशाही दृष्टिकोण ओर आदत के 
विकास को बहुत अच्छी तरह रोक पाती है|”? इस संग्रहात्मक रूप 
के अन्तर्गत जो नियंत्रण होता है उसमें पूरा लोच (/7]980009) होता है और 
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उसमें समयानुकूल परिवत्तेन आसानी से हो जाता है। दूसरा, चूँकि कामो का 
सम्पादन संग्रहात्मक तरीके से होता है, इसलिए उसमें कामो या सेवाओ का केन्द्री- 
करण हुआ रहता है। परिणामतः कामों को पूरा करने तथा सेवाओं के संचालन 
में कम खचे, परन्तु (/70070779) अधिक लाम होता है। तीसरा, चूँकि इस 
सअहात्मक तरीके से स्थानीय इकाइयाँ नागरिकों की सेवा अपने विभिन्न प्रकार के 
कामों के द्वारा करती हैं, इसलिए इनके प्रति नागरिको की श्रद्धा और इनमें उनकी 
दिलचस्पी बराबर बनी रहती है। इस प्रकार अन्त में यही कहा जायंगा कि 
स्थानीय शासन को इस पद्धति से हानि नही, बल्कि हर हालत में कुछ-न-कुछ 
लाभ एवं आय ही हुआ करती है। जे० एच० वारेन ने लिखा है कि “इस सगठन 
में सबसे उच्च श्रेणी का लोच, साधन, मितव्ययिता तथा जनता की आवश्यकता के 
अनुरूप काये करने की क्षमता है और ये प्रधानतया इसलिए उत्न्न होते हैं कि इस 
सगठन में कई प्रकार के कार्य केन्द्रीमूत होकर एकात्मक स्थानीय नियन्रण के अन्तर्गत 
रहते हैं। यह एकात्मक नियंत्रण इसकी विशेषता है, जो इज्जलेण्ड के स्थानीय 
शासन के प्रशासन का सबसे अधिक विकसित रूप है |??* 

९, विकेन्द्रीकरण ([060९7(7७.89507) के सिद्धान्त पर आधारित--- 
इड्टलेण्ड में स्थानीय शासन की एक और विशेषता यह भी है कि यहाँ की स्थानीय 
इकाइयाँ विकेन्द्रीकरण (706067078॥8907070) के सिद्धान्त पर आधारित हैं, 
जब कि यूरोप के अन्य देशों की स्थानीय इकाइयाँ डिकन्सेण्ट्रशन (/96007- 
०७४४७४707) के सिद्धान्त पर आधारित मानी जाती हैं।'* बिकेन्द्रीकरण का 
तात्ययं उस पद्धति से है जिसमें एक केन्द्रीय सरकार होती है और इसके अतिरिक्त 
उसके अन्तर्गत शासन की कई दूसरी इकाइयाँ भी होती हैं, जिनका विकास प्रायः 
स्वतंत्र रूप मे हुआ होता है तथा जिन्हे अपने स्वतत्र अस्तित्व कों कायम रखने एवं 
एक निश्चित दायरे के अन्तर्गत स्वतत्नतापू्वंक अपने कामो को सम्पादित करने का 
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समुचित कानूनी अधिकार प्राप्त रहता है। इस व्यवस्था में केन्द्र तो प्रायः सर्वोच्च 
होता ही है, फिर भी इसकी ओर से अधीनस्थ इकाइयो को भी कुछ कासो को पूरा 
करने के सम्बन्ध में कानून के जरिये कुछ निश्चित स्वतन्त्रता एवं उत्तरदायित्व दिया 
गया रहता है। इकाइयो की स्वतन्त्रता के इस निश्चित दायरे में केन्द्र की और 
से बार-बार अथवा अनावश्यक हस्तक्षेप नही हुआ करता। दूसरे शब्दों में, केन्द्र 
की ओर से इकाइयो को अपने कानूनी क्षेत्र के भीतर काम करने की पूरी छूट रहती 
है ।- लेकिन डिकन्‍्सेण्ट्रशन (706007067079707) की प्रणाली ठीक इसके 
विपरीत पायी जाती है। इसके अन्तर्गत शासन की इकाइयॉ कई-एक तो पायी 
जाती हैं, लेकिन न तो उनका अपना निजी अस्तित्व होता है और न उन्हे कानून 
द्वारा प्रदतत एक निश्चित दायरे के भीतर स्वतन्त्रतापूवक अपने कामों को करने का 
अधिकार ही प्राप्त रता है। ऐसी प्रणाली में स्थानीय इकाइयाँ केन्द्रीय सरकार के 
एजेण्ट के रूप में काम करती हैं । इस तरह की प्रणाली फ्रांस, जमनी आदि यूरोपीय 
देशों में पायी जाती है, क्योंकि इन देशों की स्थानीय इकाइयाँ कुछ निश्चित 
सामलो में केन्द्र से स्वतन्त्र होकर काय करने का अधिकार नहीं रखती । 
उनके सभी कार्यों पर केन्द्र का पूरा दबाव रहता है। शिक्षा, सड़के, 
सुरक्षा इत्यादि प्रमुख विषयों से सम्बन्धित इनके कामों के ऊपर तो 
और भी अधिक दबाव और नियंत्रण रहता है। लेकिन इज्जलेण्ड में 
ऐसी बात नही है। वहाँ तो विकेन्द्रीकरण की प्रणाली (जिसकी चर्चा ऊपर 
गयी है) अपनायी गयी है; जिसके अन्तर्गत सभी स्थानीय इकाइयाँ एक 
कानूनी दायरे के भीतर स्वतन्त्रतापूवंक, अपने इच्छानुसार काय करने का अधिकार 
रखती हैं। यह बात सेकेण्ड रिपो८ ऑफ दि लोकल गवनसेण्ट मंनपावर कमिटी 
(860०0०7वे छि०ए०0% ०७ 6 4008) (०एशशााढा औक700फ67/ 
(।0007)7506७) नामक एक सरकारी रिपोट में इस तरह व्यक्त की गयी है- 
“गुफ& मिश्ठाहड। 888४परा7ए॥70४ 78 480 06 4008॥ #&पर2077068 
8708 768907290]6 000768 00779०७४४ $0 680087ए86 शा 09७7 
477000708, #४॥)व फर्क परी6ए €<००णं३७ 67 76879078707॥- 
$68 77 ए0शंए 0ए7 7200... इस प्रकार ड्लेण्ड की स्थानीय इकाइयॉ 
बहुत अंशों में केन्द्रीय नियंत्रण से स्वतंत्र समझी जाती हैं। इनकी स्वतंत्रता कई 
बातों में देखने को मिलती है। स्वध्रथम तो यही कहा जायगा कि सभी स्थानीय 
इकाइयाँ साधारणतः दूसरी सभी इकाइयो से स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, ये 
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विशेषताएँ ११३ 


इकाइयॉ अपनी समितियों के गठन, आमदनी ओर खच के साधनों, घरेलू अर्थात्‌ 
आन्तरिक मामलो इल्यादि के सम्बन्ध मे एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं तथा एक कानूनी 
चहारदीवारी के अन्दर केन्द्रीय सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप से भी पूरा स्वतंत्र 
होकर अपना कार्य सम्पादन करती हैं। लेकिन इस तरह की स्वतंत्रता फ्रान्स में 
नही पायी जाती है; क्योकि, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वहाँ डिकन्सेण्ट्र शन 
या केन्द्रीकरण की पद्धति पर काम होता है (776 708४ ईप्र/त8॥06४४७) 
658670%] 46&(प्रा 8 ० 06 #7७४७४॥ 898७7 ॥8 7.8 0९7०४7888- 
(407,) | प्रो० झुनरो के मतानुसार फ्रास को अति केन्द्रीकरण का उत्तम नमूना कहा 
जायेगा ।* लेकिन इज्जञलेण्ड, अमेरिका और बहुत अशो में मारत में मी विकेन्द्री- 
करण के सिद्धान्त को अपना कर स्थानीय शासन की इकाइयों को एक उन्सुक्त 
ओर स्वतंत्र वातावरण मे काम करने का मौका दिया गया है।* 

१० स्थानीय इकाइयों के बीच एकऋरूपता (7797/077009) का अभाव 
-- इज्जलेण्ड की स्थानीय इकाइयों में उस सीमा तक एकरूपता ([7070 77777 प) 
नही पायी जाती जितनी कि फ्रास या यूरोप के अन्य देशों की स्थानीय इकाइयों 
में पायी जाती है। इसका प्रधान कारण यह है कि इड्डलेण्ड में विकेन्द्रीकरण का 
सिद्धांत अपनाया गया है, जब कि अन्य यूरोपीय देशो मे केन्द्रीकरण का। जहाँ 
पर केन्द्रीकरण होता है वहाँ की स्थानीय इकाइयों मे स्वाभाविक और आवश्यक 
रूप से एकरूपता पायी जाती है। उदाहरण के लिए, फ्रास के कम्यून्स! 
((००घ४777768) को लिया जा सकता है। दो 'कम्यून्स' के आकार (9728) में भले 
ही अन्तर हो, लेकिन जहाँ तक उनकी समितियों के आन्तरिक गठन, अधिकारों एवं 
कततेब्यों का प्रश्न है, दोनों में एकरूपता पायी जाती है। इसके विपरीत यदि 
इज्धलेण्ड के दोनो “डिस्ट्रिकद्म!--“अबंन!ः और '“रूरला--की समितियों को देखा 
जाय तो दोनों के गठन; अधिकार एवं कत्तव्यों में कोई समानता या एकरूपता 
नही नजर आयेगी | इस प्रकार इद्धलेण्ड की स्थानीय इकाइयों में एकरूपता के 
अभाष को भी वहाँ के स्थानीय शासन की एक विशेषता कहा जायेगा | 

११. स्थानीय इकाइयण्गें का एक उद्देश्यीय या एकहरा व्यक्तित्व-- 
अन्ततः यह कहा जा सकता है कि इज्जलेण्ड के स्थानीय शासन की इकाइयों का 
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एकहरा व्यक्तित्व होता है, अर्थात्‌ वे एक प्रकार के ही उद्दे श्य की पूर्त्ति करती हैं और वह 
उद्देश्य है अपने-अपने स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा जनता 
की सेवा करना । उनका अस्तित्व केवल इसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
कायम है। इसके विपरीत यूरोप के अधिकाश देशों की स्थानीय इकाइयो का 
व्यक्तित्व दोहरा होता है तथा उनके उद्द श्य भी दो तरह के होते हैं। इन देशो में 
स्थानीय इकाइयाँ दो तरह का काम करती हैं-- एक; अपने क्षेत्र सम्बन्धी स्थानीय 
कामो का सम्पादन करना और दूसरा, केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम 
करना, और जहाँ तक इन दोनों प्रकार के कामों मे प्रधानता का प्रश्न है, 
इकाइयाँ, केन्द्रीकरण की पद्धति के अन्तर्गत काय करने के कारण, स्थानीय कामों 
की द्खभाल की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करने को 
अधिक महत्त्व प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ फ्रास की शासन-व्यवस्था 
को लिया जा सकता है। यहाँ ४डिपाट्मेण्ट” ओर “कम्यून' दोनों स्थानीय इका- 
इयों का दोहरा उद्द श्य और दोहरा काम होता है। दूसरे शब्दो में, डिपाटमेण्ट! 
का 'प्रीफेक्ट”' ओर 'कम्यून' का 'मेयर'-- दोनों का दोहरा व्यक्तित्व (प्र 9९- 
8079]7079) होता है। वे दो हैसियत से काम करते हैं-- एक केन्द्रीय सरकार 
के एजेण्ट के रूप में और दूसरा स्थानीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में | इसमे 
पहले रूप की ही प्रधानता रहती है अर्थात्‌ ये पदाधिकारी स्थानीय कामों की देख- 
भाल की अपेक्षा, केन्द्रीय सरकार के कानूनों को लागू करने, उसके न्याय-सम्बन्धी 
कामों में हाथ बेंटा कर उसे सहायता करने तथा कर (785) बगेरह वसूल करने मे 
(केन्द्रीय सरकार के) एक एजेण्ट या अभिकर्त्ता के रूप में अधिक महत्त्वपूर्ण काम 
करते हैं। लेकिन इज्चलेण्ड की स्थानीय इकाइयों के साथ ऐसी बात नही है | 
उनके लिए यह कोई अनिवार्य या आवश्यक नहीं है कि वे सदा केन्द्रीय सरकार के 
प्रतिनिधि के रूप मे काम करें। साथ ही, यहाँ के पदाधिकारियों का फ्रास के 
प्रीफेक्ट” और 'मेयर” की भॉति दोहरा व्यक्तित्व भी नही है। दूसरे शब्दों में,.इच्लेण्ड 
की स्थानीय इकाइयो (अर्थात्‌ स्थानीय प्राधिकारियों) का व्यक्तित एकहरा या एक 
उद्द श्यीय है। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए कि 
स्थानीय इकाइयाँ आवश्यक रूप से केन्द्रीय मरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम 
नहीं करती, इसलिए इसका यह अर्थ नही निकालना चाहिए कि यहाँ के केन्द्रीय 
और स्थानीय शासन की इकाइयो के बीच कोई सम्बन्ध ही नहीं है। ऐसा सोचना 
या निष्कर्ष निकालना भ्रमात्मक है। इक्ललेण्ड में प्रजातंत्र की प्रणाली बड़े उत्तम ढंग 
से काम करती है | यहाँ केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण दोनों का अपूर्ब सामब्जस्य है | 
यहाँ केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय शासन की इकाइथॉ--सभी एक सहयोगात्मक 
तरीके से प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्र के विकास के हित में काम करती हैं| 


स्थानीय इकाइयों के कार्ये 0 
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इद्लेण्ड के स्थानीय शासन को अत्यधिक प्रगतिशील और ग्रजातान्त्रिक समझा 
जाता है। वहाँ के स्थानीय शासन की इकाइयाँ अन्य देशों की तुलना में नागरिकों 
को अधिक सेवाएं प्रदान करती हैं। वहाँ की जनस झूया का शायद ही ऐसा कोई 
भाग होगा जो इन इकाइयो द्वारा घर-घर पहुँचायी जाने वाली सेवाओ से लाम न 
उठाता हो । अतः इच्जलेण्ड में यह बात बड़े गव॑ के साथ कही जाती है कि वहाँ 
की स्थानीय सरकार “नागरिकों के जन्मकाल से लेकर मरणकाल तक की सभी 
आवश्यक सेवाओं और कामों का सम्पादन करती है। इस सम्बन्ध में जे० एच० 
वारेन ने ठीक ही लिखा है कि “7०/७ 78 70 8606005 ०07 ९ 00077- 
प्राा।ए छाए 7 6088 706 8श"ए७ 70 8076 जश०३ए, ४0 8076 
8600078 0०६ 96 0०शाप्रयोज ४ ख्ाय्रश'8 00777प707७ए, 
77070 (6 ०७:४०]९ ६0 ४86 279४०.” कहने का तात्यय यह कि इश्ललेण्ड 
के स्थानीय शासन की इकाइयों द्वारा की जाने वाली सेवाओं का दायरा (१9702) 
बहुत व्यापक है|” वे मानव-जीवन के प्रत्येक पहलू से किसी न किसी रूप में 
सम्बन्धित हैं। लेकिन, स्थानीय शासन के कार्यों का दायरा (४७726) कितना 
विस्तृत है, इस बात का अन्दाजा तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक 
कि इसके द्वारा की गयी सेवाओं का एक सक्षिप्त विवरण नहीं प्रस्तुत किया जाय | 
यह विवरण इस प्रकार है-- 

एक नागरिक की सेवा स्थानीय इकाइयाॉ उसके जन्म के पहले से ही प्रारम्भ 
कर देती हैं। जन्म के पूर्व जब कि बच्चा गर्भावस्‍था में रहता है, माताओं की सेवा 
मातृ-सेवा और शि--त्ह यनेबा (/६९:४ए 874 (फ6 फ़९५॥० 
867"०706) विभाग के द्वारा होती है| बच्चे के जन्म के बाद माता और बच्चे दोनो 
की पूरी हिफाजत इसी विभाग की देख-रेख मे होती है। जन्म के बाद दो साल 
तक कई स्वास्थ्य-केन्द्रो द्वारा मातृ-सेवा एवं शिशु-कल्याण-सेवा-विभाग के सरक्षण 


१ “पु्न6 इछ७एशए68 एछ70शठंह्त एफ 0667 कपञा0768 शाह ए्रधारत व 
एसीक्षाइटाॉ6', बाते 878 00706760 जाए धातगा0४ 8एटएए 88०९९ ए ॥6  #6फ 
00067 & एप्रटी) प्रातः एथ298 ० 807एफए 87 406 527ए७0ए28 80८20 
599 ६98 (07/वो (0प्रछाएगरला 57 09 6 ग्रत/078 ०20700/7078 ?! 

+4 00वफ््ट 73.00०७7, 60ए7:शशहार', 2, 50. 
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में बच्चे का लालन-पालन होता रहता है, ओर कुछ न कुछ मदद मिलती रहती है। 
बच्चे का तीसरा साल पूरा होते-होते उसे शिक्षा-सेवा-विभाग के अधीन खोले गये 
नसरी स्कूलों में भेज दिया जाता है और वह पॉच साल की अवस्था तक ऐसे स्कूलो 
मे शिक्षा पाता रहता है। पॉच वष के बाद पुनः उसे स्थानीय इकाइयों द्वारा 
संचालित एव प्रबन्धित अन्य स्कूलों में मेज दिया जाता है। ऐसी ८ +६० 

मे वह करीब १७-१८ वष की उम्र तक किसी न किसी प्रकार की माध्यमिक शिक्षा 
प्राप करता रहता है। शिक्षा ग्राप्त करने की इस अवधि में स्थानीय सरकार द्वारा 
केवल बच्चे की शिक्षा पर ही ध्यान नही दिया जाता, बल्कि उसके व्यक्तित्व के अन्य 
पहलुओ को भी पूरी तरह विकसित होने का अवसर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, 
इस अवधि में आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा-सेवा-विभाग द्वारा बच्चे को कपड़े और 
जूते आदि भी दिये जाते हैं। उसे दोनों शाम भोजन भी मिलता है तथा उसकी 
चिकित्सा का भी प्रबन्ध होता है। बच्चो के मानसिक विकास पर पूरा ध्यान 
दिया जाता है। उन्हे स्कूल में व्यायामशाला, खेल-कूद तथा मनोरंजन की अन्य 
सारी सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय इकाइयॉँ जन-साधारण 
के लिए खुले मेंदान, पाक तथा मनोरंजन के अन्य स्थानों का भी प्रबन्ध करती है। 
पढ़-लिख लेने के बाद स्थानीय इकाइयॉ नागरिको को जीविकोपाजन का भी 
अवसर प्रदान करती हैं। उन्हे नोकरी देने की व्यवस्था करती हैं। कहने का 
तात्ययं यह है कि स्थानीय सरकार एक नागरिक की सेवा उसके जन्म के पूर्व से 
लेकर उसके जीवन के अन्त तक करती रहती है | जीवन को सुखी तथा सम्पन्न बनाने 
के लिए जितने साधन उपलब्ध होने चाहिए सभी को एकत्र करने का प्रयत्न इन 
संस्थाओं द्वारा होता है| वारेन ने लिखा है कि इद्शलेण्ड के नागरिको को स्थानीय 
शासन द्वारा की गयी भले ही कोई दूसरी सेवा प्राप्त नही हो, फिर भी इतना 
तो निश्चित है कि कसम से कसम एक सेवा उन्हे अवश्य ही ग्राप्त होगी और वह है 
पाखाने की सफाई (86७०7/७४2०) और जल-पूर्ति। नागरिकों को आवास-स्थान 
देना तथा उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की रक्षा के 
लिए. चिकित्सालयों का इन्तजाम, आवागमन के लिए सड़कों का प्रबन्ध, शहर की 
ग़न्दगी को नष्ट करना इत्यादि प्रसुख कार्य स्थानीय संस्थाओ द्वारा बड़ी झुस्तेदी के 
साथ सम्पन्न किये जाते हैं। पाक, व्यायामशाला आदि मनोरंजन के साधनों के 
अतिरिक्त पुस्तकालयों, अजायबघर, आ5-गेलरी इत्यादि का भी प्रबन्ध इनकी ओर से 
किया जाता है। यहाँ तक कि जेसा कि वारेन ने लिखा है--“जब नागरिक छुट्टी 
बिताने के लिए समुद्र के किनारे जाता है, नगरपालिका उसके मनोविनोंद के लिए 
इतने विभिन्न प्रकारों से प्रबन्ध करती है जिनकी गिनती करना मुश्किल है ।? 
स्थानीय सरकार द्वारा समाज-कल्याण के भी विभिन्न काय सम्पादित किये जाते हैं। 


स्थानीय इकाइयों के काय ११७ 


उदाहरणाथं, अंधे, बहरे, लूले-लेंगडे, गूं गे, अनाथो इत्यादि को विशेष सहायता 
और विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती है। कहने का तात्यय यह है कि नागरिकों 
के जीवन से सम्बन्धित कोई भी ऐसा पहलू नहीं होता जिससे सम्बन्धित सेवाएँ 
स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान नही की जाती हो। अन्ततः जेसा कि वारेन ने 
लिखा है, “ज्यो-ज्यों एक साधारण नागरिक अपने बुढ़ापे की ओर अग्मसर होता है, 
बीमारी और अभाव के कारण; फिर एक वार उसे स्थानीय शासन की विभिन्न 
कल्याण-सेवाओं की जरूरत हो सकती है; ओर ऐसा हो या नही, वह चाहे युवा- 
वस्था में मरे या बुढापे में मरे, लेकिन इस वात की सम्भावना तो अवश्य ही बहुत 
अधिक रहेगी कि उसे नगरपालिका के कब्गाह मे ही गाड़ा जायगा या नमग्पालिका 
के श्मशान में दफनाया जायगा।” तात्पय यह कि नागरिकों के जीवन से सम्बन्धित 
अन्तिम क्रिया, अर्थात्‌ अन्तिम सेवा भी स्थानीय शासन द्वारा प्रवन्धित किसी कब्र- 
गाह या श्मशान-घाट में ही होती है | इन्ही बातों को देखकर यह कह दिया जाता 
है कि इड्धलेण्ड में स्थानीय सस्थाएँ एक नागरिक की सेवा उसके जन्मकाल से 
लेकर मरणकाल तक करती है। 

इन कामो के अतिरिक्त लड़ाई के जमाने में स्थानीय इकाइयो की सेवाएँ सराहनीय 
रही हैं। इनके द्वारा किये गये कामो का वर्णन वारेन ने बड़े सुन्दर ढंग से किया है। 
उन्ही के शब्दों मे, “लड़ाई के जमाने में; स्थानीय प्राधिकारी ने, कल्पनातीत वठि- 
नाइयो की स्थिति रहने पर भी, अपने करीब-करीब सभी कामों को पू्वंवत्‌ अलाते 
हुए, नागरिकों के लिए जो कुछ किया है उसे बहुत बड़े पेमाने पर और उत्तम ढंग 
से किया। कोई भी संगठन जिसमें साधन, अनुरूपता तथा प्रवन्ध करने की अद्भुत 
शक्ति की कमी रहती, इतने बढ़िया ढंग से इस काम को नही निभा सकता | ध्सने 
हवाई-हमले से हिफाजत के लिए करीब-करीब प्रत्येक घर मे आश्रय-स्थान बनवाया 
तथा सभी प्रमुख मार्गों पर आम जनता के लिए आश्रय-स्थान बनवाया, इसने 
हवाई-हमले से हिफाजत के लिए विभिन्न प्रकार की अनोखी-अनोखी सेवाओं का 
संगठन किया और इन सेवाओं तथा फायर-गाड्ड के लिए करीब-करीव पूरी असेनिक 
जनसंख्या पर कर लगाया और उन्हे इन कामों के लिए पूरी तरह शिक्षित किया 4 
जिन शहरों पर बस गिराये गये थे उनकी आबादी को वहाँ से बचाया और बेघर- 
वार के लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान कर उनका सामाजिक जीवन कायम 
रखा। उनके क्षतिग्रस्त घरो की मरम्मत की; जनोपयोगी सेवाओ को फिर से चालू 
किया तथा उन्हे कायम रखा। इसने बड़े-बड़े शहरों को खाली कराने का काम 
अपने हाथ में लिया तथा वहाँ के निवासियों को दूर-दूर के ज्ेत्रो में ले जाकर 
पहुँचाया। ये तथा इनके साथ-साथ जो बहुत-सी सहायक सेवाएँ, थी उनमे इसकी 
महत्त्वपूर्ण कामयावी रही। साथ ही; हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसने 


श्श्द इज्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


सामूहिक भोजन-भण्डार खोले, विपत्तिग्रस्त लोगों को बचाने के कार्य किये। युद्ध के 
समय मे दिये गये रुपयो के द्वारा हजारों एकड़ भूमि की खेती की व्यवस्था की और 
कुछ क्षेत्रों में, उस इलाके के सभी मकानों को अपने नियन्त्रण में कर लिया ताकि 
खाली मकानों और कोंठरियों को युद्ध के काम के लिए आये हुए कारयकर्त्ताओं के 
लिए सुरक्षित रखा जा सके और इस प्रकार युद्ध के काम के लिए खोले गये 
व्यवसायों की मदद की, लड़ाई के जमाने में और भी बहुत से काम थे; जिनके लिए 
स्थानीय प्राधिकारी स्वय जिम्मेवार नही था, किन्तु उसकी अनुमति से, इनके पदाधिकारी, 
युद्ध के पहले जिसकी योजना बनाते थे (स्थानीय क्षेत्र के आधार पर), युद्ध छिड़ 
जाने पर उसे कायम रखा और जब तक वे लोग कर सके, इसका पथ-प्रदशन करते 
रहे | उदाहरण के लिए, भोजन और जलावन की रेशनिग तथा नेशनल रजिस्ट्रेशन 
की प्रणाली (8780७ ०0 ७४078) 0०287808007) ।? ' 

ऊपर के इन कार्यों के आधार पर यह सही-सही अन्दाज लम्नया जा सकता 
है कि इद्चलेण्ड की स्थानीय सरकार कितने विभिन्न प्रकाग और विभिन्न स्वरूप 
((४४/७०४७०) की सेवाओं का सम्पादन करती है| वस्तुतः इसके द्वारा सम्पादित 
कार्यों और सेवाओं का दायरा (58720) अत्यन्त व्यापक है।* राष्ट्रीय महत्त्व के 
बहुत से काम इसके दायरे मे सम्मिलित हैं; जेसे-स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली इत्यादि 
से सम्बन्धित सेवाएँ | इसके कामों का दायरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 

लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर अन्य देशों की तुलना में 
इड्नलेण्ड के स्थानीय शासन की इकाइयों के कार्यो में इस प्रकार की वृद्धि किन- 
किन कारणों से हुईं है। यहाँ इन कारणों पर विचार कर लेना अनिवाये है। ये 
क्रारण निम्नलिखित हैं--- 

सर्वप्रथम यहाँ यह जान लेना अनिवाय है कि स्थानीय इकाइयों के अधिकांश 
कामों एवं सेवाओं की उत्पत्ति उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्मिक भाग में औद्योगिक 
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साथ ही, इसका हिल्दी अनुवाद भी देखें | 
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स्थानीय इकाइयों के कार्य ११६ 


क्रान्ति के फलस्वरूप हुईं है।' अतः अधिकांश सेवाओ को अपेक्षातर नवीन ही कहा 
जायगा। इसके पहले भी स्थानीय शासन द्वारा कई स्थानीय कामों का सम्पादन 
किया जाता था, जेसे--बाजार का प्रबन्ध तथा जल-वितरण ((७7778॥8 70 
४७४७० 5प्र070!ए) सम्बन्धी काम। इन कामों के अतिरिक्त कोई खास प्रमुख 
काम स्थानीय सरकार द्वारा नही किये जाते थे । वस्तुतः विभिन्न कामो का प्रारम्भ 
तथा इस दिशा में अबाध प्रगति औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ ही हुईं है। वारेन ने 
ठीक ही लिखा है कि साधारण रूप से औद्योगिक क्रान्ति ने ही नयी सेवाओं का जन्म 
दिया ताकि नये मशीन युग द्वारा लाये गये रहन-सहन के तरीकों की आवश्यकताओ 
की पूर्ति की जा सके ।?* 
ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप एक नये प्रकार के औद्योगिक समाज का 
आविर्भाव हुआ। उत्पादन बडे पेमाने पर होने लगा और उसमें अत्यधिक प्रतियो- 
गिता (००7770070707) नजर आने लगी | ऐसे समाज में कुछ ऐसी आवश्यक- 
ताओ ओर सेवाओं का जन्म हुआ जिनकी पूर्ति एवं सम्पादन राज्य द्वारा आवश्यक 
समझा जाने लगा | ऐसी सेवाओ में नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने, नाप- 
तोल के सही एवं उपयुक्त तरीके को लागू करने, सामाजिक जीवन में होने वाली 
बुराइयों (?प्रं०0 एष्ाा89706) को रोकने इत्यादि के नाम लिये जा सकते हैं| 
वारेन ने इन्हें सुरक्षात्मक सेवाओं (/?7704600ए७ 5०"ए70९४) का नाम दिया है। 
इन सभी सेवाओ का राज्य द्वारा संचालित और सम्पन्न होना आवश्यक समझा 
गया। लेकिन, इन सेवाओ के तत्काल सम्पादन के लिए राज्य के पास कोई 
प्रशासन-यंत्र (#व7रागांड7ए७ ०४०777००"ए) नहीं था | अतः यह 
स्वाभाविक था कि राज्य द्वारा की जाने वाली इन सेवाओं के संचालन का भार 
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१२० इड्धलेण्ड में स्थानीय शामन 


स्थानीय प्राधिकारियों पर ही पडे और ऐसा ही हुआ भी |” 

औद्योगिक व्यवस्था के फलस्वरूप पहले की अपेच्ला बडे-बडे शहरों का विकास 
हुआ। शहरी जीवन को रहने लायक बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया कि 
कुछ सामाजिक आवश्कताओ की पूर्त्ति अनिवाय रूप से की जाय |* उदाहरणाथ्थ, 
आबादी घनी होने के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक समस्याएँ आ खडी हुई ओर 
एक सामाजिक तथा सामूहिक पेसाने पर स्वास्थ्य-सेवा का होना अत्यावश्यक 
समक्ता जाने लगा। इसके अतिरिक्त शहरी जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए 
रोशनी का प्रबन्ध, नाले, गलियों, पाखाने, भू-गमभ-मल-नाली व्यवस्था इत्यादि के 
प्रबन्ध की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इन सेवाओं का सम्पादन अनि- 
वाय हो गया। साथ ही, उत्पादन के उत्तरोत्तर विकास के लिए अच्छी सड़को, 
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स्थानीय इकाइयों के काय श्२्‌श्‌ 


यातायात, तेज चलने वाले नये साधनों की व्यवस्था, गेस का प्रबन्ध, जल-पूत्ति तथा 
अन्य कई सेवाओं का एक न्यूनतम स्तर कायम होना बिलकुल अनिवाय मालूम 
होने लगा । नागरिकों की आवश्यकताएँ दिनो-दिन बढ़ने लगी और चारो ओर 
से उनकी पूत्ति की मॉग होने लगी। केन्द्रीय सरकार इन सारी सेवाओं को प्रदान 
करने में अपने ही काय-भार के कारण असमर्थ थी। अतः औद्योगिक मभ्यता 
से उत्पन्न इन सारी सेवाओ के सम्पादन का भार स्थानीय सस्थाओ पर ही आ पड़ा। 

स्थानीय शासन की सेवाओं की स्थापना तथा उनके अप्रत्याशित रूप से बढ़ने 
का एक प्रधान कारण और मी था। इन सेवाओं का जन्म स्वच्छुन्द नीति! 
(4,878862- 7786) के सिद्धान्त के खिलाफ होने वाली प्रतिक्रिया (+९४०(707) 
के फलस्वरूप हुआ। आदम स्मिथ तथा रेकार्डों जेसे अथंशासत्री इस स्वच्छुन्द 
नीति! का पूरा नारा लगाया करते थे। इज्जलेण्ड के राजनीतिक जीवन में इसे 
समूचित स्थान भी मिला था। इसी के आधार पर लोग राज्य द्वारा किये जाने 
वाले हस्तक्षेप का विरोध करते थे। वे यह नही चाहते थे कि सरकार रोजमरें के 
हर काम में हाथ बेंटाये ओर दखल दे | लेकिन आगे चलकर इस सस्वच्छुन्द नीति' 
के अनेक कुपरिणाम नजर आने लगे | समाज में इसी के फलस्वरूप कई तरह की 
सामाजिक कुरीतियों का जन्म हुआ। कुछ दिनो बाद सामाजिक बुराइ्यो को दूर 
करने के लिए कई प्रकार की सामाजिक एवं जनोंपयोंगी सेवाओं का होना अनिवार्य 
दिखाई देने लगा | इस बात की आवश्यकता महसूस होने लगी कि इन बुरीतियो 
को दूर करने के लिए राज्य कुछ समाज-सेवा का काये करे | अतः जेसा कि 
वारेन ने लिखा है, इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप राज्य के जिम्मे समाज-झेवा का 
कार्य सौपा गया; जिनमें से कुछ राज्य तथा बुछ स्थानीय प्राधिकारियो द्वारा सम्पन्न 
किये जाने लगे | या यो कहा जाय कि स्वच्छुन्ठ नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के 
परिणामस्वरूप ही स्थानीय शासन द्वारा की जाने वाली सामाजिक रेवाओ का 
विकास हआ। ऐसी सेवाओ में जन-स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु-ऋल्याण, चिकिला, 
अंधे, लेंगडे, अनाथो की सेवा-सहायता इत्यादि को रखा जा सकता है| 

बारेन के कथनानुसार स्वच्छुन्द-नीति के विरुद्ध हो रही प्रतिक्रिया ने स्थानीय 
प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली सेवाओं का एक विशिष्ट समूह भी कायम कर 
दिया, अर्थात्‌ इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक अन्य प्रकार की सेवाओ का भी 
जन्म हुआ, जिन्हे स्थानीय शासन की सस्‍्थाओ को अपने जिम्मे लेकर संचालित 
करना पड़ा । इन सेवाओं को व्यावसायिक सेवाओं (78692 567"४7८6४ ) 
के नाम से पुकारा जाता है; जेसे-जल की पूत्ति, मार्ग-यातायात आदि । 
इसके अतिरिक्त इन सेवाओं मे बिजली और गेस की व्यवस्था को भी शामिल किया 
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जा सकता है, लेकिन अब इन सेवाओ का राष्ट्रीयकरण हो गया है।' इन सेवाओं 
को हमेशा से जनोपयोगी (?प्र0॥0 0४69) सेवाएँ कहा जाता है। स्वच्छुन्द- 
नीति के अन्तगत इन सब सेवाओं के क्षेत्र में निजी व्यापार का मार्ग खुला हुआ 
था । ऐसी सेवाओं को प्रदान करने में निजी कम्पनियाँ प्रतियोगिता किया 
करती थी, क्योकि स्वछुन्द-नीति का सिद्धान्त ही ऐसा है। लेकिन, इससे अनेक 
बुराइयाँ उत्पन्न होने लगी तथा राष्ट्रीय धन का अधिक से अधिक अपव्यय होने लगा । 
उदाहरणाथ , सड़कों पर या एक ही गली में कम्पनियाँ प्रतियोगिता के कारण रोशनी 
की तीन-चार लाइन एक ही साथ बिछा देती थी। इस अपब्यय को देखकर लोगों 
के मस्तिष्क में इस स्वच्छुन्द-नीति तथा इन जनोपयोगी सेवाओ के क्षेत्र में प्रचलित 
प्रतियोगिता के सिद्धान्त के प्रति घृणा होने लगी | लोगो ने इन जनोपयोगी सेवाओं 
के समुचित संचालन के लिए सरकार से मॉग की और इस बात की आवाज लगायी 
कि इन सेवाओं का सम्पादन सरकार द्वारा ही होना चाहिए। लेकिन, चूँकि 
सरकार के पास इन नयी सेवाओ के सम्पादन के लिए अपना कोई सामान्य प्रशासन- 
यंत्र (५७७१७) . पैशाशाड7७४ए७ ७०४77 67"ए9) नही था, इसलिए इनके 
संचालन का भार स्थानीय सरकार पर ही आ पड़ा। साथ ही, इन सेवाओं का 
स्थानीय सरकार द्वारा संचालन अधिक लाभदायक ओर उपयुक्त भी समझा गया। 
इस प्रकार स्थानीय सरकार की काय-सूची में कामो की संख्या दिन-ब-दिन बढती 
ही गयी। स्थानीय शासन के सामाजिक कामी (8009७) 807"४7068) में तो 
और भी अधिक वृद्धि हुईं | ससद्‌ द्वारा इस दिशा में अनेक कानूनों का निर्माण हुआ 
तथा स्थानीय संस्थाओं को अपनी इन सेवाओ के सम्पादन के हेतु बहत से अधिकार 
सौपे गये | 

इस प्रकार ओद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ स्थानीय सरकार के कामों में पहले की 
अपेक्षा अधिकाधिक वृद्धि होती गयी। सेवा के समभी क्षेत्रों में कामों की संख्या 
बढ़ती ही गयी । सर्वप्रथम पुलिस-सर्विस (?0!06 $6"ए70७) की ओर कदम 
उठाया गया ओर सन्‌ १८३४ ई०» में म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट ('४परांए0०) 
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(/0779079४07 2०७६, 988 ) के पास होने के पश्चात्‌ सबसे पहले इसी में सुधार 
लाकर इसे उन्नतिशील बनाया गया । इसके पहले स्थानीय शासन के अन्तर्गत जो 
पुलिस का काम होता था वह सही अथ में सामाजिक भलाई के ख्याल से नही होता 
था। लेकिन; अब से इसमें सुधार लाकर इसे सामाजिक भलाई के लिए प्रयोग से 
लाया जाने लगा | इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी सेवाओं में भी काफी 
सुधार और विस्तार हुआ। इस सम्बन्ध में सन्‌ १८४७ ई० का “टाउन क्लोजेज 
ऐक्ट्स! (70७7) (07868 ०६8), सन्‌ १८४८ ई० का पब्लिक हेल्‍थ ऐक्ट 
(?70॥0 र०७।४४ 3०५) आदि बनाये गये। एडविन चेडविक (२0 छा: 
(980 शा 07) तथा जॉन साइमन (००४४ £87907) के नेतृत्व में स्वास्थ्य-सुरक्षा 
तथा सफाई सम्बन्धी अनेक काम किये गये और तदनुरूप स्थानीय क्षेत्रों को कई 
अधिकार भी सोौपे गये । जन-शिक्षा की दिशा में भी अप्रत्याशित बृद्धि हुईं। सन्‌ 
१६०२ ई० के ण्हले शिक्षा की कोई ठोस व्यवस्था नही थी। स्वेच्छा से चलाये 
जाने वाले विद्यालयों की प्रणाली कायम थी। लेकिन सन्‌ १६०२ ई० के 
बाद शिक्षा को भी एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। सन्‌ १६०२ 
३० में एक अधिनियम बनाकर माध्यमिक शिक्षा (96007व&7ए िवैप्र८७007 ) 
को स्थानीय पग्राधिकारियों के अन्तगंत कर दिया गया। वमी से इन प्राधिकारियों 
के सरक्षण एवं देख-रेख में शिक्षा सगठित रूप से चल रही है| शिक्षा के अतिरिक्त 
गृहर-निर्माण (ति०0प४7४) सम्बन्धी सेवाओं का भी प्रारम्म और विकास इसी समय 
हआ। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद कई अकार के कारणों से, मजदूर-वर्ग और निम्न- 
मध्यम-वर्ग के व्यक्तियों के लिए जब निवास-स्थान की बहुत अधिक कमी हुईं तब 
स्थानीय शासन के द्वारा ग्रह-निर्माण-योजना कायम की गयीं। इस सम्बन्ध में 
कई कानून भी बनाये गये, जिनमें सन्‌ १६१६ ई० का 'एडिसन ऐक्ट' (4(0807 
०0, 39]9), सन्‌ १६२३ ई० का चेम्बरलेन ऐक्ट' (009777008॥7 0०, 
928), सन्‌ १६२४ ई० का 'हिटले ऐक्ट” (४४४७०४।०ए 50०४, 4924), सन्न्‌ 
१६३० ई० का शीन बुड ऐक्ट” (७7४९४ ४४००6 8०७६, 930), सन्‌ १६३५७ 
३० का यंग ऐक्ट' (४०पघ४ा7ा2 ०६, 493885), सन्‌ १६३६ इई० का “हाउसिंग 
ऐक्ट! (र्तन०प्शंग2 20०५ 936) इत्यादि प्रमुख हैं। इन कानूनों के आधार 
पर ग्रह-निर्माण से सम्बन्धित सारी सेवाओं का सम्पादन तभी से स्थानीय संस्थाएँ 
ही कर रही हैं। इन कामों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों जेसे चमरोग, शुत्त रोग, 
राजयक्त्मा इत्यादि को रोकने तथा इनके सम्बन्ध में अन्य सेवाओं को करने का भी 
अधिकार स्थानीय सरकार को प्रदान किया गया। न्याय का काम त्रो स्थानीय 
संस्थाएँ पहले से ही करती आ रही थी। ऐसा कहा जा सकता है कि जब से 
स्थानीय संस्थाओं का जन्म हुआ तभी से ये न्याय सम्बन्धी कामों का सम्पादन करती 
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आ रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ स्थानीय 
संस्थाओं के कामों मे अप्रत्याशित और पर्याप्त इृद्धि हुईं तथा अनेक सेवाओं को ठोस 
और व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया | 

ऊपर कही गयी बातों या विभिन्न कानूनों पर ध्यान देने से इस सम्बन्ध में एक 
और बात स्पष्ट हो जाती है। और, वह यह है कि स्थानीय क्षेत्र केबल उन्ही कामों 
का सम्पादन करते हैं, जिनके लिए उन्हे संसद्‌ से कानून द्वारा अनुमति मिलती है| 
दूसरे शब्दों में, यदि यह पूछा जाय कि स्थानीय इकाइयो के कामों का आधार क्‍या 
है, तो यही कहा जायगा कि इनके कामों का आधार वे अधिकार हैं जो इन्हे संसद्‌ 
डारा समय-समय पर प्रदान किये जाते हैं। अतः स्थानीय क्षेत्र केवल उन्ही कामों 
को सम्पन्न करते हैं, जिनके लिए इन्हे अधिकार दिये जाते हैं । उदाहरणाथ, हिल्थ ऐक्ट! 
द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी काम तथा 'पुअर लॉ' के जरिये गरीबों की सहायता करने 
के काम आदि का नाम लिया जा सकता है| संसद्‌ इन इकाइयो को समय-समय 
पर आवश्यकता के मुताबिक अधिकार दिया करती है। कभी-कभी शासकीय 
विभाग ओविजनल आडंर' (7?"0ए72078]! (07067) के जरिये इन्हे अधिकार 
सौपते हैं| और, कभी-कभी स्थानीय संस्थाएँ स्वयं ही 'एडोप्टिव ऐक्ट” (200]0- 
४०९४ 2०४) या 'लोकल ऐक्ट' (7,0८&) 0०0) के द्वारा अपने लिए अधिकारो की 
व्यवस्था कर लेती हैं। लेकिन इन समी बातों मे अन्तिम रूप से संसद की स्वीकृति 
अनिवाय तः लेनी पड़ती है। ससद एक सावंभोम सत्ता है और सभी कामो पर 
अन्तिम रूप से इसी का नियन्त्रण रहता है। स्थानीय सरकार के सभी कामों पर 
इसका पूर्ण अधिकार रहता है तथा उनमे कमी या वृद्धि करना इसी के हाथ में है | 

विभिन्न स्थानीय क्ष त्र और डनके काम-- यहाँ स्थानीय क्षेत्रों द्वारा सम्पा- 
दित विभिन्न कामो का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

काडउण्टी बौरो-- जेसा कि पहले कहा जा चुका है, काझण्टी बौरों स्थानीय 
शासन की एक पूण इकाई है (48#6 (0प77ए 283070प2708 98ए७ 8 0079]0- 
4606 800 7शव6679९४46%50 00वैए 0 90छ९67७8 --#78९/) | 

यह अपने न्षेत्र के अन्तगंत सभी प्रकार के कामों का सम्पादन करता है। यह 
अपने क्षेत्र में पुलिस, प्राथमिक तथा साध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व एवं शिशु- 
सहायता, होम-नर्सिग, जल-वितरण, बाजार, फेरीज, बिजली का प्रबन्ध, पाक, 
रोशनी, सावजनिक स्थानों की देख-रेख, नाप-तोल का प्रबन्ध, टाउन-प्लानिद्ज, 
पागल. अपाहिजों इत्यादि की सुरक्षा, भोजन, दवा एवं दृकानो पर नियनत्नरण इत्यादि 
विभिन्न कामों को सम्पन्न करता है। इस प्रकार की सूची भी इसके कामों का 
पूरा विवरण नहीं देती । यह अनेक कामों को किया करता है या यों कहा जाय 
कि स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं से सम्बन्धित जितने भी काम या 
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सेवाएं. हो सकती हैं, प्रायः सभी काउण्टी बोरो के द्वारा की जाती हैं। इसके 
कार्यों का दायरा अत्यन्त व्यापक और विस्तृत है। इस मम्बन्ध में जे० एच० 
वारेन का निम्नाकित कथन पठनीय है-- 

“[्‌06 (४077५ 3070प४208 प्राव6"/७26 [7"80009॥]ए7 7९ 
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9007४ एत00 ॥0 78 700889]6 407 4,009! 3प्र/॥07068 60 096७7॥7 
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07 09600प्क्‍70ए .8070प208 878, ६0"6६072, ६06 जछरत586 0 8७709 
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ऐडमिनिस्ट्ू टिव काउण्टी-- काउण्टी बौरो की भॉति ऐडमिनिस्ट्रेटिव 
काउण्टी भी अनेक कासों का सम्पादन करती है। इसका क्षेत्र वहुत बड़ा होता है 
तथा इसके काम भी उसी के अनुरूप अत्यधिक विस्तृत हैं। काउपण्टी बोरों तथा 
ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी की स्थिति तथा कामों के सम्बन्ध मे एक अन्तर बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है। जहाँ तक काउण्टी बोरों का प्रश्न है, यह अपने सभी कामों का 
सम्पादन, जेसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वतंत्रतापूर्वक स्वय करता है। उन 
कामो की सारी जिम्मेवारी इसी के ऊपर रहती है । लेकिन, ऐडमिनिस्ट्रेटित 
काउण्टी की स्थिति कुछ भिन्न है, यद्यपि यह भी काउपण्टी बोरगे की ही मॉति अनेक 
कामों को स्वयं पूरा किया करती है। यह स्थिति मिन्न इसलिए है कि अपने कुछ 
, कामों का संचालन तो यह स्वय कर लेती है, लेकिन इसके क्षेत्र के भीतर होने वाले 
कुछ अन्य कामो का सम्पादन इसके विभिन्न अन्त'क्षेत्र म्युनिनलिपल बोरों; अबन 
डिस्ट्रिक्ट, रूरल डिस्ट्रिक्ट तथा पेरिश के द्वारा किया जाता हैं ।* लेकिन, इसका 
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अथ यह कभी नही होना चाहिए कि ऐडमिनिस्ट्र थिव काउण्टी स्वतंत्र रूप से कोई 
काम ही नहीं करती | वास्तविकता तो यह है कि इन इकाइयो (म्युनिसिपल बौरो, 
अबंन एवं रूरल डिस्ट्रिक्ट्स तथा पेरिश) के कामो के अतिरिक्त भी बहुत से कामों 
को ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेवारी के आधार पर ठीक 
उसी तरह किया करती है जिस प्रकार काउण्टी बौरों अपने कामों को अपने क्षेत्र में 
किया करता है| 

ऐडनिनिस्ट्र डेब काउण्टी प्रायः उन सभी कामों का सम्पादन अपने क्षेत्र में 
करती है जिनकी चर्चा काउण्टी बौरों के सन्दम्म में की जा चुकी है। फिर भी, 
यह अपने क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के कामो को भी सम्पन्न करती है। इनमें पुलिस, 
प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा; प्रमुख सड़को का प्रबन्ध, स्वास्थ्य, जन-सहायता 
(जिस पर सन्‌ १६४८ ई० के कानून के द्वारा कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया गया है) 
इत्यादि प्रमुख हैं। सन्‌ १६४७ ई० के “<दि टाउन ऐण्ड कंट्री प्लानिंग ऐक्ट' के 
अनुसार यह नगर योजना से सम्बन्धित कामों का भी सम्पादन करती है। अग्नि- 
सुरक्षा सम्बन्धी कार्य भी इसके द्वारा किये जाते हैं। यहाँ यह जान लेना चाहिए 
कि ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी व्यावसायिक सेवाओं (77७0772 3567ए7९€४), 
जेसे--जल-वितरण आदि से सम्बन्धित कामों को नही करती |" ये काम सझुख्यतः 
शहरी इलाकों की इकाइयों द्वारा किये जाते हैं। फिर भी हाल के कुछ वर्षों मे 
इस ओर भी यह कुछ दिलचस्पी दिखाने लगी है। यह स्वयं जल-वितरण तो नही 
करती लेकिन ऐसा करने वाली इकाइयो को पूरी मदद पहुँचाने लगी है |।* फिर भी, 
इसके काम आज बहुत बढ गये हैं। वारेन का कथन है कि प्रारम्भ में इसके कार्यों 
का दायरा कम था। लेकिन; धीरे-धीरे इसने सामाजिक सेवाओं से सम्बन्धित 
अनेक कार्यों का सम्पादन अपने हाथ में ले लिया है । शिक्षा के मामले में तो अपने 
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स्थानीय इकाइयो के काय १२७ 


क्षेत्र मे सम्पूर्ण बातो की व्यवस्था यही करती है |" इस प्रकार ऐडमिनिस्ट्र टिव 
काउपण्टी के कामों का दायरा बहुत विस्तृत कहा जायगा | 

म्युनिसिपत् बोरो-- यह पहले ही कहा जा चुका है कि म्युनिसिपल बोरो 
प्रमुख नगरों की व्यवस्था न कर उनकी तुलना में कुछ छोटे शहरों से सम्बन्धित 
स्थानीय सेवाओं को करता है। जिस प्रकार एक काउण्टी बोरों अपने शहरी क्षेत्र 
मे शहरी जीवन से सम्बन्धित सभी सेवाओं का सम्पादन करता है, उसी प्रकार म्युनि- 
मिपल बोरों भी अपने शहरी इलाके में विभिन्न प्रकार के आवश्यक कामों को पूरा 
करता है। लेकिन, यहाँ यह जान लेना चाहिए कि यह काएउण्टी बोरों की तरह 
अपने सभी कामों के सम्पादन में पूर्णतया एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। इसके सभी 
कामों पर तो नही, लेकिन इसके द्वारा की जाने वाली कुछ विशिष्ट सेवाओ के 
मामले में इस पर ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी का नियत्रण रहता है और, उन मासलो 
मे यह उसी की देख-रेख में काय करता है। यह थोड़ा-बहुत नियत्रण बहुत कुछ 
इस बात पर भी आधारित है कि यह भौगोंलिक दृष्टि से किसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव 
काउण्टी के ही कज्षेत्रान्त्गत पड़ता है तथा उसका एक अंग भी माना जाता है। 
फिर भी इसके कास अनेक हैं जिनका पूरा विवरण विभिन्न चार्टों से मिलता है। 
मुख्यतः यह स्वास्थ्य, सुरक्षा, नगर-योजना, छोटी सड़को का निर्माण एवं व्यवस्था, 
भोजन एवं दवा का नियंत्रण, नाप-तोल से सम्बन्धित बातों का प्रबन्ध, रोशनी तथा 
शहरों में सनानागार इत्यादि का प्रबन्ध तथा कूड़ा-करकट एवं गन्दगी की सफाई, 
पाकों, मकानों की हिफाजत इत्यादि कामों का सम्पादन करता है। यह अपने 
क्षेत्र में न्याय सम्बन्धी कामों को भी करता है ओर, इसका यह काम बड़ा महत्त्व- 
पूण माना जाता है। फिर भी इसके काम संख्या में उतने अधिक और व्यापक 
नही हैं जितना कि ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी और काउणप्टी बौरो के सम्बन्ध में पाये 
जाते हैं। यह इन दोनो इकाइयो की तुलना में कम कामों का सम्पादन करता है| 
उदाहरणाथ, यह पुलिस और माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित कामों को नही करता। 
प्रारम्भ में इन दोनों से सम्बन्धित कई प्रकार की सेवाएँ इसके द्वारा की जाती थी। 
लेकिन, बाद में सन्‌ १६४४ ६० के एक कानून के अनुसार इससे प्रारम्मिक शिक्षा 
का भार लेकर ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी को दे दिया गया। लेकिन हाल में पास 
किये गये सन्‌ १६५४८ ई० के “दि लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट' के अनुसार ६०,००० जन- 
सख्या वाला म्थयुनिस्पिल बोरो भी ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के बदले स्वयं अपने ही 
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द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कामी को करने के लिए ऐड० 
काउण्टी कौसिल से हस्तान्तरण (/09/82०7707) के आधार पर अधिकारों की मॉग 
कर सकता है। लेकिन, इसके लिए उसे स्वास्थ्य मंत्री से भी स्वीकृति लेनी पडेगी* 
और, पुनः सन्‌ १६४६ ई० के पुलिस ऐक्ट” (0]06 ०४) के झुताबिक केम्ब्रिज 
को छोड़कर सभी म्युनिसिपल बौरो से पुलिस-सम्बन्धी कामों का अधिकार लेकर 
ऐडसमिनिस्ट्रे टिव काउण्टी को ही सौप दिया गया। परिणामतः इसके कामों में 
कुछ कमी आ गयी | फिर भी, इन कामों के हाथ से निकल जाने के बाद भी 
आजकल के व्यस्त शहरी जीवन को लेकर म्युनिसिपल बोरों (अबन डिस्ट्रिक्ट मी) 
के कामो में वृद्धि ही होती जा रही है| 

अबेन डिस्ट्रिक्ट-- पहले ही कहा जा चुका है कि अबंन डिस्ट्रिक्ट एक 
श्री इकाई है ओर शहर से सम्बन्धित आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है। म्युनि- 
सिपल बौरौं की तुलना में इसके अधिकार बहुत कम हैं। शहरी क्षेत्र में चूकि 
आबादी घनी होती है, अतः सफाई का काम इसे पहले और बड़ी तत्यरता से करना 
पड़ता है। साथ ही; यह अपने ज्षेत्र में छोटी-छोटी सड़को और मकान के प्रबन्ध, 
व्यावसायिक सेवाओ (7"080॥72 867ए7088) के संचालन सम्बन्धी कामों को भी 
पूरा करता है। इनके अतिरिक्त यह उन सभी कासों का भी सम्पादन करता है, 
जो इसे ऐडसिनिस्ट्र टिव काउपण्टी द्वारा सौपे जाते हैं। 

रूरल डिस्ट्रिक्ट-- रूरल डिस्ट्रिकट के काम भी सामान्य स्तर के हैं। यह 
चूँकि देहाती इलाकों की इकाई है, अतः इसके कार्य उतने जटिल और व्यापक नहीं 
हैं। यह भी अपने क्षेत्र में म्युनिसिपल बोरो और अबंन डिस्ट्रिक्ट की तरह स्वास्थ्य 
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9. 24-23 


स्थानीय इकाइयों के काय श्र 


एवं सफाई सम्बन्धी कामों को करता है।! लेकिन, इन कामों के मामलों में यह 
उतना अधिक सक्रिय और तत्पर नही रहता, जितना कि एक अबेन डिस्ट्रिक्ट अपने 
क्षेत्र में इसी तरह के कामों मे रहा करता है। अबंन डिस्ट्रिक्ट की तरह यह भी 
छोटी-छोटी सड़कों, मकानो आदि का प्रबन्ध किया करता है | इसके अतिरिक्त यह 
भी उन सभी कासो का सम्पादन करता है; जिनके लिए इसे ऐडमिनिस्ट्रे टिब 
काउण्टी अधिकार एवं जिम्मेवारी सौपती है। फिर भी, इसके काम बहुत कम कहे 
जायेंगे। इस सम्बन्ध में डॉ० फाइनर का कथन इस प्रकार है-- “फरिप्ए&) ताईइ- 
07008 9ए6 & 77700 87%&]67 0006ए 07 प्रा00098, 870 76एश' 
79 शा 0छ7 ऊंवप्र0&0907 86"ए7९००७४, 70 ?0706, 707 #७7व१]ए 
6५४७7" 8797 77]0077976 70988.” वारेन के कथनानुसार देहाती ज्िेत्रो में 
की जाने वाली सामाजिक सेवाएँ भी रूरल डिस्ट्रिक्ट के हाथ में नही हैं; बल्कि ये 
काउण्टी कौसिल के द्वारा ही की जाती हैं |।* फिर भी, रूरल डिस्ट्रिक्ट बहुत तरह 
की सुरक्षात्मक (?7700600978 5०"०708४) और सामुदायिक सेवाएँ ((/077770- 
79) 567"97068) प्रदान करता है, यद्यपि ये सेवाएँ म्युनिसिपल बोरों और अबंन 
डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की जाने वाली सेवाओ की ठुलना में कम विकमित होती हैं।* 
कुछ रूरल डिस्ट्रिक्ट कौसिल को व्यावसायिक सेवाओ के सम्पादन का भी अधिकार 
प्राप्त है । वबारेन के कथनानुसार एक रूरल डिस्ट्रिक्ट अपने क्षेत्र के अन्तर्गत घनी 
आबादी या बडे-बड़े गॉवो के विकसित होने तथा शहरी जीवन के सद्ृश उनकी 
आवश्यकताओं के बढ़ने पर, उनके लिए शहर की भॉति सेवाएँ प्रदान करने के हेतु 
अरबन इकाई की तरह की शक्ति (779&7 7?0ए०7/8) भी प्राप्त कर सकता है।" 
अतः ऐसी स्थिति में आधुनिक युग की बढती हुईं आबादी एवं गॉबो के निरन्तर 
विकसित होने के साथ रूरल डिस्ट्रिक्ट के काम भी बढ़ सकते हैं | 

पेरिश-- यह पहले ही कहा जा चुका है कि पेरिश दों प्रकार के हैं-- एक 
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१३० इड्ल्‍नलेण्ड में स्थानीय शासन 


अब॑न पेरिश और दूसरा रूरल पेरिश | दोनों का महत्त्व अब बहुत कम हो गया 
है। आजकल इन दोनो के द्वारा बहुत ही कम काम सम्पन्न किये जाते हैं। अबंन 
पेरिश तो और भी निष्किय है। यह केवल जन्म, विवाह, मृत्यु सम्बन्धी ऑकड़ों को 
इकट्ठा एवं सुरक्षित रखने का काम करता है। रूरल परिश की भी वही स्थिति 
है। यह भी अधिक कामों का सम्पादन नहीं करता। सिर्फ जहाँ रूरल परिश 
में पेरिश मीटिंग या पेरिश कौसिल को स्थापित कर इसे ज्यादे संगठित एवं सक्रिय 
बनाया गया है, वही इसके द्वारा कुछ काम होते हैं। उदाहरणाथ, यह अपने क्षेत्र 
में सफाई, पेरिश की सम्पत्ति की रक्षा, जल-पूर्त्ति, स्‍्नानागार, मकान, सड़को की 
मरम्मत, मनोरंजन की कुछ सुविधाओं की व्यवस्था तथा व्यक्तियों को दफनाने का 
उचित प्रबन्ध करना जेसे कामों को पूरा करता है। फिर भी, पेरिश की स्थानीय 
सरकार न तो अधिक क्रियाशील और न उत्तरोत्तर विकसित होने वाली (९९॥६- 
867 8७०४ए९ 707 (/02768०ए७) ही समझी जाती है। 

जे० एच० वारेन द्वारा अस्तुत काय-विवरण का सामूहिक आधार-- 
ब्रिटेन के स्थानीय शासन की इकाइयों द्वारा जो काम किये जाते हैं उनका विवरण 
एक और आधार पर भी किया जाता है | इसे सामूहिक आधार कहते हैं| इस सामू- 
हिक आधार का उल्लेख जे० एच० वारेन ने अपनी पुस्तक 76 #ऋशट्ठा४॥ 7,0९8] 
(७07०१४777७7४ 998067 में किया है। स्थानीय शासन द्वारा सम्पादित सभी 
सेवाओ को उन्होने चार समूहों (७70८8) में विभाजित किया है-- (१) सुरक्षा- 
त्मक सेवाएँ, (॥700609ए6 867"ए7068), (२) साझुदायिक सेवाएँ ((/077ए- 
08] 6797068), (३) सामाजिक सेवाएं (802७)! डि७"ए०7068) तथा (४) 
व्यावसायिक सेवाएँ (+7७५४४४ 5867"97068) | 


१ वबारेन की माति 2008 (0ए४८7777०7/ के लेखक एल० गोल्डिग (!. (00070९8) 
ने भी स्थानीय शासन की इकाइयो द्वारा कौ जाने वाली सेवाओं को चार समूहों में विभाजित 
किया है | पहला समूह वातावरणात्मक या सा्वेजनिक सेवाओ (स0एाणाणशत्णश $6"ए028) 
का है। इसमे ऐसे काम आते हे जिनका सम्बन्ध किसो खास व्यक्ति से न होकर, किसी क्षेत्र 
(.0०८४॥9) के सभी लोगो से रहता हें। ऐसी सेवाओ में मकानो का नियंत्रण, गलियो में 
रीशनी का प्रबन्ध तथः बड़ी-बड़ी सड़कों की देखभाल और मरम्मत करने जेंसी सेवाओं का नाम 
लिया जा सकता है । दूसरी श्रेणी में व्यक्तिगत सेवाएँ (?&७४०7७४7 $0ए0०७७ ) आती है । 
ये किसी क्षेत्र के लोगों को सामूहिक तौर पर न दी जाकर व्यक्तिगत तौर पर दी जाती है | 
इनमें डित्ता, अनाथ बच्चों की देखभाल, स्कूलों में बच्चो को भोजन देना, तथा बूढ़ो कौ निगरानी 
और देखभाल करने जेसी सेवाओं का नाम लिया जा सकता है। तीसरे समृह मे व्यावसायिक 
सेबाओ (780॥08 $27"एश०6४) को रखा गया है । इनके अल्तगंत बस-सर्विस, बाजारों की 
व्यवस्था एवं उनका नियंत्रण, रेस्तराँ खोलना और उन्हें चलाना, जल आपूर्ति इत्यादि काम आते 
हैं। इल्हें कुछ मुनाफे के लिए चलाया जाता है। बन्‍्तत* चौथे प्रकार को सेवाएँ अव्यावसायिक 


स्थानीय इकाइयों के कार्य 2३१ 
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१. सुरक्षात्मक सेवाएँ-. स्थानीय शासन की इकाइयों द्वारा कई प्रकार 
की सुरक्षात्मक सेवाएँ, अर्थात्‌ सुरक्षा सम्बन्धी कास किये जाते हैं। इनमें पुलिस 
का प्रबन्ध तथा आग बुझाने वाली सेवाएँ प्रसुख हैं। इनके अतिरिक्त इस सुरक्षात्मक 
समूह के अन्तर्गत अन्य कई प्रकार की सेवाएँ भी आती हैं, जिनमें स्वास्थ्य-रक्षा, 
भवन-निर्माण-नियंत्रण, खाद्य-पूर्ति की व्यवस्था और उस पर नियंत्रण, नाप-तोल की 
जाँच इत्यादि प्रमुख हैं। इन सेवाओं में पुलिस और आग बुझाने वाली सेवाओं 
की शर्त्तें राष्ट्रीय पेमाने पर निर्धारित और निश्चित कर दी गयी हैं। लेकिन, इन 
शर्तों और नियमों का पालन तथा इन सेवाओं को करने वाले कर्मचारियों के ऊपर 
प्रशासकीय नियन्त्रण स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। फिर भी, 
इन सबके ऊपर कुछ मामलों में णह-सचिव (०0776 580/४(७7"ए) का थोड़ा- 
वहुत नियन्त्रण अवश्य रहता है। इन दोनों सेवाओं पर जो खर्च होता है, उसका 
कुछ अंश राज्य द्वारा और कुछ स्थानीय रेट (२७६७) द्वारा दिया जाता है। इन 
दोनों के अतिरिक्त और जो सुरक्षात्मक सेवाएँ, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है, बच 
जाती हैं; उनका पूरा खच स्थानीय प्राधिकारी अपनी आमदनी से चलाते हैं। इन 
सेवाओं के संचालन में इन प्राधिकारियों को बिलकुल स्वतंत्रता रहती है तथा वे 
केन्द्रीय देखरेख से इन मामलों में मुक्त रहते हैं । 

२. सामुदायिक सेवाएँ-- स्थानीय इकाइयों द्वारा कुछ सामुदायिक सेवाओं 
का भी सम्पादन होता है। ऐसे कामों में सू-गर्भ वाहिनी मल-ब्यवस्था (98ज्ञ6- 
772), मल-मूत्र आदि को नष्ट करना, गन्दगी फेंकना, सफाई, सावंजनिक रोशनी 
की व्यवस्था, गलियों और सड़कों को ठीक रखना तथा उनकी देख-भाल करना 
इत्यादि प्रमुख हैं। इस समूह के कासों के ऊपर जो खर्च होता है उसका इन्तजाम 
स्थानीय प्राधिकारियों को ही स्थानीय रेट (0७086) से करना पड़ता है। केवल 
सड़कों की व्यवस्था से सम्बन्धित काम के लिए सरकार से थोड़ी सहायता मिल 
जाती है, वरना अन्य उपयुक्त कामों को स्थानीय रेट से प्रात्त आमदनी से ही चलाना 
पड़ता है।* इन सेवाओं को सासुदायिक सेवाएँ इसलिए कहा जाता है कि इनका 


अभाणगणणए पाया: 





अकलन- 


सेवाएँ (१07-772478 $07ए065) हैं। इनके संचालन का खच-भार जनता एवं उसकी 
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श्३२ इड्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


सम्पादन समाज के समस्त व्यक्तियों के लिए होता है और सभी सामूहिक रूप से 
इनके संचालन के लिए कर के रूप में कुछ न कुछ अवश्य देते है। वारेन ने लिखा 
है कि "मे इन्हे सामुदायिक सेवाएँ ((07777प779] 86७"ए7068) इसलिए कहता 
हैँ कि सबो को इनकी जरूरत होती है; सबों की इनके द्वारा सेवा की जाती है, और 
समष्टि रूप से आवश्यकत।नुसार सब इनका उपयोग करते है तथा सामूहिक रूप से 
इन सेवाओ के लिए रेट देते हैं |?" पुनः उन्ही के शब्दों में, “इस प्रकार की सेवाएँ 
वास्तव में पूर्ण रूप से साझुदायिक हैं क्योकि समाज प्रत्येक व्यक्ति की सेवा उसकी 
आवश्यकता के अनुसार करता है, और प्रत्येक व्यक्ति, अपनी कर देने की क्षमता के 
अनुसार समाज को कर चुकाता है ।”?* 

३ सामाजिक सेवाएँ--- कुछ सामाजिक सेवाओं का भी सम्पादन स्थानीय 
इकाइयो द्वारा होता है। इस समूह के अन्तर्गत कई काम आते हैं, जिनमें शिक्षा 
तथा उससे सम्बन्धित चिकित्सा सेवाएँ, मेडिकल सर्विस, मातृ-सेवा, शि शु-न्ल्यण, 
मकान, जन-स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याण सेवाएँ जेसे बूढे, अपाहिज, णूँ गे, बहरे, 
अँधे व्यक्तियों तथा अनाथ बच्चो की हिफाजत एवं देखभाल करने की सेवाएँ 
इत्यादि प्रमुख कही जायेंगी। इन सेवाओ के संचालन में जो खर्च होता है, उसका 
अधिकांश भाग सरकार तथा कुछ भाग स्थानीय कर द्वारा पूरा किया जाता है।* 
फिर भी, ये कार्य केवल स्थानीय ही नही, बल्कि राष्ट्रीय स्वरूप के माने जाते है 
ओर इनके संचालन के लिए अधिकाधिक सहायता केन्द्रीय सरकार से ही मिलती 
है। इन सेवाओं के संचालन में स्थानीय इकाइयॉ एक प्रकार से केन्द्र के एजेण्ट 

के रूप में काम करती हैं ।* अतः यहाँ यदि सामुदायिक सेवाओं ((/07770 778] 
+फडुठल्का [07 ठशात्षा। 7086 शाध्या5, क्ा्त ड्ाधा3 07 एप्राक्यं इक्ाक्षा0॥, 
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867ए7068) और इन सामाजिक सेवाओं (8009)] 580697एा०6४) में तुलना की 
जाय तो एक अन्तर स्पष्ट नजर आयगा | वह यह कि यदि एक ओर समुदायिक 
सेवाओं के संचालन का खर्च नागरिकों को स्वयं वहन करना पडता है तो दूसरी 
ओर सामाजिक सेवाओं के मामले में प्रायः सम्पूर्ण खर्च की पूर्ति केन्द्रीय सरकार 
द्वारा ही की जाती है। लेकिन; पहले समूह की सेवाओं की अपेक्षा दूसरे समूह 
की सेवाओं के संचालन में स्थानीय प्राध्कचिरियों पर केन्द्र का नियन्त्रण अधिक 
बढ जाता है। इज्ञलेण्ड के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सामाजिक सेवाओं का 
सचालन सबो की दृष्टि में बड़ा अच्छा समझा जाता है। वारेन ने लिखा है 
कि “इन सेवाओं की व्यवस्था होने से समाज के अधिक गरीब व्यक्तियों को समाज 
के धनी व्यक्तियों द्वारा मदद मिल जाती है और उन्हे वे सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, 
जिन्हे वे अपने पेसे से नहीं प्राप्त कर सकते थे । जो समाजवादी नही हैं, वे इस 
स्थिति को इस आधार पर अच्छा समझते हैं कि हमलोग औद्योगिक धंघे की पूजी- 
बादी व्यवस्था को और सभी दृष्टिकोण से सबसे अच्छा समककर कायम रखें और 
उसकी चुटियों को महसूस कर उन्हे सुधारें, और उन च्रुटियों को दूर करने के लिए 
समाज-सेवाएँ सबसे अच्छे उपाय हैं। दूसरी तरफ समाजवादी भी इस स्थिति को 
अच्छा सममते हैं, क्योकि उनका कहना है कि समाज-सेवाएं वास्तत्र में उनलोगो 
के लिए ज्ञति-पूत्ति का एक तरीका है, जो ऐसी औद्योगिक प्रणाली (पूँजीवादी 
प्रणाली) के शिकार हैं जो विभिन्न आर्थिक साधनों के बीच पुरस्कार (4 फ«/”08) 
को अनुचित ढग से बॉटता है, जिससे जनता में गरीबी फेली हुईं है और पुरस्कार 
के वास्तविक अधिकारी को पुरस्कार नही मिलता है|”? अर्थात्‌ सामाजिक सेवाएँ, 
पूजीवादी व्यवस्था की बुराइयों से राहत दिलाने का काम करती तथा जन-साधारण 
एवं सजदूर-वर्ग को इस व्यवस्था से जो ज्ञति होती है उसकी पूत्ति करती हैं | 

४. व्यावसायिक सेवाएं-- स्थानीय इकाइयों द्वारा सम्पादित कामों का 
चौथा समूह व्यावसायिक सेवाओं का है। इन सेवाओ के अन्तर्गत जल-पूत्ति, सार्ग- 
यातायात, अर्थात्‌ ट्रान्सपो”, फेरीज, कही-कही पुल, सुरंग तथा जहानघाट के 


किन 


१ पुल 90097 58८0078 ०0 6 00.प्रआऑए ॥ाड 08 0956९6 97 (86 
एढीाहा' 800 एछा0एा0666 जात इसएएणा०ए65 ॥86ए 6०6 ह्रएण। 0॥6/प्ा56 ब्रि00 
र०॥-502वक्राडइं5 वुप्शाफजि ा३$ई शाएड्यााण0 00 ४6 न्‍/0प्रातद 4 ज6 ४070 
॥हाँा) ॥6 ढ्[#क्षाएई डप्टऑपारड ए परातप्रशषएए 88 86 फटा तत था प्राधु0ा' 
00प्रगा$ 9प्रां 7800 988 ॥8 व्िप्राड 76 200780 6790, 00 [व [96 500६ 
$07ए7085 76 086 2868 ०07607फ76 90288 ज०0प्रांत पप्रशातजि 8 शापाा0॥ 
छएए #6शकावा॥2 076 5024 $8/"ए0658 85, 70 65६६08, 80 9ए०76 0 207702058- 
६07 $0 ६70$6 ए॥0 ४8प्लीहा ५070 870 प्रातंप्रशाएदक इफ्शटडाआ शातजी ताईपॉग्यॉ25 
[8 ॥ण़्बातं$ पराधिएए जाए0प्रा 76ए870 0 +8व 0682९ए४, 870 ट28/85 परा858 
790ए2८४एपए --#7#& * छारजव॒5प्त [.020%, 00एशशणएाशिरय' 5रछाएश, ?. 25. 


१३४ इड्न्‍लेण्ड में स्थानीय शासन 


प्रबन्ध इत्यादि काम प्रमुख कहे जायेंगे। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि इन 
व्यावसायिक सेवाओ के अन्तगंत वे ही काम लिये जाते हैं, जिनसे स्थानीय शासन 
को कुछ लाम होता है। जे० एच० वारेन ने इस तरह की सेवाओ के सम्बन्ध से 
बड़े विस्तृत एवं अच्छे ढंग से इस प्रकार लिखा है--“थे सेवाएं, जब स्थानीय 
प्राधिकारियों के हाथ में रहती हैं, व्यावसायिक सेवाएं, कहलाती है, क्योकि इन 
सेवाओं के बदले जो चार्ज लिये जाते हैं वे व्यावसायिक ढंग के होते है । साथ ही 
साथ इन सेवाओं को चलाने के लिए आश््थिक बाते भी व्यावसायिक ढंग की ही 
होती हैं और अन्य सेवाओं की तुलना में ये बहुत भिन्न हैं। इनका काम स्वाव- 
लम्बन के आधार पर चलता है ओर, इन सेवाओ को चलाने के लिए अन्य करो से 
सहायता नही ली जाती है। इनकी पजी का प्रबन्ध, रेट के द्वारा नही, बल्कि उनकी 
सिक्‍्यूरिटी पर कज त्लेकर होता है। ये 'कोलेटरल सिक्‍यूरिटी! ((0॥8097/%&) 
86०ए४०७५५) देते हैं, जो बिना किसी प्रकार के नियन्त्रण वाले, पँजी के बाजार में 
बहुत सूद पर कज उठा सकती हैं, अर्थात्‌ उन सिक्‍्यधूरिटियों के आधार पर पूँजी के 
लिए कज़े मिल जाता है। इन सेवाओं के लिए, व्यावसायिक सिद्धान्त के अनुसार 
व्यक्ति की सेवा या उपभोग के अनुसार उससे मूल्य लिया जाता है। इन सेवाओं 
की तुलना, व्यक्तिगत व्यावसगयिक संगठन से पूरी करने के लिए यह भी स्पष्ट करना 
है कि इस प्रकार की व्यावसायिक सेवाओं को कमी-कमी सुनाफा भी होता है 
जिसके अनुसार अगर सेवाओं का मूल्य नही घटाया जाय तो इस ग्ुनाफे को किसी 
सावजनिक लाभ के काम मे लगा दिया जाता है। ये काम इस प्रकार के हो 
सकते हैं---नगरपालिका के अन्तर्गत और किसी सुविधा का प्रबन्ध, या जिस हृद 
तक, कानून की अनुमति हों, उस झुनाफे के द्वारा स्थानीय रेट के मासलो से 
सहायता प्रदान करना |”) 

एरिया ओर रिजनल आधार पर स्थानीय कामों का विवरण-- लेकिन 
पीछे जिन कामो का उल्लेख किया गया है, उनके सम्पादन का तरीका एक ही 
तरह का नहीं है। इनमें कुछ काम ऐसे हैं जिनका सम्पादन रिजनल आधार 
(/१९९॥०7७) .3७878) पर स्थानीय इकाइयो द्वारा होता है। इसके लिए संयुक्त 
बाड या कमिटियाँ (ए0४ ॥809/68 07 (०777770066४8) कायम की जाती 
हैं। डा० फाइनर के कथनानुसार रिजनल आधार पर किये जाने वाले ये काम 
अधिकाशतः राष्ट्रीय महत्त्व एवं बडे पेमाने के होते हैं और, इसीलिए इनका सम्पादन 
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रिजनल आधार पर ही होना चाहिए।* उन्होंने ऐसे कामों में जल-वितरण 
( ४७६67 5प्र0709), नाले का प्रबन्ध ((07977/826), नदी की सफाई (ि।ए2/' 
+0॥70007), नगर योजना (7"0छ97 /?977772), पुलिस (?0]706-407"९९७), 
पुअर रिलीफ (7007 5०४९०), शिक्षा (४व7०७४07), यातायात (70'870800- 
7५), बिजली (2/6007०॥9०), फायर-सर्विस (#776 967ए708), सावेजनिक 
स्वास्थ्य (7?प0॥0 म68॥00), गृह-निर्माण (07802), सड़कों, गलियों और 
पुलो की व्यवस्था (7787ए9 8०8, 578608 &॥र्ते 87626४) इत्यादि कामो 
को शामिल किया है।* 

नीचे इन सबका अलग-अलग विवरण बहुत सक्षेप में दिया जा रहा है-- 

जल-वितरण (५४५४७० 5प्०70ए9)-- बहुत दिनो पूर्व से ही स्थानीय 
शासन की इकाइयाँ जल-वितरण का कार्य करती रही हैं लेकिन सन श्८य«४८ ० 
से छेकर १८७५ ई० के बीच की अवधि में इस क्षेत्र में सतोषजनक व्यवस्था नहीं 
थी। इस काम में स्थानीय इकाइयो को कई प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना 
पड़ता था। इस ओर कुछ सुधार लाने के ख्याल से सन्‌ १८७५ ई० में डिस्ट्रिक्ट 
के क्षेत्री को ही जल-वितरण सम्बन्धी कार्य सौपा गया। लेकिन इस व्यवस्था से 
न तो पहले की स्थिति में कोई सुधार लाया जा सका और न कठिनाइयों को ही 
दूर किया जा सका | अतः सन्‌ १६२६ ई० के कानून द्वारा इसमें कुछ सशोधन 
लाया गया। इसके अनुसार जल-वितरण के काय के लिए रिजनल आधार पर काम 
लिया जाने लगा । इस आधार पर कई मसलाहकारिणी ममित्ियाँ (&0४ए7507ए 
(,0777775668) कायम की गयी । यद्यपि सन्‌ १६२६ ३० के ऑकडे के झुताविक 
ऐसी समितियों की सख्या ४०० से भी अधिक पहुँच गयी थी, फिर भी स्थिति मेँ 
कोई सुधार नहीं हुआ ओर जल-वितरण सम्बन्धी कठिनाइयों ज्यो-की-त्यो ही बनी 
रहो। अन्ततः बहुत प्रयास के पश्चात्‌ सन्‌ १६४४ ३० में 'वादर ऐक्ट” (शै०६८० 


१ “प्र688 बार 7008 00फए2फ्रााशां 3९ ए0०8३, 50॥707्षा। 7079 
858 जरा 88 4003॥9, 50 ८णाशापि९6 (९एागाल्क्षीए, 0 50 77000 फ़ुधा ० ॥92 
#]08 ॥078 8200079ए शीढां रश्षप्र ड7णाए ए/णाए05 €चा४ई एाः पीला 
0ए2475807 ब्ात॑ ॥479286767॥6 99 प्रग्ञाईड ए 40022 8०ए८॥एशाए धि। 
तीवछिला। ॥ 3768 407 76 980॥0748 200 77० ०"०7 (४(८9768 ५ € 85४86 
7202507960 '--प क्काश शिरठणाताइप्र 700#%, (८0 ।९७४ ७7, 3. 22 
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2०७5) नामक एक नये कानून का निर्माण किया गया। डा» फाइनर के कथना- 
नुसार जल-वितरण के क्षेत्र में यह अत्यन्त ही महत्त्वपूण कानून था और इसने इस 
काम के सम्पादन में अनेक तरह के परिवत्तन ला दिये। इसने जल-वितरण काय 
का सम्पादन पूर्ण रूप से रिजनल आधार पर करने के लिए एक हृढ़ व्यवस्था कायम 
की। लेकिन, जल-वितरण की इन रिजनल संस्थाओं के अतिरिक्त इस काम के 
लिए इस कानून ने एक “केन्द्रीय ऐडवाइजरी जल-वितरण समिति का भी निर्माण 
किया; जिसके स्थापित होने से केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में बहुत अधिक वृद्धि 
हो गयी ।!' आज इसी कानून के अनुसार रिजनल परिषदों द्वारा जल-वितरण का 
काय होता है। 

नाले का प्रबन्ध (7079877926०)-- इड्डलेण्ड में खेती के विकास तथा 
बाढ को रोकने के रुयाल से नाले का प्रबन्ध बड़ा महत्त्वपूण माना गया है।* इसीलिए 
प्रार्म्म से ही नाले का प्रबन्ध करना स्थानीय शासन की इकाइयो का एक प्रमुख 
कार्य रहा है ।” सन्‌ १६२६ ई० तक इस काम के सम्पादन के लिए करीब ३६० 
रिजनल अधिकारी-बर्ग का निर्माण किया जा चुका था, जिनमें “कमीशन ऑफ 
सीवरस! (0०्रप्प्रा5&07 ०0 56जछ678) की सख्या कुल ४६, डर निग अथारिटी? 
की १६८ और 'डू निग बोड! की संख्या ११४ थी (77४6 #68पौ४ 0 
०७॥प्रा768 04 ##[ए07क287व 870ण00 एछ88, 027 4929, (४77९७ 
शष्ावाल्व शत धन्‍द्ाए076 &:४097768, 4872 70700 ६7766 
0]98868--(/0777887078 0586ए9678 49, 4278779826 #प्रर077068 
प्रगावेक्ष 59608] 008 ]98 8ए0व॑ ॥800ए6 ॥)'७&7926 30%&/7व45 
]4.--/7४2/") | लेकिन इन अधिकारियो से नाले का प्रबन्ध ठीक से नही हो 
पाता था।* अतः इनके कामों की जॉच तथा उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से 
सन्‌ १६२७ ई० में एक 'रॉयल कमीशन ऑन लेण्ड ड्रे नेज' (090 ए0एावा- 
88707 07 7,%70 ॥)7877926) कायम किया गया। इसके सुकावों को मानते 
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हुए सन्‌ १६३० ई० में इस दिशा में डू नेज ऐक्ट” (॥0797792० 3.0४) नामक 
एक नया कानून भी बनाया गया । इसके अनुसार नाले की व्यवस्था करने वाली 
सभी पुरानी संस्थाओं का उन्मूलन कर दिया गया और उनकी जगह पर नये-नये 
प्राधिकारियों का निर्माण किया गया, अर्थात्‌ उनके स्थान पर “केचमेण्ट बोड! 
((४०४०४४०7६ 30%/7व) की स्थापना की गयी, जिनकी संख्या करीव ४६ थी 
(+76 ए0एक्राइडाठ0 7ए600777967064 (8९ &90709 0 ४४6 ०6 
क्ष07प68 कशवते ईद 78807772 87५ ए०)०७०]७ ०॥977268 ए९॥8 
77"०9प्र९८७९ 95ए ६86 ॥,#70व 4)78779206 2०४ 04 39380. (४४६०४०४७॥४ 
30%7"दैं5 फ़७'6 00 76 68४६8 0॥8॥760 जा 8प्वा80]6 ७7888 #&8 तै68- 
07766 78 ४86 005, 559 939, 49 (/७४६७७४४7०४४ 09७78 7९78 
॥ 0067"8४०07 &वैशाप्राउ/छप्ाए४ ावे ता!॥709820.--/792८/) | ये 
बोर्ड सन्‌ १६४८ ई० तक काम करते रहे। लेकिन, इसी साल इस सम्बन्ध में एक 
महत्त्वपूर्ण परिवत्तन हुआ । इसी साल “रिवर्स बोडस बिल! (छिए०78? 30थ705 
97) पास किया गया और इन “केचमेण्ट बोड सा (0०02८॥४०४४ 808708) 
का विघटन कर मित्स्य-परिषद्‌! (फप४॥७7ए 80870) एवं पौल्युशन बोड्ड? 
(720!790४ 3097) मे इनका विलयन कर दिया गया (70686 (७६०- 
70670 304708 07७'४४९व९ था ]948 जएछ67, 0ए ४06 सिएट/8 
30908 आ। ६06ए ज&'6 &7928709086व जा मञ5067"ए 3087वै8 
07वें 70प्रशणा +ैप्राश्न000968, 0 70% 29 दिएश' 35097098 ) | 
नदियों की सफाई (स्ि7०७" 7?0]॥7ए४०४) को रोकना-- नदियों की 
सफाई भी स्थानीय शासन का एक प्रधान काय माना जाता है। साधारणतः यह 
पाया जाया है कि लोग कई प्रकार की गन्दगी फेंककर अथवा आश्ुनिक उद्योग-धधी 
के सचालन से निकली हुईं गन्दी वस्तुओ को नदियों मे फेककर उनके जल को दूषित 
कर दते हैं। इससे जल तो दूषित होता ही है, साथ ही इसके परिणामस्वरूप कई 
प्रकार की बीमारियाँ फेलती तथा मछलियाँ भी मर जाती हैं| इन्ही सब कारणों से 
बहुत पहले से ही स्थानीय शासन के अधिकारी नदियों के पानी को दृषित होने से 
बचाना अपना एक प्रमुख काम समझते हैं। इस क्षेत्र मे स्थानीय इकाइयों को 
कानूनों के जरिये कई तरह के अधिकार एवं शक्तियाँ दी जाती रही हैं | उदाहरणाथ , 
सन्‌ १८७६ ई० में एक “रिवस पोल्युशन प्रिवेनशन ऐक्ट” (दिएश'छ ?0]0४05 
797:67७0४07 2०७५) बना, जिसके अनुसार नदियों के पानी को दृषित होने से 
बचाने का अधिकार काउण्टी कौसिलों को दिया गया । इस दिशा में ओर भी 
अनेक काम किये गये। सन्‌ १६२८ ३० सें इसके लिए कई 'एडवाइजरी कमिटीज 
ऑन रिवर पौल्युशन! कायम की गयी | पुनः सन्‌ १६४४ ई० में इस कमिटी के 
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विधान मे कई सुधार एवं सशोधन लाये गये। इसके पहले अग्रेल, १६४४ ई० 
में एक निशनल वॉटर पॉलिसी” नामक श्वेत-पत्र भी प्रकाशित हुआ था और इसी के 
आधार पर बाद मे सन्‌ १६४४ ई० का रूरल वाटर सप्लाइज ऐण्ड सिवीरेज ऐक्ट' 
(सिप्ा ७४००० 8प0707768 का 86796/9826 300, 944) पास हुआ 
था तथा इसके आधार पर कई महत्त्वपूण काम किये गये थे । आज वहाँ नदियों की 
सफाई का काम 'रिवर पोल्युशन अथॉरिटीज! (प्िएथः ?0॥प906४ कैप00- 
77768) द्वारा किया जाता है। इनकी सख्या आज १७०० से भी अधिक पायी 
जाती है। नदियो के जल्ल को दृषित होने रो बचाने के लिए हाल में (१६४८ ई० 
में) एक और कानून भी पास किया गया है जिसे .द्धाए७/ 80976 4०४? 
कहते हैं । 

जन-स्वास्थ्य (7प0]0 प्र०७।४४)--- जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्थानीय 
संस्थाओ द्वारा अनेक काय सम्पन्न किये जाते हैं। जन-स्वास्थ्य क्या है तथा इसका 
उद्दे श्य क्या है, इन सभी बातों की चर्चा सर आर्थर नीऊज होम (7 #ए70पा' 
५९७४ ॥0]7॥6) की प्रसिद्ध पुस्तक “769)07 77079600 क ०2७४॥8९० 
500७9? मे मिलती है। इसमें लेखक ने जन-स्वास्थ्य के तीन उद्देश्यों पर 
प्रकाश डाला है-- (क) बीमारियों की रोंक-थाम करना, (ख) स्वास्थ्य की पर्यात् 
उन्नति करना और (ग) नागरिकों का शारीरिक, मानसिक, नेतिक एवं सास्कृतिक 
उत्थान करना, ताकि उनके व्यक्तित्व का सर्वाद्भजीण विकास हो सके। अतः मनुष्य 
के व्यक्तित्व को हर इष्टिकोण से उन्नतिशील बनाना ही होम के अनुसार जन-स्वास्थ्य 
का उद्देश्य है और होना भी चाहिए।" 

प्रारम्भ से ही स्थानीय इकाइयाॉ जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी काम करती आ रही है, 
लेकिन औद्योगिक क्रान्ति के बाद इस दिशा में कार्यो की अप्रत्याशित वृद्धि हुईं है, 
जिनके सम्पादन के लिए स्थानीय इकाइयों को कई प्रकार के अधिकार भी मिलते 
रहे हैं। सन्‌ १८३० ई० में जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कामों के लिए एक बो्ड की 
स्थापना की गयी | इसी साल “दि लोकल गबन मेंट ऐण्ड पब्लिक हेल्थ कनसॉलि- 
डेशन कमिटी! (४8 7.068] (७0ए6/७77670 छत एप्र000 म्तल्छात 
(:07980]090709 (४007797/(66) भी बनी जिसके जिम्मे कई महत्त्वपूर्ण काम दिये 
गये। इसने कई प्रम्मुख बातों की ओर ध्यान भी आकृष्ट किया। लेकिन इस क्षेत्र 
में व्यवस्थित ढंग से सेवाओं का सम्पादन तब शुरू हुआ जब कि सन्‌ १८४८ ई० में 
“दि पब्लिक हेल्थ ऐक्ट” पास किया गया। यह कानून एडविन चेडविक तथा 
जॉन साइमन के प्रयासों से पास हुआ और सच पूछा जाय तो सफाई और स्वास्थ्य 
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बच्चो कों आवश्यक रूप से टीका देना स्थानीय इकाइयो का प्रधान काय सममा 
जाता है। सन्‌ १६०८ ६० के बाद से यक्ष्मा; गुप्त इन्द्रियों की बीमारी, अंधेपन 
की बीमारी तथा “दि केसर ऐक्ट, १६३६” के बाद से केसर नामक बीमारी को 
रोकने और उनके उचित इलाज की व्यवस्था करने का भार भी स्थानीय शासन की 
इकाइयो को ही सौपा गया है । 

भोजन तथा दवा की दृकानों पर नियन्त्रण रखने का काय भी स्थानीय शासन 
करता है। दि फुड ऐण्ड डुग्स ऐक्ट”, सन्‌ १६३८ ६० के द्वारा स्थानीय शासन 
के अन्तगंत काम करने वाले निरीक्षकों (स्‍78[0०0007:8) को खाने-पीने की चीजों 
एवं दवाइयों के उचित निरीक्षण तथा हानिकारक दवाओ को नष्ट करा देने 
के अधिकार प्राप्त हैं । दृकानदारों को निरीक्षकों के आदेशानुसार काम 
करना पड़ता है। मातृत्व एवं शिशु-सहायक (7॥७॥607707 यर्ष एशा64 
५/९।६४००७) कार्य भी स्थानीय शासन का प्रधान काम माना जाता है। सनन्‍्तान 
होने के बाद स्थानीय इकाइयाँ ही बच्चे तथा उनकी माता की देख-रेख का उचित 
प्रबन्ध करती हैं। सन्‌ १६४८ ६० का कानून इस सम्बन्ध में बड़ा महत्त्वपूर्ण कहा 
जायगा | इसके पहले इस दिशा में सन्‌ १६३६ ६० में ही “दि मिडवाइफ ऐक्ट” बन 
चुका था, जिसके अनुसार स्थानीय इकाइयो को अपने क्षेत्रों मे अनुमवी दाइयों 
((0 ज्ञाए०७) को रखने का काम सौपा गया था। इन कामों के अतिरिक्त 
कसाई-घर”, 'रेफरीजिरेटर', कोल्ड स्टोरेज”, दवा की दूकान इत्यादि के सम्बन्ध 
में स्थानीय इकाइया बड़ा सतक रहती हैं। ये इन सबके ऊपर कड़ा नियंत्रण रखती 
तथा बड़ी छानबीन और सख्ती के बाद किसी व्यक्ति को इनके सचालन का लाइ- 
सेन्‍स देती हैं। संक्षेप में यही कहा जायगा कि स्थानीय इकाइयों नागरिकों के 
स्वास्थ्य से सम्बन्धित हर प्रकार के काम का सम्पादन करती हैं। भारतवर्ष की 
स्थानीय इकाइयों द्वारा इस तरह के विभिन्न काय इतनी कुशलता के साथ नहीं 
किये जाते । 

शिक्षा (?6४०४४08) -- शिक्षा का प्रबन्ध करना स्थानीय इकाइयों का 
एक प्रसुख काय माना जाता है। विश्वविद्यालयों को छोड़कर, जितनी भी शिक्षण- 
संस्थाएँ हैं; सबका संचालन और प्रबन्ध इन इकाइयों के द्वारा होता है। प्रारम्मिक 
ओर माध्यमिक शिक्षा इनके द्वारा निःशुल्क दी जाती है। 

लेकिन, शिक्षा के मामले में जो इतनी उत्तम व्यवस्था आज दिखाई दे रही है, 
वह एक दिन के नही, बल्कि बहुत दिनो के विकास का परिणाम है। प्रारम्भ से 
ही इस दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण कानून बनते रहे हैं। शिक्षा सम्बन्धी कार्यों 
का इतिहास देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्‌ १८५६ ३० के पूर्व इज्जलेण्ड में 
शिक्षा का काम स्थानीय संस्थाओं द्वारा नही किया जाता था, बल्कि गेर-सरकारी 
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संस्थाएँ ही इस काय का सम्पादन किया करती थी। लेकिन सन्‌ १८५६ ई० से 
लेकर १८७० ई० के बीच की अवधि में इस ओर बहुत अधिक प्रगति हुई॥ इस 
बीच जो भी अधिनियम इस सम्बन्ध में बनाये गये उनके प्रधान उद्दे श्य सभी बच्चो 
को शिक्षित बनाना; इकाइयो द्वारा व्यवस्थित स्कूलों को रेट और टेक्‍स से घन 
प्राप्ति का समथन करना; रेट से चलाये जाने वाले विद्यालयों मे धर्म की शिक्षा नहीं 
देने का समर्थन करना इत्यादि थे। इन अधिनियमों ने इस बात का भी समर्थन 
किया कि शिक्षा की व्यवस्था तदथ ग्राधिकारियों (4 8४०८ प्रफ्र079068) 
द्वारा हो तथा उनकी देख-भाल केन्द्रीय विभाग द्वारा की जाय। सन्‌ १८४८ ई० 
में एक रॉयल कमीशन” की स्थापना की गयी, जिसने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १८६१ ई० 
में पेश की तथा परारम्मिक शिक्षा को व्यवस्थित ढँग से चलाने की सिफारिश की | 
सन्‌ १८७० ई० में उच्च शिक्षा के लिए स्कूल-बोंड (50700] 80970) कायम 
किया गया | इसी साल “दि एलिमेण्टरी एजुकेशन ऐक्ट” पास हुआ और शिक्षा 
के मामले में कई सुधार किये गये। इस ऐक्ट के झुताबिक स्कूलों में विद्यार्थियों 
की उपस्थिति बिलकुल अनिवाय ((0707प807"ए) कर दी गयी | 

तत्यश्चात्‌ सन्‌ १८७६ ३० में “दि स्कूल एटेण्डेन्स कमिटी ऐक्ट, सन्‌ १८६७ ईं० 
में “दि भोलण्टरी स्कूल ऐक्ट”, सन्‌ १८६६ ई० में “दि बोड आफ एज्लुकेशन ऐक्ट!' 
इत्यादि पास किये गये । लेकिन, शिक्षा सम्बन्धी कामों में अधिक प्रगति उन्नीसवी 
शताब्दी की अपेक्षा इस बीसवी शताब्दी में ही हुईं। सन्‌ १६०२ ई० में “दि 
एजुकेशन ऐक्ट” (706 तंप्र०४४४०70 4०४६) पास हुआ और शिक्षा-प्रणाली में 
एक प्रकार से आमूल परिवत्तेन लाया गया। इसके अनुसार काउपण्टी बोरो, एडमि- 
निस्टि,टिव काउण्टी, दस हजार से अधिक जनसंख्या वाले म्युनिसिपल बोरों तथा 
वीस हजार से अधिक जनसंख्या वाले अबन डिस्ट्रिक्द्स को ग्रारम्मिक शिक्षा 
([7]00067697"ए ५060०७/४०४) देने वाली इकाई बना दिया गया । पुनः सन्‌ 
१६१८ तथा १६२१ ई० में भी इस सम्बन्ध में कई कानून पास किये गये। 
लेकिन; बाद में सन्‌ १६३१ ई० में पास किया गया कानून इस सम्बन्ध में बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है। इस साल शिक्षा-कानून के पारित होने पर अबन डिस्ट्रिक्ट्म को 
प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया 4" 

१. लेकिन हाल में पास किये गये सन्‌ १६४८ ६० के “दि लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट' के अनुसार 
अब इस बात की व्यवस्था की गयी है कि जिन अबंन डिस्ट्रिक्ट्स की जनसंख्या ६०,००० हे, वे 
काउण्टी कौंसिल के बदले स्वय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जन-कल्याण सम्बन्धी कामों को करने 
के लिए काउण्टी कौसिल से हस्तान्तरण (006४2०॥४४07) के रूप में अधिकारों कौ माँग कर 
सकते है | 


इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए--- 
/. 00478 + 700&., (00एपषशरफहश़य',, 27, 55-58. 
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लेकिन, जो कुछ हो, शिक्षा के मामले में सन्‌ १६४४ ई० का शिक्षा-कानून (7० 
एरत7०७४०7 40०5, 944) ही सर्वाधिक महत्त्वपूण अधिनियम है। इसके 
अनुसार शिक्षा-कार्य के क्षेत्र में अनेक परिवत्तन लाये गये हैं। इस कानून के बनने 
के पूर्व ही एक श्वेत-पत्र (४४४7४७ 790०7) निकाला गया गया था, जिसमें सन्‌ 
१६४४ ई० के इस कानून के प्रस्तावों को स्पष्ट किया गया था। यह अधिनियम 
शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता था । उदाहरणाथे, 
प्रारम्भिक, साध्यमिक तथा उच्च, समी प्रकार की शिक्षा का पुनगंठन करना इसका 
प्रधान ध्येय था। इसके अतिरिक्त, स्कूल की उम्र (830000] 486) १५ या 
१६ वर्ष कर देना, जरूरत के झुताबिक सब जगह नसरी स्कूल खोलना, माध्यमिक 
शिक्षा निःशुल्क देने का प्रबन्ध करना, १८ वर्ष की उम्र तक सबको वाध्य रूप से 
शिक्षा दी जाने की व्यवस्था करना; एक निश्चित तथा मान्य पाखब्यक्रम 
(89)]9908) के आधार पर धार्सिक उद्देश्यों को भी शिक्षा के अन्तर्गत शामिल 
करने का प्रबन्ध करना, टेकनिकल तथा वयस्क शिक्षा की सुन्दर तरीके से समनन्‍्व- 
यात्मक व्यवस्था करना इत्यादि इस अधिनियम के अधान लक्ष्य थे, जिनकी प्राप्ति हो 
जाने पर शिक्षा के क्षेत्र में महती सफलता की आशा की जाती थी | इनी प्रष्टदूमि मे 
५. अगस्त, १६०४३ ६० में हाउस ऑफ लाडस” में अल ऑफ एलबोन ने अपने 
भाषण में इस अधिनियम के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए इस प्रकार की आशा 
प्रकट की थी-- 

“छा फ्राड 27680 0७070070007 ४88 0667॥ 7869866 $ऐञ8 
00प्रा7ए7 छा] छ088688 8& 89867 0 €वैप०४४07 8प96७४07 ६0 
006 €डाहइप्राए जरा ढ7ए 00प्राफफ था 6 फ07व6 8४ 77068670 
800. 926ए०णाव (6 शर्यवेष्ा। वढका8 07 ४6 [07668 67 
९९४८०८७/४४०7.” और, इसी प्रकार की आशा एवं उद्देश्यों को लेकर सन्‌ 
१६४४ ० में यह शिक्षा-कानून पास किया गया । इसके पास होने से सबसे बडा 
परिवत्तेन हुआ कि अब इसके अनुसार केवल 'ऐडमिनिस्ट्रटिव काउण्टी? और 'काउप्टी 
बौरो' को ही उच्च शिक्षा का प्राधिकारी बना दिया गया है। म्युनिसिपल बौरो तथा 
डिस्ट्रिक्ट्स से उच्च-स्तर के शिक्षा सम्बन्धी अधिकार छीन लिये गये हैं । इन क्षेत्रो के 
द्वारा अब केवल निम्न स्तर की ही शिक्षा दी जाती है। सन्‌ १६४४ ई० के अधि- 
नियम के बाद शिक्षा के क्षेत्र मे कोई नया अधिनियम नही बनाया गया है। स्थानीय 
इकाइयों शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन इसी अधिनियम के आधार पर कर 
रही हैं। 

पुलिस-सर्विस (.?०॥06 867ए70०)-- स्थानीय शासन के कार्यों में पुलिस- 
सर्विस का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। इज्जलेण्ड में स्थानीय सरकार के हाथ में इसे 
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- एक विशेष प्रकार का काम कहा जायगा; क्योंकि इड्ललेण्ड की तुलना में अन्य 
देशों मे यह काम इतनी कुशलता ओर तत्यरता से नही होता है। भारतवर्ष में तो 
स्थानीय सरकार के जिम्मे यह काम है ही नही। फ्रास की स्थानीय इकाइयाँ भी 
यह काम करती हैं, लेकिन जेसा कि पहले कहा जा चुका हे; वहाँ की इकाइयों 
पर केन्द्रीय नियन्नण इतना अधिक हे कि इस कार्य में इद्चलेण्ड की तरह उनका 
अपना कोई स्वतंत्र और विशिष्ट स्थान नहीं है, इद्जलेण्ड की इकाइयाँ इस प्रधान सेवा 
का सम्पादन बहुत पहले से ही करती आ रही हैं। लेकिन सण्‌ १८३७ ई० के पूथ 
पुलिस-सेवा आधविक व्यवस्थित रूप में नही थी। इसी साल 'म्युनिसिपल कारपोरेशन 
ऐक्ट” पास कर इस दिशा में प्रथम सुधार लाया गया। अब से पुलिस-सेवा का 
काम व्यवस्थित ढग से सामाजिक भलाई के उद्देश्य से होने लगा। पुनः सन्‌ 
१८५६ ई० में एक कानून पास किया गया; जिसके अनुसार काउग्टियों से 
पंप पुलित-बुनिट कायम किये गये। बोरोज' मे भी सन्‌ १८३५ ई० के “म्युनिसि- 
पल कारपोरेशन ऐक्ट! तथा सन्‌ १८८र ई० के कानून द्वारा १२८ पुलिस युनिट बनाये 
गये। अतः कुल मिलाकर सन्‌ १६१८ ई० तक १८६ पुलिस युनिद कायम कर दिय॑ 
गये थे | प्रत्येक युनिट में पुलिस की सख्या २० से लेकर ४० तक रहा करती थी ।* 

पुलिस-सर्विस के सम्बन्ध में डेसबोरो (40680070प27) कमिटी का उल्लेख 
आवश्यक है। इसकी नियुक्ति पुलिस-सर्विस की जॉच-पड़ताल तथा इसकी तन्रुटियो 
को बतलाते हुए इसमें सुधार लाने के उद्देश्य से की गयी थी। इस कमिटी ने 
पुलिस-सेवा सम्बन्धी चुटियों की चर्चा करते हुए इसमें सुधार के लिए परिवत्तेन की 
आवश्यकता पर जोर दिया । इसने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव रखा कि छोटे- 
छोटे म्युनिसिपल बौरों के हाथ से पुलिस-सेवा का काम ले लिया जाय। इनके 
बदले पुलिस-सेवा का काम ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउण्टी को सुपुद किया जाय और 
जहाँ तक काउण्टी बोरो का प्रश्न है, इसके हाथ में यह सेवा पहले के समान ही 
रहने दी जाय | लेकिन डेसवोरों कमिटी के सुझाव इतने कड़ मालूम पडे कि उनके 
आधार पर इस दिशा में कोई सुधार नहीं लाया जा सका और यह स्थिति सन 
१६३२ ६० तक बनी रही । पुनः सन्‌ १६३२ ई० में एक ओर कमिदी का निर्माण 
किया गया, जिसे सिलेक्ट कमिटी ऑन दि एमेलगेमेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज! 
(8600606 ४ 07877॥066 00 486 ४708]20779007 0 70708 #072८- 
68) कहते हैं | इसने भी डेसबोरो कमिटी की तरह पुलिस-सेवा का काम म्युनिस्पिल 
बौरों से लेकर ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टो के हाथ में सौप देने का सुझाव दिया। 
लेकिन इसके द्वारा रखे गये सुकावों का भी कड़ा विरोध किया गया। चारो थओोर 
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से होनेवाली आलोचना के वातावरण में विरोध बढता ही गया और समस्या भी 
पहले की अपेक्षा अधिक गम्भीर होती गयी । अन्ततः सरकार को सन्‌ १६४६ ई० 
में म्युनिसिपल बौरों द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद पुलिस-कानून (?0]08 
०४) पास करना पड़ा। इसके अनुसार केवल केम्ब्रिज बौरो को छोड़कर सभी 
म्युनिसिपल बोरो से पुलिस का काये लेकर ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के हाथ सुपुर्द 
कर दिया गया |" तब से पुलिस-कार्यों का सम्पादन ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टियो के 
ही द्वारा होता है। 

पुलिस-अधिकारियों का रूप आज अत्यधिक व्यवस्थित नजर आता है। इन 
अधिकारियों में चीफ कान्सटेबल, सुपरिण्टेडेण्ट, इन्सपेक्टर, सज्ण्ट, कान्सटेबल 
इत्यादि के नाम प्रसुख हैं। कभी-कभी स्पेशल कान्सटेबल की भी नियुक्ति की 
जाती है। चीफ कान्सठेबल की उम्र कम-से-कम ४० वध और अन्य अधिकारियों 
की ३० वर्ष की होनी चाहिए। कद की उँचाई ५ फुट ८ इंच रखी गयी है। 
पुलिस-सर्विस में पेशन का भी प्रबन्ध किया गया है। भरती होने के लिए पुलिस 
अधिकारी को एक परीक्षा भी पास करनी पड़ती है | इस प्रकार इद्लेण्ड मे स्थानीय 
इकाइयो के अन्तगत पुलिस-काय बड़ी कुशलता से चलाया जाता है। लेकिन, इस 
मामले में स्थानीय इकाइयो पर केन्द्रीय-नियन्त्रण की मात्रा अधिक नजर आती है | 
होम आफिस (077० 07#06) पुलिस सर्विस में किसी भी प्रकार का परिवत्तन 
ला सकता है। 

पुलिस सर्विस के अन्तर्गत नीचे लिखे काम प्रसुख और आवश्यक माने जाते 
हें--- (१) जन-सुरक्षा का प्रबन्ध करना, (२) कही आग लगने पर तत्काल उसे 
बुझाने का प्रबन्ध करना, (३) सड़कों पर चलने वाली सवारियों के लिए नियम 
बनाना तथा उनके सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करना, (४) आम नेतिकता की 
रक्षा करना (7/0060007 0 7?प्र07080 77079]8), (५) गलियों तथा आम 
जनता से सम्बन्धित सभी स्थानों पर शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना, (६) गलियों 
में जो तरह-वरह के बुरे व्यवसाय होते हैं, उन पर नियन्त्रण रखना, (७) छोटे-छोटे 
बच्चों के जान-माल की रक्षा करना, (८) विदेशियों पर नजर रखना तथा उनकी 
नामजदगी करना; (६) अश्लील और भद्दे चित्रो, पुस्तको, गेर-कानूनी लॉटरी 
(4,00067768) इत्यादि पर प्रतिबन्ध लगाना । 

अग्नि-सुरक्षा (कए8 9७"/एॉ००४)-- अग्नि-सुरक्षा को भी स्थानीय शासन 
का एक प्रमुख कार्य माना जाता है। ओबद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ बडे-बडे शहर बस 


१ #पूरठ एजाए6 30 07946 0988 28768 (6 #%7709]6 ० ्षाक्षे 2६9- 
007 प्रपरणी प्रिए67 929 20089798, जाएं 0तम्ोए 006 6४९०९७०7 (7%॥776५ 
796 300पथ्ञ। ए एक7०0028) 6 0 46 'एछ07-00प्रगाप्र 800पश7 
7?0॥06 #४070688. ॥तधारई८ा766 6886 ([0 (06 (0फ्रा065 ? -#फऋ९2/ 





स्थानीय इकाइयों के कार्य 9४५ 


गये हैं तथा जहाँ वारूद या कई तरह के विस्फोटक पढाथ पाय जाते है, वहाँ थोड़ी 
सी असावधानी होने पर आग लग जाती है। शहर च्‌कि बहुत घने रूप से बसे 
रहते है, अतः आग बहुत जल्दी विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार की 
स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए स्थानीय इकाइयाँ आग लगने पर 
उसे बुझाना अपना प्रधान काय समझती हैं | 

सन्‌ १८७५ ई० के पब्लिक हेल्‍थ ऐक्ट' के अन्तर्गत स्थानीय इकाइयो को आग 
बुकाने का काय सौपा गया था। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें कानूनी तौर 
पर मजबूर नही किया जा सकता था। लेकिन, सन्‌ १६३८ ई० से फायर विग्ये ड्स 
ऐक्ट' पास कर स्थानीय इकाइयों को आग बुझाने का काम कानूनी तौर पर दे 
दिया गया । अब स्थानीय इकाइयाॉ इस काम से इनकार नहीं कर सकती । इस 
काम पर होम सेक्रेटरी का पूरा नियन्त्रण रहता है। इस सेवा के सम्बन्ध मे एक 
निश्चित स्तर उसी के आदेश से निर्धारित किया जाता है। होम-ऑफिस ही इस 
सेवा के सम्बन्ध मे निश्चित योजना (809९77७४) बनाने के लिए 'फायर सर्विस 
बोड' की स्थापना करता है। स्थानीय इकाइयाँ आग बुकाने का कार्य बहुत ही 
व्यवस्थित ढंग से करती हैं। फायर सर्विस के हेड क्वाट्स के अलावे कई सब- 
स्टेशन भी बनाये जाते हैं। इकाइयों के पास आग बुमाने के समस्त साधन 
(उदाहरणाथ, बिग्न ड, अप्लायन्सेज, इंजिन फायर एलाम्सं, हायड़ प्थूम इत्यादि) 
भी उपलब्ध रहते हैं। आग बुकाने के लिए स्थानीय इकाइयाँ जल का पूरा 
बन्दोबस्त किये रहती हैँं। वे किसी भी व्यक्ति को उचित मुआवजा देकर जल ले 
सकती हैं | फायर सर्विस में काम करने वाले कमंचारियों की इस सम्बन्ध में उच्चित 
शिक्षा भी दी जाती है। “दि फायर दिद्र ड पेन्सन्स ऐक्ट, सन्‌ १६२५७ ६० के 
सुताबिक इन कमच्यरियों को कई तरह की सुविधाएँ दी गयी है। आग बुम्ाते 
समय घायल हो जाने या मृत्यु हो जाने पर उन्हें उचित हर्जाना दने की भी व्यवस्था 
की गयी है। इच्जलेण्ड में स्थानीय इकाइयॉँ यह काम भी बडी मफलतापूर्वक 
कर रही है । 

गृह-निर्माण (सि०एछ78)-- शह-निर्माण भी इड्डल्लेण्ड की स्थानीय इकाइया 
का प्रधान कार्य समका जाता है। विशेषकर आज के लोक-कल्याणकारी राप्य में 
तो इसका महत्त्व और भी अधिक बढ गया हैं। लोक-क्ल्याण का उदद श्य लेकर 
चलने वाला प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के लिए र्वास्थ्यकर आवास प्राप्त 
कराना अपना प्रग्मुख कत्तव्य स्मकता है। इस औद्योगिक युग मे जब कि शहरों की 
आबादी बड़ी घनी है तथा रहने के लिए उत्तम आवास की बड़ी कमी रहती हे, राज्य 
का यह प्रधान कार्य हो जाता है कि वह इसकी उचित व्यवस्था करे । घनी आजादी 
वाले शहरों को इष्टि मे रखते हुए लोक-कल्याण के उद्दे श्यो से प्रेरित इज्धलेण्ड की 
इ० स्था- श[०-१० 
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स्थानीय इकाइयाँ नागरिकों, विशेषकर कम आमदनी वाले नागरिकों के लिए 
स्वास्थ्यकर आवास की उपलब्धि कराना अपना प्रम्मुख कत्तेव्य मानती है| इस दिशा 
में इज्चलेण्ड में कई अधिनियम भी बनाये गये है। इस ओर सबसे पहला कानून 
सन्‌ १८४१ ई० में बना। तत्नश्चात्‌ सन्‌ श्८क_्षण और १८७७४ ई० में भी कानून 
बनाये गये | सन्‌ श्य८य४ ई० मे एक कमीशन भी नियुक्त किया गया था, जिसने 
गृह-निर्माण सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अपना सुझाव दिया था। इसके बाद 
सन १६१६ ई० में “दि हाउसिंग टाउन प्लानिंग ऐक्ट” तथा सच्‌ १६२३, १६२४, 
१६२५, १६३० ई० के “दि हाउसिंग ऐक्‍्ट्स” भी बनाये गये और स्थानीय अधि- 
कारियो को ग्रह-निर्माण के क्षेत्र मे कई अधिकार दिये गये। सन्‌ १६३३ ई० मे 
तत्कालीन स्वास्थ्य-मंत्री ने लाड मोइन (.070 (०४४०८) की अध्यक्षता में एक 
कमिटी बनायी जिसका प्रधान कार्य मजदूर-वर्ग के लिए अच्छे आवासो को उपलब्ध 
कराने के सम्बन्ध में सुझाव देना था। सन्‌ १६३३ ६० में इसने अपना ग्रतिवेदन 
(॥१०00०07) पेश किया। अन्य सुझावों के अतिरिक्त इस कमिटी ने एक नेशनल 
हाउसिंग कारपोरेशन” की स्थापना करने और पुनः एक केन्द्रीय जनोपयोंगी समिति 
(0७४४७) 7000 एधञए (०फ््ञआ) बनाने का सुकाव रखा | लेकिन, 
इन सुझावों को मंजूर नही किया गया । इस दिशा में पुनः एक ठोस कदम उठाते 
हुए सन्‌ १६३६ ६० में भी ग्रह-निर्माण सम्बन्धी एक कानून बनाया गया। यह 
एक वृहत्‌ कानून था। इसमे णह-निर्माण से सम्बन्ध रखने वाली सभी इकाइयों का 
उल्लेख करते हुए उन्हे मकान को मरम्मत, देख-भाल, सफाई इत्यादि के बारे में 
विभिन्न तरीके बताये गये थे। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर मकानों को नष्ट 
करके क्षेत्र खुला रखने या साफ कराने, उन्हे नये तरीके से बसाने, मजदूरों के लिए 
आवास की उचित व्यवस्था करने इत्यादि से सम्बन्धित कई प्रकार के अधिकार भी 
उन्हे सौपे गये। द्वितीय महायुद्ध के बाद जब गह-निर्माण सम्बन्धी समस्या और 
अधिक जटिल हो गयी तब स्थानीय प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध मे और भी बहुत 
से अधिकार दिये गये क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी जिम्मेदारी पहले से बहुत अधिक 
बढ गयी थी। आज तो वहाँ की स्थानीय इकाइयाँ गृह-निर्माण के क्षेत्र मे उचित 
“यवस्था के उद्दे श्य से बहुत सा काम कर सकती हैं। वे कमजोर मकान को 
तोड़वाकर उन्हे पुनः ठोंस और सजबूत बनाने का आदेश दे सकती हैं। मकान 
का निर्माण किस योजना और किस तरीके से हो, इस पर पूरा नियत्रण रख सकती 
हैं। किसी मकान में रहने वाली की सख्या निश्चित कर सकती हैं। मकान की 
लम्बाई, चोड़ाईं, रोशनी, स्वच्छ वायु, धूप इत्यादि की उचित व्यवस्था पर नियन्त्रण 
रख सकती हैं ओर आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को मकान में रखने के लिए 
मकान-मालिक को दंड भी दे सकती हैं। इस प्रकार इज्धलेण्ड की स्थानीय 
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इकाइयाँ गह-निर्माण-कार्यों में भी पूरा अधिकार रखती तथा जन-सेवा के हिताथ 
उनका सक्रिय ढंग से प्रयोग करती हैं| 

अधान सड़कों का प्रवन्ध (सी20फ858)--ग्रधान सड़कों का भी प्रबन्ध 
शुरू से ही स्थानीय इकाइयाँ ही करती आ रही हैं। सर्वप्रथम “दि हाईवेज ऐक्ट, 
श्य३५ के अनुसार हाईवेज” शब्द का स्पष्टीकरण किया गया और इसके 
अन्तगंत इन प्रझ्ुख सड़कों को सम्मिलित किया गया--+]] 70808, 077 079९४, 
-एक078 28948, (७7988, 0756फछ'8ए8, 00798 598, ९&प्र5०ए७ 858, 
0प्रा'टीक ३५8 ६0५ ]08ए67000(8.? साथ ही; 'रोड' शब्द की भी व्याख्या 
करते हुए यह कहा गया कि रोड! का अर्थ पब्लिक रोड से लिया जायगा। 
इस प्रकार हारवेज और रोड” को एक निश्चित अथ प्रदान करते 


ही 


सन्‌ ८३१५ ई० के ही कानून के झुताविक पत्येक पेरिश को सड़कों का भली-माँति 


१५ १0| 


ग्रव ब०«०8 कल श्र दि 25 मज़ा पी के बिक 
बन्ध करने तथा उन पर होने वाले ख्च के लिए ज्लोगों पर रंट लगाने का 

अधिकार प्रदान किया गया | इस सम्बन्ध 
बनाय गय कह प्रफिणझनः द्य ।क 20... ५ 
साथा साया था। हकाक्रन याद ठोक से 


।क्‍ तृ 
मं .: जञञ है क्रा प्र ध्न्ध ] - ह्पा न्दाश्या ना न» ( साझा कप हा प श्र भय ये हे ५ जी. 
. हाइव की अवन्ध उत्तना ठाखस बलबा था अहजूतना का अभा है। सहका 


है 


से सम्बन्धित इतिहास दखने पर पता चलता | कि सन श्थध्र ई० के 
हाईवेज कानन (तरिए्राफ़छए3 ८०६५, ।802: के पहले सहकों छा गबन्ध 
दो प्रकार के बाधकारियों द्वाग छिया जाता था। वहड़ी सइकझों रा पवन्ध 
ट्रक पाईक ट्रस्ट द्वारा तथा छोटी सइकों का अदबन्ध प्रथक्ूश्रथडझ तोर पर 


हुआ करता था। लेकिन सन्‌ श्२ ई० के इस हाईवज कानून 
अनुसार इस आर परर्त्तन लाया गया। ट्रक पाइक ट्रस्ट को सवंदा के लिए 


+. फ 


कर गय दम (.. जाकर दरपलला ऊक फिए पर 
समाप्ष कर इया गया। पारणा का समूह से सन्ञा-मज्षाकर दश्वज |ड स्ट्र्क्ट्सा 
॥ , 
बे >लअनक के. बमीयेज. अन्‍मन्‍कगृन्‍भब्न» न 8 कम * शजल.&वडिर ला रे 
बनाय गय आर सट्ुका। का व्य [ का भार इन्हां हाइवेज डस्ट्रक्टस' का सांपा 


ता] 


अधिकारी बना दिया गया और इनकी व्यवस्था करने का पूरा अधिकार भी इन 
दिया गया तथा सन्‌ £झूूूर ई० तक आते-आते सरकार भी इन डिस्ट्रिक्दुल को बहुत 
अंशों में सहायता देने लगी | लेकिन सन्‌ श्य८ूण ई० के “दि लोकल गबनसेग्ट ऐक्ट! 
के अनुसार भी कुछ परिवत्तन लाया गया। अब बड़ी-बड़ी सड़कों के प्रबन्ध करने 
की जिम्मेवारी ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी पर तथा छोटी सड़कों के प्रवन्ध का भार _ 
म्युनिसिपल बोरों तथा अबन डिस्ट्रिक्ट्स को सौंपा गया। लेकिन, इस नवीन 
परिवत्तन का परिणास बड़ा बुरा हुआ । कोन सड़क वड़ी है और कौन सड़क छोटी. 
तथा किसका महत्त्व अधिक है--इन बातों कों लेकर ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी 
. स्युनिसिपल बौरों तथा अबन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच कई तरह के झगड़े पंदा हो गये । 


गया। पुनः सन्‌ श्७य ई० में सड़कों के मामले में हाईवेज डिस्ट्रिक है मुख 


श्ध् इज्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


इस आपसी संघष से समस्या गम्भीर हो गयी। डॉ० फाइनर ने लिखा है-- 

“67४७ ज़७8 ७ 000808.00 09॥06 060७९७९७४ 76 (0प709658, 
6 3070प2708 ब्यवें ॥6 808 407 ६986 ९0०70770 04 ४॥6 
70808 79 0746: (99860 ४00॥7 0छ7 009] 9प7]00868 77204 0686 
७6० 8०"ए९१, (07 पर॥गरप्राए 77079 659७786, कद 407 0077987- 
88707 ज़रछा 70808 ज्९छा'8 0878०77'९९ 4707 ६06 42)800704 ६०0 
प6 (0प्70ए 07 ई0७॥ जाए) 3070प20 िडॉाशा807 80067068, 
[786९8व ० ४86 &प(00770768 8०772 ॥028९467 प्रक07 & 7€89- 
8807070 (80 ६790/6 ए़७8 ७ ०0०0777प.0ए ०0 77[6/68 770 ७ ०0०0- 
0700790०व१ 7080 8ए8067), शा 87 6ए९८शा 87764 92 0 0॥6 
शंक्रा'2०, ॥96ए 80790 88 ०0779677४ &प7070068, ४7०0 ६06 
70808, 076 07 ४४6 ए07078 27९७0 टलपण87702 4800078 060७776 
#]एफ8ए8 ७ 30प7.08 0 007थाए0ा 

प्राधिकारियों के बीच इस प्रकार की सघषमय स्थिति को समाप्त करना आवश्यक 
हो गया | इसकों देखते हुए सन्‌ १६०१३० के “दि रॉयल कमीशन ऑन इम्पीरियल 
ऐण्ड लोकल येक्स्शन' ([76 0ए७) (007778807 07 वाए०७०७) #7वते 
[,0८७) /'४०७०७/॥707 ० 90]) ने एक ऐसे निष्पक्ष अधिकारी की नियुक्ति 
की मॉग की जो तत्काल इस बात का निपटारा कर दे कि कोन सी सडक ऐड- 
मिनिस्ट्र टिव काउण्टी के अन्तर्गत तथा कौन सी सडक म्युनिसिपल बौरो और अबंन 
डिस्ट्रिक्ट के जिम्मे रहे ([7॥6 फि0ए8] (07007778807 67 9 ][96778॥ 700 
]0,009)] 7'85७007 07 90] #20077976४व60 ६४080 80796 8प(00- 
08(76 ६700 पए0%! 08) 0009 800प्रींते 7#6ए86 (96 वा8(ए0प्रतर07 
0०६96 708॥70 70803 27878 #॥पे वे&टावे6 एछ़/&0 70848 0पांत 
४७ 77877 70&0५४ )। कमीशन के सुकावों को मानते हुए इस काम के लिए 
सन्‌ १६०६ ई० में एक रुड़क-परिषद्‌ का निर्माण किया गया। लेकिन, इससे स्थिति 
में कोई विशेष परिवत्तन नही लाया जा सका। अन्ततः सन्‌ १६२० ई० में इसका 
विघटन कर दिया गया। इसके सम्पूण अधिकार केन्द्रीय सरकार के यातायात- 
विभाग (2(77877ए ०६ 77०7877070॥) को सौप दिये गये। तबसे यही 
विभाग इन सब मामलों का प्रमुख अधिकारी है और सडक सम्बन्धी कामों का 
नियंत्रण और निरीक्षण रिजनल आधार पर करता आ रहा है। इस काये के 
लिए इसने एक स्थायी रोड कमिटी का भी निर्माण किया है। आजकल सड़क के 
प्रबन्ध को लेकर कोई रगड़ा नही है, क्योंकि इस सम्बन्ध सें स्थानीय प्राधिकारियों 
के अधिकारों का स्पष्टीकरण कर दिया 'भया है। आजकल काछएण्टी बौरो और 


स्थानीय इकाइयो के कार्य १४६ 


ऐडमिनिस्ट्र टिव काउपण्टी प्रधान सड़कों का प्रबन्ध एवं देख-भाल करते हैं। इनके 
अतिरिक्त जो छोटी सड़के हैं उनके प्रबन्ध का भार म्युनिसिपल बौरो, अबन डिस्ट्रिक्ट 
और रूरल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है। 

गलियों का प्रबन्ध (8872०(8)-- गलियो के प्रबन्ध का कार्य भी स्थानीय 
इकाइयो द्वारा सम्पादित होता है। यह काम भी इनके जिम्मे बहुत दिनो से चला 
आ रहा है। सर्वप्रथम सन्‌ १८४५ ई६० के “दि पब्लिक हेल्थ ऐक्ट्स” के अनुमार 
स्थानीय इकाइयों को गलियों के निर्माण, उनकी मरम्मत, सुधार तथा देंख-भाल का 
काय सौपा गया | पुनः “दि पब्लिक हेल्‍थ एसेण्डमेण्ट ऐक्ट, सन्‌ १८६०, १६०७ ६०? 
तथा “दि पब्लिक हेल्थ ऐक्ट, १६२४१ के अनुमार भी स्थानीय इकाइयों को 
इस सम्बन्ध में अनेक अधिकार दिये गये। आज काएउप्टी, म्युनिसिपल बोरों तथा 
अब॑न डिस्ट्रिक्ट्स को गलियों के निर्माण, प्रबन्ध, सुधार इत्यादि का कार्य दिया गया 
है। इन्हे केन्द्रीय सरकार के यातायात विभाग से सहायता भी पाप्त होती है | 

पुल्नों का प्रबन्ध (32770268) -- सन्‌ १४३० ई० के पहले पुलो का प्रवन्ध- 
भार स्थानीय इकाइयों के जिम्से नही था । जेकिन जब सन्‌ १४३० ई० में “दि स्टेच्यूट 
ऑफ ब्रिजेज! (776 8॥9#£५(७ 04 70268, 530) बना तब आम पुलों 
(?7970 87026) की देख-भाल तथा मरम्मत का भार स्थानीय इकाइयो को 
दिया गया। फिर सन्‌ १८७८ ई० में “दि हाइवेज ऐण्ड लोकोसोटिव ऐक्ट' (46 
जिए!ए4ए8 870 4,0007700986 40, 878) पारित किया गया। इसके 
आधार पर काउण्टियो को आधा ख्च वहन कर नये-नये पुलों के निर्माण का 
अधिकार दिया गया। लेकिन सन्‌ (नव ई० के कानून के बन जाने पर ही इस 
दिशा में पर्याप्त प्रगति हुईैं। इस कानून के अनुसार पुलों की व्यवस्था की पूरी 
जिम्मेवारी काउण्टी कौसिलों को सोप दी गयी । जितने भी पुल आज “काएण्टी 
ब्रिजेज! ((0०प्र7।ए 37708 ८४) के नाम से पुफारे जाते हैं उन सभी की देख-भाल, 
मरम्मत, सुधार इत्यादि की जिम्मेदारी काउण्टी-कौसिलो पर है। 

नगर परियोजना (709७7 छाते 00०४//ए 79]89772)-- थाज के 
लोककऋल्याणकारी गाज्य के अन्तर्गत नगग-परियोजना का काम अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
हो गया है। विशेषतः इड्डल्लेण्ड मे, जो कि एक महान्‌ औद्योगिक देश हे तथा जहाँ 
बडे और छोटे सभी प्रकार के शहर सघन रूप से बसे हुए हैं, इन परियोजना सम्बन्धी 
कासो को बड़ा आवश्यक समझा जाता है। वहाँ की स्थानीय इकाइयाँ शहर कौ 
योजना बनाने के काम को अपना एक प्रसुख कत्तेव्य समझती हैं। लेकिन नगर- 
परियोजना सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन इकाइयो द्वारा बहुत पहले से नहीं किया 
जा रहा है। सन्‌ १६०६ ई० के पूर्व स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इधर बहुत ही 
कम ध्यान दिया जाता था | सन्‌ १६०६ ई० के बाद सन्‌ १६२३ ६० तक इस क्षेत्र 
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में कई अधिनियम बनाये गये | लेकिन इन सबो से अधिक व्यापक और प्रमावशाली 
कानून सन्‌ १६२४ ई० मे बनाया गया और पीछे जितने भी अधिनियम बने थे सब 
की प्रमुख बातों का समन्वय इस १६२४ ई० के अधिनियम में किया गया। इसे 
नगर-परियोजना कानून (70७7४ +#]७709778 4०८) कहते है। इसके अनुसार 
म्युनिसिपल बौरो, अर्बन डिस्ट्रिकट तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रों को नगर- 
परियोजना तेयार करने के सम्बन्ध में कई अधिकार दिये गये। लेकिन इस कानून 
के पास होने के पहले ही केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस सम्बन्ध में एक 
रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसमें इस बात को स्पष्ट किया था कि नगर परियोजना 
का कार्य रिजनल आधार पर सम्पन्न किया जाय |” इस काम को पूरा करने के 
लिए सयुक्त-समितिया (४००७४ (*०07777777668) का भी निर्माण किया गया । 
लेकिन, कई कठिनाइयों के कारण इन समितियों को इस दिशा में कोई सफलता 
नही मिल सकी | फिर सन्‌ १६३२ ई० में एक और प्रसुख कानून का निर्माण 
किया गया । नगर-परियोजना के सम्बन्ध में इस कानून में विभिन्न बातों का 
उल्लेख किया गया था ।* इसके अनुसार स्थानीय इकाइयों को परियोजना बनाने, 
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पुन' सन्‌ १६३२ ६० के कानून के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए लखा गया था-- 
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उन्हे कार्यान्वित करने, इस सिलसिले में तोड़े गये मकानों का हर्जाना देने और 
कई स्थितियों में हर्जाना नही भी देने ओर योजना से लाम उठाने वाले व्यक्तियों से 
योजना सम्बन्धी खच का आधा या तीन-चौथाई हिस्सा माँग लेने के सम्बन्ध में 
अनेक अधिकार प्रदान किये गये। लेकिन सन्‌ १६३२ ई० के कानून के वावजूद 
नगर-परियोजना सम्बन्धी कामों में अनेक कठिनाइया प्रबंबत्‌ ही बनी रही । इन्हे 
दूर करने के लिए कई प्रकार के ग्पोट पेश किये गये | दनमें सन्‌ १६४० ई० का 
“दि रिपोट ऑफ दि रॉयल कमीशन ऑन दि डिस्ट्र्य्शन ऑफ दि इण्डस्ट्रियल 
पापुलेशन', अर्थात्‌ वारलों रिपोर्ट (3870छ ००००४), सन्‌ १६४२ ई० का दि 
रिपोर्ट ऑफ दि डिपाटमेण्टल कमिटी ऑन दि युटिलाइजेशन ऑफ लेण्ड इन रूग्ल 
एस्याज? अर्थात्‌ स्‍्कोंट कमिटी की रिपोट, तथा सन्‌ १६४२ ई० का “दि फाइनल 
रिपोर्ट ऑफ दि एक्सपर्ट कमिटी ऑन कम्पेन्मेशन ऐण्ड बेटस्मेण्ट', अर्थात्‌ उथवाट 
कमिटी-रिपोर्ट इत्यादि अत्यधिक मदत्त्वप्र्ण माने जाते हैं। इनमें से बारलों प्रति- 
वेदन (34770 एफ ८००७४) ने नगग्-परियोजना के मासले मे एक राष्ट्रीय नीति 
अपनाने का सुकाव रखा | साथ ही, इस प्रतिवेदन ने राष्ट्रीय परियोजना के लिए 
एक अल्लग अधिकारी नियुक्त करने का भी सुझाव पेश किया | इसी के परिणास- 
स्वरूप दि सिनिस्ट्री ऑफ टाउन ऐण्ड कण्ट्री प्लानिंग (376 जैशाहएए 0 
व065छ70 &॥0त0 (70प7॥077ए 7?]877772) की स्थापना की गयी । स्कॉट ग्रति- 
वेदन (58८0॥0 ९७०१) ने भी बारलो प्रतिवेदन के ही रुकावों का बहुत अंशो में 
समथ न किया तथा शइरों के अतिरिक्त ढहाती आवास-गहों को भी आधुनिक ढंग 
से निर्मित और व्यवस्थित करने का रुझ्ाव प्रस्तुत किया । उथवाट प्रतिवेदन ने भी 
बहुत वह्मल्य सुकाव दिये और एक ेण्ट्रल प्लानिंग अथारिटी! स्थापित करने का 
समर्थन किया। अन्ततः सद १६४७ ई० में नगर-परियोजना के ज्तेत्र मे एक 
महत्त्व:्रण एरिवत्तन लाया गया। इसी साल टाउन ऐण्ड कण्ट्री प्लानिंग ब्लि! 
(0ए073 धाते (०प्राएए हकग्ाप्र्ठ दि) प्रास किया गया और नगर- 
परश्योजना के नियंत्रण का काम केन्द्रीय सरकार के जिम्में सांप दिया गया | 
साथ ही, इस वात का भी निर्भाग्ण कर टिया गया कि नगर-परियोज्ना का काम 
राष्ट्रीय पेसाने पर हो, लेकिन इसका आछध्यर स्थानीय हित ही रहे । आजकल 
नगर-परियोजना का काम स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ही सम्पन्न होता है; लेकिन 
इस मामले में “टाउन एवं कण्ट्री प्लानिंग” से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार का विभाग 
ही सर्वेर्वा है। स्थानीय इकाइयाँ इसी विभाग की देख-रेख और नियच्ण में 
काम कठग्ती हैं । 

पुअर रिज्लीफ (7007 ि९९धट)-- 'पुअर र्लीफ' ऐसा सिद्धान्त है जिसे 
अपनाकर राज्य अपने नागरिकों को निराश्रयता एवं खराब स्वास्थ्य की स्थिति में 


श्र . इड्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा इनसे सम्बन्धित अन्य सहायता एवं सेवाएं प्रदान करता है। 
यह रिलीफ (३७७7) आज्ञप्ती, अनेतिर्र ओर दुराचारी व्यक्तियों को नहीं दिया 
जाता है। पुअर रिलीफ का काम इज्ञलण्ड की स्थानीय इकाइयाँ बहुत पुराने 
जमाने से करती आ रही हैं | सवप्रथम सन्‌ १६०१ ई० में पुअर लॉ (7007 4,8 7) 
नामक कानून पास किया गया। पुअर रिलीफ के सम्बन्ध में इसे बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण कानून कहा जायगा।" इसका प्रसुख उद्देश्य देश की निर्धनता, भूख और 
बेकारी से सम्बन्धित समस्याओं को हल करना था। इस कानून को पास कर 
स्थानीय इकाइयों को इस दिशा में काम करने के हेतु सक्रिय बना दिया गया | 
इनके जिम्मे दीन-दु/खियों तथा बेकार मजदूरों की सहायता करने का काम सौंपा 
गंधा | प्रारम्म में पेरिश के क्षेत्रों को सम्मिलित कर पुअर लॉ से सम्बन्धित कामों 
का सम्पादन कर लिया जाता था, लेकिन यह तभी तक हो सका जबतक कि पुअर 
लॉ से सम्बन्धित समस्याएँ सरल थीं। जेसे-जेसे जटिलता बढ़ती गयी स्थानीय 
शासन के पुराने ओर छोटे-छोटे क्षेत्र इन कामों के लिए असफल और अनुपयुक्त 
सिद्ध होने लगे । इसलिए इस दिशा में अनेक महत्त्वपूण कदम उठाये गये | इस 
पुअर रिलीफ के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए ४ दिसम्बर, 
१६०४ ई० में एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गयी, जिसने इस सम्बन्ध में 
अपनी रिपोर्ट » फरवरी, १६०६ ई० को पेश की। लेकिन, चूँकि कमीशन के 
सदस्यों में बहुत सी बातों को लेकर मतभेद था, इसलिए रिपोर्ट भी दो भागों में-- 
एक बहुमत की और दूसरी अल्पमत की -- तेयार की गयी । फिर भी, कुछ सामान्य 
बातों में दोनों दलों ने एकमत प्रकट करते हुए कई सुझाव पेश किये। कमीशन 
ने बोर्ड स ऑफ गारजियन्स! को समाप्त कर देने तथा केन्द्र से लेकर काउपण्टी बौरों 
ओर काउण्टी तक के ग्रशासन-क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाने का सुकाव रखा | 
साथ ही, इसके द्वारा पुअर रिलीफ के लिए वर्गीकृत संस्थाओं के प्रबन्ध, बेकारी और 
बीमारी के लिए सरकारी बीमा योजनाओं को लागू करने, मजदूरों को काम दिलाने 
के हेतु केन्द्र खोलने, बुढ़ापे में पेन्शन देने की व्यवस्था करने इत्यादि बातों की माँग 
की गयी | पुनः इस सम्बन्ध में कई और भी सुकाव पेश किये गये|। उदाहरणार्थ 
दि काउण्टी कोंसिल्स एशोसिएशन, सन्‌ १६११ ई०१*, दि लोकल गवनमेण्ट कमिटी 
ग्रीर दि मेकलीन कमिटी, सन्‌ १६१८ ई०?, तथा दि रेजोल्यूशन ऑफ दि हाउस 
ऑफ कामनन्‍्स, सन्‌ १६२५ ई०” द्वारा दिये गये सुझाव इस दिशा में बड़े महत्त्वपूण 
| लेकिन सन्‌ १६२६ ई० में सरकार ने स्वयं इस पुअर रिलीफ के क्षेत्र में कुछ 
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प्रमुख उद्दे श्यो की पूर्त्ति के लिए कई प्रकार के सुकाव और प्रस्ताव रखे | सर्वप्रथम, 
इस बात पर जोर दिया गया कि जन-सहायता के सभी तरीकों और साधनों में तथा 
पुअर रिलीफ ओर “अनइम्पलायमेण्ट वेनीफिट” के बीच एक सुन्दर समन्वय कायम 
किया जाय, खराब स्वास्थ्य तथा इसकी सम्भावना को रोकने के लिए इससे 
सम्बन्धित समस्त साधनों मे उन्नति एवं समन्वय लाया जाय, बीमार पड़ने, दुघंठना 
होने अथवा अंग-मंग या अपग हो जाने पर जन-सहायता दने का बन्टोवस्त किया 
जाय | पुअर रिलीफ के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्रगणालय का भार कम करने के लिए 
विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त अपनाया जाय। काउपग्टी बोरो के क्षेत्र के अन्तर्ग्त 
स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी सेवाओं का एकीकरण किया जाय तथा ऐडमिनिस्ट्र टिव 
काउपण्टी के ज्ञेत्र के भीतर जो स्वास्थ्य-सेवाएँ म्युनिसिपल बौरों तथा डिस्ट्रिक्द्स के 
द्वारा की जाती हैं उनके प्रशासन की आम जिम्मेवारी को ऐडमिनिस्ट्र टिब काउप्टी 
के हाथ में ही केन्द्रित किया जाय। सम्बन्धित मन्रणालय (॥7807"5) तथा 
स्वास्थ्य-सेवाएँ प्रदान करने वाली स्थानीय इकाइयों के बीच जो वित्त-मम्बन्ध है उसे 
सरल बनाया जाय | साथ ही, पुअर रिलीफ की मद में खर्च की जाने वाली रकम 
के ऊपर जो प्रतिबन्ध हैं उन्हें कम और ढीला कर विया जाय । सरकार द्वारा 
दिये गये ये सुकाव पुअर रिलीफ के सम्बन्ध में बड़े महत्त्वपूर्ण थे और “दि लोकल 
गवनमेण्ट ऐक्ट, १६२६? मे इनमें से कई सुझावों को अपनाया भी गया | 
पुनः इन सभी सुझावों का साराश सन्‌ १६३० ई० में पारित “दि पुअर लॉ ऐक्ट' से 
भी मिलता है। लेकिन पुअर रिलीफ सम्बन्धी सेवाओं का रूप अभी भी व्यवस्थित 
ढंग से नही चल रहा था। अतः इस सम्बन्ध मे जितनी भी चुटियाँ थी सबकी 
जॉच-पड़ताल करने तथा 'पुअर लॉ' नामक कानून को अच्छी तरह लागू करने के 
तरीको को देंढ निकालने के उद्देश्य से सन्‌ १६३२ ई० मे लाड बुर्गहम (7.07 
300727877) द्वारा एक पुअर लॉ कमीशन' की नियुक्ति को गयी | इस कमीशन 
ने इस सम्बन्ध में चार प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किये-- (१) इसने इस वात पर जोर 
दिया कि स्थानीय इकाइयो के क्षेत्र, विशेषकर पेरिशो के क्षेत्र, मे सशोवन लाया 
जाय। (२) पुभर लॉ के प्रशासन के लिए एक अस्थाणी केन्द्रीय समिति का 
निर्माण हों, जो स्थानीय क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार और नियन्रण कायम रखे । 
(३) केन्द्रीय नियत्रण की मात्रा में वृद्धि की जाय और (४) केवल उन्हीं लोगों को 
जन-सहायता दी जाय जो दिलकुज्ञ निःसहाय और वस्तुत सहायता के योग्य हो | 
पुअर लॉ कमीशन के इन सुझावों को स्वीकार करते हुए इन्हों के आधार पर 
सन्‌ १६३४ ६० में पुअर लॉ सशोधन ऐक्ट (7007 4,8छ 77 ९007070077 > ८) 
पारित किया गया । इसके अनुसार पुअर रिलीफ के सम्बन्ध में कई कडे-कडे नियमों का 
निर्माण किया गया। इसके अनुसार उनलोगों को सहायता देना बन्द कर दिया गया 
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जो काम करने लायक थे। सहायता-कार्य में सुविधा लाने के दृष्टिकोण से पेरिशों 
को मिलाकर यूनियनों का निर्माण किया गया, जिन्हे 'पुअर लॉ यूनियन” की संज्ञा 
दी गयी । इन यूनियनों पर नियंत्रण कायम रखने तथा देख-रेख रखने के लिए पुअर 
लॉ कमिश्नरों की एक केन्द्रीय समिति (.& (/७7०४8व 309/7प 0 [2007 ॥,9श 
(070778870767'8) की भी स्थापना की गयी। केन्द्रीय नियंत्रण का भार 
कमिश्नरों की इसी केन्द्रीय समिति को दे दिया गया। देहाती इलाकों में पुअर लॉ 
के प्रशासन, थर्थात्‌ इसे कार्यान्वित करने के लिए 'बोड ऑफ गार्जियन्स! (30270 
0 (+प8709708) की स्थापना की गयी । इन बातों के अपनाने से पुअर रिलीफ 
वे; काम बहुत कुछ व्यवस्थित ढंग से चलने लगे | पुनः सन्‌ १६१८ ईं० मे भी एक 
धपुअर लॉ ऐक्ट” पास किया गया । इसके अनुसार ६४ वर्ष की या इससे भी अधिक 
उम्र वाले व्यक्तियों को, जो किसी पुअर लॉ इन्स्टीच्यूशन में सहायता (४८॥१७/) पाते 
हो, किसी जन-सहायक प्राधिकारी द्वारा २ शिलिब्ज प्रति सप्ताह रिलीफ के रूप में 
दिये जाने की व्यवस्था की गयी । फिर, सन्‌ १६३६ ६० के “ऑरफन्स और ओल्ड एज 
कण्ट्रीब्यूट्री पेन्शन्स ऐक्ट” के अनुसार पेन्शन पाने वाले बूढे व्यक्तियों की स्थिति 
अधिक खराब हो जाने, अर्थात्‌ पागल आदि हो जाने पर उनकी पेन्शन की रकम में 
से ही कुछ अतिरिक्त सुविधाएं ग्रदान करने का इन्तजास किया गया । इस प्रकार 
पुअर रिलोफ के ज्षेत्र में प्रारम्भ से ही वहत तरह के काम होते रहे हे और स्थानीय 
इकाइयों बरावर इधर सक्रिय रही है । लेकिन, स्थानीय इकाइयों के कास करने का 
तरीका ग्यावर बदलता रहा है। आज भी स्थानीय इक्राइवॉँ ही इस कास का सपा- 
दन करती हैं, लेकिन कुछ दूसरे ढंग से | आज इस काम के सम्पादन के लिए सम्पूर्ण 
इड्रलेड मे एक दर्जन “रिजनल एरियाज' हैं। प्रत्येक में एक-एक अस्पताल बोड 
(08979! 8087) की स्थापना की गयी है| इस बोडे के सदस्यों की नियुक्ति 
केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होती है। इन सदस्यों के अतिरिक्त बोंड मे 
स्थानीय सरकार के भी स्थानीय प्रतिनिधि रहते है । इन “रिजनल एरियाज' के 
अलाबे पुअर रिलीफ से सम्बन्धित कुछ कास स्वयं ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी द्वारा 
ही किये जाते हैं। फिर भी; पुअर रिलीफ से सम्बन्ध रखने वाले सभी प्राधिकारियों 
को केन्द्रीय स्वास्थ्य-विभाग की ही देख-रेख में काम करना पड़ता है। बडे-बडे 
अधिकारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी केन्द्रीय स्वास्थ्य विमाग के ही आदेशा- 
नुसार होती है । 

बिजली (7/]20077009)-- बजली-वितरण का काम भी स्थानीय इकाइयाँ 
रिजनल आधार (062079!870) पर करती हैं। लेकिन, पहले “रिजनलिज्म! 
की यह व्यवस्था नही थी । उन्नीसबी शताब्दी तक बौरो और डिस्ट्रीक्ट्स ही बिजली 
के उत्पादन और वितरण का काम करते थे। लेकिन, इनके द्वारा यह काम ठीक 
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तरीके से सम्पन्न नही हो पाता था। इसके अनेक कारण थे। पहली बात तो यह 
थी कि इन इकाइयों का कायक्षेत्र बड़ा संकुचित था और बिजली-उत्पादन तथा 
वितरण के लिए विस्तृत क्षेत्र चाहिए। विरतृत ज्षेत्र होने से विजली सस्ती दर पर 
दी जा सकती थी। इन क्षेत्रों की सकुचितता के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाता 
था और कोई भी एक इकाई स्व॒तत्र रूप से अपने ही बल पर विजली का उत्पादन 
एवं वितरण कम खच ने नहीं कर पाती थी) इसलिए इस काम के लिए “रिजन- 
लिज्स” की प्रथा अपनायी गयी तथा इसके लिए सयुकतर समितियाँ (०४६ 
("0777777(6८४8) बनाने का प्रयलल किया जाने लगा। इसी उद्देश्य की पृ्ति के 
लिए सन्‌ १६१६ ३० में 'इलेक्ट्रीसटी सप्लाई ऐक्ट” (र2टतलवाफए डिप्राएएए 
3८) पास किया गया | इसे अनुसार 'इलेक्टीसिटी कमिश्नर (7स्‍]22कलॉफए 
('07798870778) नामक सस्था की स्थापना की गयी। चम सस्था के 
जिम्मे सयुकत आधार (००॥7/ 3889) पर, कम दर से और व्यवस्थित ढंग से 
विज्ञन्नी के उत्पादन एवं वितरण करने का काम सोपा गया | इस संस्था की 
व्यवस्था पर केन्द्रीय ररकार का पूरा नियन्त्रण कायम रखा गया | पुनः सन्तू १६२६ ई० 
मे एक दूसरा विजल्ी-वितरण कानून (लिहटॉलताए डिफ््ीएश # ९, 
]926) भी पारित किया गया और एक सिण्ट्रल इल्क्ट्रीसटी बोंड” की भी स्थापना 
की गयी । साथ ही. विजली के उत्याइन एवं वितरण-कार्य को चलाने के लिए दस 
“रज्नल एरियाज' (र९४707&) 5&९8७8) का भी निर्माण किया गया। लेकिन; 
सल १६४७ ई० में तो इस दिशा मे एक बडा ही क्रान्तिकारी कदम उठाया गया। 
साल देश का शासन-सूत्र लेबर पार्टी के हाथ मं था। इसी साल्न से इ० पार्टी 
ने बिजली के कास का केन्‍्द्रीकरण या गराष्ट्रीयकरण (+५७८079.89(07 ) कर 
करूया 7 । फिर भी स्थानीय क्षेत्रों में बिज्ली-वितरण के लिए चौदह एरिया 
ड॒ (37'2७ 309 थे) बनाये गये है। ये दन ज्षेत्रा में विजल्ली-वितरण का काय 
कग्त तथा इस छाय एर पूरी निगरानी और +नयन्त्रण रखते ६। इनकी मदद के 
के लिए कनमसल्टंटिव कोसिले! ((/008गप्रॉ[8&0ए86 (0प्राथरोंठ) भी कायस की 
गयी है। इन कोसिलो मे स्थानीय शासन के प्रतिनिधि रहते ह 
न्याय-सम्बन्धी काये (उप्रधाटा&) क'प्र70(07078) - वहत पहले से हो 
इड्लेण्ड का स्थानीय शासन न्याय-सम्बन्धी कामों का भी सम्पादन करता आ रहा 
है और बहुत कुछ अश में अमी भी करता है। दूसरे देशों की तुलना में यह यहाँ 
के स्थानोय शासन की एक विशेषता कही जायगी। पहले इच्चलण्ड में जस्टिस 
ऑफ दि पीस” (>प५४26 ०7 ४086 ?6४७०९८) होते थे। ये जस्टिस प्रशासकीय 
(.3प7077978074797ए6) तथा न्यायिक (वेंप्रतेलं७!) दोनों प्रकार के कार्य करते 
थे। ये कानूनों की व्याख्या करते तथा अभियुक्तों, अर्थात्‌ कानून की दृष्टि में 
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दोषी प्रमाणित होने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया करते थे ।' जूरी-अथा का भी 
प्रचलन था। लेकिन, धीरे-धीरे (जस्टिस ऑफ दि पीस” के अधिकारों को कई तरह 
से सीमित कर दिया गया। इनके हाथ से प्रशासकीय कार्यो को ले लिया गया। 
ऐसा करते समय यह तक उपस्थित किया गया कि एक ही व्यक्ति के हाथ में 
प्रशासकीय एवं न्‍्यायिक अधिकारों का होना निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता को 
प्रश्रय देता है, साथ ही, न्याय भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से नहीं हो पाता है। 
फिर भी, इनके हाथ में न्याय सम्बन्धी काम तो धूवंवत्‌ ही रखे गये । 

आज भी इड्जलेण्ड में "जस्टिस ऑफ दि पीस” का पद एक तरह से मोजूद है । 
आज जितनी भी स्थानीय कौसिले हैं सबके चेयरमेन या मेयर अपने-अपने न्षेत्र में 
अपने पद की हैसियत से (ग्रे 0700) “जस्टिस ऑफ दि पीस” का काम करते 
हैं। बडे-बडे बोरोज मे, जहाँ कि न्‍याय करने के लिए एक अलग इजलास 
(36700०)) बेठता है, मेयर इजलास का केवल एक सदस्य मात्र हो नहीं रहता, 
बल्कि यह उसमें चीफ मजिस्ट्र ८ (0096६ (७88079॥6) का भी काम करता 
है। इतना ही नही, मेयर-पद से हट जाने के बाद भी अगर वह चाहता है तो 
दूसरे वर्ष भी इस इजलास में एक साधारण जज के रूप में कार्य करने का अधिकारी 
रहता है। इस प्रकार यद्यपि आज स्थानीय शासन की इकाइयों के अन्तर्गत पुराने 
जमाने की तरह “जस्टिस ऑफ दि पीस” का पद कायम नही रखा गया है, फिर भी 
इसका काम समाप्त नहीं कर दिया गया है। आज भी स्थानीय इकाइयो की 
कौसिलों के चेयरमेन या मेयर इस कायये का सम्पादन कुशलतापूर्वक कर रहे हैं । 
अतः यह कहने में कोई हिचकिचाहट नही होगी कि स्थानीय शासन के अन्तर्गत 
न्याय सम्बन्धी कार्यो की जो परम्परा प्राचीनकाल में कायम की गयी वह निरन्तर 
जारी है ओर उसकी कड़ी आज भी हटने नही पायी है ।* 

स्थानीय शासन के कामों को आलोचना-- अपनी पुस्तक “7०७ 
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]0९ए०।०१४0676 0 7,00&७) (४०ए७777677' में डॉ० विज्नियम रॉब्सन 
(१५३॥9879 ०७8०7) ने कई आधारों पर इ्जलेण्ड के स्थानीय शासन के कामों 
की आलोचना प्रस्तुत करते हुए इसकी अनेक च्रुटियों की ओर सकेत किया है; 
जिनमें निम्नाकित झुरूय है -- 

१ स्थानीय शासन की इकाइयो द्वारा किये जाने वाले कामों के ऊपर केन्द्रीय 
सरकार का नियत्रण बढता ही जा रहा है ओर यह पहले से बहुत अधिक बढ गया 
है।"” पहले जिन कामों का सम्पादन स्थानीय इकाइयॉ किया करती थी, वे काम 
धीरे-धीरे इनके हाथो से छिनते जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार अधिकाधिक कामों 
को अपने जिम्मे लेती जा रही है| उदाहरणाथ , हवाई अडडे (0४7 477-70]08), 
ट्रक रोड्स (॥7प्रणौा८ 0908), अस्पताल (-्ि080778/), जन-सहायता 
(?79॥06 4887808706), रेट निश्चित करने के हेतु सम्पत्ति के मूल्याकन से 
सम्बन्धित कार्य (/7० ए४8)]ए७(:07 ० (707९/४५ 07 78772), गेस, 
बिजली इत्यादि से सम्बन्धित कामों को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया 
है या लेती जा रही है।* इनमें से बहुत से कामो का सम्पादन; जेसा कि पीछे 
कहा जा चुका है, रिजनल आधार पर ही किया जा रहा है। रिजनल आधार प्र 
किये जाने का अथ है, स्थानीय इकाइयों द्वारा इन कामों का सम्पादन करने में 
अममर्थ ता और साथ ही इन कामो के ऊपर केन्द्रीय सरकार के नियत्रण और देख- 
रेख का बढ़ते जाना। स्थानीय इकाइयो के कामों के साथ इस प्रकार की स्थिति 
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श्प८ इड्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


प्रजातान्त्रिक मिद्धान्तों के विपरीत मानी जाती है। इद्जलेण्ड मे यह एक बिलकुल 
विचित्र बात दिखाई दे रही है, क्योकि जहाँ कि विश्व के दूसरे समाजवादी एवं 
प्रजातान्त्रिक देश अपने स्थानीय शासन के जिम्मे अधिकाधिक काम सोपते जा रहे 
है, इद्धलेण्ड की केन्द्रीय सरकार इनका अपहरण करती जा रही है। यह स्थिति 
वस्तुतः स्थानीय शासन एवं प्रजात॑त्र के लिए अस्वास्थ्यकर कही जायगी | 

२ स्थानीय शासन के कामों के सम्बन्ध में जिस प्रथम दोष की चर्चा की गयी उससे 
भी अधिक गम्भीर दोष एक और है। वह यह है कि कामो के मामले मे इड्भधलेड मे 
स्थानीय शासन की छोटी इकाइयो की महत्ता दिनोंदिन घटती जा रही है। उनके 
हाथ से बहुत से काम ले-लेकर बड़ी इकाइयों को सुपुद किये जा रहे है। उदाहरणाथ ; 
अबन डिस्ट्रिक्ट (५7०७7 4)780770), रूरल डिस्ट्रिक्ट (हिप्7&) ॥)807700) 
आदि छोटी इकाइयों के हाथ से बहुत से कामों तथा उन कामों से सम्बन्धित 
अधिकारों को छीन लिया गया है और उन्हे ऐडसमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के जिम्से या 
तो झुपुदं कर दिया गया है या धीरे-धीरे सुपुद किया जा रहा है। परिणामतः 
शिक्षा; पुलिस, सडक, फायर सर्विस, नगर-परियोजना इत्यादि से सम्बन्धित कामी 
के मामले में अबंन तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने अनेक अधिकारों को खो ब्य। 
है। इतना ही नही, अपने बचे हुए अधिकारों के प्रयोग मे भी इन इकाइयो, अर्थात्‌ 
डिस्ट्रिक्ट को सिलो को उतनी स्वतंत्रता अब नही रह गयी है। इन मामलों में भी 
बहुत हृद तक उन्हे ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के प्रतिनिधि के रूप मे ही कार्य करना 
पड़ता है। ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी बहुत से अधिकागों को इन्हे डिलीगेट” करती 
है, जिनकी कार्यान्विति ये इकाइयाँ करती हे। लेकिन कामों एवं अधिकारों के 
अपहरण तथा डेलीगेशन की यह प्रवृत्ति अच्छी नही मानी गयी है। इससे स्थानीय 
शासन की छोटी इकाइयो के हाथ से काम निकलते जा रहे ह, उनकी स्वतंत्रता कम 
होती जा रही है तथा केन्द्र और ऊपर की इकाइयों का नियत्रण बढता ही जा रहा 
है। इसरा स्थानीय शासन के रिद्धान्तों पर कुठाराघात होता दिखाई दे रहा है। 
साथ ही; स्थानीय शासन के प्रति लोगो की दिलच्य्पी, उनके उत्साह आदि म भी 
न्यूनता आतो जा रही है। डॉ राध्सन ने ठोक ही लिखा हे-- 
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स्थानीय इकाइयों के कार्य श्प्६ 
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३. स्थानीय इकाइयों के सम्बन्ध में एक और दोष की ओर भी सकेत किया 
जा सकता है। डॉ० राब्सन ने कहा है कि बहुत सी स्थानीय इकाइयॉ, विशेषकर 
छोटी स्थानीय इकाइयॉ, अपनी दी हुईं शक्तियों एवं अधिकारों का पूर्णुरूप से प्रयोग 
नही करती | उन्हे अपने कामों के प्रयोग के लिए जो अवसरों एवं सुविधाएं उपलब्ध 
हें, व उनका पूरी तरह ओर भली-भाँति इस्तेमाल नही करती और उनसे पूरा लाभ 
नही उठाती हैं ।* इस प्रकार की स्थिति से स्थानीय शासन के कामों में शिथिलता 
आती है। स्थानीय शासन के कार्यों को सुचाद रूप से एवं न्‍फहूतापृत्रक चलाने के 
लिए ऐसे-ऐसे दोषो को दूर करना अनिवाय है। 

४. स्थानीय शासन की छोटी और निर्धन इकाइयाँ भी इ्जलेप्ड में मौजूद है 
और इनमे किसी भी प्रकार का उल्मह और सक्रियता नही है। इसके प्रधान कारण 
दो ह-- प्रथम यह कि इनके आथिक सापन अत्यन्त सीमित है, जिनके फलस्वरूप 
ये इकाइयाँ अपने स्थानीय कामो का सम्पाठन नहीं कर पाती है| भाग्तवप में भी 
स्थानीय इकाइयॉ इसी कसी के कार्ण अपने कार्सा का सच्चलन सफलतापृवक नहीं 
कर पाती है। टदितीयत5, इन इकाइयो के अन्तर्गत काम करने वाला कमचारीदर्ग 
(8६७7) भी बोग्च ओर कुशरू नहीं ह६ ,* माग्तवप में भी बट चुटि अपने उम्र रूप 
मे पायी जाती है। इच्नलेप्ड की स्थानीय इकाइयों थप्ने कायों का भक्ती-माँति 
सम्पादन करें, इसके लिए आवश्यक हू कि इन दोषी को दूर कर दिया जाय | 

५. डॉ० राब्सन ने एक और आधार पर स्थानीय शासन के कामो को आला- 
चना की है। उनका कथन है क बहुत पहले से ही स्थानीय शारन की इकाइयों 
ने कुछ प्रमुख कामों से अपने को विलकुल अलग रखा है ठथा हमेशा ऐस कामो की 
इनके द्वारा अवहेलना की गयी है। ऐसी श्रेणी में स|स्कृतिक कासों को रखा जा 
सकता है। कहने का तात्यय यह हैं कि विलकुल प्रारम्भ से ही ये इकाइयाँ केवल 
स्वास्थ्य, सडक, शिक्षा इत्यादि कामी में ही अपनी दिलचस्पी दिखलाती रही हैं, 
लेकिन जहाँ तक सास्कृतिक कासों का प्रश्न है, शुरू से ही इस ओर इनका ध्यान 


/भा 


क->म>++-3+न३+>कनक ५५ नकनककनननान+-न+ करकन«-ननमंन-कना पर तपए-* तीन ३७--.५५3७७५३७५७७७>७५>९७०५७५७३४३३७५००»-ा ३-3 ०-ेनलनाकत, 


9 रावत य॑ 220980927 * प्र 72५४5.07५ह8ाण' 07 7.06%&, (00एएपहर्प्राणा' 


२ “पुक्6 500 (0 0 धार शाह्रादा ॥8 पीठ पा तरह छ8025, ९४२>०८ाथ 9 
80078 6 इग्ञक्षोदय क्ष्यात07865, €ड्राउद्राह 9095 68 द्वा८ 09 70 77685 ए५60 , 
एच 30ए479888 ॥5 70 वश 09 द्ाए 20885 0008| 8छा077ए 0॥8 0.- 
00768 0कुछा [0 670 70 ६06 5९प४ 6038 0 बरटाशाए ? 

>+-+ 4 72089597 

३ “फ्र6 शाक्ील बात 90067 प्धा0768 8 46 [888 दाशएडइगए़, 
एप 0ज्ञा78 [0 पक्षा गराशरा65त गए्क्षाटादंं 7880फप्रा08४ बाएं एक्ाा।)५ 0ज़ए2 0 
[80८९ 0 ००॥फुरथाए इॉक्ची.! --हं, ०0808 


१६० इड्चलेण्ड मे स्थानीय शासन 


ही नही गया है।" इनके द्वारा न तो सारकृ॒तिक कामों के सम्पादन के लिए कोई 
व्यवस्था की गयी है ओर न इस दिशा मे नागरिकों का किसी प्रकार का उत्थान ही 
किया गया है। अगर कुछ किया भी गया है तो बहुत कम, जेसे कही-कही पर 
सिनेसा या थियेटर या सास्कृतिक स्थानों का प्रबन्ध स्थानीय इकाइयों दवारा कर 
लिया जाता है। उत्तमोत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए किसी भी समाज में इन 
सास्कृतिक कामो का बराबर होते रहना बिलकुल अनिवाये है। अतः इज्जलेण्ड की 
स्थानीय इकाइयो द्वारा विभिन्न सास्क्ृतिक कामों का भली-भॉति सम्पादन होना 
चाहिए। इस क्षेत्र में बहुत कुछ सुधार किया भी गया है। फिर भी, इस ओर 
स्थानीय इकाइयो को अत्यधिक सक्रिय रहना चाहिए | 

६. डॉ० राब्सन ने स्थानीय इकाइयो के कामों के ऊपर अपनी आलोचना 
प्रस्तुत करते हुए उनपर यह भी आश्षप किया है कि स्थानीय इकाइयॉ अक्सर 
नागरिकों में दिलचस्पी, उत्साह ओर सक्रियता उत्पन्न करने में शिथिलता दिखलाती हैं | 
नागरिकों मे इन गुणो को उत्पन्न करना इन इकाइयो का प्रधान काम होना चाहिए, 
क्योंकि प्रारम्भ काल से ही इन्हे इन गुणों की संरक्षिका माना जाता है और ऐसा 
करने में, अर्थात्‌ इस सरक्षण-काय में इन्हें एक दूसरे से होड (00770०7007४) 
लगा देनी चाहिए | लेकिन अक्सर यह बात नही हो पाती है।' इसे भी स्थानीय 
शासन के भीतर एक प्रकार का मौलिक दोष कहा जायगा। 

७ वेज्ञानिक उन्नत ओर सामाजिक जीवन की जटठिलता के कारण स्थानीय 
इकाइयों के कामों में अबाध गति से वृद्धि होती जा रही है ओर इन इकाइयो से 
हमेशा यह उम्मीद की जाती है कि ये कुशलतापूवंक ठीक समय से (7५76५ ) इन 
कामों का सम्पादन किया करें, ताकि सामाजिक जीवन दिनोदिन उन्नतशील बनता 
जाय | लेकिन, ऐसा करने मे इन्हें एक सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता 
है। स्थानीय इकाइयो को कोई भी काम करने के लिए उन्हें संसद के कानून द्वारा 
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स्थानीय इकाइयों के कारये १६ १ 


अउजएर 5 हि की आवश्यकता पडती है, अर्थात्‌ ये इकाइयाँ तब तक कोई काम नहीं 
कर सकती जब तक कि उस काम को करने के लिए इन्हे ससद्‌ के कानून छारा 
अधिकार अथवा स्वीकृति नहीं प्राप्त हो । ऐसा होने से स्थानीय इकाइयों को अपने 
कामो के सम्पादन में दिक्कत होती है; क्योंकि काम तो दिनोंदिन बढते जाते हैं और 
जिम्मेवारियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर केन्द्रीय नियत्रण इतना बढता जा 
रहा है कि इन्हें निभाना कठिन होता जा रहा है। जिम्मेब्रारियों को निमाने और 
अपने कामो को पूरा करने के लिए इन इकाइयों को जितनी स्वतत्रता प्राप्त होनी 
चाहिए उतनी नहीं मिल्ष पाती हैं। इनके साथ तो इस प्रकार की बात होनी 
चाहिए कि जब कभी भी नयी परिस्थितियों मे नये अकार के कामों को करने की 
जरूरत पढे, इन्हे इन कामो को पूरा करने के लिए पहले से ही स्वतंत्रता मिली 
रहनी चाहिए। लेकिन, ऐसा नहीं हो पाता है। स्थानीय इकाइयों को पहले से 
निश्चित किये गये कानूनी दायरे के अन्टर्गत ही कास करना पड़ता है । इससे बाहर 
या भिन्न प्रकार के काम यदि उत्पन्न हुए या परिस्थितियों ने नयी सेवाओ की पूर्नि 
की मॉग की तो स्थानीय इकाइयों को ससद्‌ के पास इन कामो को पूल करने के 
हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दोइना णड़ता हैं। इस प्रकार की स्थिति स्थानीय 
इकाइयों को अपने कामों के सम्पादन में अधिकाधिक शिथिल बना देती है। इसलिए 
इन इकाइयों को अपने पुराने एव नये सभी तरह के कामों को करते रहने के लिए 
केन्द्रीय सरकार को एक ही बार पूरी स्वतत्रता ढे देनी चाहिए । कामों के ऊपर जो 
अधिकाधिक कानूनी नियत्रण बराबर बना रहता है, उसे ढीला और सीमित होना 
चाहिए। चूँकि समद्‌ अपने कानूनों द्वारा स्त्रीकृति नही देती, इसलिए काम रक 
जाते हैं। अतः इस प्रकार की कानूनी डिक्कषत से इकाइयो के काय-सम्पाब्न का 
मार्ग अवरुद्ध नहीं होना अआहिए। इन्हें अधक से अधिक स्वतन्नता मिलनी 
चाहिए । ' 

८. स्थानीय इकादयों के कामों का दायग सकुचित है। यह भी एक प्रकार 
की त्रुटि ही कही जाबगी । इसलिए यह आवश्यक है कि स्थानीय इकाइवा दादा 
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१६२ इड्चलेण्ड में स्थानीय शासन 


सम्पादित कामों को अधिक से अधिक व्यापक बनाया जाय|।)! अभी ये जितना 
काम कर रही है उनके अतिरिक्त कुछ और काम इन्हे सौपे जायें, जेसे-- बैक की 
व्यवस्था, छापने का कास, दूध बॉटने तथा कोयला बॉटने, लोण्ड्री खोलने, होटल 
चलाने का काम इत्यादि। डॉ० राब्सन का विचार है कि स्थानीय इकाइयों को 
कुछ निश्चित कामों तक ही सीमित नहीं रखा जाय, बल्कि इन्हें उन सभी कामों 
को करने की स्वतंत्रता रहे जो काम स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
आवश्यक हैं और ये काम स्थानीय आवश्यकताओं की भिन्नता के आधार पर एक- 
दूसरे से मिन्न भी हों सकते हैं। ऐसा करने से स्थानीय शासन को अधिकाधिक 
सेवा करने तथा प्रजातान्त्रिक आदशों के अत्यधिक निकट पहुँचने का मौका मिलेगा | 

इस प्रकार डॉ० राब्सन ने स्थानीय शासन के कामों की आलोचना कई आधारो 
पर की है | लेकिन, यहाँ एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि आखिर इन दोषों के 
पीछे कोन-से कारण हैं तथा किन कारणों के फलस्वरूप स्थानीय इकाइयाॉ अपने 
कामों का सम्पादन सफलतापूर्वक नहीं कर पाती हैं। भारतवर्ष में भी स्थानीय 
स्वशासन अपना काम सफलतापूर्वक नही कर पाता है। लेकिन इसके पीछे एक ही 
कारण बताया जाता है और वह यह कि यहाँ के स्थानीय शासन की इकाइयों की 
आर्थिक स्थिति अच्छी नही है, क्योंकि अपने कामो की पूर्ति के लिए इन इकाइयों 
के पास पर्याप्त आथिक साधन नही हैं। साथ ही यहाँ की (भारत की) इकाइयो 
के अन्तगंत जो कर्मचारी काम करते हैं वे अधिक दक्ष और कुशल नही हैं। लेकिन, 
इज्धलेण्ड के स्थानीय शासन के अन्तर्गत ये दोनो त्रुटियाँ नही के ही बराबर है, क्योकि 
बहाँ की स्थानीय इकाइयों की आर्थिक स्थिति भी करीब-करीब अच्छी है ओर कमे- 
चारीवर्ग भी कुशल हैं| लेकिन, इतना होते हुए भी कामों का सम्पादन कुशलता- 
पूबक नही हो पाता है। इसका एक ही कारण माना जा सकता है। वह यह कि 
स्थानीय शासन के क्षेत्रों की बनावट में ही दोष है। इन क्षेत्रों की बनावट दोषपूर्ण 
है तथा ज्षेत्रो और उनके कामो के बीच कोई संतुल्नन, समन्वय और अनुरूपता नहीं 
पायी जाती है। इसीलिए स्थानीय इकाइयो द्वारा कामों का सम्पादन भल्ली-मॉति 
नही हो पाता है और न उनकी प्रगति होती है । 


अनन्त 
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स्थानीय इकाइयो के काय शर्ट 


श्हा 


काम सम्बन्धी इन दोषों को दूर करने के लिए किस प्रकार के उपाय अपनाये 
जायें £ कुछ विद्वानों का तक है कि स्थानीय शासन के कामो में वृद्धि की जाय | 
लेकिन ऐसा कहने वाले इसके लिए कोई आधार नही उपस्थित करते | कुछ दूसरे 
विद्वानों का कथन है कि चूँकि स्थानीय क्षेत्रों की बनावट ही दोपपृर्ण है, अतः 
इकाइयों के कामों मे किसी भी प्रकार की वृद्धि करना अनुचित, असुविधा जनक और 
अहितकर होगा । इस सम्बन्ध मे डॉ० राब्सन ने भी अपना एक सुझाव पेश किया 
है| उनका कथन है कि स्थानीय शासन के कामो से सम्बन्धित चुटियों को दूर करने 
का एक ही उपाय है ओर वह यह है कि या तो स्थानीय इकाइयो के क्षेत्रों की 
बनावट में ही इस प्रकार का परिवत्तन लाया जाय कि ये इकाइयों अपने कामो का 
सम्पादन कुशलतापूर्वक करे अथवा इनकी बनावट के अनुरूप और इनकी क्षमता के 
मुताबिक ही इन्हे काम भी सोौपे जायें | * 

आज इस सम्बन्ध में उपयुक्त दोषों को दूर करने तथा शीघ्रातिशीघ्र सुधार दाने 
की बड़ी आवश्यकता है। वेज्ञानिक उन्नति तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को 
लेकर समाज के अन्तर्गत अनेक नयी सेवाओं का विकास हुआ है। राज्य के लोक- 
कल्याणकारी आदश ने इस दृद्धि मे और भी अधिक योगदान विया है। राष् के 
निर्माण का काम बडी तीत्र गति से हो रहा है। ऐसी स्थिति में स्थानीय 
इकाइयो को बहुत से आवश्यक कामों को पूरा कर राष्ट्र का निर्माण करना तथा इसे 
सुदृद वनाना है।* इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय 
इकाइयाँ अधिकाधिक सेवाओं का सम्पादन करे तथा उनके मार्ग की बाधाओं और 
उनके अन्तर्निहित दोषों को शीघ्र ही दूर कर उनकी स्थिति मे रुधार लाया जाय । 
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अन्य देशों की अपेक्षा इड्लेण्ड का स्थानीय शासन अधिक प्रजातान्त्रिक 
(728700"800) समझा जाता है। जे० एच० वारेन के शब्दों में यहाँ का 
स्थानीय शासन (7+008) (४०ए००४7॥897) दूमरे देशों की तुलना में बहुत 
अधिक अंश में स्थानीय स्वशामन (+00७] 86]7-(907०77067%) भाना जाता 
है।! यहाँ की स्थानीय संस्थाओं को दूमरे देशों को स्थानीय संस्थाओं की बनिस्बत 
अधिक स्वतंत्रतापूवक काम करने का भो मौका मिलता है। ये पू्णरूप से निर्वाचित 
संस्थाएँ हैं ओर इनके कार्यों का सम्पादन जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के जरिये 
होता है। कहने का तात्य यह क्ि इद्जललेण्ड का स्थानीय शासन सच्चे अथ में 
स्वशासन है ओर विशुद्ध प्रजातात्रिक निद्धान्तों पर अपना काय सम्पादन करता है। 
फिर भी, इसका यह अर्थ कद्यापि नहीं लगाना चाहिए कि यह शासन बिलकुल 
स्वतंत्र है और इस पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नही है। सच तो यह है कि 
किसी भी प्रजातान्त्रिक देश में स्थानीय संस्थाओं को सम्नुचित ढंग से चलाने के 
लिए उनके ऊपर केन्द्र का नियन्त्रण आव्रश्यक्र रूप से होना चाहिए । इसके अभाव 
में इन संस्थाओं का न तो विकास होंगा, और न वे जनहित सम्बन्धी कार्य कर 
सकेगी । इसीलिए वारेन ने लिखा है कि “एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व प्रजातन्त्र राज्य को 
स्थानीय संस्थाओं के स्वायत्त शासन (&५४070709) पर कुछ न कुछ नियन्त्रण 
अवश्य ही रखना चाहिए |।* “लोकल गवनमेण्ट” (7,009! (४०४७७॥786९४४) 
नामक पुस्तक के लेखक सर ए० एल० मेकनाल्‍टो (9 8 7, 28७००७॥६५) 
ने भी नियण्न्रण के पक्ष में ही अपना विचार प्रकट करते हुए इस प्रकार लिखा है-- 
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इड्ललेण्ड में स्थानीय शासन के ऊपर इस प्रकार का केन्द्रीय नियन्त्रण कोई 
नवीन चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्राचीन इतिहास है। आज से ढुछ 
शताब्दियाँ पूर्व स्थानीय इकाइयो पर केन्द्र का इतना कठोर नियन्त्रण नहीं था। 
ये इकाइयाँ केन्द्र से बह्त मामलो में स्वतंत्र थी। लेकिन, धीरे-धीरे इड्डलेण्ड का 
वेधानिक विकास ही दुछ इस प्रकार हुआ कि यह केन्द्रीय नियन्त्रण बड़ा अनिवार्य 
हो गया है। इसके लिए वेज्ञानिक पद्धति के चलते जो समाज की जटिलता एवं 
इससे उत्पन्न विभिन्न समस्याएँ पेदा हुई हैं, वे ही बहुत हृद तक जिम्मेबार कही जा 
सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उन्नीसवी शताब्दी में आवागमन का जो विक्रास हुआ 
है, उससे सारा समाज एक-दूसरे से अत्यधिक निकट और परस्पर निभर मालूम 
पड़ता है। एक स्थान की समस्या बडी तेजी से दूसरे स्थान के लोगो को प्रभावित 
करती है। कहने का तात्यय यह है कि आज स्थानीय और राष्ट्रीय हितों में कोई 
भेद नही रह गया है। सम्पूण स्थानीय काम राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मालूम पडते 
हं। अतः राष्ट्रीय हित के नाम पर स्थानीय कामों पर केन्द्र का नियन्त्रण वढ़ता 
जा रहा है। साराशत आधुनिक परिस्थितियों मे केन्द्रीय नियंत्रण को आदश्यक 
महसूस किया जा रहा हैं। “दि रॉयल संनीटरी कमीशन, सन्‌ श्यक्ष ई० के 
द्वागा भी एक ठोस ढग के खझुददठ केन्द्रीय नियन्द्रण की मॉग की गयी थी। आज 
बीसवी शताब्दी मे केन्द्र का नियन्त्रण इतना अधिक है कि स्थानीय पग्राधिकारियों 
को अपने कार्यों के लिए केन्द्र से अनुमति लेनी पड़ती है ओर केन्द्र के सामने अपने 
समस्त कायो की एक विस्तृत रिपोट पेश करनी पड़ती है) केन्द्रीय मन्नी टकाइयो 
की योजनाओं में किसी भी प्रकार का सशोधन ला सकता है। उसे योजना को 
स्वीकृत या अस्वीकृत कर देने का भी अधिकार है। इद्लेण्ड में जो ससदीय पद्धति काम 
कर रही है उसके अन्तर्गत केन्द्रीय विभाग का वह मन्नी, जो स्थानीय सस्थाओं से 
सम्बन्धित है, स्थानीय दृकाइयो के काययों एब बनकी गलतियों के लिए समद और * 
जनता दोनों के समजझ्ष अपने को उत्त्रायी समझता है| इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप 
स्थानीय सस्थाओं पर बेन्द्र का नियन्द्रण अधिकाधिक मादा मे ब्दता जा रहा है। 
केन्द्रीय नियत्रण का स्वरूप-- इच्धकूण्ड मे स्थानीय शासन के ऊपर वेन्द्रीय 
नियन्द्रण की रूपरेखा क्‍या है अथवा इसका स्वरूप क्‍या है, इसकी समुचित जान- 
कारी तभी हों सकती है, जबकि इसका एक तुलनात्मक अध्ययन विश्व के अन्य 


भर रे 
१६६ इंड्रज़ण्ठ में स्थानीय शासन 


हि 


देशों, जेउ्रे-- रूस, फ्रास, अमेरिका इत्यादि में प्रचलित केन्द्रीय नियन्त्रण की 
पृष्ठभूमि में किया जाय । 

रूस--- जहाँ तक रूस का शअ्रश्न है, वहाँ केन्द्रीय नियन्त्रण की कोई सीमा नही 
है, बलि: वहाँ नियन्द्रण अपनी चरम सीमा पर है| वहाँ टाउन सोवियत (70छ7ए/ 
७07ए7660) एवं ग्राम सोवियत (५१]७2०७ 809766) नासक स्थानीय इकाइयाँ 
काम करती है। इन सबो के ऊपर केन्द्रीय सरकार तथा वहाँ के साम्यवादी दल 
((0०7४प्रपा8ड 7७709) का बड़ा कठोर नियन्त्रण रहता है। नियन्त्रण की 
इस कठोरता को देखकर बहुत से विद्वान्‌ यहाँ तक भी कह बेठते है कि वहाँ की 
शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय एव स्थानीय सरकार के बीच कोई अन्तर नही 
है ओर न वहाँ स्थानीय स्वशासन नाम की कोई चीज ही पायी जाती है। जो कुछ 
भी हो, अगर हम वहाँ स्थानीय स्वशासन का अस्तित्व मान भी ले तो इतना तो 
अवश्य ही स्वीकार करना पडेगा कि वहाँ के स्थानीय शासन के प्राधिकारियों के 
ऊपर अधिक से अधिक केन्द्रीय नियन्त्रण कायम है| डॉ० राब्सन (॥07' 0009807 ) 
के निम्नाकित शब्द इस बात की पुष्टि करते है-- 
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450 पाए ६880 000"6 38 प्रा2070प्5 7९2 प्र&007 ७४वें 5प्र7७"एा४709 
7'070 ७00४6. ' 

फ्रांस-- रूस की भाँति फ्रस मे भी स्थानीय सरथाओं के ऊपर केन्द्रीय 
नियंत्रण अपनी चरम सीमा पर है। वहाँ स्थानीय शासन के ऊपर केन्द्रीय नियंत्रण 
के लिए फ्रेच शब्द दयुठेली! (4०76।6) का व्यवहार किया गया है, जिसका 
अथ होता है अभिभावकत्व (3७७/७%78770) | केवल एक इसी शब्द से इस 
बात का अन्दाज लगाया जा सकता है क्रि फ्रास में स्थानीय शासन की इकाइयों 
पर केन्द्रीय नियन्त्रण कितनी अधिक मात्रा मे पाया जाता है। वहा (फ्रास मे) 
स्थानीय शासन की दो प्रसुख इकाइयाँ हे-- डिपाट्मेण्ट तथा उसके नीचे कम्यून 
(42809/"7776008 क्र (077797प0768) । इनके प्रमुख अधिकारी क्रमशः 
प्रीफक्ट तथा मेयर कहलाते हैं। शासन के अन्तर्गत इन अधिकारियों का व्यक्तित्व 
दोहरा होता है। ये जनता के प्रतिनिधि तथा सरकार के एजेण्ट-- दोनों रूपों में 
काय करते हैं। लेकिन इन दोनो में इनका पिछला रूप ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
साना गया है। ये जन-प्रतिनिधि होने की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार के एजेण्ट ही 
अधिक हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ की स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय 


की 
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नियन्त्रण अत्यधिक मात्रा मे पाया जाता है। गिल्नक्राइस्ट के कथनानुमार फ्रास में 
वेधानिक विकेन्द्रीकरण ओर प्रशासकीय केन्द्रीकरण (7,०६289075४6 (ै७०९३६- 
78.880707) &704 &4777778079/7ए6 ०७7४४७789/707) की प्रणाली 
अपनायी गयी है। वहाँ स्थानीय संस्थाओ में निर्वाचित कोसिल होती है। उन्हे 
केन्द्र की ओर से वेधानिक विकेन्द्रीकरण की प्रणाली के आधार पर बहुत से महत्त्वपूर्ण 
अधिकार सोपे गये है। फिर भी, वहाँ प्रशासकीय केन्द्रीकरण है, अर्थात्‌ प्रशासन- 
कार्य पर केन्द्र का अपना नियन्त्रण रहता है। डिपाट्मेण्ट के प्रशासन सम्बन्धी 
सारे कामों की जिम्मेवारी केन्द्र के एजेण्ट प्रीफेक्ट पर रहती है, जो केवल केन्द्र के 
ही प्रति उत्तदायी होता है। उसको केन्द्रीय सरकार द्वारा ही वेतन भी मिलता 
है। स्थानीय शासन की निम्नतम इकाई कम्यून से लेकर मंत्रिमण्डल तक सारा 
शासन एक सूत्र मे नथा रहता है।' इन तथ्यों की रोशनी मे यह कहा जा सकता 
है कि फ्रास मे स्थानीय शासन के ऊपर केन्द्रीय नियन्द्र०ण अपनी चरम सीसा फर है। 
दूसरे शब्दों मे; जेसा कि झुनरो ने कहा है; केन्द्रीकरण ही यहाँ के स्थानीय शासन 
का सारतत्त्व है ((९7॥7६॥89707 38 ६96 6886706 ० #7७४०॥ ॥,02७] 
(+07६7४706९7|-- ०९४(ए8॥880007 7क856त ६0 ७ डइप्छुश'द्वाए8 
068768.. #॥ &परा009छ ९07एश ६९5 फ्रक्दीे &70व प्रक्ता47पै. 
--42४07०0) | इतना ही नही, इस अति केन्द्रीकरण के ही चलते बहुत से लोग तो 
यहाँ तक कह वेठते है कि फ्रास में स्थानीय शासन की बात करना केवल एक भ्रम 
हैं-- “(676/६। 0एशगग07 8 ६08 76 78 87086 78९8077 28 (0 
+847 &00प6 4008]॥ 20ए७फ्रा॥ा७70 ॥7 ऋ#/8४९७१ | इतना होने पर 
भी फ्रास में प्रचलित केन्द्रीय नियन्त्रण रूस की तुलना में बहुत ही कम कहा 
जायगा। वहाँ की स्थानीय इकाइयो को रूस की अपेक्षा अधिक उन्पुक्त एवं 
स्वतत्र वातावरण तथा अपनी जिम्मेवारियों तथा कत्तव्यों को पूरा करने का खुला 
मौका मिलता है। फ्रास की स्थानीय सस्थाओं पर केवल एक केन्द्रीय सरकार 
का ही नियन्त्रण होता है। लेकिन, रूस में इन सस्थाओ पर केन्द्रीय सरकार के 

प्रशासकीय यंत्र तथा कम्युनिस्ट पार्टों की निरंकुश नीति-दोनों का बडा सुदृद एवं 
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कठोर नियन्त्रण रहता है। 

अमेरिका-- अमेरिका में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों पर केन्द्रीय नियत्रण 
रूस और फ्रास की तुलना में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ स्थानीय 
स्वशासन की इकाइयो को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जो विश्व के दूसरे 
देशो मे इतनी मात्रा मे नहीं पायी जाती । वहाँ के होम रूल चाटर' (0776 
3२०८ (/)७/४७/) की प्रणाली के अनुसार स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को 
अपना सविधान स्वय बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। वे अपने सविधान में 
आवश्यकतानुसार परिवत्तन, अर्थात्‌ सशोधन भी ला सकती हैं। उनके अधिकार- 
क्षेत्र मे राज्य-सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही कर सकती | वे अपने 
कार्यों के सचालन के लिए अपने मन से कज भी ले सकती हैं | ऐसा करने के लिए 
उन्हे राज्य-सरकार की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती । उन सस्थाओं के 
ऊपर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण भी बहुत कम ही रहता है। कहने का तात्पय 
यह है कि अमेरिका, सघीय व्यवस्था, शक्तियों के प्रथकरण एवं गणतंत्रात्मक पद्धति 
का हिमायती है और वहाँ की अपनी प्रजातात्रिक परम्परा के अनुकूल स्थानीय 
स्वशासन की इकाइयों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है | फिर भी, 
आजकल वहाँ की स्थिति मे कुछ परिवत्तन नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सगठन एवं 
एकता के नाम पर तथा आशिक परिस्थितियों के फलस्वरूप वहाँ भी स्थानीय 
स्वशासन की इकाइयों पर राजकीय नियन्त्रण मे धीरे-धीरे वृद्धि होती जा रही है। 

इद्धलेए्ड-- उपयुक्त तीनों देशों में प्रचलित केन्द्रीय नियन्त्रण की जानकारी कर 
लेने के पश्चात्‌ अब हमें इद्धलेण्ड के केन्द्रीय नियन्त्रण के स्वरूप को समझना आसान 
मालूम पडेगा । उपयुक्त अध्ययन के बाद यह निस्सदेह कहा जायगा कि केन्द्रीय 
नियन्द्रण के मामले में इद्धलेण्ड को फ्रास तथा अमेरिका के बीच का स्थान प्राप्त है। 
कारण, यहाँ न तो फ्रास की तरह अतिकेन्द्रीकरण ((0ए०7-(:८९7४7७.898007) 
है और न अमेरिका की मॉति अधिक से अधिक विवेन्द्रीकरण (0ए९7-॥06०९९7६- 
78.89/07), बल्कि यहाँ दोनो के बीच की स्थिति है। उदाहरणाथ, इज्जलेण्ड 
में स्थानीय शासन की इकाइयों के ऊपर बेधानिक नियन्त्रण तो है, लेकिन प्रशासकीय 
सामलो में इन इकाइयों को बहुत हद तक स्वतत्रता मिली हुईं है। गिलक्राइस्ट के 
कथनानुसार, इड्ललेण्ड मे “वैधानिक केन्द्रीकरण और प्रशासकीय विव्रेन्द्रीकरण” 
(4 .९९78/8(07९ (९७760708]89/707 7०वें 0काशा80"8(ए७ 22९९४६- 
४8।890707) है, जबकि फ्रास मे स्थिति ठीक इसके विपरीत है। तात्पय यह है 
कि इज्लेण्ड में स्थानीय ससस्‍्थाओ के सम्बन्ध में वहाँ की ससद्‌ को विधि-निर्माण 
का सारा अधिकार प्राप्त है, लेकिन साथ ही विधि द्वारा निश्चित दायरे के भीतर 
इन संस्थाओं को प्रशासन सम्बन्धी मामलो में पूरी आजादी रहती है। इतना ही 
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नही, इन्हे केन्द्रीय निरीक्षण की छत्र-छाया में अपने शासन के सम्बन्ध मे कई उप- 
नियम (3968-,8फ98) भी बनाने का हक प्राप्त है। इस अकार, जेसा कि हैरिस 
([9/५५७) ने लिखा है, इद्धलेण्ड मे केन्द्रीय सरकार और स्थानीय इकाइयों के 
बीच मालिक और नौकर का सम्बन्ध नहीं है बल्कि इन स्थानीय इकाइयों को 
केन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत्त रहते हुए भी इससे बहुत कुछ स्वतत्नता भी ग्रास है 
ओर ये देश के उत्तम प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ ममान रूप से एक 
सहकर्मी (£97767) की तरह काम करती है इन सब तथ्यों के आधार पर 
इड्डलेण्ड मे केन्द्रीय नियन्त्रण के स्वरूप एवं इसकी रूपरेखा का अन्दाज आसानी से 
लगाया जा सकता है| 

हरमन फाइनर (म्रि०/४8४ ४५४७7) के जिचानानुरार इद्डलेण्ड में केन्द्रीय 
नियन्त्र०ण की अपनी एक और विशेषता है। और, वह यह हे कि वहाँ के इस 
नियन्त्रण का स्वरूप आज मुख्यतः शासकीय (2 077797807'80706) हो गया है। 
उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि “7%6 0प8(87त72 ००६7४९६९१७।70 0 06 
70467 ९९४7७) ]008)] 78]8670785/77 38 ६9४ ॥ 78 “तै॥778- 
7 80ए९ 6700 &]|!, ६086 ए8 8ए९ 0६ 7, 88 0०07]6 7700 0९702 
7 6 7880 7प007€वें ए८क7/8 ” कहने का तात्यय यह हैं कि आाज 
इज्धलेण्ड मे स्थानीय सम्थाओं के ऊपर अधिक से अविक नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार 
के शासकीय विभागों द्वारा ही किया जाता है और ऐसा करने में इन शासकीय 
विभागों को अधिक सफलता भी प्राप्त हुईं है । सन्‌ १८२५ ३० के पूर्व स्थिति इस प्रकार 
की नहीं थी। इसके पूर्व स्थानीय सस्थाओं पर ससबद्‌ और न्याय विभाग (वंणवा- 
०७7"ए) का ही अधिक नियन्त्रण था। लेकिन, पिछले सो वर्षों के भीतर माविधा- 
निक विकास कुछ इस तरह हुआ है कि स्थानीय शासन पर नियन्त्रण करने के मामले 
मे ससद्‌ ओर न्याय विभाग की अपेक्षा अधिक शर्त्ति केन्द्रीय सरकार के शासकीय 
विभागों के ही हाथो मे केन्द्रित हो गयी है। केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य-विभाग 
(778907'7 04 9९०।(४) इस सम्बन्ध मे बडा शक्तिशाली समा जाने लगा 
है। आज स्वास्थ्य-मत्री (6९४४७ 2(॥778067) स्थानीय शासन का सबसे 
ऊँचा पदाधिकारी माना जाने लगा है। डलिगेटेड लेजिस्लेशन' (0९९४९०/८० 
4,०278]8(0700 ) के अनुसार इस सम्बन्ध में उसे अनेक अधिकार सोपे गये है | वह 
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स्थानीय शासन के प्रशासन सम्बन्धी मामलो में कई तरह के कानूनों का भी निर्माण 
कर सकता है। दूसरे शब्दों में यही कह्य जायेगा कि इद्धलेण्ड मे स्थानीय संस्थाओं 
के ऊपर होने वाले केन्द्रीय नियन्त्रण का स्वरूप आज सुख्यतः शासकीय (20777- 
75078076) है। लेकिन, अमेरिका में इस तरह की बात नही पायी जाती | 
यो तो वहाँ स्थानीय संस्थाओं के ऊपर केन्द्रीय नियन्द्र०ण बहुत कम ही मात्रा में 
लागू है, फिर भी, जो कुछ भी ऊपरी नियन्त्रण मौजूद है वह वहाँ के शासकीय 
विभागों के हाथ में केन्द्रित न रहकर या तो वहाँ की संसद्‌ (अर्थात्‌ कॉग्र स) के 
हाथ में निहित है अथवा न्याय विभाग (०प्रधा८०79) के हाथ में |* 

केन्द्रीय नियन्त्रण की आवश्यकता-- विश्व के अन्य प्रजातात्रिक देशो की 
भॉति इच्जलेण्ड में भी स्थानीय शासन के ऊपर केन्द्रीय नियन्द्रण को कई कारणों 
से आवश्यक माना गया है। इन कारणों में से कुछ की चर्चा नीचे की जा 
रही है-- 

१. राष्ट्रीय हित की रक्षा के नाम पर स्थानीय शासन की संस्थाओं के कार्यों 
पर केन्द्र का नियन्त्रण आवश्यक माना गया है। प्रायः प्रत्येक प्रजातात्रिक देश 
मे शासन की सुविधा के लिए देश के कार्यों को केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों के 
बीच विभाजित कर दिया जाता है ओर य दोनों सरकारे अपने-अपने कार्यों का 
सम्पादन किया करती हैं। लेकिन, कार्यों का यह विभाजन वास्तविक नहीं है, 
यह तो केवल शासन की सुविधा के लिए ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में, 
राष्ट्रीय एवं स्थानीय कार्यों के बीच कठोरतापूवंक बेंटवारा नहीं हों सकता। 
स्थानीय संस्थाओं द्वारा जो कार्य किये जाते हैं वे केवल स्थानीय स्वरूप के ही नहीं 
होते। स्थानीय कार्यो के पालन में राष्ट्रीय हिंतों का भी समावेश होता है। हम 
मानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि स्थानीय स्वरूप के विषय हैं, फिर भी 
उनका महत्त्व राष्ट्रीय भी है, क्योंकि उनका प्रभाव केवल एक क्षेत्र पर ही नहीं 
पड़ता बल्कि सम्पूरा राष्ट्र पर पड़ सकता है। एकक्षेत्रमे फेले हुए हैजे या शिक्षा की 
बुरी दशा का प्रमाव सारे देश पर पड़ सकता है। अतः यह कहना कठिन है कि 
कौन-से काय केवल स्थानीय हैं और कौन-से काम राष्ट्रीय | मैकाइबर ने ठीक ही 
लिखा है कि “स्थानीय हित विभिन्न मात्रा में राष्ट्रीय हितों में घुल मिल-जाते है |”? * 
गिल्लक्राइस्ट का भी कथन है कि केन्द्रीय और स्थानीय सरकार के ऋत्यो में अन्तर 


१. या गाए णाी ॥8 डॉच्रा58 ० 0608 800)रय]8४/हा।78 20770 ॥5 
57| [800॥29, ०00070] 5, जा] शादी &४४०७७४०॥$, उप्रधाटाक्वों &70 9कपर/0ए 
007|0] *! 


२ हा 78 70 ॥0फ6967/ [005806 [0 पशा0]ए 86एद्ाक्वा8 ६6 प्रिव200॥$8 0 
[008 90068... 02८४ ४7688 70006 780 गद्वाणातदं 77069 व. एद्यापक्षा। 
56278265 “7४ .279९/ 


केन्द्रीय नियन्त्रण १७ 


स्पष्ट कर देना आसान नहीं है।! अतः यह स्पष्ट है कि स्थानीय संस्थाओं के जे 
कृत्य है, वे एक अथ में केन्द्रीय सरकार के भी कार्य है; क्योकि केन्द्रीय सरकार क 
सावजनिक एव राष्ट्रीय हित के नाम पर उनके ऊपर नियन्त्रण रखना पड़ता है 
इसीलिए केन्द्रीय सरकार इन विषयों के सम्बन्ध मे निश्चिन्त नही रह सकती । दूस 
शब्दों मे यही कहा जायगा कि यद्यपि विकेन्द्रीकरण के आधार पर स्थानीय शासः 
को कुछ काम सोंपे जाते है और उन पर इसी का पूरा नियंत्रण रहता है, फिर भे 
राष्ट्रीय महत्त्व के नाम पर एवं सावंजनिक हित के रक्षा्थ इन कार्यों पर केन्द्र क 
सम्मुच््ति नियन्त्रण बिलकुल आवश्यक हो जाता है। 

२. स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित पदाधिकारी अयोग्य और कम कुशल ह 
सकते हैं। ऐसा होने से इन सस्थाओ द्वारा की जाने वाली सेवाओ में कुप्रबन 
और तरह-तरह की धॉधली हो सकती है। इन सब को रोक कर इन्हें प्रगति ६ 
पथ पर ले जाने के लिए केन्द्रीय सरकार का निर्देशन और नियन्त्रण आवश्यक है | 

३ स्थानीय संस्थाओं को आपस में टकराने से वचाने के लिए इन पर केन्द्रीः 
नियन्त्रण का होना अनिवाये है। विभिन्न स्थानीय सस्थाएँ समानान्तर रेखा प 
नही रहती, अतः उनमें किसी भी प्रकार का संघर्ष होने की कम सभावना रहत 
है। परन्तु उनका क्षेत्र मिला-बुला रहता है। अतः वे अपनी स्वाथ-पूत्ति के हे 
एक-दूसरे से सघष की स्थिति में भी आ सकती हैं। इससे उनके अन्तर्गत तरह 
तरह की बुराइयों के आने का भय बना रहता है। ऐसी बुरी स्थिति मे स्थानीर 
शासन की संस्थाओं के कगड़े का फंसला करने के लिए केन्द्र की मध्यस्थता क॑ 
आवश्यकता पड़ती हैं। दूसरे शब्दों में, इन्हे आपसी सघषों से बचाकर सावजनिव 
सेवाओं के सम्पादन के उपयुक्त बनाने के ख्याल से इन पर केन्द्र का नियत्रण बड़ 
जरूरी हो जाता है। गिल्क्राइस्ट ने केन्द्रीय नियत्रण की इस आवश्यकता के 
जोरदार पुष्टि की है।” 

४ शिक्षा; स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित काय स्थानीय सस्थाओं के कुछ ऐश 
काय है, जिनमें केन्द्र और इन स्थानीय सस्थाओं के बीच एक तरह के एकीकर 
((.०-0767080007) की आवश्यकता पड़ती है। यढि ऐसा एकीकरण नही हो 
अर्थात्‌ इन मामलों मे स्थानीय ससस्‍्थाओ के ऊपर केन्द्रीय नियन्त्रण नही रहे तो, « 

१ “६ 8 & प्राक्षाला' छत 6 2788-85 तारगीिटफाप 00 907 7ए9006 4 $टाश 


प85 800 978८[९ 808 075 40 6दशशक्षाएद्वार प्रक्षर टद॥एबा 207 
56पा6 6७76 0 [0९6] ०0070! ४॥0 प्रात ४7 "(पड 


२ “इपा4[ 27९88 [800 (0 560076 8 ०६४९६ 0 80078 077(0€४ 
870 6 शाप्डों 20फएथ:7शाध्या क्र हटा 88 8 7006हाध्तए 9096 3) 
९852४ एछगाटा8 004 7787658 ट८०गलं, 6 रश्याईं इ0फए2ए॥0067 75 ॥7 
0ग्ञाए 6007 ० 89798 --ठ/(/ार्ए 


१७२ इड्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


तो ये संस्थाएँ अपने सेवा-कार्य में सफल हो सकती हैं और न देश के अन्तर्गत किसी 
भी विषय के सम्बन्ध मे सरकारी नीति में एकरूपता (४770777709) हो रह 
सकती है। किसी भी शासन-व्यवस्था को चलाने के लिए नीति सम्बन्धी यह एक- 
रूपता बहुत आवश्यक है। उदाहरणाथ, अगर एक स्थानीय इकाई हैजे-जेसी 
संक्रामक बीमारी को रोकने का प्रयत्न करे ओर अगल-बगल की दूसरी इकाइयों 
इममें कोई दिलचस्पी न ले तों सभी का अनिष्ट होगा। पहली इकाई (जो प्रयत्नशील है) 
का प्रयास बिलकुल व्यथ होगा | अतः सबके लिए एक स्वास्थ्य-नीति का होना 
अनिवाय है। लेकिन नीति में एकरूपता लाने का यह काय केन्द्रीय सरकार 
अपने केन्द्रीय नियन्त्रण के माध्यम से ही कर सकती है । गिल्लक्राइस्ट का विचार है 
कि “नीति सम्बन्धी एकरूपता के लिए केन्द्रीय नियंत्रण का सिद्धान्त आवश्यक है।””* 

५. स्थानीय शासन की सस्थाओ से यद्यपि सबंसाधारण की सम्युच्चित भलाई 
होती है, फिर भी, इनके अन्तर्गत भी एक बात का भय बराबर बना रहता है। 
यहाँ भी बहुसमत-दल अह्पसत-बर्ग को कुचलने तथा उनके हितो पर आघात करने का 
प्रयत्न करता है। कभी-कभी उसके प्रति घोर अन्याय भी होने लगता है। इस 
हालत में अह्पमत के हितो के रक्षाथ केन्द्र का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है |* 
केन्द्रीय नियत्रण के अतिरिक्त, ऐसी स्थिति मे, दूसरा कोई विकल्प (+॥67- 
779ए€) भी नहीं है। 

६ यह मानी हुईं बात है कि स्थानीय सस्थाओं में काम करने वाले पदाधि- 
कारी उतने अनुभवी और योग्य नही होते जितना कि केन्द्रीय सरकार के कमंचारी | 
उनमें केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की मॉति शासन की बारीकियों तक पहुँचने 
की उतनी क्षमता अभी नही रहती है। शासन-कला अथवा नियम-निर्माण में ये 
संस्थाएं सचमुच ही केन्द्र की अपेक्षा कम प्रशिक्षित एवं निपुण होती है। केन्द्र के 
कमचारो योग्य, अनुभवी एवं दक्ष होते हैं| स्थानीय सस्थाओं के लिए इनके द्वारा 
दिया गया निर्देशन बड़ा लाभदायक होता है। केन्द्र के सचित अनुभव से इन 
सस्थाओं का अधिकतम कल्याण हो सकता है। अतः इनके पथ-पअ्दशन हेतु 

केन्द्र का नियंत्रण बड़ा आवश्यक एवं वाॉछनीय है। अपनी पुस्तक “.,00&) 
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केन्द्रीय नियन्त्रण १७३३ 


(४0ए०77777077 में सर ए० एल० मेकनाढटी तथा गिल्नक्राइस्ट आदि विद्वानों ने 
कई दृष्टिकोणो से स्थानीय सस्थाओ पर केन्द्रीय नियन्त्र०ण का होना बिलकुल 
अनिवाय बतलाया है।* 

७. केन्द्रीय सरकार स्थानीय सस्थाओ को कई प्रकार से आथिक सहायता भी 
देती है। वह आर्थिक अनुदान (978768-7-&।१) आदि देकर इनका हाथ 
मजबूत करती है, ताकि वे अपने सेवा-कार्य को सुचारु रूप से चला सके | यहाँ पर 
यह बिलकुल न्याय-सगत है कि जो सरकार राष्ट्रीय धन में से कुछ रकम किसी दूमरी 
संस्था को अपने काय-सम्पादन के लिए देती है, उसे यह अधिकार रहे कि वह उन 
संस्थाओं के कार्यों की देख-भाल करें और उनके पास अपने अधिकारियों को भेज 
कर इस बात की जॉच करे कि उसके द्वारा दिये गये धन को जनता की भलाई 
अथवा सार्वजनिक हित के हेतु लगाया गया है अथबा नहीं | अतः स्थानीय सस्थाओं 
द्वार राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, इसके लिए केन्द्रीय मरकार पूर्ण सतक 
और जिम्मेत्रार रहती हैं। वह इन ससस्‍्थाओं को दिये गये धन की जॉच अपना 
अकेक्षक (3प०7007) भेजकर समुचित ढग से कराती है, ताकि रुपये-पेस गलत 
काम पर खर्च नही किये जायें और उनका किसी व्यक्ति-विशेप के निजी स्वार्थ के 
लिए दुरुपयोग न हो। ऐसी व्यवस्था ग्रजातात्रिक सरकार की मफलता के लिए 
आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए स्थानीय सस्थाओं के ऊपर केन्द्रीय 
नियन्त्रण का होना अनिवाय प्रतीत होता है | 

८ स्थानीय क्षेत्रों मे कई प्रकार के असामाजिक कार्या (&0-80८8] 80[]- 
ए(768) के होने की भी सम्भावना बराबर बनी रहती है। स्थानीय नागरिक अपनी 
स्वार्थ-मसद्धि के हेतु अधिकारीवर्ग को घूम (3770९) आदि देकर जनहित के 
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१७७ इद्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


विरुद्ध काय कराने लगते हैं अथवा अधिकारीवर्ग ही ऐसे अनेतिक कामों में दिल- 
चस्पी लेकर साबजनिक हित को क्षति पहुँचाने लगता है । इसलिए इन सब बुरगाइयो 
को रोकने के लिए इन सब मामलो में केन्द्र का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण आवश्यक हो 
जाता है। 

£ स्थानीय च्षेन्नों में बहुत से लोग अपने ऊपर टेक्स लगाने एवं उसे दने में 
विश्वास नही करते | वे किसी भी प्रकार का आवश्यक कर देने में आनाकानी करते 
है।' ऐसी स्थिति में स्थानीय अथवा केन्द्रीय सरकार को अपने राष्ट्र-नर्माण-कार्यों 
के सचालन में कठिनाई होने लगती है। इ्जलेण्ड जेसे सभ्य और विकसित प्रजा- 
तांतचिक देश में भी इस तरह की स्थिति कई बार आ चुकी है।'* स्थानीय नागरिकों 
मे कर चुकाने से विश्युखता की इस प्रवृत्ति के कारण स्थानीय अधिकारीबर्ग कर 
वसूलने में असफल हो जाता है। ऐसी हालत मे केन्द्रीय नियन्त्रण की आड़ में दबाव 
देकर कर वर्गेरह वसूला जाता है। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों में अन्तिम अख्तर के 
रूप में केन्द्रीय नियन्त्रण को अपनाना बडा अनिवाय हो जाता है। 

१० प्रायः सभी प्रजातात्रिक देशों में स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत दल- 
बन्दियाँ रहती हैं। शासन-सूत्र का संचालन दल-पद्धति के आधार पर ही होता है | 
परन्तु, कभी-कभी स्थानीय अज्ञानता के कारण दलो के अन्तर्गत कई तरह की 
बुराइयाँ घर कर लेती है। विभिन्न दल तथा इनके सदस्य अपने-अपने सवा के लिए 
आपस मे संघष्र करने लगते हैं| स्थानीय राजनीति दूषित हो जाती है। परिणामतः 
स्थानीय सस्थाओ का शासन-स चालन प्रवाहद्दीन हो जाता है और साबंजनिक हित 
को अधिक क्षति पहुँचने लगती है। अतः ऐसी विषम स्थिति से स्थानीय सस्‍्थाओं 
को उबारने के लिए इन सब मामलो में केन्द्र का हस्तक्षेप आवश्यक हों जाता है। 
दूसरे शब्दों में, ऐसी संकटकालीन परिस्थितियों से स्थानीय शासन तथा सावंजनिक 
हित की रक्षा करने में केन्द्रीय नियत्रण एक अमोघ अख्त्र का काम करता है। 

११. स्थानीय क्षेत्रों का दायरा अत्यन्त सकुचित होता है। इनके अन्तर्गत 
रहने वाले स्थानीय निवासियों को बाहरी दुनिया की बातों की पूरी जानकारी प्रायः 
नही होने पाती है। संकुचित दायरे में रहने के कारण उनके विचारों में सकीणंता 
आ जाती है। वे स्थानीय स्तर से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हित की बात 
नही सोंचते। ऐसी स्थिति में उन्हे संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर उठाने तथा उनके 
विचारो को व्यापक बनाकर सा्वजनिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हित की ओर 
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उन्मुख कराने के हेतु उनके ऊपर केन्द्र का नियन्त्रण तथा इसके द्वारा उनके मार्ग 
का निर्देशन बड़ा आवश्यक हो जाता है ।" 

१२, आज किसी भी ग्रजातात्रिक राज्य के अन्तर्गत उसकी प्रजातात्रिक 
व्यवस्था की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता (४७६078/ ॥77[027:9/707) का होना 
आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता स्थानीय शासन का विरोधी नहीं है, फिर भी यह इस 
बात की मॉग करती है कि देश के भीतर की कोई भी सस्था केन्द्र के आवश्यक 
नियन्त्रण एव निंशन में ही काम करे। पुनः जिस राज्य ने लोक-कल्याणकारी 
राज्य (/४९!६४७/१७ 80906) के आदरशशों को प्राप्त करना अपना ध्येय बना लिया है, 
वहाँ का सारा काम-काज एक राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत ही हुआ करेगा | अगर 
देश का सारा कार्य एक राष्ट्रीय योजना के अनुसार नहीं चलाया गया तो वहाँ 
लोक कल्याणकारी आदर्शों की उपलब्धि कदापि नहीं हो सकती। लेकिन, किसी 
भी प्रकार की राष्ट्रीय योजना केन्द्रीय नियन्त्रण के ही अन्तर्गत कार्यान्बित हो 
सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि स्थानीय शासन को अपने कार्यो को करने 
की स्वतज्नता ग्रास्त रहेगी, फिर भी राष्ट्रीय पेमाने पर लोक-कल्याणकारी उद्द श्यो 
की प्राप्ति के लिए इन्हे एक राष्ट्रीय योजना के मुताबिक केन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तर्भत 
ही काम करना होगा | आज विश्व के प्रायः सभी उेश पग्रजातन्त्र और लोक- 
कल्याणकारी राज्य के आदशा को प्रात्त करना ही अपना एकमात्र लक्ष्य बतलाते 
है। अतः इन दोनो उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए, यही कहा जायगा 
कि सर्वत्र स्थानीय सस्थाओ पर केन्द्रीय नियन्त्रण का होना बड़ा अनिवाय है | 

उपयुक्त कारणों के फलस्वरूप किसी भी देश मे स्थानीय शासन के ऊपर केन्द्रीय 
नियन्त्रण को अनिवार्य और उचित माना गया है। इच्जलेण्ड मे भी इन्ही कारणों 
रे प्रेग्ति होकर इस नियन्त्रण को शिरोधाय कर लिया गया है। अथवा यो कहा 
जाप कि इड्जलेण्ड के साविधानिक तथा स्थानीय इतिहास का विकास हो कुछ इस 
प्रकार हुआ है कि स्थानीय सस्थाओं के ऊपर केन्द्रीय नियन्त्रण एक अनिवाय तत्त्व 
सान लिया गया है। यदि स्थानीय इतिहास की प्रगति कुछ इस तरह नहीं होती 
तो, वेब (४४८४४) के मतानुसार, स्थानीय सस्थाओं को केन्द्रीय नियन्त्रण के चंगुल 
में इस तरह जकडे जाने के लिए विवश नही होना पड़ता और इनकी प्राचीनकालीन 
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स्वतंत्रता ज्यो-की-त्यों सुरक्षित रहती | लेकिन सन्‌ १८३४ ६० के बाद, जेबकि पुअर 
लॉ का निर्माण हुआ, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगी कि केन्द्र को 
भी बाध्य होकर सार्वजनिक हित के रक्षार्थ अपने विभिन्न साधनों के जरिये स्थानीय 
क्षेत्रों से सम्बन्ध कायम रखना पड़ा। और, इनके ऊपर आवश्यक नियन्त्रण एवं 
समयानुकूल निर्देशन से काम लेना पड़ा। यही से स्थानीय सस्थाओं के ऊपर 
केन्द्रीय नियन्त्रण का श्रीगणेश हुआ और परिस्थितियों के झुताबिक धर्ध रे-धीरे यह 
सुदृढ और मजबूत होता गया | 

आज इड्जलेण्ड मे केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकार पर तीन ग्रझ्मख 'एजेन्सियो” 
या साधनों के द्वारा अपना नियन्त्रण स्थापित करती है-(क) पालियामेण्ट, 
(ख) शासकीय विभाग तथा (ग) न्याय विभाग | परिणामतः इन्ही तीनो एजेन्सियो 
के नाम पर केन्द्रीय नियन्त्रण के तीन रूप हो गये हैं--(क) पालियामेण्टरी या 
ससदीय नियन्त्रण (?&7097767॥8797 (४/00070]), (ख) शासकीय नियन्त्रण 
(407077780700776 (१07070]) (इसी के अन्तर्गत वित्तीय नियन्त्रण ( क97- 
७॥9) (*00070)) भी है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए इसकी चर्चा अलग 
तौर पर की गयी है) तथा (ग) न्यायिक या अदालती नियन्त्रण (संपरतेलब) 
(/07070]) | 

इन तीनो का विस्तृत विवरण पथ पथक्‌ रूप में नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

(क) पार्लियामेण्टरी या ससदीय नि यन्त्रण (7874 7767क"ए (07- 
४7०0])--इ झलेण्ड में स्थानीय शासन के ऊपर पार्लियामेण्ट या ससद्‌ के द्वारा जो 
नियन्त्रण किया जाता है उसे ही पालियामेण्टरी या ससदीय नियन्त्रण कहते है | 
वारेन के शब्दों में संसद्‌ के द्वारा किया गया यह नियन्त्रण केन्द्रीय नियन्त्रण का 
सबसे अधिक मौलिक रूप है (“776 कराठ80 पिवेक्ष/९789) 0 0 
९९४7७) ९070 0]78 986 फ़ताली 78 €ऋछश टाइटवे 079 ?87]87766. * 
-- ८7८४) | यह सबंधिदित है कि इड्जलेण्ड में ससद्‌ एक सावभोम सत्ता है। 
इसके ही नियन्द्रण के अन्तर्गत देश का सम्पूर्ण शासन चलता है। यह देश के अन्दर 
सर्वोर्पर इकाई है। लेकिन दूसरी ओर स्थानीय कौसिलो को भी अपने-अपने क्षेत्र 
के भीतर एक स्वोपरि सस्था माना जाता है, क्योंकि इनका सगठन भी पूणतः 
प्रजातान्त्रिक आधार पर होता है। संसद्‌ की ही मॉति इन कौसिलों के सदस्य 
भी जनता द्वारा ही चुने जाते ह। इसी अथ में कमी-कमी लोग इन स्थानीय 
कौसिलो को स्थानीय संसद! (/,009! ?97|9776708) भी कह दिया करते हैं । 
लेकिन, इस प्रकार का सम्बोधन या नामकरण बिलकुल भ्रमात्मक (2600]0४786) 
कहा जायगा, इसलिए कि ब्रिटिश संसद्‌ एवं स्थानीय कोसिलों को एक स्तर पर 
उतारकर उनकी आपस में कोई तुलना नहीं की जा सकती] ब्रिटिश संसद्‌ एक 
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१. जनरल या पब्लिक स्टेच्यूट' (0०7०७) 07' 7 प0)0 8६8प७)--- 
अपने आवश्यक कार्यों के समुचित सम्पादन के लिए स्थानीय शासन को 'जेनरल 
या पब्लिक स्टेच्यूट' के द्वारा अधिकार प्रदान किये जाते हैं। 'जिनरल या पब्लिक 
स्टेच्यूट' का निर्माण सरकार के ही द्वारा होता है जिसे वह ससद्‌ में प्रस्तावित 
कर कानून का रूप दे देती है। ऐसे कानूनो का नाम जिनरल या पब्लिक स्टेच्यूट' 
रखा गया है, क्‍योंकि इनके पारित होने पर इनका प्रभाव केवल कुछ खास स्थानीय 
प्राधकारियों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि समस्त स्थानीय शासन एवं जनता पर 
पड़ता है। ये ऐसे कानून हैं जिनके द्वारा सम्पूण स्थानीय शासन के ढाँचे में ही 
परिवत्तेन या सम्पूर्ण शासन-पद्धति में ही संशोधन लाया जा सकता है। -इनके 
द्वारा स्थानीय शासन के अधिकार में कमी या वृद्धि की जा सकती है। “दि लोकल 
गवन मेण्ट ऐक्ट, सन्‌ १६२६ ई०! (77४6 7,00&!] (0ए०एा॥670 4०६, 
]929), “दि एडुकेशन ऐक्ट, सन्‌ १६४४ ई०? (776 +वैप्र८8४07 40, 
]944) तथा “दि लोकल गवनंभेण्ट ऐक्ट, सन्‌ १६४८ ई०? (४6 ॥.,00&/! 
(+०ए९०॥7॥7७76 205, 4948) इसी प्रकार के अधिनियम हैं। इन कानूनों का 
प्रभाव समस्त स्थानीय प्राधिकारियो पर समान रूप से पड़ा है और इनके द्वारा इनके 
ढाँचे, पद्धति एवं अधिर« में बहुत से परिवत्तेन लाये गये हैं। इनके अतिरिक्त, 
पार्लियामेण्ट के द्वारा बनाये गये दूसरे-दूसरे आम कानून (७७7०/४) १,०878- 
]७7707) भी, जो किसी न किसी रूप में स्थानीय शासन को प्रभावित करते हैं, 
इस “पब्लिक स्टेच्यूट' के अन्तगगंत ही माने जाते हैं। इनके अलावे 'जेनरल या 
पब्लिक स्वेच्यूट' के अन्तर्गत ओर कई प्रकार के भी कानून आते हैं, जिनके माध्यम 
से संसद्‌ स्थानीय संस्थाओं पर अपने आधिपत्य एवं नियत्रण को अधिकाधिक दृढ़ 
ओर शक्तिशाली बनाती है। उनके नाम निम्न हैं-- 

(क) 'एडॉप्टिव ऐक्ट' (&007907०७ &0०४)-- 'एडॉप्टिव ऐक्ट” भी एक 
प्रकार का जिनरल या पब्लिक स्टेच्यूट' ही है। यह अधिनियम स्थानीय संस्थाओं 
को ऐच्छिक शक्तियाँ प्रदान करता है। यह ऐसा कानून है जिसे स्बग्रथम किसी 
क्षेत्र की स्थानीय संस्था के द्वारा प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत (१५०]08) किया जाता 
है ।” ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति स्थानीय सस्‍्था के अन्तगत उसके बहुमत वोट से 
की जाती है। लेकिन, इसकी कार्यान्विति तब तक नहीं होती जब तक कि इसे 
संसद्‌ द्वारा स्वीकृत न मिल जाय। तात्पये यह है कि इसे उपयोग में लाने के 
लिए ससद्‌ की स्वीकृति अनिवार्य समझी जाती है। अतः 'एडॉप्टिव ऐक्ट' ऐसा 
कानून है जिसका निर्माण सर्वप्रथम स्थानीय संस्था की कौसिल द्वारा ही होता है, 
लेकिन इसे कानून का रूप धारण कर कार्यान्वित होने की अन्तिम स्वीकृति पार्लिया- 
मेण्ट द्वारा हीं दी जाती है। इस प्रकार पार्लियामेण्ट कौसिल द्वारा स्प्रीकृत 
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प्रस्तावों एवं कानूनों पर भी अपनी अन्तिस स्वीकृति की अनिवाययंता कायम कर 
कौसिल के ऊपर अपना नियंत्रण मजबूत रखती है। वारेन के अनुसार, ससद्‌ ऐसे 
कानूनों को स्वीकृति इसलिए देती है कि स्थानीय इकाइयो द्वारा प्रयोग में लाये 
जानेवाले अधिकारों एवं ऐच्छिक शक्तियों को एक व्यापक कानूनी सीमा के अन्त- 
गंत लाया जा सके | साथ ही, इस बात का भी निर्धारण किया जाय कि एक स्थानीय 
सस्था द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग ठीक उसी ढरं पर किया जा सके जिस दरें 
पर कि वस्तुतः उनका प्रयोग अन्य जगहों पर होता है, अर्थात्‌ स्थानीय इकाइयों 
द्वारा ऐसे अधिकारों के उपयोग में समानता एवं एकरूपता (एए्रा0"४॥89) 
कायम की जा सके |" इड्डलेण्ड में 'एडॉप्टिव ऐक्ट” के अनेक उदाहरण हैं। 
आजकल 'पेरिश मीटिंग” (87080 (९९४४स्‍४) जो रोशनी आदि का प्रबन्ध 
करती है, वह ऐसा 'रोशनी और सुरक्षा कानून, सन्‌ १८३३ ३६०? (42778 #7!0ते 
५४७७०६४०४॥7४ 3०४, 888) के अनुसार ही करती है, यह “एडॉप्टिव ऐक्टा का 
एक अच्छा नमूना है। सन्‌ १८६६ ई० का 'स्मॉल ड्वेलिग्स ऐक्ट” (978)॥ 
स्‍ए९0परा28 3.0९०पपाशएंणा 5०) भी इसी प्रकार का एक कानून है। इसी 
कानून के आधार पर अधिकाधिक नागरिको को स्थानीय संस्थाओं से लिये गये 
कज द्वारा बनाये गये घरों का मालिक बना दिया गया | 

(ख) श्रोविजनल ऑडेर! (?70शंशणाकओं 079७/)-- 'प्रोषिजनल 
ऑडर' भी एक तरीका है जिसके आधार पर पार्लियाभेण्ट स्थानीय सस्‍्थाओं पर 
अपना नियंत्रण कायम रखती है। इसे 'एडॉप्टिव ऐक्ट” से अधिक शक्तिशाली 
साधन कहा जा सकता है और इसे पारित होने की प्रक्रिया भी 'एडॉप्टिव ऐक्ट' 
से जटिल एवं क्लिष्ट कही जायगी। इस आडर के अनुसार स्वंग्रथम स्थानीय 
शासन की इकाई को अधिकार पाने के लिए केन्द्रीय सरकार के शासकीय विमाग 
के पास एक प्राथना-पत्न पेश करना पड़ता है। शासकीय विमाग ग्रार्थना पत्र में 
प्रस्तुत सारी बातो की पूरी जॉच-पड़ताल करता है ओर इनसे पूर्णरूपेण संतुष्ट हो 
जाने पर अपने प्रोविजनल आडर' के द्वारा सम्बन्धित इकाई को उन अधिकारों का 
प्रयोग करने की अनुमति दे देता है। लेकिन, अन्त में इसके लिए भी संसद्‌ की 
स्वीकृति बिलकुल अनिवाय समझती जाती है। अन्त में, पालियामेण्ट यदि इसे ठीक 
एवं उचित सममती है तो 'प्रोविजनल आडर कनफर्मेशन बिल (700 पा807090) 
(070७7 (007#778607 3]) के नाम पर इसकी स्वीकृति दे देती है। पावर 
और हारवर ऐक्ट” (सन्‌ १८६१-६२ ई०), 'ट्राम वे ऐक्ट” (सन्‌ १८७० ई०), गेस 
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और वाटर वक्‍स फेसिलिटिज ऐक्ट' (सन्‌ १८७०-७३ ६०), पब्लिक हेल्थ ऐक्ट' 
(सन्‌ १८७५ ६०)-- ये सभी इसी तरह के ऐक्ट के उदाहरण हैं| अधिनियम-सबंधी 
इस प्रणाली को अपनाने से कई लाभ है। इससे कानून बनाने में अधिक खर्च नहीं 
लगता और न समय की अधिक बर्बादी ही होती है। साथ ही, इस प्रणाली के 
आधार पर निर्मित कानून भी स्थायी हांते हैं, क्योकि पालियामेण्ट मंत्री द्वारा दिये 
गये “प्रोंवचिजननल आडंर' को स्थायी रूप में स्वीकृति दे देती है ओर इसे रद्द नहीं 
करती, जब तक कि उसमे किसी प्रझ्मुख सिद्धान्त की उपेक्षा न की गयी हो |! इस 
प्रकार के अधिनियमों की सबसे बड़ी विशेषता तो इस बात को लेकर है कि इनके 
अनुसार पार्लियामेण्ट को शासकीय विभाग के साथ मिलकर स्थानीय शासन की 
सस्थाओ पर नियंत्रण-रखने का पूरा मौका मिल जाता है | 

(ग) स्पेशल ऑडर (8]0०08!) 07१७/)-- '्रोषिजनल आडेर? के अतिरिक्त 
'स्पेशल आडेर! नामक एक और तरीका है जिसके अनुसार स्थानीय इकाइयों को 
अधिकार एवं शक्तियाँ दी जाती हैं तथा इनके ऊपर नियंत्रण कायम रखा जाता है। 
आजकल इस आडर-के अनुसार स्थानीय इकाइयों को प्रायः उसी प्रकार के अधिकार 
सौपे जाते हैं जो अधिकार पहले इन इकाइयो को अधिकतर जेनरल या पब्लिक 
स्टेच्यूट' के अन्तर्गत प्रदान किये जाते थे। स्पेशल आड्डर” की रूपरेखा एवं स्वरूप 
बहुत कुछ 'प्रोषिजनल आड्डर' से मिलता-जुलता है। फिर भी, दोनों को एक ही 
नही समझा जा सकता, जेसा कि बहुत-से लोग भ्रमवश समम बेठते हैं। इन दोनों 
में कुछ मौलिक भेद पाये जाते हैं, जिनकी अवहेलना नही की जा सकती | ये भेद 
निम्न हैं-- 

१. प्रोविजननल आडर! की तरह स्पेशल आडर' की स्वीकृति ससदू से नही 
लेनी पड़ती है। इसे ससद्‌ के समक्ष केवल ओपचारिक तरीके से नाममात्र के लिए 
पेश किया जाता है। इसपर संसद्‌ द्वारा किसी तरह की गम्भीर या गहरी छान- 
बीन नहीं होती । संसद्‌ एक मामूली प्रस्ताव की मॉति ही इसपर अपनी अनुमति 
दे देती है। 

२. प्रोविजनल आडर' की अपेक्षा स्पेशल आडर' को प्रास करने में समय बहुत 
कम लगता है | 

३. स्पेशल आडेर!' में अपेक्षाकृत खर्च भी कम लगता है | 

२. लोकल या प्राइवेट ऐक्ट (,008] 07 ?7779/.6 0०७६)--- स्थानीय 
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शासन की इकाइयों को अधिकार प्रदान करने तथा इनके ऊपर केन्द्रीय नियंत्रण 
स्थापित करने का एक अन्य तरीका भी काम में लाया जाता है और वह है 'लोकल 
या प्राइवेट ऐक्ट” । इसे आम तोर पर लोकल प्राइवेट ऐक्ट” के नाम से पुकारा 
जाता है। इस ऐक्ट के अनुसार स्थानीय शासन स्वयं अपने इच्छानुसार अपने 
प्रयास से ही पालियामेण्ट के समक्ष अपना प्रस्ताव रखकर अधिकारों की माँग करता 
है। पार्लियामेण्ट इसपर अपनी स्वीकृति देने के पूर्व मॉग के सम्बन्ध में काफी छान- 
बीन और जाँच-पड़ताल करती है। एसे लोकल प्राइवेट ऐक्ट पर पालियामेण्ट अपनी 
स्वीकृति चिशेष स्थानीय परिस्थिति के कारण ही देती है। इसलिए वह इसपर अपनी 
स्वीकृति देने के पूर्व स्थानीय परिस्थितियों की पूरी समीक्षा कर लिया करती है ।" 
“लोकल प्राइवेट ऐक्ट' के पास होने मे एक निश्चित प्रक्रिया (?700688) से 
काम लिया जाता है। इस प्रणाली में सर्वप्रथम स्थानीय प्राधिकारी अपना प्रस्ताव 
एक विधेयक के रूप में ससद्‌ के समक्ष पेश करता है। इस सम्बन्ध में सारी 
सूचनाएँ अखबारो में भी प्रकाशित कर दी जाती हैं। सूचना मिल जाने पर इसके 
विरोधियों को अपना विरोध-पत्र दाखिल करने तथा इसके सम्बन्ध में अपना विचार 
प्रकट करने का पूरा मौका एवं सुविधा दी जाती है| तत्पश्चात्‌ कोर्ट आफ रेफरीज' 
((0प्रा५ ० ९२९ई०/७८४), जिसमें विज ऐण्ड मिन्‍स कमिटी” के अध्यक्ष एवं 
उपाध्यक्ष तथा हाउस ऑफ कामन्स के स्पीकर द्वारा मनोनीत सात सदस्य रहते हैं, 
विधेयक के सम्बन्ध में आये सभी विरोध-पत्नों एवं तकाँ की सत्यता पर विचार-विमश 
करता, तथा अपना विचार जाहिर करता है | चूँकि इस विधेयक को भी अन्य विधेयकों 
की भाँति संसद्‌ में तीन वाचन (7786 २०७७॥४28) की अवस्था से गुजरना पडता 
है, इसलिए इस सम्बन्ध में कोट ऑफ रेफरीज' द्वारा विचार-विमश की समाप्ति के 
बाद इसपर संसद में प्रथम वाचन (7780 ३९७०५॥॥४) प्रारम्म किया जाता है। 
इस प्रथम वाचन में विधेयक (37!]) को केवल एक बार पढ़ कर सुना दिया जाता 
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है। कुछ अवधि बीतने पर इस पर दूसरा वाचन (56007 $6&0॥782) मी कर 
लिया जाता है। इसमें काफी विचार-विसश ओर आलोचना के बाद इसे हाउस 
ऑफ कामनन्‍्स की कमिटियों में भेज दिया जाता है | जिस प्रकार अन्य विधेयकों पर 
विचार करने के लिए एक प्रवर-समिति (86]600 (४07777/066) रहती है, उसी 
प्रकार सन्‌ १६३० ई० के पूर्व ऐसे विधेयकों पर विचार-विमश के हेतु एक प्रथक्‌ 
कमिटी कायम की गयी थी; जिसे 'ल्ोकल लेजिस्लेशन कमिटी” ((,00&)] 4,0278- 
]80070 ("077777॥066) के नाम से सम्बोधित किया जाता था। लेकिन बाद में 
चलकर कई कारणों से इस समिति को विघटित कर दिया गया । अब इसका काम 
हाउस ऑफ कामनन्‍्स की विभिन्न कमिटियो द्वारा सम्पादित होता है | इन कमिटियों 
को कई प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों के अलावे इन्हे बहुत कुछ 
अश में कुछ न्‍्याय-सम्बन्धी अधिकार (प७2&-चंपरवा0& 70०7७) भी ग्राप् 
हैं। जो कमिटी विचार-विमश का काम करती है उसकी कार्यवाही बहुत अंश में 
एक न्यायिक रूप धारण कर लेती है।' उसके समक्ष विधेयक के समर्थक पक्ष में 
तक प्रस्तुत करते हैं तथा दूसरी ओर विधेयक के विरोधी इसके विपक्ष में अपनी दलीले 
पेश करते हैं । दोनो पक्षो से गवाह पेश किये जाते हैं ओर पूरी-पूरी सफाई दी जाती 
है। कमिटी, विधेयक के समथक एवं विरोधी दोनों दलो में समकौता कराने की 
चेष्टा करती है। इस स्थिति से गुजरने के बाद पुनः पार्लियामेण्ट में इसपर अन्तिम 
अर्थात्‌ तृतीय वाचन (४770 8९७०778) होता है ओर बहुमत से पास कर इसे 
कानून का रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार 'लोकल प्राइवेट ऐक्ट' के माध्यम से 
स्थानीय शासन को अधिकार दिया जाता तथा उसपर केन्द्रीय नियंत्रण को मजबूत 
बनाया जाता है | 

लोकल प्राइवेट ऐक्ट में कई विशेषताएँ हैं। सर्वप्रथम, इसके अन्तर्गत स्थानीय 
इकाइयो को अपना विचार प्रकट करने का पूरा अवसर उपलब्ध हो जाता है । 
छ्वितीयतः, संसद्‌ के लिए ऐसे आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण कानूनों के निर्माण के सिल- 
सिले में पूरी छानबीन तथा विचार-विमश करने में इतमीनान के साथ पूरा समय 
लगा देना सम्भव हो पाता है। ससद्‌ इस सम्बन्ध में पूरी सतकता से काम लेती 
हैं; क्योकि विधेयक स्थानीय अधिकारी-वर्ग के द्वारा ही बनाया तथा पेश किया 


जाता है, इसलिए उसमें बहुत कुछ चुटियों की आशंका बनी रहती है। तृतीयतः, 
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केन्द्रीय नियंत्रण १्प्य३ 


“लोकल प्राइवेट ऐक्ट” की प्रणाली के अनुसार जिन कानूनों का निर्माण होता है वे 
वस्तुतः स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल एवं अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं । 
इस सम्बन्ध में सर एस० ई« हाट तथा डब्ल्यू० ओ० हाट ने ढीक ही लिखा है-- 
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इस प्रकार लोकल प्राइवेट ऐक्ट” के अन्तर्गत कई गुण हैं और इसके अनुसार 
पालियामेण्ट को स्थानीय सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित एवं मजबूत करने का 
पूरा मोका मिलता है। जब जिनरल या पब्लिक स्टेच्यूट” से इसकी तुलना की जाती 
है तो इसके अन्तर्गत किये जाने वाले संसदीय नियंत्रण की मात्रा अपेक्षाकत कदापि 
कम नहीं कही जा सकती | दोनो में नियंत्रण का अंश समान ही है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि जहाँ 'लोकल प्राइवेट ऐक्ट” के अन्तर्गत अधिकार-सम्बन्धी विधेयक 
पेश करने का अधिकार स्थानीय सरकार को है, वहाँ जिनरल या पब्लिक स्टेच्यूट' में 
यह अधिकार संसद्‌ को ही प्राप्त है। लेकिन, दोनों प्रकार के कानून केन्द्रीय नियत्रण 
को मजबूज करने के माध्यम हैं और पार्लियामेण्ट इन दोनों कानूनों के जरिये 
स्थानीय शासन पर समान रूप से अपना नियंत्रण कायम रखती है। 

संसदीय नियंत्रण के गुण--पालिंयामेण्टरी या संसदीय नियंत्रण के अंन्तगंत 
निम्नांकित गुण देखे जा सकते हैं-- 

१ ससदीय नियंत्रण को पूर्णतः गजातान्तरिक कहा जायगा। यह नियंत्रण 
संसद द्वारा होता है। संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं जो अपने 
प्रत्येक काय के पीछे जनता की भावना (?पो)!0 ०[४77507) को व्यक्त करते 
हैं तथा सारा काम जनता के नाम पर जनता के हित में करते हैं। ये प्रतिनिधि 
संसद्‌ के रूप में स्थानीय शासन पर जो नियंत्रण रखते हैं वह हर हालत में जनता 
की भलाई के लिए होता है। अतः संसदोय नियंत्रण वस्तुतः एक जनतान्त्रिक 
नियंत्रण (/007700789० ('07070)) है। 

२. पालियामेण्ट नियंत्रण के मिलसिल्ते में स्थानीय शासन से सम्बन्धित 
जेनरल या पब्लिक स्टेच्यूट', 'लोकल ग्राइवेट ऐक्ट” आदि कई तरह के कानूनो 
का निर्माण करती है | ऐसा करते समय वह स्थानीय शासन की च्रुटियों एवं बुराइयों 

की आलोचना कर इन्हे दूर करने का आदेश देती है। इस प्रकार अपने नियत्रण के 
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रेरान में यह स्थानीय शासन के लिए एक अच्छे पथ-प्रदशक का काम करती है। 

३. अमी तक संसदसीय नियंत्रण ने अपने सरल एवं उपयोंगी तरीकों का सहारा 
लेकर इस दिशा में पूरी प्रगति तथा सफलता दिखलायी है । 

इसके दोष-- ऊपर इस नियंत्रण के गुणों को देखकर इसे कभी भी अनुचित 
नहीं ठहराया जा सकता; लेकिन इसमें नीचे लिखे हुए कई दोष भी मोजूद हैं-- 

१. स्थानीय संस्थाओं के ऊपर संसदीय नियंत्रण कभी-कभी अत्यन्त कठोर 
(छा24) हो जाता है; क्योंकि इन संस्थाओं के सम्बन्ध में एक बार जो कानून 
पास कर दिया जाता है उसमें पुनः संशोधन लाना बड़ा कठिन हो जांता है। इस 
प्रकार की स्थिति स्थानीय शासन की प्रगति में बाधा डालती है। ः 
२. पार्लियामेण्ट को किसी कानून को बनाने में बहुत समय लग जाता है 

और यही आगे चलकर बहुत बड़ा दोष सिद्ध होता है। फलतः, युग की माँग एवं 
आवश्यकतानुसार बदलती हुईं स्थानीय परिस्थितियों अथवा संकटकालीन स्थिति को 
सामना करने के लिए कम समय में नये कानूनों का निर्माण बिलकुल सम्भव नहीं 
हो पाता है। संसद्‌ इन सब बातों में अधिक समय लगांकर समयानुकूल कानून 
नहीं बना पाती है। परिणासतः स्थानीय शासन शनेः-शनेः अपनी तत्परता खोता 
जाता है। 

३. इन बातों के अतिरिक्त संसदीय नियंत्रण बड़ा खर्चीला भी हो जाता. 
है। कारण, संसद्‌ को कानून द्वारा ही स्थानीय शासन को नियमित और नियंत्रित 
करना पड़ता है और किसी भी कानून के निर्माण के लिए संसद्‌ की कई बेठकें 
आवश्यक रूप से बुलानी पड़ती हैं। सदन के सदस्यों के भत्ते के रूप में एक बहुत 
बड़ी रकम खर्च कर देनी पड़ती है। इन्हीं सब च्ुुटियों के कारण संसदीय नियंत्रण 
के प्रति कुछ अरुचि-सी देखी जा रही है तथा इसके बदले केन्द्रीय नियंत्रण के 
दूसरे-दूसरे तरीकों कों अधिकाधिक पैमाने पर काम में लाने की प्रदृत्ति बढ़ती जा 
रही है। आज संसदीय नियंत्रण के स्थान पर शासकीय निंयंत्रण का अत्यधिक 
विकास होता जा रहा है | इसकी प्रगति एवं इसका महत्त्व बढ़ता ही जा रहा है। 

(ख) शासकीय नियंत्रण (वफ्रांगांड780४ए७ (०7॥४0])-- केन्द्रीय 
सरकार स्थानीय शासन के ऊपर अपने शासकीय विभागों द्वारा भी नियंत्रण रखती 
है। ऐसे नियंत्रण को शासकीय नियंत्रण (4 पैफांशांड0080ए86 (४07770)) की 
संज्ञा दी गयी है। इज्जलण्ड में इस नियंत्रण को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा गह-विमांग 
जंसे शासकीय विभाग ही कार्यान्वित करते तथा प्रभावशाली बनाते हैं। योंतो 


अनिल | िनिलननान हल 
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स्वास्थ्य-मंत्रणालय ही इसमें विशेष हाथ वेंठाता है; क्योंकि स्थानीय शासन से 
सम्बन्धित जितने भी कार्य होते हैं सबका सम्बन्ध प्रायः इसी विभाग से रहता है, 
फिर भी कमी-कमी शिक्षा-विमाग (रीशाहा7ए 0 ४#तंघ्रट७/707) एवं गह- 
विमाग (70776 07086) भी स्थानीय शासन पर नियंत्रण स्थापित करने का 
काम करते हैं | 

इड्डलेण्ड के इतिहास को देखने पर शासकीय नियत्रण का इतिहास बहुत पुराना 
नहीं कहा जायगा। बहुत पहले संसद्‌ ही सब कुछ थीं और स्थानीय शासन के 
ऊपर उसी का एकमात्र नियंत्रण था। आज भी समद्‌ ही सर्वेसरई्वा है, फिर भी 
उसके बहत से प्रमुख अधिकारों का उपयोग प्रायः सभी क्षेत्रों में शासकीय विभागों 
द्वारा ही किया जाता है। फलतः आज स्थानीय शासन के ऊपर किये जाने वाले नियंत्रण 
के मिलसिले में भी संसद्‌ से अधिक शक्तिशाली नियंत्रण शासकीय विभागों का ही 
होता हे। आज के साविधानिक विकास की गतिविधि ही कुछ इस प्रकार की है 
कि स्थानीय संस्थाओं के ऊपर होने वाले केन्द्रीय नियंत्रण की बागडोर एवं इससे 
सम्बन्धित शक्तियाँ ससद्‌ के हाथ से खिसक कर शासकीय विभागों के हाथ में 
केन्द्रित होती जा रही हैं। विद्वानों का विचार है कि स्थानीय सस्थाओं के ऊपर 
जो संसदीय और न्यायिक नियंत्रण होता है उसका स्वरूप पुराने जमाने से लेकर अब 
तक एक ही तरह का है। न तो उसके स्वरूप में कोई परिवत्तंन आया है, ओर न 
इसके प्रभाव से स्थानीय शासन के विकास को ही मूलतः वदला जा सकता है। 
लेकिन, जहाँ तक ग्रशासकीय नियंत्रण (#0॥77787:899ए8 ('00070)) की बात 
है, इसका स्वरूप पहले से अधिक परिवत्तित, व्यापक ओर कठोर मालूम होता है। 
वारेन ने इसका उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा है, “आधुनिक स्थानीय शासन के 
विकास को न तो संसदोय (287079706787"ए) और न न्यायिक (ठप्ता८49!) 
नियत्रण ही मूलतः बदल सका है। जहाँ तक उनके दायरे और प्रकृति का सवाल 
है वे प्रधानतया उसी तरह हैं, जिस तरह वे आधुनिक प्रणाली के आरम्म काल में थे । 
लेकिन, केन्द्रीय प्रशासकीय नियंत्रण का क्षेत्र, अर्थात्‌ वह नियन्नण जो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अपने मंत्रियों और विभागों द्वारा किया जाता है, एक बिलकुल 
विभिन्न चित्र प्रस्तुत करता है। उनका साधारण रूप बिलकुल बदल गया है, यद्रपि 
यह परिवत्तेन आशिक रूप से धीरे-धीरे हुआ है, किन्तु नये-नये तोर-तरीकों का 
विस्तृत रूप से विकास हुआ है, उनका दायरा और विस्तृत हो गया है ओर एक या 
दूसरे रूप में अधिक से अधिक सेवाओं मे उनका उपयोग हो रहा है। और, यद्यपि 
उनका प्रभाव सभी सेवाओं पर एक जेसा नहीं है और द्वसरों की अपेक्षा कुछ पर 
अधिक है, फिर भी पहले की अपेक्षा, इन सबो का ग्रमाव आजकल बहुत ही अधिक 
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है।” तात्यय यह है कि आज संसदीय नियंत्रण पर अधिक जोर नही दिया जाता, 
बल्कि शासकीय नियंत्रण पर ही अधिकाशतः निर्भर किया जा रहा है। इसका 
महत्त्व विशेष बढ गया है। आज इस प्रशासकीय नियंत्रण के प्रभाव एवं महत्त्व बढ़ने 
के अनेक कारण हैं, जिन्हे नीचे दिया जा रहा है-- 

१ आज इइ्ललेण्ड की संसद्‌ का स्वरूप पहले से बहुत विशाल हो गया है। 
इसके सदस्यों की सरूया भी बहुत बढ़ गयी है| आधुनिक युग में कुछ इस प्रकार की 
परिस्थितियाँ उत्न्न हुईं हैं कि संसद्‌ के कार्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लोक- 
कल्याणकारी राज्य (४४/०॥४०७ 80906) के आदर्शों को अपनाने के कारण भी 
ससद्‌ का कार्य-भार अधिक बढ गया है। ससद्‌ को तो अब कानून-निर्माण का 
ही पर्याप्त समय नहीं मिलता । समयाभाव के चलते सभी कार्यों का सम्पादन एवं 
निरीक्षण उससे भली-माँति नही हो पाता है। अतः इन सभी कामों की जिम्मेवारी 
धीरे-धीरे शासकीय विभागो पर ही पड़ती जा रही है या यो कहा जाय कि शासकीय 
विभाग शनेः-शनेः संसद्‌ के अनेक अधिकारों को अधिकृत करते जा रहे हैं, ऐसी 
स्थिति में स्थानीय शासन के निरीक्षण एवं उसपर नियंत्रण का भार केन्द्रीय सरकार 
के विभिन्न प्रशासकीय विभागों पर ही आ पड़ा है। परिणामतः स्थानीय शासन 
के ऊपर शासकीय विभागों का नियंत्रण अत्यधिक प्रबल एवं प्रभावशाली होता जा 
रहा है। डी० एन० चेस्टर ने अपनी पुस्तक सिण्ट्रल ऐण्ड लोकल गवनमेण्ट 
(एशा०8] &700 4,009] 00ए७०"४४०७7॥) में इस ओर संकेत करते हुए 
लिखा है-- 
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र ऐडमिनिस्ट्र टदिव ऐडजुडिक्शन”! (4 पेशामशांडऋाप््० हैत]प्008- 
0707) तथा 'डिेलिगेटंड लेजिस्लेशन! ( 422/0296व 4,62759707 ) के तरीकों 
के आ जाने के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह इत्यादि प्रशासकीय विमागों को स्थानीय 
शासन के ऊपर अपने नियंत्रण को अधिकाधिक मात्रा में बढ़ाने एवं प्रभावशाली 
बनाने का काफी मोका मिला है। आज ऐसे ऐडमिनिस्ट्र टिव ऐडजुडिकेशन' की 
प्रणाली क्रा विकास हुआ है जिसके आधार पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों 
(0#0०]3) को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे स्थानीय संस्थाओं एव 
नागरिको के बीच होने वाले कगड़ो का फेसला न्यायाधीश के रूप में बेठकर किया 
करें। पुनः 'डेलिगेटेड लेनिस्लेशन” के अन्तर्गत पार्लियामेण्ट के द्वारा शासकीय 
विभाग को विभिन्न बातों से सम्बन्धित कानून या अधिनियम बनाने के अनेक 
अधिकार सौपे गये हैं ओर दिन-ब-दिन अधिक मात्रा में सोपे जा रहे हैं। इस प्रणाली 
के फलस्वरूप शासकीय विभागों ने स्थानीय शासन पर नियंत्रण करने का बहुत 
व्यापक अधिकार अधिकृत कर लिया है। उपयुक्त दो प्रणालियों के प्रचलन से 
स्थानीय संस्थाओं के ऊपर केन्द्रीय सरकार के शासकीय विभागों के नियंत्रण को 
बडा बल ओर बढ़ावा मिला है । 

३. पुनः अपने विभिन्न अधिकारो; जेसे-- बहाली, वेतन, निरीक्षण, ऑडिट 
इत्यादि से सम्बन्धित अधिकारों के द्वारा तथा स्थानीय संस्थाओं की योजनाओं 
में एक समन्वय लाने के बहाने केन्द्र के शासकीय विभाग स्थानीय शासन पर 
नियंत्रण कायम रखने का अवसर पा लेते हैं। इन तरीकों से नियंत्रण कायम रखने 
में शासकीय विमागों को पर्याप्र सफलता मिली है। प्रथम ओर द्वितीय विश्वयुद्ध 
की सकटकालीन स्थिति में इस प्रकार के हस्तक्षेप एवं नियंत्रण को काफी प्रोत्साहन 
मिला | विमागो द्वारा इस तरह के नियंत्रण की मात्रा में दिनोदिन वृद्धि ही होती 
जा रही है। प्रमाण के लिए फायर सर्विस को पेश किया जा सकता है जिसके 
सम्बन्ध में निम्नाकित बाते कही गयी हैं-- 
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श्र इड्जलेंड में स्थानीय शासन 


उपरयक्त तथ्यों एवं कारणों से प्रशामकीय विभागो को आज की स्थिति में 
स्थानीय संस्थाओं पर अपने नियत्रण को अधिकाधिक मात्रा में बढ़ाने का मौका 
मिला है। इस बढ़ते हुए नियत्रण की बहुत आलोचना की गयी है। लेकिन, 
इसके गुण-दोष पर विचार करने के पृ प्रशासकीय नियंत्रण के विभिन्न स्तम्भों, 
साधनों एवं तरीकों को जान लेना आवश्यक है, जिनके द्वारा शासकीय विभाग 
स्थानीय शासन पर नियत्रण कायम रखते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि केन्द्र अपना 
सम्दीय नियंत्रण केवल कुछ अधिनियमो या कानूनों के माध्यम से करता है, लेकिन 
उसके प्रशासकीय नियत्नरण के अनेक साधन है, जिन्हे नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
१. स्थानीय शासन के कामों पर निरीक्षण-सम्बन्धी अधिकार-- केन्द्रीय 
शासन की ओर से शासकीय विभागों को निरीक्षण (778]0200707) सम्बन्धी 
अनेक अधिकार प्राप्त हैं, जिनके अनुसार ये विभाग स्थानीय संस्थाओं के कामों का 
निरीक्षण करते तथा उनपर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। उदाहरणतः स्वास्थ्य- 
विभाग स्थानीय संस्थाओं के स्वास्थ्य-सम्बन्धी कामों, शिक्षा-सम्बन्धी कामों, गृह- 
विभाग पुलिस-सर्विम, तथा द्वान्सपोर्ट विभाग यातायात और आवागमन से सम्बन्धित 
कामो का निरीक्षण करते हैं, इस तरह के निरीक्षण में समी विभाग अपने अधिकारी-वर्गं 
को बड़ा सक्रिय रखते हैं, क्योंकि सभी केन्द्रीय विभाग अपने ज्षेत्रान्त्गत आने वाले 
स्थानीय कामों के समुचित संचालन के लिए अपने को जिम्मेवार समझते हैं, इसलिए. 
वे स्थानीय संस्थाओं का निरीक्षण कर उनपर नियंत्रण रखते हैं, ताकि उनके द्वारा 
कामों का सम्पादन भलीमाँति हो सके ।* इस प्रकार निरीक्षण-सम्बन्धी अधिकार 
के साध्यम से शासकीय विभाग स्थानीय शासन पर नियंत्रण रखते हैं। वारंन ने 
लिखा है-- “अन्ततः हमलोग देख सकते हैं कि कुछ सेवाओ पर मंत्रणालय नियत- 
कालिक (?2९५०५॥०७/) निरीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए पुलिस, शिक्षा 
आदि को ले सकते हैं | प्रायः इन्हें वह शक्ति मी रहती है कि ये स्थानीय प्राधिकारी 
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केन्द्रीय नियंत्रण श्य्&्‌ 


(4,00७) &५(।४07768) के कार्यों के एक या दूसरे पहलू के सम्बन्ध में तहकीकात 
कर सकते हैं ।??* 

२. रूल, आडर तथा रेगुलेशन (३768, (४त७8 7व €९घ- 
]9४078) द्वारा नियंत्रण-- स्थानीय शासन के सम्बन्ध में संसद जिन-ज्नि 
कानूनों का निर्माण करती है, उन्हे कार्यान्वित करने या व्यवहार में लाने की जिम्मे- 
बारी शासकीय विमागों पर रहती है। शासकीय विभाग इन कानूनों को लागू 
करने के लिए कई तरीकों को काम में लाते हैं। इस सिलसिले में ये कई प्रकार के 
'रूल, आडर” या आदेश तथा रिेगुलेशन! का निर्माण करते हैं तथा इन्ही के द्वारा 
स्थानीय त्रस्थाओं से संसदू-निर्मित कानूनो का पालन कराते हैं। इन 'रूल, आइंर 
तथा रेगुलेशन” के निर्माण करने का अधिकार इन शासकीय विभागों को संसद्‌ दारा 
'डेलिगेटेड लेजिस्लेशन” के अन्तर्गत मिला रहता है। इस प्रकार शासकीय विभाग 
इन तरीकों को व्यवहार में लाकर स्थानीय शासन पर अपना पूरा नियत्रण कायम 
रखने का सौका पाते हैं। डॉ० फाइनर ने इसे बडे स्पष्ट ढंग से इस प्रकार 
लिखा है-- 
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घए0ा 02९8 #प्रतिष्ापं88, ॥8 ी8 वै॥छा 88 7446 एज (६6 
70697 7678 

पुनः उन्होंने लिखा है-- 

“्पुफाप्च8,700९776व868 0260ज़6670 787॥%77676 ए0॥ 79768 
(6 8ए &70 ६76 7,068#7 2 प्र076068 ज्ञ0 ७6 ए&९४6वे ज्ञा 7 
7(708 छ7ते 70९" 67 0866वत ज्ञाफि 40008, &76 ६06 (४०77७) 
$6787॥720778 जछ0 70 006 9708 76 00 (06 जाठप्रग887088 
६96 वेश॑क्योाड 07 जरांएाी ग्री6छए ७006 876 80]6 ६0 0 एछ., व 
(38 ९0883, ४0प९स्‍ 706 छा) ६96 88776 80७/ए8 77 8ए, 8/:6 
पार जल्ाकाब्यातवेक॥ ब्मते जा।0प्रॉ8ा8 ज्ञा0 06 ('.ाफकों 06087(- 
77678 ३8876 व्ा7९त80टोए (७ ४6 ९७७९०ा०एं 07 & 
8४9 प्रा०, &8 ॥7 +प्रणगञा0ए लर6७॥9, ?प्री0 कैड्शं४शशाए6 बाते 
रि०३08 50क्राइए७४07 7 ]929. वम्चॉ6ए ७छफ़ॉश0। 6 970- 
जा8078 0 06 ]89छ9, 708 406760078, धगाते 85प्22680 06 68 
पघए070 राणा ६08 3&४07007ए 0788 00708 शरा200 0०86 096 8५- 
॥778६67/80.7? । 

३. स्थानीय कमचारियों या ऑफिसरों पर नियंत्रण--- स्थानीय शासन 
के कई कर्मचारियों या अफसरों पर वेन्द्रीय सरकार के तत्सम्बन्धी शासकीय विमागों 
का बड़ा व्यापक नियत्रण रहता है। कम्मचारी-वर्ग के कई लोगों की नियुक्ति में 
केन्द्रीय बिमागों का सीधा हाथ रहता है। उदाहरणाथ, पुलिस, शिक्षा, मेडिकल 
से सम्बन्धित अफसरों की बहाली में केन्द्रीय सरकार की अनुमति अनिवार्य रूप से 
लेनी पड़ती है। इस माध्यम से भी स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्र का प्रशासकीय 
'निय॑त्रण प्रबल होता है| 

४. स्थानीय अधिकारी-वर्ग पर अनुशासन की कारवाई करने का 
अधिकार-- बदि स्थानीय शासन का कमचारी-बर्ग उन कामो का सम्पादन 
भली-भाँति नहीं करता, जिनके लिए उसे संसद्‌ से कानून द्वारा अनुमति प्रास्त है 
तो' इस शेर-जिम्मेवारी और लापरवाही के लिए उसे अर्थात्‌ अधिकारियों को दोषी 
ठहराया नाता है ओर केन्द्र का शासकीय विभाग उनपर अनुशासन की कार्रवाई 
करता है। कभी-करी उनके ऊपर अपने कामों को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के 
लिए उच्च न्यायालय से लिखित पत्र ( शै7४॥ एएा 770%879प78) भी जारी किये 
जाते हैं।* वारेव ने लिखा है कि “कुछ मामलों में मत्रियों को वे शक्तियाँ प्राप्त हैं 


१. 502 काठ उ5त [.008&, (50ए:एएक्शार, 25. 308-9-0, 
२. ही & ए८थ 2प90779 0065 70 00 एशाओं (06 &ज 5895 70 प्रप३/ 00, 
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जिन्हें अपराध सम्बन्धी शक्तियाँ कहा जा सकता है, अर्थात्‌ मंत्री अगर यह देखता 
है कि स्थानीय प्राधिकारी कार्यों को करने में असफल रहा है या उसने नियमों का 
पालन नही किया है तो वह कोई नया स्थानीय प्राधिकारी कायम कर सकता है या 
वास्तव में कोई दूसरी एजेंसी नियुक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, आयुक्त 
((/07007778870767) बहाल किया जा सकता है जो उन कामों को अपने हाथ में 
ले सके या वह स्वयं उसे अपने हाथ में ले सकता है |”! इस प्रकार अनुशासनात्मक 
कारवाई का अधिकार शासकीय विभाग के हाथ में एक ऐसी शक्ति है जिससे वह 
स्थानीय शासन पर नियंत्रण कायम रखता है | 

४. अपील सुनने का अधिकार-- शासकीय विभाग स्थानीय क्षेत्राधिकारियों 
के बीच उत्पन्न मतभेदों एवं कगड़ों का फेसला करते तथा उनकी अपील सुनते हैं 
और उनका फेसला भी करते हैं। कितनी बार तो इन विभागों का ही निर्णय 
अन्तिम ससभा जाता है और इनके फेसलों के विरुद्ध अपील किसी अन्य न्‍्यायाज्ञय 
में नही की जा सकती ।'* इससे यह स्पष्ट रूप से अन्दाज लगाया जा सकता है कि 
इस अपील-विषयक अधिकार को पाकर शासकीय विभाग कितना ग्रमावशाली हो 
जाते हैं तथा इस आधार पर उनके द्वारा किया गया नियंत्रण कितना मजबूत हो 
जाता है | 

६. जाँच-पड़ताल करने एवं रिपोर्ट माँगने का अधिकार-- केन्द्रीय सरकार 
ने अपने शासकीय विभागों को कई प्रकार के जाँच-पड़ताल-सम्बन्धी अधिकारों को दे 
रखा है। इनके द्वारा ये विभाग स्थानीय इकाइयो के कामों की बराबर जाँच-पड़ताल 
किया करते हैं ओर इन सब बातों की एक निश्चित समय पर एक ब्योरेबार 
त6 (दब 200 ॥95 90०मढछा ॥] 5076 08825 [0 80, 370 ६0 एाध्वाए2 
(76 66ब्रिएांधा३ अप्ररा077ए ज्ञां। ॥6 ९:०९०१5९5 ॥70प7764 $60070]ए, #श८ 
5 &7067 ॥6%05 0+ ट007फप्ला8070, 6 ॥55प6 06 8 ज्ञष्रा 97 ॥6 लाई 
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ल्‍पैत 


रिपोट भी प्रकाशित कर दी जाती है। विद्वानों ने इस प्रकार के नियंत्रण को बड़ा 
बेजानिक माना है। हरमन फाइनर ने लिखा है कि उत्तम केन्द्रीय नियंत्रण वही है 
जिसमे केन्द्र को स्थानीय कामों एवं स्थितियों की जानकारी हो (“४४७ पप्राात9- 
ह078)] ९07्रध्राह्घ0] 0 ज्राइ8 7७] ९076070) ॥8 +270976026 ० 
[008॥ ९07)07000788. ?---- #!(/॥८/) | उपयक्त केन्द्रीय नियत्रण, जो शामकीय 
बिभाग की जाँच-पड़ताल के आधार पर किया जाता है, इस दृष्टिकोण से बड़ा उपयोगी 
है, क्योंकि इससे केन्द्रीय सरकार को स्थानीय परिस्थितियों से सदा अवगत होने 
तथा उन्हे ठीक रखने का अवसर मिलता रहता है । इसलिए इज्लेण्ड में इस जॉच- 
पड़ताल एवं रिपोट-सम्बन्धी अधिकार को बराबर काम में लाया जाता है। 
इकाइयो के क्षेत्र-परिवत्तन के समय इस प्रकार की जाँच-पड़ताल की जाती है। 
लोकल टेक्सेशन रिटन्स ऐक्ट, सन्‌ १८६० एवं १८७७ ई०? (,0८क) 
5७700 पि०प्रा778 2.00, 860 & 877) तथा म्युनिसिपल कारपोरेशन 
ऐक्ट सन्‌ ८८२ ई० के अनुसार स्थानीय शासन से सम्बन्धित शासकीय विभागों 
को स्थानीय संस्थाओं के आय-व्यय की जॉच-पड़ताल करने का पूरा अधिकार दिया 
गया है | सन्‌ १६२६ ई० के 'लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट' (7,0९8) (+०एथ-४॥70676 
20०, 929) के अनुसार इस ओर और अधिक मजबूत कदम उठाया गया है। 
इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में पहले की अपेक्षा और भी व्यापक 
एवं खुदढ़ अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस कानून के अनुसार केन्द्रीय सरकार को 
अतिव्ष स्थानीय संस्थाओं के कामों की जॉच-पड़ताल करने का पूरा अधिकार दिया 
गया है। यह इन संस्थाओं से उनके कामो से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना 
या रिपोर्ट माँग सकती है और ये सस्थाएँ ऐसा करने के लिए कानूनी तौर पर 
बाध्य हैं |* । 

७. अधिकार देनेवाले कानूनों (जेसे-- प्रोषिजनल ऑडेर, स्पेशल ऑडेर, 
ल्ञोकल ऐक्ट इत्यादि) के जरिये हस्तक्षेप एवं नियंत्रयु-- संसदीय नियंत्रण का 
उल्लेख करते समय यह कहा गया है कि पालियामेग्ट प्रोवजनल आउ्डर' स्पेशल 
आडेर' तथा 'लोकल प्राइवेट ऐक्ट? के द्वारा स्थानीय संस्थाओं को अधिकार प्रदान 

"करती है | इन अधिनियमो के निर्माण में यद्यपि पालियामेण्ट ही सर्वेर्वा एव अन्तिम 
अधिकारी मानी जाती है, फिर भी आधुनिक युग की गतिविधि के फलस्वरूप व्यवहार 


१. सन १९२६ ६० के कानून के मुताबिक केन्द्रीय सरकार को जाँच-पड़ताल सम्बन्धी अधिक 
अधिकार प्रदान किये गये हें । कानून के ११वें सेक्शन में इस प्रकार लिखा गया है--- *“५००- 


छणा 5] 0 06 [0९8 (0एशाप्रशाला 60०, 7929 व्ताठ बा 7054 40०/70- 
एं।ट$-) (0 708/6 ६088 3तछांटा 5ए्टा इछ७७७5 शाते वलप्रणा5 बाते शए8 धर 
50० वर्धणाफक्षाणा ज्ञादि 708०९ ६0 फैशः छए0005 ६ कल 749 प्च्यप्रा।ह 
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में सारे कानूनों एव अधिनियमों के निर्माण में मंत्रिमण्डल या शासकीय विभाग 
ही प्रमुख हाथ रखते हैं। पालियामेण्ट के नाम पर ये ही सारे कानूनों का निर्माण 
करते हैं। कोई भी कानून पास किया जाय या नहीं--इन सब बातो का निर्णय 
इन्ही के द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में उपयु क्त सभी कानून, जिनसे स्थानीय 
ससस्‍्थाओ को अधिकार दिये जाते हैं, शासकीय विभागों द्वारा ही निर्मित और 
पारित किये जाते हैं। और इस प्रकार शासकीय विभाग इन सस्थाओं पर अपना 
नियंत्रण कायम रखने का अवसर पा लेते हैं।* 

८. क्षेत्र-परिवत्त न-सम्बन्धी अधिकार-- स्थानीय इकाश्यो के क्षेत्रो में जब 
कभी परिवत्तन या हेर-फेर करना होता है तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार की 
अनुमति परमावश्यक मानी जाती है। उद्ाहरणा्थ, यदि एक म्युनिसिपल बोरों 
(2 प0[09। .3070प8॥) आवश्यक शर्त्तों को पूरा करने के बाद काउण्टी 
बौरों ("०0४४६४४ 8070पष)) में परिवर्तित होना चाहता है तो इसके लिए उसे 
केन्द्रीय सरकार की अनुर्मात लेनी पड़ती है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार का 
न्वाम्थ्य-मन्नणालव उस म्युनिसिपल वोरों से अथवा किसी भी प्रकार का प्ररिवत्तन 
चाहनेवाली अन्य इकाइयो के अधिकारियों से उनके सम्बन्ध में पूरा ऑकड़ा माँगता 
है, उन क्षेत्रों की पूरी जॉच-पड़ताल करता है और काफी विचार-विमश के बाद 
अपना निणय देता है। इस प्रकार स्थानीय इकाइयों पर केन्द्रीय सरकार, विशेष 
कर इसके स्वास्थ्य-मत्रणालय का नियत्रण अत्यन्त ही अधिक हो जाता है | 

९. स्पेशल ऐडबाइजरी बोड स (896८89] 4 वए7807ए 30७73) के 
हारा नियंद्रण-- केन्द्रीय सरकार अपने शासकीय विभाग द्वारा बनाये गये अनेक 
स्पेशल ऐडवाइजरी बोड स' के द्वारा स्थानीय सस्थाओ पर अपना नियंत्रण कायम 
रखती हैं। विभिन्न शासकीय विभागों ढ्वारा अनेक अनुसधान (३९४९७7"९॥३) 
सम्बन्धी संस्थाएँ, जिन्हे 'एडवाइजरी बोड स! या सहायक संस्थाएँ कहा जा सकता 
है, बनायी जाती हैं| इनका प्रधान काम देश के सामाजिक, राजनीतिक, आिक, 
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सास्क्ृतिक ज्षेत्रो में सुधार और प्रगति लाना होता है। ये खास-खास क्षेत्रों के 
विशेषज्ञों की वेजानिक खोजो को स्थानीय इकाइयो तक पहुँचा कर उन्हे बडे पेमाने 
पर लाभान्वित करती हैं। उद्हरणार्थ, स्थानीय संस्थाओं को 'मेडिकल रिसर्च 
कौसिल' (॥९0॥09) 6868707 (०0ए४०॥) के द्वारा स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यों 
में, 'सेण्टल ऐडवाइजरी एडुकेशन कौसिल!' (0७79७! 40एञं800ए #00- 
0७४०7 0077०!) के जरिये शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्र में तथा 'सेण्ट्रल ऐडवाइजरी 
बाटर कमियी! (0७77४ 44ए780"ए शए/७४७" (४ 0777006७) से जल- 
वितरण से सम्बन्धित कामों में काफी बहुमूल्य परामश एवं सहायता प्राप्त होती 
है।) इज्जलेण्ड में इस प्रकार के बोर्ड आजकल करीब ७०० हैं और बृहत्‌ पैमाने 
पर अपना परामश-कार्य सम्पादित करते हैं। इन संस्थाओं या बोर्डों के माध्यम 
से केन्द्रीय सरकार स्थानीय इकाइयों को अपनी ओर से सहायता पहुँचाती है और 
इसी बहाने उन पर पर्याप्त नियत्रण कायम रखने का मौका पा लेती है । 

१०. कुछ अन्य साधनों द्वारा नियंत्रण--- ऊपर प्रस्तुत किये गये नियंत्रण- 
कारी साधनों के अतिरिक्त कुछ अन्य साधन भी ऐसे हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार 
के शासकीय विभाग स्थानीय शासन पर अपना नियंत्रण कायम रखते हैं। ऐसे 
साधनों में 'बाय-लॉ' (896-7,8एछ७), 'ऐडमिनिस्ट्रे टिव स्कीम! (40॥7077- 
87876 50॥607768), 'फीस” (#66४), 'टॉल?” (7"0]8) इत्यादि का नाम 
लिया जा सकता है। तात्यय यह है कि स्थानीय शासन की सस्‍्थाओ द्वारा 
बनाया गया कोई भी बाय-लाॉ' (89८-7,७७) तब तक मान्य नही समझा जाता 
जब तक कि केन्द्रीय सरकार के 'होम-ऑफिस' तथा इसके अन्य सम्बन्धित विभागों 
द्वारा उसे मान्यता ओर स्वीकृति न मिल जाय । इसके अलावे 'ऐडमिनिस्ट्रेटिव 
स्कीमों' के अन्तर्गत कुछ इस तरह की व्यवस्था की गयी है कि स्थानीय शासन को 
अपने कुछ खास-खास कामों के लिए केन्द्रीय सरकार के शासकीय विभागों से 
अनिवाय रूप से अनुमति लेनी पड़ती है। 'फीस? और 'टॉल? के सम्बन्ध में भी यह 
पु है. 6 9ए8776765 ॥ शेत्राटलाशी ॥9ए8 2590॥8760 ६ [2९ प्रप्रा) 67 
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अनुमति अनिवाय मानी गयी है। साराश यह कि इन साथनों के जरिये भी 
शासकीय नियंत्रण को अधिक-से-अधिक सजबूत और सफल बनाया जाता है | 
उपयक्त बातो से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार अपने शासकीय विभागों द्वारा 
स्थानीय शासन पर कितना अधिक नियंत्रण रखती है। यह नियन्नण पहले कम 
था। आज शासन के ज्षेत्र में कुछ इस प्रकार का विकास होता जा रहा है कि 
शासकीय नियत्रण के माध्यम से केन्द्रीय नियंत्रण अत्यधिक व्यापक और मजबूत 
होता जा रहा है। हाल में पास किये गये कुछ अधिनियमों पर ध्यान देने से यह 
जाहिर हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार के समक्ष स्थानीय सस्थाओं की स्थिति 
फ्रच प्रणाली की भाँति केन्द्रीय सरकार के एक एजेण्ट की तरह होती जा रही है। 
जे० एच० वारेन ने लिखा है-- “यह बिल्कुल सत्य है कि हाल के एक या दो 
अधिनियमो में, ऐसी सेवाओं के विषय में, जो स्थानीय की अपेक्षा राष्ट्रीय अधिक है, 
उदाहरण के लिए सन्‌ १६४४ ई० का एडुकेशन ऐक्ट (प्रिपेघ७७४०07 320, 
944), समद्‌ ने कानून के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर दिया है कि सेवाओं को चलाने 
के लिए स्थानीय प्राधिकारी की स्थिति एक काम करने वाले एजेण्ट से थोडी ही 
अधिक अच्छी है। उदाहरण के लिए; इस अधिनियम में, मंत्री से कहा जाता है कि 
लोगों की शिक्षा को बढ़ाये तथा अपने नियंत्रण और निर्देशन के अन्दर के स्थानीय 
प्राधिका रियो से राष्ट्रीय नीति को अच्छी तरह कार्यात्मक रूप दिलाये। उसे निष्किय 
नही, एक सक्रिय भाग लेना पडता है और उपक्रम (क्‍प#&/४768 ) वथा निर्देशन 
(7276०00709) की शक्तियाँ प्राप्त हैं; जव कि संवाओं को चलाने के सम्बन्ध में 
केन्द्रीय मंत्री स्थानीय सम्बन्ध की पुरानी अवधारणाओं के अन्तर्गत, एक अन्तिम 
रूप से निर्णायक प्राधिकारी का काम करता है। नियंत्रण की शक्ति वहाँ पर भी थी 
किन्तु वह अक्सर सुरक्षित रहने के ही काम आती थी, अर्थात्‌ उसका उपयोग कम 
होता था। उदाहरण के लिए, सन्‌ १६२१ ई० के एडुकेशन ऐक्ट' के अनुसार 
शिक्षा-विभाग को शिक्षा-मम्बन्धी बातों में “अधीक्षण” (50]0677706706706) का 
काम दिया गया था।* साराशतः, केन्द्रीय नियंत्रण शासकीय विभागों के माध्यम 


न्‍करललनलनननननमनन. 
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से अत्यन्त व्यापक होता जा रहा हे। सभी इसे सन्देहात्मक दृष्टे से देख रहे हैं, 
क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार अपने शासकीय विभागों के 
द्वारा स्थानीय सस्थाओ की बची-खुची स्वतंत्रता को भी अधिकृत कर ले | 

यहाँ शासकीय नियत्रण के गुण और दोष पर भी विचार कर लेना आवश्यक 
है। इस नियंत्रण के अन्तर्गत कई गुण पाये जाते हैं ओर अगर सच पूछा जाय तो 
इन्ही गुणों के कारण अन्य प्रकार के नियत्रणों की अपेक्षा इसका महत्त्व दिनोदिन 
बढ़ता हीं जा रहा है। ये गुण इस प्रकार है-- 

१. शासकीय नियत्रण केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों के बीच एक सुन्दर 
सामंजस्थ स्थापित करता है। ऐसे सामजस्य के लिए यह आवश्यक है कि दोनो 
प्रकार की सरकारें एक-दूसरे से भली-भाँति परिचित हो। शासकीय नियंत्रण इस 
परिचय का वहुत बड़ा माध्यम है। इससे एक और तो केन्द्रीय सरकार स्थानीय 
शासन की स्थिति एवं रूतिविधियों से पूरी तरह एरिचित होकर उसकी कठिनाइयों 
को दूर करती है, साथ ही, दूसरी ओर, स्थानीय शासन भी केन्द्र के निर्देशन मे 
अपना काम उत्तम तरीको से करते हुए हर तरह से लाभान्वित होता है। इस प्रकार 
दोनों की आपसी घनिष्ठता दृढ होती है।* 

२ युद्ध या आन्तरिक अशाति जेसी सकटकालीन स्थितियों में शासकीय 
नियत्रण बड़ा उपयोगी होता है। यही एक ऐसा साधन है, जिसके जरिये सम्पूर्ण 
शासन-यत्र को एक सूत्र में बॉधने में सफलता मिल पाती है । इसे अहूपकाल में ही 
लागू किया तथा सफल बनाया जा सकता है| 

३. शासकीय नियंत्रण को लागू करने में पारलियामेण्टरी नियत्रण की अपेक्षा कम 
खर्च पड़ता है। पालियासेग्टरी नियत्रण के अन्तर्गत स्थानीय शासन को नियत्रित 
करने के लिए अनेक कानून बनाने पड़ते हैं। इस सिलसिले में वस्तुतः बहुत खर्च 
पड़ जाता है, क्योंकि इसके लिए पार्लियाभण्ट की कई बेठकें बुलानी पड़ती तथा 


ज+. 3.० टरलीनिजिज जिन. सी जननरिकतन-+-रतनतकीतननक अमन न्‍कनन 
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इसके सदस्यों को अनेक तरह के भत्ते देने पड़ते हैं। लेकिन, शासकीय नियत्रण इन 
सब खर्चों से विलकुल मुक्त है। शासकीय विभाग अपने देनिक कार्यों को करने के 
साथ-साथ नियंत्रण-कार्य भी कर लिया करता है | 

४. पार्लियामेण्टरी नियंत्रण की तुलना में शासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत एक 
और विशेषता है। पालियामेण्टरी नियंत्रण में केन्द्र के कानूनो और स्थानीय सरकार 
के बीच सीधा सम्बन्ध नही हो पाता है। इन ढोनों के बीच कानूनों को लागू 
करनेवाले शासकीय विभाग अनिवार्य रूप से आ जाते हैं। लेकिन, शासकीय 
नियंत्रण में केन्द्रीय एवं स्थानीय सरकारगो के बीच का सम्बन्ध बड़ा सीधा 
(89"७720) रहता है, क्योंकि ऐसे नियत्रण में शासकीय विभाग स्थानीय शासन 
पर बिना किसी मध्यवर्त्ती प्राधिकारी के ही सीधा नियत्रण रखते हैं। अतः यह 
नियंत्रण समन्वय के दृष्टिकोण से बड़ा लाभदायक होता है। विद्वानों द्वारा इसकी 
प्रशंसा की गयी है |” 

४. शासकीय नियत्रण में और नियंत्रणों की अपेक्षा एक और गुण है। पालिया- 
मेण्टरी नियंत्रण स्वभावतः बड़ा कठोर और ग्रमावशाली होता है। उसमें आसानी 
से परिवर्तन की गुजाइश भी नहीं रहती । लेकिन जहाँ तक शासकीय नियंत्रण की 
बात है यह बड़ा लोचदार (298070) और परिवत्तेनशील (फ७5709०) होता 
है। समयानुसार इस नियत्रण की मात्रा में आसानी से कमी-बेशी भी की जा 
सकती है। 

लेकिन शासकीय नियंत्रण को भी दोषों से सबंथा मुक्त नही कहा जा सकता। 
इसके दोष इस प्रकार हैं-- 

१. शासकीय नियन्नण का इस प्रकार होना अग्रजातान्त्रिक माना गया हैं। 
जहाँ ग्रजातान्त्रिक सरकार है तथा सागा शासन जनता के हित में जनता की 
स्वतंत्रता का ख्याल रखकर चलाया जाता है, वहाँ इस प्रकार का शासकीय नियंत्रण 
अनुचित कहा जायगा। यहं स्थानीय सस्थाओ को आत्म-निर्मर (96९- 
3679९7०८४४) होने से रोकता है | 

२. इस प्रकार का नियन्रण स्थानीय शासन की स्वतत्रता एवं स्वायत्तता पर 
कुठागघात करता है। नियत्रण का दुरुपयोग कर कभी भी स्थानीय शासन की 

? “पुल 8५४6९ 88$ 6 फाद्या छा शाए|गलॉफ--8 ॥९व।075॥9 75 
त॥80, 70 88 ॥ (7709 द्ाएएं #7७08 !707720, 7० ह27४00768 678 ५४४5॥25 
० 06 ०ढगका 80ए2फ्रातनओं 4998 &॥ ग्राशारताशंर ग्राफएश्न"ण जा धीर 0००६ 
30000785, 870 श९06 एाइघ४. 07 ०0०शॉग्रशा 8 75 8 [0$5 एी [86 छाए 
प्रापाप्रद्यां प्राग48758707॥9 0तंग्रठह [0 [8 प्रावा8ए९55 एा 96 एशल्मााइ!-0०४॥ 
7278700$5॥770 , ह॥8 ॥620॥86 87070778685 80709 706 ०7!ए 85 ०८॥977९८5, 


छा. 35 70599075 
+-आआश ठा॥इपत 4,00७, 005पराशारप, 2 306. 


श्ध्प इज्ुलेड में स्थानीय शासन 


स्व॒तत्र॒ता का गला घोट दिया जा सकता है। इच्जलेण्ड में इस प्रकार के नियंत्रण 
की बटती हे प्रद॒जि के ही देखकर लाड हिवेद (7,070 6७४४४) ने इसे शासकीय 
निरकुशता या अत्याचार (5९०८४ ए७ 726८87070887) की सज्ञा टी है। 
इश्जलेण्ड-जसे परम्परा-ग्रिय देश मे, जहाँ स्थानीय शासन-पद्धति बहुत कुछ परम्पराओ, 
प्रधाओ और रीति-रिवाजों पर आधारित है, स्थानीय शासन पर इस प्रकार के 
नियंत्रण का होना कोई शोभा की बात नही | 

३. साथ ही, शासकीय नियत्रण का इस प्रकार होना अग्रजातां न्रिक होने के अति- 
रिक्त खतरनाक भी है | पार्लियामेण्ट के साथ सहयोग और साँठ-गाँठ करके शासकीय 
विभाग स्थानीय संस्थाओं के ऊपर मनमाना भी कर सकते हैं। वे अपने नियंत्रण 
को अत्यधिक कठोर और हृढ़ बनाकर उनके सम्पूर्ण अधिकारों को अधिकृत कर 
सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय शासन के मिद्धान्तो की अवहेलना या उनकी 
हत्या सवेथा सम्भव है। शासकीय विभागों का अधिकार-क्षेत्र इतना व्यापक है कि 
वे उनका इस्तेमाल यदि थोड़ी सी भी कठोरता के साथ करे तो स्थानीय प्राधिका रियों 
को केबल केन्द्र के दृत (326768 ० +76 ०९०४7८) के रूप में बदल सकते हैं 
अथवा अपना रुख यदि और अधिक कठोर कर दे तो स्थानीय शासन के अस्तित्व 
को ही समाप्त कर सकते हैं। 

लेकिन, इन च्रुटियों से विशेष घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं | यदि सतकंता 
से काम लिया जाय ओर इन कमजोरियों को दूर कर दिया जाय तो शासकीय 
नियंत्रण के गुणों एवं इसमें अन्तर्निहित सुविधाओं से बड़ा लाम उठाया जा सकता है। 


वित्तीय नियंत्रण 
(#प%7098| (४/00070]) 

इड्डलेण्ड में केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकार के ऊपर वित्त के माध्यम से भी 
नियंत्रण स्थापित करती है। इसे वित्तीय नियत्रण कहते हैं। यह भी शासकीय 
नियंत्रण का ही एक भग है, क्योकि केन्द्र इसे भी अपने शासकीय विभागों द्वारा ही 
जारी करता है।* केन्द्र के शासकीय विभागों द्वारा वित्तीय नियत्रण कायम करने 
के लिए अनेक तरीकों को काम में लाया जाता है, जो इस प्रकार हैं-- 

१. सरकारी सहायता (07987[8-77-&70) देकर नियंत्रण स्थापित क रना--- 
स्थानीय सस्थाओं के ऊपर शासकीय नियत्रण कायम रखने का एक अत्यन्त ही शक्तिशाली 
साधन सरकारी सहायता भी है । सरकार की ओर से यह सहायता स्थानीय संस्थाओं 


१ वित्तीय नियंत्र० की चर्चा :शास्कोय नियत्रण (80/रशाशाश्धाए6 (०॥00) के 
अल्तर, हे हो होनी चाहिए। इसका पृथक उल्लेख केवल पाठकों की रुविधा के लिए हो विदा 
गया है । 
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को अपने कामो के सम्पादन के लिए दी जाती है ओर अगर सच पूछा जाय तो इन 
सस्थाओं के कामों की बहुत कुछ सफलता इस सरकारी सहायता (78778-॥7- 
870) पर ही निर्भर करती है। यो तो स्थानीय शासन के विभिन्न कामों के लिए 
यह सरकारी सहायता ससद्‌ देती है, लेकिन इन सभी कामो तथा सहायता-सम्बन्धी 
नियमों को लागू करने का सम्पूर्ण अधिकार शासकीय विभागों को ही रहता है। 
इसलिए शासकीय विभाग सरकारी सहायता के माध्यम से स्थानीय शासन के कामों 
पर नियन्त्रण रखते हैं। सहायता की रकम का व्यय किन-किन मदों में किस प्रकार 
होगा, इसकी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से ले लेनी पड़ती है। वारेन का कथन है 
कि “विश्येष सेवाओं में मदद के रूप में जो सरकार द्वारा महायता दी जाती है ओर 
खास करके उस सहायता में जिसे किसी विशेष सेवा में स्थानीय प्राधिकारी के कुल 
खर्च के प्रतिशत रूप में दी जाती है, यह शत्त लगा दी जाती है कि उस हृद तक 
खर्च के लिए मंत्री की स्वीकृति लेनी पंडेगी और उन उपायो तथा नीतियो के सम्बन्ध 
में जिस पर खर्च किया जा रहा है, अच्छी तरह से जाँच की जायगी।" इससे 
केन्द्रीय नियन्त्रण की सतकता और मजबूती जाहिर होती है। वस्तुतः सरकारी सहा- 
यता देने की पद्धति प्रचलित करने के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य था कि इसके 
माध्यम से स्थानीय संस्थाओं पर नियन्त्रण रखा जाय और सरकार को इस ध्येय की 
पूर्ति में काफी सफलता भी प्राप्त हुई है। आज स्थानीय ससस्‍्थाएँ अधिकाधिक रूप 
में सरकारी सहायता पर निर्मर करती जा रही हैं और उनकी यह निर्मरता जितनी 
ही अधिक होती जा रही है सरकारी सहायता की मात्रा में उतनी ही अधिक 
वृद्धि होती जा रही है तथा परिणामतः केन्द्रीय नियंत्रण उतना ही अधिक व्यापक 
और कठोर होता जा रहा है। अपनी पुस्तक आप्ट्स-इन-एड? ((आ&॥78-7- 
8/0) में सिडनी और बिट्धिश वेंब ने तो यहाँ तक लिखा है कि-- 
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२. स्थानीय कर्ज पर अधिकार करके नियंत्रण-- स्थानीय संस्थाओं को 
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२०० इद्धलड में स्थानीय शासन 


अपने विभिन्न कार्या के सम्पादन के लिए बरावर ही कज लेना पड़ता है। लेकिन, 
स्थानीय प्राधिकारी किसी भी प्रकार का कर्ज तब तक नही ले सकते जब तक कि 
उन्हें संसद या शासकीय विभाग की अनुमति नही प्राप्त हो जाय | स्थानीय सरकार 
केवल दो ही तरीकों से कर्ज ले सकती है--(क) ससद्‌ की अनुमति से और 
(ख) शासकीय विभागों की स्वीकृति सें। दोनों अवस्थाओ में उनके ऊपर केन्द्रीय 
नियत्रण की काफी गुंजाइश रहती है। पूँजीवाले कार्यों के सम्पादन के लिए यदि 
कर्ज लेना होता है तो उसके लिए मंत्री की स्वीकृति बिलकुल अनिवाय मानी गयी 
है और बारंन के शब्दों में यह एक अत्यन्त मौलिक और महत्त्वपूर्ण नियन्नण है, जो 
स्थानीय शासन के सभी कार्यों पर काम कर रहा है। इस सिलसिले में नियंत्रण 
करने का सबसे अधिक काम स्वास्थ्य-विभाग ही करता है। जब स्थानीय इकाइयो 
को कर्ज लेना होता है तो उन्हे केन्द्रीय सरकार के पास आवेदन-पन्न देना पड़ता है । 
केन्द्रीय सरकार इकाइयों की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में पूरी जॉच-पड़ताल करती 
है और पूरा संतुष्ट हो जाने के बाद ही कर्ज लेने की अनुमति प्रदान करती है ।* 
कर्ज-सम्बन्धी इस प्रकार की स्थिति केन्द्रीय सरकार के हाथ में स्थानीय इकाइयों 
के ऊपर पूरा नियंत्रण कायम रखने का मौका दे देती है। वारेन ने लिखा है कि 
“कर्ज स्वीकृति के लिए यह व्यवस्था मंत्रणालय को स्थानीय प्रधाकारियो की प्रमुख 
नीतियो पर अच्छी तरह पर्यवेक्षण का अवसर देती है और वस्तुतः व्यावह्य रिक रूप 
में मत्रणालय को नयी योजनाओं के गुणों के सम्बन्ध में निर्णायक बना देती हैं ।* 

३ स्थानीय इकाइयों के बही-खाते और हिसाब-किताब की जॉच और 
अकेक्षण (हप०॥778) द्वारा नियंत्रण-- स्थानीय इकाइयो के ऊपर नियंत्रण 
रखने का एक प्रधान माध्यम सरकारी अंकेक्षण (एव) भी है। वारेन के शब्दों 
में इस नियत्रण के द्वारा भी स्थानीय प्राधिकारियों की नीति और प्रशासन पर प्रभाव 
पड़ता है (“6 घाशा' काश्वीप्शा 0 सशाएश] 00700] 0ए९/ 65५- 
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&प०५१६.” १ काउंण्टी बोरों और म्युनिसिपल बौरो इन दो इकाइयों को छोड़कर 
सभी स्थानीय इकाइयों के बही-खाते तथा हिसाब-किताब की जाँच केन्द्रीय सरकार 
के स्वास्थ्य-विभाग द्वारा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट आडिटरो के द्वारा की जाती है। ये 
आडिटर इन सभी इकाइयो के सम्पूर्ण खर्चे के हिसाव-किताव की जाँच करते है । 
यद्यपि काउण्टी बोरो तथा म्युनिसिपल बौरों के हिसाब-किताब की जाँच निर्वाच्चत 
आडिटर (806९098 +प्070078) किया करते हैं, फिर भी, इन दोनो इकाइयों 
के अन्तर्गत होने वाले उन खर्चों का सरकार की ओर से अंकेक्षण (8००६) होता हैं, 
जिनमें खासम-खास सेवा-सम्बन्धी सरकारी सहायता ग्राप्त होती है। डिस्ट्रिक्ट 
आडिटर बहुत कड़ाई से जॉच-पड़ताल करते हैं और इसके माध्यम से शासकीय विभाग 
स्थानीय इकाइयों पर अपना कठोर नियंत्रण कायम रखने में सफल हो पाते हैं। 
इज्चलेण्ड में इस तरह जो अकेक्षण (4प60) होता है उसकी अपनी कुछ ख्यस 
विशेषताएँ, हैं। यह इकाइयों के हिसाव-किताब के औचित्य एवं कानूनी सतल्यता 
दोनो वातों पर विचार करता है। वारेन ने लिखा है कि “यह केवल हिसाव-किताव 
का ही अंकेक्षण नही है| सरकार के डिस्ट्रिकट आडिटर पर यह उत्तरदायित्व है और 
उसका यह काम है कि जितने प्रकार के खर्च उसके सामने आये, उन सबो की जांच 
वह कानूनी दृष्टि से करे और जितने खर्च कानून के खिलाफ हो उन्हें अस्बीकृत कर 
दे। उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि इस अकार के अनुचित खर्च के लिए जिसे वह 
उत्तरदायी य्हराये, उसे देने के लिए आदेश दे |* इस प्रकार का अधिकार डिस्ट्रिक्ट 
आडिटर को निस्सन्देह एक न्यायिक अधिकारी बना देता है। कानूनी दृष्टि से खर्चे 
की बेधता पर विचार करने के कारण उसके हाथ में बहुत विस्तृत अधिकार आ जाते 
हैं ओर स्थानीय इकाइयों पर उसका नियत्रण (अर्थात्‌ उसके द्वारा शासकीय विभागों 
एव केन्द्रीय सरकार का नियत्रण) अत्यधिक मजबूत हो जाता है। बारेन ने पुनः 
लिखा है कि “यह प्रणाली प्रत्यक्षतः उस आडिटर को ऐसी स्थिति में ला देती है कि 
स्थानीय ग्राधिकारी की नीति, जेसा कि उसके खर्च से प्रकट होता है, उसके दायरे 
के अन्तर्गत आ जाता है।* फाइनर ने भी इसी प्रकार का विचार ग्रकट किया है [5 
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इज्जलेड में स्थानीय शासन 


४, स्थानीय इकाइयों को हिसाब-किताब ठीक से रखने को निदंशित 
करने का अधिकार-- 'गवन मेप्ट ऐक्ट सन्‌ १६३३ ई०” के अनुसार शासकीय 
ब्रभागों को यह अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय प्राधिकारियो को अपना 
टिसाब-किताबव (८८०7४ ०४८४) ठीक से रखने के लिए बाध्य करे। शासकीय 
विभाग के आदेश के मुताबिक ग्रत्येक अबन डिस्ट्रिक्ट को एक जिनरल रेट फण्ड 

(+९॥९७) २०४ 7एा०) रखना पड़ता है और उसके अन्तर्गत होनेवाले जमा- 
ख् का हिसाब देना पड़ता है। इनके अतिरिक्त, प्रत्येक रूरल डिस्ट्रिक्ट को भी 
एक जिनरल रेट फण्ड' तथा दो प्रकार के बही-खाते रखने पडते हैं-- एक जिनरल 
'डिस्ट्रिक्ट एकाउण्ट” तथा दूसरा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट एकाउण्ट' | पहले में सामान्य 
खर्चे का तथा दूसरे में असाधारण (्रिडध/8-07077&79) खर्चे का ब्योरा देना 
पडता है। हर एक बौरों कॉंसल को भी जिनरल रेट फण्ड' रखना पड़ता है और 
उसका हिसाब आवश्यक रूप से दना पड़ता है | पेरिशों के ऊपर तो और भी कठोर 
वित्तीय नियंत्रण है। इन बातों के अतिरिक्त सरकार की ओर से स्थानीय क्षेत्र के 
अन्तर्गत निवास करने वाले प्रत्येक मतदाता को इकाइयों द्वारा खच की गयी रकम 
के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। पुनः काउण्टी 
कौमिल पर भी वित्तीय नियन्त्र० कम नहीं कहा जायगा। रुरल डिस्ट्रिक्ट की 
मॉँति काउण्टी कौसिल को भी 'जेनरल और स्पेशल' दो प्रकार के फण्ड रखने पड़ते 
हैं। इतना ही नही, प्रत्येक काउण्टी कौसिल को अनिवाये रूप से अपने अन्तर्गत 
एक स्थायी फाइनान्स कमिटी का भी निर्माण करना पड़ता है, जो कौसिल का 
सालाना बजट तेयार करती है। उपयुक्त सभी स्थानीय प्राधिकारी इन सब बातों 
को करने से इन्कार नहीं कर सकते | उन्हे केन्द्रीय सरकार के इन बातों से सम्बन्धित 
शासकीय पिभाग के आदेशों के अनुसार इस सम्बन्ध में अनिवायतः कार्य करना 
पड़ता है। ऐसी अवस्था में स्थानीय प्राधिका रियो पर केन्द्रीय नियन्त्रण और अधिक 
बढ़ जाता है। 

उपयक्त बातो से यह जाहिर है कि स्थानीय इकाइयो के ऊपर केन्द्र का वित्तीय 
नियंत्रम भी दिनोदिन अधिकाधिक मजबूत और अधिक होता जा रहा है। जेसे- 
जेस सरकारी सहायता की मात्रा में वृद्धि हो रही है, केन्द्रीय नियंत्रण भी उसी 
अनुरूप में बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगो का तक है कि यदि स्थानीय इकाइयोा 
सरकारी सहायता नहीं लें तो केन्द्र का नियंत्रण इतना अधिक नही हो सकता है। 
यह तक गलत नहीं है, लेकिन आधुनिक परिस्थितियो को देखते हुए व्यथी अवश्य 
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हो जाता है। यहाँ जे० एच० वारेन का कथन उद्घृत किया जा सकता है| उनका 
कथन है कि “कानून को दृष्टि में, कोई स्थानीय आ्राधिकारी स्वतंत्र है कि वह सरकारी 
सहायता ले या नही, किन्तु सेवाओं का जेसा भार आजकल स्थानीय प्राधिकारियों 
के ऊपर है, यह इस बात के लिए बहुत कम गुजाइश रहने देता है कि वे इसे नहीं 
स्वीकार करें। और, ज्यों ही स्थानीय प्राधिकारी उस सहायता को स्वीकार करते 
हैं, उन्हे ऊपर बतायी गयी शर्त्तों के साथ सहायता लेनी पडती है। माधारणतया 
उन शर्त्तों में यह बात भी शामिल है कि मंत्री इस आर्थिक सहायता को रोक सकते 
हैं या घटा सकते हैं, अगर मंत्री द्वारा, सेवाओ को चलाने के सम्बन्ध में दिये गये 
किसी निर्देश का पालन नही हुआ हो या अगर भन्नी सेवा के अबन्ध या उसके काय 
के स्तर से संतुष्ट नही हो |?” मरकारी सहायता निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। 
सन्‌ १६४० ई० में तो स्थिति ऐसी हो गयी थी कि स्थानीय प्राधिकारियो को अपने 
खर्च का ४० प्रतिशत तक सरकार से सहायता के रूप में लेना पडा था। अतः 
ऐसी स्थिति में केन्द्रीय नियंत्रण कितना अधिक होगा, इसका अन्दाजा आसानी से 
लगाया जा सकता है। 

वित्तीय नियत्रण कई दृष्टिकोण से लाभदायक और साथ ही हानिकारक भी है। 
संक्षेप में, इसके गुण निम्नलिखित हँ--- 

१. जे० एच० वारेन के कथनानुमार वित्तीय नियनत्रण की यह प्रणाली 
निस्सन्देह छोटे-छोटे स्थानीय प्राधिकारियों के लिए बड़ी सुरक्षा (59०६४ए७7०) 
का काम करती है" क्‍योंकि ऐसा नियंत्रण स्थानीय संस्थाओं को उचित तरीके से 
धन खच्चचे करना सिखाता है और उसके दुरुपयोग को रोकता है। 

२. छोटे-छोट स्थानीय प्राधिकारियों के पास प्रायः धन की कमी रहती है। 
परिणामतः वे अपनी योजनाओं को अच्छी तरह चलाने के लिए ऊँची तनख्वाह 
देकर अथ -विशेषज्ञ या विशेषज्ञ कमचारी नहीं रख सकते लेकिन वित्तीय नियंत्रण के 
सिलसिले में यह कठिनाई दूर हो जाती है। वित्तीय नियंत्रण लागू करते ममय 
केन्द्रीय सरकार के अर्थ-विशेषज्ञ या कमंचारी स्थानीय प्राधिका रियों को बिना किसी 
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पंशानी के ही अपने उचित सलाहों से लाभान्वित करते हैं और उन्हे उनकी 
योजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद पहुँचाते हैं । 

३. केन्द्र द्वारा वित्तीय नियंत्रण एक ओर दृष्टिकोण से भी लाभदायक है। 
बह स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जल्दीबाजी में तथा गलत तरीके से बनायी गयी 
याजनाओं पर प्रतिबन्ध (26९४) का काम करता है | 

४ वारेन के कथनानुसार वित्तीय नियत्रण की इस प्रणाली के अन्तर्गत “एक 
मत्रणालय, जिसे कई स्थानीय प्राधिकारियों के आवेदन-पत्र से सम्बन्ध रखना पड़ता 
है, प्रत्यक्षःः बहुत सी जानकारी प्राप्त कर लेता है कि किस प्रकार विभिन्न प्राधिकारी 
अपनी-अपनी समस्याओं को सुलमाने का प्रयास करते हैं, और यह प्रणाली इस 
प्रकार की है कि प्रत्येक प्राधिकारी के प्रस्ताव पर उन समी जानकारी से लाभ उठ 
कर विचार किया जा सकता है।"* 

४५ वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से स्थानीय प्राधिकारियों के बीच एक प्रकार 
का सहयोंग स्थापित कर उनके बहुत से खर्च (5096९7076776) को आसानी से 
घटाया जा सकता है |” उदाहरण के लिए, एक प्राधिकारी अपने क्षेत्रान्तगंत किसी 
नयी सेवा को सचालित करने के लिए शासकीय विभाग के पास आवेदन-पत्र 
देता है। यवि शासकीय विभाग यह देखता है कि इस नये काम को (उस ग्राधिकारी 
द्वारा) स्वतत्र रूप से शुरू करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसकी पूत्ति बगल की 
किसी इकाई (प्राधिकारी) के सहयोग से ही की जा सकती है तो शासकीय विभाग 
उस प्राधिकारी का आवेदन-पत्र नामजूर कर उसके खर्चे को रोक सकता है और उसे 
बगल के प्राधिकारी के सहयोग से उन सेवाओं को संचालित करने का आदेश द्‌ 
सकता है | 

६. जेसा कि पीछे कहा जा चुका है, स्थानीय सस्थाओ (अर्थात्‌ स्थानीय ग्राधि- 
कारियों) को किसी प्रकार का कज लेने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति और 
स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसके लिए स्थानीय प्राधिकारी का आवेदन-पत्र पाकर 
शासकीय विभाग सावंजनिक विज्ञापन के बाद स्थानीय जॉच-पड़ताल करता है। 
ऐसे मोके पर जो लोग विरोध पेश करने वाले होते हैं वे इस सम्बन्ध में अपना विचार 
व्यक्त करते हैं। इस स्थानीय जॉच-पड़ताल से बड़ा लाभ होता है। वारेन के 
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मतानुसार स्थानीय जाँच-पड़ताल की यह प्रणाली बहुत कुछ अंशो में जन-निर्देश 
(९ि९ई०/७7०घ:४) का काम पूरा करती है।* 

७. वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली शासकीय विभागो को स्थानीय कौमिलो तथा 
उनके क्षेत्रों के अन्दर निवास करने वाले नागरिकों के विचारों, उनके बीच के सत- 
भेदो या मतेक्य जानने का मौका देती है। इससे शासन-कार्य में अधिक सहूलियत 
आती है। 

८. सच पूछा जाय तो वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली के इस प्रकार मजबूत; कार्य- 
साधक एवं कारगर होने के कारण ही केन्द्रीय सरकार स्थानीय ग्राधिकारियों को 
विना हिचकिचाहट पर्याप्त मात्रा में सरकारी सहायता दे दिया करती है। इस नियंत्रण 
के ही कारण स्थानीय संस्थाओं को सहायता के रूप में अच्छी 7कम मिल्ल जाया 
करती है। यदि वित्तीय नियंत्रण की अणाली नहीं रहती तो शायद ही इन स्थानीय 
इकाइयो को सहायता के रूप में पूरी रकम मिलती, क्योकि तब नियंत्रण की अनु- 
परिस्थिति में धन के दुरूपयोग की काफी सम्भावना वनी रहती | 

लेकिन, इन गुणों के बावजूट वित्तीय नियत्रण में कई दोष नजर आते हैं, जो इस 
प्रकार हैं--- 

१. वित्तीय नियंत्रण की अधिकता स्थानीय प्राधिकारियों को केन्द्र पर अत्यधिक 
मात्रा में निमर एवं परावलम्बी बना देती है | इस प्रकार की प्रवृत्ति स्थानीय स्वतंत्रता 
को समाप्त कर देती है | 

२. वित्तीय नियंत्रण के अधिक कठोर (270) होने के कारण एक ऐरी स्थिति 
भी आ जाती है कि स्थानीय इकाइयों को एक छोटी-सी भी रकम प्राप्त करने के 
लिए केन्द्र की ही अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में अति विलम्ब होता है 
और ये इकाइयाँ तत्परता से अपना काम करने में असफल हो जाती हैं | 

३. आज वित्तीय नियंत्रण का उद्देश्य बहुत कुछ बदल गया है। इसका प्रधान 
उद्देश्य स्थानीय इकाइयों के कामो में कम खर्चे ओर मितव्ययिता प्राप्त करना होना 
चाहिए। लेकिन, आज यह उद्देश्य गौण हो चला है। प्रधान ध्येय तो अब क्रेव्रल 
कानूनी जॉच-पडताल ही रह गया है, जिसके आधार पर शासकीय विभाग या 
मंत्रणालय स्थानीय प्राधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव डालने में सम्रथ 
हो पाता है। ऐसी अवस्था में स्थानीय प्राधिकारी वित्तीय नियत्रण से किसी भी 
प्रकार का सुरक्षात्मक लाभ नहीं उठा पाते हैं। “लोकल गवनमेण्ट ऐण्ड सेण्ट्रल 
कण्ट्रोल' (4,0080 (00ए७४ाषाथ7 कांप (०7009 (07070]?) नामक 
पुस्तक के लेखकों ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है-- 
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न्यायिक या अदालती नियंत्रण 
(ऐंप्रांत&! (४070970!) 

संसटीय और प्रशासकीय नियत्रणों के अतिरिक्त केन्द्र स्थानीय शासन पर 
न्यायालयों या अठालतो के माध्यम से भी नियंत्रण लागू करता है। इस प्रकार के 
नियंत्रण को न्यायिक या अदालती नियत्रण (०प्रता2टा8! (0707०0)]) कहते हैं। 
इसका अथ यह है कि इड्लेण्ड में स्थानीय प्राधिकारी यदि अपने अधिकार-्क्षेत्र से 
बाहर होकर काम करने की कोशिश करते हैं तो न्यायालय में उनके खिलाफ उचित 
कानूनी काररवाई की जादी है तथा उन्हे उचित दष्ड देकर ऐंसा करने से रोका 
जाता है। केन्द्रीय सरकार की ओर से इस प्रकार का अदालती नियंत्रण बिलकुल 
जायज कहा जायगा। कारण, वेज्ञानिक प्रगति एवं सामाजिक ढाँचे की जटिलता 
के फलस्वरूप पहले की अपेक्षा आज स्थानीय प्राधिकारियों को अधिक कामों का 
सम्पादन करना यड़ता है और इस सिलसिले में इन्हें पार्लियामेण्ट की ओर से 
अधिकाधिक अधिकार भी सौपे गये हैं तथा उनके उत्तरदायित्वों में भी काफी वृद्धि 
हुईं है। कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की इस बढती हुईं स्थिति में यह सबंदा सम्भव 
है कि स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकार-सीमा का उल्लंघन करे और अपने कामों 
के सम्पादन में दिलचस्पी नही लें। अतः इस स्थिति को दूर करने तथा स्थानीय 
अधिकारी-वर्ग को अपने कत्तंब्यों एवं उत्तरदायित्वो के प्रति जिम्मेवार बनाने के लिए 
उनके ऊपर न्यायालयों द्वारा न्यायिक नियंत्रण का होना अत्यावश्यक समझा गया 
है। अल्पकाल में ही यह नियंत्रण भी पालियामेण्टरी तथा प्रशासकीय नियत्रणो की 
भाँति पूरे तोर पर प्रभावशाली बन गया है। लेकिन, यहाँ एक बात आवश्यक रूप 
से ध्यान में रखनी चाहिए कि न्यायिक नियंत्रण का यह अर्थ कदापि नहीं होता 
कि न्यायालय स्वयं ही बराबर दिलचस्पी लेकर स्थानीय ग्राधिकारियों के ऊपर, 
जब कि वे अपने उत्तरदायित्वों के अनुसार कार्य कर रहे हो, निगरानी रखते हैं या 
स्थानीय संस्थाओं के कामों में स्वयं दखल देकर नियंत्रण रखते हैं; बल्कि न्यायालय 
के नियंत्रब का ग्रारम्म तो तब होता है जब कि कोई व्यक्ति किसी स्थानीय प्राधिकारी 
के विरुद्ध कानून-उल्लंघन-सम्बन्धी कोई शिकायत लेकर पहुँचता है (776ए ७०४ 
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इसकी जॉच-पड़ताल करते हैं ओर स्थानीय संस्थाओं के दोषी होने पर उन्हे दण्डित 
करते या हर्जाना देने पर मजबूर करते हैं, जिससे कि नागरिकों की स्वतत्नता एवं 
सम्पत्ति की रक्षा हो सके | 

नीचे लिखी तीन अवस्थाओ में स्थानीय संस्थाओं के ऊपर न्यायिक नियत्रण 
लागू किया जाता है-- 

१ जब स्थानीय ग्राधिकारी संसद से प्राप्त अधिकारों की मीमा का उल्लंघन 
करते हैं। 

२. जब स्थानीय अधिकारी-वर्ग अपने उत्तरदायित्तों का बहन तथा कर्तेब्यों का 
पालन समुचित ढंग से नही करता या ऐसा करने में पूर्णतया असमथ हो जाता है | 

३. जब यह अधिकारी-वर्ग न्यायिक जाँच-पडताल या अदालती कारराई के 
बाद मी नही सँभलता तथा अनधिकार चेष्टा करने का प्रयास करता है। 

न्यायिक नियंत्रण के अन्तर्गत सर्वाधिक शक्तिशाली अम्त्र स्थानीय ग्राधिका ग्यो 
द्वारा निर्मित उन नियमों एवं उर्पानयमों (3ए8-७ए8) को अवेध (7]9& 
५३7७७) घोषित करना है जो कि इन ग्राधिकारियों की ग्रदत्त-अधिकार-सीमा के 
बाहर हैं। तात्पय यह है कि जब कोई स्थानीय प्राधिकारी संसद्‌ द्वारा स्वीकृत 
अधिकार-सीमा का उल्लंघन कर कानून बनाता या कोई काय करता है तो उसे रह्द 
करने के लिए कोई भी नागरिक उच्च न्यायालय में निरोधाज्ञा (779]ए70६07) के 
लिए आवेदन-पत्र दे सकता है, अर्थात्‌ मुकदमा पेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में 
महान्यायवादी (2.00077709 (०७7०७) संसदीय कानूक की रक्षा के लिए नागग्कि 
की ओर से या उसके बदले में उपस्थित होता है। न्यायालय इस सम्बन्ध में सबूत 
पाने पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों को पालियामेण्ट के कानून के 
विरुद्ध घोषित कर सकता है। 

उपयुक्त नियत्रण को लागू करने तथा स्थानीय प्राधिकारियो द्वारा अपने कत्तेब्यो 
को ठीक से निभाने के लिए न्यायालय उनके ऊपर कई प्रकार के अमिलेख ( ४४०४) 
भी जारी करता है, जेसे-- आदेश (7]०70007), परमादेश ()(७097008), 
प्रतिषेष (7"00770707070), अधिकार-प्रच्छा ((ए०-४/५७४४०7०४०) तथा उत्पेपण 
((७-४7078४४) । इन समस्त साधनों का ग्रयोग कर न्यायालय स्थानीय प्राधि- 
कारियो को अपने उत्तरदायित्वों को ठीक से निभाने तथा कत्तंब्यों को समुचित 
रीति से पूरा करने को मजबूर करता है। इन सब साधनों के प्रयोग से स्थानीय 
संस्थाओं पर अदालती नियत्रण बड़ा प्रभावशाली हो जावा है| 

कभी-कभी स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्मित कानूनों से नागरिकों की स्वतंत्रता 
पर आघात तथा उनकी वेयक्तिक सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है या कभी-कमी स्थानीय 
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ल्‍ 


शासन के कानूनों से नागरिकों को नाजायज दण्ड भी मिलने लगता है या स्थानीय 
अधिकारी के प्रशासकीय कार्यो द्वारा नागरिकों पर अन्य प्रकार से कोई आघात 
पहुँचने लगता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को स्थानीय प्राधिकारियो के विरुद्ध 
स्वास्थ्य-विमाग (उवीगा507"ए ० ि6७॥६४) में या स्थानीय दण्डाधिकारी के 
न्यायालय (7,02८थ] ०2750%06१8 (!0प्रा५) मे अपील करने का अधिकार 
दिया गया है। बौरों तथा काएप्टी के ज्षेत्रो में इस तरह की अपील 'को८ ऑफ 
क्वाटर सेशन्म” ((0प्रा५ 07 0४७/७/ 568587078) में की जाती है। 

कुछ खासम-खास कामों के लिए जो विशेष अधिकार प्रदान किये गये है, उनके 
अतिरिक्त, स्थानीय अधिकारी सभी प्रकार के अभियोगो के लिए ठीक उसी तरह 
कानून के अन्तर्गत माने जाते हैं जिस प्रकार कि एक साधारण नागरिक | दूसरे 
शब्दों में, जिस प्रकार एक साधारण नागरिक को अपने कानून-विरुद्ध कार्यो या 
अभियोगो के लिए न्यायालय के सामने उपस्थित होकर सफाई देनी पड़ती है और 
दापी ठहराये जाने पर दण्डित होना पड़ता है, ठीक उसी तरह स्थानीय अधिकारी- 
बर्ग को भी समान स्थिति में ऐसा ही करना पड़ता है। स्थानीय अधिकारी भी किसी 
भी प्रकार की गड़बड़ी या हानि या कानून-विरुद्ध-कार्य के लिए साधारण नागरिक 
की भाँति कानून की दृष्टि में जिम्मेवार हैं।' इन सम्पूर्ण वातों से, इड्जलेण्ड में 
स्थानीय शासन पर अदालती नियंत्रण कितना मजबूत है, इसका अनुमान बड़ी 
आसानी से लगाया जा सकता है | 

अदालती नियंत्रण के अन्तर्गत भी निम्नलिखित कई गुण पाये जाते हैं-- 

१. अदालती नियत्रण, संसदीय तथा प्रशासकीय नयत्रणों के पूरक (5प9][08- 
!06) के रूप में काम करता है। इसी के द्वारा संसदीय नियंत्रण सुरक्षित रहता 
तथा प्रभावशाली होता है। यदि अदाल़ती नियंत्रण नही रहे तो स्थानीय अधिकारी 
संसद द्वारा किये गये नियंत्रण से बराबर बहकने और उसकी अवदेलना करने की 
कोशिश किया करेंगे। ऐसी स्थिति में संसदीय कानूनों की सुरक्षा एवं संसदीय 
नियंत्रण की सफलता के लिए अदालती नियंत्रण का अस्तित्व अत्यन्त अनिवाय है। 
वारेन ने ठीक ही लिखा है कि “787 067७ए 00070] ॥8 8७/8- 
एप्र्नातेल्ते 9 86९४७ [च्रविलंछ 8800078, ? 

२. जिस ग्रकार अदालती काररवाइयों से एक साधारण व्यक्ति की उच्छखलता 
और मनमसानेपन को रोका जाता है, उसी अकार अदालती नियत्रण के द्वारा 


जलन तने. ४ -न«-परकालकक नी. ब७# 


१ “हएच्का वि09 596८र्वा 90प्रणा$ छा ६0 पीछा 0 (67 इ060॥0 
48585, ,00व 896॥09765 का 85 गराएटी 8प्रजुश्टां 70 ॥6 एशालाबों लता ॥89 
88 6 एप लारटा, #07 सतबव076, 76५ धा6 06 07 अजों ज्ञा०ा25 
800 फाउडट2ड ता एजाबटए ता पीला ॥टध्राणा$ एव ॥6 गरतएाताबं आार&ए7 
9 058 ७0 00 #प्रज्ञा।555 जात छा ?? 

“-+ नशिक्ाएशा ; £रतात5प्त 7,008, 060एएहात' 8रछाएआ, 2? 53, 
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आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय अधिकारियों की स्वेच्छाचा रिता पर मी रोक लगायी 
जा सकती है तथा नागरिक स्वतंत्रता को जीवित रखा जा सकता है। ठीक ही कहा 
गया है कि न्यायालय स्थानीय प्राधिकारियों पर पहरेदार का काम करते हैं (“४७ 
(20प्र४8 800 88 ज0094028 0ए७7 ४96 4,009] ४ प्रत0707687?) | 

इन गुणों के बावजूद डॉ० हरमन फाइनर ने इस अदालती नियंत्रण के निम्नाकित 
दोषों का उल्लेख किया है-- 

१ इसमें कानूनी दाव-पेंच (?९६४022708) को प्रोलाहन मिलता है। 
कभी-कभी किसी छोटे-मोटे विषय को भी लेकर स्थानीय अधिकारी-बर्ग को 
अनावश्यक रूप से परेशान कर दिया जाता है | 

२ इस प्रकार के नियंत्रण में समय की अधिक बरबादी होती है। समय काफी 
लगने से इससे पूरा लाभ नही उठाया जा सकता है | 

३. इस नियत्रण को लागू करने में भी काफी ख्च करना पड़ता है।* 

लेकिन, इन दोषों के बावजूद इज्ञलेण्ड में न्यायिक या अदालती नियंत्रण काफी 
प्रभावशाली, लामदायक और सफल सिद्ध हुआ है। 

पीछे सभी तरह के केन्द्रीय नियंत्रण की चर्चा की जा चुकी है और इसी से 
इड्डुलेण्ड में केन्द्रीय नियंत्रण के स्वरूप का अन्दाज लगाया जा सकता है। इस 
दिशा में अब तक के ऐतिहासिक विकास को देखकर यही कहा जायगा कि वेज्ञानिक 
प्रगति के कारण ज्यो-ज्यो सामाजिक ढाँचा जटिल और जटिलतर होता जा रहा है; 
स्थानीय संस्थाओं के ऊपर केन्द्र का नियत्रण बढता जा रहा है। एफ० ए० झॉँग 
(ए, & 0828) ने अपनी पुस्तक “ग्रिपा'05फ9९६॥ (00एशशरा्रशा शव 
720॥78४0४' में लिखा है-- 

“/ुफ्रठ्प्ी 0060 ००फएॉशाएरल्तद 6 88 9०४६०णा&ा870 शातवे 
०70 ० ४०९७ए४ एप पिटाई) (7800078 0 4008/7 इ)त९90॥- 
360०७, 7६ 78 ए0006व 479 ६96 007667078, 76608 0 उ2०88 07 
& 800700?2708/ 82०, 70५3 ॥0 78 वीव2प्रॉ६ (0 866 ४09 १ 0७४ 
6ए७/१ एच 876०७४ए ०प्रा।&7606. 7 (?., 366) 

इड्जलेण्ड में इस दिशा में जो विकास हो रहा है तथा केन्द्रीय नियत्रण की मात्रा 
में जो वृद्धि होती जा रही है, उसे रोका नही जा सकता। यह दरद्धि वहाँ के स्थानीय 
शासन की एक प्रमुख विशेषता बन गयी है। डा० हरमन फाइनर ने स्पष्ट लिखा 
है कि 7फ्रा8 8 ४6 88896 ई6४(प्ए8 07 #ै0वै&+ कऋशए९॥5४ 





१ गुछ्वालाबी ०0770 8 9छएा ६0० 98 7४० 8878, गा॥6-005प्रग्राए शर्ते 
6एथाआइप2 न 
+अफाश' #>स्जाइप 7006, 0500५75शरछष्टौर', ? 297, 
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[.008]) 0७0एश-ा06४0 7र'8६४४४९ 770627"'४000, 707/'898772 
९९॥४६7७)896707.”” इस केन्द्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत जो संसदीय नियंत्रण है वह 
तो स्वथा उचित ही कहा जायगा, क्योकि जहाँ प्रजातंत्र है ओर ससद्‌ में जनता 
का सच्चा प्रतिनिधित्व होता है, वहाँ सभी संस्थाओं के ऊपर संमद्‌ का अन्तिम रूप 
से नियंत्रण रहना ही चाहिए। इसके अभाव में न तो प्रजातंत्र का कोई अर्थ होगा 
और न स्थानीय संस्थाएँ ही प्रजातात्रिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी | 
लेकिन, इसी बीच संसदीय नियत्रण की आड़ में शासकीय नियत्रण भी अत्यधिक 
मात्रा में बढता जा रहा है| और, यह स्वथा सम्मव है कि इसका आधिक्य स्थानीय 
शासन की स्वायत्तता पर आघात पहुँचाये। लेकिन, इच्चलेण्ड अथवा किसी भी 
संसदीय अणाली वाले देश में इस शासकीय नियंत्रण को भी कदापि नहीं रोका जा 
सकता, क्योंकि आज की इस संसदीय पद्धति की सरकार के अन्तर्गत कई कारणों को 
लेकर यह नियत्रण भी बिलकुल अनिवाय-सा हों गया है। अतः ऐसी स्थिति में 
स्थानीय संस्थाओं के हक में सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात यही होगी कि वे इस 
निग्न्तर बढ़ते हुए शासकीय नियंत्रण के प्रति सतकता और सावधानी बरतती रहे, 
अन्यथा इनकी रही-सही स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। लोकल गवनंभेण्ट 
ऐण्ड सण्ट्रल कण्ट्रोल' (4,008॥ (४0ए९"0776746 87 (७7७) ("०7४70)) 
नामक ग्रन्थ के लेखकों (४४॥क्‍+९० 0७777९9 फए 874 000९१७) ने यह स्पष्ट 
रूप से लिखा है-- 
5 70767 -88ग्रा 076, 80 [2९880 ॥7 [087|, ६0 (6 ए6०२7658 

04 ६96 878]07/ प्रावरा8 मं] 8 ६ए७9९8 0६ 8पर07068 798 9९6७7 
706 7%#88860ठ (७7४७ 0070"0] 0० 008 8073777579.67077 
ए0,  एल्कापारते 7780 प्रि67, श0०प्रोते 6पा; 80 ॥8 7006 07 
क्‍,008! (०0एशफा)0ण, 

केन्द्रीय नियंत्रण के सम्बन्ध में कुछ सुकाव-- ेण्ट्रल ऐण्ड लोकल गवनमेण्ट' 
((९7078 800 4,00७] (+॥0५४27४॥770९7() के लेखक डॉ० एन० चेस्टर ने 
केन्द्रीय॑ नियंत्रण के सम्बन्ध में अपना निम्नलिखित सुझाव पेश किया है-- 
... ९, इस सम्बन्ध में डी० एन० चेस्टर का प्रथम सुकाव यह है कि स्थानीय 
संस्थाओं पर नियत्रण करते समय केन्द्रीय सरकार को सबसे पहले अपने इस निय॑त्रण- 
सम्बन्धी अधिकार का वास्तविक अर्थ समझ लेना चाहिए | इसका सही-सही अर्थ 
लगाकर ही उसे इस अधिकार को व्यवहार में लागू करना चाहिए। इस तरह की 
बात इसलिए कही जा रही है कि अक्सर यह देखा जाता है कि केन्द्रीय सरकार 
अपने इस नियंत्रण-सम्बन्धी अधिकार का अथ वबीटो! (४०४०) के अधिकार से 
लेती है, जी सं था गलत और खतरनाक है; क्योंकि इसका अथ 'वीटो” से कदापि नही 
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लिया जाना चाहिए। श्री चेस्टर ने स्वथ लिखा है कि “796 ९07070) 76९तें 
70 77697--88 70 988 00706 ६0 77९&7---6 7727# 00 #७०0.77 
कहने का तात्पय यह है कि केन्द्र द्वारा किसी भी तरह के नियत्रण-सम्बन्धी अधि- 
कार का प्रयोग 'वीटो' की भाँति मनमाने ढंग से नही होना चाहिए । ऐसा नहीं 
होना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार जब चाहे अपने मन के झुताबिक स्थानीय सस्थाओ 
पर अपना स्वेच्छाचारी नियत्रण जारी करता रहे ओर इन सस्थाओं की कोई मी 
बात नहीं सुनी जाय और न इनका अपना कोई स्वतत्र विचार अथवा स्वतत्न 
अस्तित्व ही कायम रहे। यदि ऐसा होगा अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रण- 
सम्बन्धी अधिकार का प्रयोग वीटो' की भाँति करेगी तो स्थानीय शासन का 
अस्तित्व निस्‍्सन्देह लुप्त हो जायगा तथा केन्द्र और स्थानीय संस्थाओं के मिले- 
जुल्त मसहयोंग से जिस सुन्दर ढग से शासन-यत्र का सचालन होता है, वह कद्यपि 
सम्भव नही हो सकेगा । अतः केन्द्रीय सरकार को स्थानीय प्राधिकारियों (7.02८&7 
“+7४8077068) पर नियत्रण करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए 
कि उसके द्वारा उसके नियत्रण-सम्बन्धी अधिकार का गलत प्रयोग न हों ओर न 
इसके कारण किसी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति ही उत्पन्न हो, जिससे कि केन्द्रीय 
सरकार की मर्यादा और स्थानीय सरकार की स्वायत्तता पर कोई आघात पहुँचे । 
इतना होने पर भी; कुछ विद्वान्‌ इस पक्ष में हैं कि केन्द्रीय सरकार विशेष परिस्थि- 
तियों में, सावंजनिक हित के रक्षाथ, नियत्रण-सम्बन्धी अधिकार का प्रयोग 
“वीटो' की भाँति कर सकती है | फिर भी, जेसा कि चेस्टर ने पुनः स्पष्ट किया है, 
इस ५४६४०? का अथ और स्वरूप हर हालत में “8४879०7&776 ५४९४०! ही 
होना चाहिए। 

२. श्री चेस्टर का दूसरा सुझाव यह है कि स्थानीय प्राधिकाग्यों को, अपने 
ऊपर केन्द्रीय नियंत्रण लागू होने के पहले, केन्द्रीय नियंत्रण की परिभाषा, उसका 
स्वरूप तथा उसके लागू होने के तरीकों को स्पष्ट रूप से ओर मली-माँति जान लेना 
चाहिए । ऐसा करने से बहुत बड़ा लाभ होगा। इससे स्थानीय सस्थाओं को इस 
वात की जानकारी हो जायगी कि उनके ऊपर केन्द्रीय नियंत्रण कितनी दूर तक 
और कितनी मात्रा में है तथा उस नियन्त्रण के अन्तर्गत उनकी अपनी स्थिति केसी 
है | और, दूसरी ओर, केन्द्रीय सरकार को भी यह मोका नहीं मिलने पायेगा जिससे 
कि वह अपने नियन्त्रण की ओट में स्थानीय सस्थाओं पर अपने अधिकारों का 
दुरुपयोग करे | 





१ “नु[ढ ए0085568 क्ाएँ तंटीया[ा0ा ठ स्टातबं 20प्लराए 75 08 (7099 
$0 004 80एशप्रशाई द्वरपाव0768 /. --+ 7 (॥€४४श 
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3. यह विदित हैं कि स्थानीय संस्थाएँ जितनी ही अधिक सरकारी सहायता 
लेती हैं, उन पर केन्द्रीय नियन्त्रण उतना ही बढ़ता जाता है। यह सरकारी सहायता 
व इसलिए लेती हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है | अगर उनकी आर्थिक 
स्थिति अच्छी हो जाय तो उनके ऊपर केन्द्रीय नियन्त्रण की अधिकता और उससे 
उत्पन्न धॉधली और दवाव कम हों जायगा । इसलिए श्री चेस्टर का तीसरा सुकाव 
यह है कि यदि स्थानीय पग्राधिकारियों (स्थानीय सस्थाओ) के ऊपर केन्द्रीय 
नियन्त्रण की बढ़ती हुई प्रद्धत्ति को रोकना है तो इन प्राधिकारियो की आर्थिक 
स्थिति में सुधार लाया जाय ।) आध्थिक स्थिति में सुधार हो जाने से केन्द्रीय 
सरकार को स्थानीय प्राधिकारियों को सरकारी सहायता के नाम पर 'खरीदने' का 
अवसर नही मिल्ल पायेगा | 

४. स्थानीय शासन के सम्बन्ध में, ससद, केन्द्रीय सरकार के शासकीय विभाग 
एवं जनता के दिसाग में जिस प्रकार की धारणा चली आ रही है उसमें आवश्यक 
रूप से परिवत्तेन होना चाहिए। अब तक इन सस्थाओं को अधिकाशतः स्थानीय 
परामशंदात्री या सहायक सस्थायों (7,009] &4५78079 3007068) के रूप में 
ही देखा जाता रहा है। लेकिन; इनके ग्रति सदा इस तरह का दृष्टिकोण रखना 
स्थानीय शासन के सिद्धान्तों के विपरीत है। इन (स्थानीय) सस्थाओं को तो 
सदा प्रजातंत्र की वाहिका एवं स्थानीय मतदाताओं के प्रति पूर्यरूप से उत्तरदायी 
संस्थाओं के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। यही श्री चेस्टर का चौथा सुकाव 
है। उन्होंने लिखा है-- 

बफ6 ०0' एछ/8१ृपांआ९8 876 ०४७7868 70 #(प6७,  ६ 
70860 06 99[07060260 97 ?0"787707॥, 0096 (१७॥४7७9)] 80709778- 
छ700 ब्यापे (86 एछ0॥0 ६00 ४७0 “[,008७ 4प्र४0"068 82 
8९00९व ०0प्र.९78 छा६५3 (86 प्राप्र68 577 ए|९९४ 07 व] 7७(076- 
8207 8078 20व368., 

चेस्टर के मतानुमार इन स्थानीय कौंसिलों को बिलकुल पंगु और असहाय 
नहीं समकना चाहिए। इनके पास भी इनकी योजनाओं को संचालित करने के 
लिए कुशल कर्मचारी और इनके अन्तर्गत भी उत्साह और उपक्रम की भावना होती 
है। इनके अन्तर्गत इन बातो का अभाव सममकर केन्द्र की ओर से इनकी हर 
बात में दखल नहीं होना चाहिए । इनके ऊपर केवल विशा-निर्देशन के ख्याल से 


अल्शकनलननननन जमकर सन सम लककनीएण 


,.. १. [6 05६ प्राएणाशाई वजएा0एशथाला। थ्तुप्ाडत ॥5 8 डप089गाव 
फटा8856 ॥7 (8 7766एश700॥क $0ज7065 छा 78ए2706 07 [004 (05068, ” 


---([7८४४८/ 


केन्द्रीय नियंत्रण २४ 


न्फ्त 


आवश्यकता भर के लिए ही वेन्द्रीय नियन्द्र"ण होना चअहिए, इससे अधिक नहीं | 
चेस्टर ने पुनः लिखा है-- 

“न्‌06 (६78 8077ांडए'80067॥ 86प्रांत *का0 70९66वं 0क 
६06 888प्रा7906%5 886 प्रत6858 क्ाप्ा९शए 207070]60 (९ए 8९ 
[769ए ६0 280 एछाठग8.7 वश छा0पोते 96 88977 &॥ ९ाते (० 
वेटभाहते 20096] क0॥ 78 ९४०0शाहाए8 ए गराह्व)009९27", 06]878 
80007, 78५8 786 7९7"96९8, 78 & 872(श' 07 8088 'ज0 दीं8- 
सर6 7€8ए9णाशाणात।ए, बाते शावेड छए वल्साब्राशमरु 68 20- 
६70॥€6.7! 

५ केन्द्रीय नियन्त्रण के सम्बन्ध मे श्री चेस्टर का अन्तिम सुझाव और भी 
अधिक महत्त्वपूण है। उनका कथन है कि स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता 
(5०(070779) एवं अधिकारों की रक्षा के लिए पार्लियामेण्ट को विशेष रूप से 
दिलचस्पी लेनी चाहिए | पालियामेण्ट को इन स्थानीय संस्थाओं को इस बात का 
पूगा और सुनिश्चित अधिकार देना चाहिए, जिसके आधार पर स्थानीय प्राधिकारी 
जब कभी भी यह महसूम करें कि केन्द्रीय सग्कार नियन्त्रण के नाम पर उनके ऊपर 
अनुचित दबाव डाल रही है या किसी ग्रकार की धाँधली कर उनकी स्वतंत्रता पर 
आधात पहुँचा रही है तो वे इसे दूर करने के लिए अपील के रूप मे संसद्‌ के समक्ष 
अपनी फरियाद पेश कर सके | 

उपयुक्त सुकावों को यदि सम्मुद्धित तरीके से व्यवहार में लाया जाय तो केन्द्रीय 
नियन्त्रण की बहुत सी बुराइयो को आसानी से दूर कर इसे स्थानीय संस्थाओं के 
लिए अत्यन्त लामदायक बनाया जा सकता है। 


घविनत्नीय आधार पर 


परिपछ प्रयाध्ारंतं 82985] 





इड्जलेण्ड का स्थानीय शासन अधिकाधिक मात्रा में प्रजातान्त्रिक कहा जाता 
है। इसके द्वारा वहाँ के नागरिको को अनेक उत्तम सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। 
साथ ही, इन सेवाओं के सझुचित सम्पाठन के लिए स्वायत्त शासन को पर्याप्त मात्रा 
में धन भी खत्च करना पडता है। इस खच्च की पूर्त्ति स्वायत्त शासन की इकाइयाँ 
विभिन्न साधनों से करती हैं। ये साधन निम्नलिखित हैं--- 

(क) रेट (09९४), 

(ख) स्थानीय सम्पत्ति तथा सम्पदा' से आमदनी (/70076 07 (07- 
90786 7770700७#ए ७70 ॥80888), 

(ग) व्यावसायिक राजस्व, अर्थात्‌ व्यापारिक कामों से लाभ (7700708 
7'07 ॥7७0/78 $097ए70०९४); 

(घ) राज्य द्वारा अनुदान तथा आथिक सहायता (78708 &7॥वे 5प्राष्ठा- 
0608 09 906 $59/6), 

(ड) कर्ज, फीस, जुर्माना इत्यादि (30770 जां788 07 ]0878, 868, 
768, 78207 0770९708 600,) | 


रेट (३8९8) 

इसका महत्त्व--इच्जलेण्ड के स्थानीय शासन में रेट का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। यह इसकी आय का एक प्रग्मख साधन है। सन्‌ १६३६-३७ ई० के आऑँकड़े 
के अनुसार वहाँ के स्थानीय शासन के कुल राजस्व (+0॥8) +6ए०॥४७) में 
£१७२'८ ४7. रेट से प्राप्त हुआ था |" इसके जरिये स्थानीय शासन की प्रत्येक व्यक्ति 
से प्रतिवर्ष £४”४8 की दर से आय थी जो सन्‌ १६४६-४७ ई० में बढ़कर प्रतिव्यक्ति 
£ ५१४ तक पहुँच गयी थी तथा रेट से इस साल कुल मिलाकर £ २३६ मिलियन 
प्राप्त हुआ था। स्थानीय शासन की आय में रेट के जरिये इतना बड़ा योगदान 
कस नहों कहा जायगा। नागरिक सेवाओं का संचालन, सच पूछा जाय तो, इसी 


अत तन रकरमणाक बगल, 


१, 8 छ47 0 06 (04 72पए६008 ० ६8 ]064 ॥ए"॥0 705, 49०7६ 
3 72'8 प्रा. 7 936-37, 6 &४00प का 8ए८:३४८ ० 3 4 4५ 0९7 ९०0 0 ॥8 
॥08 90ए9एंक्वाण, ॥8 ॥क्ष5९० 9ए प्ाध्बा5$ 0 8 0०९णादा एएशंश) ए ]008] 85- 
800 एक्ट रिद्वांट5. --##ार/ 
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दिया | इस सिलसिले में सवप्रथम सन्‌ १६०१ $० में 'स्टेच्यूट आफ एलिजाबेथ' 
(8६8(प7७ ०7 0280७(८॥) नामक कानून बनाया गया, जिसके अन्तर्गत पुअर 
लाँ की स्थापना की गयी | इसी कानून (838&/7(6 0 +/29066.0 ) के अनुसार 
सवंप्रथम पुअर लॉ के नाम पर स्थानीय निवासियों पर रेट नामक कर लगाया गया 
था तथा इसकी वसूली के लिए ओंवरसियरों की नियुक्ति की गयी थी | इसके सम्बन्ध 
में लिखते हुए “६७४७ 50प्रा/०९8 0 4,00&। +७९४९7०४6! नामक पुस्तक के 
लेखको ने यह प्रकट किया है कि ४6 +॥29 06080 7007 4.७ 8 & 
[47070 ४ 407 70 ए७8 ]७ए760 07 8!| 7090708748 07 076 08] 
बाते 9)॥ 000प7772१8 07 ये, 9॥0प8528 &79प 00767 एछ707०"#५ गा 
067 ६0 708706 9007 #शार्श, 77९8780097९ 0 (06 0260०7४ 
रतींध्रातेप॥ 7४६०ए०७ए७7४ 06"ए७० ” पुनः कुछ दिनो के बाद स्थानीय 
शासन द्वारा दी जानेवाली नागरिक सेवाओं की सख्या बहुत बढ़ चली | परिणामतः 
इसके प्रत्येक काम, जेसे-- सफाई, सुरक्षा, रोशनी इत्यादि के लिए अलग-अलग तौर 
पर रेट लगाय जाने लगे। अब एक व्यक्ति को एक ही साथ कई प्रकार के रेट देने 
पड़ते थे | रेट की संख्या में यो वृद्धि होने से एक और असुविधा हुईं। सरकार को 
अब विभिन्न रेटो की वसूली में बड़ी कठिनाई होने लगी । यह स्थिति सन्‌ १६२६ ई० 
तक कायम रही | कई कारणों से इस सम्बन्ध मे इस साल तक कोई सुधार नही हों 
सका था। लेकिन सन्‌ १६२६ ई० में, जब स्थानीय सुधार कानून पास हुआ तब, इस दिशा 
में एक महान्‌ परिवत्तन लाया गया। इस कानून के अनुसार स्थानीय शासन द्वारा 
लगाये जाने वाले विभिन्न रेटो कों समाप्त कर दिया गया | अब सभी रेटो की जगह 
पर एक ही रेट-- जिनरल रेट' ((५७॥९/४७) (9६6) निर्धारित किया गया | उस 
समय से आज तक वहाँ के निवासियों के ऊपर प्रायः यही एक प्रकार का रेट लागू 
है । लेकिन इसका अपवाद (#/7८९[०४४09) भी मिलता है | यद्यपि लोगो पर सत्र 
एक जिनरल रेट” ही लागू है, फिर भी रूरल डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रों में अभी भी रूरल 
डिस्ट्रिक्ट कौसिल को अपने क्षेत्र के विभिन्न भागों की विभिन्न आवश्यकताओं की 
पूत्ति के लिए विशेष रेट (90009 छै88) भी लगाने का अधिकार हैं।* इसके 
अतिरिक्त कुछ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जल-रेट ( ४४०६७०-7७६४) भी विशेष रूप 
से लगाया जाता है, जिसकी वसूली साधारणतया 'जिनरल रेट! ((॥०४७7/७) ।६७६6) 
के ही साथ की जाती है। रेट के सम्बन्ध में इधर हाल के वर्षों मे कई कानूनो का 

१. “ै सिए8। 42507९ (0ााएा। 7435 507, 7098ए27, 6एए 8 55९00 
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निर्माण किया गया है। इनमें रेटिंग और वेल्यूएशन ऐक्ट सन्‌ १६३० ई० 
(२६४४४ ७04 ५०)४७४४०7 40०, 930) तथा 'लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट सन्‌ 
१६४८ ई०? (4,009] (॥0४677४706760 0०६,948)--दोनो अत्यधिक प्रमुख 
हैं। इनके अनुसार रेट के सम्बन्ध में कई उल्लेखनीय परिवत्तन किये गये हैं| 
उदाहरणाथ , इनके द्वारा रेलवे तथा कृषि-सम्बन्धी सम्पत्तियों (ह&77८प्रौपरा'&।| 
]67९१7६४70०788) को रेट से प्रायः मुक्त ही कर दिया गया है । अब तो यह रेट 
केवल स्थावर सम्पत्तियों (३९७) /?7006709) पर ही लागू किया जाता है। इतनी 
छुट एवं परिवत्तन के बाद भी इड्जलण्ड के स्थानीय शासन के अन्तगत रेट की महत्ता 
में कोई कमी नही आयी है, वल्कि इसके सिद्धान्त-सम्बन्धी मोखिक तत्त्व, इसकी 
स्थिति एवं मर्यादा-समी ग्रायः उसी तरह कायम हैं, जिस तरह कि थे सन्‌ 
१६०१ ई० से लेकर सन्‌ १६२४ ई० के बीच की अवधि मे पाये जाते थे।" 

रेट की विशेताएँ-.- रेट की निम्नलिखित कुछ निजी विशेषताएँ हैं-- 

१ पहली बात तो यह है कि रेट केवल लामजनक सम्पत्तियों, अर्थात्‌ लाम- 
ठटायक अधिवास (30००७) 0०0०८घ७४०७/४४०४) पर ही ज्गाया जाता है, 
(89 09770ए7 00 ६86 7886 ठशाए 2६8९ै९४ दवेषहु एसाशीटब। 
00०प7४7०४४008)-- उदाहरणाथं, यह मकान आदि पर ही लगाया जाता है। 

दूसरी विशेषता यह कि रेट कितना लगाया जाय, इसका निर्धारण मर्म्पत्ति की 
सालाना आमदनी के अनुसार तय किया जाता है। (706 ए४प्र)07 80 प्रात 
896 99860 09 "6 7७४६ 86 फतवा ६76 ॥0-6वा[ 77606 7्रा20( 
788807790]ए 659€०९प ६0 460 77079 ए8७&7 (0 ए९७/.) | 

३. तृतीयतः रेट की वसूली अधिकतर सर्म्पत्ति, अर्थात्‌ मकान के मालिक से नही 
बल्कि उसके अधिष्ठाता (00८प्7०/) अर्थात्‌ किरायेदार से की जाती है। लेकिन, 
भारत में बात ठीक इसके विपरीत है। यहाँ मकान-कर मकान-मालिक से लिया 
जाता है, किरायेदार से नहों | इड्जलेण्ड में रेट किगायेदार ही देते हैं। (68 ४9० 
ए278070७7 | 0700ए 07 ४6 0000797 ये ॥7 ॥6 006९8 700 998५ 
006 788 ७ 00परा ० इपफ्शागान्वाए वप्रात्श्तवालाता 7रा8एछ उ58घ56 8 


4.०--९०६७- «-.७-.-+-५०--३-»>-ननन-«गान+- ५०) अनन-+न कील नमन नमन नमन मन पनतननन-+ 3 नमन ५ +««-पन«भ»नमन-ननीननन नाना बिका. 


१ “तह 02व उता92 5५४९7) ॥8 & फ़ा85छा शाधाए ४0०फश7॥९6 09 6 
एद्याव2₹ का "2एड8007 50, 925, (6 रिधातवए 870 एश्लोप्र्चात0॥ (5 एण70- 
("07फ्ढा) 0, 4928, (86 7.008 (50ए८/0ए6आमा #&6, 4929, 670 (6 रिद्वाताए 
क्षाते |र्बप्र्ा070 (स्द्वाफ््895) 3० 930, 676 488 4.024 (70एशपगाएशाई शैटॉ, 
948 "0658 805 98५४8 9700॥0660 8 फ्श्ात्रेऔँ 78फ70छ5600 जा 6 फलीा- 
गटाए छा कखत28, 7996 [0 80736 €हॉशा बरीडिए॑ंट 78 97707ए६25 9 4898 
लीं 6 858शाएपद्वों 208 0 छाजररटाए8४ )्रापरं 85 (69 ४ए०ए८त 0279४26॥ 60] 
बात 625 !-- प्र. आशा डलारणााशम 700&6., 560फएशशानणा', 9 405 . 


श्श्८ इच्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


| 


ऊाा।' 828४॥8 770 07 ताडएथशए707 8९०प्रा'8 0 78 20068.)। 
इन तीनो विशेषताओं की व्याख्या तथा इनसे सम्बन्धित विस्तृत बाते नीचे दी 
जाती हैं-- 

१ रेट की पहली विशेषता में कहा गया है कि यह केवल लाभदायक सम्पत्तियो 
(3९००9 0९०४ .60) पर ही लगाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है 
कि आखिर यह लामदायक सम्पत्ति (38087 0७] 000पर0९व 77000") क्या 
है / इसका वास्तविक एव स्पष्ट अर्थ क्या है / इसकी व्याख्या यहाँ आवश्यक है, 
क्योंकि रेट केवल ऐसी ही सम्पत्ति पर लगाया जा सकता है। जे० एच० वारेन का 
कथन है कि लाभदायक अधिवास की, कानूनी तोर पर कोई खास परिभाषा नही है, 
किन्तु इस सम्बन्ध में न्यायिक फेसले (वें प्रतंआ&] 06०87078) बहुत अधिक हैं और 
वे इसकी व्याख्या करते हैं और तथा बतलाते हैं कि किस अथ में इसका प्रयोग होना 
चाहिए |! इन न्यायिक फेसलों के अनुसार लाभदायक सम्पत्ति साधारणतः उसी का 
कहा जायगा जिसमें कुछ आवश्यक विशेषताएँ पायी जाती हों । उदाहरणाथ, 
(क) ऐसी सम्पत्ति को स्थिर (5०0) होना आवश्यक है | (२) साथ ही उसे सदा 
व्यवहार में (॥707 00०79७४४07) में रखा जाता हो । इसका स्पष्ट अथ यह हुआ 
कि अगर कोई सम्पत्ति स्थावर या स्थिर नहीं है और बराबर काम में नहीं लायी 
जाती है तों उस पर रेट नही लगाया जा सकता । दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि रेट मकान आदि स्थिर सम्पत्तियों पर ही लगाया जाता है, बशर्त्तें 
कि उस मकान को बराबर रहने के काम में लाया जाता हो | इस प्रकार यदि कोई 
सम्पत्ति स्थिर नही है और उसे काम में नही लाया जा रहा है वो प्रायः उस पर रेट 
नहीं लगाया जा सकता | उदाहरणाथ, खाली मकानों (77909 !07868) पर 
इड्जलेण्ड में गेट नहीं लगाया जाता । लेकिन, एक बात यह ध्यान में अवश्य रखनी 
चाहिए | साधारण बोलचाल की भाषा में जिस मकान को हम रिक्त (ए70020- 
9060) कहते हैं, वह भी एक विशेष स्थिति में लाभदायक अधिवास (-3७70॥- 
छंक्राए 000पका०व एए0फशकए 0' एशाथीएं& 0००प.080४079) कहला 
सकता है और इसलिए उस पर भी रेट लगाया जा सकता है।* उदाहरणाथं, 
बहुत से लोग, चाहे वे मकान-मालिक हों या किरायेदार, कई शहरों में अपने जिम्मे 
कई मकान या दूसरी स्थावर सम्पत्ति रखते हैं या रख सकते हैं। चूँकि वे किसी 
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एक ही शहर में केवल एक ही मकान में रह सकते हैं, अतः अन्य शहरों में उनका 
मकान खाली (7777659) पड़ा रह सकता है। लेकिन, इसका अथ यह नही कि 
उन खाली मकानों को बन्द मकान समझ कर उनपर रेट नहीं वसूला जायगा, क्योंकि 
मकान-मालिक उन्हे अपनी सुविधा के लिए रखे रहता है और किसी को किराये 
पर नही देता) मकान को अपनी सुविधा के अनुसार अपने जिम्मे रखते हुए अपने 
काम में लाने का अथथ भी उसे बराबर व्यवहार में लाना ही है। अतः लामदाबक 
सम्पत्ति, जिस पर कि रेट लगाया जाता है, की पहचान यही है कि वह स्थावर 
(7५56०) हो और उसे बराबर काम में लाया जाता हो। यहाँ एक बात और भी 
जान लेनी चाहिए और वह यह है कि जिस लाभदायक सम्पत्ति पर रेट लगाया जा 
सकता है या जो रेट लगने योग्य सम्पत्ति होती है उसे शेटियेबुल हेरिडिटामेण्द्स! 
(१०8९७ ०।७ &867८०१६७77९7708) कहा जाता है। 

कुछ अपवाद (80706 7#5९९]०४०078)-- रेट लगाने के सम्बन्ध में ऊपर 
जो नियम बताये गये हैं उनके कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात्‌ इड्लेण्ड में कुछ ऐसी भी 
सम्पत्तियाँ हैं जो उपयुक्त शर्तों एवं नियमों को पूरा करती हैं [अर्थात्‌ कुछ ऐसी 
सम्पत्तियाँ हैं जो स्थावर भी हैं ओर व्यवहार म भी लायी जाती हैं, जिन्हे ऊपर की 
परिभाषा के अनुसार लामदायक सम्पत्ति (35९0शीलशाए 0९0प्रक्रा९व ए70- 
००४ए) कहा जा सकता है। फिर भी, उन पर रेट नही लगाया जाता है । सम्पत्तियों 
पर रेट नहीं लगाये जाने को “06९-/:७7778” कहा जाता है। पृर्णतया मुक्त हो 
जानेवाली सम्पत्तियों के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी सम्पत्तियोँ हैं, जिन्हें आशिक रूप से 
रेट से मुक्त किया गया है। “डि-रेटिड्ड! के सम्बन्ध में सन्‌ १८६६ ६० से लेकर 
सन्‌ १६२६ ई० तक की अवधि उल्लेखनीय है। इस बीच रे>-मुक्ति के मिलसित्ते 
में कई कानून पारित किये गये । निम्नलिखित सम्पत्तियाँ अपवाद के रूप में पेश 
की जा सकती हैं-- 

(क) कृषि-सम्बन्धी भूमि (4 877९0प्रा& ॥९7207787707(8)-- खेती 
करने लायक भूमि को सन्‌ १६२६ ई० के कानून के अनुसार रेट से पृरारूप से मुत्ति 
दे दी गयी है। ऐसी जमीन पर रेट नहीं लगाया जाता है। सन्‌ १८६६ ई० के 
पहले कृषि-मम्बन्धी भूमि पर केवल आंशिक छूट (#&708] ९5९777(0909) दी 
गयी थी। परन्तु, पुनः उसी वर्ष से इस पर ४० प्रतिशत की छूट मिलने लगी । 
फिर सन्‌ १६२३ ई० में २४ प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाने लगी। बाद में, 
सन्‌ १६२६ ई६० में ऐसी जमीन को रेट से पूण रूप से मुक्ति (अप ७रछापाए0609) 
मिल गयी । रृषि-सम्बन्धी मकानों पर भी सन्‌ १६२७ ई० में केवल ७७ प्रतिशत 
की ही छूट ग्राप्त हुई थी, लेकिन सन्‌ १६२६ ६० में इन्हें भी रेट से पूरी सुक्ति दे दी 
गयी] इस प्रकार “दि लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट, सन्‌ १६२६ ६०? तथा “दि एग्रीकल्चरल 
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रेदस ऐक्ट, सन्‌ १६०२६ ई०? इस सम्बन्ध में महत्त्वपूण कानून कहे जायेंगे, जिनके 
हारा हृषि-सम्बन्धी भूमि एवं उससे सम्बन्धित मकानों पर से पहली अप्रेल, १६२६ 
ह० मे रेट को पूणतया उठा दिया गया | 

(ख) क्राउन ((7097) द्वारा अधिकृत सम्पत्ति । 

(ग) पाठशालाओ की सम्पत्तियाँ | 

(घ) धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियाँ (6 2. (ए.प्रः/क७९४ ७74 (79०06)! 
9!8) | 

(इ) सावजनिक पाक | 

(च) वे सम्पत्तियाँ जिनका उपयोग विधान, साहित्य एवं कला की अगति के 
लिए होता है और यह ग्रगति व्यक्तिगत हित के लिए न होकर सार्वजनिक हित के 
लए होती है । 

(छ) कुछ प्रकार के कल-कारखानो की सम्पत्तियाँ ([70807क! ॥0"80[- 
877/00(8) | सन्‌ १६२६ ई० से कल-कारखानो की सम्पत्ति पर रेट की छूट 
की इस प्रकार व्यवस्था की गयी है -उनकों (कल-कारखानों) चलाने का जितना 
सालाना ख् है उसको निकाल देने के बाद जितनी भी सालाना आमदनी बच 
जाती है उसके केवल २४ प्रतिशत पर ही रेट लगाया जाता है। 

(ज) चल-सम्पत्तियाँ (079 06 ?7"0097"0968) | 

(रू) ऐसे मकान जो अमी बनाये जा रहे हो या जिनका पुनर्निर्माण हो रहा हो। 

(ञज) यातायात के साधनों से सम्बन्धित सम्पत्तियाँ, जेसे--रेलबे, जो ऐसे 
माधनों में प्रमुख समझता जाता है | 

(2) कब्रिस्तान (ठ3प778] 270प्रा08) | 

यहाँ सन्‌ १६५७ ई० के दि रेटिंग ऐण्ड वेल्यूएशन ऐक्ट” का भी उल्लेख करना 
आवश्यक है। इसने छूट मिलनेवाली सम्पत्ति की संख्या में कुछ और वृद्धि ही की 
है। इसके अनुसार रेट निर्धारित करनेवाले अधिकारियों को भिक्षा देने के स्थान, 
शिक्षा-सम्बन्धी स्थान तथा बिना मुनाफे के उद्देश्य से रखे गये क्रीड़ा-स्थलो या 
खेलने से सम्बन्धित स्थानों अथवा दूसरी सावजनिक हित से सम्बन्धित सम्पत्तियो 
पर आंशिक या पूणरूपेण छूट देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। 

लेकिन, यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुछ सम्पत्तियों को रेट से इस 
प्रकार मुक्ति देने के पीछे कौन-सा उद्देश्य है तथा ऐसा करने से क्या लाम है। ऐसी 
सम्पत्तियों में कृषि-सम्बन्धी भूसि, कल-कारखानों तथा यातायात के साधन 
(ट्रान्सपोट) प्रमुख हैं। इसके सम्बन्ध में पहले ही लिखा जा चुका है कि इनसे 
सम्बन्धित सम्पत्तियों को रेट से पूरी छूट दे दी गयी है और अगर कही रेट लागू भी 
है ठो केक्‍्ल आंशिक रूप में । यदि रेट से होनेबाली आमदनी का आँकड़ा देखा 
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जाय तो इन सम्पत्तियों को रेट से मुक्ति दे देना कोई बुद्धिमानी की बात नही कही 
जायगी|। सन्‌ १६२८ ६० की एक गणना के मुताबिक यह जाहिर किया गया था 
कि इज्जलेण्ड में स्थानीय शासन को रेट से जितनी आमदनी होती है उसका ६ प्रतिशत 
कल-कारखानों से, ७ प्रतिशत यातायात के साधनों से तथा २३ प्रतिशत कृपि- 
सम्बन्धी भूमि से आ जाता था; अर्थात्‌ इन तीनो अ्कार की सम्पत्तियों से कुल 
मिलाकर लगभग £ ३०,००० ,००० की प्रतिवष्त की आमदनी थी |* इन सम्पत्तियों 
से स्थानीय शासन को इतनी आमदनी कोई कम नही कही जायगी | वस्तुतः यह 
एक बहुत बडी रकम थी जिससे, स्थानीय शासन ने इन सम्पत्तियों पर छूट देकर, 
अपने को वचित कर दिया। आखिर ऐसा करने के पीछे कौन-सा कारण था १ 
इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि इन सम्पत्तियों पर रेट एक भार के रूप में लदा हुआ 
था और इनकी प्रगति में बड़ा भारी बाधक था | सन्‌ १६२८ ई० में पार्लियामेण्ट में 
लाड चान्सलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कल-कारखानों तथा यातायात के 
विभिन्न साधनों पर अत्यधिक मात्रा में रेठ लगता है, इसलिए उत्पादन कस होना 
है। साथ ही, कृषि-सम्बन्धी भूमि पर रेट के लगे रहने से माल की खपत अधिक 
नहीं हो पाती है। इन दोनों च्रुटियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि इन 
पर से रेट को हटा दिया जाय । इसके अतिरिक्त, तत्कालीन विश्वव्यापी आर्थिक 
सकट ने भी इस ओर योगदान दिया | इस सकट ने कृषपि-सम्बन्धी जमीन एवं 
कल-कारखानो का रेट से सुक्त होना आवश्यक बना दिया, क्योकि विशेषज्ञों के 
अनुमान के गझ्ुताबिक यदि उन दिनो इन सम्पत्तियों को रेट से मुक्ति नही दी जाती 
तो इच्चलेण्ड को एक महान दुःखदायी आर्थिक सकट का सामना करना पडता। 
इन्ही सब उद्देश्यों से सन्‌ १६२६ ई० के लोकल गवबनमेण्ट ऐक्ट” (7,0८७ 
(+0ए९००77०7॥६ 400, 929) तथा सन्‌ १६४८ ई० के 'रेटिंग और बेल्यूएशन 
ऐक्ट' (080702 ७700 ५४७।०७४॥०7) ७0५, 49486) के द्वारा उपयक्त सम्पतन्तियों 
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को या तो रेट से पृर्णरूपेण मुक्त कर दिया गया या इनके ऊपर जो निर्धारित रेट था 
उसमें कमी (/06-79072) कर दी गयी | उदाहरणाथ, कृषि-सम्बन्धी भूमि को 
तो रंट से बिलकुल ही छूट दे दी गयी तथा कारखानों एवं याताथात-सम्बन्धी 
सम्पर्तियों; जेसे--रेलवे आदि पर तीन-चौथाई छूट प्रदान की गयी। रेट से इस 
प्रकार की मुक्ति (5७॥७६४०४ 770770 २७६८) को ब्रिटिश स्थानीय शासन के 
इतिहास में एक महत्त्वपूण घटना कहा जा सकता है | 

२. रेट की दूसरी विशेषता में कहा गया है कि इसे सम्पत्ति की वार्षिक 
आमदनी के अनुसार तय किया जाता है, अर्थात्‌ रेट का निर्धारण लाभदायक 
स्म्पत्तियों (3०7९09&] 0००८प्र[78707) की सालाना आमदनी के मुताबिक 
होता हैं। किसी सम्पत्ति का प्रतिवर्ष क्‍या मूल्य रहता है इसी को आधार 
मानकर इच्लुलेप्ड की स्थानीय सरकार वहाँ के निवासियों पर रेट का निर्धारण करती 
हैं| रेट लगाते समय इस बात पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाता 
कि किसी व्यक्ति; अर्थात्‌ स्थानीय निवासी की वार्षिक आमदनी क्या है, उसको 
साल म॑ लाभ हुआ है या घादा लगा है, वह रेट देने के योग्य है या नहीं। रेट 
लगाये जाने का केबल एक ही आधार है और वह है-- सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य | * 
सम्पत्ति (जेसे मकान आदि) के वार्षिक मूल्य का मतलब यह हुआ कि उस सम्तत्ति 
(उस अधिकृत सम्पत्ति) पर बष भर में कितना किराया आता है। किसी सम्पत्ति _ 
का वार्षिक किराया ही उसका वार्षिक मूल्य है, जिस पर स्थानीय सरकार रेट 
लगाती है। कहने का तात्पययं यह कि किसी भी स्थिर (४5७०) एवं अधिकृत 
((९०पाछ८व) सम्पत्ति (2709०709) का जितना असल-वार्षिक-किराया-मूल्य 
(2९९६ &7779/ 7९709) ए०]७6) होगा वही मूल्य एकमात्र आधार है जिस पर 
रेट लगाया जाता है ।* मकान अथवा भूमि के वार्षिक मूल्य पर लगाये गये रेट _ 
से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की छूट या छुटकारा नहीं मिल सकता, 
भले ही वह दूसरे दृष्टिकोण से (अन्य दिक्कतों के चलते) उसे देने में सम हो या 
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नहीं ।! अतः यह स्पष्ट है कि किसी सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य ही रेट लगाये जाने 
का एकमात्र आधार है| यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि सम्पत्ति के वार्षिक 

मूल्य के ऊपर रेट का लगाया जाना; केवल कुछ ही दिनों के विकास का फल नहीं 

है| इसके पीछे ढाई सो वर्षों के एक निश्चित विकास का इतिहास है ।* साथ ही 

इसे अपने वत्तमान अस्तित्व को प्राप्त करने में बहुत संघर्ष भी करना पड़ा है । अनेक 

सुकदमों के फेसलों ने भी इस ओर योगदान दिया है और इसे एक निश्चित वत्तमान 

आधार पर ला दिया है। हरमन फाइनर के विचारानुसार सरकार ने अपनी प्रशासन- 

म्ब्न्धी सुविधा (है पशांए50809ए76 ९00ए९४7९४८९) का ख्याल रखते हुए 

भी इसे ऐसी स्थिति में आने में मदद दी है । अतः यह कहा जा सकता है कि 

आज रेट का सर्म्पत्ति के वाषिक मूल्य के अनुसार निर्धारित होना एक निश्चित रूप 

धारण कर चुका है। इसके पीछे प्राचीन इतिहास का गौरव एवं कानून की शक्ति 

दोनों वत्तमान हैं | 

मूल्याड्ुडुन (४०।०७४४०7 ) 
.._१. सम्पत्तियों की वार्षिक आय के आधार पर (फेश्आंध फ488)-- 
यह जान लेने के बाद कि रेट सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर लगाया जाता है, अब यह 
पनना आवश्यक हो गया कि आखिर सम्पत्ति (जेसे मकान आदि) के वाधिक मूल्य 

का मृल्याड्ून (४७/००/४०१7) किस प्रकार किया जाता है। यहाँ यह भी ध्यान 

म॑ रखना चाहिए कि वास्तविक रकम या असल वार्षिक मूल्य को, जिस पर रेट 
लगाया जाता है, 0७८९७०]९ ५४७)प्र०' कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह 
“0४0९७४०]९ ५४०)००'! कंसे जाना जाता है / ऊपर यह संकेत किया जा चुका 
है कि किसी सम्पत्ति का जो वार्घिक किराया या भाड़ा होगा वही उसका वार्पिक 
मृल्य होगा, जिस पर रेट लगाया जायगा | लेकिन, ब्रिटिश स्थानीय सरकार का 
अधिकारी-वर्ग इसी नियम को अन्तिम फामू ला नहीं सानता और केवल इसे मूल्याइन 
का आधार नहीं समझा जाता है। उदाहरणार्थ, एक मकान को लिया जाय । 
ऊपर कही गयी वात के अनुसार इस मकान का वार्पिक भाड़ा जितना आता है; 
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थोड़ी देर के लिए उस रकस को ही उसका 086०७0)९ ए&प४७' साना जा 
सकता हैं; लेकिन अधिकारी-बर्ग इतने ही से सतुष्ट नहों होता। यह (अधिकारी-बवर्ग ) 
मकान अथवा किसी भी सम्पत्ति का वार्षिक मूल्याडुन उसकी (उस सम्पत्ति की) मॉग 
([00778770) और पूर्ति (50779) के नियम के अनुसार करता है | दूसरे शब्दों 
में, यदि अधिकारियों को किसी मकान का सालाना किराया जानना है तो वे मकान- 
मालिक से केवल उस मकान के वार्षिक किराये में मिलनेवाली रकम ही नहीं पूछ 
लेते; बल्कि इस वात का भी पता लगाते हैं कि इस साल उस मकान के लिए लोगों 
की माँग (/2९77870) कितनी है। अगर मकानों की संख्या कम है तथा उनकी 
माँग (20९778770) अधिक है तो अधिकारी-वर्ग द्वारा उसी अनुपात में मकान की 
कीमत वढा दी जाती है। साथ ही, यदि मॉग से अधिक सख्या में मकान उपलब्ध 
हैं तो स्वभावतः उसी अनुपात में उनकी कीमत घटा दी जाती है। इस प्रकार इड्जलेण्ड 
में किसी सम्पत्ति (जेसे मकान आदि) का वार्षिक मूल्य, जिस पर रेट लगाया जाता 
है, अर्थात्‌ उसका ७&(८७०७ ५७४७, 'मॉग ओर पूत्ति के सिद्धान्त! (॥%००७७ए 
0 ॥20787वं 800 8प9]४5) के आधार पर आँका जाता है। दूसरे शब्दो में, 
'ि&९७०१७ ४०)४७! का पता लगाने के लिए “80०(ए७) १००४ ही अन्तिम 
आधार नहीं है और न यह उतना महत्त्व रखता है, बल्कि अधिकारी-बर्ग यह देखता 
है कि अम्रुक मकान तत्कालीन स्थिति में मॉग ओर पूत्ति के सिद्धान्त के आधार पर 
किस रकम पर किराये पर लगाया जा सकता है और वही अनुमानित रकम 
(१९०४४००७ ०]ए 65७8०(८९ 7८४४) वास्तविक रकम होती है जिसे 7३१8(६८- 
8&0|6 १७४प९' माना जाता है (7४6 ब९प्रछ ए७7 ऊुछाते ॥8 706 
९०)्रशेप्॒छं ए2,... ४६४ 988 ६0 06 8800"987760 78 ५76 7७४४ 8४6 
जाली ६96 ए97096७705५9 णांशा। ए९७880780ए 928 6७5७९०(९व९ं ६० 
060. )।" रुक्षेप में यही कहा जायगा, जेंसा कि जे० एउ० बारेन ने भी 
लिखा है कि “इस सिद्धान्त के अनुसार, किसी मकान या हाते का वार्षिक मूल्य वह 
होता है जो बाजार की स्थिति के अनुसार माँग और पूत्ति के नियम से निर्धारित 
होकर उसका वार्षिक किराया होता है। मूल्य निर्धारण करनेवात्ते को यह देखना 
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पड़ता है कि बाजार में उस सम्पत्ति का वार्षिक किराया क्या होगा। जो किराया 
दिया जा रहा है उसे मानने के लिए वह बाध्य नही है, क्योकि वह वाजार दर के 
अनुसार निर्धारित होने वाले किराये से अधिक या कम हो सकता है।' 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि रेट लगने लायक जो वार्षिक मूल्य होता है 
उसे “0७४०8७)06 ५४४!५९८” कहते हैं। यहाँ इस सम्बन्ध में एक और विशिष्ट बात 
जान लेना आवश्यक है। ४७४९७ |०)९ ५०)०७७! कौन-सी रकम होती है, इसकी 
भी चर्चा करते हुए यह बताया जा चुका है कि यह सम्पत्ति का असल वार्षिक मूल्य 
(९९६ ७7707%&! (४०४८) होता है या उसी के बराबर होता हैऔर यही आऑँकड़ा 
सभी प्रकार के मूल्याइन में काम आता है। किसी-किसी सम्पत्ति का यह असल 
वार्षिक मूल्य (४०४ ७7709] ५०७)००) तो स्पष्ट मालूम कर लिया जाता है और 
इसे “9१8068/0!७ ५४!ए०९०' करार दिया जाता है। लेकिन, कही कही यह 
“५९६४ 377078) ५४४०!प०? सम्पत्ति के कुल वार्षिक मूल्य (97088 677७) 
५७४८) में से उस सम्पत्ति पर होने वाले खर्च एवं कुछ निर्धारित छूट को घटाकर 
निकाला जाता है। इन दोनो के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह 
आवश्यक है कि ८४ एप ए७)7७ और (97088 है770फ) 7७0४? 
-- दोनों का अथ स्पष्ट कर दिया जाय । दोनों प्रकार के ') ७४6? सम्पत्ति (मकान 
आदि) पर लगाये गये किराये (३७॥४) हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अन्तर है। “७६ 
4770४) ४७४४! किसी सम्पत्ति का “वह अनुमानित किराया है, जिसे उस सम्पत्ति 
से प्रति वर्ष उचित रूप से मिलने की आशा की जा सकती है, बशत्तें कि उस सम्पत्ति 
को किराये पर लेने वाला किरायेदार या रेयत यह जिम्मा ले कि वह अपने ऊपर 
लगने वाले सभी प्रकार के रेद और कर देता रहेगा, साथ ही, उस सम्पत्ति या 
मकान की मरम्मत और बीमा का खर्च तथा और कोई खच जो उस सम्पत्ति को उस 
हालत में कायम रखने के लिए आवश्यक हो जिससे कि वह अनुमानित किराया 
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बराबर आता रहेगा, सब देता रहेगा |? इस सिद्धान्त का मतलब यह हुआ कि 
किसी मकान का “१९४ 3770७ 7४०)ए७ बही वार्षिक किराया होगा जो बाजार 
दर का ख्याल रखते हुए निश्चित किया गया है, साथ ही, मकान पर होनेवाला 
आवश्यक खर्चा सकान-मालिक अथवा सम्पत्ति का मालिक नहीं वहन करता हो, 
बल्कि उसको इस्तेमाल करनेवाला किरायेदार वहन करता हों। इसके अतिरिक्त 
“५7088 7709 ५४०।४७ वह है, जिसे एक दूसरे सिद्धान्त के आधार पर ऑका 
जाता है तथा जिसे “78&/06! में से कुछ आवश्यक खर्च एवं निर्धारित छूट घटाकर 
“९९८६ 57709! ४७४७ निकाला जाता है। ((7088 477प8] ५०४८ 
मकान का वह अनुमानित किराया है जिसके साथ यह बात भी लागू है कि मकान 
की मरम्मत एवं वीमे का तथा अन्य कोई खर्च जो उस सम्पत्ति को उस हालत में रखने 
के लिए, जिसमें उसका उचित किराया मिल सके, आवश्यक हो, देना पड़ता है |* 
अर्थात्‌, किसी सम्पत्ति का (७7088 87709] ॥२१९०४७) ५ए०४घ०' वह किराया है 
जिसमें मरम्मत एवं बीमा-सम्बन्धी तथा मकान-सम्बन्धी अन्य आवश्यक खच्चे किराये- 
दार को नही, बल्कि मकान-मालिक को ही देना पड़ता है। लेकिन, यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि रेट इस (97088 ह&77प6] 767६७] ५७४७! पर नही लगता। 
इसमें से “५७६ ह707प७| 76४६७ ४७।००! निकालना पड़ता है। यही उस 
सम्पत्ति का 0०॥९७)०॥७ ५४०]४०४! होता है। (97088 4एशप्क्नों #७7६७] 
ए०७०७०? में से ४०६४ 37779] ४७।८७! निकालने का तरीका यह है कि इसमें 
से सम्पत्ति के अनुमानित किराये (7७70) पर लादे गये बाहरी खर्चे (मरम्मत एवं 
वीमा-सम्बन्धी खर्चे) तथा उसको हमेशा उचित एवं ठीक स्थिति में कायम रखने 
वाले अन्य खर्चों को घटा दिया जाता है, साथ ही, कुछ निर्धारित छूट (40फए- 

870028) भी, जो निश्चित है, घटा दी जाती है। (088 ##तप्रक] 
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(57058 #वाएद्वा प्रद्धापघ८ परक्रा$8 6४परक्ञावत गिरा 03 तशीए।[07 7 7720॥ 89९३ 
ता (86 700070 (07 8 2087क्‍, 88 ॥ (6 ाठ 0६५८) 92६7४ ६8 
९०४ 0 ॥6छब्चा5 क्षात्र प्राष्प्रद्याट४ क्रा्त (6 65७९॥5९४, व 879, 76065६ ६५ 
६0 फ्रक्षपॉक्षा। 86 गत काला व 88000 00ग्रााक्रात [8 ७॥ (१३७॥7 
इंब्राएतब्राता526 880ज987088 78 620प्ट/60. 07 ४06 67058 ए६ए82, 88 50 
380ट॥766, 0 द्वाए7ए8 8 6 ७7०८0ए८ क्‍8प76 ० ४6 ३८६ ७०००० ५०७४८ 
300 (६5, 38 प्राह्ा0760, जरा 98 ६86 740689!8 ए०]४८, 0००७६ ज्री।ह8 शीं४०- 
घर 888 ६0 098 हापशा $0 एद्ापवों #शाए075,7-.., प॒फ्रदकल्‍स 
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ए०ए७७? में से इतना निकाल देने के बाद "७६ 2770०! ४०]छ6? 
बच जाता है, जो उस सम्पत्ति का ७४6७०७०व७ ५ए७]४०७ होता है और उसी पर 
रेट लगाया जाता है।! अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हर प्रकार की सम्पत्ति का 
“0९४ हपछ9ा78] ४७।प७ आसानी से मिल जाता है और इस प्रकार उसके 
“896७७०।० ४७।०८८? का पता लगा लिया जाता है या कि कुछ ऐसी भी 
सम्पत्तियाँ हैं, जहाँ (४7088 ५४४।ए८१ वाला ही मिद्धान्त लागू है और उसमें से 
खर्चा एवं छूट घटाकर ५९४ ै90७) ५४०।००? मालूम किया जाता है £ उत्तर 
है कि दोनों प्रकार की बाते पायी जाती हैं। ५०४ 77708) ५०।7४७? का पता 
दोनों प्रकार से लगाया जाता है, अर्थात्‌ बारेन के अनुमार "२९६४ शाप ए०प९ 
दो प्रकार से आँका जाता है (78९ ४०६ 4४7०७) ५४०]प्र७! 782थ०प्रॉ४८तै 
77 ४0 ४०99४) | वस्तु-उत्पादन करने वाले कारखाने तथा जनोपयोगी ( 7? प्र9]0 
घा09) व्यवस्थाओ में कर-निर्धारण (3886857676) का अनुमानित हिसाब 
प्रत्यक्षलः प्राप्ति (+९०७७४७) को ही रूयाल में रखकर किया जाता है और यही 
इसका असल वार्षिक मूल्य (१४०६ पं ४०।०७) होता है। साथ ही, दूसरे 
प्रकार की सम्पत्तियों में, जिसमे कि बड़ी श्रेणी की दृकाने तथा ग्रह-सम्पत्ति भी शामिल 
हैं, असली वार्षिक मूल्य (९९६ 47709] ५७]०७) कुल वार्षिक मूल्य (७7088 
0708) ५०७।४७) में से कुछ खर्च एवं छूट काटकर ही निकाला जाता है | इस 
प्रकार ५९८४ 77709] ५४६!०४९ की जानकारी दोनों तरीकों से होती है और दोनों 
ही तरीको से सम्पत्ति के '४७८९७७।९ ४9)प6 का पता लगाया जाता है। यहाँ 
एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए | वह यह कि यह “+806908 ए&96' 
सवंत्र एक समान नहीं पाया जाता। कई स्थानों पर तो यह सम्पत्ति "७६ 
27778] ५०७]०७' के बराबर ही होता है, लेकिन कई जगहों में यह इस मूल्य से 
भी कम रहता है। परिणामस्वरूप, रेट की वसूली किसी ज्षेत्र से अधिक एवं क्रिसी 
से कम मात्रा में होती है। इससे स्थानीय ज्षेत्रों के बीच की असमानता में वृद्धि 
होती जाती है, जिससे अन्ततोगत्वा अनेक समस्याओ के उत्पन्न होने की सम्भावना 
बनी रहती है। 


१ न फ़ांक्रा) श्णत5, 79 07087 [0 87800ए५४7 (6 687]6 श्वाए2८ 07 & 
एकातप्रॉद्ष 99808 006 ज़0परात ग्रिठां5 27085 ब्याप्रद् हा द्वाते 6९62८ त07 
4 ४६४४7060घ8$8 2८१972९58 एग्ाएी फ्राएशय 58 प्राटछ0206 ॥ (6 727, 800 388- 
00० 4227 (6 ध0877 ० 65७९॥५८5 760९558प (0 58८फ्ा8 ६86 प्राहएप्राप 
णी (#6 99808 ब88प४ं 0098822९ 07 668४7प८ट207, 870 066एाहटाक्वा0ा 59 ए६थ' 
बाद (९ 
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२ आँकडे के लिए देखें-- टकराल ; टिर्तााधइप्त 7008, 00ए४४ शष्टय, 9? 402. 
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२. तुलनात्मक आधार ((070/0877807 3988)-- किसी-किसी सम्पत्ति 
का मूल्याकन (४०/००७४४०॥) तुलनात्मक आधार पर किया जाता है। उदाहरणाथ, 
कुछ सम्पत्ति, जेसे--मकान आदि, किराये पर नहीं लगायी जाती; बल्कि उसमे 
मकान-मालिक स्वयं रहता है | च्‌कि इस पर कोई वार्षिक किराया नहीं प्राप्त होता, 
इसलिए इसका मूल्यांकन अथवा इसके (589/९७/०)७ ४०।०४०) का पता, ऊपर 
बताये गये तरीके से न होकर ठुलनात्मक आधार पर किया जाता है, अर्थात्‌ उसका 
मूल्याकन उसी तरह की दूसरी सम्पत्ति की वाषिंक आमदनी को मद्देनजर रखते हुए 
किया जाता है [क्‍708 08868 फ07'8 70 7७४ 78 एथाते (प४घ०७))ए 0ए9706- 
०९०७पर96व 97079०7068) ए्र०पर॥0070 ॥8 98860 07 ०07फथ-8४०07 
छा डाणा|297/ 76706% [7707७"४68, | | 

३. सरकारी मालगुजारी का आधार (80०ए४९४४८० 3888)-- नहरे, जल, 
ट्राम, गेस, बिजली पूत्ति-सम्बन्धी सम्पत्तियों का, जो कि कभी-कभी ही भाडे पर 
लगायी जाती हैं, मूल्याकन उनके द्वारा दी जाने वाली सन्न;री माजणुण री के आधार 
पर किया जाता है। ऐसी सम्पत्तियों का मूल्याकन कभी-कभी आय तथा खच्चे- 
पद्धति (४००७०६७ ७70 65७९७786४ 0928) के अनुसार भी किया जाता है। 

४. ठीकेदारी का सिद्धान्त या कर्टू क्टर्स मेथड ((/07॥780०(078 
](९६॥०१)-- बहुत सी सम्पत्तियों, जेसे फेक्टरी, मिल, शराबखाना इत्यादि, 
जिन्हे आमतौर पर ऊँचे भाड़े पर नहीं लगाया जाता है, का मूल्याकन ठीकेदारी 
सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है | इस सिद्धान्त के अन्तर्गत स्थान के अनुसार 
मूल्यकन करने के लिए स्थान का मूल्य (5708-ए976), मकान का मूल्य और 
उस मकान की उपस्थिति के कारण जमीन के बढ़े हुए मूल्य आदि सबको एक साथ 
जोइ दिया जाता है। 

४. लाइसेन्स-ग्राप्त सम्पत्तियाँ (0९7८९वं 7७798९8)-- जहाँ तक 
आजा-प्राप्त स्थानों के मूल्याकन का अश्न है उनके मामले में भी साधारणतया जो 
पद्धति प्रचलित है उसी से काम लिया जाता है| हालॉकि विशेषज्ञों के कथनानुसार 
ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन में तीन वर्षो की ओसतन सालाना कुल प्राप्ति या आम- 
दनी (4 ए870888 &07प8] 27083 780७७ 0ए७' & 907०व 07 ६976७ 
9९४7४) को ही आधार बनाना अधिक तकपूणण, वेज्ञानिक तथा उपयुक्त माना जाता 
है। लेकिन, प्रायः प्रचलित पद्धति को ही काम में लाया जाता है और इसका प्रयोग 
यदाकदा ही किया जाता है। 

६. चेत्रीय आधार (2078! 892ं5)-- कमी-कभी रेट क्षेत्रीय आधार पर 
भी लगाया जाता है। इस +िद्धान्त के अनुसार किसी क्षेत्र के अन्तर्गत एक प्रकार 
की इकाई या मकान का मूल्य ([:776 ए७]ए७) निश्चित कर लिया जाता है और 
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इस प्रकार एक मकान पर लगाया गया रेट दूसरे मकानों पर भी लगा दिया जाता 
है। स्थान के थोड़ा मित्र होने अथवा दो मकानों में छोटा-मोंटा भेद होने पर उसी 
के मुताबिक रेट में थोड़ी कमी-बेशी या किल्चित्‌ परिवर्तन कर दिया जाता है। 

इन सिद्धान्तो के अतिरिक्त ब्रिटिश स्थानीय सरकार का अधिकारी वर्ग विभिन्न 
सम्पत्तियों के स्वरूप एवं स्थिति के झुताबिक उनके मूल्याकन के लिए कई अन्य 
प्रकार के सिद्धान्तों का भी व्यवहार करता है, जिनमें “0प/0प/ ०४०0, 
560०0प्रा70 00%. एफ उि88, '(एफप्क्रापाॉ४धए० शि70]06" 
इत्यादि प्रमुख हैं | 

३. रेठ की तीसरी विशेषता की चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि इसकी 
वसूली सम्पत्ति के असली मालिक (07767 0 ६86 9707०") से न की जा 
कर, उसके उपभोक्ता या अधिष्ठाता (000प79787), अर्थात्‌ उसको इस्तेमाल में 
लाने वाले व्यक्ति से की जाती है।* उदाहरणाथ; एक मकान पर लगाये गये रेट की 
वसूली उसके मालिक (अर्थात्‌ मकान-मालिक) से नहीं की जाती; बल्कि उस व्यक्ति 
से की जाती है जो उस मकान में एक किरायेदार की हैसियत से निवास करता है। 
लेकिन, भारतवर्ष में बात ठीक इसके विपरीत है। वहाँ म्युनिसिपल टेक्स मकान 
में रहनेवाले किरायेदार से नही, बल्कि मकान-मालिक से ही वसूला जाता है। इस 
प्रकार ब्रिटिश स्थानीय शासन की यह अपनी एक खास विशेषता ही कही जायगी 
कि वहाँ रेट किरायेदार से ही वसूलने का नियम है| फिर भी, इस नियम के कुछ 
अपवाद (+५5००[०४०४8) भी हैं, अर्थात्‌ कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जिनमें रेट 
किरायेदार से न वसूला जाकर मकान-मालिक से ही वसूला जाता है। ये अपवाद 
निम्नलिखित हैं -- 

(क) जहाँ यह तय करने में कठिनाई होती है कि मकान का उपभोक्ता कौन 
है, ऐसी हालत में रेट की वसूली मकान-मालिक से ही की जा सकती है | 

(ख) मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपना मकान किराये पर लगा दिया 
हो और फिर उस किरायेदार ने मकान के अधिकांश भाग को दूसरे व्यक्ति या 
व्यक्तियों के हाथ किराये पर लगा दिया हों, ऐसी स्थिति में चूँकि अधिकारीवर्ग 
के लिए असली किरायेदार का पता लगाना कठिन हो जाता है, इसलिए अधिकारी- 
वर्ग ऐसी कठिनाई से बचने के लिए मकान के रेट की वसूली मकान-मालिक से ही 
कर लेते हैं । 


१ 68 & पाठ, ६6 786 5 [8ए6त6 ग0 ०7फए 7 768४०6८ 0 0९९प्ा0807, 
ह9एा प908 86 020फ््ञाश्ष' *-- करक्काछा 


“फल [4 98085 6 वक्आताए 40 ७94५ 7६25 70णग्राशीए पछ०00 6 0207- 
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(ग) कुछ मकान ऐसे भी होते हैं जिनमें कई किरायेदार रहा करते हैं ओर उनसे 
अनग-अलग रेट बसूलने में कठिनाई होती है। ऐसी हालत में कानूनन उस मकान 
को एक इकाई (7770) मानकर उसके रेट की वसूली मकान-मालिक से ही कर 
ली जा सकती है | 

(घ) इज्जलेण्ड में यह भी एक नियम ही बन गया है कि अगर कोई मकान कई 
हिस्सों या फ्लेटों में विभक्त हो तो उसके आगे का हिस्सा या ब्लॉक जिस व्यक्ति के 
अधिकार मे हो, उसे ही सम्पत्ति या मकान का मालिक मानकर उससे मकान का 
रेट बसूला जा सकता है | 

(ड) यदि कोई व्यक्ति किसी पूरे मकान को किराये पर लेता है ओर फिर उसके 
एक भाग या कई भागों को किराये पर लगा देता है किन्तु उसका मुख्य द्वार अपने 
नियंत्रण में रखता है तो उसे ही उस मकान का सालिक समझा जा सकता है और 
रेट की वसूली उसी से की जा सकती है| 

(च) इसके अलावे, यदि कोई सम्पत्ति विज्ञापन-स्थान (+पए९०/086७7707४ 
5&[307) के रूप में काम में लायी जाती है तो ऐसी सम्पत्ति या एसे स्थान के 
रेट की वसूली बेसे व्यक्ति से की जाती है जो ऐसे स्थान पर ऐसे (विज्ञापन के) काम 
के लिए अनुमति देता है ओर अगर ऐसे व्यक्ति का पता नही लगता है तो रेट की 
वसूली मकान-मालिक से ही की जा सकतो है| 

(छु) यदि किसी “थियेटर-हॉल' या नादड्श जा में फर्नीचर! तथा अन्य सामान 
पड़े हुए हो तो उसे काम में लिया हुआ (0०0०प्र0760) ही समझा जायगा और 
ऐसे स्थान के रेट की वसूली उसके मालिक से या उस व्यक्ति से, जिसने उसे ठीके 
पर लगाया है, की जायगी। 

(ज) स्थानीय अधिकारीगण को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि अगर वे चाहे 
तो १८ पौण्ड (या बुक क्षेत्रों में इससे अधिक) तक की वार्षिक मूल्य वाली सम्पत्ति 
पर लगाये गये रेट की वसूली उसके उपभोक्ता से न कर मकान-मालिक से ही कर 
सकते हैं। वारेन के शब्दों में “यह नियम इसलिए बनाया गया है कि स्थानीय 
प्राधिकारियों को छोटी-छोटी सम्पत्ति वालो से, बिना अधिक खर्च किये रेट वसूल 
करने में सहायता मिल सके ।' 

(क्र) अगर कोई व्यक्ति अर्थात्‌, मकान-मालिक अपनी सम्पत्ति या मकान पर 
लगाये गये रेट को छुका देने की जिम्मेवारी स्वयं ले लेता है तो ऐसी हालत में उस 
सम्पत्ति के किरायेदार के बदलते उस मकान-मालिक से ही रेट की वसूली की जाती 
है। परनन्‍्ठू, ऐसी स्थिति में मकान-मालिक को रेट की दर में कुछ बद्दा या छूट 
(40800776 07 0०9४70प्राव0778 ७]0597068) दे दी जाती है।* ऐसी 
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छूट की दर ४ प्रतिशत से लेकर १५ प्रतिशत तक इस प्रकार है-- 

(अ) अगर कोई मकान-मालिक, चाहे उसका मकान किराये पर लगा हो या 
नही, स्वय ही बराबर रेट देता रहता है तो उसे १५ प्रतिशत की छूट दी जाती है 
( 0ज्ाछ' 098ए8 79४68 छ676०/ 970०79९०७ए ३8 000०प्रा/ं०त१ 07 
806 , ...486 ए9७7' 0०७४/.) | 

(ब) अगर कोई मकान-मालिक केवल उस समय तक के लिए ही स्वय रेट देने 
की जिम्मेवारी लेता है जब तक कि उसका मकान किराये पर लगा रहता है तो उसे 
७ह प्रतिशत की छुट मिलती है (॥६ 0फ70' 09898 798९8 0०7ए 80 ॥072 
438 970$20*5[ए ३8 6९९प्रएा०व.. ... 7 | 92७ 0९7.) | 

(स) यदि मकान-मालिक अपने किरायेदारों पर लगाये गये रेट को बसूलने का 
भार धपने ऊपर ले लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे ५ प्रतिशत की छूट मिलती है 
(3 0फ्ाश' णए 8०९००प्रा8 07 78९3 ९०0९९७व१ (7679 ००९प्र॒॑श' 

-» 9 7०' ०७7(.) | 

(द) अगर अठारह पौण्ड से कम आमदनी वाली सम्पत्ति का मालिक समयानुकूल 
एवं शीघ्रता से स्वयं रेट दे दिया करे तो उसे १० अतिशत की छूट मिलती है | साथ 
ही, यदि मालिक दूसरी सम्पत्तियों पर भी लगाये गये रेट को स्वयं दिलचस्पी लेकर 
ठीक समय से तत्परता के साथ चुका दे तो उसे २३ प्रतिशत की छूट दी जाने की 
व्यवस्था है | 

(इ) इसके अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकारियों को इस बात का भी अधिकार प्रदान 
किया गया है कि अगर वे चाहे तो गरीबी के आधार पर किसी व्यक्ति के ऊपर लगाये 
गये रेट की दर में कमी या उसे पृर्णतया माफ भी कर सकते हैं (70ए७/ 38 &]80 
शाए0॥ 00 रि&परगा2 हप्रा्र0009 ६0 एश॥॥ 07 एशतैंप्रल्छ 7७68 0 
27"0प्र708 0 90ए७०४५-.) | 

रेट-निधोरण का यंत्र-समूह (98 ८7ांप्रए"ए 0 485688776076 07 
५७४प७४४०४ ०0 0&६९४)--- ब्रिटिश स्थानीय शासन के अन्तर्गत रेट के मूल्याकन 
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के लिए अलग अधिकारी वर्ग की व्यवस्था की गयी है। सन्‌ १६२५ ३० के रेविद्ग 
ऐण्ड बेल्युएशन ऐक्ट' (१७772 4700 ५७०७४07 ०) के अनुसार रेट लगने 
लाग्क मभी सम्पत्तियों के पचवर्षीय मूल्याकन (0प77५प७॥# रैप०70४) 
की प्रणाली कायम की गयी । इसके आधार पर रेट का निर्धारण हर पाँच साल के 
बाद हुआ करता था। लेकिन इस पंचवर्षीय मूल्याकन की अवधि के भीतर भी 
आवश्यकता पड़ने पर नयी सम्पत्तियों के कर-निर्धारण तथा मौजूदा कर-निर्धारण में 
हेर-फेर या सशोवन लाये जाने की व्यवस्था की गयी थी। पंचवर्षीय मूल्याकन के 
आधार पर जो कर-निर्धारण किये जाते थे, वे सभी एक सूची में दज किये जाते थे। 
इस सूची को मूल्पाकन-सूची (४०७/प७४४07 ॥480) कहा जाता था। इस सूची में 
समय-समय पर वृद्धि या सुधार करने की भी व्यवस्था थी । सन्‌ १६४८ ई० के लोकल 
गवनमेण्ट ऐक्ट” के अनुसार इस सम्बन्ध में नयी व्यवस्था कायम होने के पहले 
मूल्याकन (४ प्४007) 'रेटिंग अथारिटी' (89078 #प्रा्टवी0009) किया 
करती थी। लेकिन, 'रेटिय अथारिटी' द्वारा किया गया मूल्याकन तब तक काम में 
नही लाया जाता था जब तक कि उसकी स्वीकृति एवं अनुमोदन कर-निर्धारण-समिति, 
अर्थात्‌ 'एसेसमेण्ट कमिटी” (4888885770770 (४077777॥668) द्वारा नही हो जाता 
था | यह 'एसेसमेण्ट कमिटी” एक प्रकार की अद्धं-न्यायिक सस्था (0७87 रंप्रते- 
०७) 0009) के रूप में काये करती थी। वारेन के शब्दों में “एसेसमेण्ट कमिटी के 
काय तथा तौर-तरीके बहुत कुछ न्यायिक ढंग के थे और इसके समक्ष इस प्रकार के 
मुकदमे लाये जाने के पहले रेट लगाने वाले प्राधिकारी (90702 4 प7707709) 
द्वारा अधिवास करने वाले (000770767) को या अधिवास कर ने वाले द्वारा रेट लगाने 
वाले प्राधिकारी को प्रस्ताव के अनुसार विधिवत्‌ सूचना दी जाती थी |? साथ ही, 
एसेसमेण्ट कमिटी एक साधारण जानकारी वाली संस्था थी और इसे अपने कार्य- 
सम्पादन में विशेषज्ञों से सलाह एवं मदद मिलती थी। इस कमिटी के अलावे भी 
प्रत्येक काउप्टी बौरो (0007(7 8070०ए६॥) तथा ऐडमिनिस्ट्रेटिव (40- 
ग्राप्रा8080ए९ (,0प709) में अलग-अलग एसेसमेपण्ट कमिटियाँ कायम की गयी 
थीं। काउप्टी बोरो में एसेसमेण्ट कमिटी का निर्माण, अर्थात्‌ इसके सदस्थो की 
“नियुक्ति काउण्टी बोरो कौसिल के द्वारा की जाती थी, जिसमें एक-तिहाई सदस्य 
ऐसे रहते थे जो काउप्टी बौरो कौसिल के सदस्य नही रहते थे। ऐडमिनिस्ट्रेटिव 
काउण्टी में इस कमिटी का निर्माण काउण्टी कौंसिल अपने से सम्बद्ध रेटिंग अथारिटीज! 
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(0 00०7४596प7७४४ 09४0१४ 23.760077668) के सहयोग से करती थी । बाद में 
मूल्याकन के स्तर और प्रचलन (3097व७/९ 800 7?/80008) में सब॑त्र एकरूपता 
((077/007709) कायम रखने के लिए अतिरिक्त समितियाँ भी कायम की गयी, 
जिन्हें काउप्टी मूल्यांकन-समिति (0090५ ४७प७४०7 (0०777060०८४) कहा 
जाता था। ऐसी समितियाँ केवल ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टीज में कायम की गयी | 
अर्थात्‌ प्रत्येक ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के क्षेत्र में अलग अलग काउण्टी मूल्याकन कमिटी 
(00प70ए ५४७/४घ०६४४०७ (/0707776088) निर्मित की गयी। इसका निर्माण 
काउण्टी कौसिल द्वारा नियुक्त सदस्यों तथा उस क्षेत्र के प्रत्येक एसेसमेण्ट कमिटी 
द्वारा भेजे गये एक-एक प्रतिनिधि द्वारा होता था | इस कमिटी को किसी भी समय 
रेट में समानता एवं एकस्पता लाने के लिए अपने सुकाव तथा प्रस्ताव (/07'00089 ) 
पेश करने का अधिकार दिया गया था। जहाँ तक उपयुक्त एसेसम्रेण्ट कमिटी का 
प्रश्न है, इसे अपने-अपने ज्षेत्र में रेट-सम्बन्धी सुकदमों का फेसला करने का अधिकार 
प्रदान किया गया था । इसके द्वारा किये गये निर्णय के खिलाफ अपील 'क्वार्टर 
सेशन्स कोट में की जाती थी | पुनः इस दिशा में एक और नयय कदम उठाया गया 
और एक केन्द्रीय मूल्याकन कमियी (९78) ए७॥०७६४४07 (!077777/02७6) 
भी स्थापित की गयी, जिसका प्रधान काम राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता ( एएा07707।9 ) 
के प्रश्न पर विचार करना था। इसकी स्थापना के पीछे दो महत्त्वपूर्ण कारण थें-- 
एक तो स्थानीय शासन के ऊपर केन्द्रीय नियंत्रण को मजबूत करना ओर दूसरा 
मूल्यांकन की विधि एवं व्यवस्था में सबंत्र पहले से अधिक समानता लाना | 
मूल्यांकन के क्षेत्र में सन्‌ १६४८ ई० का लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट' बड़ा सहत्त्व- 
पूर्ण कहा जायगा | इसके अनुसार मूल्याकन-सम्बन्धी कई महत्त्वपूर्ण परिवत्तेन लाये 
गये | इस ऐक्ट ने इस बात की व्यवस्था की कि स्थानीय प्राधिका रियो को एक नया 
“एक्सचेकर ब्लाक ग्राट' (४5८॥८५घ७' 8]00६ (४७70) दिया जाय जिससे 
विभिन्न स्थानीय प्राधिकारियों के साधनों में एकरूपता कायम की जा सके और 
मूल्याकन के क्षेत्र में भी अधिक से अधिक समता एवं एकरूपता स्थापित की जा 
सके, क्योंकि इस ऐक्ट ने मूल्य॥कन की एकरूपता को पहले की अपेक्षा अधिक महत्त्व 
प्रदान किया और इसीलिए इस दिशा में (मूल्याकन में एकरूपता ग्राप्त करने के लिए। 
अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये | इसी हेतु इस ऐक्ट के अनुमार केन्द्रीय मूल्याकन 
कमिटी के कार्यों को एक बोर्ड आफ इनलेण्ड खेन्यू” (3087वें 0 [शोक्षतते 
१०ए००४०८) के हाथों सौप दिया गया। एसेस्मेण्ट कमिटियों के बदले स्थानीय 
मूल्याकन न्यायालय (॥,0९७)। ४४प7४(१07 (70४४8) को स्थापना की गयी । 
इसके सदस्यों की नियुक्ति काउण्टी बौरों तथा ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी के सहयोग 
से स्वास्थ्य-मंत्री द्वारा होने लगी | इसे रेट-सम्बन्धी मामले-मुकदमों की छान-बीन 
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एव जाँच-पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है । इसके फेसलो के विरुद्ध अपील 'क्वाटर 
संशन्म? में न की जाकर (जहाँ कि पहले एसेसमेण्ट कमियी के फेसलो के विरुद्ध होता 
था) लाड चान्सलर (7,070 (!४४7४८८१!]०7) द्वारा चुने गये काउण्टी के कुछ 
न्यायालयों, अर्थात्‌ 'काउण्टी कोटों' (("0प7४६४ (०एा४७) में की जाती है। इस 
प्रकार सन्‌ १६४८ ई० के नये अधिनियम (3८४६) के मुताबिक कई परिचत्तन लाये 
गये | फिर भी जेसा कि वारेन ने लिखा है “इस नयी व्यवस्था में भी विभिन्न पक्षो 
के अधिकार के सम्बन्ध में पुराने तौर-तरीके लागू हैं?” (“८:68 77006१४7७] ९०0७ 
4ि2०0782 (॥6 772048 07 ६86 [287"088 78 ७0]0760 $0 ६४४6 ए6फ्ष 
औकिटातठ6"ए, 'डांदाड कष्रांदादां४?,) | 

इस ऐक्ट ने पुनः पंचवर्षीय मूल्यांकन के एक नये चक्र (४४०४) की व्यवस्था 
की, क्योंकि सन्‌ १६२५ ई० के पच्रवर्षीय मूल्यांकन वाली व्यवस्था में द्वितीय विश्व- 
युद्ध के समय कई बाधाएं, नजर आने लगी थी । यह नया चक्र सन १६४२ ई० या 
सन्‌ १६५४३ ६० में ही एक नये मूल्याकन-सूची के साथ प्रारम्भ होने वाला था | 
इसमें इस ऐक्ट के द्वारा चलाये गये मूल्यांकन-सम्बन्धी नये प्रचलनो (7७]7७( 07 
7798070९6) को स्थान दिया गया है। लेकिन, अभी इसे स्थगित कर दिया गया 
है, क्योंकि अभी इसके लिए पूरी तेयारी नही हो पायी है। 

रेट वसूलने वाला अधिकारी-बर्ग (४७६० १०॥०९०४०४६ 4ए४४0०१४०७७ 
0०7 फिक्वग्रए8 4प्रा॥077068)-- ऊपर, अभी तक रेट के मूल्यांकन करने वाले 
अधिकारीवर्ग का वर्णन किया जाता रहा है। इस वर्ग का काम केवल रेट का 
मूल्यांकन करना है। मूल्याकन-कार्य समाप्त हों जाने के पश्चात्‌ इस वर्ग के 
अधिकारियों का भी काम खतम हो जाता है। इनके अधिकार एवं काम मूल्यांकन 
करने तक ही सीमित हैं। लेकिन, स्थानीय शासन के अन्तर्गत रेट का मूल्याकन, 
अर्थात्‌ रेट-निर्धारण हो जाने के बाद मी उसके वसूलने का काम बाकी रह जाता है। 
यह काम दूसरे अधिकारीवर्ग के द्वारा सम्पन्न होता है। इसे रेट बसूलने वाला 
अधिकारीवर्ग कह जाता है। सन्‌ १६०१ ई० से [जिब से कि स्टेद यूट ऑफ 
एलिजाबेथ (8086 7(6 ०0 क2०0९६४४) द्वारा स्थानीय कर के रूप में यह रेट 
लगाया गया था| सन्‌ १६२४ ई० तक रेट की वसूली “ओवरसीयरस ऑफ दि पुअर' 
((098782678 ० ६96 9007) किया करते थे । लेकिन, उन्नीसवीं शताब्दी में, 
जब कि ब्रिटिश स्थानीय शासन-पद्धति में ही कई प्रकार के परिवत्तन लाये जाने 
लगे, रेट के क्षेत्र में भी परिक्‍त्तेन लाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किये गये | 
लेकिन, इस दिशा में कोई बढ़ा कास तब तक नहीं हो सका जब तक कि सन्त 
१६२५ ई० का रेटिंग ऐण्ड वेल्यूएशन ऐक्ट” (सिकप्रत8 काते एशपन्रंणा 
4०४) नहों पास हुआ। सन्‌ १६२५ ई० के इस ऐक्ट (9808 ७770 
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ए७]४७४०॥ 2०४) ने ब्रिटिश स्थानीय रेट के क्षेत्र में आमूल परिवत्तेन ला 
दिया |? इसने रेट बसूलने का काम आधुनिक स्थानीय प्राधिकारियों के हाथ सौप 
दिया | कहने का तात्ययं यह है कि इस ऐक्ट के अनुसार अब रेट बसयूलने का काम 
काउण्टी बोरो अपने क्षेत्र में स्वयं तथा ऐडमिनिस्ट्र टिव काउप्टी के क्षेत्रो में म्युनिसि- 
पल वौरो, अबंन डिस्ट्रिक्ट तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट किया करते हैं। ये ही रेट लगाने 
एवं रेट वसूलने वाले प्राधिकारी (रि३४ग2ए 4पए/0770९8) कहलाते हैं। 
काउण्टी बोरों अपने रेट लगाने तथा वसूलने के मामले में अपने क्षेत्र के भीतर पूर्णतया 
स्वतंत्र कहा जायगा। लेकिन, म्युनिसिपल बौरों, अबंन डिस्ट्रिक्ट तथा रूरल 
डिस्ट्रिक्ट को ऐडमिनिस्ट्र टिव काउपण्टी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अवस्थित होने 
के कारण इसके निरीक्षण एवं निगरानी में काम करना पड़ता है। काउण्टी कोसिल 
(ऐडमिनिस्ट्रेटिब काउप्टी की कौसिल) की आवश्यकताओं की पूर्ति चूँकि 
म्युनिसिपल बौरों, अबन तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट्स द्वारा लगाये गये करो से ही होती 
है. इमलिए इन तीनों प्राधिकारियों को रेट वसूलने का काम ऐडमिनिस्ट्र टिव 
काउण्टी के आदेशानुसार ही करना पड़ता है। प्रत्येक साल रेट लगाने का समय 
आने के पहले ही, काउण्टी कौसिल, अपने क्षेत्र के म्युनिसिपल बोरो. अर्बन तथा 
रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को एक प्रकार का आदेश (“?7/6०७.७४”) देती है। इस आदेश 
में वह आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आवश्यकताओं; अर्थात्‌ आवश्यक रकम 
को दिखाती है। काउण्टी कौसिल की इस आवश्यक रकम को तब म्युनिमिप्त 
बोरों तथा अरबंन और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स द्वारा (अपने लिए) जाहिर की गयी 
आवश्यक रकम में जोड़ दिया जाता है। अब इन दोनों की मिली-शुली रकम के 
सुतादिक म्युनिसिपल बोरो एवं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स रेट लगाते तथा उसकी वसूली करते 
हैं, ताकि काउण्टी कौसिल तथा इन तीनो ग्राधिकारियों (म्युनिसिपल बौरो, अबंन 


9? “पु रियर बात भेश्ीप्रक्याता 50 0925 टा0ा ४९० [6 ए06 
$9५886॥7) * ---#7/९/ 


“पपन्‍ह शक्ाताए बात फहरक्ोपवात070 506 0 925 7970रात60 हज 764॥$ 
इ/5्रा2 थातं ट0ाॉलाएश 6 एथाशातं 7द्वां८ वाई ॥ 0060 एछए 88 शा? (6 
09670 4.06व #&प्रा0768 (0 758 [06 079 76एश706 4॥6फ उध्वुण्ा।टत॑ 
690 शा ०ज्ा फिएलाएणाड 7 ->कद्ाएशा 


नयूपह 80० छा 4925 इछए९छा 2५६५ 8 शाचवा 207छॉटसा५ए छा एश्वां55 8॥0 
30 ापडइएडा।09, [70090०९06 59 ८६४प्रष्तढ$ 0 कदतीश' वशशीध्ररशाएं द्वाएं 9008- 
768 6९54707.. ॥7 (6 799808 ० धणाइशाते३ 0 ९०0॥९ल्‍७78 धात076५, 
॥ इप्शाप्राटठ ्रत07805, 9704परल07)8 & ६6 5६36 त९ 8 ०07506740]0 
काओराएाणा प 86 प्रण्रा।96० एण 3855557स्‍07 द्रा।068 20त ॥ द्ााकाए8- 
प7607 ०एी 6 8762 ० प्रशाणियरा।ए, ४760 ए>ाएतस्‍ठआाए छः 0४ #& ६76 
एपा00$56$ 0 624! 80फ४0रपल्या 076 0एशाह्ा&ं 4८.7? 
--शथ' * रजाताड् ।.02८6, 050प्ष्ररशह्ार', 0. 449 
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एवं रूरल डिस्ट्रिक्द्स) की आवश्यकताओ की पूत्ति हो सके। इसी प्रकार पेरिशों 
की आवश्यकताओं, अर्थात्‌ उनकी आवश्यक रकम को रूरल डिस्ट्रिक्ट कौसिल के 
द्वारा, रूरल डिस्ट्रिक्ट के ही अन्तर्गत जेनरल रेट लगाते समय शामिल कर लिया 
जाता है। 

रेट की वसूली हर साल होती है । वसूलने का काम पहली अग्रेल से शुरू होकर 
३१ मार्च तक चलता रहता है। आवश्यकता पड़ने पर बीच-बीच में स्थानीय 
प्राधिकारियों द्वारा पूरक रेट (9प9]97067/%7'7 786) भी वसूला जाता है। 
इसे (पूरक रेट) को वर्ष में किसी समय भी लगाया जा सकता है। 

रेट के गुण और दोष ()(९७४ 870 वेशाछप8 ० 8७६४०४)-- 
आलोचको एव पर्यवेक्षकों ने रेट के अन्तर्गत अनेक गुण-दोषों को सन्रिहित पाया है, 
जिनकी चर्चा नीचे की जा रही है-- 

गुण (2/०7708)-- १. रेट ब्रिटेन के स्थानीय निवासियों पर जनहित एवं 
सावंजनिक सेवा की भावना से लगाया गया है। बहुत से पर्यवेक्षको ने इसे 
संतोषग्रट तथा दोष रहित माना है।"* 

२० यह सबसे प्राचीन कर है और इज्जलेण्ड के समी लोगो ने इसे खुशी-खुशी 
मान्यता दी है (“४6 7७68 876 &70 004 (७5 दयते ७76 जछ्ञा00ए 
&00९९ए०06०१) | 

३- रेट स्थानीय शासन की आय का एक स्थायी एवं दृहत्‌ जरिया बन गया 
है। स्थानीय सरकार के खर्च का बहुत बड़ा भाग इसी से पूरा किया जाता है । 
अगर रेट नहीं रहे तो स्थानीय शासन नागरिक सेवाओं का सम्पादन सफलतापूबेक 
नहीं कर सकता। यद्यपि इसमें किडब्चित्‌ च्रुटियाँ नजर आती हैं, फिर भी इसके 
गुणों के समक्ष वे तुच्छ मान ली गयी हैं। >६6छा #७90प्रा'-08688 07 4,0083 
78०४०४४७१ के लेखकों ने लिखा है, “7४6 7७६९8 8786 & ज़छा-(076प0 850 
६2806प क8एाफ्र्यांड छाए उहोते ३४ 46726 ॥0०वे 8800९, के 
मिला 60768, जरा 8छ70प8, 876 00 880 8९०९7०४०१,”?? 

४. रेट की व्यवस्था में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। इसका नियंत्रण भी 
आसानी से तथा कस खच् में हो जाता है (7"06ए &"6 6७भआए कात 6०0०70- 
7708/]ए #&एाताईछ2ते 504 ०099४70060.) | 

५. जहाँ तक रेट के निर्धारण (॥88९8877677॥) एवं इसके वसूलने का प्रश्न 
है, इसका भी तरीका सरल है तथा इसे भी आसानी से कर लिया जाता है (79७ 

१, 50९ फिणवाश्राता शाएश 89, (द्ाडका 09075 गा 5028, /6ै09वा- 


प्राडप॥&१7000--47्र&४ट८ट४ #७0 #ए20जएरा5 * ([930) 6४7६०थॉ।ए माल दे 
सालॉ.3 , वम्ए वरएाएछरटएड 07 [00"ा, २6758 74 (0ए४७7 फरापार', 2, 424, 
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77600वे 07 888688769$ ते 20१680007 38 7०9 ४ए९४ए 8४४५) | 

६. रेट अचल सम्पत्तियों ([77770780]6 070[72776€8) पर ही लगाया 
जाता है। इसका मूल्याकन भी आसानी से हो जाता है। चूँकि यह 'किसी व्यक्ति 
की व्यक्तिगत आमदनी अथवा चल सम्पत्तियों पर नहीं लगाया जाता, इसलिए 
इसमें किसी प्रकार की भूल-चूक, गडबड़ी अथवा भूठ-फरेब की गुजाइश नही रहती | 
कहा भी गया है, “8४६७४ ७76 ०ा872९८वं प््ृ््रृ00 ए709०४ए जश्ञतरा(# 38 
प्रधा07906 89वें 8 729प)ए 8808 076 ० एकप्र&07.. 76 
दवा70प्रा0 $0 96 एथ४५ तै6ठ९8 700 वेश्कुशात तक गज 8(80९7767$ 
60छ070 07 80९०0एए४४8 ०07 ४96 #_९'/807 ॥8906, #7पं 2७70५ 
६#267/60"76 26 €एश2वं०8 067 2र्ि९९०६९वं 0ए िश्ाी0छ0ा 07 
्इडह्ाणाड 

ढोष (70070/0768)-- ऊपर रेट के गुणो का वर्णन किया गया है। लेकिन, 
रेट सर्वथा दोष-मुक्त भी नही है। इसमें भी अनेक चुटियाँ नजर आती हैं, जिनका 
वर्णन नीचे किया जाता है-- 

१ डॉ० इर्मन फाइनर ने इसकी आलोचना करदे हुए लिखा है कि “यह (३ंट) 
एक प्रतिक्रियावादी ठेक्स है तथा गरीब जनता के लिए एक महान्‌ भार से भी 
वढ़कर है |” उदाहरणाथ , प्रायः ऐसा होता है कि जो रेट एक दूकान अथवा ऑफिस 
से लिया जाता है, वह वस्तुतः दूकानदार से नही लिया जाता । कहने का तात्य॑ 
यह है कि यो तो कानूनी तौर पर अथवा कागज में दिखाने के लिए दूकानदार ही 
रेट की चुकती करता है, (क्योंकि नियम यही है कि रेट की चुकती सम्पत्ति को 
इस्तेमाल में ले आनेवाला ही करे), लेकिन उस रेट का भार वस्तुतः उस पर नहीं 
पड़ने पाता अर्थात्‌ वह स्वयं अपनी जेब से उस नहीं चुकाता, बल्कि वह इसकी 
चुकती के लिए पेसा किसी न किसी तरीके से दूसरों से एंड लेता है। ऐसा इस 
प्रकार होता है कि दूकानदार रेट की रकम को दृकान में (जिसका वह इस्तेमाल 
करता है) बेची जानेवाली वस्तुओं की कीमत पर बेठा देता है। अतः एक प्रकार 
से यह रेट उपभोक्ता या खरीदार ((:078प्र776/) को ही देना पड़ता है। इसालए 
इसका भार उस दूकान से मुनाफा कमानेवाले दूकानदार पर नही, बल्कि उस गरीब 
उपभोक्ता या गरीब जनता पर, जो वहाँ से चीजे खरीठती है, पड़ता है (“7७ 
ल्‍ 872 8ए86७7 38 पर67688ए86 &70वथे एक॒६8868 7708 ९8. ए7५9 
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श्श्८ इज्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


२० जेसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, रेठ का निर्धारण स्थानीय 
निवासियों की रेट चुकाने की क्षमता (> ०709 ४० 7099) के अनुसार न किया 
जाकर, सम्पत्तियों की वार्षिक आय के आधार पर ही किया जाता है। साथ ही, 
इसकी वसूली सम्पत्ति के मालिकों से न की जाकर, उसको इस्तेमाल में ले आने 
वालो से की जाती है। इसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। इसके चलते बड़ी- 
बडी सम्पत्तियों के मालिक एवं पूँजीपति, जिन्होंने अपनी सम्पत्तियों को (मकानों 
आदि को) किराये पर लगा दिया है, रे० देने से बच जाते हैं और रेट का भार 
गरीब किरायेदारों पर पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि ज्यादे 
आमदनीवाले पूजीपतियों एवं सर्म्पात्त के मालिकों को रेट नहीं देना पड़ता है। 
उनके बदले कम आमदनीवाले गरीब लोग ही रेट दिया करते हैं। अतः हरमन 
फाइनर के सतानुसार कम आय वाले व्यक्तियों को ही अधिक से अधिक रेट देना 
पड़ता है।" इसीलिए उन्होने इसे एक प्रतिक्रियावादी टैक्स कहा है। डॉ० राब्सन 
ने भी अपनी पुस्तक “796 ॥26ए7९८00978670 ० ॥,008] (७0ए७४77670 
में इसी तथ्य का समर्थन किया है | 

३- रेट सम्बन्धी असमानता के बारे में एक और दृष्टिकोण से विचार किया 
जा सकता है। पीछे तो सम्पत्ति के मालिकों एवं किरायेदारों के बीच रेट की 
अससानता को बात रही। फिर, दो किरायेदारों के किराये में अन्तर आ जाने के 
कारण उनके द्वारा दी जानेवाली रेट की रकम में भी भारी असमानता आ जाती 
है। इसका प्रधान कारण यही है कि रेट का निर्धारण व्यक्ति की व्यक्तिगत आमदनी 
के ऊपर न होकर उसके द्वारा व्यवहार में लायी जानेवाली सम्पत्ति की वार्षिक 
आय के आधार पर होता है। परिणामतः गरीबो की तुलना में अमीरो पर रेट का 
भार कम पड़ता है। उदाहरणाथ, यदि एक बड़ा किन्तु अत्यन्त गरीब परिवार 
एक वड़े मकान में रहता है ओर उसकी आमदनी बिल्कुल कुछ नही है तों उसको 
उस धनी परिवार की तुलना में, जिसकी अपनी व्यक्तिगत आमदनी बहुत अधिक है 


पा 0385 पीद्धां 7४४४ 878 7697658ए6 ६ 6 एछ886॥ 6 776 त62766 
० 78[॥68४8ए27688 0865 ॥7 72800॥ (0 ॥6 00776 (क्वीटए त/60 (85%8- 
(0॥) ए897 98४2 9&2॥ ए६6000९6 ६0 ६०76 टाल 7 ॥ 38 ॥797099896 74 
ह8 शेयर ॥7 6 पाटात॑ंशाए2 0 7885 ॥88 9667 ज़राणजाए लााए।बांध्त ?! 


"एज 500?८58 07 7.02&, एप ' 7? 33, 

१. 5" 87006 प्राध्िा 058ए 4. .. ..- - 7४680 ० #शाए 

970827655ए6 ह॥ 38 06एाउ8छए8 , ग्राइद्यवत ० शातगए [6 4896 7700765 ९ए८7 

ग्राण28 ॥68 शाए, एम वपरा5 406 इक पाएजआा65 8एछा गाए शच्चणाए 0 फल 

है अब जॉशा क0765, 06 ए00ठा 8 एलशड0ा 75, 06 शाध्थ्ांश' ॥6 977007- 

09 ए ॥&8 0 097 ॥॥0076: 98४ पंकाटा' 8 फऊुशइएणा ॥8 (6 इणक्षींठा (86 
ए/0फए/707 (0 0क ॥#00776, 7? ---.-हहश 


वित्तीय आधार श्इ््६ 


लेकिन जो एक छोटे मकान में रहता है, अधिक रेट देना पड़ता है। कारण, रेट 
सकान की वार्षिक आय के ऊपर लगाया जाता है, न कि रहने वाले की व्यक्तिगत 
वार्षिक आय पर। अतः यह स्वाभाविक और निश्चित है कि एक बड़े मकान की 
वार्षिक आय अधिक होगी ओर उसमें रहनेवाले परिवार को ज्यादा रेट देना पड़ेगा । 
भले ही वह गरीब हो, जब कि छोटे मकान में रहने वाले घनी परिवार को अपेक्षा- 
कृत कम रेट देना पड़ेगा । इस प्रकार की स्थिति रेट देने वालों के मन में बरावर 
खटकती रहती है। " 

४. चूँकि रेट व्यक्ति की आमदनी पर नहीं बल्कि मकान की वार्षिक आय 
पर लगाया जाता है, इसलिए इसमें (रेट मे) स्वामाविक रूप से बढ़ने की क्षमता 
नही रह जाती | व्यक्ति की आमदनी के बढ़ने से इसकी स्थिति में किसी भी प्रकार 
का अन्तर नहीं आने पाता। यह भी इसकी एक चुटि ही कही जायगी। चूँकि 
यह स्थानीय शासन की आमदनी का एक स्थायी एवं महत्त्वपूर्ण जरिया है, इसलिए 
इसमें बराबर प्रगतिशीलता बनी रहनी चाहिए ।' 

४. रेट की एक और बड़ी चुटि है, और वह यह है कि कुछ छोटे अपवादों 
को छोड़कर इससे किसी भी ग्रकार की छूट मिलने की सम्भावना नहीं रहती । 
इसकी प्रकृति बड़ी अनुदार मालूम पड़ती है।* 

ऊपर रेट की अनेक घुटियों को दिखाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि इसके 
अन्तगंत अनेक दोष हैं । रेठ की व्यवस्था भी संतोषग्रद नहीं है। इस सिलसिले में एक 
प्रश्न यहाँ उठाया जा सकता है | क्‍या रेट का कोई दूसरा विकल्प (७02739 0४7४८) 
नहीं है ? अर्थात्‌ क्या रेट के बदले किसी दूसरे प्रकार के स्थानीय कर (7,00७)! 7४5) 
को नहों लगाया जा सकता १ इस सम्बन्ध में भी कई सत प्रकट किये गये हैं। कुछ 
लोग जमनी एवं फ्रांस में प्रचलित स्थानीय करो की ही भाँति यहाँ भी स्थानीय कर 
लागू करने की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग मकान के वार्षिक मूल्य 
(जिस पर अभी रेट लगाया जाता है) के बदले जमीन की कीमत पर ही टेक्स, अर्थात्‌ 
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२४० इड्डलेण्ड में स्थानीय शासन 


“लेण्ड वेल्यूज इ्यूटी' (7,800 ५७०७४ ॥2ए५) लगाने की बात करते हैं | लेकिन, 
इन दोनो प्रकार के विकल्पों को अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी व्यवस्था 
एव प्रशासन में अनेक कठिनाइयाँ हैं ।" अन्ततः बहुत से लोग रेट के बदले लोकल 
इनकम टैक्स! (,008) 7700776 7७5) रखने की बात करते हैं। लेकिन, जेसा 
कि फाइनर ने लिखा है, ऐसा करने में भी अनेक कठिनाइयों से गुजरना पडेगा; 
क्योंकि इस टेक्‍्स की वसूली को लेकर दो बाते सामने आ जारयेंगी-- (क) या तो 
केन्द्रीय सरकार अपने (77700706 7४८5) के साथ इसे वसूल कर स्थानीय प्राधिका- 
रियो में बाँट दे-- ऐसी व्यवस्था कायम करनी पडेगी या (ख) स्थानीय प्राधिकारी 
स्वय ही इस “7,0८७ 795? के लगाने एवं वसूलने का काम करेगे । यदि पहली 
पद्धति को अपनाया जाता है तो स्थानीय प्राघिकारियों के ऊपर केन्द्र का नियत्रण 
इतना अधिक बढ़ जायेगा कि स्थानीय शासन को भविष्य में अपनी स्वायत्तता को 
कायम रख सकना बड़ा कठिन हो जायगा। पुनः यदि दूसरे तरीके को काम मे 
लाया जाता है तो डॉ० फाइनर के कथनानुसार; स्थानीय प्राधिकारियों को लोकल 
इनकम टेक्स बसूलने के लिए रेट की ठुलना में अधिक कर्मचारियों तथा नियंत्रण 
एवं शासन-सम्बन्धी यंत्रों की व्यवस्था करनी पड़ेगी | और, अभी रेट की व्यवस्था 
एवं प्रशासन में जितना खर्च होता है उससे बहुत अधिक इसमें खर्च करना पडेगा | 
फिर भी यह आशंका बनी रहेगी कि इसे (/,0९७! 4700776 7७5” के अन्तर्गत 
निर्धारित रकम वसूल हो सकेगी या नही, क्योकि केन्द्रीय सरकार का इनकम टेक्‍्स 
भी बहुत प्रयत्न करने के वाद भी केवल ६० प्रतिशत ही आसानी से बसूल हो पाता है।* 
इन सब दिक्कतों को देखत हुए सबो ने रेट के वदले रखे जाने वाले सभी विकल्पों 
(23[९7778/776) का खण्डन किया है ओर एकमत होकर कुछ निश्चित सुधारों के 
साथ इसे ही (रेट को ही) अपनाने की राय दी है। डॉ० फाइनर ने लिखा है कि 
“ () (86 जछञ0९, 7७0, ६06 8एडाॉछश7३ 0 7७ ४078 99 78शि'शा०0० 
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रेट-अथा को सुधारने के सुझाव (8प722९807078 7९४७7०वाएश2 ४76 
९5387 78४78 878/0677)-- रेठ-अथा को सुधारने तथा इसे स्थानीय शासन 
की आमदनी का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जरिया बनाने के लिए अनेक सुकाव पेश किये 
गये हैं, जिनकी चर्चा आगे की जा रही है| 
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वित्तीय आधार २४१ 


'डिरेटिट्न! का अन्त (76 कञाएवा 8छ७। ०0 0९78 ६४0£)-- इस 
सम्बन्ध में सबग्रथम सुझाव यही दिया गया है कि स्थानीय शासन के अन्तगत डिरेडिग' 
प्रथा को समाप्त कर दिया जाय | लोगो के रूयाल से यह बडा महत्त्वपृण सुझाव ८ 
ओर इसे बिना किसी कठिनाई के आसानी से कार्यान्वित भी किया जा सकता £ ! 
जो लोग इसका ससथन कम ते है वे अपने विचार की पुष्टि मे निम्ना इत तक उर्पास्थत 
करते हँ--- 

(क) प्रशासन के ख्याल से इस सुकाव को कार्बरूप से परिणत करने में कोई 
कठिनाई नहीं होंगी । साथ ही, 'डिग्टिग' को उठा देने मे ब्रिटिश स्थानीय शासन 
की वत्तमान व्यवस्था, स्वरूप एब ढाँचे में कोई मौलिक भनन्‍्तर भी नही पष्ट सकेगा 
ओर महत्यपूण लाभ यह होगा कि स्थानीय शासन की आए में काफी दि हा 
जायगी । 

(ख) डिशटिग के चलते स्थानीय शासन को एक बहुत बढ़ीं रक्रम स्बो देनी 
पइती है | सन्‌ १६९४६ ई० के ऑकडे के मुताबिक उद्धलेण्ड और वेज़न का सिनाकर 
डरंटिंग की ग्कस इस प्रकार थी-- उद्योग-उन्बी केलिए £ १०६ मिन्‍ज्यन तथा 

5 ट्रान्सपोट के लिए £ ३ मिलियन । इस प्रकार १०६ मिलियन पराउण्ड स्थानीय 
शासन के हाथ से प्रतिवर्ष निकल जाता हैं। इसके अतिरिक्त कृषि-सम्बन्धी भृमि 
तथा मकानों पर डिगेटिग” के रूप में ढी गयी छूट तो अभी अज्नग हे | इस छ्रुठ से 
तो और घाटा होता इनपर जो छूट दी गयी है उसका सही अन्दाजा नहों 
लगाया जा सकता, क्योकि सन्‌ १६३० ई० के बाद से कृषि-सम्बन्धी भूसि का कोई 
मूल्य;यकन नहीं हो सका है। आऑँकड़ो से यह पता चलता है कि अभी करीब ११५ 
मिलियन पाउण्ड स्थानीय शासन को “डिरेटिग' के चलते गंवा देना पडता है| यदि 
इस प्रथा को खत्म कर दिया जाय तो यह रकस इसे एक बडी आमदनी के रूप में 
प्राप्त होने लगगी | 

(ग) अन्य देशों मे इद्नलेण्ड की मॉति कृत्रि-सम्बन्धी भूमि एवं उद्योग-धन्धों 
पर इस प्रकार की छूट नहीं दी गयी है। इज्जलण्ड को भी दूसरे देशों का उद्मदरण 
सामने रखते हुए छूट की मात्रा कम करनी चाहिए | 

(घ) डिरेटिंग! उस समय लागू किया गया था जब कि विश्वव्यापी आर्थिक 
सकट था तथा कल-कारखानों को सहायता देना अनिवार्य था। अतः डिशेटिग 
परस्थितिविशेप की उपज है। आज चूँकि वेसी परिस्थिति नहीं है, अतः डिशेटिग 
की प्रथा को खत्म कर लाभ उठाना चाहिए। 

(इ) डिरेटिंग का अन्त एक ओर दृष्टिकोण से आवश्यक है। इसके रहने से 
स्थानीय शासन को रेट से कोई ढोस ओर पर्याप्त आमदनी नही हो पाती है और 


इधर बेजानिक प्रगति के चलते इसके द्वारा दी जाने बाली नागरिक सेवाओं की 
इ० स्था० शा०-१६ 
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सख्वा में डिन-अतिदिन वृद्धि होती जा रही है। परिणामतः स्थानीय इकाइयो को 
अपने कार्यों के सझुचित सम्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार की आथिक मदद पर 
अधिकाधिक मात्रा में निमर करना पड़ रहा है। फलस्वरूप स्थानीय शासन पर 
केन्द्र का नियंत्रण बटता जा रहा है। 

इन्ही सब तकों को सामने रखकर परययवेक्षकों ने 'डिरेटिग” की प्रथा का अन्त 
कर देने का समर्थन किया है। “र७6छ 80प्रा'068 0 4,0९8)] रि०एशप€ 
के लेखकों ने इस ग्रथा के अन्त का समथन करते हुए लिखा है-- 

“॥6 088 07 कह 700776 988 2७७0 ७ 7०7४ ०प्रो&0ए 
700[007स्‍8706 440007 7 #द्वाशप्8 ६0 850७ 8 शाह) 907 ४7९ 
व९श006706 प्र907 ६78748 07 & एप्0७/ 07 ]008/ 8५०६0770€8 
38 & 77667 07 40608 20ए6777707६ 47%706 &7व4 88 & 7]69॥75 
00 एशवंप्रलाए (06 व९ए०ावेछाट6७ 6 40९8] &फ7007068 07 
९0एश'079967६ 2788, छ'6 ए2€0077090 7(8 &006007 . 7 07 
7898008 0 शक्षत0764 90॥0ए  8प्फड्शाता68 407 #&2707प्7/९ #0पे 
॥0घ507ए &76 960 ६0 58 7780658879ए, फछ8 ई९श ए७"ए 87072]7 
(67 8पघ९क एा0शागञ्अठत छी0पॉप 96 फराइ्वैंट ९॥एशेए 07 ४8 
५804 विर्णीहदुपशाः 7" 

२. साइट बेल्यू रेटिंग' (5706 ४०।०९ ७४72) का होना-- रेट की 
प्रथा से अधिक आवब हो तथा यह आमदनी का एक महान्‌ खोत रहे, इसके लिए एक 
दूसरा सुझाव भी दिया गया है, और वह है साइट देत्यू रेटिग का होना। साइट 
वेल्यू रेटिंग प्रथा के अन्तर्गत रेट लगाने का एक विशेष तरीका है। इसके अनुसार 
"ठ किसी जमीन पर लगाया जाता है। ऐसा करते समय उस जमीन पर बने मकान 
या अन्य सुधारों को बिलकुल छोड़ दिया जाता है, अर्थात्‌ उनपर रेट नहीं लगाया 
जाता है| इनके अतिरिक्त उस जमीन पर जो जगह (7,87॥0) खाली रहती है उसी 
की कीमत लगाकर उसपर रेट लगा दिया जाता हैं। यह एक प्रकार से जमीन के 
अनुन्नत लागत-मूल्य (एगाएाए70 एवं 2६708] ७४९ 0 ]870) पर ही 
लगाया जाता है।* 

साइट वेल्यू रेंटिग' के समर्थक इसके पक्ष में थे तक उपस्थित करते हैं-- 


उतना नम. थ०3->-4४-क न ननन लनगनका५. +०+->>ननरनमनर, 


१२. ७98 'चष्ज़ 800ए४८58 07 ,02८&., रहएफ्रयारए, 2? 65 


२ [गरतद्व परा0४ $भर्धकशा3 छत आड प्रश्धड पात8 762! एाफ्शा५ए ॥5 
35$९09520 0॥7 ॥5 एशअआडा पव06 03560 05 ग्राध्षा्टां 560॥772 [97025, 20 76 
धाए/0ठसशाहकांड 07 0फ्ांतगडए$ द्राल तहान्रांट्त 300 ॥6 786 35 (७६ [6५०९९ 
णाए ० पढे लात 50 86, 0 ड़ 78850॥9 7 5 07/0॥ ट्यी९त ३ 7६९ ०7 (6 
प्रधए/0एटर दबा ५806 ० [900 ?! 


वित्तीय आधार 


८“ 
क्र 
न्प्प 


(क) इस प्रथा के अपनाये जाने से मकान बनाने योग्य खाली पड़ी हुई भूमि 
पर रेट लगाकर स्थानीय शासन की आय बढायी जा सकती है। 

(ख) यह प्रथा जमीन की उन्नति एवं सुधार मे सहायक होती है। चेंकि इसके 
अन्तगत जमीन पर किये गये सुधारों नथा “नर्माण-काय पर रेट नहीं लगाया जाता, 
अतः मकान-मालिक जमीन पर मकान बनाने या अन्य सुधार-काय करने में अपना 
प्रत्यक्ष लाभ देखता है । 

(ग) यदि आधुनिक वेज्ञानिक साधनों के चकृते किसी इलाके की जमीन की 
कीमत बढ जाती है तो उस बढी हुई कीमत से स्थानीय शासन को फायदा हो सकता 
है। उदाहस्णाथं, यदि किसी ज्षत्र में सरकार द्वारा कल-कारखाना खोला जाने 
लगा तथा शहर बसाया जाने लगा तो स्वभावतः उस क्षेत्र की जमीन की कीमत बट 
जायगी । ऐसी हालत मे जमीन की स्थिति एवं उसकी बढी हुई कीमत पर साइट 
बेल्यू गेटिंग प्रथा के आधार पर रेट लगाकर स्थानीय शासन की आय वढायी जा 
सकती है। ऐसा करना उच्चित भी है और जमीन के मालिक को इसमें काई आर्पात्ति 
भी नहीं होनी चाहिए हुए, क्योंकि उसके व्यक्तिगत प्रयास बिना ही इसमें जमोन 
की कीमत बढ जाती है, जिसस उसको भी वहत लाभ होता है । 

घ) पीछे ग्ट-प्था की आलोचना करते हए उसमे यह एक प्रवान दीप वतलाया 
गया ह कि रेट सम्पत्ति के साल्चिक पर न लगकर, सम्पत्ति का (00८प7796३ | 
इस्तेमाल करने वाले पर ही लगाया जाता ६; जो बिलकुल उचित नही है। लेकिन 
साइ्ट बेल्यू रंटिग प्रथा में यह ढठोप नहीं पाया जाता, क्योकि इसके अन्तगन रेट 
की वसूली जमीन के सालिक से ही होती है, न कि उस जमीन को काम में लाने वाले 
व्यक्ति से । इसलिए साइट बेल्य र३टिंग' ग्रथा को कार्यान्वित कर स्थानीय शासन 

की आव में वृद्धि क्ग्ना उंचत जेंचता ह | 

लेकिन इस प्रथा को भी कार्यान्बित करने मे कई कठिनाइयाँ है। पहली बात 

|! यह हैं कि इश्लण्ड-जस देश के लिए यह पद्धति कोई विशेष लाभदायक सिद्ध 
नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक छोटा दश है। यहाँ दश की सारी जमीन का 
एक निश्चित योजना के आधार पर काम में लाया जा रहा है। जमीन बहुत कम 
अश में ही खाली एवं बेकार पडी हुई मिलती है। ऐसी स्थिति मे साइट वल्यू 
रेटिंग से स्थानीय शासन के लिए पर्याप्त द्रव्य नहीं जुदाया जा सकता। हाँ, भारत- 
जेसे विशाल देश में इससे लाभ उठाया जा सकता हे। यहाँ बड़ी मात्रा में जमीन 
खाली एवं बेकार पड़ी रहती है, जिसपर साइट वेल्यू रेटिग' का इस्तेमाल कर 
यहाँ की स्थानीय इकाइयो की आमदनी बढायी जा सकती है। 

दूसरा, इस सम्बन्ध में यह तक देना भी अनुपयुक्त है कि इस प्रथा में रेट जमीन 
के मालिक से लिया जायगा, जो सवंथा उचित होगा। साथ ही, यह भी मान 
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लिया जा सकता है कि यह जमीन के मालिक से ही वसूला भी जायगा। लेकिन, 
यह केवल दिखावे के लिए ही होगा। वस्तुतः रेट का भार जमीन के मालिक पर 
न पड़कर उसको काम में लानेवाले पर ही पडेगा। प्रायः यही होग। कि जमीन 
के मालिक से जो रेट लिया जायगा उसे वह उस जमीन पर (एक किनारे) बनाये 
गये मकान में वास करने वाले लोगों से मकान के कियये की ढग बढ़ाकर अप्रत्यक्ष 
ढंग मे वसूल लिया करेगा। इस प्रकार रेट का भाग जमीन के मालिक पर न 
पटुकर, उसको इस्तेमाल में लाने वालो पर ही पडेगा । परिणासतः निवास करने 
ब्राले गरीब व्यक्तियों पर रेट का भार बढ़ता ही जायगा | इन्ही सब बुराइयो को 
देखते हाए सन्‌ १६४२ ई० की जॉच ग्पोट कमिटी (ह6907 0 06 (079- 
79[466 ० ग्रिवषृपा"ए 00 (06 दि80702 0 96 ५४०)४९४, 982) के 
बहत-से सदस्यों ने इस रेटिग-प्रथा के विपक्ष मे ही अपना मत प्रकट किया है। 
“ए९ए 50प्रा'ए९४ 0 [.06व7 रि०ए९०४6' के लेखकों ने भी इसका तीत्र विरोध 
यह कहते हुए किया है कि "0पा €0ारएप्रडाठा 78 शरण 82०08 
8 806 एककापर९ 78९. 

३ क्िपिटल्न बल्यू रेंटिग' की प्रथा (3४९ &| ढ6९का ० (४४७7६४8॥] 
एश४ए०८९ ०७॥702)-- कैपिटल वेल्यू रेटिंग के आधार पर भी रेट मे सुधार एव 
वृद्धि कर स्थानीय इकाइयों की आय बटाने का सुझाव दिया गया है। यह “केपिटल 
वेल्यू रेटिंग वह तरीका है जिसके अन्तर्गत रेट किसी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य 
(57प्] डि९१७7 8/प४6) के ऊपर न निर्धाग्त कर उस सम्पत्ति के लागत 
मूल्य ((878। ४०।घ८ 7३७/7702) पर लगाया जाता है। सम्पत्ति के लागत मूल्य 
पर कर लगाने की यह प्रथा अमेरिका; कनाडा, दक्षिणी अफ्रिका, न्यूजीलेण्ड, नावें, 
इनमाक इत्यादि कई देशो में प्रचलित है। भारत में भी डॉ० जश्ञानचन्द ने अपनी 
पुस्तक “॥6 4,008॥ #7708708 ॥) ॥700 में इस पद्धति को अपनाने का 
सुझाव दिया हैं। उनका कथन है कि अगर नगरपालिकाओ, निगमी आदि स्थानीय 
इकाइयों द्वारा मकान-मालिको के ऊपर मकान की वार्पिक आय के आधार पर कर 
न लगाकर, मकान के लागत मूल्य ((/8079! ए७9/ए6€ 07 ६96 ॥0]0॥728) पर 
ही कर लगाया जाय तो उनकी आमइनी में काफी वृद्धि की जा सकती है। भारत में 
इस तरीके के सफल होने की गुजाइश है। विश्व के उपयुक्त प्रमुख देशों में भी 
इस अत्यधिक सफलता मिलनी है। लेकिन, इतने देशों में काफी सफलता प्राप्त कर 
लेने के बाद भी इज्जलेण्ड में इसे कार्यान्वित करने का समर्थन नही हुआ है। वहाँ 
के अधिकारियों का विश्वास है कि इससे रेट की पद्धति में न तो कोई सुधार हो सकता 
है ओर न आमदनी में कोई दृद्धि। इसके अपनाये जाने से एक हानि भी हो सकती 
है। यदि प्राधिकारियों का निशुय गलत हुआ तो मकान के मालिकों पर अनावश्यक 
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एवं अनुचित दबाव पड़ने की भी सम्भावना हो सकती है। इन सब बातो के बाव जूढ, 
इज्लेण्ड के लोग, जो अत्यधिक परम्परा-प्रेमी हैं तथा जो सदा वस्तु- स्थिति को ज्यो- 
का-त्यों कायम रखना अधिक पसंद करते हैं, एक पुगने प्रचलित आधार (अर्थात्‌ 
पुरानी रेट-प्रथा) को छोड़कर इस नये तरीके को अपनाना नहीं चाहते | 

४. खाल्ली पड़ी हुई जमीन एवं मकानों पर रेट (पि078 0०४ 
प्रा0९८ए])6वतं 965 70 उप्योता2४)-- नेट के क्षेत्र में एक ओर एडात 
को काम में लाकर स्थानीय शासन की आमदनी बटाने का सुझाव पश किया गया 
है। यह तरीका है--खाली पड़ी हुई जमीन एवं मकानों पर रेट लगाना। ग्ावः 
ब्रिटिश स्थानीय शासन के ज्न्‍््गत इन खाली सम्पत्तियों पर »ट नहीं लगाया 
जाता । लेकिन, यह ठीक नही जचता क्योकि ऐसी र्म्पत्तियों के मालिक भी तो 
स्थानीय सरकार की मेबाओं से क्ञराम उठाते हैं, अत. उन्हें भी स्थानीय सरकार 
को कुछ न कुछ आशिक बोगढान उने के लिए वद्यव्य करना धनुच्चित नहीं होगा । 
इसीलिए खाली पडी हुई जमीन एवं सकानों पर भग्सक पृणा या नहीं तो कम- 
से-क्म आंशिक रूप से भी *ठ लगाना चाहिए। इससे रेट की स्थिति मजबूत 
होगी तथा यह स्थानीय शासन की आय का एक ठोस एवं सवल्ल जग्यिा बना 
गहगा । “7२०छए 50प7268 07 4,0९8॥ रि९ए९आए6' नामक पुस्तक के लेखकों 
ने भी इस सुकाव का समथन करते हुए इस प्रकार लिखा है-- 

“(396 व्मए70एश॥९7 छत्ाएी ९०पघॉ0, फ7 077 ४65, 08 
79946 पा (॥6 €हॉडपाहु 08९70 ॥8 6 फरा046 0" एछ"084 
"80709 07 पर000फफारदे 868 &0व णप्रातात25,. 776 7फ्ा्मश 8 
रण प्रा000फ्रऑंथ्व कझ'09९॥068 >शाशी। ०0 शत) (00०87 
धप्रा00ए 8९प72९5, 80प ६9676 78 ६९7९ई६072 $& ४7002 #"'2ए- 
7674 ६860 (06ए 80पव 20म्राए०प८९ 40ए७प5 ऐह7)., ? 

७५ स्थानीय सम्पत्ति या सम्पदा से आय ( 4॥0079]6 4'07) ९0१- 
00788 970790०0ए धाते €४&0९)-- अन्य देशों की भाँति यहाँ के 
स्थानीय शासन के पास भो मकान, जागीर आदि के रूप में कुछ खाम-खास 
सम्पत्तियाँ हैं। इन स्म्पक्तियों से भी स्थानीय शासन को; यद्यपि थोड़ी ही, 
फिर भी; एक निश्चित एवं ठोस आसदढनी हो जाया करती है । साधारणनः 
ऐसी सम्पत्तियों पर सालाना मालगुजारी या किराया निश्चित कर दिया जाता 
है और इसे साल के अन्त में वसूल लिया जाता है। आय के इस जरिये से 
स्थानीय शासन को अपनी कुल आमदनी का लगभग १२ % माग पयाप्ठ हो 
जाया करता है। अतः इसे भी आय का एक महत्त्वपूर्ण साधन साना जाता है । 


१.  रहएछ 50028८55 09 7.00८#., रिघएएशरए४5, ९? 69 
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६. व्यावसायिक राजस्व अर्थात्‌ व्यापारिक कामों से लाभ (7- 
९0776 7:07 7५80॥792 867ए706€8)-- ब्रिटिश स्थानीय शासन की आमदनी 
का यह तीसरा प्रमुख साधन है। स्थानीय शासन की कुल आमदनी का 
लगभग १६ % भाग इस खोत से प्राप्त हों जाता है। उन अध्यायो में, 
जहाँ स्थानीय इकाइयों के कार्यों का जिक्र किया गया है, हसलोग देख चुके 
हैं कि इन इकाइयो द्वारा कुछ ऐसे भी कायों का सम्पादन होता है, जिन्हें 
व्यापारिक काम (79972 567ए7९€४) कहा जाता है। उदाहरणाथं, 
जल-वितरण (४४४७॥०7-७िपए्र070!7), यातायात (77७7४[0074), बाजार 
(2/(७77208) तथा फेरीज (+#७7०77९७) इत्यादि को ऐसे कामो की श्रेणी 
से रख सकते हैं। यद्यपि इन कामों को करने के पीछे स्थानीय इकाइयों 
का उद्द श्य मुनाफा कमाना नहीं होता है, फिर भी जल-वितरण-कार्य को छोड़ 
कर स्थानीय शासन इन सेवाओं से इनके लागत-खर्च को काटकर कुछ मुनाफा 
कमाने की चाह रखता है, ताकि इस क्षेत्र में किसी-किसी साल हो जाने वाले 
घाटे को पूरा किया जा सके।' इस प्रकार इसे इन सेवाओं से कुछ न कुछ 
मनाफा मिल ही जाता है। फिर भी, पिछले इतिहास को देखने पर यह 
मालूम होता है कि हाल के १७ वर्षों में इस साधन से कोई मुनाफा नहीं हो 
सका है। यद्यपि सन्‌ १६३८-३६ ई० में खर्च वगेरह काटकर £ ६१ 
मिलियन का लाभ हुआ था, फिर भी सन्‌ १६४३-५४ ई० में £ ४"८ मिलियन का 
घाठा उठाना पड़ा। हाँ, बाजार से स्थानीय शासन को बराबर मुनाफा होता 
रहा है।  ८ए $0प्रा'०७४ ० 7,009! ३०ए९४०७' के लेखको ने लिखा 
है-- “बता 480९, ग्राक्षए28 फ़छा'8 (96 0068 74]07 0"8व7॥7 2 80"- 
ए26 छाए 80फछ6त 8 7660 इप्राफ[प्र8 607 4008) 8प 00068 
7) शांत #70 ७४७९४ 88 & फ़ात0]6, * 


फिर भी; जहाँ तक एल बित्रण (/७(०7-8प्र09ए) का प्रश्न है, यह 
ऐसी व्यापारिक सेवा है; जिससे स्थानीय इकाइयों को नफा नहीं होता और न 


बिक] कर 
'प्कूण 


इऐ नफा के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें उपमोक्ताथों (2075प्रशाा'5) 
के हित का ख्याल रखा जाता है। इसमें लागत खब के अनुसार ही चलना 


१ 6 5४ 0 86 ह40708 $67०ए९८25, शत [88 ४5४९०७०००7० ० फएद्वा॑८, 
छाए ॥$ 0 इशाहशाती #6०7 7898075 5प09॥60 ९८00970680], 9809 
९0०8४, एी6 ए0709 358 40 7600ए2/ 6 रा] ८68 ० 970070ट9०7॥ फॉपड 8 
आाएगे छाणी गा ठाधशा 40 766 प्राशाणीक्ष)० ६९३3३ 3200 430087५ 
$0 इरपए।ओ 8 58वीं छाटठड55 फ्रााएं) ॥95५ 0206४ ॥€ एलालवों ०2 
ऋरगप्6 ?! “अपर * छरठा [बा 7006 (00एएशशशतररार, 2 398 


२. एए 5008058 07 7.00&9, रएप्ष्रप४, 7, 76 
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पड़ता है। कभी-कभी तो साव॑जनिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इसे लागत के 
मुताबिक लगने वाली दर से भी कम दर पर दे दिया जाता है। अतः जल-वितरण- 
सेवा से कोई झुनाफा नहीं होता । फिर, गेस और विजली के उत्पादन एवं वितरण 
आदि व्यापारिक कार्यों से भी अब कोई सुनाफा नहीं होता; क्योंकि सन्‌ १६४७ ई० 
में सत्तारूढ़ हुई मजदूर दलीय सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया | फिर 
भी बाजार, फेरी आदि उपयुक्त, व्यापारिक कामों से बराबर सुनाफा हुआ करता 
है। कुछ ओर भी सेवाएँ हैं, जिन्हें व्यापारिक कासों की कोटि में रखा जा 
सकता है और जिनसे आज स्थानीय शासन को आमदनी हो जाया करती है| 
उदाहरणाथ, वरमिंघम में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा म्युनिसिपल बैंक, कोलचेस्टर 
में लोण्डी, योक में पक्की गोंदासों इत्यादि की व्यवस्था की गयी है। इन सेवाओं 
के बदले लोगों से फीस ली जाती है। इसे आमदनी का एक अच्छा जरिया कद्ा 
जायगा । यहाँ एक बात और जान लेनी चाहिए कि व्यापारिक सेवाओं के सिल 
सिले में साधारणतया तीन तरीकों से आय प्राप्त होती है--फीस (#७९७), टोल्स 
(70॥8) तथा मालशुजारी या किराया (४०७7४) । इनके निर्धारण में केन्द्रीय 
सरकार की अनुमति एवं स्वीकृति आवश्यक रहती है। केन्द्रीय सरकार को फीस, 
टौल्स या रेण्ट की दर अपने मन सुताबिक निश्चित करने का पूरा अधिकार 
रहता है | द 
व्यापारिक कामों के सम्बन्ध में ब्रियिश स्थानीय निवासियों की यह प्रबल 
धारणा है कि स्थानीय शासन को इन कामों से जो आमदनी होती है उसे आम 
जनता की सेवा में लगा दिया जाता है।' बिटेन में कई सम्पत्तियों को रेट से छूट 
मिल जाने से रेट द्वारा प्राप्त आय में कुछ कसी हो गयी है। उसकी पूर्चि सर्व- 
साधारण से होती है। जनता को इस भार से छुटकारा तथा रेट की कमी को पूरा 


“व [8 90पॉलत 5 धीवा 6 फृ्पाजाीट प्राधाए छातंक्याध्री78५ ९976 
द 4760 4098 ॥8703 0० ॥7]8,06व] &घा7077085 ॥7 66 प[276868 0] 00750ाहा३ 


क्‍ +निद्षालएशा : जिस्म 4,028, 5077 ऋषाण 8राफश, 2, 067. 
खैंडवाआ-- | । क्‍ 

“प्‌6ए (07089 56"ए0९5४) 0शांप्रश्वध्त, ॥00 858 8 ॥76६॥75 ० ती#0808 
&छ7080 500 ६छाशी।8$, 5ैपा 8858 था शीशिपाक्षाएहट 76808 40 एाफिद्वार हाश- 
97886 ० 5097 ज7/78 ९९०07070 ए808. 86५७ इप9907 पीदााइ2ॉए2:5 किया | 
7865 फ्राह्वैट 40 सजाशामाहा$ ० 8 छप्ालेए ९णाशलारएंत्रो क्‍005972 8९९एा- 
ताज 40 406 प&्वचष्प्रा8 छा 80008 07 5९४८९८5४ ड09ी6560 (04॥6 शादाशंतप्रद्वां 
0075फ्रशा808; 76ए [00808 क_्ए 5प्ाएंएपड 0 “ए970गी/7 वा उश्तंप्रत्रातत ता 
&47865 [0 ॥86 ०075 रशाद्ा$ 0 ॥ 72र्श 0 7865 
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करने में इन व्यापारिक कामों के झुनाफे से पूरी मदद मिलती है। किसी-किसी 
व्यापारिक सेवा में उपभोक्ताओं अर्थात्‌ आम जनता के हित का इतना ख्याल रखा 
जाता है कि स्थानीय इकाइयाँ घाटा उठाकर भी सेवाएँ प्रदान करती है। उदा- 
हरणार्थ, सन्‌ १६४८ ई० के पहले, जब कि गेस और बिजली के उत्पादन एव 
वितरण का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, स्थानीय इकाइयाँ केवल इसी बात का 
प्रयत्न करती थी कि गेस और बिजली कम-से-कम दर पर जनता को दी जाय | 
ऐसा करने में स्थानीय शासन को घादा भी उठाना पड़ता था, जिसका प्रमाण यह 
हैं कि गेस और बिजली के वितरण में हुए घादे को स्थानीय सम्पत्तियों ((07- 
[079/6 [070027059) से प्राप्त १६ %0 की आय से पूरा किया जाता था। इसी 
प्रकार अन्य व्यापारिक कासो का भी एद्दश्य प्रायः यही रहता है कि उनसे आम 
जनता की अधिकाधिक भलाई की जाय। इसीलिए व्यापारिक सेवाओं को सस्ते 
दर पर ही दिया जाता है, ओर ऐसा करने से स्थानीय इकाइयों को जो घाटा 
होता है, उसकी पूत्ति स्थानीय सम्पत्तियों से प्राप्त आमदनी से की जाती है। चूँकि 
स्थानीय प्राधिकारी व्यापारिक सेवाओं के माध्यम से जनता को अधिकाधिक सेवाएँ 
प्रदान करते है, इसीलिए इन अधिकारियों को इन कामो के सम्बन्ध में अधिक अधि- 
कार सुपुदं करने की मॉग की जाती रही है ओर इस विषय को लेकर सन्‌ १६१६ 
एवं १६३६ ई० के बीच ८ विधेयक लाये जा चुक हैं । 

इतना होने पर भी यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो म्युनिसिपल 
टु ड अत्यन्त ही विवादास्पद विषय समझा जाता है। वारेन ने लिखा है कि 
व्यवसाय द्वारा प्राम आय प्रशामन का नहीं, बल्कि नीति का विषय है (“7७ 
+ग्राएवं 80प्रा.०8, 908776ए (४७वाशआ३2 १6ए९४४९७४, 78 006 07 ए0०॥6फए 
7.8767' ७47777780"90707.7) | पीछे का अनुभव बताता है कि इज्धलेण्ड में 
इससे बराबर घाटा होता रहा है। “र०फछ 80प्र7/0९8 07 ,008] १०ए०४प७' 
के लेखकों ने इससे भविष्य में होने वाले लाभ के प्रति, अपने निम्नांकित शब्दों में 
जबरदस्त आशंका प्रकट की है--/9७४6७ 46008 ज्र।०ए७७ ध्यए शधुता- 
ग08760 08660 ९०आपएं7प्रा00 600 008] 7७ए९७7४९४ 78 ]76]ए ६0 9७ 
0009४77966 77077 (शाह 80प्रा'528.7* 

७. राज्य द्वारा अनुदान तथा आर्थिक सहायता (87608 १४वें 
5प0&468 07 ॥06 509६०)-- राज्य द्वारा सहायक अनुदान (७7&7068- 
7-970 ) तथा सहायता (5प्र०»068) ब्रिटिश स्थानीय शासन की आमदनी का 
एक प्रमुख जरिया है। पिछले ऑकड़े इस बात के सबूत हैं कि स्थानीय शासन को 
इससे एक ठोस रकम प्राप्त हो जाती है। सन्‌ १६३१ ६० में स्थानीय शासन को 

१. एज 50०080८%४ 07 7.,00७, रएप्रश्शा४ह, 7. 77 
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£ १८ मिलियन, अर्थात्‌ इसकी कुल आय का ४०%, सन्‌ १६३६-३७ ई० मेकुल 
मिलाकर £ १३४५०००)००० अर्थात्‌ कुल ख्च का डैवॉ भाग एवं आय का 
२७% भाग, सन्‌ १६३८ ई० में £ १३५ मिलियन अर्थात्‌ कुल आय का ३६% भाग, 
सन्‌ १६४६-४७ ई० में £ २६०,१४० तथा सन्‌ १६४४ ई० में £ ४१४ मिलियन 
अर्थात्‌ कुल आमदनी का ४२% भाग सरकारी सहायता से प्राप्त हुआ था।? इन 
ऑकड़ो से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय शासन की आमदनी का एक अत्यन्त 
महत्त्वपूण जरिया यह सरकारी अनुदान या सरकारी सहायता भी है| 

लेकिन, यहाँ यह भी विचार कर लेना आवश्यक है कि आखिर किन कारणों 
के चलते स्थानीय शासन को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, ये कारण 
निम्नलिखित हँ--- 

१ पहले ही कहा जा चुका है कि कुछ दिनो पूर्व ही इद्डलेण्ड मे कई सम्प त्तियो 
के ऊपर से रेट को कम (/0९867772) कर दिया गया। ऐसा करने से स्थानीय 
इकाइयो के बीच एक बहुत बडी असमानता पायी जाने लगी। आम जनता पर; 
विदश्येपतः गरीबों पर टेकक्‍्स का भार अधिकाधिक रूप से वढने लगा । अतः ऐसी 
स्थिति को सामान्य एवं स्वस्थ बनाने के लिए सरकारी अनुदान तथा सहायता 
की प्रथा प्रारम्भ की गयी । 

२- सिडनी और ब्रिटिश बेब के कथनानुसार केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय शासन 
पर अपना नियन्त्रण पहले की अपेक्षा अधिक कड़ा करने के उद्दे श्य से ही इसे सरकारी 
सहायता देने की पद्धति का सूत्रगात किया | केन्द्रीय सरकार के हाथ मे यह एक 
प्रसुख अख्र है जिससे स्थानीय शासन के ऊपर नियन्त्रण एवं अधिकार आसानी से 
किया जा सकता है | 

३. स्थानीय शासन द्वारा किये जाने वाले बहुत-से काम ऐसे भी हैं जिनका 
महत्व केवल स्थानीय नहीं, बल्कि अन्ततोगल्ा राष्ट्रीय है। उनके ऊपर राष्ट्र की 
उन्नति एवं अवनति का प्रश्न निभर करता है। उदाहरणाथं; शिक्षा, सावजनिक 
स्वास्थ्य, पुलिस इत्यादि कुछ ऐसे प्रमुख काम हैं जिनका महत्त्व दर दृष्टिकोण से 
व्यापक और राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इतने महत्त्वपूणो कामों को यद्यपि 
स्थानीय इकाइयाँ किया करती है, फिर भी, पेसे के अभाव में इन कामों का सम्पाठ् 
इनसे भली-मॉाति नही हो पाता है; जिससे कि नागरिक जीवन के स्तर को ऊँचा 
उठाकर राष्ट्र की उन्नति की जा सके। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को स्थानीय 
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(800 & 490 पतण) 4 लि 20फरापा68 00फथआागरला 27975 60 6 
(०0प्रा।ए (०0फ्रशरा "77070 88 77707 95 80 एल 667 070व 4 ९४9०४74ाप्रा8. ? 

+-+ 0०478 $ 7.00७., 50५४४शशशष"्टर, ?. 33 


२५४० इज्लेण्ड में स्थानीय शासन 


शासन को आर्थिक सहायता देनी ही पड़ती है। सरकारी सहायता के पीछे निहित 
उद्देश्यों की चर्चा करते हुए डाँ० फाइनर ने लिखा है-- 

“(808 876 एकवें ॥6 7९व७९८९ ६86 8४70प076 ६0 06 40 प्क्रत॑ 
305&]ए ६0 ०077०8088॥6 ई07 ४6 ॥064[प७॥४ए 0 ६86 7878 
8ए8067, . ॥6ए [70०शवे& पा6 ई0706 9०एव 96 (677७) 
207070] 67 40९8! 6#४#0९0७४०ए #॥7व (6४४7७ ॥8780008 प्र27070 & 
प्रशएछ०'8७ - क्राशाएप्र॥ओ 0 06७ ९ाव4९8ए०प्र': ४697  8888[ 
7606889007स्‍8 &7'888 ६0 768907 860 6980 ॥796 कशाशाएप्रा] ।6ए6 0 
अआप्ा7266 8व47777780:80709 , 

उपयुक्त कारणों से स्थानीय शासन को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। 
यदि ऐसा नहीं हो तो स्थानीय इकाइयाॉ न तो राष्ट्र-निर्माण का ही कोई कास कर 
सकेगी और न इनका अपना प्रशासन-यत्र ही ठीक से चल पायेगा! इन दोनो बातो 
को मद्देनजर रखते हुए सरकारी सहायता अनिवाय मालूम पड़ती है। 

ब्रिटेन में सरकारी अनुदान एवं सहायता की प्रथा कोई नयी चीज नही है। वहाँ 
यह बहुत प्राचीनकाल से ही चली आ रही है और इसके पीछे एक लम्बा इतिहास 
है। इसकी बत्तेमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए इसकी ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि 
को भी जानना आवश्यक हो जाता है। इसके इतिहास को प्रधानतया चार प्रम्मुख 
भागों में विमाजित किया जा सकता है--(१) सन्‌ १८३५ से १८४६ ई० तक, 
(२) सन्‌ १८४६ से श्टूथण ई० तक, (३) सन्‌ श्यवू८ से १६२६ ई० तक तथा 
(४) सन्‌ १६२६ से अब तक | 

१, सन्‌ १८३४५ से १८४६ ई० तक्‌-- यद्यपि सरकारी सहायता का इतिहास 
बड़ा पुराना है, फिर भी सन्‌ १८३२ ई० के पहले इस प्रकार की सहायता देने की 
कोई प्रथा प्रचलित नही थी। इसका वास्तविक आरम्भ तो सन्‌ १८३४ इई० से 
होता है, जब कि इड्डलेण्ड में म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट ()(पाशरणंएध) 
(०70907%४५07 ८४) पास किया ग्या | इसके अनुसार यहाँ शहरी क्षेत्रों की 
स्थापना की गयी । इन क्षेत्रों द्वारा अपने कार्य-सम्पादन में होने वाले खर्च की पूर्ति 
देहाती छेत्रों से होने लगी। देहात के लोगों से इस खर्चे के हेतु येक्स वसूल किये 
जाने लगे। परिणामतः कृषि पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पडा और देहाती क्षेत्रों 
के निवासियों एवं खेतिहरों ने एक आन्दोलन के रूप में इसका कड़ा विरोध किया। 
ऐसी स्थिति को सेंमालने के लिए सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा । 
सरकार के लिए खेतिहर लोगों के ऊपर लादे गये बोफ को हलका करना आवश्यक 
हो गया। इसका समुचित समाधान खोज निकालने के लिए सरकार ने एक पारलिया- 
मेग्टरी कमिटी (7087787707667ए (४0707770066) की स्थापना की। खेतिहरों 
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केसर से बोक्त को हलका करने के लिए इस कमिटी ने सरकारी अनुदान ((7"87068- 
77-00) देने की परिपाटी प्रारम्भ करने का सुझाव रखा। सरकार ने इस सुकाव 
का स्वागत किया । इसी समय से स्थानीय शासन को सरकारी सहायता दी जाने 
लगी। परन्तु, तत्कालीन सरकारी सहायता की अपनी कुछ खास विशेषताएँ भी थी । 
(१) स्थानीय शासन द्वारा सम्पादित केवल उन्हों कामों एबं सेवाओं के लिए 
सरकारी सहायता देने की व्यवस्था की गयी थी जिन्हे राष्ट्रीय महत्त्व का समका 
गया था। (२) यह सहायता केवल एक साल के लिए ही दी जाती थी। (३) इस 
पर संसद्‌ का पूरा अधिकार और नियन्त्रण रहता था। यह प्रत्येक साल के बाद 
इसपर अपनी स्वीकृति देती थी । इसके कारण स्थानीय शासन के ऊपर ससदीय 
नियन्त्रण की मात्रा मे काफी वृद्धि हुईं। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि प्रारम्भ 
में स्वप्रथम शिक्षा एवं पुलिस सर्विस के लिए ही सरकारी सहायता की व्यवस्था की 
गयी। बाद में, सन्‌ १८४५ ३० में सर रॉबट पील (877 रि०००४ 26७!) ने इस 
दिशा में कई प्रकार के सुधार लाने का प्रयत्न किया। फिर शासन-कार्य और 
स्वास्थ्य के लिए भी पहले से अधिक मात्रा में सरकारी सहायता प्रदान की जाने 
लगी| इस प्रकार विभिन्न कामों के लिए सहायता देकर सन्‌ १८३५ ६० एवं 
१८४६ ई० के बीच खेतिहर लोगो के ऊपर से टेक्‍्स-भार हटा दिया गया, जो 
सरकारी अनुदान का प्रधान उद्देश्य था' तथा शहरी क्षेत्रो की मॉगो की भी पूर्तति 
होने लगी | 

२. सन्‌ १८४६ से १८८८ ई० तक-- सरकारी सहायता के इतिहास की 
दूसरी अवधि सन १८४६ एवं १८८ण ई० के बीच मानी जाती है। इस बीच 
स्थानीय शासन का काफी विकास हुआ। स्थानीय इकाइयो के कार्य-द्षेत्र में 
अत्यधिक वृद्धि हुईं। सवंत्र पुलिस-सर्विस, सड़को, जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यो; 
अ्वेशिका तक की शिक्षा आदि की पूरी व्यवस्था हो गयी । कार्यों के इस प्रकार 
बढ जाने से स्थानीय शासन को प्रचुर मात्रा में घन की आवश्यकता हुईेैं। इस धन 
की पूर्ति के हेतु सरकारी अनुदान एवं सहायता की आवश्यकता पहले की अपेक्षा 
अब बहुत बडे पेमाने पर महसूस की जाने लगी। लेकिन, सरकारी सहायता देने 
की कोई निश्चित पद्धति नहीं अपनायी जा सकी | केवल कुछ अनिश्चित तरीकों 
से पुलिस-सर्विस आदि कुछ महत्त्वपूर्ण स्थानीय कामों के लिए समय-समय पर थोड़ी- 
बहुत सहायता मिलती रही। सहायता देने के सिलसिले में एक कमिटी की भी 
स्थापना की गयी। लेकिन; इससे किसी ठोस एवं निश्चित परिणाम पर नहीं 
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पहुँचा जा सका । तत्तश्चात्‌ सन्‌ १८८ ई० में स्थानीय शासन ऐक्ट (4,00७) 
(४0ए7०७४77676 >०४) पास हुआ जिसके आधार पर न केवल स्थानीय शासन 
के ढॉँचे में ही परिबत्तेन लाया गया, बल्कि सरकारी सहायता देने की दिशा में भी 
अनेक संशोधन प्रस्तुत कर एक निश्चित व्यवस्था की गयी । सरकारी सहायता के 
क्षेत्र मे इस प्रकार के सशोधन तथा परिवत्तेन करने वाले इस ऐक्ट के पीछे उस 
समय के लाड चान्सलर (7,07'0 0870७)]07) गोशन (७०08०४७॥) का प्रसुख 
हाथ था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर सरकारी सहायता देने की पद्धति को 
गोशन-पद्धति (७080007 898॥677) कहा जाने लगा । इस पद्धति के अनुसार 
वाषिक सरकारी सहायता देने की प्रथा को बिलकुल बन्द कर दिया गया तथा 
स्थानीय शासन को स्थायी आमदनी के कुछ जरिये सौप दिये गये । ऐसे साधनों 
में आबकारी-कर (5088 770670९8) तथा वसीयतनामा-कर (/?"0096 
00४5) दो जरिये अत्यन्त प्रसुख थे। कुछ समय पूर्व इन दोनों साधनों से प्राप्त 
आय इज्जलेण्ड के बैंक में जमा कर दी जाती थी और स्थानीय इकाइयो के बीच 
इसका वितरण लोकल टेक्सेशन एकाएण्ट' (,009] 7985७४४07 +०९०७४४) 
के नाम पर होता था । लेकिन गोशन-पद्धति ने इसमे परिवत्तेन ला दिया। अब 
उपयुक्त दोनों साधनों से प्राप्त सम्पूर्ण आय को 'एक्सचेकर कषण्ट्रीब्यूशन एकाउप्ट? 
कहा जाने लगा तथा स्थानीय इकाइयों के बीच इसे वितरित करने की व्यवस्था 
प्रत्यक्ष रूप से न कर, इसका भार ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी तथा काउपण्टी बोरो को 
दे दिया गया। 

लेकिन, गोशन-पद्धति से स्थानीय प्राधिकारियों (स्थानीय इकाइयो) की अपने 
आवश्यकतानुकूल पर्याप्त धन-प्राप्ति की समस्या का समाधान नहीं हों सका। सन्‌ 
१८८८ ई० में स्थानीय शासन को सरकारी सहायता के रूप में केवल £ २,०६०, ३८४ 
ही प्राप्त हो सका। इससे गोशन-पद्धति के प्रति अरुचि प्रकट होने लगी 
जिससे यह अधिक दिनों तक टिक नही सकी | केवल दो वर्षों के बाद श्ू६० ई० 
में ही यह बिलकुल असफल हो गया | 

३. सन्‌ १८८८ से १९२७ ई० तक--- सरकारी सहायता के क्षेत्र में गोशन- 
पद्धति पूणतः असफल रही । स्थानीय प्राधिकारियों को सरकारी सहायता देने का 
अब एक नया तरीका एवं सतोषजनक आधार ढदूँढ़ निकालने का प्रयत्न किया जाने 
लगा। इस प्रयत्न से ही सरकारी अनुदान के इतिहास का तीसरा चरण प्रारम्भ 
होता है। इस समय वेशानिक प्रगति के चलते सामाजिक ढॉचे में बहुत कुछ 
परिवत्तन हो गया था। स्थानीय इकाइयो के कामो में अप्रत्याशित वृद्धि हुईं थी । 
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२५४ इद्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


सम्बन्धित) तत्कालीन समस्या को सुलमाने के लिए निम्नलिखित सशोधनों को 
कार्यान्वित करने की माँग पेश की-- 

१ सन्‌ १६०१ ई० के कमीशन ने स्थानीय शासन के कामों को दो श्रेणियों 
मे विभाजित किया था-- एक राष्ट्रीय और दूसरा स्थानीय-- और, केवल पहले 
प्रकार की सेबाओ के लिए ही सरकारी सहायता देने का समर्थन किया था । लेकिन 
इस कमिटी ने इसे अवेज्ञानिक ठहराते हुए स्थानीय शासन द्वारा किये जाने वाले 
सभी कामों को तीन श्रेणियों मे विभाजित करने का सुझाव रखा-- (क) राष्ट्रीय 
(९७४०7) जेसे-- सेना, सामुद्विक सेना, मुद्रा की व्यवस्था इत्यादि, (ख) 
स्थानीय (7,009]) तथा (ग) अद्ध राष्ट्रीय (9670॥ 7७४707%&) ) | सेवाओं का 
इस प्रकार वर्गीकरण कर कमिटी ने केवल अन्तिम प्रकार के कामों के लिए ही 
सरकारी सहायता देने का समथन किया | 

० कमिटी ने यह सुकाव रखा कि 'लोकल टेक्सेशन एकाउपण्ट' (,00७) 
485० (0070 000४70) समाप्त कर दिया जाय तथा स्थानीय प्राधिकारियों को 
मरकारी सहायता प्रत्यक्ष रूप से देने की व्यवस्था की जाय | 

४ सरकारी सहायता देते समय एक ही पद्धति को न अपना कर कई पद्धतियों 
से काम लिया जाय । उदाहरणाथ, शिक्षा के लिए थोक-सहायता एवं यूनिद- 
प्रथा' (8॥0९९ (ज'&708 ७74 प्रा 8ए806॥ 0 (॥7"४08-70-830) को, 
पुलिस के लिए केवल थोक-सहायता तथा कुछ प्रकार के कामों के लिए प्रतिशत- 
प्रथा (?2९067926 8ए86700) को अपनाना कमिटी ने श्रेयस्कर बतलाया | 

अन्ततः कमिटी ने स्थानीय शासन को अत्यधिक सरकारी सहायता देने को 
योजना रखी, क्योकि प्रचलित ग्राण्ट न तो स्थानीय -« +०« की आवश्यकताओं 
के अनुकूल था ओर न इसका वितरण ही उचित तरीके से हो पाता था ।" कमिटी 
के इन सुझावों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सन्‌ १६१४ ई० में दि फाइनान्स 
विल (4॥6 #779708 370) ससद्‌ मे पास होने जा रहा था, लेकिन, दुर्भाग्य- 
वश, प्रथम विश्व-युद्ध के छिड़ जाने से इसे स्थगित कर दिया गया। यदि ऐसा 
नहीं होता तो कमिटी के सुकावो के आधार पर सरकारी सहायता के क्षेत्र में एक 
ठोस कदस उठाया जा सकता था। यद्यपि कमिटी के सुझावों को परिस्थितिवश 
कार्यान्वित नहीं किया जा सका, फिर भी, इसके द्वारा प्रस्तुत समस्याओं के 

विश्लेषण एवं उनसे सम्बन्धित सुझाव बडे महत्त्वपूर्ण थे तथा उनका प्रभाव इस 
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वित्तीय आधार र्प्प 


'मलसिले में बाद में किये जाने वाले सभी प्रयत्नों पर स्पष्ट नजर आता है।* 

युद्ध-समाप्ति के पश्चात सरकारी सहायता के क्षेत्र में कुछ शिथिल्ता आ गयी | 
राष्ट्रीय खच बहुत बढ गया था । स्थिति को पूरी तरह सेमालने के लिए तत्कालीन 
लाडे चान्सलर सर रॉबट होने (977 09०7४ नि07086) ने ट्रान्सपो् मिनिस्टर 
सर ऐरिक गेडिस की अध्यक्षता में कमिटी ऑन नेशनल एक्सपेण्डीचर 
((70777777066 070 ६४७/7078] 50९7007077/७) का निर्माण किया ! 
राष्ट्रीय खर्च में इस प्रकार की वृद्धि को मद नजर रखते हुए इस कमिटी ने सरकारी 
खर्च में कमी करने का सुझाव रखा। साथ ही, प्रतिशत-प्रथा (?९7"८९०६९० 
8780670) के रूप में सरकारी सहायता देने की प्रथा का घोर विरोध किया | 
इतना ही नही, पुलिस-सर्विस, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य इत्यादि मदों में मिलने वाली 
सरकारी सहायता में एक बडी मात्रा में कटोती कर देने की मॉग की | इस गकार 
कमिटी ने सरकारी सहायता की बढ़ती हुईं प्रवृत्ति मे एक अवरोध उपस्थित कर 
दिया । लेकिन, कमिटी के इन सुरावों को तकपूण नहीं मानते हुए चारो ओर से 
इनका कड़ा विरोध किया गया। जॉन जे० क्ल्ञाक ((०४४ ०. (]६8777८) ने स्पष्ट 
लिखा है---“56 778ए 96 8:%866५ तदृष्ा6 88/6ए 874 ता" 4॥8/ 
576 970908%&8 फ़छ7'8 600 व8800 870 ६00 एश/8८९7४70 (0 9९ 
एप 7700 099&४007 7 * 

परन्तु, कुछ दिनों के बाद इस दिशा मे एक और कढम उठाया गया। सब 
१६२२ ६० मे लाड मेस्टन की अध्यक्षता मे एक “डिपाग्मेण्टल कमिटी का पुनः 
निर्माण किया गया। इसने “कमिटी ऑन नेशनल एक्सपेण्डीचर द्वारा उत्पन्न 
असंतोष को शात करने की कोशिश की | इसने प्रनिर॒ + प्रथा का दिनो 7 «ही किए, 
बल्कि उसे कायम रखने का ही समर्थन किया। लेकिन इस बात पर जोर दिया 
कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय नियत्रण एवं पूरी सतकता से काम लिया जाय तथा 
प्रतिशत-प्रथा की चुटियों को दूर करने की शीघ्र व्यवस्था की जाय | यह ग्रतिशत- 
प्रथा सन्‌ १६२६ ६० तक जारी रही | इस अवधि तक भवन-निर्माण के लिए विशेष 
सहायता को छोड़कर, सभी अनुदान; प्रतिशत आधार पर ही दिये जाते थे, अर्थात्‌ 
राज्य किसी स्वीकृत शीर्षक के अन्तर्गत, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये गये खर्च 
का कुछ खास प्रतिशत देने का जिम्मा लेता था। साधारणतया यह ४० प्रतिशत 


“नगृप8 ताइटप्छछ0ा ० ॥6 [0४96४ 529 6 (०7ग्ता।९6€ 75 8 ।40- 
पाकर ॥0 6 8079 07 88 0607ए ता शाद्ा5-7-00, 800 78 78007॥70070- 
70758 &80 70 80796 862788 8४76९९०४६९० 570560 6४7 छाबटी९8 *-..-.>मरा९/ 


२ 5868 [.0267 00एरहारशप्ररा 07 पप्र& एराए0 ६&ारठ0008, ? 675 


२५४६ इक़ुलेण्ड मे स्थानीय शासन 


हुआ करता था।" इसके अतिरिक्त किसी-किसी काम के लिए स्थानीय शासन 
को एक निश्चित प्रतिशत (लगभग ५४%) की सरकारी सहायता भी दी जाती थी। 

लेकिन, आगे चलकर भी प्रतिश्त-प्रथा की बुराइयों को दूर नहीं किया जा 
सका | इस प्रथा में निम्नलिखित दोष पाये गये -- 

१. प्रतिशत-प्रथा के अन्तर्गत चूँकि समस्त प्रसुख सेवाओं के लिए सरकारी 
सहायता प्रतिशत के आधार पर दी जाती थी, इसलिए स्थानीय इकाइयॉ किसी भी 
योजना पर खर्च करने मे बडी लापरवाही से काम लेती थी, अर्थात्‌ आवश्यकता 
से अधिक खर्च करने मे थोड़ा भी संकोच नही करती थी | इसके चलते अनावश्यक 
खच को प्रोत्साहन मिलता था (6 ७700५/०४४०९०९ ९5७०४ वाप्र/8) | 

२ इतना ही नहीं; केन्द्रीय सरकार के लिए भी अपने ख् तथा उत्तरदायित्व 
की सीमा का अन्दाजा लगा लेना बड़ा कठिन हो जाता था।* 


३. इस प्रथा के अन्तर्गत स्थानीय सरकार की आवश्यकताओं एवं उनके आर्थिक 
सामथ्यं तथा सरकारी सहायता के बीच कोई समन्वय नहीं हो पाता था ।* 


४. इसमे एक बडा दोष तो यह भी था कि सरकारी सहायता का वितरण 
किसी उचित एवं संतुलित आधार पर नही हो पाता था। डॉ० फाइनर के मता- 
नुसार इसमें सबसे बडी त्रुटि अथवा असुविधा तो इस बात को लेकर थी कि इसमे 
सरकारी सहायता किसी स्थानीय इकाई की आवश्यकता के झुताबिक नहीं, बल्कि 
उसके द्वारा किये गये ख्च को ध्यान म रखकर दी जाती थी | यहाँ ध्यान 
रखना चाहिए कि एक गरीब इकाई द्वारा अपने सीमित एवं अपर्याप्त साधनों के 
आधार पर लाचारी के साथ खर्च करना तथा दूसरी ओर अपनी आवश्यकताओं के 
सुताबिक खर्च करना दोनों बाते दो अथं रखती है। यहाँ स्पष्ट है कि गरीब 
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इकाइया सीमित साधन तथा अपर्याप्त धन रखने की वजह से कम खर्चे कर सकती 
थी जब कि धनी इकाइयों अधिक | और, यह भी स्पष्ट है कि प्रतिशत -प्रथा में खर्चे 
के मुताबिक सहायता मिलती थी। परिणामतः निर्धन इकाइयो को कम तथा धनी 
इकाइयो को अधिक सहायता मिलती थी या यो कहा जाय कि निर्धन इकाइयों को 
आवश्यकता रहने पर भी कम तथा धनी इकाइयों कों कम आवश्यकता रहने पर 
भी अधिक सरकारी सहायता मिल जाया करती थी । इससे निर्धन इकाइयों मे 
काय-क्षमता की कमी एवं धनी इकाइयों में लापरवाही की मात्रा दिनोदिन 
अधिक होती जाती थी।” 

इस प्रकार प्रतिशत-ग्रथा अपनी उपयुक्त चुटियों के चलते अधिक दिनों तक 
काम नही कर सकी । इधर सन्‌ १६२९ ई० के महान आर्थिक संकठ के कारण 
स्थानीय इकाइयों को अपनी सेवाओं को उचित ढंग से चलाने के लिए अधिक स 
अधिक खच्च करने की आवश्यकता महसूस होने लगी | फिर, रेट द्वारा प्राप्त आय में 
भी काफी कमी हो गयी थी। फलस्वरूप स्थानीय शासन की आय मे बडी मात्रा मे 
कमी आ गयी । ऐसी स्थिति को लेकर चारो ओर घोर असतोष था । सब ओर से 
आशिक पुनर्गठन की चाह होने लगी। सरकारी सहायता का नया आधार ढूँढा 
जाने लगा, ताकि स्थानीय शासन अपने कामों का सम्पादन सुचारु रूप से कर 
सके | इस विशा मे तत्कालीन स्वास्थ्य मत्री श्री नेविल चेम्बरलेन ने सन्‌ श६९प 
६० में एक योजना प्रस्तुत की जिसके आधार पर सन्‌ १६२६ ई० का सुप्रसिद्ध 
स्थानीय कानून “दि लोकल गवनंसेण्ट ऐक्ट' (776 4,009) (४०एशफ्रात०७7 
3८5 4929) पास किया गया। इसे सरकारी सहायता के क्षेत्र में बड़ा ही 
महत्त्वपूण कदम कहा जायगा | 
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सन्‌ १६२६ ई० के लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट' के मुताबिक जिस नये आधार का 
जन्म हुआ उसके अनुसार पहले जो ग्रतिशत-प्रथा (#0000670986 5980०77) 
के आधार पर सरकारी सहायता दी जाती थी उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया | 
अब इस सरकारी सहायता को एक फरमूला (+#०एएएप)७) पर आधारित थोंक 
सहायता (5]0०६ (४०70) के रूप में दी जाने की व्यवस्था की गयी। इसे 
थोक-सह-फरमूला (-3]0"&-0प्77-7077प७8) कहा गया। इस नियम के 
अनुसार सरकार की ओर से स्थानीय इकाइयो को किसी खास सेवा के लिए एक 
निश्चित रकम थोक रूप में एक ही बार एक निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती 
है।' लेकिन, इसका निरूपण ((/907/9/0707) अथवा निश्चित प्रतिशत या युनिट 
के आधार पर न करके काम या सेवा-विशेष की महत्ता एवं उसकी आवश्यकताओं 
को आधार मानकर किया जाता है। 

सन्‌ १६२६ ई० के इस ऐक्ट के अनुसार जिस थोंक-सह-फरमूला, अर्थात्‌ साधारण 
अर्थ में ब्लॉक-आपण्ट” की प्रथा प्रचलित की गयी, उसे जेनरल एक्सचेकर कण्ट्रीब्यूशन' 
(७९7७७) ग्रि0060 प७' (४090007007) के नाम से पुकारा जाने लगा | 
इसे पॉच ब्घ की अवधि के लिए निश्चित किया जाता था; अर्थात्‌ जेनरल एक्स- 
चेकर कण्ट्रीब्यूशन” के अन्तर्गत प्रत्येक पॉचवे वर्ष पर स्थानीय सरकार को सरकारी 
सहायता देने का इन्तजाम किया गया । लेकिन; इसके अन्तर्गत जो पहला अनुदान 
था; अर्थात्‌ जो पहली अनुदान अवधि (97876 ७७7००) थी वह १ अप्रैल, 
१६३० ईं० में आरम्म होकर केवल तीन साल के लिए थी। दूसरी अवधि जो 
१ अप्रेल, १६३३ ई० में दी गयी थी, चार साल के लिए कर दी गयी और तत्पश्चात्‌ 
नियमित रूप से पॉच -पॉच साल पर दी जाने लगी। लेकिन, इस पंचवर्षीय अवधि 
मे हेर-फेर भी हो सकता था। पालियामेण्ट की इसके ऊपर निगरानी रखने एवं 
निरीक्षण करने का पूरा अधिकार ग्राप्त था; अर्थात्‌ अंशदान या सहायता की रकम 
को अन्ततः पार्लियामेण्ट द्वारा निर्धारित किया जाता था। लेकिन, इसके साथ एक 
शत्त भी थी, और वह यह कि पालियामेण्ट अपने निरीक्षण एवं नियत्रण के सिलसिले 
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में स्थानीय सरकार को पहली बार दी गयी सरकारी सहायता की रकम (37007) 
में दूसरे साल कमी नहीं कर सकती थी | 
इस 'जेनरल एक्सचेकर क९ण्ट्रीब्यूशन' के अन्तगंत जो सरकारी सहायता स्थानीय 
सरकार को दी जाती थी, उसे देते समय निम्नांकित बातों पर विशेष रूप से ध्यान 
रखा जाता था-- 
(क) स्थानीय सरकार को रेट के हास (॥06-79४782) से जितनी क्षति हुई है 
उसे आण्ट के जरिये पूरा किया जाय | 
(ख) स्थगित सरकारी सहायता (498007४7प्र८१ (४7७१08) की रकम की 
पुनः पूत्ति की जाय | 
(ग) ग्राण्य के अन्तर्गत दिये जाने वाले अंशदान के अलावा प्रत्येक वर्ष 
9०००००० पौण्ड का अतिरिक्त अंशदान भी दिया जाय | इस सम्बन्ध में संसद 
को संशोधन लाने का अधिकार था, लेकिन वह उसमें कमी नहीं कर सकती थी ! 
इस 'जेनरल एक्सचेकर कपण्ट्रीब्यूशन' के साथ-साथ एक अतिरिक्त एवं पूरक ग्राण्ट 
(+तद40079] ०४० ७770707670&7"ए (४7'87() देने का भी प्रवन्ध किया 
गया | इसके अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गयी कि आवश्यकता पड़ने पर 
स्थानीय सरकार को थोड़ी-बहुत अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाय | | 
उपयुक्त थोक-सह-फरमूला के आधार पर जो सरकारी सहायता प्रदान करने की 
व्यवस्था की गयी थी उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता था। सन 
ई० के कानून में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि यह सरकारी सहायता 
स्थानीय इकाइयों कों उनकी आवश्यकता और माँग के मुताबिक संतोषपूण तरीके 
से दी जाय । इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि स्थानीय क्षेत्रों के बीच सरकारी 
सहायता का वितरण मनमाने ढंग से न होकर उस क्षेत्र की जनसंख्या की गहनता या 
 भारीपन ( ए७०४27४४०१ ?०79०७४०४) के आधार पर होगा | कहने का तात्पय 
यह कि इसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या जितनी ही 
अधिक होंगी, उसे उतनी ही अधिक सरकारी सहायता या अनुदान प्रदान किया 
जायगा | फिर भी इस सिलसिले में निम्नलिखित बातों का आवश्यक रूप से ध्यान _ 
रखे जाने की व्यवस्था की गयी-- 
2, पाँच वर्षों से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी है तथा कुल जनसंख्या 
१. वारेन ने अतिरिक्त एवं पूरक आण्ट देने के पीछे जो उद्देश्य था उसे यों स्पष्ट किया है-- 
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में उसका अनुणत (४७४70) कया है। 

२ जनसंख्या के हिसाब से प्रति उ१क्ति पर रेट की दर कितनी पड़ती है | 

३. बेकार व्यक्तियों की सख्या कितनी है तथ्य कुल्न सख्या मे इसका क्‍या 
अनुपात है। ; 

४. प्रति मील के हिसाब से जनस र्या का घनल (720708709 0 909प्रौ&- 
४07) कितना है | 

उपयक्त बातो को आधार मानकर किसी क्षेत्र की जनसंख्या की गहनता और 
उसकी आवश्यकता का हिसाब लगाया जाता था और प्राप्त सरकारी सहायता को 
इसी आधार पर क्षेत्रों, अर्थात्‌ इकाइयों के बीच विभाजित कर दिया जाता था | इस 
सरकारी अनुदान को सर्वप्रथम काउण्टी बोरों और ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी के बीच 
बॉट दिया जाता था; तत्पश्चात्‌ ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी इसे अपने म्युनिसिपल 
बोरो, अबन डिस्ट्रिक्ट और रूरल डिस्ट्रिक्ट के बीच वितरित करती थी | 

इस प्रकार सन्‌ १६२६ ई० के कानून के सुताबिक थोक-सहायता की यह जो 
पद्धति चलायी गयी वह काफी संतोषपू्ण मालूम हुईं। जो पुरानी प्रतिशत-प्रथा थी 
उसकी अपेक्षा इसमें अनेक विशेषताएँ एवं खूबियाँ (४७7०४) थी | उनका वर्णन 
नीचे किया जाता है-- 

(क) प्रतिशत-प्रथा मे सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इसके अन्तगंत स्थानीय 
इकाइयों को सरकारी सहायता लेने के लिए केन्द्रीय सरकार की आज्ञा प्राप्त कर लेने 
के बाद सभी बातो को पूरे विस्तार एवं विवरण के साथ जाहिर करना पडता था । 
स्थानीय इकाइयो के लिए वस्तुतः यह बड़ा कठिन काम था | लेकिन “ब्लॉक ग्राण्ट' 
की प्रथा में इसे ब्रिलकुल्न दूर कर दिया गया। वारेन ने लिखा है---““॥ 00979€५ 
रपट) बवैछशआ एछा00, फ 9800 97/0॥0006 &/0 #ाए 7806, 080 (0 
96 8प9770064 एचए ६86 4,008] ६0 ६06 (७7४७ हैप0077068 407 
६06 &[00707ए9)] 0 श'708 00 8 [00"0९7926 0&8॥8 ? 

(ख) “ब्लॉक ग्राण्ट', अर्थात्‌ थोक-सह-फरमूला की पद्धति ने स्थानीय इकाइये। 
के खर्च में भी कुछ कमी ला दी, क्योकि अब कम ही कमचारियो में सरकारी सहायता- 
सम्बन्धी कागजातों को अच्छी तरहं रखा जाने लगा (76 ०पघ४ 0प6 ४86 
65]08786 0 6 ल>6"0% ए07४ 70ए0ए९व.--]#08//८%) | 

(ग) इस पद्धति से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि स्थानीय इकाइयों को सरकारी 
सहायता उनकी आवश्यकता एवं आ्िक क्षमता के अनुसार दी जाने लगी। इस 
प्रकार प्रतिशत-अथा में पाये जाने वाले एक महान््‌ दोष को पूर्णतया दूर कर दिया 
गया। वारेन के शब्दों में, “गा छवक00, 78 075प]8 0०0 त8607- 
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छा ग्रीपश78॥०१ 8 फ़कए ० 00७78 शा ए87ए708 )0ए788 0६ 
[008] गि07008)] 800७020॥ जशञा॥90प00 77872 009)] #व0878- 
६78 50"प0प"6 6070-70 $0 ८8078 0 78]87008॥79 0€$9 6९८७३ 
2७४०७] बाते [008 वि78008 ४७४७७ घीह्क) 4009 #पैशाए। 8(79/- 
६776 7660 8,”? 
इतनी विशेषताओं के बावजूढ़ कुछ दिनों के बाद इस थोक-सहायता-प्रथा की कड़ी 
आलोचना होने लगी | यत्रपि शासकीय दृष्टिकोण से इसमे अनेक लाभ नजर आये; 
फिर भी यह प्रथा संतोषपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकी | चूँकि विभिन्न स्थानीय इकाइयों 
की जनसख्या में अन्तर था, इसलिए सरकारी सहायता की रकम में विभिन्नता और 
असमानता दिखाई देने लगी । इस अन्तर के कारण कुछ दिनो बाद इकाइयो में 
गम्भीर असतोप दिखाई देने लगा। साथ ही, जनसख्या-सम्बन्धी एक विचित्र 
फारमूले पर आधारित होने के कारण इस पद्धति में आगे चलकर काफी जटठिलता भी 
आने लगी, जिसे सुलकाना और तब सरकारी सहायता देना बड़ा कठिन काय वन 
गया | वारेन ने स्पष्ट लिखा है कि “776 7र€७४प्रा'8 00 4929 छक8छ & 
शाह्गाप ९०मफ0फकशकों 006, 70 दावे 00000४श/8. 076 (407 
७१७: 76 [08886 .?? इन सब चुटियों एवं असुविधाओं से असंतुष्ट होकर लोगों ने 
इस पद्धति मे सशोधन तथा परिवत्तन की माँग की । अब पुनः सरकारी सहायता ग्रदान 
करने का एक नया आधार दूंढा जाने लगा | 
इस दिशा में पुनः सन्‌ १६४८ ६० में एक 'लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट” (4+008 
80एथ०'ा7९०॥ 400) पास किया गया । इसने “लॉक आण्ट' में दी जाने वाली 
कुल रकम, थर्थात्‌ जिनरल एकक्‍्मचेकर कपण्ट्रीब्यूशन। (9७0०७) +5८7९तफट 
('07070प्रा।/00) का नाम बदलकर इसका नाम एक्सचेकर इब्वेलाइजेशन 
ग्राण्य' (#िडलाल्तुप्७ फ्रदुप्राइ४07 ७०770) रख दिया, यद्यपि सिद्धान्त 
रूप में इस अधिनियम में मी पुराने आधार को ही कायम रखा गया। इस नाम 
के पीछे यही अर्थ अथवा उद्द श्य है कि अब इस पद्धति कों अपनाकर स्थानीय 
इकाइयों के साधनों में समानता लाने का प्रयत्न किया जाता है, यद्ञपि सिद्धान्त 
रूप मे इस अधिनियम में भी पुराने आधार को ही कायम रखते हुए बहुत-सी बातों 
को उसी स्थिति में कायम रहने दिया गया" फिर भी सरकारी सहायता प्रदान 


१ लुफृ6 [.068 050एशजाएहर्णा 0९ ० 948 79808 70 जीक्षा28 309 086- 
78078 70 0070॥7060 ॥॥ 97770फ98 ६896 97098078 ६07 8 807॥087 25९८॥6- 
दुष्आ' शक 07 7,0.7० (05 >जप्जआं ॥78 ह्ाश्यां ।85, 07% 6फट्टा, 7६087380' 
“]॥6 एडणीहतप्र८ 7 परताषव ७० (४, 008 7 8 0॥8(779प्लॉ८6 7] 8 ५४४8५ 
ठ&800860 ६0 ७०09०॥5$/6 07 96 श68 05एकपॉ65 वा (१6 ]292] 0968206 
४06 70 (96 [.028 2&ए7070668" 87895, 870 (0 $60प्रा€ 80॥707798 ६6 &7 
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करने की दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन भी उपस्थित किये गये । पहली बात तो 
यह कि इस एक्सचेकर इब्वेक्ाइजेंगन आणप्ट' का निर्धारण अथवा वितरण अब केवल 
जनसख्या के आधार पर न किया जाकर, विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओ के 
मुताबिक किया जाने लगा है। दूसरा, अब इस बात का भी रूयाल नहीं किया 
जाता है कि जनसख्या के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति पर रेट की दर कितनी है। साथ 
ही, तीसरा, सरकारी सहायता की रकम निर्धारित करते समय बेकारी के प्रश्न को 
भी बिलकुल महत्त्वहीन करार दिया गया है; क्योंकि बेकारी की समस्या का समाधान 
दूँढना अब स्थानीय प्राधिकारियो के जिम्मे नही रह गया। इस सम्बन्ध में उनके 
ऊपर अब कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नही है। अब वे इस आधार पर सरकार से 
किसी भी प्रकार की सहायता नहीं साँग सकते | बेकारी-सम्बन्धी समस्या के 
समाधान के लिए 'अनश्म्प्लायमेण्ट असिस्टेन्स! ([776७770]0ए977600 4888- 
687006) तथा “असिसस्‍्टेन्स बोड! (.0888087006 30970) आदि प्राधिकारियों 
द्वारा विभिन्न काम किये जा रहे है। यदि ध्यान से देखा जाय तो ये परिवत्तन 
कोई गभीर नही कहे जायेंगे और एक तरह से इड्जलेण्ड में सरकारी सहायता के क्षेत्र 
में सन्‌ १६२६ ३० में शुरू किये गये सिद्धान्तों को ही छोटे-मोटे हेर-फेर के साथ 
अभी भी काम में लाया जा रहा है। बहुत से काम तो ऐसे हैं जिनके लिए सरकारी 
सहायता थोक-सह-फरमूला (.3007:-0प7-40777प09) पद्धति के आधार पर और 
कुछ कामों के लिए थोक-लह-प्रतिशत (3007-०प77-.0०"०७४।०७४७) तरीके से 
दी जाती है, जेसे--शिक्षा आदि | केन्द्रीय सरकार इन तरीकों में किसी भी प्रकार 
का हेर-फेर कर सकती है। इसे इस सम्बन्ध में पूरा नियंत्रण-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त 
है। यद्यपि अभी भी सन्‌ १६२६ ई० के ही सिद्धान्तों को किसी न किसी रूप में 
रखा गया है, फिर भी सन्‌ १६४८ ई० का 'एकक्‍्सचेकर इकक्‍्वेलाइजेशन आण्ट' एक नये 
प्रकार का ही अनुदान कहा जायगा । यह इज्जलेण्ड में अपनी प्रयोगावस्था मे ही 
है। इस सम्बन्ध में वारेन ने अपना विचार यो प्रकट किया है--““यह नया अनुदान 
अमी तक प्रारम्मिक अवस्था में ही तथा कुछ संक्रमणकालीन व्यवस्था के अन्तगत 
काम कर रहा है। स्थानीय प्राधिकारी तथा उसके विशेषज्ञ पटाधिकारी निस्सदेह 
इसके प्रारम्भिक प्रभाव पर बहुत गौर से ध्यान दे रहे है। प्रायः यह किसी के लिए 
आसान नही है कि इसके अन्तिम प्रभाव का मूल्याकन करे जो उन अवधारणाओं को 

काम में लाने के लिए किया गया था जिन पर वे आधारित थे, जब तक कि 


ध्युप्रद्रपषदाएणा 0 4.068 #प्रांध07797 इ80प्रा००७8७ का 78 60706, पछ067 (6 
लिप्त णः' काडं।7पा03, 99 774078 एछ0 क्षाए |] 0008 3प/॥077ए ए॥०56 
एक्षं४80]6 एप 5 980ण 08 एक्कलातावोी 8५४००७४९ 7॥0 6तशीए०ा0ए फ 76ए९7१०८ 
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मूल्याकन में ओर अधिक 7#ल्‍्म्ता नही » जाती है, जिसे प्राप_ करना सन्‌ १६४८ ई० 
के अधिनियम के उद्देश्यों में से एक था |?" 


सरकारी अनुदान के सम्बन्ध में सन्‌ १६५८ ई० की नयी व्यवस्था-- 
पीछे कहा जा चुका है कि इज्लेण्ड में आज सरकारी अनुदान देने के क्षेत्र मे मन्‌ 
१६४६ ई० मे अपनायी गयी 'एक्सचेकर इक्वेलाइजेशन ग्राण्ट' की प्रणाली से ही 
काम लिया जा रहा है जिसे अभी अपनी प्रयोगावस्था मे ही माना जाता है। आज 
इद्जलेण्ड मे सरकारी अनुदान (स्थानीय इकाइयों को) अभी केवल दो आधारों पर 
दिया जाता है--(१) थोक-सह-फारमूला (-3]00-077-#07779079) पद्धति के 
आधार पर और (२) थोक-सह-प्रतिशत (800-0प77-987/०७४४७26) के 
अनुसार। इनमे पहले को जेनरल ग्राण्ट और दूसरे को स्पेसिफिक ग्राण्द (50620 
(7970) की सज्ञा दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, आजकल इच्डलेण्ड में 
स्थानीय इकाइयों को उनकी कुछ सेवाओ के लिए सरकारी अनुदान एक फारमूला के 
मुताबिक थोक रूप मे ही (3]00: (४7'७&76 के रूप मे ही) द दिया जाता है और 
कुछ सेवाओं के लिए उन्हे अनुदान देने के लिए प्रतिशत-प्रथा (+९४०९०६६2९ 
598॥2709 जो कि एक प्रकार का स्पेसिफिक ग्राण्ट है) अपनायी गयी है, अर्थात्‌ 
इसके अनुसार इकाइयो द्वारा सेवाओं पर किये जानेवाले खच का कुछ प्रतिशत आण्ट 
के रूप मे दे दिया जाता है। लेकिन, अनुदान के क्षेत्र में ये पद्धतियाँ भी च्रुटिपूण 
और असतोषजनक रही है । सरकारी अनुदान और सहायता के क्षेत्र में जो समस्याएँ 
पहले थी, वे अब भी किसी न किसी रूप में बनी हुईं हैं। उनका समाधान इन 
पद्धतिथों से भी नहीं हों सका है। अत इच्जलेण्ड की सरकार द्वारा इस सम्बन्ध 
में एक कारगर और ठोस तरीका खोजकर काम में लाने के लिए हाल के कुछ वर्षो 
में कुछ निश्चित प्रयत्न किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


जुलाई, १६४७ ६० में इस ओर एक ठोस कदम उठाया गया। इस साल 
इद्धलेण्ड की सरकार ने इड्डलेण्ड और बेह्स के स्थानीय वित्त के सम्बन्ध में एक श्वेत 
पत्र (४४४॥६४७ ?०67) जारी किया । इस श्वेत पत्र के निकलने के समय सम्पूण 
“एक्सचेकर आ्ाण्टः (अर्थात्‌ सरकार की ओर से दिये जानेवाले ग्राण्ट) का डै भाग 
'स्पेसिफिक ग्राण्ट' (5/008070 ७7७70), अर्थात्‌ प्रतिशत-प्रथा (?6९/७७३७४० 
89780०77) आदि के आधार पर दिया जाता था| लेकिन, श्वेत-पत्र ने अब यह 
प्रस्ताव रखा कि भविष्य मे इस एक्सचेकर ग्राण्ट का केवल भाग ही स्पेसिफिक 
ग्राण्ट के रूप में दिया जायगा और बचा हुआ सम्पूर्ण भाग जेनरल ग्राण्ट (अर्थात्‌ 
ब्लॉक ग्राण्ट) के रूप में ही दिया जायगा। इन सभी प्रस्तावों को साराश 


१ 966 कव्कवएशा * डिणाएम्र 00%, 00एषशए/एएशरण' ईरछशएश, 9. 72. 
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रूप में सन्‌ १६४८ ई६० के लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट (7,008 (00७67 
4०५, 958) भे स्थान दिया गया और कहा गया कि यह ऐक्ट पहली अप्रेल, 
१६५४६ ई० से लागू होगा। इस ऐक्ट के मुताबिक सरकारी अनुदान ((ज'&॥0(8- 
77-&7 व) के क्षेत्र में निम्न संशोधन किये गये-- 

प्रथम यह कि वेन्द्रीय सरकार स्थानीय इकाइयों को अब तक प्रतिशत श्राण्ट 
आदि के रूप में जो 'स्पेसिफिक ग्राण्द्स' दिया करती थी, वे अब नही दिये जायेंगे | 
उनके बदले इन्हे सरकार अब एक नया जिनरल ग्राण्ट' (जिसे अक्सरहाँ ब्लॉक ग्राण्ट 
कहा जाता है या कहा जायगा) ही दिया करेगी। सरकार इस ग्राण्ट को 
काउण्टी कौसिल और काउपण्टी बौरो कौसिल को दिया करेगी। इस नये ग्राण्ट के 
अन्तरगंत, शिक्षा, बच्चो तथा बूढ़ो की देख-भाल, अच्नि-सुरक्षा इत्यादि से सम्बन्धित 
सेवाओं के लिए दिये जानेवाले सभी सरकारी अनुदान शामिल कर लिये जायेंगे। 
लेकिन, गह-निर्माण, बड़ी सड़के तथा पुलिस के लिए दिये जानेवाले अनुदान इसमें 
शामिल नही किये जायेंगे। इस जिनरल भ्राण्ट” की कुल रकम (70॥&) ७7707770) 
& ४०० सिलियन के करीब हुआ करेगी। स्थानीय प्राधिकारियो (7,00»॥ 
+पए४07[768) के बीच इस ग्राण्ट का वितरण एक जटिल फारमूले के आधार पर 
हुआ करेगा, जिसके अनुसार अधिक आर्थिक आवश्यकतावाली इकाइयों को अधिक 
से अधिक लाभ हुआ करेगा। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को कितना आण्ट दिया 
जाय, इसका अनुमान लगाते या निर्धारण करते समय उसरों सम्बन्धित निम्न बातों 
को ध्यान में रखा जायगा--- 

१. उस क्षेत्र (स्थानीय इकाई) विशेष की जनसख्या कितनी है। 

२. १५४ वर्ष तक की उम्रवाले बच्चो की संख्या कितनी है | 

३. स्थानीय स्कूलों मे बच्चो की संख्या ओर उसका अनुपात क्या है | 

४. छोटे बच्चो एवं बूढ़े व्यक्तियों की संख्या कितनी है। 

उपयृक्त एक्ट में यह कहा गया कि अनुदान की प्रणाली में इस परिवत्तन के 
फलस्वरूप (तथा व्यवसायों आदि पर फिर से रेट के लगाये जाने पर) स्थानीय 
प्राधिकारियों को £ १० मिलियन प्रतिवर्ष का लाभ हुआ करेगा। लेकिन ऐसा 
होने के बाद भी इस आाण्ट-व्यवस्था की चारों ओर से आलोचना की गयी है। 
लन्दन काउप्टी कौसिल द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया है, जो जुलाई; 
सन्‌ १६५४७ ई० में पास किय्रे गये इसके एक प्रस्ताव में स्पष्ट नगर आता है। यह 
प्रस्ताव इस प्रकार है--- 

“8077 76007 ६०0 [06 ५४४६6 729967 ०7 7,0८8) (00ए७४॥- 
70676 अ#फऋक्गा06 (्यिश्ाधाते बहदे 9०७/९8) (ऐफमत0 209) +08७ 
(/०0णालों 78 04 ०कृष्ाठा फिक्क। 286 प्राडताप्राणत ता 8 2९ा९०॥] 
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इसके अतिरिक्त शिक्षा-सम्बन्धी सेवाओं के लिए जो जिनग्ल आण्ट! दिये जाने 
की व्यवस्था की गयी है उसकी तो और भी आलोचना की गयी है | 

उपयक्त 'जेनरल ग्राण्ट” के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार के तत्मम्बन्धित विभाग 
के मंत्री को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी प्राधिकारी को, यदि वह 
गरेवाओ का उचित स्तर कायम रखने में असफल हो जाता है; बिये जानेवाले ग्राण्ट 
की रकम में कमी कर सकता है | 

इस ऐक्ट के अनुसार एक और भी परिवत्तन किया गया है। सन्‌ १६४८ ई० 
के 'लोकल गवनभेण्ट ऐक्ट” के अनुसार जिस 'एक़्सचेकर इक्वेलाइजेशन ग्राण्ट” की 
व्यवस्था की गयी थी, जो कि अभी भी है, वही चलती रहेगी, लेकिन उसका नाम 
रेट डिफिसिएन्सी ग्राण्ट' रहेगा | 

लनन्‍्दन काउण्टी कॉसिल को छोड़कर प्रत्येक काउण्टी कॉसिल के द्वारा जो 
“क्वेलाइजेशन ग्राण्ट' विभिन्न सदो के आधार पर (09 ७ ०७[0/[9/707 29878) 
उसके अन्तर्गत के काउण्टी डिस्ट्रिक्टो (म्यु० बौरों, अ० डि० तथा रू० डि०) को 
दिया जाता है, उस व्यवस्था को समाप्त कर ठिया जायगा | अब इस ?क््हेन इजेरन 
आण्ट” के बदले इन इकाइयों को रेट डिफिसिएन्सी ग्राण्ट” ढिया जायगा ओर वह 
भी इन्हें (अर्थात्‌ इन डिस्ट्रिक्टों को) अब काउण्टी कौमिल के द्वारा न दिया जाकर 
सीधे सरकार के द्वारा ही दिया जायगा ! 

मेट्रोपोलिटन बौरो कौसिल तथा लन्दन सिटी के कॉमन कौसिल को भी यह 
ग्राण्ट मिलेगा | 


स्थानीय के 
([,009)] 3077'0ए७97728 0० 40978) 
इज्ञलेण्ड में स्थानीय इकाइयो की आमदनी का एक प्रमुख जरिया कज भी है, 
जिसे ये (स्थानीय इकाइयॉ) समय-समय पर लिया करती हैं। विश्व के अनेक देशों 
मेँ स्थानीय सरकारे कर्ज लेती हैं। लेकिन, शायद इज्जलेण्ड में कज की मात्रा बहुत 


१ 5668 7. ठए9बंशहू 7004, 00एफाश्होरा, ९ 3&8 
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अंशो में वृहत्‌ मानी जायगी | सन्‌ १६१५ और १६४६ ई० के बीच के आऑकड़ो से* 
पता चलता है कि वहाँ की स्थानीय इकाइयाँ दिन-प्रतिदिन अधिक ही कज लेती जा 
रही हैं ओर उनकी आमदनी का बस्तुतः यह एक प्रसुख खोत बन गया है। लेकिन 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि क्‍या कज भी आमदनी का एक जरिया माना जा 
सकता है? बहुत से लोग इसे आय का साधन बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। 
लेकिन, कुछ लोगो का विचार इसे एक जरिया मानने के पक्ष में है। ऐसे लोगो 
का कथन है कि जिस प्रकार रेट, स्थानीय सम्पत्तियाँ, व्यापारिक काम तथा सरकारी 
सहायता या अनुदान स्थानीय सरकार की आमदनी के साधन हैं और एक प्रकार से 
इनसे ठोस आय प्राप्त होती है, ठीक उसी तरह कज (॥,09708 07 30770097728) 
भी आय का एक प्रधान साधन है अथवा एक प्रकार की ठोस आमदनी है। अपने 
पक्ष में तक उपस्थित करते हुए ऐसे लोगो का कथन है कि स्थानीय इकाइयाँ जो 
कज लेती हैं उसे उद्योग-पन्धों तथा तरह-तरह के व्यापारिक कामों में लगा देती 
हैं। इनसे उन्हे निश्चित और पर्याप्त मुनाफा प्राप्त होता है। इस झुनाफे के 
जरिये ये स्थानीय इकाइयाँ कज के रूप में ली गयी पूंजी को पुनः महाजन को वापस 
कर देती हैं। चँकि इस ऋणवाली पजी से इन्हे लाभ होता है, अतः प्रायः सभी 
लोग इसे भी आमदनी का एक प्रधान साधन मानने में कोई आपत्ति नहीं करते | 

लेकिन, यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी उठ खड़ा होता है कि जब इज्शलेण्ड की 
स्थानीय इकाइयो को रेट व्यापारिक कामों, स्थानीय सम्पत्तियों, सरकारी सहायता 
इत्यादि से पर्याप्त आमदनी हो ही जाती है तब ये कज क्यो लेती हैं ? इस प्रश्न के 
उत्तर मे यह जान लेना चाहिए कि इड्जलेण्ड की स्थानीय इकाइयाँ बहुत से उद्योग- 
धन्धों और व्यावसायिक कार्यो का सम्पादन करती हैं। इनके हेतु इन्हे अनेक 


१. सनू १६१४ से १६४६ ६० तक कज की मात्रा में किस प्रकार वृद्धि हुई, इसका 
ऑकड़ा नीचे दिया जाता है-- 


सात कज साल कर्ज 
(7 £ ?]]078) (77 £ 77]]078) 
१६१५४ ५३३२ १६३७ १,४८११*० 
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आवश्यक सामग्रियाँ (४९०९४४७०"ए 6७५७[०70०७7४) खरीदनी पड़ती हैं ।' साथ 
ही इन्हे इन उद्योग-पन्धो एवं रोजगार के संचालन के लिए भारी रकम की जरूरत 
पड़ती है। इस बड़ी रकम की पूर्ति न तो रेट या टेक्स से ही हो सकती और न 
सरकारी अनुदान से | अतः यह स्पष्ट है कि इद्धलेण्ड की स्थानीय इकाइयाँ अपने 
दारा संचालित उद्योग-धन्धों एवं रोजगार के लिए जरूरी सामानों को खरीदने तथा 
आवश्यक सामग्रियों को जुटाने के ख्याल से कज लेती हैं। इस प्रकार से लिये 
गये रुपये को इसकी पूंजी (०»[0779)) या ऋण (4260+5) कहते हैं | 

स्थानीय सरकार के कज लेने का तरीका वही है जिस तरीके से कोई एक 
प्राइवेट कम्पनी बन्धक (2/07/29228), 'हाउसिग बॉण्डस' (्0प्४02 30008 ), 
“डिबेंचस! (7060०7£प४४) इत्यादि के आधार पर कर्ज लिया करती है।' फिर 
भी, दोनों की ऋण लेने की पद्धति मे कुछ मौलिक अन्तर नजर आता है। पहली 
बात तो यह कि कोई प्राइवेट कम्पनी बाजार मे किसी के हाथ सामेगारी (8/97€) 
बेचकर कज उगाहती है और जो साम्केदारी खरीदता है उसे हर साल, व्यापार में 
जितना लाभ होता है उस लाभ का हिस्सा (>जातव७70) मिलता है। तात्पय 
यह कि ग्राइवेट कम्पनी अपने कजंदाता को कर्ज की रकम नहीं लौठाती, बल्कि उसे 
नियमानुकूल मुनाफे का निश्चित हिस्सा ही दे दिया करती है। लेकिन; स्थानीय 
इकाइयों द्वारा कज लौटाने के सिलमिले में ऐसी बात नहीं पायी जाती। 
स्थानीय सरकार प्रतिवर्ष मुनाफा मे हिस्सा देने के आधार पर कज नही लेती। 
कहने का तात्यय यह है कि स्थानीय इकाइयॉ जिससे कज लेती हैं उसे मुनाफा नहीं 
देती, बल्कि एक निश्चित अर्वाध के बाद एक निश्चित ब्याज के साथ रकम ही 
लोटा देती हैं।* 


१ नृफप्नाह 0॥8 0 008 ह्रपात0768 78 ०ण०॥908९0 0] 5008 छाए) 
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२ स्थानीय इकाइयाँ निम्नाकित तरीके से कज ले सकती हे--() ४०॥2988०5, 
(2) िद्चाणातां $8ए788 एशातपत0865, (3) 90एश708 80703, (4) 96४८आंप्रा85, 
(5) &ग्राप्रा763, (6) 870०८, (7) ए्ाइडा07 ० छणेदाड पछि08, (8) 87 
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रद्द इज्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


स्थानीय इकाइयों को कर्ज लेते समय अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा ख्याल 
रखना पडता है | यह कभी नही हो सकता कि कोई इकाई कज लेकर उसकी चुकती रेट 
द्वारा प्राप्त आमदनी से करे | इज्जलेण्ड में रेट और कज दोनों दो प्रथक्‌ चीजे समकी 
जाती हैं। रेट आम जनता से वसूला जाता है और यह उचित नहीं समझा जाता 
है कि इससे प्राप्त आमदनी को कज की अदायगी करने में लगाया जाय । इससे 
यह स्पष्ट है कि रेट देनेवाली आम जनता को कज से कोई मतलब नहीं रहता और 
न कर्ज की रकम उनके ऊपर कोई भार बन पाती है। 

स्थानीय इकाइयाँ कर्ज बेसे ही कार्यो के लिए लेती हैं जिनमें उन्हे बराबर लाभ 
मिलते रहने की सम्मावना रहती है, जिससे उन्हे कर्ज को चुका देने में सहूलियत 
होती है।! इकाइयाँ कज को सुख्यतः व्यावसायिक कार्यों में ही खर्च करती है, 
जिनसे पूरे झुनाफा की आशा की जाती है। स्थानीय इकाइयों को एक निश्चित 
अवधि के बाद अपने कर्ज को अदा कर देना पड़ता है। अदा करने के लिए कई 
तरीके काम में लाये जाते हैं। तरीके का निर्धारण कज की प्रकृति एवं रूपरेखा 
पर निर्भर करता है। यदि ऋण के जरिये कोई ठोस सम्पत्ति ली जाती है तो ऐसी 
स्थिति में इसे चुकाने की अवधि बड़ी लम्बी रहती है। यदि ऐसा नही रहा तो 
प्रायः कर्ज को कम दिनों में ही अदा कर दिया जाता है। बहुधा स्थानीय इकाइयाँ 
अपना कर्ज किस्तों (77809]779768) में अदा करती हैं। लेकिन, इस प्रकार 
किस्तो में अदा करने का अधिक से अधिक समय ६० वर्ष ही रखा गया है। अगर 
समय-पूर्त्ति के बाद अथवा निश्चित समय के बाद कर्ज लोटाने की व्यवस्था नही हो 
सकी तो ऐसी स्थिति में उसी कज को पुनः अगले ६० बषों के लिए नये रूप में ले 
लिया जाता है। इसे कर्ज की पुनरावृत्ति ($०7०७४७/) कहते हैं | 

स्थानीय शासन पर कज लेने के सम्बन्ध में कठोर प्रतिबन्ध रखा गया है। 
इसके पीछे झुख्य उद्देश्य यही है कि स्थानीय इकाइयाँ अपनी स्थिति के मुताबिक 
ही कर्ज ले, उसका उचित उपयोग करे तथा एक निश्चित समय के बाद आसानी 
से उसे चुका सके । इसीलिए इन इकाइयों को कर्ज लेते समय केन्द्रीय सरकार 
की स्पष्ट अनुमति लेनी पड़ती है। ये बिना कानूनी अधिकार के कर्ज नही ले सकती, 
अर्थात्‌ किसी भी तरह के कज के लिए पार्लियामेग्टरी कानून की अनुमति अनिवाय 
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सानी गयी है।” इस प्रकार जब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री (०७८७ ॥(778067) 
की सिफारिश पर लोकल प्राइवेट ऐक्ट” (/.009! 777०(6 30) या जेनरल 
ऐक्ट' (७७767/9] ०४) पास होता है उसके पश्चात्‌ ही स्थानीय इकाइयॉ कर्ज 
लेने का अधिकार प्राप्त करती ६। कज का स्वरूप, उसे लेने तथा अदा करने के 
सम्बन्ध में विभिन्न नियमों का निर्धारण भी केन्द्रीय सरकार के ही द्वारा होता है । 
इन सब बातो से यह स्पष्ट हो जाता है कि कज के मामले मे केन्द्रीय सरकार की 
अनुमति अनिवाय बनाकर स्थानीय शासन पर केन्द्रीय नियत्रण की मात्रा अत्यधिक 
बढा दी गयी है।' सन्‌ १६४५ ६० के एक अधिनियम के अनुमार तो यहाँ तक 
निश्चित कर दिया गया है कि स्थानीय प्राविकारी कर्ज अब केवल सेण्ट्रल बोड फण्ड 
(०४४०७) 30974 #'प्रा0) से ही ले सकते हैं। इसके लिए स्थानीय पग्राधि- 
कारी को अधिक सूद भी देना पड़ता है। इस सेण्ट्रल बोड को सरकार आर्थिक 
सद॒द देती रहती है या यों कहा जाय कि इसका कोष राज्य द्वारा ही बनाया जाता 
है। इस प्रकार की स्थिति मे स्थानीय प्राधिकारियों के ऊपर केन्द्रीय नियत्रण की 
मात्रा का अन्दाज लगाया जा सकता हैं। लेकिन हाल के कुछ वर्षो से स्थानीय 
प्राधिकारियों को कज लेने के मामले मे कुछ आजादी मिल्नती जा रही है, फिर भी 
केन्द्रीय नियत्रण की मात्रा में कोई विशेष कमी नहीं आयी है। वारेन ने ठीक 
लिखा है, सन्‌ १६४५ ई० में लगायी गयी शर्तें अब (सन्‌ १६४२ ई० मे) ढीली 
की जा रही हैं, लेकिन अभी यह कहने के लिए. समय उपयुक्त नहीं हुआ है कि 
मौजूदा वित्तीय परिस्थितियों में स्थानीय प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया या अनुभव 
क्या होगा। 
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२७० इड्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


लाइसेन्स फीस 
(॥06706 #8668 ) 

संसद्‌ का अधिनियम अगर आदेश एवं स्वीकृति दे तो स्थानीय इकाइयाँ अपने 
क्षेत्र में लाइसेन्स फीस से एक निश्चित आमदनी कर सकती हैं। संसद्‌ के आदेश में 
यह भी निश्चित रह सकता है कि स्थानीय इकाइयाँ अधिक से अधिक कितनी फीस 
ले सकती हैं। फीस की रकम निश्चित (#560) कर दी जा सकती है अथवा इसका 
निर्धारण-कार्य स्वयं स्थानीय इकाइयों पर ही छोड़ दिया जा सकता है। कहने का 
तात्मयर्य यह कि इज्जलेण्ड में विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए स्थानीय इकाइयाँ 
नागरिकों से लाइसेन्स फीस लेती हैं ओर इससे उनकी आमदनी में वृद्धि होती है। 
उदाहरणाथ, वहाँ कुत्ते रखने, बन्दूक रखने, खेलने की इजाजत लेने, धुस्सेवाजी करने 
(वोक्सिज्ध), कुश्ती लड़ने (रेसलिद्ग) इत्यादि के लिए लाइसेन्स फीस ली जाती है। इनके 
अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुओं या स्थानों पर भी लाइसेन्स फीस लगायी जाती है, जसे-- 
बुड़-दौड़ के मेदान पर, पेट्रोल बेचनेवाले स्टो्स तथा थियेटर के मालिकों इत्यादि 
पर। फेरी करनेबालों (79977 6/8), सूद पर रुपया चलानेवालों (0॥07ए- 
]७06078), जलपान-गहों को संचालित करनेवालों, दलालों (08७7 70/:6/'8) 
इत्यादि पर भी पहले लाइसेन्स फीस लगती थी और अब भी लगती है । लेकिन इनके 
सम्बन्ध में “दि फाइनान्स ऐक्ट ऑफ १६४६”? के झुंताबिक कुछ विशेष बातें 
कही गयी हैं | इस ऐक्ट के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गयी है कि अब इनसे मिली 
लाइसेन्स फीस की रकम सरकारी खजाने में न जाकर काउण्टी तथा काएण्टी बौरों 
को प्रदान कर दी जायगी | इस प्रकार इस लाइसेन्स फीस के जरिये से मी इज्धलेण्ड के 
स्थानीय शासन को अच्छी आमदनी हो जाती है | सन्‌ १६४४-५५ ई० के आँकड़े से 
यह ज्ञात होता है कि सम्पूण खच काटकर इस खोत से स्थानीय शासन को इन 
वर्षों में (सन्‌ १६५४-४७ ६० में) २१९२ मिलियन की आय हुईं थी । 

फिर भी, अन्य देशों की तुलना में इद्धलेण्ड एवं वेहस में बिलकुल कम व्यवसायों 
के लिए ही लाइसेन्स फीस देने की जरूरत पड़ती है । अतः अन्य देशों की अपेक्षा 
इन देशों में इस मद से कम ही आमदनी कही जायगी | अफ्रिका के जोहान्सबर्ग में 
एक व्यापारी के लिए तीस से भी अधिक लाइसेन्स फीस की आवश्यकता पड़ती 
अमेरिका के भी अनेक शहरों में व्यापार के लिए लाइसेन्स फीस अत्यावश्यक है | कहा 
जाता है कि वहाँ तो लाइसेन्स फीस के रूप में कर लगाने की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन 
बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका की नकल करते हुए अब इज्जूलेण्ड में भी मोटर- 
गाड़ियों पर लाइसेन्स फीस निश्चित करके अच्छी आमदनी हासिल कर ली जाती 
है। भारत में भी इस प्रकार का ग्रचलन है और यहाँ भी स्थानीय शासन को 
सवारियों से लाइसेन्स फीस के रूप में अच्छी रकम मिल जाती है। इस लाइसेन्स 
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फीस को लगाने ओर वसूलने से दो प्रकार के लाभ नजर आते हैं | प्रथम यह कि यह 
स्थानीय शासन के हाथ में नियत्रण का एक जबदंस्त साधन है और द्वितीय, इसके 
माध्यम से (स्थानीय शासन को) अच्छी आमदनी भी हो जाती है। 


जुमाने से प्राप्त रकम 
(7768 ) 

पहले जुर्माने से प्राप्त रकम से भी स्थानीय शासन को कुछ आमदनी हो जाया 
करती थी | लेकिन, अब ऐसी बात नही है, और यह ठीक भी नहीं है कि ज्ुर्माने की 
रकम को स्थानीय शासन की आय का एक जरिया साना जाय | सन्‌ ६६४६ ई० 
के प्रसिद्ध कानून (दि जस्टिसिज ऑफ दि पीस ऐक्ट) के झुताबिक अब न्यायालयों 
द्वारा जो भी जुर्माने लगाये जाते है वे स्थानीय शासन की आमदनी में न जाकर; 
“हम आफिस' मे जमा कर दिये जाते हैं। अतः जुर्माने स मिली रकम अब स्थानीय 
शासन की आमदनी का जरिया नहीं रह गयी है। सच पूछा जाय तो यह रकम 
कभी भी स्थानीय शासन की आय का जरिया नही रही है। (/7700706 47077 
१768 ]88 76ए&/ 0667 0 छाए गर79078706 ६0 4068) &पा४0- 
70768 70 (7९७४ डिप&7॥77.? ) 


विभिन्न सेवाओं के लिए ली गयी रकम 
((0॥०/2९९४ 0" 856"०7068) 


यो तो स्थानीय इकाइयाँ अधिकांश सेवाएँ बिना कोई शुल्क लिये ही प्रदान 
करती हैं, फिर भी; कुछ सेवाएँ ऐसी हैं जिनको प्रदान करते वक्त इन पर लगे खर्चे 
को इनसे लाभ उठानेवालो से ले लिया जाता है। इससे कोई बड़ी और ठोस 
आमदनी कदापि नहीं होंती। लेकिन; इतना अवश्य होता है कि इस खोत से जो 
भी रकम मिलती है उससे इकाइयों का आर्थिक बोक कुछ कम अवश्य हो जाता है। 
फिर भी; यही कहां जायगा कि सेवाओं के लिए जो रकम ली जाती है या इनसे 
जो आमदनी की जाती है वह बिल्कुल अल्प और मामूली होती है। उदाहरणाथ, 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी सेवाएँ, शिक्षा, सफाई, सड़क, पुलिस, फायर सर्विस, बच्चो की 
देख-भाल इत्यादि से सम्बन्धित सेवाओं के लिए बिलकुल थोड़ी रकम ली जाती है । 
यदि इन सेवाओं को निःशुल्क ही कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । फिर भी 
सेवाओं के बदले ली गयी इस थोड़ी मी ही रकम की अवहेलना नहीं की जा सकती । 
अतः इसे भी स्थानीय शासन की आमदनी का एक छोटा जरिया अवश्य ही मानना 
चाहिए | 

आय बढाने के हेतु कुछ निश्चित सुझाव-- पीछे रेट के सम्बन्ध में चर्चा 


२७२ इक़लेण्ड में स्थानीय शासन 


करते हुए इसके द्वारा आमदनी बढाने के सिलसिले में कुछ सुकाव दिये गये हैं। इन 
सुझावों से इस दिशा से बहुत कुछ काम हो सकता है। ये अत्यन्त ही महत्त्वपूण 
साधन कह जायेंगे | यदि रेट के सम्बन्ध में पीछे दिये गये सुझावों के अनुसार सुधार 
कर लिया जाय तो स्थानीय शासन को काफी आमदनी हो सकती है। लेकिन, 
यदि ध्यान से देखा जाय तो केवल ये साधन ही स्थानीय शासन की आय में वृद्धि 
करने के लिए पर्याप्त नही कहे जायेंगे। यहाँ “7२७ए 50प्रा'088 ०6 4.00७&॥ 
०४९०४०७० पुस्तक के लेखको का विचार उद्धत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध 
मे उनका जो कथन है उसे नीचे दिया जा रहा है-- 

“२९-४४ शा 070984व60 ४96 छब्च88 00 79एणा/९४ 7 
ल्‍68प ॥7 8 गाएए6/ जलवे #0णए0 00986 78068, [097707]87]ए ॥7 
8076 दाडइए708, 7060 70 78 & 80७00 ज्ा०0 ०७7700 06 ए68069060 
बावे ४ ज्ञात 700 ए 786 06 8पररीछ67४ ई07 0प्रए 002 ६८7७ 
0प7700868. 7 जा) 97079 00/ए & 076800772 80806 607 0९७&॥] 
8प07077068, ७ (९770707/७7"ए  80प707 06076 706 श70]6 
70700467 07 गशवैकर प्र८/णश' ए78ए०7प6 ए0प्रोते ॥8ए8७ ६0 068 
६8९७ 88७॥॥7 

कुछ लोगो का विचार है कि स्थानीय शासन की आय बढ़ाने के लिए नागरिकों 
पर नये कर लगाये जायें। लेकिन, कुछ लोग इसे उच्चित नहीं मानते | उनका 
तर्क है कि इससे जनता के ऊपर टक्‍स का बोक बढता जाता है। इसलिए ऐसा 
नही होना चाहिए। लेकिन, यदि ऐसा नहीं किया जाय तो आमदनी बढाने का 
दूसरा उपाय क्‍या है! कुछ लोग कहते है कि इसके अतिरिक्त अब केवल एक ही 
रास्ता नगर आता है और वह यह कि सरकारी सहायता पर अधिक से अधिक 
निमर किया जाय। अर्थात्‌; स्थानीय शासन की इकाइयाँ अपने खर्च के लिए 
अधिक से अधिक सरकारी सहायता या अनुदान ले। थोड़ी देर के लिए यह 
विचार तो बड़ा अच्छा है ओर सहज में ही सरकार से कुछ निश्चित रकम अनुदान 
या सहायता के रूप में मिल जाती है। लेकिन, अन्ततोगत्वा इसका परिणाम बुरा 
होता है। इससे स्थानीय शासन की इकाइयो पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण 
बढता जाता है। इनकी (स्थानीय शासन) आत्म-निमरता पर भारी कुठाराघात 
होता है। इनकी स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता जाती रहती है और अन्ततः स्थानीय 
स्वायत्त शासन नाम की कोई चीज नही रह जाती । अतः झरुपये-पेसे के लिए केन्द्र 
पर अधिक से अधिक निर्मेर करना स्वायत शासन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल बात 
होगी। कहा गया है-- 

“6 ०06८ं०ा ०७707७॥ए 0 80 77707 770769 07 8प0- 
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कुछ लोग आय बढ़ाने के हेतु एक दूसरे प्रकार का भी सुम्काव देते हैं। उनका 
कथन है कि कुछ ऐसे कर है जिनसे केन्द्रीय सरकार लाभ उठाती है। यदि केन्द्रीय 
सरकार इन्हे स्थानीय शासन को सौप दे तो कुछ आमदनी बढायी जा सकती है। 
उदाहरणा्थ, सनोरंजन-कर (.ग्र0॥270&॥7770708 ॥)प0ए) यदि स्थानीय शासन 
के जिम्मे दे दिया जाय तो इस जग्यि से कुछ आय हो सकती है। पुनः सवारी- 
सचालन के लिए जो लाइसेन्स दिया जाता है और इसके लिए जो फीस ली जाती 
है, वह भी यदि स्थानीय प्राधिकारियों को प्राप्त होती जाय तोभी कुछ काम हो 
सकता है। लेकिन, इतना होने पर भी स्थानीय शासन की आय मे कोई विशेष 
वृद्धि नही होती है और न आय- सम्बन्धी समस्या का कोई ठोस समाधान ही निकल 
पाता है । 

“९०ए 50प्राः068 0 ,00७) रि०ए९४प४०* पुस्तक के लेखकों ने स्थानीय 
शासन की आय बढाने के लिए नागरिकों पर स्थानीय आय-कर (+,008)] ॥7- 
००706 7७5) लगाने का सुझाव दिया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति की 
व्यक्तिगत आमदनी पर प्रति पौण्ड ३ शिलिग की दर से कर लगाया जा सकता है| 
इससे आमदनी काफी बढायी जा सकती है और ऐसा करना स्थानीय शासन की 
आमदनी का एक ठोस जरिया हो सकता है। इन लेखकों ने इसका समथ न करते 
हुए अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया है-- 

“१76 जा6छेतव 07 8 4008] 70007906 ६85 ए0प्राते 908 ए९"ए 8प0- 
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इसके अलावे कुछ लोग पेट्रोल पर भी स्थानीय कर (2 ॥008] $&5 00 
770507 4प76)) लगाने का सुकाव पेश करते हैं। यह भी एक उत्तम सुझाव है 
और इससे प्रात रकम से भी आय में कुछ वृद्धि की जा सकती है। इन सभी 
सुकावी को यदि समुचित रीति से काम मे लाया जाय तो आमदनी के मामले में 
स्थानीय इकाइयो को कुछ हद तक अवश्य ही आत्मनिभर बनाया जा सकता है | 

हि 
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स्थानीय शासन का संगठन तथा इसके 
निवोचित अधिकारी 








साविधानिक आधार-- किसी भी सस्था का शासन-सचालन उसके एक 
विधान ((/008007700) के अनुसार होता है। इच्जललेण्ड की स्थानीय सस्थाओ 
के सचालन के लिए भी उनका एक अपना विधान होना चाहिए। लेकिन वहाँ 
स्थानीय विधान (:008) (0॥8४0प४४07) नाम की कोई वस्तु नही है। इद्धलेण्ड 
मे ससद्‌ की सावंभोम सत्ता कायम है। वही सर्वेसर्वा है। स्थानीय सस्थाओं का 
शासन-स चालन इसी के द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार होता है। कहने का तात्यय 
यह है कि इद्धलेण्ड में स्थानीय प्राधिकारियों (,00&) . प५077068) का अपना 
कोई स्व॒तत्र संविधान अथवा स्व॒तत्र अस्तित्व नही है बल्कि इनकी रूपरेखा, सगठन, 
इनके अन्तर्गत काम करने वाले अधिकारियों के चुनाव, जय ऋल पदत्याग, 
वेतन, अधिकार इत्यादि सभी से सम्बन्धित नियमों का निर्माण ससद्‌ के द्वारा होता 
हैं।' वहाँ साविधानिक प्रगति ही कुछ इस तरह हुई है कि ससद्‌ के नाम पर 
केन्द्रीय सरकार के शासकीय विभाग ही इन स्थानीय पग्राधिकारियों के अधिकार 
निश्चित करते तथा उनपर समुचित नियत्रण रखते हैं। लेकिन; हर हालत में यह 
ध्यान रखना चाहिए कि इन प्राधिकारियो पर ससद्‌ की अन्तिम सत्ता बराबर 
कायम रहती है। दूसरे शब्दों में, यही कहा जायगा कि यद्यपि इड्जलेण्ड मे स्थानीय 
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स्थानीय शामन का संगठन तथा इसके निर्वाचित अधिकारी रछ्फ़ू 


विधान! नास की कोई चीज नहीं है, जिसे वहाँ के स्थानीय शासन का आधार 
घोषित किया जा सके, फिर भी, स्थानीय सस्थाओं के काय-संचालन के लिए वहाँ 
संसद्‌ द्वारा निर्मित कानून बरावर मौजूद रहे हैं जो स्थानीय विधान! की कमी की 
पूत्ति करते हैं। अतः ससद्‌ द्वारा निर्मित एवं प्रतिपादित कानूनों को ही स्थानीय 
विधान की भॉति वहाँ के स्थानीय शासन का साविधानिक आधार माना जायगा | 

संगठन-- इच्जलेण्ड में स्थानीय इकाइयो का सगठन सवबंत्र एक ही समान हुआ 
हैं और उन सबो की रूपरेखा में एकरूपता पायी जाती है। केबल कुछ पेरिशों 
को छोड़कर, जहाँ कि कौसिल के अतिरिक्त 'पेरिश मीटिग्म! भी स्थापित की गयी 
हैं, काउण्टी बौरों से लेकर पेरिश तक सभी स्थानीय प्राधिकारियों का सगठन एवं 
सचालन निम्नलिखित तीन प्रकार के अधिकागियों द्वागा रुम्पन्न होता है-- 

१ कासिल तथा उसके निर्वाचित अधिकारी ((०प्राआं 706 708 ९]९०६6ं 
#&प्रा07709), 

२ समितियाँ ((!070777006868), तथा 

३. स्थानीय अफसर एवं कर्मचारी-बर्ग ([,008) 0760678 गत ७0७१८९क७॥| 
8७7) | 

इन तीनो मे कौसिल का निर्माण पूर्णुरूप से जनतान्त्रिक आवार पर किया 
जाता है। अर्थात्‌, इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क सताविकार के आधार पर 
स्थानीय नागग्कों द्वारा होता है। कौसिल को उन सभी अधिकारों के प्रयोग एवं 
कासों को करने की स्वतत्नता रहती है, जिनके लिए वहाँ की ससमद्‌ अपने कानून 
द्वारा उन्हे अनुमति प्रहान मस्ती है। प्रत्येक कोसिल में एक अध्यक्ष होता है । 
किसी कौसिल में इसे चेयरमन या सभापति कहते है, और किसी में इसे मेयर 
(0//9907) के नाम से सबोधित किया जाता हैं। इन दोनो की चर्चा आगे की 
जायगी। स्थानीय ससस्‍्था के काम को सुचार रूप से चलाने के लिए कौसिल के 
अतिरिक्त कई समितियाँ ((0707900868 ) हैं। इन समितियों का निर्माण 
'कौसिल द्वारा ही होता है। समिति का प्रसुखतम कार्य कोसिल को सहायता एव 
परगामश देना है। इन दोनों अगो के अतिरिक्त शासन के दिन-ग्रतिदिन के कामो 
का सचालन विभिन्न स्थानीय अफसरों एव करम्मंचारी-बंग के द्वारा होता है। इन 
सभी कमंचारियों मे टाउन या काएउण्टी क्लक (॥0छ7 ०7 (0०0प7४0ए (॥९४४) 
सबसे बड़ा एवं प्रभावशाली आफिसर माना जाता है। इन्ही तीनो अगों के द्वारा 
इज्धलेण्ड में किसी भी स्थानीय शासन के प्राधिकारी का आन्तरिंक सगठन होता है । 
यठि ध्यान से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इड्डलेण्ड के स्थानीय शासन 
का यह सगठन अन्य देशों के स्थानीय शासन के सगठन से बहुत मामलों में भिन्न 
है। यदि सभी का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो इज्ञलेण्ड के स्थानीय 
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शासन की कुछ अपनी खास विशेषताएँ नजर आती हैं, जिन्हें इस प्रकार दिखाया 
जा सकता है-- 

स्थानीय शासन के संगठन की प्रमुख विशेषताएँ-- 

१. इड्जलैण्ड के स्थानीय शासन के संगठन की सबसे बड़ी विशेषता इस बात 
को लेकर है कि इसमें जनतान्त्रिक तत्त्वों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके अन्तर्गत 
कॉसिल', स्थानीय नागरिकों द्वारा निर्वाचित, इसका एक सबसे प्रमुख अंग तथा 
जनतंत्रवाद का एक उत्तम नमूना है। किसी भी स्थानीय इकाई के शासन-संगठन के 
अन्तर्गत इसे ही प्रधानता प्रदान की गयी है। स्थानीय अधिकारों के प्रयोग एवं 
स्थानीय उत्तरदायित्वों को निभाने के मामले में इसे ही सबसे बड़ी संस्था माना गया 
है। सभी स्थानीय अधिकारों का केन्द्रीकरण इसी निर्वाचित संस्था के हाथ में करके 
प्रजातान्त्रिक तत्त्वों की रक्षा की गयी है। इस प्रकार स्थानीय शासन-संगठन के 
अन्तर्गत, निर्वाचित कौंसिलों के माध्यम से प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों एवं तत्त्वों की 
रक्षा करते हुए, स्थानीय शासन का संचालन सुचारु रूप से करते रहना वहाँ के 
स्थानीय शासन की निस्सन्देह एक प्रसुख विशेषता कही जायगी। 

२. स्थानीय शासन-संगठन के अन्तर्गत एक दूसरी प्रसुख विशेषता भी पायी 
जाती है| वह यह है कि स्थानीय शासन के संगठन के अन्दर अधिकार-विभाजन के _ 
सिद्धान्त (6 77607 ४ ० 5608798707 ० ?059छ0७7'8) की पूर्ण रूपेण 
अवहेलना की गयी है। इस सिद्धान्त की यह मान्यता है कि शासन की तीनों शक्तियों 
_ व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी अथवा शासकीय एवं न्‍्यायिक--का संचालन 
तीन प्रथक्‌ व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा हो | लेकिन इड्नलेण्ड के स्थानीय शासन 
के संगठन के अन्तर्गत इस बात को बिलकुल स्थान नहीं दिया गया है। दूसरे शब्दों 
में, स्थानीय शासन का संगठन इस सिद्धान्त के पूर्णतः प्रतिकूल हुआ है। अर्थात्‌ | 
इस संगठन के अन्तर्गत व्यवस्थापिका, शासकीय एवं न्‍्यायिक--वीनों शक्तियों को 
एक ही संस्था के हाथों में केन्द्रित कर दिया गया है | उदाहरणाथ, स्थानीय कौंसिल 
के ही हाथ में व्यवस्थापिका एवं शासकीय दोनों शक्तियों का केन्द्रीकरण कर दिया 
गया है| यह कौंसिल ही अपने अधिकारी-वर्ग के द्वारा इन दोनों शक्तियों का प्रयोग 
करती है । इतना ही नहीं, इन्हीं स्थानीय कौंसिलों के चेयरमेन एवं मेयर अपने-अपने 
क्षेत्रों में न्‍्याय-सम्बन्धी अधिकारों का भी प्रयोग करते हैं। उनके हाथ में न्यायिक _ 
शक्तियाँ भी उपयुक्त दोनों शक्तियों की भाँति सुपुदं कर दी गयी हैं। वे अपने-अपने 
इलाकों में क्रशः जस्टिस ऑफ दि पीस (थं ७४४९९ 0०६8076 76७०९) एवं चीफ 
मजिस्ट्रेट! (07र्ण 0७880790०) के नाम से जाने जाते तथा न्याय-सम्बन्धी 


'बिमिन्न कामों का सम्पादन करते हैं। यों तो इज्लललेण्ड के केन्द्रीय शासन में भी 
अधिकार-विमाजन के सिद्धान्त को पूणरूप से नहीं अपनाया गया है, फिर भी वहाँ 
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व्यवस्थापिका से प्रथक्‌ शासकीय कामो के सम्पादन के लिए मंत्रिमण्डल अथवा 
केबिनेट नामक शासकीय अगो का निर्माण किया गया है, जो कार्य कारिणी शक्तियों 
का प्रयोग कर शासन का सचालन करते हैं | इस केन्द्रीय व्यवस्था में न्‍्याय-विभाग 
को भी बहुत अंशो में प्थक्‌ ही रखा गया है। लेकिन, स्थानीय शासन के संगठन 
के अन्तर्गत स्थिति बिलकुल विपरीत है। यहाँ न्यायिक शक्तियों के प्रथक्‌ रहने की 
बात तो अलग रही, व्यवस्थापिका ओर शासकीय शक्तियों को भी अलग-अलग नही 
किया गया है, बल्कि दोनो अधिकारों को एक ही ससस्‍्था में निहित कर दिया गया 
है | कहने का तात्यय यह है कि स्थानीय शासन के सगठन के अन्तगगंत शासकीय कामों 
को पूरा करने के लिए शासकीय विभाग नामक किसी अग का निर्माण नहीं किया 
गया है; बल्कि स्थानीय कौसिल के अधिकारी-गण ही व्यवस्थापिका एवं शासकीय, 
दोनों शक्तियो का एक ही साथ प्रयोग किया करते हैं। इसीलिए जे० एच० वारेन 
ने लिखा है कि “यह स्मरण रखना महत्त्वपूर्ण है कि इद्धलेण्ड के स्थानीय शासन 
की प्रणाली मे यह व्यवस्था नहीं है कि किसी प्रकार की अलग से कायकारिणी समिति 
(+,5४607४ए6 3009) कायम हो, जिसकी अपनी खास शक्तियाँ हो और जो चुनाव 
द्वारा संगठित कौसिल से बनायी गयी हो, या उसके साथ-साथ काम करती हों।” 
साराश यह कि इड्जलेण्ड के स्थानीय शासन-स गठन के अन्तर्गत एक ही संस्था (कौसिल) 
के अधिकारी-बर्ग के हाथ में शासन की तीनो शक्तियाँ किसी न किसी रूप में सौप 
दी गयी है ओर अधिकार-विभाजन के सिद्धान्त को बिलकुल ही नही अपनाया गया 
है। केन्द्रीय शासन-व्यवस्था में तो इसे कुछ स्थान भी दिया गया है, लेकिन जहाँ 
तक इस स्थानीय शासन के सगठन की बात है, इसमें इसकी पूणरूप से अवहेलना 
कर दी गयी है। इस बात से मले ही किसी को म्ुंक्ताहट हो, लेकिन इसे भी 
इड्जलेण्ड के स्थानीय शासन-संगठन की एक विशेषता ही कही जायगी | 

ऊपर स्थानीय शासन के सगठन के अन्तर्गत जिन तीन अंगो की चर्चा की गयी 
है, उनमें से केवल प्रथम अंग, अर्थात्‌ निर्वाचित कौसिल का ही उल्लेख इस अध्याय 
में किया जायगा | अन्य दो अंगों का जिक्र बारी-बारी से दो अगले एथक्‌ अध्यायो 
मे किया जायगा | 

कोौसिल-- रूपरेखा-- यह पहले ही कहा जा चुका है कि इड्जलेण्ड में स्थानीय 
इकाइयों के शासन के लिए निर्वाचित कोसिल का निर्माण किया जाता है। केवल 
कुछ पेरिशों को छोड़कर, जहाँ कि 'पेरिश मीटिंग्स! कायम की गयी हैं, काउण्टी 
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बौरो से नीचे के पैेरिशो तक शासन के सचालन के लिए कौसिल की स्थापना की 
जाती है। प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक कौसिल होती है और उसका नाम 
उस क्षेत्र-विशेष के नाम के ऊपर रख दिया जाता है। उदाहरणाथ, काउप्टी बौरो 
मे जिस कौसिल की स्थापना की जाती है उसे काउण्टी बोरों कौसिल (0०7४५ 
छ00प27 (0०पशण), ऐडमिनिस्ट्र टिव काउपण्टी में इसे काउप्टी कौसिल 
(00070ए 0०प्मथ), म्युनिसिपल बौरो में म्युनि्सिपल बोरों कौसिल 
(शप्मालएके 3070फष) ए०प्ाणो), अबंन डिस्ट्रिक्ट में अबंन डिस्ट्रिक्ट 
कोसिल (779७7 )78007060 (00प्र/८7), रूरल डिस्ट्रिक्ट में रूरल डिस््रिक्ट 
कोसिल (उिप्रा 98005 (०प्रशाथो) तथा पेरिश में इसे पेरिश कौसिल 
(2808) (00४70!) के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 

जहाँ तक इन कौसिलों के स्वरूप का प्रश्न है ये निर्वाचित सरथा होने के बाद 
भी एक सावभौम संस्था के रूप मे काम नही करती | इनका स्वरूप एक सावे- 
भौम-सत्ता-विहीन अधिकारी (/२०४-४०४०/"९४४7१ 80ए४०7772 7०१59) का 
है। ये एक प्रकार की कृत्रिम या बनावटी (७7४09) सस्था हैं। इनका 
निर्माण ससद्‌ के कानूनों द्वारा हुआ है। स्थानीय शासन के कामों के तम्पादन के 
लिए ससद्‌ ने इन्हे कॉरपोरेशन (007700780707) के रूप मे निर्मित किया है | 
चारेन के कथनानुसार, स्थानीय कौसिल अथवा स्थानीय पग्राधिकारियों को अपने 
कार्यों को सुचारु रूप से चलाने तथा अपनी सम्पत्ति का समुचित प्रबन्ध करने के 
लिए “निगम ((0०"००:७(४०7) का रूप दे दिया गया है। कानून की दृष्ि में 
इन्हे “निगम या नेगम सस्‍्था (300४ (/07007:80९) के रूप मे जाना जा सकता 
है। इन कौसिलो या संस्थाओं को अपने अधिकार (पालियामेण्ट) के कानूनों द्वारा 
प्राप्त होते हैं। इनके आधार ससदीय पालियामेण्ट्री कानून ही कहे जायेंगे | 
पालियाम्रेण्ट जब चाहे इनके अधिकारों में वृद्धि अथवा उनका अपहरण कर सकती 
है। कहने का तात्पयय यह है कि इद्शलेण्ड मे स्थानीय कौसिल की रूपरेखा एवं 
स्थिति ठीक एक व्यक्ति (हवए74०७।) के समान है। जिस तरह एक व्यक्ति 
ससद्‌ की सावभोम-सत्ता एवं कानूनों के अन्तगंत एक असार्वमौस इकाई माना 
जाता है, ठीक उसी तरह एक स्थानीय कौसिल भी ससद्‌ की सत्ता के अधीन एक 
सावभौम-सत्ता-विहीन शासकीय इकाई है।' डिब्लन ()7]07) के अनुसार, 
फ्रास, अमेरिका आदि देशो में मी स्थानीय संस्थाओं की स्थिति एवं रूपरेखा इसी 
अक्ार की पायी जाती है।' 
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स्थानीय शासन का सगठन तथा इसके निर्वाचित अधिकारी २७६ 


अधिकार-- यद्यपि स्थानीय कौसिलो को ससदीय कानूनों ($6&07(८€४) 
के द्वारा निर्मित कर कॉरपोरेशन! या निगम सस्‍्था” का रूप दिया गया है, फिर 
भी इन्हे पूर्णतः परतंत्र संस्था नही समझना चाहिए। यहाँ यह नहीं मान लेना 
चाहिए कि इन्हे किसी प्रकार की स्वतनत्नता ही नहीं ग्राप्त ह। तथ्य यह है कि 
संसद्‌ के कानूनों द्वारा निर्मित एव अधिकृत होकर उसकी सावभौम सत्ता के अधीन 
रहने के बावजूद इन कौसिलों का अपना एक ए्रथक्‌ अस्तित्व तथा अपनी एक निजी 
स्वायत्तता एवं स्वतन्त्रता है । साथ ही, इनके कुछ अधिकार भी है, जिनका प्रयोग ये 
अपने कानूनी दायरे के भीतर स्वतंत्रतापृषक करती है। ये अधिकार इस प्रकार हैं-- 

१ स्थानीय क्षेत्र के सगठन के अन्दर अन्य अधिकारियों की तुलना में इसका 
(कौमिल का) स्थान उच्च है। स्थानीय शासन के आन्तरिक संगठन को अपनी 
इच्छानुमार करने की इसे बहुत हृद तक छूट मिली हुई है| 

२ स्थानीय शासन के अन्तर्गत होने वाले समस्त कामों की जिम्मेवारी इसी 
के ऊपर है। यह सभी कामों का संचालन, उनकी देखभाल एवं व्यवस्था 
कग्ती है। 

३. स्थानीय शासन से सम्बन्धित कार्यों को ठीक से चलाने के लिए यह 
विभिन्न समितियों का निर्माण करती हैं। आवश्यकता पडने पर यह समितियों के 
ही समान अन्य सस्थाओं का भी निर्माण कर सकती है। 

४. स्थानीय शासन के अन्तर्गत दिन-प्रतिदिन के कामों का संचालन करने 
वाले विभिन्न अफसरो एवं कमंचारियों की बहाली भी यही किया करती है । 

४. स्थानीय क्षेत्रों के भीतर समदीय कानूनों को लागू कर उनके अनुसार 
गशासन करने का भार इसी के ऊपर रहता है। 

बनावट--- कामिल का निर्माण निर्वाचन के आधार पर होता है। प्रत्येक 
स्थानीय क्षेत्र के बालिग एवं वोठ देने योग्य निवासी अपने-अपने क्षेत्र मे कोसिल के 

अधिकाश सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते है। इन सदस्यों को कौसिलर 
((०0प7०07) कहा जाता है। एऐंडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी, काउण्टी बोरों तथा 
म्युनिसिपल बोरों की कौसिलो में निर्वाचित कोसिलरों के अतिरिक्त कुछ अप्रत्यक्ष 
रूप से निर्वाचित मदस्य भी रहते है, इन्हें अल्डग्मेन (+&0677060) कहा जातो 
है। ये कौसिलर और अल्डरमेन मिलकर अपने कौसिल के अन्तर्गत एक अध्यक्ष 
एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते है | काउप्टी बोरों तथा म्युनिसिपल बोौरों मे इस 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को क्रमशः मेयर ओर डिप्टी मेयर कहा जाता है। इन दो 
क्षेत्रों के अलावे शोष क्षेत्रों में इन्हे क्रशः चेयरमेन और डिप्टी चेयरमेन के नास से 
सम्बोधित किया जाता है। कौसिल की अवधि तीन साल की होती है। उपयुक्त 
बातों पर गौर करने से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि इज्जलेण्ड में स्थानीय शासन 


२८० इड्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


की कौमिल की बनावट नम्नबन चार प्रकार के अधिकारियों द्वारा पूरी 
होती है-- 

१ प्रत्यक्ष रूप से चुने गये सदस्य या कौसिलर | 

२ अप्रत्यक्ष रूप से चुने गये कुछ अल्डरमेन (]0677767), जो केवल 
ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी, काउण्टी बौरो एवं म्युनिसिपल बोरों की कौसिलो में ही 
पाये जाते है | 

३. चेयरमेन और डिप्टी चेयरमेन (70970 ७700 ॥06/9प0ए 0४७॥ए- 
70870), जिनका पद केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउण्टी, अबन डिस्ट्रिक्ट, रूरल 
डिस्ट्रिक्ट तथा पेरिश की कौसिलो में पाया जाता है । 

४ मेयर और डिप्टी मेयर (४७५०7 & ।2077॥9 (७५०7०), जिनका पद 
केवल काउण्टी बौरों एवं म्युनिसिपल बोरो में ही होता है । 

इन सब की विस्तृत चर्चा अलग-अलग तौर पर नीचे की जा रही है-- 


कोसिलर (00प07ण०]]079) 


कार्योवधि-- ऐडमिनिस्ट्रे टिव काउण्टी, काउण्टी बौरो तथा म्युनिसिपल बौरो 
की कौसिलों के करीब तीन-चौथाई सदस्य तथा अबन डिस्ट्रिक्ट, रूरल डिस्ट्रिक्ट 
एवं परिश की कौसिलों के सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय 
नागरिकों द्वारा छुने जाते है। इन्हे उपयक्त सभी इकाइयों की कौसिलो में 
कोसिलर (20प7०!]0/7) के नाम से ही सबोधित किया जाता है। इनके काम 
करने की अवधि तीन साल की रखी गयी है | 

पद-त्याग-- यद्यपि इन कौसिलरों के निर्वाचन का तरीका सभी स्थानीय क्षेत्रो 
में एक ही तरह का है, फिर भी इनके पद-त्याग की विधि भिन्न-भिन्न स्थानीय क्षेत्रो 
में मिन्न-मिन्न प्रकार की है। ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी, मेट्रोपोलिटन बौरों तथा 
रूरल पंरिश--तीनो स्थानीय क्षेत्रों की कौसिलों के सभी कौसिलरों का चुनाव 
प्रत्येक तीन साल के बाद स्थानीय वयस्क निवासियों द्वारा हुआ करता है| जहाँ 
तक काउपण्टी बौरो और म्युनिसिपल बौरों की कौसिलो का प्रश्न है, इनमें से प्रत्येक 
की कौसिल के एक-तिहाई सदस्य हर साल पद-त्याग कर देते हैं। दूसरे शब्दों में 
इन दोनो क्षेत्रों की कॉंसिलो में प्रत्येक साल एक-तिहाईं सदस्यो का निर्वाचन हुआ 
करता है। अबन डिस्ट्रिक्ट तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट की कौसिलों के सदस्यों 
पद-लयाग की विधि उपयक्त दोनो क्षेत्रों में प्रचलित पद-त्याग की विधिय 
के बीच में है। इन दोनों कौसिलों (अर्बन एवं रूरल) के एक-तिहाईं सदस्य 
काउण्टी बोरो तथा म्युनिसिपल बौरों की कौसिलो के सदस्यों की माँति 
प्रत्येक साल पद-त्याग करते हैं । साथ ही, अगर आवश्यकता पड़ जाय तो 


स्थानीय शासन का सगठन तथा इसके निर्वाचित अधिकारी सर्प 


ये सदस्य अपने दो-तिहाई बहुमत से तथा ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउण्टी की अनुमति 
लेकर एक ही साथ अथवा एक ही बार सभी मिलकर तीन साल के बाद ही पद-व्याग 
कर सकते हैं। तात्पयय यह है कि अबन और रूरल डिस्ट्रिक्स्स की कौसिलों के 
सदस्य पद-त्याग के मामले में दोनों पद्धतियों कों अपनाने का अधिकार रखते हें, 
अर्थात्‌ वे काउण्टी बौरों ओर म्युनिमिपल बोरों की पद्धति का अनुसरण तो करते ही 
हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर ऐडमिनिस्ट्र टिब काउपण्टी में भी प्रचलित पठत्याग की 
विधि को अपनाते हैं। पेरिश मे भी अपनी एक कौसिल होती है, जिसके सभी 
सदस्य कौसिलर कहलाते है। इनका चुनाव तीन साल के लिए होता है और ये 
सभी एक ही साथ तीन साल के बाद पद-त्याग करते हैं | 

निवाचन-- कौसिलर का चुनाव स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले सभी 
बालिग नागरिको द्वारा होता है। सन १६४५ ई० के पहले सभी नागरिकों को 
वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। जिनके पास काफी धन-सर्म्पत्ति 
रहती थी. उन्हे ही बोठ देने का अधिकार प्राप्त था। स्त्री-समाज का भी अधिकाश 
भाग इस अधिकार से वंचित था । लेकिन, आज ये सभी भेद मिटा डिये गये हैं | 
आज सभी बालिग नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कहने का 
तात्पय यह है कि आज कोई भी नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है, वशर््तें 
कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हों-- 

१. वह इद्धलेण्ड का नागरिक हो, 
* उसकी उम्र २१ वर्ष की हो, 
«» उसका नाम निर्वाचन-सूची में दज किया गया हो; 

४« वह बोटठ देने के पूर्व कम से कम दो महीने से तलम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र 
मे निवास करता आ रहा हों, तथा 

५. उसे किसी कानून के अन्तर्गत अयोग्य या नाकाबिल न घोषित कर दिया 
गया हो | 

स्री-समाज को भी पूरे तोर पर वोट देने का अधिकार दे दिया गया है, वशर्तें 
कि यह समाज उपयुक्त आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो। मतदान शुप्त रूप से 
मतदान-पत्र (39]]06 99067) पर होता है | कुछ दिनो पूर्व कुछ पेरिशो के क्षेत्रो 
में यह निर्वाचन खुले-आम हुआ करता था । लेकिन कई कठिनाइयों के चलते यह 
प्रथा उठा दी गयी । 

जहाँ तक स्थानीय निर्वाचन मे राजनीतिक दलों की गतिविधि का प्रश्न है, यह 
अत्यन्त सक्रिय रूप में पायी जाती है। जिस तरह केन्द्रीय संगद्‌ के चुनाव में सभी 
राजनीतिक दल स्वच्छुन्दतापूबंक सक्रिय रूप से माग लिया करते हैं; ठीक उसी तरह 
ये स्थानीय क्षेत्रों के निर्वाचन में भी वे भाग लेते हैं | काउण्टी बोरो एवं म्युनिसिपल 
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बोरों के क्षेत्रों में होने बाले निर्वाचन को तो राजनीतिक दल और भी अधिक महत्त्व 
दते हे और उसमें अन्य ज्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सक्रिय रहते हैं। लेकिन, यहाँ यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन चुनावों में केन्द्रीय संसद्‌ के चुनाव की अपेक्षा 
राजनीतिक दलों के अवगुण कम दिखाई देते है। स्थानीय कौसिल के चुनाव में केवल 
राजनीतिक सिद्धान्तों पर ही नही लड़ा जाता है, बल्कि सभी दल स्थानीय रस्म- 
रिवाज एवं नियमों का भी सझ्चुचित आदर करते है । 

निवाचन-चक्षेत्र-- स्थानीय चुनाव के समय स्थानीय क्षेत्र को कई निर्वाचन -क्षेत्रो 
में विभाजित कर दिया जाता है। काउण्टी बौरो ओर म्युनिसिपल बोरो के क्षेत्रों में 
ऐसे चुनाव-क्षेत्रो को वा (/४७/०७) कह कर सम्बोधित किया जाता है| ऐसे वार्डो 
का निर्माण स्वास्थ्य-मंत्री के द्वारा किया जाता है | ऐसा करते समय वह चार ऑफ 
इनकॉरपोरेशन' (007870९/ ० ॥70077907"8४07) के अन्तर्गत प्रिवी कौसिल 
(7एए (/0प7४०)) का सहयोग लिया करता है | काउप्टी बोरों तथा म्युनिसिपल 
बोरों के निर्वाचन-क्षेत्र तथा ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्माण 
में कुछ अन्तर पडता है। दोनो प्रकार के बौरों के अन्तर्गत जो चुनावक्षेत्र अर्थात्‌ 
वार्ड (४४७/७) होते हैं उनमें से प्रत्येक वार्ड से तीन कौसिलर या सदस्य चुने जाते 
हैं, जिनम से एक सदस्य प्रत्येक साल पदत्याग करके हट जाता है | कभी-कभी एक 
वाड से छः सदस्य भी निर्वाचित किये जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में एक सदस्य 
नहीं, बल्कि दो सदस्यों को प्रत्येक साल पदत्याग करना पड़ता हैं। लेकिन, जहाँ तक 
ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी का प्रश्न है, इसके अन्तर्गत निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण कुछ 
इस प्रकार से होता है कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुना जा 
सके | परन्तु, आवश्यकता पड़ने पर होम स्क्रेटरीः (जि०0706७ 86८/७४७7ए) द्वारा 
इसमें संशोधन लाया जा सकता है। बोरो के निर्वाचन-क्षेत्रों में भी वह सशोधन कर 
सकता है। लेकिन, होम सेक्रेटरी स्वय यह काम नही किया करता। इसके लिए 
वह एक कमिश्नर ((/0777989079") की बहाली करता है। यह कमिश्नर इस 
सम्बन्ध में केबल योजना (800०706४) तेयार करता है। बाद में बोरो-कौसिल 
इसी योजना के आधार पर अपने निर्वाचन-ल्षेत्रों में संशोधन लाती अथवा लाने का 
प्रयत्न करती है । 


अबन और रूरल डिस्ट्रिक्टो के क्षेत्रान्तर्गत निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण पैरिशो 
के आधार पर होता है। अर्थात्‌, एक पेरिश को एक निर्वाचन-त्षेत्र मान लिया 
जाता है या यह क्षेत्र कई पेरिशों को मिला कर भी बनाया जाता है। इन ज्षेत्रों को 
निर्धारित करने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार काउण्टी कौसिल को दिया 
गया है। लेकिन, अबन डिस्ट्रिक्ट को इस सम्बन्ध मे एक विशेष अधिकार भी दिया 
गया है। वह काउण्टी कौसिल के फेसले के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार के गह-सचिव 
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(॥4076 560०/७(७/'ए) के पास अपील कर सकता है। रूरल डिस्ट्रिक्ट को यह 
अधिकार प्राप्त नही है। पेरिश-कौसिल के क्षेत्रों में भी निर्वाचन-क्षेत्र बनाये जाते 
़ हैं। लेकिन, ये अधिक विस्तृत नही होते | इनका दायरा अत्यन्त सीमित होता है | 

कोसिलरों की योग्यता-- किसी भी स्थानीय नागरिक को कौसिल का सदस्य 
होने के लिए कुछ निश्चित योग्यताओ को पूर्ण करना पडता है। पुराने जमाने 
में विभिन्न क्षेत्रों के अन्त्गंत योग्यता के सम्बन्ध मे विभिन्न नियम प्रचलित थे। 
लेकिन, अब सभी क्षेत्रों के लिए कुछ ही सामान्य योग्यताएँ निर्धारित कर दी गयी है | 
सामान्य रूप से य योग्यताएँ दो तरह की हैं-- (क) आवश्यक, (ख) अनावश्यक | 

(क) आवश्यक योग्यताओं के अन्तर्गत एक नागरिक या उम्मीदवार को दो 
बातो की पूर्ति करनी होती है-- 

१. उसे इड्धलेण्ड की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, 

२ उसे एक निश्चित आयु का भी होना चाहिए | 

(ख) अनावश्यक योग्यताओ में तीन बाते प्रमुख हैं, जिनमे नागरिक के साथ 
किसी एक का भी रहना आवश्यक माना जाता है। ये तीन वाते निम्नाकित हैं-- 

१. कौसिल के लिए जो नागरिक उम्मीदवार हो उसका नाम स्थानीय 
निर्वाचन-सूची मे दर्ज किया गया हो, 

२ जिस स्थान से कौसिलर के लिए वह उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा 
हो, वहाँ उसकी कोई रेट लगने लायक निजी भूमि या सम्पत्ति हो, 

३. वह “उस ज्षत्र में निर्वाचन होने की तिथि के दो महीने पहले से ही निवास 
करता आ रहा हो | 

इन योग्यताओं को अनावश्यक इसलिए कहा जाता हैं कि किसी उम्मीदवार 
के लिए इन तीनो की पूर्ति एक ही माथ करना आवश्यक नहीं है। उम्मीदवारी 
पत्र दाखिल करते समय यदि वह इन तीनों योग्यताओं को पूरा नहीं कर केवल एक 
को भी पूरा करता है तो वह कौसिल की सदस्यता के हेतु निर्वाचन लड़ने के योग्य 
घोषित कर दिया जाता है। 

कौसिलरों की अयोग्यताएँ-- यदि उपयुक्त योग्यताओं को पूरा कर लेने के 
बाद कोई कौसिलर निर्वाचित भी हो जाय तो निम्नलिखित परिस्थितियों में उसे 
अयोग्य करार दिया जा सकता है-- 

१. यदि वह लगातार छः महीने तक कौसिल की बेठकों में सम्मिलित 
नही हो, 

२. यदि वह किसी ऐसे सरकारी पद पर नियुक्त हों या हो जाय जिसके लिए 
उसे वेतन मिलता हों, 

३- वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, 
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७. निर्वाचन के बाद से या निर्वाचन की तिथि से पॉच वर्ष पहले तक उस पर 
डिस्ट्रिकट ऑडिटर (98070 2४००007) द्वारा ४०० पौड से अधिक का 
अभिभार (५६, '+: ) लगाया गया हो, 

५. चुनाव के बारह महीने के भीतर 'पुअर रिलीफ' से उसने कोई सहायता 
पायी हों, 

६ निर्वाचन के बाद से या निर्वाचन की तिथि से पाँच वर्ष पहले तक किसी 
अपराध के लिए उसे सजा मिली हो ओर सजा कम से कम तीन महीने केद की हो 
और उस सजा के बदले जुर्माना लेने की कोई व्यवस्था नही हो, 

७ यदि उसने निर्वाचन के समय कोई गेर-कानूनी या चुनाव के नियमों के 
विरुद्ध काम किया हों, तथा 

८ उसने संसद्‌ द्वारा निर्मित उन कानूनों का भी उल्लंघन किया हो, जिनसे 
उसकी योग्यता का निर्धारण किया जाता हो | 

कई देशों मे स्थानीय सरकार के अन्तर्गत ठीकेदारी (2009"80(8) का काम 
करना भी कौसिल आदि की सदस्यता के लिए एक अयोग्यता सानी जाती है। 
उदाहरणाथं, भारत में ऐसी ही बात पायी जाती है। यहाँ यदि कोई व्यक्ति 
स्थानीय सरकार के अन्तर्गत कोई ठीके का काम करता है तो वह स्थानीय परिषद्‌ 
या कौसिल की सदस्यता के योग्य नही समझा जाता और अगर सदस्य होने के बाद 
भी वह यह काम करता हुआ पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर परिषद्‌ से 
हटा दिया जाता है। लेकिन, इज्जलेण्ड में यह बात बिलकुल नही है |- वहाँ कोई 
उम्मीदवार अथवा कोई -कौसिलर (चाहे कोई भी हो) स्थानीय सरकार के अन्दर 
ठीके का काम कर सकता है। लेकिन, अगर इस ठीके के ही काम में किसी प्रकार 
से उसने कानून का उल्लंघन किया हो तो यह उस व्यक्ति या कौसिलर की अयोग्यता 
समझी जायगी, ओर ऐसी एरिन्थिति में भी किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर 
पदच्युत किया जा सकता है। 

कफोसिलरों के अधिकार एवं कत्तैव्य-- स्थानीय नागरिकों द्वारा (कौसिलर 
के रूप में) निर्वाचित होने की हैसियत से स्थानीय जनता के प्रति कौमिलरों के 
अनेकानेक कर्तव्य हैं। उनका सबसे प्रमुख कत्तं्य तो स्थानीय नागरिको के हित्तों 
की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना; 
उनकी समस्त सुविधाओं का ख्याल रखना, उनकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं 
को पूरा करने के हेतु सभी साधनों को एक करना, स्थानीय समस्याओं को 
सुलमाना इत्यादि कौसिलरो के प्रमुख कर्तव्य हैं । 

इन कत्तंव्यों के अतिरिक्त उन्हे कई प्रकार के अधिकार भी प्राप्त हैं। कौसिल 
की बेठक में बे स्वतंत्रतापूवंक अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। अपने कत्तंब्यों को 
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पूरा करते समय जब कभी भी आवश्यकता पडे उन्हे सरकार की ओर से आवश्यक 
कानूनी तौर पर सुरक्षा पाने का भी अधिकार प्राप्त है। 
अल्डरमेन (4]0077707) 


ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउण्टी, काउण्टी बोरों तथा म्युनिरनिष बोरो क्षेत्र की 
कौसिलो के अन्तर्गत कौसिलरो के अतिरिक्त कुछ निश्चित सख्या में एक प्रकार के 
और सदस्य रहते है। इन्हे अल्डरमेन (॥!0०77०7) कहा जाता है। कौसिल के 
अन्दर जहाँ तक इनकी सख्या का ग्रश्न है, मेट्रोपोलियन बोरों को छोड़कर अन्य 
उपय क्त स्थानीय क्षेत्रों की कौसिलों मे इनकी सख्या कुल कौसिलरों की सख्या की 
एक-तिहाई रहती है। यह एक-तिहाई सख्या कौसिलरों की कुल सख्या के अतिरिक्त 
होती है और इस अतिरिक्त सख्या को उस कुल सख्या मे जोड़ देने के बाद ही 
अन्तिम रूप स कौसिल की पूरी संख्या जानी जाती है। उदाहरणाथ, यदि किसी 
काउण्टी बौरो की कौमिल मे तीस कौसिलर हैं तो उसमें अल्डरमेन की सख्या इस 
सख्या की एक-तिहाई अर्थात्‌ दस होगी और इस ठस को उस तीस मे मिलाकर ही 
अन्तिम रूप से कौसिल की सदस्य-सरूया बतलायी जायगी अर्थात्‌ कौसिल की 
सदस्य-सझू्या चालीस कही जायगी | यहाँ यह ध्यान मे रखना चाहिए कि मसेट्रोपों- 
लिटन बोरो में अल्डरमेन की कुल सख्या कोमिलरों की कुल सख्या का छुठा भाग 
होती है । 

निव्रोचन-- अल्डरमेन का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय नागरिकों के द्वारा 
नही होता, ये कोसिलरों (कौसिल के निर्वाचित सदस्यो) द्वारा ही निर्वाचित किये 
जाते हैं। कौसिल की सालाना बेठक में सभी कौसिलर मिलकर चुनाव के द्वारा 
अल्डरमेन के पद पर अपने बीच से या बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया करते 
है। प्रायः यह देखा जाता है कि अल्डरमेन का चुनाव कौसिलरों के बीच से ही 
होता है, ऐसी हालत मे कुछ कौसिलरों का स्थान रिक्त हो जाता है, जो केवल 
उप-चुनाव (5986-/]600907) के द्वारा ही पूरा होता है। दूसरी ओर अगर 
अल्डरमेन का चुनाव कौसिलरों के बीच से न होकर बाहरी व्यक्तियों के बीच से 
होता है तो उन बाहरी व्यक्तियों को उन सभी योग्यताओ एवं शर्तों को पूरा करना 
पड़ता है; जो एक कोसिलर के लिए आवश्यक समझी जाती है। 

चुनाव लिखित वोट के आधार पर होता है। सबसे अधिक बोट पाने वाला व््याक्त 
अल्डरमेन चुन लिया जाता है। जो कौसिल का सभापतित्व करता है वही बोटो की 
गणना करता तथा चुनाव-फल घोषित करता है | 

कार्यावधि एवं पद-त्याग-- अल्डरमेन का कार्यकाल ६ साल का होता है। 
सभी कौसिलर तीन साल के बाद ही पद-त्याग कर देते हैं, लेकिन अल्डरमेन अपने पद 
पर सदस्य के रूप में बने रहते हैं| वे एक ही साथ पद-त्याग नही करते | इस सम्बन्ध 
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में इस प्रकार की व्यवस्था बनायी गयी है कि प्रत्येक स्थानीय कौसिल के अन्तर्गत 
आधे अल्डरमेन प्रत्येक तीन साल के बाद अपना पट छोड़ देते हैं। उनके स्थान पर 
नये अल्डरमेन चुन लिये जाते है | उद्ाहरणा्थ , यदि किसी स्थानीय कौसिल में १२ 
अल्डरमेन हैं तो ठीन साल के बाद उनमे से छः अल्डरमेन पद्‌-त्याग कर देते है और 
उनके स्थान पर उतनी ही सख्या में छः साल के लिए पुनः नये अल्डरमेन चुन लिये 
जाते हैं| अब बचे हुए छः अल्डरमेन पुनः दूसरे तीन साल के बाद पद-मुक्त हो जाते 
हैं और उनकी जगह फिर उतनी ही सख्या मे नये अल्डरमेन चले आते हैं | इस तरह 
प्रत्येक कोंसिल में हर तीन साल के बाद कुछ नये अल्डरमेन आते तथा कुछ पुराने 
हट जाया करते है और यह परिवत्तेन बराबर जारी रहता है | 

अधिकार--- कोंसिलरों की तुलना में अल्डरमेन के अधिकार बहुत कम हैं। 
जहाँ तक स्थानीय शासन के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कामों का प्रश्न है, 
अल्डरमेन इसमें बिलकुल ही भाग नही लेते। साथ ही, कौसिल के सदस्य होने के 
नाते भी इन्हे कोई प्रमुख या विशेष काम नहीं करना पड़ता | इस प्रकार इनके काम 
नही के बराबर हैं। बारेन ने लिखा है कि “अल्डरमेन का प्रशासन में न व्यक्तिगत 
रूप से विशेष महत्त्व है, न सामूहिक रूप से, न कानूनी दृष्टि से, न प्रचलन की दृष्टि से 
है। उनलोगो को कोई विशेषाधिकार या शक्ति नही है और सिफ एक हालत मे 
छोड़ कर उनलोंगो को कोई विशेष या अतिरिक्त कत्तंव्य भी नहीं करना रहता है|" 
कहने का तात्यय यह है कि अह्डरमेन का न प्रशासन के मामले मे कोई महत्त्व 
है, न वे इसमे किसी महत्त्वपूर्ण काम का ही सम्पादन करते है, वे केवल एक ही 
प्रमुख काम किया करते है। वह यह है कि जब बौरो कौसिल के सदस्यों का 
निर्वाचन होने रूगता है तों उस समय निर्वाचन में ये “गरिटर्निड्ड ऑफिसर' 
(१०४प77॥2 (07027) का काम करते हैं। लेकिन, इस काम को भी उन्हे तभी 
करने का मौका सिलता है जब कि बोरो का क्षेत्र विभिन्न वार्डों मे बँटा हुआ रहता 
है। यदि बोरो का क्षेत्र विभिन्न वाड्डों में विभाजित नही रहे तो ये इस निर्वाचन- 
सम्बन्धी अधिकार से भी वचित रह जाते हैं। फिर भी; जहाँ वे “रिटर्निक्र ऑफिसर? 
का काम करते हैं वहाँ निम्नलिखित प्रञ्मुख कार्यों को करने का उन्हे अधिकार 
रहता है-- 

(१) निर्वाचन में वे समापत्ति का काम करते हैं, (२) मतदान (५४०६७४) की 
गिनती करते हैं; (३) सन्देहास्पद मतदानों के बारे में अपना निणय देते हैं, (४) यदि 
सभी उस्मीदवारों के बोट बराबर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वे भाग्यपत्रक 
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स्थानीय शासन का संगठन तथा इसके निर्वाचित अधिकार र्‌८७ 


(,00) द्वारा उसका निणय करते हैं। लेकिन, बहुत से विद्वानो ने अह्डरमेन के 
इन कार्यों को भी कोई विशेष महत्त्व नही दिया है। उनका कथन है कि इनमे से 
अधिकांश कार्यों को पूरा करते समय अल्डरमेन को कई कर्मचारियों से परामश ओर 
सहायता लेनी पड़ती है। वारंन ने लिखा है कि “इन कर्तव्यों में से सभी नही, 
किन्तु अधिकाश कत्तंब्य, काउण्टी तथा डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय प्राधिकारी के किरानी 
के ऊपर छोड़ दिये जाते हैं, और यहाँ तक कि बोरों मे भी यह प्रचलन है कि रिटर्निद्ध 
ऑफिसर, टाउन क्लक (7097 (०7४) की सलाह के अनुसार अपने कत्तंब्यों का 
पालन करे, अर्थात्‌ इसका तात्परय यह हुआ कि बोरों मे भी अह्डरमेन के लिए कोई 
खास विस्तृत कत्तव्य नहीं हैं |?" 

अल्डरमन की स्थिति-- अल्डरमेन की स्थिति एवं पद को लेकर काफी 
आलोचनाएँ की गयी हैं | बहुत से विद्वानो का कथन है कि अल्डरमेन का पद उठा 
दना चाहिए। अपने विचार के पक्ष मे वे निम्नलिखित तक पेश करते है--- 

१. अल्डरमेन का कोसिल मे रहना विल्कुल अप्रजातान्त्रिक है। इसका कारण 
यह है कि कोसिल का निर्माण स्थानीय नागरिको द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार 
पर होता है, जब कि अल्डरमेन का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ करता है, जो 
अप्रजातान्त्रिक तरीका है | अतः निर्वाचित एवं प्रजातान्त्रिक कोमिल मे अल्डरमेन 
जेसे अग्रजातान्त्रिक तत्वों का रहना बिलकुल अनुचित है। 

२. अल्डरमेन द्वारा सम्पादित कामो की संख्या भी बिलकुल नही के बराबर है। 
अपने छुः साल के कार्य-काल में वे केवल बोरो कोसिल के चुनाव मे थोड़ी देर के 
लिए “रिटर्निज्ञ आफिसर” का काम कर दिया करते हैं; इसके अतिरिक्त वे दूसरा 
कोई खास काम नहीं करते। अतः आलाोचकों का कथन है कि केवल इतने थोडे 
काम के लिए ही उनके पद्‌ को बराबर बनाये रखना सचमुच प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों 
के विपरीत और आर्थिक दृष्टिकोण से हानिकारक है। इसलिए अल्डरमेन का पद 
उठा देना चाहिए | 

३. कुछ लोगो का कथन है कि अल्डरमेन का पद प्रतिष्ठा का पद है। इससे 
कोसिल मे घनिक-वर्ग या कुलीन-वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन, इस तरह 
होना ठीक नही है; क्योकि किसी प्रजातान्त्रिक ससथा पर अप्रजातान्त्रिक तत्त्वों को 

लादना, उस संस्था का अपसान करना है। वारेन आदि विद्वानो का कथन है कि 
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श्प्८ इड्जलेण्ड मे स्थानीय शासन 


अल्डरमेन के पद्‌ की सृष्टि जब कभी भी हुई हो, इसके पीछे किसी वर्ग-विशेष के ही 
स्वार्थ-साधन की भावना काम करती रही है, जो स्थानीय शासन के काय-संचालन में 
गतिरोध पेंदा करने वाली भावना है।' इन सब बातो को देखते हुए यही कहा 
जा सकता है कि अल्डरमेन का पद स्थानीय कौसिल-जेसी प्रजातान्त्रिक संस्था की 
शुद्धता एवं उसके उत्साह पर आघात करता है| 

इन्ही सब बातो को देखते हुए कुछ आलोचक यह तक पेश करते है कि कौसिल 
के अन्तर्गत से अल्डरमेन का पद उठा देना चाहिए। उनकी जगह उतनी ही 
संख्या में अगर नागरिकों द्वारा ही निर्वाचित कुछ ओर सदस्य रख लिये जायें तो 
बढ़ा उत्तम होगा। इससे कौसिल-जेसी प्रजातान्त्रिक संस्था की पवित्रता भी 
सुरक्षित रहेगी ओर प्रशासन की जटिलिता भी कम हो जायगी, क्योंकि अल्डरसेन 
के रहने या नहीं रहने से कोई विशेष फक नहीं पडेगा। उनके जो थोडे से काम 
हैं वे क्रिसी भी क्‍्लक या कमचारी द्वारा पूरे कर लिये जायेंगे | 

लेकिन, यहाँ यह प्रश्न उठता है किआखिर इतनी त्रुटियों के बावजूद इड्धलेण्ड 
में अल्डरमेन का पद क्‍यों अभी तक बना हुआ है? उनके विरोध मे बहुत 
सी बाते कही जाने के बाद भी अंगेरजों ने क्यों अभी तक उनके पद को कायम रखा 
है? इनके अस्तित्व को बनाये रखने के पक्ष में निम्नलिखित तक उपस्थित किये 
जाते हं-- 

१. पहली बात तो यह कि अल्डरमेन की प्रतिष्ठा अत्यन्त प्राचीनकाल से 
चली आ रही है। उनसे धनिक और कुलीन वर्गो का प्रतिनिधित्व होता है। चूँकि 
किसी भी प्रजातान्त्रिक संस्था में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अतः 
अंगेरज नागरिक कौसिल मे उनका रहना परमावश्यक सममभते हैं | 

२ वारेन का कथन है कि उनके अस्तित्व को इसलिए नहीं मिटाया जाता 
कि उन्हे प्राचीन समाज के एक महत्त्वपूण अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है | उनके 
रहने से स्थानीय शासन की नीति में, कौसिलरो के प्रत्येक तीन साल के बाद बदलते 

रहने के बाद भी, सदा एक प्रकार का क्रम बना रहता है।' "यह बात ऐडमिनिस्ट्र टिव 


१ / ॥8 ढाका) व 70 8 00 07086 जाए 78 470]7 ४४८४४ 76९0 ज्ञा(- 
0पा 28ए॥78 76ग770 श्शा]95 एगाएा त5हप्रा० ॥06 #700509॥676 ० 7.00व४ 
(30ए87777876 870 70700 ॥ 688 ०0706 प्रठटाए8 [0 द्षात70070प8 020708707&- 


६07 प[07 85567 (8878 :-. #4# 


२ “प॥6 8प्रश०त 8९७78 [0 48976 9९260 7770070806 0ए [06 '/प्राठ'(व 
(0फ%0बक7075 0९, 835 88 8 ॥7 शा धा6 ए88४ ० ॥6 क्राटका एशाद्वा- 
80 (0790क7075, ०07 फ्राएा 20670 फ़रटा6 80 0 एक07० 987, ध7त॑ 88 
4 शंधारएँ जरा 00प्रात इ६०प्रा8 ४076 ए०कराणाए ण ?>णाठफ ६00 ॥8 ॥ 
9९8०णागाही, प्र/७6 एराधगगदां 8800075 76 66 70 ॥06*फ्008 5009 ०0 


(0०प्राशा[08 789 98 72]6०680 8६ 06 908, [06 5५४६7 797 ]8ए6 प्वाप6 
न--ीद्राफशा 


स्थानीय शासन का संगठन तथा इसके निर्वाचित अधिकारी स्ष्ह्‌ 


काउण्टी कौसिल के लिए. और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योकि इस कौसिल 
के सभी कौसिलर प्रत्येक तीन साल के बाद एक ही साथ पदत्याग कर देते है | ऐसी 
स्थिति मे नीति में एक तारतम्प एवं क्रम बनाये रखने के लिए अल्डरमेन का ग्हना 
आवश्यक प्रतीत होता है | 

३ अन्त में यही कहा जायेगा कि चूकि ब्रिटेन के निवासी ही इस पढ को 
मिठाना नहीं चाहते, इसीलिए इसका रहना अनिवाय अथवा क्षम्य हे। वब्रिटेन- 
वासी परम्परा एवं प्राचीनता के प्रेमी होते है। वे अपनी परम्परागत सस्थाओं 
एवं अपनी पग्राचीनता में परिवत्तन नही चाहते। यही कारण है कि वे अल्डरमेन 
के पद मे कोई परिवत्तेन अथवा उनके अस्तित्व पर किसी भी तरह से आघात 
पहुँचाना नही चाहते । 


चेयरमेन ओर डिप्टी चेयरमैन 

ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी कोसिल, अबन डिस्ट्रिक्ट कौसिल, रूरल डिस्ट्रिक्ट 
कौसिल तथा पेरिश कौसिल मे समापतित्व करने के लिए एक चेयरमेन और उसके 
बाद एक डिप्टी चेयरमेन के पद की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक साल, जब कि 
कौसिल की सालाना बेठक होती है, इन दोनों का निर्वाचन हो जाया करता है। 

चेयरमेन का चुनाव कोसिलर और अल्डरमेन दोनों मिलकर किया करते हैं । 
परन्तु, जो अल्डरमेन अवकाश ग्रहण करनेवाले होते हैं वे चुनाव मे भाग नहीं 
लेते। साधारणतः कौसिल के सदस्यों में से ही कोई व्यक्ति चेयरमेन बनाया जाता 
है। कभी-कभी इस पद के लिए बाहर का व्यक्ति भी उम्मीदवार हो सकता है, 
लेकिन उसे उन सभी शर्तों और योग्यताओं को पूरा करना पड़ता है जो स्थानीय 
कॉसिल का एक सदस्य होने के लिए आवश्यक मानी गयी हैं। चेयरमेन का कार्य- 
काल एक साल का होता है। उसे कुछ वेतन भी मिला करता है; जिसका निर्धारण 
संसद्‌ समय के झुताबिक अपने कानूनों द्वारा किया करती है | 

चेयरमेन कौसिल की बेठक मे समापतित्व करता है। हर साल निश्चित समय 
पर कौसिल की बेठक बुलाना उसका ग्रमुख काम है। सन्‌ १६४८ ३० के प्रतिनिधित्व 
कानून (+0ि७[०/88९7६8007 04 ६86 7260]006 8०६, 4948) के आधार पर' 
जब से यह निश्चित हो गया कि ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी कौसिल की सालाना 
बैठक अप्रेल महीने मे तथा दूसरे-दूसरे क्षेत्रो की कोमिलो की बेठक मई महीने मे 
बुलायी जाया करेगी तब से प्रत्येक कौसिल का चेयरसमेन इस सम्बन्ध में पूरी सतकता 
से काम लेता है कि बेठक ठीक समय पर बुलायी जाय और उसके कार्य-क्रम के 
विधिवत्‌ सम्पादन में कोई बाधा नही पहुँचने पाये । किसी विषय को लेकर कौसिल 
के सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति मे उसे अपना निर्णायक मत 
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((४5४78 ४०४९) देने का भी अधिकार दिया गया है। वह सभी स्थानीय 
समितियों का आवश्यक रूप से एक सदस्य रहता है | 

इन अधिकारों के अतिरिक्त चेयरमेन को एक और महत्त्वपूर्ण अधिकार मिला 
हुआ है। प्रत्येक चेयरमेन अपने क्षेत्र में पदेन (5-0#00) “जस्टिस ऑफ दि 
पीम' (थेंप४४70७ 07 ४06 76७०९) हुआ करता है। इस हैसियत से अपने क्षेत्र 
के अन्तर्गत वह न्‍्याय-सम्बन्धी सभी कामों का सम्पादन किया करता है। यहाँ हम 
एक ही व्यक्ति के हाथ में शासकीय और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकारों का 
एकन्नीकरण पाते है। अन्य देशों के स्थानीय शासन में इस प्रकार की बात नही पायी 
जाती | इद्शलेण्ड में इस तरह की व्यवस्था का होना उसके स्थानीय शासन की एक 
अपनी खास विशेषता कही जायगी । 

जहाँ तक स्थानीय कौसिल में चेयरमेन की स्थिति का प्रश्न है, उसमें यह ठीक 
एक साविधानिक प्रधान ((/०४08४7प्र7079)] 96७०) की मॉति काम करता है| 
कोमिल जिन बातों पर अपना निणंय दे देती है, चेयरमेन उसके खिलाफ नहीं जा 
सकता | उसे उस पर अपनी मान्यता देनी ही पड़ती है। वह हर हालत में कौसिल 
के निर्णयो से बेँधा हुआ है। किसी खास परिस्थिति मे भी कौसिल के निणयों 
को ठुकरा कर वह अपना निर्णय कायम नहीं रख सकता, जेसा कि जमनी और 
फ्रास मे इसके सदश अधिकारी किया करते हैं। 

उन सभी क्षेत्रों में जहाँ चेयरमेन का चुनाव होता है, उसके साथ-साथ एक 
डिप्टी चेयरमेन का भी निर्वाचन होता है| चेयरमेन की मॉति उसकी भी कार्यावधि 
केवल एक साल की ही रहती है। उसके जिम्मे कोई विशेष कास नहीं है। वह 
केवल चेयरमेन की अनुपस्थिति में कौसिल का सभापतित्व किया करता है। इसके 
अतिरिक्त कोमिल के अन्तर्गत वह एक साधारण सदस्य की तरह ही काम किया 
करता है । 


मेयर ओर डिप्टी मेयर 


जिस प्रकार ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी अबन डिस्ट्रिक्ट, रूरल डिस्ट्रिक्ट तथा 
रूरल पेरिश के क्षेत्रों की कौसिलों में चेयरमेन का निर्वाचन होता है, उसी तरह 
काउण्टी बोरों और म्युनिसिपल बोरो क्षेत्र की कौसिलों में समापतित्व करने के लिए 
मेयर का छुनाव हुआ करता है। कुछ बडे-बडे नगरों की काउण्टी-बोगे-कौसिल में 
इसे लाड मेयर कहा जाता है। इन समी क्षेत्रों में मेवर अपनी सहायता और सुविधा 
के लिए एक डिप्टी मेयर भी बहाल कर लिया करता है | 

निवोचन एवं कार्य-काल-- चेयरमेन की भाँति मेयर का भी चुनाव एक 
साल के लिए कौसिल के निर्वाचित सदस्वों (अर्थात्‌ कौसिलरों) तथा अल्डरमेन के 
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सेयर-कौसिल (१(/99707 ७74 (०ए०]) पद्धति के अनुसार होता है | इस प्रणाली 
के अन्तर्गत मेयर का स्थान बड़ा मजबूत और महत्त्वपूर्ण है। उसका निर्वाचन इड्लेण्ड 
के मेयर की भाँति अग्रत्यक्ष रूप से (अर्थात्‌ कौसिल के सदस्यों द्वारा) नही होता, 
बल्कि वहाँ के स्थानीय नागरिको द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ करता है। सम्पूर्ण 
शासकीय कामो के संचालन की जिम्मेब्ारी उसी क ऊपर रहती है | चूँकि उसका 
चुनाव स्थानीय कौसिल के द्वारा नही होता, इसलिए इस कौसिल से उसका कोई 
सम्बन्ध नही रहता और न वह अपने कार्यों के लिए कौसिल के प्रति उत्तरदायी ही 
रहता है। एक छोटे पेमाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति से उसकी तुलना की जा सकती 
है | कहने का तात्पय यह कि केन्द्रीय शासन के अन्तगंत जो स्थान अमे रिकी राष्ट्रपति 
का है, स्थानीय शासन में करीब-करीब वही स्थान अमेरिकी मेयर का है |।' यहाँ 
अब स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकी मेयर की तुलना में इड्डलेण्ड के मेयर को स्थिति 
एवं प्रतिष्ठा निस्सन्देह कमजोर ओर फीकी है। फ्रेच प्रीफेक्ट की तुलना में तो उसकी 
स्थिति और भी कमजोर और कम मह्त्व की मालूम पड़ती है। स्थानीय शासन के 
अन्तर्गत प्रशासन के सचालन के लिए फ्रेंच प्रीफेक्ट की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 
द्वारा ही होती है। उसका पद बड़ा ऊँचा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। साथ 
ही, उसे स्थानीय सरकार के अन्तगंत बडा शक्तिशाली अधिकारी माना जाता है।' 
स्थानीय शासन के क्षेत्र में उसे अनेक अधिकार सोपे गये हैं। वही स्थानीय कर्म- 
चारियों एव अफसरों की बहाली तथा बरखास्तगी करता है। उनके कार्यों का 
निरीक्षण करना तथा टक्‍स आदि वसूलना भी उसी का काम है। उसके साथ सबसे 
बड़ी बात यह है कि उसकी पदावधि सीमित नही है | केन्द्रीय सरकार की मर्जी से 
वह अभननश्चित काल तक के लिए भी अपने पद पर बना रह सकता है। स्थानीय 
कोसिल के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नही रहता है। जमनी के स्थानोय शासन 
के बुर्गोमास्टर की तुलना में भी इज्ञलेण्ड के मेयर की स्थिति कमजोर और कम 
प्रभावशाली मालूम पड़ती है, क्योकि बुर्गोमास्टर का भी पद उतना ही महत्त्वपूर्ण 
एव प्रतिष्ठा का माना जाता है जितना कि अमेरिकी मेयर और फ्रेंच प्रीफेक्ट का । 
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स्थानीय शासन का सगठन तथा इसके निर्वाचित अधिकारी २६३ 


वह भी उन्हीं के समान सही अथ में प्रशासन का सचालन-कर्त्ता माना जाता है |* 


ऊपर के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इड्डलेण्ड के मेयर की 
स्थिति कानूनी दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है | इस हैसियत से वह केवल 
कुछ साधारण कामों का ही सम्पादन करता है और अमेरिकी मेयर; फ्रेच प्रीफेक्ट 
तथा जमन बुर्गोमास्टर की अपेक्षा वह कम शक्तिशाली नजर थाता है । उन्की »पेक्षा 
उसे (इज्लेण्ड के मेयर को) शासन-सम्बन्बी अधिकार बहुत कम मिले हुए हैं, अतः 
उनकी तुलना मे उसका स्थान एवं पढ नही के बराबर मालूम होता है | 
( ख) रस्म-रिवाज तथा परम्परा के अनुसार मेयर के अधिकार एवं 
कत्तंव्य-- कानूनी तौर पर मेयर का जो रूप देखा गया उसके अतिरिक्त उसका 
एक दूसरा रूप भी है और वह है उसका व्यावह्रिक रूप। यह स्थानीय समाज 
के प्राचीन रस्म-रिवाज एवं परम्परा के ऊपर आधारित है। वस्तुतः यदि देखा जाय 
तो इसी रूप से मेयर की वास्तविक स्थिति अथवा उसके सच्चे स्वरूप एवं व्यक्तित्व 
का पता लगता है। कानून के आधार पर जो उसका पहला स्वरूप है, उसके अन्त- 
गत तो उसे बहुत कम ही काम करने पत्ते हैं ओर इस आधार पर उसका पद बड़ा 
फीका-सा माल्नूम पड़ता है। लेकिन इस व्यावहारिक स्वरूप के अन्तर्गत उसे अनेक 
व्यापक कामों को करने का उत्तरदायित्व वहन करना पढ़ता है। इन कामो को 
करने के लिए ससद्‌ के कानूनो की आवश्यकता नहीं होती | उसके इन व्यावहारिक 
कामो का आधार ग्राचीन रस्स-रिवाज और परम्पराएँ हैं। इन्ही रस्म-रिवाज और 
परम्पराओं के आधार पर मेयर बहुत-से प्रमुख कामो का सम्पादन करता है, जिन्हे 
देखकर कोई भी कह सकता है कि मेयर का पद अत्वन्त महत्त्वपूर्ण एवं उसका 
व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। इसीलिए वारेन ने लिखा है कि “इद्धलेण्ड मे मेयर 
का स्थान कानूनी रूप मे कुछ ओर है तथा प्राचीन रस्म एवं रिवाज के अनुसार 
कुछ और । दूसरे शब्दों में, मेयर के पद का एक कानूनी महत्त्व है और दूसरा महत्त्व 
जो पहले से अधिक बडा है, प्रचलन द्वारा इसे प्राप्त है। यह पद बहुत अधिक दिनों 
की परम्परा से चला आ रहा है। इसमे काफी प्रतिष्ठा है और अधिक प्रभावशाली 
बनने की बहुत गुजाइश है ।”'* प्राडीन रस्म-रिवाज और परम्परा पर 
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आधारित उसका यह व्यावहारिक रूप अत्यन्त प्राचीन-काल से ही चला आ रहा है। 
इस रूप की हैसियत से मेयर निस्सदेह बडढे-बडे एवं महत्त्वपूण कामों का सम्पादन 
करता है। इसी रूप मे वह अपने क्षेत्र का एक प्रसुख एवं प्रधान नागरिक तथा 
एक सर्वाधिक लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति समका जाता है। वह स्थानीय कौसिल तथा 
नागरिकों के बीच बराबर एक अट्ूट एवं यथोंचित सम्बन्ध कायम रखता है। वह 
नागरिक जीवन की सामाजिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक समस्याओं को सुलका 
कर उसके स्तर को डँचा उठाने की कोशिश करता है। बाहर से आये हुए 
अतिथियों का स्वागत एवं समादर करना भी उसका एक प्रधान कत्तव्य है। इस 
व्यावहारिक रूप के अन्तर्गत मेयर की स्थिति का वर्णन करते हुए वारेन ने लिखा 
है कि “प्रचलन और परम्परा के अनुसार, मेयर की गणना शहर के असेनिक नेता 
तथा प्रग्मुख नागरिक के रूप में होती है। वास्तव मे सविधि (508॥0(66) द्वारा, 
क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि-जेसे लाड लेफ्टिनेंट ऑफ दि काउप्टी (॥.076 
476प0677806 07 (४6 (077४9) के अलावे, बौरों के सभी स्थानों में उसका 
पहला स्थान है। उसका प्रमुख कत्तेव्य शहर की नागरिक बुद्धि को व्यक्त करना 
तथा आगे बढाना है, तथा कौसिल का नगर के सामने और अगर आवश्यकता पढ़े 
तो नगर का कौसिल के सामने प्रतिनिधित्व करना है, तथा प्रतिष्ठित दशकों और 
बाहरी दुनिया के समक्ष उसे नगर का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है।! ' इस 
प्रकार वह अपने इलाके में एक महान्‌ नेता समझा जाता है। काछण्टी बौरों तथा 
म्युनिसिपल बोरो के क्षेत्रों के स्थानीय शासन का संचालन, उसकी प्रगति तथा 
नागरिक जीवन का बहुमुखी विकास बहुत कुछ मेयर के ऊपर ही निर्भर करता है। 
इस स्थिति के अन्तर्गत सेयर को देखने पर यह बिलकुल स्ण्ष्ट हो जाता है कि उसका 
पद एवं व्यक्तित्व अमरीकी मेयर, फ्रेंच प्रीफेक्ट आदि से कम महत्त्वपूर्ण नही है। 
(ग) न्‍्याय-सम्बन्धी अधिकार-- जिस प्रकार चेयरमेन अपने-अपने क्षेत्रों 
में पदेन जस्टिस ऑफ दि पीस” की उपाधि ग्रहण करते तथा न्‍्याय-सम्बन्धी कार्यों 
को किया करते हैं, ठीक उसी तरह काछउण्टी बौरों एवं म्युनिसिपल बौरो के अन्दर्गत 
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मेयर पदेन चीफ मेजिस्ट्र ८ ((6 9278078/6) कहलाता तथा नयाय- 
सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया करता है। इसी पद की हैसियत से उसे पट्टी 
सेशनल कोट” (?०४४ए $68207%8)! (०४7०४) में समापतित्व करने का अधिकार 
प्राप्त है। इतना ही नहीं, मेयर-पद से हट जाने के बाद भी उसे पुनः एक साल 
तक स्थानीय कोर्ट मे एक सदस्य के रूप में भाग लेने का अधिकार प्रदान किय 
गया है। 

मेयर के इतने अधिकारों एबं कत्त व्यों को देखकर यह पता लग जाता ह कि 
उसका पद कितनी ऊँची प्रतिष्ठा का हे। बारेन का विचार है कि एक मेयर 
को अपनी इस प्रतिष्ठा की सदा रक्षा करनी चाहिए। इसकी रक्षा के लिए उसे 
सदा कुछ निश्चित बातों का ध्यान ग्खना चाहिए। वारेन ने इन बातो को इस 
प्रकार बतलाया है-- 

१. एक मेयर को ममाज के नभी लोगो के साथ सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करना 
छाहिए। अपने प्रभाव एव प्रतिष्ठा को सदा कायम रखने के लिए उसे स्वतत्र रूप 
से तथा बहुघा अपने स्थानीय मसाज की मभी श्रेणियों के लोगो के बीच जाते रहना 
चाहिए । 


२ साधारणत* मेयर को स्थानीय प्राधिकारी के प्रशासन के मामलों मे दखल 
नही देना चाहिए। उसे स्थानीय प्राधिकारियों के पदाधिकारियों को वारबार 
निर्देशत नहीं करते रहना चाहिए। उसे समितियों के काम मे दखल नहीं देना 
चाहिए | उसे इस बात की सावधानी वरतनी चाहिए कि वह मेयर की हैसियत 
से समितियों के समापतियों के काम को दुहराया नही करे। 

३ उछ्ते साबंजनिक कार्यों में रहना चाहिए, लेकिन दलगत-राजनीति से सदा 
अलग रहना चाहिए। साथ ही उसे स्थानीय राजनीतिक दल-सगठन से भी अपने 
को हटा लेना चाहिए | 

४. कौसिल के विवादास्पद विषयों की सतह से उसे ऊपर रहना चाहिए | 

बेतन-- विधान के अन्तर्गत मेयर को पारिश्रमिक मिलने की भी व्यवस्था की 
गयी है। उसे अपने कामों के सम्पादन के लिए भत्ता या वेतन (59/87%9 ) 
दिया जाता है, जिसका निर्धारण कानून के जरिये होता है। इस वेतन को खर्च 
करना मेयर की इच्छा पर है और उसे इस खच का कोई हिसाब नहीं देना पडता 
है। यह भत्ता या वेतन प्रतिवर्ष छोटे-छोटे गौरो में लगभग ४०० पौड तथा बड़े-बड़े 
वौरों मे करीब १,००० पौड तक मिल जाता है। 

डिप्टी मेयर--- मेयर के अतिरिक्त काउण्टी बौरों तथा म्युनिसिपल बोरों के 
अन्तर्गत एक डिप्टी मेयर का भी पद होता है। उसकी बहाली स्वय मेयर के द्वारा 
होती है। मेयर इस पद पर अपनी इच्छा के मुताबिक अपने किसी भी विश्वासपात्र 
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व्यक्ति को, चाहे वह कौसिल का सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति, नियुक्त कर 
सकता है। उसकी कार्यावधि निश्चित नही है, मेयर की इच्छा पर निभर करती 
है। फिर भी अक्सर यह पाया जाता है कि वह अपने पद पर तब तक बना रहता 
है जब तक कि मेयर अपने पद पर कायम रहता है | 

जहाँ तक अधिकार का प्रश्न है, डिप्टी मेयर को किसी भी तरह का कानूनी 
अधिकार प्राप्त नही है। वह मेयर की अनुपस्थिति में कौसिल की अध्यक्षता करने 
का काम भी नहीं कर सकता, जिस तरह कि एक डिप्टी चेयरमेन, चेयरमेन की 
अनुपस्थिति में कौसिल का समापतित्व किया करता है। इसका प्रधान कारण यह 
है कि डिप्टी मेयर की नियुक्ति स्वयं मेयर द्वारा होती है और वह मेयर के एक 
सहायक के रूप में काम करता है, जब कि डिप्टी-चेयरमेन की नियुक्ति निर्वाचन 
द्वारा होती है। इस प्रकार डिप्टी चेयरमेन की तुलना में डिप्टी मेयर का पद बड़ा 
महत्त्ववीन नजर आता है। डिप्टी मेयर का केवल एक ही काम है, और वह है 
मेयर के कामों में उसे सहायता पहुँचाते रहना। हाँ, यहाँ एक शंका और उठ 
सकती है, ओर वह यह कि जब मेयर की अनुपस्थिति में कौसिल की अध्यक्षता का 
काम डिप्टी मेयर नही करता तो आखिर इस काम का सम्पादन किसके द्वारा होता 
है £ इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है कि मेयर की अनुपस्थिति में कौसिल अपने 
ही बीच से इस काम के लिए एक अस्थायी अध्यक्षु मनोनीत कर लेती है। अक्सर 
यह अध्यक्ष अल्डरमेन' के ही बीच से चुना जाता है | 


स्थानीय शासन में समितलि-व्यवस्था [ 
[०ण्रापॉ॥९९ 995६0॥] 








समितियों का महत्त्व-- इद्धलेण्ड का स्थानीय शासन अत्यधिक प्रजातान्त्रिक 
है। प्रत्येक स्थानीय इकाई के अन्तर्गत जनता द्वारा निर्वाचित कोसिल ही सर्वेरर्वा 
है। झुनरो ने अपनी पुस्तक “6 (0एछशाफ्राहत 6, | ॥ हू ५' एाप्र68' 
में लिखा है कि “४७ वेठआाफाक्वाएए2 ए8९७ 0796 ए०प्शञां एप ४७ 
करिए 0 06 3070प९270 78]00798फ8 (6 70080 88607 ६९० पा 6 
07 ४06 का शाह। फ्राप्राा0798)! 8ए80670.7 लेकिन कौसिल की इतनी महत्ता 
होने पर भी किसी भी स्थानीय इकाई के प्रशासन यंत्र में समितियों ((070फ४7(- 
4668) का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है| इनकी अनुपस्थिति तथा इनके सहयोग 
के अभाव में स्थानीय शासन का कोई भी काम सुचारु रूप से नहीं चलाया जा 
सकता और न उसमें पर्याप सफलता ही मिल सकती है। अन्य देशों में भी 
समितियों का निर्माण किया जाता है, लेकिन इद्जलेण्ड के स्थानीय शासन के 
अन्तर्गत इनका महत्त्व अपेक्षाकृत बहुत अधिक है और इनका इस्तेमाल भी यहाँ 
अन्य देशों की तुलना में अधिक बडे पेमाने पर होता है।' इसीलिए तो बारेन ने 
कहा है कि “हास्य के रूप में यह कहा जाता है कि अंगरेज विना समिति की नियुक्ति 
किये कोई भी कास नहीं कर सकते हैं। स्थानीय शासन के बारे में भी यही सत्य 
है। यहाँ तक कि स्थानीय प्राधिकारी अपने अन्तर्गत काम करनेवाली समितियों 
की तन्रुट्यों एबं दोषों को दूर करने के लिए भी समिति नियुक्त करते हैं।* 
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प्रशासन के समस्त महत्त्वपूर्ण कार्य इन्हीं के द्वारा सम्पादित होते है।' वारेन ने लिखा 
है कि “समितियों के चारो ओर प्रशासकीय प्रक्रिया इस प्रकार केन्द्रीभूत है कि 
कोई भी कारबार दूसरे किसी माध्यम से नहीं किया जा सकता है और अगर किया 
जायगा तो उसमें पर्याप हानि की आशका रहेगी, अर्थात्‌ (समितियों के अभाव में) 
बिना पूर्ण विचार के या बिना पर्याप्त आऑकड़ो तथा विवरणों के निर्णय कर लिया 
जायगा |” इसीलिए समितियो को प्रशासन-यंत्र की धुरी माना जाता है। वारेन 
ने इन्हे स्थानोय शासन के कार्यों का “कारखाना” (शै/००%४४॥०% ०र्र 440 बा । 
00 ए७०४7707॥) कहा है ।। इसीलिए कानून द्वारा यह आवश्यक कर दिया 
गया है कि सभी स्थानीय कौसिले अपने अन्तर्गत विभिन्न प्रमुख कामी के लिए 
समितियों की नियुक्ति किया करे ।* 

स्थानीय शासन के अन्तर्गत निर्वाचित कौमिल के रहते हुए भी स्थानीय 
समितियाँ निम्न कारणों के चलते अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं तथा इनका रहना 
बिलकुल अनिवाय हो जाता है-- 

९. यत्यपि किसी भी स्थानीय इकाई के शासन के अन्तर्गत कौसिल ही सर्वेरसर्वा 
है, फिर भी इसकी बेठक बराबर नहीं हुआ करती। इसके सदस्य साल मे किसी 
एक निश्चित तिथि को एक साथ बेठते हैं और केबल उसी बेठक में कुछ आवश्यक 
बातों पर विचार-विमशश करने का उन्हे मौका मिलता है। इस वार्षिक बेठक के 
अतिरिक्त शोष समय मे उन्हे फिर बार-बार आपस में मिलकर शासन-सम्बन्धी बातों 
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स्थानीय शासन में समिति-व्यवस्था श्ध्६ 


पर विचार करने का मोका नही मिलता । इस प्रकार स्थानीय शासन से उनका 
सम्पक बहुत कम रहता है, जो अच्छा नही माना जा सकता। लेकिन इस दोष 
को दूर करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है ओर वह है स्थानीय शासन के 
अन्तर्गत समितियों (0077777(६6९8) का निर्माण| दूमरे शब्दों में, यही कहा 
जायगा कि कौसिल के सदस्यों का स्थानीय शामन के साथ सम्पर्क बगबर कायम 
रहे, इसके लिए स्थानीय समितियों का निर्माण किया जाता है। इन समितियों मे 
कौसिल के ही अधिकाश सदस्य रहते हैं, जो स्थानीय शासन, अर्थात्‌ स्थानीय तत्त्वो 
से सम्पक रख इसके प्रशासन को चलाते हैं। अगर समितियाँ नही रहे तो स्थानीय 
शासन के अन्दर इसके निर्वाचित तत्त्व (४60060 ९]७४१९४४), अर्थात्‌ कौसिल 
और प्रशासन के बीच कोई वास्तविक और बराबर का सम्बन्ध ही नही रह जायगा। 

२ कौमिल की रूपरेखा और आकार बहुत बडा होता है। इसकी बेठक में 
अनेक सदस्य एक समूह के रूप मे एकत्र होते हैं। परिणामतः बेठक की इस मीड़- 
भाड़ मे किसी भी प्रश्न अथवा नीति-सम्बन्धी बातो पर पूर्णरूप से एवं दिवेकपृण 
विचार नहीं हो पाता है। इस कमी को दूर करने के लिए ही समितियों की 
स्थापना की जाती हैं। कारण, समिति आकार मे छोटी होती है। इसके सठस्य 
भी कम रहते हैं। वे नीति-सम्बन्धी विषयों पर भल्ी-भॉति और विवेकपूर्ण ढग से 
विचार करते हैं। इस विवेकपूर्ण और शात वातावरण से उनसे किसी तरह की 
गलती होने की कम सम्भावना रहती है। इन्ही लाभों को देखकर समितियों का 
निर्माण किया जाता है। वारेन ने लिखा है कौसिल इतनी बड़ी संस्था है कि वह 
नीति-निर्धारण का काम सतोषजनक रूप से नहीं कर पाती। कौमिलर ऐसे व्यक्ति 
होते हैं जिन्हे अपनी जीविका का उपाजन करना रहता है और उनके पास अपने 
व्यक्तिगत काम-धन्धों के अतिरिक्त बहुत सीमित समय बचा हुआ रहता है। अतः 
वे किसी भी विषय पर विचार करने में दिलचस्पी के साथ अपना समय नहीं दे 
पाते हैं। अब वह जमाना चला गया जब कि किसी भी विषय को कौसिल की 
बेठक में विचाराथ फेक विया जाता था। आज छोटी-से-छोटी स्थानीय इकाई 
की अत्यन्त लघु आकार वाली कौसिल में भी, चाहे उसकी बेठक प्रत्येक दिन अथवा 
दो दिनो पर ही क्‍यों न हो, किसी भी महत्त्वपूर्ण बात को विवेकपूर्ण विचार की 
आशा से नही पेश किया जा सकता ।" ये सभी बातें समितियों की स्थापना और 
उनके अस्तित्व का समथ न करती हैं। 

३ कौसिल की बेठक में पूरा समय केवल वाद-विवाद और नीति-निर्धारण में 
ही समाप्त ही जाता है। लेकिन, इस निर्धारण-सम्बन्धी मोदा-मोटी कास के 
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३०० इड्जलेण्ड मे स्थानीय शासन 


अतिरिक्त स्थानीय शासन के प्रत्येक काम के सम्पादन के लिए उसके सम्बन्ध में 
विस्तृत विवरण की आवश्यकता होती है। नीति-निर्धारण के अतिरिक्त प्रशासन की 
बारीकियाँ भी है, जिनका निर्णय एव स्ण्ष्रीकरण कौसिल की बेठक में नही हो पाता 
है। इनके लिए समितियों के निर्माण की आवश्यकता होती है, जो कौसिल द्वारा 
मोदा-मोटी तौर पर नीति निर्धाग्ण हो जाने के वाद, शासन की बारीकियों को 
स्पष्ट कर शासन-सचालन को सरल बनाती है। वारेन ने स्पष्ट लिखा है कि 
“पूरी कौसिल की बेठक में, जो सबो के सामने होती है, उसका सीमित समय नीति 
तथा सिद्धान्त के सम्बन्ध मे वाद-विवाद में ही समाप्त हो जाता है। अतः विस्तृत 
विवरण वाले काम एवं शासन की बारीकियों के निणय का काम समितियों के 
लिए ही छोड देना अच्छा होता है। क्योकि कोई भी महत्त्वपूण प्रश्न कम 
व्यक्तियों के बीच मे रखे जाने पर ही अच्छी तरह छानबीन का विषय बनता है| 
नीति-निर्धारण के लिए नहीं, बल्कि उनके सूत्रीकरण (#0777प0]80707 ) के लिए, 
सावंजनिक वाद-विबाद के बातावरण की अपेक्षा समिति-कक्ष ((0707770086- 
70070) का वातावरण काम के लिए अधिक उपयुक्त होता है। कौसिल द्वारा 
नीति-निर्धारण हो जाने के बाद भी उसके काम की प्रत्येक शाखा के ऊपर एक 
सिलमिलेबार तथा केन्द्रीभूत अभिरुचि एवं ध्यान का दिया जाना वाछनीय 
(/)687790]९) है। और, यह काम केवल समितियों के द्वारा ही सम्पन्न हो 
सकता है |?” डॉ० सी० का का कथन है कि “कौसिल सभी सदस्यो को लेकर इतनी 
बृहत्‌ सभा हो जाती, है कि वह सभी तरह के कामों को करने के लिए एक प्रभाव- 
पूण इकाई (70780076 0009) नही हो पाती है। वह (कौसिल) शासन की 
समोटा-मोटी बातों को तो कर सकती है, लेकिन उसकी सूकछम बातों को करने में 
समथ नहीं हो सकती है। अतः इन सूकछम बातों के सचालन के लिए समितियों का 
अस्तित्व आवश्यक हो जाता है।' 
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स्थानीय शासन में समिति-व्यवस्था ३०१ 


४. एक और दृष्टिकोण से समितियों का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्णा है। बारेन का 
कथन है कि स्थानीय शासन-यंत्र को अच्छी तरह चलाने के लिए निर्वाचित 
प्रतिनिधियों एवं निर्वाचित पदाधिकारियों कों, नीति और प्रशासन दोनो क्षेत्रों में 
अपने नीचे के पदाधिकारियों के निकट सम्पक में आकर काम करने की आवश्यकता 
है। निकट सम्पक में आने का सर्वोत्तम तरीका या सबसे अच्छा माध्यम ससितियाँ 
ही हो सकती हैं | समितियों एवं विभागीय अध्यक्षों (20[087/767न्‍9)] ॥2808) 
के बीच निकट सम्पक के कारण ही स्थानीय शासन के अन्तर्गत, निर्वाचित प्रतिनिधियों 
द्वारा पदाधिकारियों का इतने सफल ढग से पयवेक्षण एवं निरीक्षण (5प0९"ए7807) 
हो पाता है और यह दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा इसमें अधिक उत्तम तरीके से हो 
पाता है ।' 

५. कौसिल चूँकि अपने अन्तगंत होने वाले स्थानीय शासन के सभी कामों के 
लिए जिम्मेवार है, इसलिए उसे स्थानीय शासन की सभी बातो एवं कार्यवाहियों 
पर एक प्रभावपूण (7/8८०४४९) निरीक्षण (8प0]0०"ए78700) रखना चाहिए 
और यह काम तभी हो सकता है जब कि कौसिल द्वारा समितियों की स्थापना की 
जाय, क्योंकि प्रत्येके सम्ति कौसिल के खास-खास कामों में विशेषज्ञ की भाँति 
दिलचस्पी लेकर काम किया करेगी | ओर, केवल इसी तरीके से कासिल अपने प्रत्येक 
सदस्य की योग्यता एवं सेवाओं से अधिकतम लाभ छठा सकेगी । | 

६. स्थानीय शासन के अन्तर्गत समितियों के रहने से एक और लाभ होता है। 
समितियों के अन्तर्गत सदस्यों की बहाली करते समय प्रत्येक सदस्य की इच्छा ओर 
प्राथमिकता (?'७०/०7०6) का पूरा ख्याल रखा जाता है| जो सदस्य जिस तरह 
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है में 
३०२ इक्लण्ड में स्थानीय शासन 


की समिति मे अमिरुचि एवं उत्सुकता से काम करना चाहता है, उसे प्रायः उसी 
तरह की समिति मे नियुक्त किया जाता है। ऐसा होने से सबसे बड़ा लाभ यह होता 
है कि कौसिल का प्रत्येक काम वेसे ही सदस्यों के जिम्से दिया जाता है जो उसमें 
सबसे अधिक दिलचस्पी रखते है |" 

७ जिन प्रस्तावों और सुझावों को कौसिल के समक्ष पेश किया जाता है, उन्हे 
पेश करने के पहले उन पर अच्छी तरह वाद-विवाद करने का उपयुक्त स्थान समितियों 
में ही मिलता है। यही एक ऐसा उपयुक्त स्थान है जहाँ स्थानीय पदाधिकारी 
(],009) 0#0678) तथा समिति के सदस्य आपस में मिलकर विचारों का 
आह्न-प्रदान करते तथा विभिन्न विषयों एवं प्रस्तावों पर अपना-अपना सुझाव देते 
हैं। यदि समितियाँ नहीं होती तो कौस्लि मे पेश किये जानेवाले प्रस्ताव अधूरे 
और चुटिपूर्ण ढग से पेश किये जाते । वारेन के शब्दों में समिति-कक्ष ही एक ऐसा 
उपयुक्त स्थान है जहाँ जनता के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों (05]06748) के खूब 
निकट सहयोग द्वारा एक नीति उद्विकसित (४०४८०) होती है। 

८ चाहे स्थानीय समस्या हो या केन्द्रीय उसके सम्बन्ध में एक व्यक्ति द्वारा 
पिया गया निर्णय उतना उत्तम नहीं होता जितना कि कई व्यक्तियों द्वारा किया 
गया निर्णय। जे० एस० भित्न (ते 8 प१) ने ठीक ही लिखा है-- “+ै 77७॥] 
8९१०४ ]प्र१868 ए९7॥0 8एशा फ्र शाह 0जछा ९0706708, 80॥| 
]688 70 ७086 07 ४88 0प्र०00, 7७7१ 6 77868 ७ 070प797 प्र 
० 790 धा0जी6426० 970 ४8 0७7, 07 6090 07 8078९ 870286 
&0४7807 “3 इसलिए स्थानीय कौसिलो मे समितियों बनायी जाती हैं ताकि कोई 
भी निर्णय एक व्यक्ति के द्वारा न होकर कुछ या कई व्यक्तियों द्वारा सोच-समकर 
उत्तम तरीके से किया जाय। दूसरे शब्दों में, स्थानीय कौसिल के अन्तर्गत 
समितियों के रहने से किसी भी समस्या का समाधान अथवा किसी भी बात का 
निर्णय एक व्यक्ति की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह होता है। अतः स्थानीय शासन 
मे समितियों का अस्तित्व अनिवाय है, क्योकि उनसे किसी भी बात में उच्चित और 
विवेकपूर्ण निणेय की अधिक सम्भावना रहती है । 

६ कौसिलर चॉंकि सामान्य ज्ञान के व्यक्ति (7,8970९॥) होते हैं तथा 
कौसिल के काम में अपना कुछ ही समय दे प्राते हैं, अतः पूरी जिम्मेवारी केवल एक 
या कुछ ही कौसिलरों के ऊपर नही दे देनी चाहिए। उनकी जिम्मेवारी विभिन्न 
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स्थानीय शासन में प्तमिति-व्यवस्था ३०३ 


ह.] 


स्थलों पर बेंट जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था होने से ही स्थानीय 
शासन का काम ठीक से चलाया जा सकता है। जिम्मेवारी के बॉट जाने का 
काम श्रम-विभाजन (»एा&07 ० ।90007) के ही आधार पर हो सकता है 
और यह श्रम-विमाजन तमी सम्मव है जब कि समितियों की स्थापना की जाय 
और कौसिल के विभिन्न कामो को इन समितियों के बीच बॉट दिया जाय | 

१०, बुद्धिमत्तापूर्ण निणय देने अथवा देते समय कौसिल की सहायता करने के 
अतिरिक्त समितियाँ एक और भी उपयोगी काम करती है। वह यह कि इनके 
रहने से इनके अन्तर्गत किसी भी विषय पर निशय लिये जाने के समय एक बड़े पेमाने 
पर तरह-तरह के तथा हर तबके के लोगो के विच्वयरों एबं हितो का प्रतिनिधित्व 
हो पाता है। एक व्यक्ति की अपेक्षा एक समिति द्वारा निणय कराने से एक व्यक्ति 
की स्वेच्छाचा रिता अथवा उसके द्वारा शक्ति के दुरूपयोग से सभी लोगों की रक्षा 
होना सम्भव हो पाता है।'* 

११ समितियों के रहने से कौसिल, जिसे कि प्रजातत्र की पाठशाला कहा 
जाता है, एक शिक्षात्मक काम (7८७/778 70]6) भी बहुत प्रभावशाली ढंग 
से किया करती है। यह समिति मे अपने सठ्स्थों या अन्य लोगों को सदस्यता 
प्रदान कर उन्हे प्रशासन के मामलों मे प्रशिक्षित होने तथा राजनीतिक जीवन में 
शिक्षा एव निपुणता हासिल करने का मोका देती है। समिति का शिक्षात्मक 
पहलू ही एक ऐसा पहलू है जो इसके अस्तित्व को हर हालत में अनिवाय बना 
देता है। डॉ० सी० का ने इस तथ्य को बडे सुन्दर ढंग से यो स्पष्ट किया है--- 
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३०४ इद्चलेण्ड में स्थानीय शासन 
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१२ डॉ० सी० झा का कथन है कि समिति-प्रथा के रहने से एक और भी 
बहुत बड़ा लाभ है, वह यह कि समितियों के रहने से कौसिल को अपने अन्दर के 
विरोधी दल के सदस्यो का भी सहयोग आसानी से मिल पाता है। यह सहयोग 
केवल नीति-निर्धारण में ही नही मिलता, बल्कि प्रशासन की सूह्म-से-सूह्ष्म बातो पर 
निशय लेने में मी इससे कौसिल को अपने सभी सदस्यों की, चाहे वे किसी भी 
राजनीतिक दल के क्यो न हों, योग्यता से लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है; 
क्योंकि समिति के अन्तर्गत लिये गये विरोधी दल के सदस्यों का काम केवल बहुमत 
दल के कार्यों की आलोचना करना ही नही होता, बल्कि वे प्रशासन में भी खूब 
अच्छी तरह भाग लेते हैं| इस प्रकार यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि समिति- 
प्रथा अत्यधिक प्रजातान्त्रिक प्रथा है, क्योंकि इसमें विरोधी दल के सदस्यो को भी 
अपनी योग्यता एवं प्रशासनिक क्षमता को दिखलाने एवं उपयोग में लाने का पूरा- 
पूरा अवसर ग्रदान किया जाता है।' 

१३. प्रो" के” मी० हृवीयर के अनुसार समिति-व्यवस्था की एक अन्य दृष्ठि- 
कोण से भी बड़ी उपयोगिता है। स्थानीय अफसरो को भी इससे बड़ा लाभ होता 
है। वे अपना काम अधिक सावधानी और जिम्मेबारी के साथ करते हैं; क्योकि वे 
जानते हैं कि उन्हे अपने सभी कामों के सम्बन्ध में जवाब तथा उनका औचित्य एक 
ऐसे व्यक्ति-समूह (समितियों के सदस्य) के समक्ष देना पडेगा जिसमें विभिन्न तरह 
की अभिरुचि और योग्यता वाले व्यक्ति रहेगे | २ 

१४ अन्ततः स्थानीय समितियाँ ही ऐसी ससस्‍थाएँ हैं जहाँ स्थानीय शासन के 
कामो के लिए तरह-तरह की योजनाएँ तेयार की जाती हैं | यहाँ कौसिल के कार्यों 
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स्थानीय शासन में समिति-व्यवस्था ३०५ 


की पूरी आलोचना भी की जाती है तथा उन साधनों पर भी विचार किया जाता है, 
जिनके आधार पर स्थानीय शासन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता हैं| 
सागश॒तः स्थानीय समितियाँ स्थानीय शासन के सचालन मे पहिये का दथा 
अधिकारी वर्ग के लिए, एक सच्चे अथ मे, पथ-प्रदर्शक और निर्देशक का काम 
करती हैं। 

समितिया के काय-- १ स्थानीय समितियाँ स्थानीय शामन के अन्तर्गत 
प्रशासकीय कामों का सम्पादन करने वाले विभिन्न विभागों के काम का निरीक्षण करत 
हँ। उनके दिन-प्रति-दिन के कामों पर निग्रानी रखना इनका ही काम टे | अन्य 
इशो के स्थानीय शासन के अन्तगंत भी तमितियों बनायी बातो ६, लेकिन उन्हे इस 
तरह के विस्तृत अधिकार नहीं व्यें जाते, लेकिन इद्धलेण्ड भ ऐसी दात नहीं है। 
अहाँ तो इन समितियों को अविक से अविक अधिकारों को सौपना पद है। इसका 
प्रधान कारण यह है कि यहाँ की स्थानीय कौसिल अपने वृहत्‌ आकार के कारण अपने 
सभी कामों को करने मे पूर्णरप से रमर्थ नहीं हो पाती है। उसकी बेठक भी 
बगावर नही हुआ करती | इसलिए उसने अपने बहुत से आविकारों एवं कामों को 
इन समितियों को सौप दिया है, झिदका पयोग थ॑ समितियों कुशल्तापूर्वक एवं 
सक्रियता के साथ किया करती हैं। इन अधिकारों के साथे जाने के परिणामस्वरूप 
ही स्थानीय शासन के समस्त शासकीय विभाग पूर्णरूप से स्थानीय समितियों के 
नियत्रण के अन्तर्गत आ जाते हैं। समितियाँ प्रशासन के अन्द्र काम करने वाले 
सभी कर्मचारियों एवं आफिसरो के कामों पर निगरानी रखती है |* 

उच्च्च स्तर पर केन्द्रीय संसद्‌ के द्वारा भी समितियों का निर्माण होता है। जहाँ 
पर भी ससदीय एद्धति है वहाँ इस तरह की व्यवस्था पायी जाती है। लेकिन ससद्‌ 
इन समितियों को उत्तना अधिकार नहीं देती जितना कि स्थानीय कॉसिल अपनी 


समितियों को दिया करती है। समद्‌ द्वारा निर्मित समितियाँ केवल सहायता- 
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सम्बन्धी काम करती हैं, अर्थात्‌ वे केवल संसद्‌ को उसके कानून-निर्माण-काय में 
सहायता पहुँचाती हैं, शासकीय विभागों पर निगरानी रखने का काम इनके जिम्मे 
हर्गिज नही दिया जाता। लेकिन, इसके विपरीत स्थानीय शासन की समितियाँ 
स्थानीय कौमिल को परामश देने के साथ-साथ स्थानीय कार्यपालिका से सम्बन्धित 
विभागों पर निरीक्षण रखने का भी काम करती हैं। इन कामो के अतिरिक्त ये 
विभिन्न स्थानीय अधिकारियों के बीच सहयोग एवं सामजस्य स्थापित करने का भी 
काम करती हैं, जो उच्च स्तर पर ससद्‌ की समितियों द्वारा ऋ- नए कि. न्‍ ता | 

२ समितियों द्वारा एक दूसरे महत्त्वपूर्ण काम का भी सम्पादन होता है। ये 
स्थानीय कौसिल को उसके नीति-निर्धारण कार्य में सहायता देती हैं । लेकिन, यहाँ 
इस सहायता-कार्य के सम्बन्ध में कुछ जानने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि 
कौसिल द्वारा 'नीति-निर्धारण” (?0]09 779४5778 ) किये जाने का क्‍या अथ है 
तथा समितियाँ इस कार्य में कहाँ तक और किस प्रकार मदद पहुँचाती हैं। नीति- 
निर्धारण” का यहाँ यह अर्थ नही लेना चाहिए कि स्थानीय कौसिल अपने लिए स्वयं 
ही विविध कानूनों का निर्माण कर लेती है, बल्कि बात यह है कि केन्द्रीय सरकार 
अथवा राज्य सरकार पहले एक कानून का निर्माण कर स्थानीय कौसिल को किसी 
सेवा था काम को करने के सम्बन्ध में अधिकार दे देती है। जेसे वह पहले कोई 
एक स्वास्थ्य कानून या शिक्षा कानून बना देती है और इन कानूनों के जरिये यह 
निश्चित कर देती है कि स्थानीय कौसिल स्वास्थ्य-सम्बन्धी कुछ निश्चित कामों को 
किया करे अथवा शिक्षा के क्षेत्र में एक खास उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 
दिया करे | अब इतनी दूर तक अधिकार पा जाने के बाद ही किसी स्थानीय कौसिल 
का नीति-निर्धा- ण-सम्बन्धी काम शुरू होता है। अपने नीति-निर्धारण के नाम पर 
अब कौसिल सिफ्फ यही निर्धारित करती है कि स्वास्थ्य और सफाई-सम्बन्धी कामो 
को करने के लिए कितने कर्मचारियों को बहाल किया जाय, उन पर किस प्रकार 
नियत्रण रखा जाय तथा उन्हे कितना वेतन दिया जाय अथवा शिक्षा के क्षेत्र में 
निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कितने प्राइमरी स्कूल खोले जायें और कितने शिक्षक 
कितने-कितने रुपये वेतन पर बहाल किये जायें | दूसरे शब्दो में, संसद्‌ या केन्द्रीय 
सरकार द्वारा निश्चित किये गये कानूनी दायरे के अन्तर्गत ही खास-खास सेवाओं 
(जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) के संचालन के लिए परिस्थितिविशेष का ख्याल 
रखते हुए किस प्रकार का रास्ता और तरीका अपनाया जाय यही निश्चित करके 
सेवा-सचालन में आगे बढदना--कौसिल का नीति-निर्धारण-सम्बन्धी काम है| लेकिन 
कौसिल शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य इसी तरह की सेवा के क्षेत्र में नीति-निर्धारण का 
काम अपने जिस किसी भी सदस्य के सहयोग से अच्छी तरह नहीं कर सकती | 
प्रत्येक सेवा के क्षेत्र में कौसिल द्वारा एक ठोस एवं अच्छी नीति का निर्धारण तभी 
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हो सकता जब कि कौसिल को अपने सदस्यों के बीच से एक ऐसे अप? से मदद 
मिले जो उस काम- विशेष के क्षेत्र मे, जिसमे कि नीति का निर्धारण करना है, विशेष 
दिलचस्पी रखता हो । उदाहरणाथ, शिक्षा के ज्लेत्र में नीति-निर्धारण का काम 
कौसिल तभी अच्छी तरह कर सकती है जब कि कौमिल का एक वह '्रप), जो कि 
शिक्षा के क्षेत्र मे विशेष अनुभव और दिलचस्पी रखता हो, कौमिल को शिक्षा- 
सम्बन्धी नीति के निर्माण मे सहायता प्रदान करे । और, इस तरह का अप? तभी 
पाया जा सकता है जब कि खास-खास कामों मे दिलचस्पी रखने वाले सदस्यों की 
अलग-अलग समितियाँ बनायी जायें। यही पर समितियों की उपयोगिता का 
आसानी से अन्दाज लगाया जा सकता है। बस्तुतः स्थानीय कौसिल के अन्तर्गत 
समितियाँ ही ऐसी सस्थाएँ है जो कोंसिल को विभिन्न कामो के सम्बन्ध में नीति- 
निर्धारण करने मे ठोस एवं विश्वस्नीय सहायता प्रदान करती हैं। ये सभी तरह 
के विषयो मे विभिन्न विशेषज्ञों तथा अन्य स्थानीय पदाधिकारियों से विभिन्न प्रकार 
से परामश लेकर कौसिल के समक्ष तरह-तरह के प्रस्तावों को रखती हैं जिन पर वाद- 
विवाद कर कौसिल उन्हे नीति के रूप में स्वीकृत कर लेती है। यदि समितियाँ नही 
रहती तो कौसिल के लिए यह कास करना एक प्रकार से असम्भव-सा हो जाता ।* 
कारण, किसी भी विषय के सम्बन्ध मे सूद्त्म से सूक्ष्म बातो का ज्ञान कौसिल को 
नही हो सकता, क्योंकि वह बड़ी है और सभी सदस्य सभी बातों की जानकारी नही 
रखते । किसी कास-विशेष मे दिलचस्पी रखने वाली समिति ही इस सम्बन्ध में 
एकमात्र सहायक हो सकती है| इस प्रकार कौमिल के नीति-निर्धारण में समितियों 
का बहुत बड़ा हाथ है और उसकी सम्पूर्ण नीति पर इनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता 
है। स्थानीय शासन की प्रगति और सफलता अत्यधिक मात्रा में इन समितियों के 
ऊपर ही निर्मर करती है। अतः इनके काम एवं इनकी उपयोगिता को कदापि 
नही भुलाया जा सकता | 
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३ उपयुक्त दोनो कामो के अतिरिक्त समितियों अन्य कई प्रकार के प्रखुख 
कामों का भी सम्पादन करती हैं । डॉ० सी० का ने लिखा है कि वस्तुतः समितियाँ 
ठो रूपो में काम किया करती हैं-एक तो परामश देने वाली ससस्‍था के रुप में 
ओर दूसरा कौसिल के एजेण्ट” के रूप में। समितियाँ उन सभी विषयी पर 
सलाह दिया करती हैं जिन्हे कि कौसिल इनके पास विचारार्थ भेज दिया करती है। 
प्रायः प्रत्येक विषय पर अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व कौसिल उसे उस विषय से 
सम्बन्धित समिति में उच्चित परासश के लिए भेज देती है। वह समिति या 
समितियाँ ऐसे भेजे गये विषयों पर विचार-विमर्श कर उन्हे अपने परामश और 
सुझावों के साथ कौसिल के समक्ष रखती है। आज तो इस दिशा में समितियों 
का महत्त्व इतना बढ़ गया है कि कोई भी प्रस्ताव विना इनके द्वारा पास किये 
कौसिल के पास आया ही नहीं करता। अतः समितियों का यह परामश-सम्बन्धी 
काम बड़ा प्रमुख है। इसे डॉ० सी० मा ने 'डि्रा००8४९ 0ए877688 की संज्ञा 
दी है।' इसके अतिरिक्त जिन कामों को करने की शक्ति कोसिल द्वारा समितियाँ 
को हस्तान्तरित (00०29०/००) कर दी जाती है उनके सम्बन्ध में समितियाँ 
कौसिल के बदले उसके एक एजेण्ट के रूप में काम करती हैं। ऐसे कामों को 
समितियों का .0९]०2०/०० ४9प&7688? कहा गया है।' लेकिन व्यवहार में 
देखने पर, इन दोनों प्रकार के कामों में कोई अन्तर नहीं रह जाता । 3 समितियाँ 
इन दोनों कामों को मिल्ले-जुले रूप में ही करती है। ये जो कुछ भी परामश देती 
अथवा एजेण्ट के रूप में करती सबको कौसिल स्वीकृत कर उनपर अपने अनुसमथ न 
(00077779007) की झुहर लगा देती है।* परिणामतः इन दोनों रूपो में 
किये गये समितियों के कार्य बड़े प्रमावपूर्ण एवं व्यापक होते है। ये विभिन्न प्रकार 
के काम इतने हैं कि इन्हे गिनाना यहाँ बडा कठिन काम है | फिर भी उदाहरण के 
लिए कुछ ख्ाम-खास समितियों के कामो की उर्चा यहाँ की जा सकती है, जेसे-- 
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वित्त-समिति का काम सालाना बजट तेयार करना, म्युनिसिपल हिसाब-किताब 
को ठीक से रखना, आवश्यकता णएड़ने पर कज लेना या उसके लिए बातचीत करना 
इत्यादि रहता है। स्थानीय शासन के अन्तगत वित्त-समिति द्वारा किये जाने 
वाले ये काम चूँकि बद्दे महत्त्वपवृूण माने जाते हैं, अतः वित्त-रामिति अन्य प्ृभी 
समितियों की तुलना से बड़ी महत्त्वपूण मानी जाती इसी तरह स्वास्थ्य- 
समिति जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी कामों का सम्पादन करती तथा लोगों के रहने के लिए 
अच्छे आवान-दहों की व्यवस्था करने का काम करती है। फेक्टरी-नियमों का 
उचित तरीके से पालन करवाने तथा मजदूरों की स्वारथ्य-स्थिति सुधारने का काम 
इसी समिति के जिम्मे है। इसी प्रकार विल्डिज्ञ-समिति मकानों को बनवाने, सड़क; 
नालो इत्यादि के निर्माण कराने का कास करती हैं। निगरानी-समिति पुलिस की 
व्यवस्था करने, आग बुकाने आदि कामों को किया करती है | इनके अतिरिक्त पानी- 
समिति, विजली-ममिति, गेस-सामिति इत्वादि कई तरह की अन्य समितियाँ भी हैं 
जो स्थानीय शामन के क्षेत्रान्नगंत विभिन्न तरह के कामों का सम्पादन किया करती 
है। इन कामों की गिनती नही की जा सकती | यहाँ इनकी थोडी सी जर्चा केवल 
इसीलिए कर दी गे ताकि थोड़ी देर के किए स्थानीय समितियों के विभिन्न कामों 
की अनेकता एवं व्यापकाता का अन्दाज लगाया जा सके। 

४ स्युनिसिपल व्यापार के संचालन तथा उसमे वृद्धि होने के फलस्वरूप 
स्थानीय समितियों के कामों में भारी दृद्धि हुई है। इससे सम्बन्धित नीति और 
प्रशासन का काय ये ही देखती ६। दूसरे शब्दों में, म्युनिसिपल व्यापार में आज 
कई लाख पोण्ड की पेजी लगायी गयी है जिसकी व्यत्रस्था का भार समितियों को 
ही दिया गया है और इसी गे इनके कामों एवं उत्तरदायित्वो का काफी विस्तार हो 
जाता है। इस बात की पृष्टि निम्नलिखित कथन से होती है-- 
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३१० इड्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


इतना ही नहीं, स्थानीय कर्मचारियों की बहाली ओर बर्खास्तगी भी इन्हीं की 
निगरानी में होती है । 

५ समितियाँ नागरिकों की हर बात की सुनवाई करके उसे कौसिल के 
समक्ष पहुँचाती हैं। ये नागरिको की शिकायतों, आलोचनाओ और सुमावों को 
एकत्र करती और इस बात की पूरी छानबीन करती है कि इन सब शिकायतों के 
लिए वस्तुतः कौन जिम्मेवार है।' इस तरह ये स्थानीय शासन के कामों को भी 
सही-सही ढंग से सचालित करती तथा नागरिकों को इन कामों ओर सेवाओ से 
संतुष्ट भी रखती हैं। 

६ इन कामों के अतिरिक्त बहुत से ग्रसुख स्थानीय काम ऐसे भी है (जेसे 
शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) जिनका सम्पादन कौसिल भली-भॉति बिलकुल नहीं कर 
सकती | उसके लिए ऐसा करना न तो सम्भव होगा ओर न उपयुक्त |) ऐसे सभी 
कामों को कौसिल अपनी समितियों के जिम्मे सौप देती है। वह इन्हे इन कामों को 
करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ भी हस्तान्तरित (॥06]62976) कर देती हैं।" 
इन्ही सब कामों को लेकर समितियों का काय-्तेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। 
वारेन ने लिखा है कि “समितियों के द्वारा कार्यों का जो सिलसिला चलता है उसमें 
प्रशासकीय क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत हो जाता है कि उनमें से कुछ ही कामी को 
अलग निकाला जा सकता है, अर्थात्‌ बहुत अधिक काम समिति के दायरे के अन्तर्गत 
आ जाते है। जब किसी खास काय के लिए कोई समिति कायम की जाती है, 
तव उस काय-द्षेत्र मे उपन्न होने वाली सभी बातों पर, जो कौसिल के निणुय के 
लिए रहती हैं, पहले समिति द्वारा विचार कर लिया जाता है |” 
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स्थानीय शासन में समिति-व्यवस्था झ११ 


उपयुक्त कामो को देखकर समितियों की महत्ता का अन्दाज लगाया जा 
सकता है। समितियाँ यदि नही रहे तो कोसिल कभी भी इतने कामों का सम्पादन 
स्वयं नही कर सकती । स्थानीय शासन के विभिन्न आवश्यक कामो की पूर्ति करने 
के कारण ही इन्हे स्थानीय शासन-पद्धति का “आधार” और उसके कार्यों का 
कारखाना! (श/०7४७!०३) कहा जाता है। इतना ही नही, स्थानीय शासन 
के स्वरूप एवं ढॉचे की जटिलता ज्यो-ज्यों बढ़ती जा रही है, स्थानीय समितियां 
की अनिवायंता एवं महत्ता में अधिकाधिक वृद्धि होती जा रही है। 'म्युनिसिपल 
ममाजवाद! (पाए? 5022&!877) के आगमन के फलस्वरूप स्थानीय 
शासन के कामों मे और भी अधिक वृद्धि हुई है और तदनुरूप स्थानीय समितियों के 
कायों और उत्तरदायित्वों का दायरा भी अत्यधिक व्यापक हों गया है। प्रो० 
मुनरों (?/'0 शैंप्राए/0) ने स्पष्ट लिखा है कि 476 00798 07.8 06 
97027688 जार) 6 फ्राहाडा। ऋरप्गाटएशीाए९8 ॥858 77808 
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8 87026 का।)0प्रा। 0 78४0070५णा(एए 7 बेशानिक अनुसंधान और प्रगति 
ने भी इस ओर काफी योगदान दिया है। इससे सामाजिक जटिलता बढ गयी है 
और अनेक नयी-नयी सेवाओं का जन्म हुआ है, जिनके सम्पादन एव पूर्ति के लिए 
स्थानीय समितियों की आवश्यकता और भी बडे पैमाने पर महसूस की जाने लगी 
है। आज प्रायः हर काम के लिए एक समिति आवश्यक रूप से वना ली जाती 
है। आज समितियों की महत्ता एवं अनिवायता पर किसी भी तरह का प्रश्नवाचक 
चिह्न नही लगाया जा सकता | 

ऊपर समितियों के कायों की चर्चा की गयी है। इस मिलसिले मे यह बताया 
गया है कि स्थानीय कौसिल के अन्तर्गत समितियाँ अत्यन्त ही महत्त्वपूण हैं। इनके 
द्वारा जो मी परामशं दिये जाते अथवा जो भी कार्य किये जाते हैं वे सभी कौसिल 
द्वारा अनुसमर्थित (000#777९0) और स्वीक्षत कर लिये जाते हैं। प्रो० लास्की का 
कथन है कि जिस तरह ससदीय पद्धति की सरकार के अन्तर्गत एक मन्नी अपने 
विभागों का प्रायः सर्वेसर्वा होता है उसी तरह स्थानीय समितियाँ भी स्थानीय 
शासन के अन्दर अपने ऊपर सौपे गये कामों के सचालन में बहुत अधिकार रखती 
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१२ इड्न्‍रलेण्ड में स्थानीय शासन 


ल्प्पं 


ह तथा उन कामों मे एक प्रकार से अन्तिम निणय इन्ही के द्वारा लिया जाता है | 
जिन कामों को करने के लिए कौसिल ने इन्हे प्रत्यायोजित शक्तियाँ (क्‍00]"०2९१९८ 

00७678) दी है, उनमें तो कौसिल को पूणरूप से इन समितियों पर ही निमर 
करना पड़ता है। इराके अतिरिक्त जिन कामों में समितियाँ कौसिल को केवल 
परामर्श देने का काय करती है, उनमें भी कौसिल प्रायः सभी बातों पर समितियों 
के परामश को बिना वाद-विवाद के स्वीकार ही कर लेती है। अन्य विषयों पर 
सलाह देने के अलावे ममितियाँ कौसिल को झुख्यतः नीति-निर्धारण के मामले में 
अनिवाय रूप से परामर्श दिप्रा ढरती हैं। इनका यह काम बड़ा महत्त्वपूण माना 
जाता है और इस परामशं-सम्ब्न्धी कार्य को समितियाँ अभी तक बड़े प्रभावशाली 
ढंग से करती रही ६ । दोकिन, हाल के कुछ वर्षो में कुछ इस प्रकार का विकास 
हुआ है कि समितियों का यह परासश-सम्बन्धी काये, विशेषकर नीति निर्धारण के 
सम्बन्ध में परामश देने का कार्य, और उससे सम्बन्धित शक्तियाँ विलकुल फीकी पड़ 
गयी है और शनेः-शनेः प्रभावहीन होती जा रही है। पहले कौसिल के समक्ष 
जब कोई भी विषय आता था (चाहे वह नीति-सम्बन्धी विषय हो या कोई अन्य 
विषय ) वह उसे समितियों के पास भेज ढेती थी, जिस पर समितियाँ (या उस विषय 
से सीधे सम्बन्ध रखने वाली कोई एक ही समिति) विचार-विमश कर कोमिल को 
उच्चित परामश दिया करती थी ओर कौसिल द्वारा प्रायः उसे स्वीकृत कर दिया 
जाता था। लेकिन, आज समितियों द्वाग किये जाने वाले इस परामश-राम्बन्धी 
कास का (चाहे वह नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में हो या किसी दूसरे महत्त्वपूर्ण दिपय 
से मतलब रखता हो) वह रूप नही रह गया है। आज भी विभिन्न विषय इनके 
पाग विचार-विमर्श और परामश के लिए भेजे जाते हे, लेकिन इनके पास भेजे जाने 
के पहले एक दूसरी ही जगह पर अनोपचारिक तरीके से उन पर दिद्ूए जिमश कर 
लिया जाता है। समितियों की यह स्थिति आज कोसिल मे राजनीतिक दलों के 
सुद्द ढंग से विकसित होने के कारण हुईं है और इसीलिए इनके नीति-सम्बन्धी 
विषयों पर परामश देने के काम फीके पड़ गये है। आज कौसिल में जो भी दस 
होता है वह बड़े सुटढ़ ढंग से संगठित होता है। परिणामतः कौसिल का सुट्ढ़ 
रूप से संगठित बहुमत दल समितियों के कार्यों पर विभिन्न रूपों में प्रभाव डालता 
है। आज प्राय, ऐशा होता है या यो कह्य जाय कि बराबर ही ऐसा होता रहता 
है कि नीति-रुम्बन्धी विषय या किसी भी प्रमुख विषय पर विचार-विमश करने; 
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स्थानीय शासन में समिति-व्यवस्था १३ 


;प 


परामश देने अथवा निर्णय लेने के कार्य को समितियों में भेजने के पहले उने बहुमत 
दल की एक अनौपचारिक (77077) बेठक में ही तव और समाप्त कर लिया 
जाता है। अर्थात्‌, किसी समिति में किक्नी विषय को परामश और विचार के लिए 
भेजने के पहले ही उस पर बहुमत दल द्वागा कही बेठकर निर्णय छ लिया जाता 
है। बाद में ऐसी बातों पर विचार पुनः समितियों में होता हे, लेकिन केवल एक 
औपचारिक तरीके से, नाममात्र वे लिए भारत और ब्रिदेन ढोनो देशों की 
समितियों की यही स्थिति है। इन दोनों देशों में, कोलिलों मे राजनीतिक दल 
बड़े सुदृढ़ ढग से सगठित हैं।' भारत में भाग्तीय कॉग्रस स्थानीय कॉसिल में 
बहुत मजबूती के साथ संगठित है। यही बात इड्जलेण्ड मे मजदूर दल के साथ भी 
है। लन्दन काउण्टी कौसिल अथवा अन्य स्थानीय कोमिलो में यह दल अत्यन्त 
सुसंगठित है । जहाँ इसका वहुमत है वहाँ इस दल की एक न +-निर्नात समिति 
(?0]07 (४/0787077066) होती है, जो सम्यूण नीतियों के निर्वारण का काम 
करती है ।* दलों के प्रभाव की वजह से इसी तरह की स्थिति आज़ कायम है 
और समितियों के परामश-सम्बन्धी काम इसीलिए आज बिल्कुल नहीं के बराबर 
होते जा रहे हैं। समितियाँ अब केबल दल द्वारा (छाठकर बहुमत दल द्वागा) किये 
गये निणयो को औपचारिक ढग झे स्वीकृति एने वाली संस्थाएँ होती जा रही है | 
आज जितने भी राजनीतिक दृष्टिकोण ते महत्त्वपूर्ण एवं विवादपू्ण विषय होते हैं उन 
सभी पर कोमिल तथा उसके वहुमत दल द्वारा (उन्हें समितियों मे भेजने के पहल ही) 
निश्चित तौर पर निणंय ले लिया जाता है। समितियाँ तो अब केवल छोटी- 
छोटी और विवाद-रहित बातों पर ही विचार-विमश किया करती है |" इस प्रकार 
यह देखा गया कि आज स्थानीय कासिल के अन्तर्गत समितियों के कार्यों भे 
शक्तिहीनता की दृद्धि होने लगी 6। समितियाँ जो पहले नीति-मम्बन्धी बातो मे 
प्रभावपू्ण विचार दिया करती थी, वे ही अब सथठित ढल्नों के प्रभाव के कारण 
केवल एक साधारण तोर पर राय-मशविरा देने वाली संस्थाएँ रह गयी हैं।' 
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३१४ इद्धलेण्ड में स्थानीय शासन 


इसे समितियों के कायों एवं स्थिति के सम्बन्ध में एक नये ढंग का विकास कहा 
जायगा | 
बनावट-- इद्जलेण्ड में समितियों कौ सगठन, अर्थात्‌ इनका निर्माण अमेरिकी 

ढग पर नहीं होता। अमरीका में समितियों के सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष के 
द्वारा ही हो जाया करता है। लेकिन इद्धलेण्ड में ऐसी बात नही है | वहाँ अध्यक्ष 

(कौसिल का अध्यक्ष) समिति के सदस्यों को मनोनीत नहीं करता, बल्कि यह 
अधिकार कौसिल स्वयं अपने पास रखती है, अर्थात्‌ समितियों का निर्माण कौसिल 
के द्वारा होता है । समितियों की बनावट किस प्रकार की हो, उनकी रूप-रेखा क्‍या 
हो इन सब बातों का निणय कौसिल ही किया करती है। कौसिल यह बराबर 
कोशिश करती है कि समितियों की रूपरेखा और आकार वृहत्‌ नही हो, प्रत्येक समिति 
में कम से कम ही सदस्य रहे। फिर भी जहाँ तक बडे-बडे आकार वाले काउण्टी 
बौरो एवं ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी की बात है, इन क्षेत्रों में समितियों का आकार 
अन्य ज्ञेत्रो की समितियों के आकार की अपेक्षा अधिक बृहत्‌ हो जाया करता है। 
यहाँ समितियों के आकार को लेकर दो तरह के प्रश्न उठाये जा सकते हैं। प्रथम 
यह कि क्‍या समितियों का आकार संविधि (8497प/७) द्वारा ही निश्चित कर 
दिया जाना चाहिए १ दूसरा, समितियों का आकार बड़ा होना चाहिए या छोटा * 
जहाँ तक पहले प्रश्न की बात है इद्धलेण्ड मे वाच कमिटी' को छोड़कर सभी 
समितियों के आकार को सविधि (8080९८) द्वारा निश्चित कर दिया गया है |* 
भारत में भी चाहे सविधि द्वारा निर्मित समिति! (8(&/प६07'ए (४077777866) 
हो या “अनुमति द्वारा निर्मित समिति! (#९770788776 (/077777#066) ढोंनो 
का आकार संविधि द्वारा निश्चित कर दिया गया है।' उदाहरणाथ, बम्बई में 
सविधि द्वारा निर्मित समितियों में केवल १६ सदस्यों को ही रखे जाने की व्यवस्था 
सविधि द्वारा की गयी है |? वहीं बात पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन के अन्तर्गत 
की समितियों के बारे में भी कही जा सकती है |* लेकिन डॉ० सी० मा ने सविधि 
द्वारा निर्मित समितियों के आकार को एक ही समय मे निश्चित कर देने की विचार- 
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स्थानीय शासन में समिति-व्यवस्था ३१५४७ 


धारा का खण्डन ओर विरोध किया है |' उनका कथन है कि समितियों के आकार 
को निश्चित करने वाले प्राधिकारी के किसी समिति के आकार को निश्चित करते 
समय उसके कारय-बोंफक (५४०प४7776७ ०६ ए़०7४) और उसके सदस्यों की क्षमता एव 
योग्यता का सदा ख्याल रखना चाहिए। चूँकि कार्य-बोर स्थानीय क्षेत्र की 
आशिक क्षमता और कोसिल के बहुमत दल की नीति एवं 'प्रोग्राम' के मुताबिक 
घटता-बढता हुआ रह सकता है, इसलिए समितियों के आकार, अर्थात्‌ उसके सदस्यों 
की संख्या को एक ही समय में सविधि द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता । 
ऐसा करना बिलकुल उचित नही होंगा।* 

दूसरा, समितियाँ बड़ी हो या छोटी यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। दोनो 
प्रकार की समितियों की अपनी-अपनी विशेषताएँ, ह। यदि समिति छोटी है तो 
उसमे किसी विषय पर वाद-विवाद बड़ी अच्छी तरह हो सकता है तथा वह अपनी 
जिम्मेवारी को अधिक अच्छी तरह निभा सकती है |? साथ ही जेसा कि ई० डी० 
साइमन (५ ) 577009) ने लिखा है, बड़ी समिति के रहने से उसमें सभी 
वर्गों के लोगो का प्रतिनिधित्व हो पाता है तथा कामों के बढ़ जाने पर इस तरह 
की समिति में उप-सरमितियाँ भी बनायी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त; 
समिति के बड़ा होने तथा उसमें अधिक सदस्यों के रहने से स्थानीय शासन मे नौकर- 
शाही के दवाव का कम खतरा रहता है। अतः समिति का बड़ा अथवा छोटा 
होना परिस्थितिविशेष पर निर्भर करता है| परिणामतः कौसिल स्थानीय परिस्थिति 
के अनुसार दोनों तरह के प्रचलन को अपना सकती है। 

विभिन्न समितियों के निर्माण के लिए कौमिल पहले एक चुनाव-समिति' 
((>070777066 07 366९(709) बना लिया करती है। इसमें वहुसख्यक दल 
के ही सदस्य अधिक संख्या मे रहते हैं। यही समिति सोच-विचार कर अन्य 
समितियों के लिए सदस्यों के नाम कौसिल के समक्ष पेश करती है। कोसिल इसके 
ढ्ारा दिये गये नामो की सूची को ही मान लेती है अथवा अपने बहुमत से इसमें 
परिवत्तन भी कर सकती है। 

स्थानीय समितियों का निर्माण करते समय कौसिल अपने अन्दर के विमिन्न 
राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों से परामश लेती है । यो तो योग्य सदस्यो को ही 
समितियों में लिया जाता है; लेकिन समिति की सदस्यता के लिए योग्यता ही 
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३१६ इज्जलेड में स्थानीय शासन 


एकमात्र मापदण्ड नहीं हे; इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का भी ख्याल रखा 
जाता है; अर्थात्‌ कौसिल समितियों का निर्माण करते समय जहाँ तक सम्भव हो पाता 
है विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्थान देने का प्रयत्न करती है। 
'सेलेक्शन कमिटी! (80९०४०7 007777/0:66) और 'भेयोराल्टी कमिटी! 
(॥89५ए07'90ए ( 00॥77766) का निर्माण करते समय इसको विशेष रूप से 
ध्यान में रखा जाता है। यहाँ एक बात और जान लेनी चाहिए कि बहुमत दल 
के सदस्य समिति की सदस्यता से बराबर लाभ उठाने की कोशिश करते है। 
उदाहरणाथ , यदि कोई सदस्य पुलिस आदि पर अपना प्रभाव रखना चाहता है तो 
वह वाच्य कमिटी? में अपना नाम सनोनीत करा ही लेता है। इसी प्रकार व्यापार 
आइडि में (अक्सर शराब आदि के व्यापार में) दिलचस्पी रखने वाले सदस्य इससे 
सम्बन्धित समितियों मे सदस्यता प्राप्त कर लेना चाहते हैं। अक्सर देखा जाता है 
कि जो सदस्य जिस तरह के विशेष कास से अभिरुचि रखता है उसे उसी तरह के 
काम से सम्बन्धित समितियों में सदस्यता प्राप्त करा दी जाती है।* 

समितियों की बनावट के सम्बन्ध में कुछ अन्य छोटी-छोटी, लेकिन प्रमुख बाते 
भी हैं जिन्हे यहाँ जान लेना बड़ा आवश्यक है। पहली बात तो यह कि एक ही 
व्यक्ति कई समितियों में सदस्य हो सकता है। उदाहरणाथ , वित्त-समिति को ही 
लिया जाय । इसके चेयरमेन को यह अधिकार य्राप्त है कि वह अपने पद की हैसियत 
से, अर्थात्‌ पदेन (#5-०00) सभी स्थायी समितियों का सदस्य हो सकता है। 
इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य है। वित्त-समिति एक ऐसी 
समिति होती है जो अन्य सभी स्थायी समितियों के ख्॑ पर नियन्त्रण रखती है। 
अतः इसके चेयरमेन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अन्य सभी स्थायी 
समितियों की गतिविधि से परिच्चित रहे और यह तभी सम्मव हो सकता है जब कि 
वह अन्य सभी समितियों मे एक सदस्य के रूप में बेठा करे | 

स्थानीय समितियों की सख्या स्वत्र समान नहीं पायी जाती । कही किसी 
स्थानीय क्षेत्र में इनकी सख्या केवल पॉच है, जेसे--एक 'रूरल डिस्ट्रिक्ट' मे | 
लेकिन, कहौ-कहीं इनकी सख्या पद्चीस और अद्ठाइस तक पायी जाती है--जेसे एक 
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मेट्रोपोलिटन बौरो में। इनकी सख्या स्थानीय क्षेत्र के अन्तगंत होने वाले कामों 
तथा स्थानीय प्राधिकारी (7.0८७) &४(॥07709) की स्थिति पर निर्भर करती है । 
यहाँ एक और प्रश्न भी उठ सकता है, वह यह कि, स्थानीय समितियों का 
निर्माण किस सिद्धान्त के अजुसार किया जाता है। स्थानीय अधिकारीवर्ग समितियों 
के निर्माण के लिए दों रिद्धान्तों को अपनाता है। प्रथम नियम यह है कि सम्पूर्ण 
स्थानीय कामों के लिए प्रथक्‌पछ्रथक्‌ समितियों का निर्माण किया जाय | दूसरा, 
समितियों की स्थापना कामों के विभिन्न प्रकार या भेद के अनुसार भी की जाती है, 
प्रथम नियम के अनुसार चूंकि प्रत्येक काम के लिए प्रथक्‌ समिति बनायी जाती है, 
अतः समितियों की सख्या बहुत अधिक हो जाती है। उठदाहर्णाथ्थ, इस नियम के 
अनुमार स्वास्थ्य-सम्बन्धी कास के लिए स्पान्थ्य-यर्मभान, शिक्षा के लिए शिक्षा- 
समिति आदि कई समितियों का विभिन्न कासो की विभिन्नता के अनुसार निर्माण 
करना पड़ता है। दूसरे नियम के अनुसार यदि समितियों का निर्माण करना हटा 
है तो सभी कामो का उनके भेद और स्वमाव के अनुसार पहले वर्गीकरण ऋर लिया 
जाता हैं (>िएाशआठा 6 कांड ३०९८0 वाशआडु 00 धाशाण वत0) | 
तलश्चात प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग समितियों का निर्माण कर लिया जाता है; 
उठ्ाहरणाथ , इच्जीनियरिग से सम्बन्धित सभी कामों (थरि870९7708 एछ०758) 
के लिए इब्जीनीयरिंग समिति (20897766777072 ('077770/66) का; मेडिकल 
से सम्बन्धित रेवाओं (४८००७) 567५४7८९४) के लिए मेडिकल समिति 
(3[6०९१९७) (५0777777066) का, आय-सम्बन्धी कामो के लिए एक आय-समिति 
(१९ए९०४०७ (/0707776066) का निर्माण कर लिया जाता है। इस तरह से 
समितियों का निर्माण करने से एक लाभ यह होता है क्रि इनकी संख्या कम होती 
है, शासन में सुविधा होती तथा विभिन्न समितियों के कार्यों में समन्वय लाने में 
अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड्ठता है। फिर भी इज्चलेण्ड मे इस पद्धति 
को न अपनाकर समिति-निर्माण के प्रथम नियम को ही अपनाया गया है। अर्थात्‌ 
बहाँ प्रत्येक कास के लिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ समिति बनायी जाती है| इसी के फलस्वरूप 
आजकल वहाँ के स्थानीय शासन में समितियों की सख्या बहुत अधिक है। उनके 
कार्य भी विभिन्न और अनेक हैं। इसीलिए उनके बीच समन्वय लाना समिति- 
व्यवस्था के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है। 
कायोबधि (7 ७०४)-- समितियों का कायकाल या कार्यावधि कितने साल 
की हो, यह भी यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ लोगों का कथन है कि समिति 
का कार्य-काल केवल साल मर का ही होना चाहिए। इड्ढलेण्ड मे यही व्यवस्था 
प्रचलित है, अर्थात्‌ वहाँ किसी समिति का काय-काल केवल एक साल तक के लिए 
रखा गया है। यह एकवर्षीय व्यवस्था उस स्थानीय क्षेत्र के लिए बड़ी उत्तम होती 
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है जहाँ कि कौसिल का काय-काल भी एक ही साल का होता है अथवा इसके भन्तगंत 
वार्षिक निर्वाचन के आधार पर कुछ सदस्य हर साल आते ओर जाते रहते है। 
लेकिन, इद्धलेण्ड मे ही कुछ ऐसे नगर भी है जिनके अन्तर्गत समितियों का कार्य- 
काल तीन साल का होता है) ऐसे नगरों मे वेस्टमिन्स्टर नगर का नाम सबसे पहले 
लिया जा सकता है। भारतबष में भी समितियों के काय॑-काल के क्षेत्र में अनेक 
तरह की विभिन्नताएँ पायी जाती हैं । 

कौसिल की कार्यावधि की तुलना मे यदि समिति का कार्य-काल कम रखा 
जाता है तों उससे कई लाभ होते हैं। पहली बात तो यह कि ऐसा! होने से कौसिल 
को नये, योग्य और काय-कुशल सदस्यों को कम महत्त्व की समितियों से अधिक 
महत्त्व की समितियों में भेजने का तथा काम करने वाले सदस्यों के काम के अनुसार उनमें 
हेर-फेर करने का मौका मिल जाता है।' दूसरा, ऐसा करते रहने से कौसिल के 
हाथ में समितियों के ऊपर नियन्त्रण कायम रखने का एक साधन भी आ जात 
है।' साथ ही, यदि समिति का काय-काल कौसिल के कार्य-काल के ही बराबर 
रखा जाय तोभी कई लाभ हैं। इससे समितियों को बिना अवरोध और रुकावट 
के एक लम्बी अवधि तक काम करने का मौका मिल जाता है। दोनों तरह की 
व्यवस्था भिन्न-भिन्न जगहों में पायी जाती है। लेकिन, विद्वानों ने पहली ही व्यवस्था 
को उत्तम माना है, अर्थात्‌ समितियों का काय-काल यदि कौसिल के कार्य-काल से 
कम रहे तो बही बहुत अच्छा होता है। डॉ० स्री० का ने ठीक ही लिखा है-- 
“[4 ए0प्रात 90[0687" 4॥860, 070 06 फ़06, & (67770 800767 (६॥) 
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सदस्य-- स्थानीय समितियों में दो प्रकार के सदस्य रहते हं--- (१) कौसिलर 
((०70०॥078) तथा (२) विनियुक्त या संवाचित सदस्य ((००-0706पे 
7706९7770678) | कोौसिलरों के सम्बन्ध में यहाँ विशेष चर्चा की आवश्यकता नही, 
क्योकि उनके बारे में पीछे बहुत कुछ कहा जा चुका है। प्रत्येक साल कौसिल की 
सालाना बेठक में कौसिलरो को निर्वाचन के द्वारा विभिन्न समितियों में स्थान दिया 
जाता है। किसी भी समिति में ऐसे सदस्यों की संख्या, समिति की कुल सख्या की 
कम से कम दो-तिहाई अनिवाय रूप से रखी जाती है। जहाँ तक विनियुक्त ((0- 
00:60 ) सदस्यों का प्रश्न है, वे कौसिल के सदस्य नही होते, बल्कि वे बाहर से 
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लिये जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, विद्या, बुद्धि, व्यावहारिक जान, अनुभव इत्यादि 
के आधार पर ही उन्हे समितियों म शामिल किया जाता है। किसी समिति के 
अन्तगत वे कितनी सख्या में लिये जायें, इस बात का निर्धारण सन्‌ १६३३ ई० के 
पूष नही हुआ था । लेकिन सन्‌ १६३३ ई० के स्थानीय शासन कानून (7,008) 
(०0ए९७'४॥7७7६ 6.0६, ]983) के निर्माण के बाद से एक निवेश (070५४78707 ) 
के आधार पर यह निर्धारित कर दिया गया है कि स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक समिति 
में कौसिलरों के अतिरिक्त बाहर से कुछ विनियुक्त सदस्यों ((०-090४2वं 
70677087/8) को भी शामिल करे ओर ऐसे सदस्यों की सख्या समिति की कुल 
सठस्य-स ख्या की एक-तिहाईं अनिवाय रूप से रहे | तब से प्रत्येक समिति मे विनियुक्त 
सदस्यों को एक-तिहाई संख्या भे रखने का प्रचलन चला आ रहा है। लेकिन, इस 
सम्बन्ध में एक अपवाद (_५5०0९[०0४707) को बरावर ही कायम रखा गया है। वह 
यह कि; बाच कमिटी” तथा वित्त-समिति (09706 (!070777(766) मे 
विनियुक्त सदस्यों को नहीं लिया जाता हैं। लेकिन, सविधि द्वारा निर्मित 
(58080०(079) कुछ ऐसी सर्मितियाँ हैं, जिनम ऐसे सदरयों का लिया जाना 
बिलकुल ही अनिवाये है, जेसें--शिक्षा-समिति, स्वास्थ्य-ससिति आदि। जन- 
कह्याण-समिति (४४४।६७॥/७ (५077777766) में पुरुष सठस्यों के अतिरिक्त कुछ 
महिला सदस्यों को भी अनिवाये रूप से विनियुक्त (('0-०//) करना पड़ता है। 
विनियुक्त सदस्यो को सवाचित करने मे केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य-विभाग का 
प्रमुख हाथ रहता है तथा इस पर उसका पूरा-पूरा नियन्त्रण रहता है। 

कुछ लोग यह प्रश्न उठाते है कि स्थानीय समितियों में विनियुक्त अर्थात्‌ 
सवाचित ((/0-0[0:60) सदस्य क्यो रखे जाते है| ऐसे सदस्यों के रखे जाने के पक्ष 
मे निम्नलिखित तक या कारण पेश किये जाते हैं-- 

१. किसी भी प्रजातान्त्रिक चुनाव मे इस बात की कोई गारण्टी नही रहती कि 
किसी भी सस्था में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा ही | अतः जब स्थानीय कौसिल 
के सदस्यों का चुनाव होता है तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें स्थानीय 
समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमे इस बात की पूरी सम्भावना 
रहती है कि सभी विचार वाले व्यक्ति कौसिल में नही जा सके। कारण, निर्वा- 
चन भ्रूण; ओर दल के आधार पर लड़ा जाता है और इसके फलस्वरूप बहुत-से 
ऐसे व्यक्ति छेट जाया करते है जिनका स्थानीय कौसिल में रहना उनकी सेवाओं 
ओर योग्यता से लाभ उठाने के लिए आवश्यक हो जाता है।' अतः इस कसी की 
पूत्ति के लिए विनियुक्ति (७०0-00४09) की पद्धति अपनायी जाती है । इससे यह 
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होता है कि जो योग्य व्यक्ति किसी कारणवश निर्वाचन से कौसिल में नही आ पाते 
हैं उन्हे विनियुक्ति के आधार पर कौसिल की समितियों में नियुक्त कर लिया जाता 
है | ऐसा होने से समितियों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सम्भव हो पाता है । साथ 
ही, उन योग्य व्यक्तियों की सेवाओ से भी लाम उठाने का मौका मिल जाता है। 
२. कौसिल के सदस्य, जो समितियों में लिये जाते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित 
ते है। चेंकि प्रजातान्त्रिक निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की योग्यता और बुद्धि- 
मानी की अपेक्षा उसके राजनीतिक प्रभाव एवं उसकी सबंग्रियता (+0]00/9?7605) 
पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस बात की आवश्यकता नहीं रहती 
कि कौसिल मे जनता द्वारा निर्वाचित जो सदस्य आये वे बुद्धिमान और विशेषज्ञ 
(50670) ही हो ।' चेंकि कौसिल में ऐसे लोग निव।चन द्वारा नही आ पाते, अतः 
समितियों मे उनके आने की कोई गृूजाइश नही रहती। लेकिन, समितियो में ऐसे 
योग्य व्यक्तियों को लाना शासन-सचालन के लिए बडा आवश्यक हो जाता है| 
इसीलिए विनियुक्ति का तरीका अपना कर कुछ योग्य और विशेष अनुभव रखने वाले 
व्यक्तियों को समिति में स्थान दे दिया जाता है | 
३. कोौसिल में जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हे वे कौसिल को सभी समय 
के लिए अपनी सेवाएँ नही देते। वे समय-समय पर कुछ देर के लिए कुछ सामान्य 
वातों पर विचार-विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुआ करते हैं। ऐसा होने से उन 
सदस्यो का स्थानीय शासन के कामों से सम्पक कम होता जाता है। इससे सबसे 
बड़ी हानि यह होती है कि स्थानीय शासन के कामों में एक तारतम्य और क्रम नही 
बना रहता | इस क्रम को बनाये रखने के लिए ही विनियुक्ति (७0-070/709) की 
प्रणाली अपनायी गयी है। इससे यह लाभ होता है कि विनियुक्त सदस्य स्थानीय 
समितियों के अन्तगंत आकर सभी कामों में पूरा समय देते हैं। वे कौसिल और 
समितियों के बीच एक तारतम्य और निरन्तर सम्बन्ध बनाये रखते हैं। उनके रहने 
से स्थानीय समितियों के कामों में अधिक तत्परता ओर क्रियाशीलता आ जाती 
है।' डॉ० हरमन फाइनर ने समितियों में विनियुक्ति की पद्धति के अपनाये जाने की 
व्यवस्था की प्रशंसा की है। उनके अनुसार किसी भी ग्रजातान्त्रिक संस्था में इस 
प्रकार से विनियुक्त सदस्यों का लिया जाना प्रजातान्त्रिक प्रणाली में एक अद्झ्ुत 
अभिवृद्धि (७ 76७797790]6 8007000) है, अथवा वह प्रजातान्त्रिक्त ममन्‍्ग रो 
को झुलकाने का एक नया तरीका है जो एक दिन जनतन्त्रवाद के दोषों को 
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दूर करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हो सकता है | |" 

४. विनियुक्ति की प्रणाली के आधार पर कुछ सउस्यों को समिति में विनियुक्त 
करने से एक और लाभ है | इसके अनुसार कुछ ऐसे योग्य व्यक्ति समिति में ले लिये 
जाते है जिनके अनुभव, योग्यता एवं परामश से स्थानीय समितियों को अपार लाभ 
होता है। यदि ऐसा नही होता तो इन व्यक्तियों के परामश और सेबाओ के लिए 
स्थानीय शासन को फीस के रूप मे उन्हे एक बहुत बडी रकम देनी पड़ती ओर तब 
भी उनकी प्राप्ति होती या नहीं यह बिलकुल अनिश्चित था। अतः विनियुक्त सव्स्यों 
को ममिति में लाने से स्थानीय सरकार को अपनी समितियों के सचालन के हेतु 
मस्तिष्क, बुद्धि ओर ताकत प्राप्त हो जाती है | 

४ डॉ० सी० का का कथन है कि विनियुक्ति की पद्धति रहने से कुछ ऐसे 
लोगों को समितियों मे शामिल क्या जा सकता है जो समिति के किसी विशेष 
प्रकार के काम भे विशेष दिलचरप्ी रखते हो। जेसे, शिक्षा-समिति मे चर्च के 
पाटरियों एवं शिक्षकों को लेकर इस सर्मिति के कामों में कुशछता ओर तत्परता 
लायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाज्ी के आधार पर समिन में कुछ 
ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है जो किसी क्षेत्र मे विशेष अनुभव रखते 
हो या स्वेच्छ। से समिति को अपनी तबाएँ अर्पित करना चाहते हो! इस प्रकार 
विनियुक्ति से कई लाभ हैं | 

लेकिन बहुत-से लोग ऐसे ह जो विनियुक्ति (७० 00909) की प्रथा की आलो- 
चना करते तथा इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं । उनके मतानुमार इस प्रथा का 
रहना जनतान्त्रिक सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके विपक्ष में श्रःक्नोचक निम्न- 
लिखित तक उपस्थित करते हं--- 


१ विनियुक्ति (४०-09४09४) की प्रथा के रहने से कौसिल के बहुमत दल 
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के सदस्य अपने उन्ही साथियों को कौसिल में विनियुक्त करने का प्रयत्न करते हैं जो 
कौसिल की सदस्यता के लिए निर्वाचन में खडा होकर पराजित हो गये रहते हैं।' 
इससे वे लोग भी समिति-जेसी प्रजातान्त्रिक संस्था मे पहुँच जाते है, जिन्हे जनता 
निर्वाचन में ठुकरा दिये रहती है | 

२ यह भी कहा जाता है कि विनियुक्त सदस्यों को स्थानीय शासन के कामों 
के लिए जनता के प्रति कोई विशेष जिम्मेवारी नही रहती। इन कामों में निर्वा- 
च्वित सदस्यों की अपेक्षा ये कम उत्साह और कम दिलचस्पी दिखलाते है। 

३- विनियुक्त सदस्यों के रहने से स्थानीय शासन पर केन्द्रीय सरकार का 
नियंत्रण एव प्रभाव कभी भी अधिक हो सकता है। अतः ऐसे सदस्यों को समि- 
तियो में विनियुक्त करते समय पूरी सावधानी से काम लेना|चाहिए। डॉ० फाइनर 
का कथन है कि विनियुक्ति के आधार पर समितियों मे केवल बसे ही ब्यक्तियो को 
सदस्य के रूप में शामिल करना चाहिए जिन्हे विभिन्न बातों का विशेष ज्ञान एवं 
काफी अनुभव प्राप्त हो ।' 

लेकिन, विनियुक्ति (20-०]0४707) के पक्ष और विपक्ष मे जो भी तक दिये जायें, 
प्रो० लास्की का कथन है कि स्थानीय समितियों की सबसे बड़ी असफलता इस विनि- 
युक्ति के ही क्षेत्र में रही है। समितियों ने इसका प्रयोग कर ऐसे-ऐसे अयोग्य 
सदस्यों को अपने अन्तर्गत स्थान देने की परम्परा अपना ली है जो बिनियुक्ति के 
बास्तविक उद्देश्यों तथा इस पद्धति के जन्मदाताओं की आशाओ के विपरीत है।* 
डॉ० सी० का ने इस असफल स्थिति का प्रधान कारण यह बतलाया है कि आज 
बिनियुक्ति प्रणाली के प्रयोग पर कौसिल के अन्तर्गत आये हुए सुसगठित एवं 
बहुमत-प्राप्त राजनीतिक दल का पूरा-पूरा दबाव रहता है ।* विनियुक्ति पद्धति का 
मौलिक उद्देश्य यही है कि वे ही। व्यक्ति विनियुक्त सदस्य के रूप में लिये जायें, 
जो योग्य, अनुभवी और खास-खास कामों में विशेषज्ञ हो। लेकिन; दल्ल के दबाव 
के कारण ऐसा नही हों पाता । परिणामतः अब इस प्रणाली के अनुसार राजनीतिक 
दृष्टिकोण से प्रमावशाली व्यक्ति ही विनियुक्त सदस्य के रूप में समितियों में लिये 
जाते हैं, भले ही वे समिति के कार्यों के दृष्टिकोण से विशेषज्ञ और अनुभवी नहीं 
हो। विनियुक्ति-पद्धति के मौलिक उद्देश्यों के हास एवं असफलता का यही प्रधान 


वन--3५- न -नमलन»«मेन >नमनम-म*न+ न ननवन-मनन नमन पी पितिषत तभी नीम पलमनणभन॥...3।3 प्चशणााओ अआगफीाण हा िडीीिियकि इ डट तय नकान-+-9त नमन 


१ 'प आफ 400 


२ <0ग्रॉ५ $॥१०ा5 09058868$8 शुल्यवां ा0जशॉ४686 कराएं ९४708700068 
$॥0छांत 96 ए5फार 0 89907/757 7 --मझ्म आकर णिवे 


३ उदरहंछ, स 7. & एशशरर 07 एगटाए&, 070060588, ९9 87-88 
366 250 7, 66ाशह्‌ 7.00, 60एशराशरण, के 45 
७ 329 6 गांध्र 7,068, 00एएशशष्ारा' एझर (0हरशाएएए5४, ?. 30. 


स्थानीय शासन में समिति-व्यवस्था ३२३ 


कारण है। इसके अतिरिक्त एक और बात भी है और वह यह कि विनियुक्त 
सदस्यों की मनोबृत्ति भी इस पद्धति को बदनाम करने और असफल बनाने में एक 
कारण बन जाती है| प्रायः सभी विनियुक्त सदस्य निर्वाचित सदस्यों की तुलना मे 
अपनी जिम्मेवारी को बहुत कम महसूस करते है। वे विनियुक्त होने के कारण 
अपने को किसी काम के लिए प्रजातान्त्रिक ढंग से उत्तरदायी नही समझते | लेकिन 
इतनी कमजोरियों के बावजूद ई० डी० साइमन (० |) 5709) का अपना 
विचार यह है कि विनियुक्त सदस्यों को सेवाओं को स्थानीय शासन के लिए बहुत 
ही उपयोगी पाया गया है।" 

समिति का चेयरमेन-- प्रत्येक स्थानीय समिति का अपना एक चेयरमैन 
होता है। कौसिल के मेयर तथा डिप्टी मेयर किसी समिति का चेयरमेन नही हो 
सकते । हाँ, केवल डिप्टी मेयर समिति के एक सदस्य के रूप मे काम कर सकता 
हैं, लेकिन वह भी किसी समिति का चेयरमेन नही हो सकता। तात्यय यह है कि 
इनके अतिरिक्त कौसिल का कोई भी सदस्य इस पद पर निर्वाचित किया जा सकता 
है। फिर भी, व्यवहार में चेयरमेन होनेवाले व्यक्ति को एक कुशल, योग्य और 
अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ एक और बात ध्यान देने 
योग्य है। यो तो प्रत्येक समिति को अपना चेयरमेन चुनने का अधिकार दिया 
गया है, लेकिन किसी-किसी स्थानीय कौसिल में समिति द्वारा चेयरमेन का निर्वाचन 
हों जाने के बाद कौसिल से उसकी स्वीकृति (.&]0[07079)) लेनी पड़ती है। यह 
व्यवस्था मेनचेस्टर और लीसेस्टर नगरों में है। लेकिन 'सीटी ऑफ वेस्ट सिन्स्टर? 
में एक दूसरी ही व्यवस्था है। वहाँ प्रत्येक समिति की मिफारिश पर कौमिल ही 
चेयरमेन की नियुक्ति करती है | 

यहाँ एक यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि समिति का चेयरसमेन क्रिस तरह 
के व्यक्ति को या किसको बनाया जाय * इड्डलेण्ड में प्रायः सब जगह यही प्रचलन 
है कि समिति के वरिष्ठ सदस्य (860707 7067706/) या वरिष्ठ अल्डरमेन को ही 
चेयरसेन बनाया जाय। लेकिन, स्थानीय कौसिलों की समितियों में वरिष्ठता 
(80७7707709) का यह सिद्धान्त फीका पड़ गया है। आज सभी कौसिलो में 
राजनीतिक दल सुददढ ढंग से संगठित है और उनके समक्ष चेयरमेन का चुनाव एक 
दलगत-विषय (०7५४7 ॥8876) बन जाता है। चूँकि स्थानीय प्रशासन के 
संचालन की जिम्मेवारी कौसिल के बहुमत दल पर ही निर्भर करती है, इसलिए यह 
बहुमत दल ही अपने में से बेसे ही सदस्य को किसी समिति का चेयरमेन बनाता है 
जो राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली हो तथा जो समिति में दल का अच्छी 
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तरह नेतृत्व कर सके | इड्भलेण्ड का मजदूर दल इस सम्बन्ध में बड़ी सतर्कता से 
काम लेता है। यहाँ एक ओर बात पूछी जा सकती हे कि क्या कोई व्यक्ति एक 
से अधिक समितियों का चेयरमेन हो सकता ह ? उत्तर में यही कहा जा सकता है 
कि एक सदस्य को एक से अधिक समितियों के चेयरमेन होने की अनुमति नही दी 
जाती है, क्योकि ऐसा होने से वह व्यक्ति किसी भी समिति का काम ठीक से नहीं 
कर पाता है | 
स्थानीय शासन की समितियों के अन्तर्गत चेयरमेन का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण 
माना जाता है। वारेन का कथन है कि “समिति के चेयरमेन से यह अपेक्षा की 
जाती है कि वह समिति के लिए ऑख तथा कान का काम करे जिस प्रकार किसी 
विभाग के काम की अधिक जानकारी के लिए, कौसिल समिति की ओर देखती है, 
उसी प्रकार समिति अपने काम से पूरी तरह अवगत होने के लिए, दूमरे-दूसरे सदस्यों 
की अपेक्षा साधारणतया अपने चेयरमेन की ओर देखती है ।' इस कथन से स्पष्ट हे 
कि इस पदाधिकारी की स्थिति समिति के अन्तर्गत बडे महत्व की है। उसे अपने 
कार्यों के सम्पादन के लिए बहुत-से अधिकार प्राप्त है। पहली बात तो यह कि वह 
समय पर अपनी समिति की बेठक बुलाता तथा उसका सभापतित्व किया करता है | 
वह देखता है कि विभिन्न विभागों के अध्यक्ष उपस्थित हे या नही । समिति के 
अन्तर्गत हो रहे सभी कामों के निकट सम्पक में उसे रखा जाता है। अपने काम 
को पूरा करते समय वह स्थानीय पदाधिकारियों से सलाह ले सकता है। स्थानीय 
पदाधिकारी भी, जब कि पूरी समिति की बेठक नही होती रहती है, तमाम नयी और 
पुरानी समस्याओ के सम्बन्ध में चेयरमेन से ही परामश लिया करते है। परामर्श 
के अतिरिक्त वह पदाधिकारियों (7,009] ०7068) को समय-समय पर आदेश 
भी दे सकता है; लेकिन उसके आदेशों के झुताबिक चलकर उसकी आज्ञा का पालन 
करना उनके लिए कोई अनिवाय नहीं है। फिर भी, समिति के समक्ष उपस्थित 
किये जानेबाले किसी भी नीति-सम्बन्धी या दूसरे प्रमुख विषय पर स्थानीय आफिसर 
जब कोई रिपोर्ट देते है तों उसकी जानकारी उन्हे आवश्यक रूप से चेयरमेन को 
करानी होती है। विचार-विमश के लिए किसी विषय को समिति के समक्ष पेश 
करने के पहले चेयरमेन ऐसे विषयो पर पहले सभी स्थानीय कर्मचारियों के साथ 
बेठकर विचार कर लिया करता है, अर्थात्‌ समिति में पेश किये जाने वाले विपयो 
(2 8०709) पर पहले ही विचार करने के लिए वह प्राथमिक प्राइवेट बेठकऋ 
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(770॥77087"ए [97ए७॥९ 7066॥7728) भी किया करता है। इसमें उसके 
अतिरिक्त वाइस चेयरमेन, लिपिकर तथा दूसरे अफसर भी शामिल होते हैं। ऐसा 
इसलिए किया जाता है कि समिति में पेश होने के पूर्व उन सभी विषयों पर पहले 
सोच-विचार कर यह अन्दाज लगा लिया जाय कि समिति में इनसे सम्बन्धित कितने 
तरह के तक-वितर्क या उपप्रश्न उठाये जा सकते हैं तथा उनका उत्तर केसे ढिया 
जा सकता है। इस तरह की प्राथमिक ग्राइवेट बेठक को (0७) 07७४? कहा जाता 
है। लीसेस्टर में इसे “2०708 7९९4778? कहते है | इसी बेठक में चेयरमेन 
अपने आफिसरों को यह बता देता है कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये झुकावों 
या उपायो (॥(९४७४प्र/68) को समिति में अनुममर्थित (+४७००४7७८शर्त) कर ने जा 
रहा है अथवा ऊपर विचार करने के लिए उन्हे समिति के ऊपर छोड देना चाहता 
है। अपने कार्य-काल में, यदि आवश्यकता पडे तो, विभागाध्यक्षो द्वारा लाये गये 
विभिन्न मामलों पर यह अपना आइडर भी देता है। वह अण्नी समिति का हर जगह 
नेतृत्व किया करता है। 

कौसिल के ससक्ष समिति के चेयरमेन को बहुत-से महत्त्वपूर्ण कार्य करने रहते 
हैं। कौसिल की बेठक मे वही अपनी समिति की ओर से सभी प्रस्तावों, सुझावों 
और सिफारिशों को पेश करता है। कौसिल के अन्तर्गत समिति के काम या विवरण 
के ऊपर होनेवाले किसी भी वाइ-विवाद के सिलसिले मे समिति की ओर से हर बात 
का जवाब चेयरमेन ही देता है। इतना ही नहीं, अपनी समिति के विवरण और 
प्रस्ताव को कौसिल में पेश करते समय चेयरमेन अपना जो प्रारम्भिक भाषण देता है 
वह भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के आधार पर साधारण जनता को 
स्थानीय प्राधिकारियों की नीति एवं कार्यो के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो 
जाती है। इन कार्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चेयरमेन का पद 
बड़े महत्त्व ओर उत्तरदायित्व का है तथा समितियों की सफलता बहुत अशो में उसी 
के ऊपर निर्भर करती है। वारेन ने लिखा है कि “कौमिल के निर्वाचित कार्य- 
कर्ताओं या कर्मचारियों में रे, किसी समिति का चेयरमेन वास्तव में कम से कम 
प्रणारकी : ६४च्चण रे बहुत मच्त्वपूण स्थान रखता है और पूरे तोर पर विचार 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इद्धलेण्ड के स्थानीय शासन में समितियों के 
चेयरमेन के कत्तेब्य के विकास ने, ब्हुद अधिक दबाव और परेशानी के समय भी; 
इसकी कार्यकुशलता में पर्यात्र “श दान दिया है|” लेकिन फिर वारेन ने चेयरमेन 
के पद की आलोचना भी की है। उनका कथन है कि इतना होने पर भी चेयरमेन 
का काम वास्तव में केवल सम्बन्ध स्थापित करने का है। उसका अपना कोई निजी 
कानूनी अधिकार नही है। व्यक्तिगत रूप से वह जिन-जिन अधिकारों का प्रयोग 
करता है, वह मेयर की तरह कानूनी तोर पर नही, बल्कि अपने व्यक्तित्व के बल 
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एवं आकर्षण तथा अपने प्रति प्रदर्शित की गयी आदर-भावना के आधार पर ही । 
पुनः बारेन ने इस ओर भी सकेत किया है कि चेयरमेन कमी-कभी अपने पद का 
दुरुपयोग भी करता है। कुछ स्थानों में वह अनोपचारिक (#707779)) तथा 
गेर-सरकारी ढग से कुछ वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है, जिसका परिणाम बडा 
असतोषजनक होता है और सभापति सीजर (0४88७) जेसा बन बेठता है ।' 

लेकिन यहाँ इस सम्बन्ध में एक और बात जान लेने योग्य है। डा० सी० रा 
का कथन है कि आज कौसिल के अन्तर्गत राजनीतिक दल (700॥7090989] 270०प) 
के सुदृढ़ सगठन के कारण समिति के चेयरमेन की स्थिति में बहुत बड़ा परिवत्तेन 
होता जा रहा है। उसकी पद-स्थिति आज बड़ी मजबूत होती जा रही है, लेबर 
पार्टी तो चेयरमेन के पद को और भी अधिक जिम्मेवारी का एद समभती है । लेबर 
दल की नीति के अन्तर्गत चेयरमेन से यह आशा की जाती है कि वह अपने दल के 
सामान्य लक्ष्यों एव नीतियों को कायरूप में परिणत करेगा । समिति में वह 
अपने दल के सदस्यों का नेतृत्व किया करेगा । लन्‍्दन काएउण्टी कौसिल में वह 
अपने दल की नीति +>द-न झिति (270!0फ (४07777/066) का, जो कि सभी 
प्रमुख नीतियों के सम्बन्ध में निर्णय लेती है; सदस्य होता है। लेबर पार्टी के सदस्यों 
द्वारा निर्मित कौसिल में समिति का चेयरमेन चुनाव के आधार पर बनाया जाता 
है। कभी-कभी सम्पूर्ण 'लिबर-ग्रूप” ही प्रत्यक्ष नामजदगी (»7॥7800 70फ्ा78- 
707) के आधार पर उसका चुनाव करके समिति मे भेजता है। निर्वाचन की 
यह पद्धति उसकी स्थिति को और भी अधिक मजबूत बना देती है, क्योकि उसका 
चुनाव केबल उसकी समिति के ही सदस्यों द्वारा न होकर 'ल्ेबर-ग्रूप” के सभी सदस्यों 
द्वारा होता है। इससे समिति के चेयरमेन के पद एवं व्यक्तित्व के अन्तर्गत शक्ति, 
नेतृत्व और उत्तरदायित्व का केन्द्रीकरण हो जाता है ।* 

समितियों को अधिकार समर्पित करने की विधियॉ-- कौसिल अपनी 
समितियों को दो तरह से शक्तियाँ देती अथवा अधिकार समर्पित करती है--पहला, 
साधारण रूप में और दूसरा, बृहत्‌ रूप में | 

साधारण रूप में--- इस रूप मे कौसिल कुछ कामों को समितियों के हाथ मे 
सौप देती है, अर्थात्‌ कौसिल समितियों को कोई विषय या काम सुपुद कर उन्हे 
यह आदेश दे देती है कि पहले इन कामों से सम्बन्धित बातों पर वे ही विचार 
करे | इस प्रकार इस रूप में दिये गये कुछ कामो पर पहले ममितियाँ ही विचार- 
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विमश करती हैं और उसके बाद उनकी स्वीकृति के लिए कौसिल के पास भेज देती 
हैं। अब यह कौसिल के ऊपर रहता है कि वह समितियों द्वारा विचार-विमर्श 
किये गये विषयों या कामो पर अपनी स्वीकृति दे या नहीं। यह बात पृर्णतः 
कौसिल की इच्छा पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार अधिकार सुपुर्द करने से 
कौसिल की स्थिति ज्यो-की-त्यों बनी रहती है। समितियों को उसके इच्छानुमार 
काम करना पड़ता है। उनके ऊपर कौसिल का पूरा नियन्त्रण और अधिकार 
बना रहता है । 

वृहत्‌ रूप में--- लेकिन ऊपर कहे गये नियम के अतिरिक्त एक और तरीके से 
भी कोसिल अपनी समितियों को अधिकार समर्पित करती है। इसे बृहत्‌ रूप में 
अधिकार प्रदान करने की विधि (36४!00) कहते हैं । दूसरे शब्दों मे इस विधि 
को अधिकार हस्तान्तरीकरण या शक्तियों के प्रत्यायोजन (70062७४००४ ० 0॑ 
7909७7/७8) का तरीका कहते है। इस नियम के अनुसार कौसिल अपने कुछ 
अधिकारों को पूणरूप से स्थानीय समितियों को हस्तान्तरित (00०६७॥७) कर 
देती है, अर्थात्‌ कुछ प्रकार के कामों को करने का पूरा अधिकार समितियों को दे 
देती है। उन कामों को करने और उन पर पू्णरूप से फेसला लेने का अधिकार 
समितियों को रहता है। इस नियस के अनुसार वे इस तरह दिये गये कामो को 
इस तरह करती है अथवा दी हुईं शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करती हैं मानो वे 
(समितियाँ) स्व्थ. कौसिल ही हों। कौसिल ऐसे कामो का केवल निरीक्षण किया 
करती है। वह जरूरत पड़ने पर समितियों से उनके कामों, फेसलो एवं निर्णयों की 
रिपोर्ट माँग सकती है या रिपो् नही भी देने का आदेश दे सकती है। सन्‌ १६३४३ ई० 
के पूव कौसिल को अपनी समितियों को शक्ति प्रत्यायोजित (/00०४2०(९) 
करने की क्षमता कम थी। अक्सर वह उन्हे पहले नियम के अनुसार ही काम करने 
की बहुत कम शक्तियाँ दिया करती थी। दूसरी विधि द्वारा शक्ति दिये जाने का 
भी प्रयोग होता था, लेकिन बहुत सीमित रूप में, अर्थात्‌ इस तरह से शक्ति का 
दिया जाना कुछ खास-खास क्षेत्रों तक ही सीसित था। बहुत-से कामो को करने 
की शक्तियाँ एबं अधिकार समितियों को न दिया जाकर कौसिल के ही हाथ में थे। 
लेकिन, बाद में कोसिल अपने वृहत्‌ आकार के कारण सभी कामो के सम्बन्ध में 
शीघ्रता से निणय लेने और उन्हे तत्परता से करने में असमथ रहने लगी | परिणामतः 
सन्‌ १६३३ ई० में एक स्थानीय कानून पास किया गया और इस अधिनियम 
के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी, अर्थात्‌ कौसिल को यह अनुमति दे दी गयी कि वह 
अपनी समितियों को अपनी किसी एक या सभी शक्तियों या कत्तेब्यो को प्रत्यायो- 
जित ()0]22०४6०) कर सकती है, अर्थात्‌ कौसिल अपने कुछ या सभी अधिकारों 
को अपनी समितियों के हाथ में सौप सकती है। इस प्रकार इस अधिनियम के 
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अनुसार समितियों कों अधिक-से-अधिक कामो को स्वतन्त्रतापूवक करने का अधिकार 
प्रदान किया गया। लेकिन इस नियम का एक अपवाद (£४5०७७४७०४) भी 
रखा गया । उपयुक्त कानून (सन्‌ १६३३ $० के कानून) मे कहा गया कि कौसिल 
अपने दो प्रकार के कामों तथा इनसे सम्बन्धित अधिकारों को समितियों को सुपुदे 
या प्रत्यायोजित नही कर सकती-- (१) कज लेने को शक्नि और काम और (२) रंट 
निर्धारित करने अर्थात्‌ रेट लगाने का काम | इन दोनो कामों पर अर्थात्‌ रुपये पेसे 
कर्ज लेने तथा पूँजीगत व्यय करने, रेट लगाकर आय ग्राप्त करने एवं उसे खचे करने 
आदि मामलो पर कौसिल का ही पूरा नियंत्रण रहता है। इन दोनों शक्तियों को 
छोडकर अन्य सभी कामों को करने के अधिकार समिति को मिले रहते है ओर इन 
प्रत्यायोजित शक्तियों (20!०28/60 9090०78) का प्रयोग समितियाँ कौसिल के 
बिना पूर्व अनुमति के भी कर सकती हैं। कज लेने और रेट निर्धारित करने से 
सम्बन्धित कामो को कौसिल अपनी समितियों के हाथ में इसलिए सुपुदं नहीं करती, 
क्योंकि ये बडे महत्त्व के विषय होते हैं। इनकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की 
कुब्यवस्था या गड़बडी आने से स्थानीय शासन का सारा काम ही ठप्प पड़ सकता 
है तथा स्थानीय नागरिकों पर बडा ही बुरा प्रमाव पड सकता है। इससे स्थानीय 
शासन की क्षमता पर उन्हे संदेह हो सकता है तथा वे इसके प्रति अपना विश्वास 
खो दे सकते हैं। इसीलिए इन दो कामी तथा इनसे सम्बन्धित अधिकारों को 
कौसिल किसी भी समिति को खुपुदं न कर स्वय अपने ही हाथ में रखती है। वह 
सदा इस बात में सतक रहती है कि इन कामो के सचालन में कोई गड़बड़ी नहीं 
होने पाये। इन बातों को छोडकर कौसिल अन्य सभी कामों के सम्बन्ध में 
समितियों को अधिकार दे सकती है अथवा उनकों दिये गये अधिकारों मे पर्याप्त वृद्धि 
कर मक़ती है। 

लेकिन, प्रत्यायोजन (॥)6]820700) के आधार पर कौंसिल द्वारा समितियों 
को इस प्रकार अधिकार दिये जाने की छड़ी कह आलोचना की गयी हे। पहली 
बात तो यह कि इस आधार पर समितियी को दिन-प्रतिदिन अधिक अधिकार 
दिये जा रहे हैं और कौसिल द्वारा उन पर किसी भी ग्रकार का प्रभावशाली नियन्नण 
नही रखा जा रहा है। इससे इस बात की बराबर सम्भावना बनी रह सकती है 
कि कुछ दिनों के बाद कौसिल एक शक्तिहीन संस्था मे न बदल जाय अथवा 
स्थानीय शासन के अन्तगंत उसका महत्त्व नहीं घट जाय | शक्तिप्रत्यायोगन 
(/260९28/707 04 909७०78) के विपक्ष में एक और भी तक दिया जाता है | 
वह यह कि कौंसिल के जो सदस्य किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते उनकी 
स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है। समितियों के कामों अथवा यों कहा जाय कि 
सम्पूर्ण स्थानीय शासन-का्य से ही उनका सम्पर्क बिलकुल छूटता जाता है| इसका 
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को काबू में रखने मे आसानी हों सकती है। दूसरी बात यह है कि समितियों को 
प्रत्यायोजन के अनुसार जो शक्तियाँ दी जायें उनकी परिभाषा बहुत स्पस्ट रूप से 
कर ली जानी चाहिए | इससे आगे चलकर किसी प्रकार की गड़बड़ी की सम्भावना 
नही रहती | इतना ही नहीं, कौसिल को अपनी समितियों को शक्ति हस्तान्तरित 
कर देने के बाद इस मम्बन्ध में बिलकुल निश्चिन्त होकर नही बेड रहना चाहिए, 
बल्कि इस सम्बन्ध में बराबर सतकता से काम लेना चाहिए । शक्ति-प्रत्यायोजन 
स्थानीय प्राधिकारी (7,008) #प्90५09) के प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण 
तात्विक (४79)) पहलू है। अतः एक बार शक्ति-प्रत्यायोजन के बाद भी उसमें 
वार्षिक सशोधन होते रहना चाहिए | 

समितियों के विभिन्न प्रकार-- इद्चलेण्ड के स्थानीय शासन के अन्तर्गत कई 
तरह की समितियाँ पायी जाती हैं। उनका वर्गीकरण साधारणतः दो आधारों पर, 
किया जाता है- (१) कानूनी आधार पर ( 8%%७प४07ए 7777 0]076) तथा 
(२) उनके काम करने की अवधि के आधार पर (7७४07 770]6) | 

कानूनी आधार पर समितियों के दो भेद बतलाये गये हैं-- (१) सविधि द्वारा 
निर्मित समितियाँ या अनिवाय समितियाँ (3080प07ए7 07 00989/07फ 
("0777770(668) तथा (२) अनुमति द्वारा निर्मित समितियाँ या बेकल्पिक 
समितियाँ (/?७7४॥88776 07 0|08079] (४07777700668) | पुनः काम करने 
की अवधि के आधार पर भी समितियों के दो ही प्रकार माने गये है--- (१) स्थायी 
समितियाँ (808700॥४४ (07777/06९४) तथा (२) विशेष समितियाँ या तदथ 
समितियाँ (80808)! 07 24 ॥00 (/070777076868) । लेकिन, इन समितियों 
के बीच का भेद कोई वास्तविक भेद नहीं है। उदाहरणाथ, सविधि द्वारा निर्मित, 
अर्थात्‌ अनिवाय समितियों एवं स्थायी समितियों के बीच कोई मौलिक अन्तर नही 
है, क्योकि जिस प्रकार अनिवाय समितियाँ कौसिल द्वारा आवश्यक रूप से बनायी 
जाती हैं, ठीक उसी मुस्तेदी और अनिवायता के साथ उसके द्वारा स्थायी समितियों 
का भी निर्माण होता है। इसलिए अनिवाय समितियों एवं स्थायी समितियों 
की रूपरेखा में बहुत हद तक समानता पायी जाती है | इसी प्रकार विशेष या तदथ 
समितियों की भी रूपरेखा बेकल्पिक समितियों से मिलती-छुलती है । 

संविधि द्वारा निर्मित या अनिवाय समितियाँ (8॥800४0०7ए 07 
(00]29/07'ए (१०070776068४)-- इस प्रकार की समितियाँ वे हैं जिन्हें स्थापित 
करने के लिए स्थ्गनीय प्राधिकारी संसद्‌ की संविधि द्वारा बाध्य हैं। अर्थात्‌; संसद्‌ 
कानून बनाकर स्थानीय कौसिल के लिए यह अनिवाय कर देती है कि वह ऐसी 
समितियों का निर्माण करे | इसीलिए ऐसी समितियों को अनिवार्य समितियों के नाम 
से भी पुकारा जाता है। पहले ही इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि संसद्‌ 
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स्थानीय कौसिल को विभिन्न स्थानीय कामों के सम्पादन के लिए अपने अधिनियमों 
(3.08) के द्वारा कई तरह के अधिकार देती है। लेकिन, साथ-साथ संसद्‌ 
कौसिल को इन स्थानीय कामों को समुचित ढंग से चलाने के लिए अनिवार्य रूप 
से समितियों का निर्माण करने का भी अधिकार प्रदान करती है और इस सम्बन्ध 
में आवश्यक निबंश भी देती है। ऐसी समितियों का निर्माण कौसिल को हर हालत 
में करना ही पड़ता है। स्थानीय कौसिल के अन्तर्गत इस तरह की अनिवाय 
समितियों की सख्या कोई कस नहीं कही जायगी | उदाहरणाथ, सुरक्षा-रमिति 
(५४७४०४ (0777770066), मानसिक खराबियों की देखभाल करने वाली समिति 
((४070077700686 407 ६76 0७१७ 407" १९7६8] ॥2९6०(४77868 ), मातृत्व एवं 
शिशु-सहायक-समिति (?प्र006 96०७) (४ 8४१ प्लैठपश70४ (४0777606७), 
जन-सहायक समिति (+' पर2]0 .0888(87]08 (!077700066), देख-रेख-सम्बन्धी- 
समिति ( ४४078 (:070777066), शिक्षा-समिति (+40708 007 (070४7 (- 
566), ऋकषि-सम्बन्धी समिति (827707)0प्राः9) (४0707077766), अग्नि-सुस्क्षा- 
समिति (ऋीए6€ 807"9०0688 (४/0777776068),  रेटिग-समिति (-+७/०7४2 
(/077777//66) इत्यादि को अनिवाय समितियों की श्रेणी मे रख सकते है | 

अनिवाये समितियों के सम्बन्ध मे एक और प्रमुख बात है। ऐसी समितियों के 
अन्तर्गत कौसिल को अपने कौसिलरों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की अनुमति 
से कुछ सवाचित सदस्यों (७०-००06७० #7#67700७7"8) को भी शासिल करना 
पड़ता है। चूँकि ऐसी समितियों के बिना कौसिल अपने कामो का सम्पादन 
अच्छी तरह नहीं कर सकती; इसलिए इन समितियों को इज्जलेण्ड की स्थानीय 
शासन-व्यवस्था में बड़ा ही महत्त्वपृूण माना जाता है। 

लेकिन, ऐसी समितियों के इस प्रकार महत्त्वपूर्ण होने के बावजूढ वारेन ने इनकी 
स्थापना के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है। उनका कथन है कि अनिवाये 
समितियाँ समाज की बदलती हुईं परिस्थितियों के लिए उपयोगी सिद्ध नही हो पाती । 
इनका निर्माण चूँकि किसी खास परिस्थिति एवं खास समय में किसी काम को पूरा 
करने के लिए ससदीय कानून के अनुसार किया जाता है, इसलिए इनमें गतिशीलता 
नही होती । यदि इनकी स्थापना के बाद परिस्थितियों के बदलने से नयी-नयी 
समस्याओं का जन्म हांता है, तो ये उनके समाधान के लिए समर्थ और सफल साबित 
नही होती, क्योकि इनका निर्माण किसी विशेष समय में बनाये गये ससद्‌ के कड़े 
निर्देशों के अनुसार हुआ रहता है, जिन्हे शीघ्र ही परिवत्तित नही किया जा सकता। 
इसलिए जब कभी भी कोई नया-काम उत्पन्न होता है तो उसके सम्पादन के लिए 
ऐसी अनिवाय समितियों का निर्माण होना कठिन हो जाता है। कारण, इनकी 
स्थापना संसद्‌ के अधिनियम एवं अनुमति से होती है, जिसे शीघ्र ही प्राप्त करना 
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बढ़ा कठिन हो जाता है। अतः अनिवाय समितियों का यह स्वरूप तथा इनके 
सम्बन्ध में लागू की गयी अधिनियम सम्बन्धी इतनी कठोरता स्थानीय शासन की 
प्रगति मे अवरोध उत्पन्न करती है। परिणासतः स्थानीय निवासियों के देनिक जीवन 
पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति में वारेन का विचार है 
कि यदि अनिवाय समितियों की प्रणाली से काम लेना है तो अच्छा यही होगा 
कि इनके लिए लागू किये जानेवाले सभी कठोर निर्देशों को उठा दिया जाय अथवा 
सरकार की ओर से इनके ऊपर लादे गये कठोर निर्देशों को सरल और ढीला कर 
दिया जाय । साथ ही, ऐसी समितियों के क्षेत्र को अधिकाधिक व्यापक बनाया 
जाय ताकि ये नयी-नयी परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओ के 
समाधान में उपयोगी एवं सफल सिद्ध हो सके।' 

अनुमति द्वारा निर्मित या बेकल्पिक समितियाँ (७एशाह६7ए6 ०" 0900- 
78) ((07077९6)-- अनिवाय समितियों को स्थापित करने के लिए स्थानीय 
कौसिल ससद के कानूनों रो बाध्य है। ऐसी समितियों के निर्माण में कौसिल की इच्छा 
की नही बल्कि संसदीय अधिनियमों एवं निर्देशों की प्रधानता रहती है। लेकिन इनके 
विपरीत जहाँ तक वेकल्पिक समितियों का प्रश्न है, इनका निर्माण कौसिल अपनी 
इच्छा से किया करती है | यही ऐसी समितियों का सविधान भी बनाती है। ससद के 
कानूनों का इनके ऊपर कोई अधिकार नही होता । दूसरे शब्दों में, स्थानीय कौमिल 
को जब कमी भी अपने खास-खास कामो को करने की आवश्यकता पड़ी, वह इनके 
सम्पादन के लिए इस तरह की वेकल्पिक समितियों का निर्माण कर लिया कग्ती 
है। अनिवाय समितियों की तुलना में इस तरह की समितियों के अधिकार वहुत 
कम होते हैं। दोनो प्रकार की समितियाँ किसी विषय पर विचार-विमर्श करने के 
बाद अपनी सिफारिश एवं रिपोट कोसिल के समक्ष पेश करती हैं। लेकिन, एक 
ओर जहाँ कौसिल को अनिवाय समितियों की सिफारिशों एवं रिपोर्ट के अनुसार 
ही काम करना पडता है वहाँ दूसरी ओर कौसिह वेकह्पिक समितियों के परामश 
एवं रिपोर्ट को मान्यता दे भी सकती है अथवा पूर्णरूप से ठुकरा भी रुकती है। 
तात्यय कि वेकल्पिक समितियों पर स्थानीय अधिकारी वर्ग का पूरा अधिकार और 
नियंत्रण रहता है। इनके संविधान एवं कार्ये-क्रम में कौसिल, जब चाहे, किसी 
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भी तरह का संशोधन ला सकती है। अनिवाय समितियों की ही तरह इन समि- 
तियो की सख्या इज्जलेण्ड में बहुत अधिक है । नमूने के तौर पर स्थानीय कर्मचारी 
समिति (8097 (४0777977066) को ऐसी ही समितियों की श्रेणी में रखा जा 
सकता है| 

स्थायी समितियाँ (808709772 (/0770700668)--- स्थायी समितियाँ 
वे हें जिनकी स्थापना स्थानीय कोमिल अपने काम करने की अवधि तक के लिए अपने 
अन्तर्गत लगातार होते रहने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए किया करती है| इन्हे 
स्थायी इसलिए कहा जाता है कि ये स्वयं कौसिल की पूरी अवधि तक के लिए 
स्थायी तोर पर कायम की जाती हैं। उदाहरणार्थ, यदि कौसिल की अवधि तीन 
साल की है तो ऐसी समितियाँ भी तीन साल तक के लिए स्थापित की जाती है | 
लेकिन, जिस स्थानीय क्षेत्र (उदाहरणाथ वोरों कौसिल) की कौसिल में कुछ 
सदस्य पदत्याग करते तथा कुछ नये आया करते हैं वहाँ की स्थायी समितियों 
के निर्माण एवं सगठन में कुछ हेस्फेर होता रहता है। अधिकतर ऐसा ही होता 
हैं कि स्थानीय कौसिल अपने सभी प्रझुुख स्थानीय कामों के सम्पादन एबं उन पर 
सम्मनुच्चित नियत्रण रखने के लिए एक-एक स्थायी समिति का निर्माण कर 
लिया करती है, जेसे-- वित्तीय कामों के लिए वह वित्त-समिति (8706 
()0707777066) कायम कर लेती हैं। इसी तरह स्थानीय कॉमसिल डिपाठमेण्टल 
समिति (00[0870770708). ('"0777970766), सर्विस-समिति (8०"४॥०७७ 
(/0707770066) आदि कई ओर भी स्थायी समितियों की स्थापना करती है | 
प्रायः सभी प्रसुख स्थानीय काम ऐसी ही स्थायी समितियों के द्वारा किये जाते है| 
इसी लिए स्थानीय शासन के सगठन के अन्तगंत ऐसी समितियों का स्थान बड़ा 
महत्त्वपूण माना गया है। 

विशेष या तदर्थ समितियाँ (896०७) 07 &6 ४४0०० (४07770700668)-- 
विशेष या तदथ समितियाँ वे है जिनका निर्माण किसी खास समय मे किसी विशेष 
काम की पूर्त्ति के लिए किया जाता है ओर उस विशेष काम के पूरा हो जाने के 
बाद इन्हे मंग कर दिया जाता है, अर्थात्‌ ऐसी समितियों के साथ समय की कोई 
पाबन्दी नही रहती । ये अनिश्चित रूप से तब तक के लिए स्थापित की जाती हैं, 
जब तक कि वह काम पूरा नही हो जाता है जिसके लिए कि इसका निर्माण हुआ 
रहता है, अर्थात्‌ अपने काम और उद्देश्यों को पूरा कर लेने के बाद ऐसी समितियाँ 
समाप्त हो जाया करती है। कौसिल के समक्ष जब कोई खास तरह का कास या 
कोई खास समस्या आ जाती है तो उसे पूरा करने अथवा उसे सुलमाने के लिए 
कौसिल इस तरह की विशेष या तदर्थ समिति का निर्माण कर लिया करती है ओर 
पुनः ऐसे काम के पूरा हो जाने के बाद वह इसे भंग भी कर देती है। ऐसी समिति 
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के उदाहरण के लिए कौसिल की सेलेक्शन-समिति (860[800007 (077777(॥66) 
का नाम लिया जा सकता है। जब कौसिल अपनी पहली बेठक करती है तो उसी में 
हते एक सेलेक्शन-समिति का निर्माण कर ल्षेती है। यह कौसिल के अन्तर्गत की अन्य 

स्थायी समितियों में काम करने के लिए सदस्यों का नाम चुनती है। सभी 
स्थायी समितियों के लिए सदस्यों का चुनाव कर लेने के बाद इसका काम समाप्त 
हो जाता है तथा यह भंग हो जाती है। इसी तरह मेयोराल्टी समिति (0॥७90०0- 
78) 0ए (४07077%#66) भी है, जो मेयर के लिए उपयुक्त नाम चुनकर दे देने के 
पश्चात्‌ विधघटित हो जाती है । ऐसी समिति काउण्टी बौरो और म्युनिसिपल बौरो 
के क्षेत्रो मे, जहाँ कि मेयर का चुनाव होता है, बनायी जाती है। 

कुछ प्रमुख समितियों का एक सक्षिप्त विवरण-- पीछे जिन-जिन प्रकार 
की समितियों का उल्लेख किया गया है, उनमें चार समितियाँ प्रमुख हे-- वित्त- 
समिति (क7&708 (४0077770066), कम चारी-समिति (909४ ((077770066), 
काय-सम्बन्धी सर्मात (४०7४8 (00777070:26 ) तथा पूरी-समिति ((४०0४प्ा- 
52८6 07 ४06 ७॥१०/०७, | इन चारो का एक संक्षिप्त विवरण नीचे पेश किया 
जा रहा है-- 

वित्त-समिति (#५79॥/06 (/0707770066)-- स्थानीय शासन की कौसिल 
के अन्तगंत जितनी भी समितियाँ काम करती हैं, सबो मे वित्त-समिति सर्वप्रथम 
ओर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यो तो स्थानीय शासन की प्रत्येक इकाई की कौसिल 
मे इस समिति की स्थापना की जाती है, लेकिन ऐडमिनिस्ट्र टिंव काउण्टी' और 
भेट्रोपोलिटन बौरों की कौसिलों मे इसकी स्थापना बिलकुल अनिवार्य मानी जाती 
है। वित्त-समिति का निर्माण केसे हो, यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है। इसकी 
चर्चा आगे की जायगी | तब तक यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि इस 
समिति का निर्माण कौसिल के अन्तर्गत काम करनेवाली सभी स्थायी समितियों के 
चेयरमन से होता है, अर्थात्‌ समी स्थायी समितियों के चेयरमेन इसके सदस्य होंते है | 
स्थानीय कौसिल के चेयरमेन तथा डिप्टी चेयरमेन भी इसके सदस्य होते है | 
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इसके काय-- वित्त-समिति अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करती है।'* 
एल० गोह्डिग (,, (+00772) ने लिखा है कि “776 का700९० (.0शाम्याई- 
566 0 & १008) &प्राराठलाए, 88 ॥6 ए०८7-वेै02 07०" ६४76 
९0०प्रगज 8 70076 शव 65०9९४वाप्रः8, ए8ए8 & प्रात 0७५ 70 
६06 809 [0708 ॥06 ००0प7/७0?8 #7%7 0७) [१0]0ए १ 'वित्त-समिति को 
अनेक अधिकार सुपुद किये गये है। सर्वप्रथम तो यह कि यह अन्य सभी स्थानीय 
समितियों के कार्य-क्क्वाए की व्यापक जॉच करती तथा उन पर आधिपत्य कायम 
रखती है। यह सभी स्थानीय समितियों की वित्तीय परिस्थितियों पर नियन्त्रण 
रखती है। यह एक समिति और उसकी सेवाओं तथा दूसरी समितियों एव उसकी 
सेवाओं के बीच एक सतुलन स्थापित करती है। यह सालाना वजद (&77प्रध] 
0१४९४) तेयार करती है, अर्थात्‌ यही इस बात का निश्चय करती है कि सम्पूर्ण 
क्षेत्र में वप भर मे खर्च की जाने वाली रकम कितनी होगी । इसमे आय-व्यय का 
पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यह समिति यह निश्चित करती है कि रेद्स! 
का निर्धारण किस अनुपात मे किस प्रकार होना चाहिए । विभिन्न मदों मे राजस्व 
को बॉटना इसी का काम है। सालाना बजट तेयार कर लेने के बाद यह देखना 
कि विभिन्न विभागों द्वारा आय-व्ययक (30026४) मे की गयी व्यवस्था का कौसिल 
की बिना जानकारी के अतिक्रमण तो नही हो रहा है, इसी का काम है। उन परि- 
स्थितियों पर, जिनमें निर्धारित सूत्र से अधिक खर्च होने की सम्भावना रहती है, 
पहले से ही अनुमान लगाकर विचार करना तथा व्यय के पूरक प्राकलन (507%6- 
7767487ए7 ०प्8260 ० ७5५७०७४०7प्रा'८) पर भी विचार करना इसी का 
काम है। म्युनिसिपल हिसाब-किताब को उचित ढग से रखवाना, कज लेने के 
सम्बन्ध में बातचीत करना, खजाने का एक भी पेसा बिना समिति अथवा उसके 
प्रतिनिधि के अनुमति के नहीं ख् होने पाये--इन सभी बातो को देखना इसी 
समिति की जिम्मेवारी है | 

कौसिल अपने अन्तर्गत की विभिन्न समितियों और विभागों पर जो वित्तीय 
नियन्त्रण (#77977079/ (.07॥70[) लागू करती है, वह वित्त-समिति द्वारा ही लागू 
किया जाता है। वित्तीय नियन्त्रण कायम रखने का सबसे बडा साधन वार्षिक आय- 
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(8 वा $90प्रॉ0 ६ड्कला।॥6 (6 20070779 0 76छ 50087768 8&7879, 7827 [४ 
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व्ययक (५7709) परत 26४) है और यह पहले ही कहा जा छुका है कि यह बजट 
वित्त-समिति द्वारा ही तेयार और लागू किया जाता है। वित्तीय नियन्त्रण के लिए 
वित्तीय स्थायी आदेशों (#778708] 50870772 (074678) को भी काम में 
लाया जाता है। यह कार्यान्वित तथा प्रभावकारी वित्त-समिति के ही जरिये होता 
हैं। वित्तीय स्थायी आदेशों के जारी होने के पश्चात्‌ वित्तीय समिति इस बात की 
पूरी देख-रेख करती रहती है कि कोई समिति इन आदेशो की अवहेलना नहीं करें । 
अतः अनेक तरह के वित्तीय कामों को करने के साथ-साथ वित्त-समिति सभी विभागों 
के कामों पर नियमित रूप से अपना पयवेक्षण जारी रखती है ।' इसीलिए इसे सभी 
विभागों पर देख-रेख और नियन्त्रण रखने का भी मौक्रा मिल जाता है। इस प्रकार 
विभिन्न समितियों के कामों के बीच समन्वय ((!०-07"57709४507 ) लाने का काम 
वित्त-समिति ही करती है। इसके कामों का वर्णन करते हुए डॉ० सी० भा ने लिखा 
है-- “776 क॥0०७ ए०ाक्ा॥९6 849ए868 (6 ०0प्रालो 08 
8009007707706006 04 #ए&7]808 7680प्रा ९९8 06€0ए९९॥ (४6 78707 
8९ए068 ०07 ४॥6 0०0फ्राणी 78, ४४0७४, 068 096 ९0फ्रालो ६0 
तेढ९ए0्रा॥6 9ए0ल्‍68 80प 006 8086९8 00 ए707 ॥06 वर्ग ९९४६ 
887"ए068 87'8 ६0 28 079९"७९व 46 00-07498468 8977 (06 [04878 
04 8]] 20097700९68 7700 006 ए70]6 47070 #78४02०67 09076 ० 
एा6ए 76 फषह700०6 (00077666 9०४0778 ६06 ]00 छा08 
38 दै076 99 ॥6 (४४7०08]07 ० #₹०४6७वपश' प 4#6 ४&७7078] 
20०ए2४77०7४.* कहने का तालये यह है कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत 
जो काम कोंष-विभाग (76&8पए 36700) अर्थात्‌ चान्सलर ऑफ एकक्‍्सचेकर 
किया करता है, बहुत कुछ अशो में वही काम स्थानीय शासन के अन्तर्गत वित्त- 
समिति किया करती है। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत 'ट्र जरी” जो 
बजट तेयार करती है, उसे "(हाउस ऑफ कामन्स! में पेश होने के पहले जिस तरह 
'केबिनेट' अच्छी तरह देख-सुन (0०४7०७) लेती है, उसी तरह स्थानीय शासन के 
अन्तर्गत सभी वित्तीय बातों की देख-सुन वित्त-समिति कर लिया करती है। इस 
प्रकार जिस तरह केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय (७०0-07"4- 
78707) लाने का काम वित्त विभाग करता है, उसी तरह स्थानीय शासन के 
ब्रिभिन्न॒ विभागों में समन्वय लाने का काम वित्त-सतमिति ही किया करती है। 

प्रो० क० सी० ह्ीयर (7707. ९, (0. ए१४०७॥०) ने लिखा है कि “॥7॥ 4,008) 
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280एशफ6700 88 पा (९७77७ 20ए72०४70676 00-070व798670॥ छः) 
९07070] 00776 ४॥70प2४ पिक्षाट8 ७8 ९७री6०पएछटए४ 88 ध्ाफ- 
७076 /' लेकिन प्रो० लास्की ने वित्त-समिति द्वारा समन्वय लाने की बात की 
कई आधारों पर आलोचना की हैं तथा इसे कई दृष्टिकोण स अपर्याप्त बतलाया है।' 
पुनः ग्रो के० सी० ह्वीयर ने भी इस आलोचना का समथ न किया है |* लेकिन 
इतनी आलोचनाओं के बावजूद स्थानीय शासन की विभिन्न समितियों एवं उसके 
विभिन्न विभागो के कामों मे समन्वय लाने के हेतु वित्त-समिति को भी एक प्रमुख 
साधन के रूप में अपनाया जाता रहा है। 

वित्त-समिति के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बाते-- जो वित्त- 
समिति इतनी महत्त्वपूण है, उसकी बनावठ के सम्बन्ध में दिये गये विभिन्न सिद्धान्तों 
की भी यहाँ चर्चा कर लेना आवश्यक है 

जंसा कि पहले कहा जा चुका है, बहत-सी बडी कोसिलों मे बित्त-समिति का 
निर्माण कौसिल के चेयरमन, वाइस चेयरमेन तथा अन्य सभी समितियों के चेयरमंन 
के सहयोग से होता है।* लेकिन क्‍या यह व्यवस्था उच्चित और उपयुक्त कही 
जायगी १ जें० एच० वारेन ने इसका समर्थन किया है। उनका कथन है कि वित्त- 
समिति का निर्माण अगर पूर्ण रूप से नही तो कम-से-कम आशिक रूप से ही स्थायी 
समितियों के स्भागतिणे ((४॥7776४) के जरिये की जाय तो वित्त-समिति के 
कामो मे अधिक सुविधा होगी। कारण, चेंकि कौसिल के अन्तगत निर्वाचित 
सदस्यों को वित्तीय मामलों मे एक विचित्र और महत्त्वपूण उत्तरदायित्व लेना 
आवश्यक है, इसलिए यह अधिक अच्छा होगा कि सभी स्थायी समितियों के सभा- 
पति अपनी-अपनी समिति के दृष्टिकोण एवं आवश्यकताओं को व्यक्त करने तथा 
उनकी व्याख्या करने के लिए नियमित रूप से वित्त-समिति में प्राप्प रहे। और, 
यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि सभी स्थायी समितियों के सभापति बवित्त- 
समिति के सदस्य रहे |“ 

लेकिन, बहत-से विद्वानों ने इसका विरोध किया है अर्थात्‌ कुछ लोगी का 
कथन है कि वित्त-समिति की रचना अन्य स्थायी समितियों के सभापतियों के 
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सहयोग से नही होनी चाहिए | सर हैरी हारवर्ड (50 लि७779 ि७7"ए०/०) ने 
लिखा है कि यह विचार ठीक नही है कि वित्त-समिति का निर्माण स्थायी 
समितियों के सभापतियों के मेल से हो, क्योंकि एक स्थायी समिति के सभापति को 
अपनी ही समिति के काम इतने अधिक हैं कि उसका वित्त-समिति में काम करना 
बिलकुल असम्भव-सा है।' बड़ी बड़ी स्थानीय इकाइयों में तो एक समिति के 
सभापति ((/७॥777970) का काम इतना अधिक हो जाता है कि वह उसका सारा 
समय ही ले लेता है। समिति का काम उसके लिए एक तरह से उसका सावकालिक 
कार्य (४४/४०१४-४६४७ ]07) हो जाता है ।* ऐसी स्थिति में किसी भी स्थायी 
समिति का सभापति वित्त-समिति में अपना पूरा समय देकर ईमानदारी के साथ 
काम नहीं कर सकता । दूसरी बात यह है कि यदि वित्त-समिति सभी स्थायी 
समितियों के समापतियों के मेल से बनती है तों एक और भी खतरा उपस्थित हो 
सकता है। उल“लिति का काम प्राप्त राजस्व एवं धन को विभिरझ समित्रिणें के 
बीच बाँटना होता है। दूसरी ओर अन्य स्थायी समितियाँ खचे करने वाली 
समितियाँ (8[ल्‍क्‍00772 (/0707777॥80०€४) है । इनकी भावना साधारणतया खच 
करने की होती है। ये अपनी सेवाओ की कार्य-कुशलता एवं पू्णता के लिए अधिक 
उदारतापूर्वंक ख्चे करना चाहती है|? अतः यदि वित्त-समिति का निर्माण इन खर्चे 
करने वाली स्थायी समितियों के समापतियों से हो तो सभी सभाणति वित्त-समिति 
से अपने ही हित और खच की बात करने लगेगे। सभी सभापति अपने-अपने 
विभाग के खर्च के लिए आपस में एक-दूसरे से समझौता और मेल-जोल की बात 
करने लगेगे। अतः वित्त-समिति में बचत की बात तो दूर रही, सभी समापतियों में 
आपस में खच करने ओर किसी तरह मिल-छुल कर अपनी-अपनी समितियों के लिए 
अधिक से अधिक रुपया बॉट लेने की होड-सी लग जायगी | इन बातो के 
अतिरिक्त, कुछ लोगो की यह भी धारणा है कि वित्त-सभिति का काम इस प्रकार 
का है कि इसके अन्तर्गत वित्त के मामले मे विशेष अभिरुचि तथा इस क्षेत्र में अधिक 
योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही अगर सदस्य चुने जायें तो अधिक अच्छा होता है, 
क्योकि ऐसे सदस्य अन्य समितियों के दबाव से स्व॒तन्त्र होकर वित्त के मामले में 
कौसिल के पास अपना प्रतिवेदन भेज सकते है। इसलिए यदि स्थायी समितियों के 
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सभापति वित्त-समिति के सदस्य नही रहे तो अधिक अच्छा होता है।' मि० पेज 
का विचार है कि यदि वित्त-समिति के सदस्य दूसरी किसी समिति से सम्बन्धित 
नही रहे तों सघष और आपसी मतभेद की कम सम्भावना रहेगी |* कुछ लोगो का 
विचार है कि स्थायी समितियों के समापतियों के वित्त-समिति में रहने से वित्त- 
समिति सभी समितियों के बीच सम्पक ((/07राशप्तात000४07) एवं समन्वय 
((:0-0767780707) कायम रखने में सफल हो पाती है। लेकिन इस आधार पर 
भी अन्य समितियों के समापतियों का वित्त-समिति में रहना आवश्यक नही मालूम 
पड़ता । कारण, जहाँ तक सम्पक का प्रश्न है, प्रत्येक समिति का सभापति 
((.97777870 ) स्वयं (अगर वह वित्त-समिति का सदस्य नहीं भी रहे) अपनी 
समिति से सम्बन्धित प्रस्तावों को बतलाने के लिए बित्त-समिति के समक्ष आया 
करता है। प्रायः सभी विभागों के चीफ ऑफिसर भी इस समिति के पास अपने- 
अपने प्रस्तावी को रखने आया करते है | इन सम्पक-सम्बन्धी बातों के अलाबे, जहाँ 
तक समितियों के बीच समन्वय की बात है, इस उद्द श्य की पूत्ति, विभिन्न समितियों 
में पारस्परिक सदस्य” अर्थात्‌ कुछ सामान्य सदस्यों (00707079 77७770878) 
को भी रखकर वित्त समिति को बिना तंग (7778पध7% ) किये ही की जा सकती 
है। इसलिए यह आवश्यक और उचित नही है कि वित्त-समिति की रचना अन्य 
स्थायी समितियों के सभापतियों के सयोग से हो । 

दोकिन डॉ० सी० का ने अपनी पुस्तक “+0९0&) (४0ए४७७४7॥९४४ ४95 
(-.07777066 में मि० पेज आदि विद्वानों द्वारा व्यक्त किये गये इस दृष्टिकोण 
को गलत ठहराया है कि वित्त-समिति में अन्य स्थायी समितियों के सभापतियों के 
रहने से संघर्ष और उलमने पेदा होगी। उनका तो कथन है कि वित्त समिति के 
सदस्य अगर अन्य समितियों से भी सम्बन्धित रहे तो सघर्ष की बहुत कम सम्भावना 
रहेगी। इससे सभी समितियों के बीच आपस में एक बेहतर सम्पर्क (36॥६७7 
(/077777770&0707) स्थापित हो सकेगा । अत. जो लोग संघर्ष और उलमकन 
की बात लेकर अन्य समितियों के सभापतियों के मेल से वित्त-समिति के निर्मित 
होने की बात का विरोध करते हैं, वे कोई बहुत उपयुक्त और तकपूर्ण बात नहीं 
करते |) हॉ, जेसा कि डा० रा ने पुनः लिखा है कि, यदि वित्त-समिति विभिन्न 
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समितियों के समापतियों के मेल से बने तो एक व्यावहारिक कठिनाईं अवश्य ही 
उत्पन्न हों सकती है और इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था का 
विरोध किया जा सकता है। कारण, किसी भी स्थायी समिति के सभापति को समिति 
का काम अच्छी तरह करने के लिए अपना सारा समय समिति-कार्य में लगाना ही 
होगा । इसलिए इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा रास्ता यही है कि एक समिति 
के सभापति को दूसरी समिति (जेसे वित्त-ससिति आदि) में काम नहीं करना 
चाहिए और तभी वह सभापति अपना सारा समय अपनी समिति के कार्यों मे 
ढे सकता है ।* स्थानीय कौसिल ने बहुत हद तक इस सिद्धान्त को स्वीकार कर 
इसे कार्यान्वित भी किया है। इसीलिए आज एक समिति के सभापति को दूसरी 
किसी समिति का सभापति ((.)४7४ए9007) अथवा उप-सभापति (शा८९- 
(४४४०7 ) बनने की अनुमति नही मिलती। और, कुछ दिनो के बाद ऐसा 
समय आयेगा जबकि कौसिल इस सिद्धान्त को पूरे तौर पर स्वीकार कर लेगी तथा 
'किसी भी समिति के सभापति को दूसरी किसी भी समिति का सभापति बनने की 
अनुमति नही देगी ।* डॉ० का ने लिखा है कि वित्त-समिति में अन्य समितियों के 
सभापतियों को पदेन रूप मे (+25-07#00) लेना ठीक नही है। उनका कथन इस 
प्रकार है-- सिद्धान्त रूप से किसी भी समिति में (चाहे वह वित्त-समिति हो या 
कोई भी समिति) पदेन सदस्यता (05-०गॉी००-४७४०७/४॥॥७9) को बहुत दूर 
तक ढोने की आवश्यकता नही, जेसे --वित्त-समिति में अन्य समितियों के समापतियों 
((.७०४४४8॥) को लेने की बात कही गयी है| लेकिन, कई कारणों से ऐसा नही 
किया जा सकता; क्योकि वित्त-समिति एक ऐसी समिति है जो स्थानीय शासन के 
सम्पूर्ण कामों की व्यवस्था पर प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त, 'एस्टाब्लिश- 
मेण्ट ऐण्ड जेनरल परपसेज समितियॉ” (#8(90]80770676 #षते (+७7०/७) 
7077090868 (0077777//668) भी हैं जो प्रशासन पर प्रभाव डालती है। इन 
सभी समितियों में (विशेषतः वित्त-समिति में) अन्य सभी स्थायी समितियों के 
सभापतियों को परदेन सदस्यों की हैसियत से लेने का यह परिणाम होगा कि इन 
सभी स्थायी समितियों में समापति का पद बडा आकर्षक हो जायगा | सभी लोग 
यही चाहेगे कि वे ही समिति के समापति हो, क्योकि इस पद में बहुत-से अधिकारों 
का संकेन्द्रण ((/०7008007&/707) हो जाता है। इसीलिए इस पदेन-सम्बन्धी 
व्यवस्था को लागू करने मे सतकता से काम लेना चाहिए। यदि वित्त आदि 
उपयुक्त समितियों में अन्य स्थायी समितियों के सभापतियों का पदेन रूप में लेना 
ब्रिल्जुल आवश्यक हो तो उन्हे सावधानी के साथ सारी परिस्थितियों को ध्यान में 
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रखते हुए लिया जा सकता है।” डा० का ने पुनः कहा है कि इस सम्बन्ध में 
लन्दन काउण्टी कौसिल में प्रचलित पद्धति का अनुसरण किया जा सकता है।* 
लन्‍्दन काउण्टी कौसिल में जिस तरह जिनरल परपसेज कमिटी” का निर्माण हुआ है 
उसी तरह वित्त-समिति का भी कही भी निर्माण करना श्रेयस्कर हो सकता है। 
“जेनरल परपसेज कमिटी” किसी भी स्थानीय कौसिल के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रशासन 
को प्रभावित करने वाले प्रश्नों की छानबीन करती है। इसमें अन्य सभी स्थायी 
समितियों के समापतियों कों रखा जाता है। साथ ही पदेन सदस्यता के प्रति 
सतकता बरतने तथा समिति के भीतर एक सतुलन बनाये रखने के लिए इसमें 
कौसिल के अन्य २१ सदस्यों को भी स्थान दिया जाता है। इसी तरह का निर्माण 
यदि वित्त-समिति का भी हो तो बहुत अच्छा होगा | जे० एच० वारेन का भी 
विचार हे (जेसा कि पीछे कहा जा चुका हे) कि वित्त-समिति में स्थायी समितियों 
के सभापतियों को स्थान दिया जाय, क्योंकि इन सभापतियों के वित्त-समिति में 
रहने से अनेक लाभ है। लेकिन, साथ-साथ एक और बात भी होनी चाहिए और 
वह यह कि यदि इस पद्धति के विरोध मे दी गयी दल्लीलो एवं उलकनों को दूर कर 
देना है तो वित्त-समिति में इन समापतियों के अतिरिक्त कुछ तटस्थ व्यक्तियों 
(२९८४४७४) ७॥९४॥७7०४) को लाकर सभापतियों की शक्तियों को सतुलित 
(॥39977060) कर दिया जाय तो अच्छा होगा, अर्थात्‌ वित्त-ममिति की रचना 
तभी सर्वोत्तम होगी जबकि इसे मिश्रित कर दिया जाय | लेकिन यह भी ध्यान रहे 
कि समिति का स्वरूप बड़ा नहीं होने पाये। सदस्यों की संख्या अधिक रहने से 
अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अगर वित्त-समिति में समापतियों आदि को 
लेकर सदस्य-सख्या सात या आठ से अधिक नही हो तो उसी के अनुपात में तठस्थ 
सदस्यों को सभापतियों के साथ रख देने से कोई हानि नही होगी | वारेन ने यह 
भी कहा है कि अगर वित्त-समसिति साधारण कार्य -समिति (७७8७'७) ?प्रा00868 
(/070777॥066) की तरह ही निर्मित होकर काम करें तो भी अत्यधिक लाभ 
होगा | मि० आथ र कोलिन्स (7 #&प्र/शप्मा' 000॥78) ने भी इस वात 
का समथ न किया है कि वित्त-समिति को कौसिल में वत्तमान समी स्वार्थों, वर्गों, 
विचारों एवं हितों की एक प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए, फिर भी इसकी सदस्य- 
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संख्या या तो सात या नौ होनी चाहिए तथा इसे अपना काम बडे पेमाने पर 
करना चाहिए |" 
करमंचारी-समिति (8087-(.0707770/669)-- यह एक प्रकार की बेकल्पिक 
समिति (?60088776 (00777777566) है। सन्‌ १६३४ ई० की 'हैडो डिपाट- 
मेण्टल कमिदी! (9009 4)०]0807/:776769] (:070700066) की सिफारिशों 
के आधार पर इसकी स्थापना की गयी। स्थानीय कमचारी-वर्ग से सम्बन्धित 
विभिन्न समस्याओं पर विचार करना इसका प्रधान काम है। यह इस सम्बन्ध में 
कोसिल को परामश देती तथा आवश्यकता पड़ने पर हर तरह से उसकी सहायता 
करती है। स्थानीय कमचारी-बर्ग के वेतन; अवधि, पदोन्नति, पदत्याग, सेवा की 
अन्य शर्तों, नये पदों के सम्बन्ध में प्रस्ताव इत्यादि बातों के सम्बन्ध में विचार- 
विमशं, सूक्ष्म परीक्षण (83७'प४79) करना तथा कौसिल को इन सब बातो के 
सम्बन्ध में बतलाना, इस समिति के प्रमुख काम हैं। लेकिन, अभी तक का इसका 
इतिहास देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समिति को अपने कार्यों में पर्याप्त 
सफलता नहीं मिल सकी है।'* वारेन का सुकाव है कि इस समिति में मी वित्त- 
समिति की भाँति स्थायी समितियों के सभापतियों को शामिल करना चाहिए । 
उनके विचारानुसार इस समिति में इन सभापतियों का रहना वित्त-समिति से भी 
अधिक आवश्यक है ।* दूसरी बात यह है कि जिस तरह वित्त-समिति मे सन्तुलन के 
लिए कुछ तटस्थ सदस्यो को रखने की बात कही गयी है, उसी भॉति इस समिति 
में भी वेसे कुछ तटस्थ सदस्य रह सकते है, लेकिन सदस्य-सख्या अधिक नहीं हो 
जाय इस बात का भी पूरा ध्यान रहना चाहिए 
कार्य-समिति (४०7४४ 0०0777700९०) तथा पूरी समिति (४१७ 
(४0777776066 70 ४06 ७70]6)-- ये दो समितियाँ भी प्रमुख है। स्थानीय 
कामों को सहूलियत के साथ चलाने के लिए एक काय-समिति की स्थापना की 
जाती है। इसी की देख-रेख और तत्त्वावधान में स्थानीय शासन के विभिन्न काम 
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हुआ करते हैं। यह कई तरह के कामों के निरीक्षण और उनकी देख-रेल का भी 
काम करती है। 

कभी-कभी स्वय कौसिल ही एक समिति के रूप में बदल जाती है ठथा कुछ 
प्रमुख विषयों पर विचार करने लगती है। इसे पूरी समिति! (77४6 (07शा।|- 
566 ०0 ४४6 ए४॥०6०) के नाम से सम्बोधित करते हैं। इस तरह की बेठक में 
कौसिल के सभी सदस्य भाग लेते हैं तथा इसमें किसी गहन एवं गम्मीर विषय पर 
ही वाद-विवाद और विचार-विमश किया जाता है। उदाहरणाथ, जब कौसिल 
स्थानीय आय-व्ययक (7,0९७! 3प32०४) पर विचार-विमर्श करती है तो वह 
अपने को पूरी समिति” के नाम से पुकारती है। इसके द्वारा लिये गये निणयों को 
पुनः कौसिल की बेठक में भी उसकी स्वीकृति के लिए प्रेषित कर दिया जाता है| 
केन्द्रीय ससद्‌ के "हाउस ऑफ कौमन्स” में भी एक ऐसी समिति होती है, जिसे 
क्रमिटि ऑफ दि होल हाउस” ((!0707777766 ० ४४6 ४४०१७ 0प88) 
कहते हैं। स्थानीय कौसिल की पूरी समिति” इसी से मिलती-जुलती एक समिति 
कही जायगी | 

उप-समितियाँ (870 (ऐ०77७77६९९४)-- ब्रिटिश स्थानीय शासन के 
अन्तर्गत समितियों के अतिरिक्त उप-समितियों की भी स्थापना की जाती है। 
कौसिल के भीतर जितनी भी समितियों का निर्माण होता है, उन्हे अपने अन्तर्गत 
उप-समितियाँ बनाने का भी कौसिल द्वारा अधिकार प्रदान किया जाता है । 
लेकिन, यहाँ यह जान लेना चाहिए कि स्थानीय समितियाँ अपने अधिकारों को 
शक्ति-प्रत्यायोजन (?0ए७&" 07 6९॥४०४६707) के आधार पर किसी भी उप- 
समिति को शक्तियाँ डेलीगेट या हस्तान्तरित नही कर सकती, क्योकि इस तरह के 
अधिकार को कानूनन किसी भी दूसरे को प्रत्यायोजित अर्थात्‌ हस्तान्तरित नहीं 
किया जा सकता (99662%064 ऊक०ए७/8४ ०७770॥0 926 6006829€ें' 
07 0०॥929078 707 7?0॥९४४ 0९।९४७।०७"”) | इसीलिए यदि उप-समिति 
को कभी इस तरह के अधिकार की जरूरत महसूस होती है; तो उसे कौमिल 
ही ऐसे अधिकारों को दिया करती है, न कि कोई समिति। उप-समितियों में 
समितियों के ही सदस्य रहते है| लेकिन, ये आकार मे समितियों से अत्यन्त लघु होती 
हैं। एक समिति में कई उप-समितियाँ होती हैं। कही-कही इनकी संख्या बहुत 
अधिक पायी जाती है| उदाहरणाथ, सर्वे काउण्टी कौसिल मे इनकी संख्या रपठ तक 
पहुँची हुईं है । 

अब यहाँ एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि आखिर इन डप समितियों का 
निर्माण क्यो होता है ? इनके निर्माण के पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो यह 
कि उप-समितियाँ उलमनों एवं संघर्षों को दूर करने का एक साधन हैं। जब कभी 
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भी स्थानीय समितियों के सदस्यों में किसी विषय को लेकर कोई आपसी मतभेद 
उत्पन्न होता है या कोई उलमकन पेदा होती है तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित 
निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए एक उप-समिति का निर्माण कर लिया जाता है। यह 
समिति मतभेद-सम्बन्धी विभिन्न बातो की छानबीन कर उन्हे दूर करती तथा समिति 
के सभी सदस्यों के बीच सामंजस्य उपस्थित करती है | इसके अतिरिक्त, उप-समितियों 
के निर्माण का एक दूसरा कारण भी बतलाया जाता है। इधर करीब पचास साल 
के भीतर स्थानीय समितियों के कामों एवं उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओ में 
अप्रत्याशित ढग से वृद्धि हुई है। समितियाँ प्रायः कार्य-भार से दब-सी गयी है। 
ऐसी स्थिति में उनके कार्य-भार को हल्का करने तथा सभी कामों को ठीक से 
सेभालने के लिए उप-ममितियों का निर्माण बडा लामदायक प्रतीत हुआ है | तीसरा, 
स्थानीय समितियों के अन्तर्गत समय-समय पर कुछ इस प्रकार के काम उत्पन्न होते 
है कि उन्हे करने के लिए विशेष अनुभव और दिलचस्पी की आवश्यकता होती है। 
ऐसी हालत में पूरी समिति' की अपेक्षा ऐसे विषयों में अधिक दिलचस्पी एवं 
अनुभव रखने वाले समिति-सदस्य कुछ अधिक कुशलता से कार्य-सम्पादन कर सकते 
हैं। इसीलिए समितियाँ ऐसे कामों को पूरा करने के लिए इसी तरह के कुछ 
अनुभवी सदस्यों की एक उप-समिति भी बना देती है। उप-समिति के सब्स्य विशेष 
ज्ञान के आधार पर किसी भी काम का सचालन सुविधापूर्ण ढंग से अधिक कुशलता 
के साथ कर पाते हैं। कभी-कभी किसी विषय पर अधिक सोचने की आवश्यकता 
पड़ती है। वारेन के कथनानुसार इस तरह का काम अधिक नियमितता (ह6४प७॥- 
[9) तथा शीघ्रता से (7707770099) स्थायी उप-समितियाँ ही कर सकती है। 
इन्ही सब उद्द श्यो को ध्यान में रखते हुए उप-समितियों की स्थापना की जाती है | 
उप-समितियाँ साधारणतया समितियों के नित्यक्रम के कामों (0प्रण076 >प्र&- 
70688) का ही सम्पादन किया करती हैं। वारेन के अनुसार ये नित्यक्रम के कामों 
के सम्पादन के लिए बहुत उपयोगी भी होती है ओर नित्यक्रम के काम के लिए एक 
वष के लिए स्थायी उप-समितियों को नियुक्त करना बहुत अच्छा ही नही, बल्कि 
सर्वोत्तम भी होता है, क्योकि उप-समितियों में ऐसे सदस्य रहते है जो अपने अन्य 
साथियो की अपेक्षा इस प्रकार के कार्यों में अधिक समय दे सकते तथा दिलचस्पी 
ले सकते हैं।"* 


वारेन का सुकाव है कि उप-समितियों को कायम करने के सम्बन्ध में 
कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि अक्सर 
समितियों में यह प्रदृत्ति पायी जाती है कि उनमें जब कभी भी कोई छोटी-सी भी 
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कठिनाई उत्पन्न होती है तों उसके लिए वे उप-समितियाँ नियुक्त कर देती हैं। इसे 
ठीक नही कहा' जा सकता। दूसरी ओर, जिन नित्यक्रम के कामों को उप समितियों 
के हाथ में सुपुदं कर देना चाहिए, उन्हे ये समितियाँ अपने ही हाथो में रखना 
पसन्द करती है। ऐसा होना समितियों के कार्य-संचालन के लिए सुविधाजनक 
नही | अतः इस सम्बन्ध में एक संतुलन कायम रहना चाहिए |" 

समिति ओर स्थानीय पदाधिकारियों (07#0०:8) के बीच का सम्बन्ध-- 
यहाँ समितियों और स्थानीय पदाधिकारियों के बीच का सम्बन्ध भी एक अल्यन्त 
महत्त्वपूण विषय है। दोनों के आपसी सम्बन्ध पर विभिन्न इष्ठिकोणों से विचार 
किया जाता है। लेकिन, इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात यही कही जायगी 
कि स्थानीय कौसिल के अन्तर्गत जितने भी पदाधिकारी होते है समी कौसिल के 
नौकर होते है और स्थानीय समितियाँ चूंकि कौसिल की शाखाएँ होती हे, अतः ये 
पदाधिकारी समितियों के भी नौकर (8०"ए७/703) होते है। इनका प्रधान कर्तव्य 
कोमिल तथा उसकी समितियों द्वारा डिये गये आदेशों (0706/8) का पालन 
करना तथा उनके निर्देशनो (77807"7007078) के मुताबिक अपना काम करना 
होता है। ये कौसिल तथा उसकी समितियों को परामश दने का काम करते 
तथा अपने-अपने विभागीय कामों के लिए पूण्ण रूप से उत्तरदायी होते है।* 
प्रो० लास्की का कथन है कि स्थानीय पदाधिकारी समितियों को विद्येषज्ञ की 
भॉति विभिन्न विषयों पर केवल आवश्यक सूचनाएँ एवं उच्चित परामर्श ही नहीं 
देते बल्कि उनके द्वारा योजनाओं के निर्माण एवं नीतियों के निर्धारण मे भी सहा- 
यता देते तथा इन्हे काय रूप में परिणत भी किया करते हैं । दूसरे शब्दों में, 
स्थानीय शासन के संयत विकास के लिए स्थानीय समितियाँ जिन-जिन कार्यो और 
प्रयोगी को अपनाती है सबों के समझ्ुच्चित संचालन एवं सफलता के लिए उन्हे 
स्थानीय पदाधिकारियों पर नि्मर करना पड़ता है | ये पदाधिकारी स्थानीय 
शासन की प्रगति के लिए वस्तुतः बहुत हृद तक उत्तरदायी होते हैं। जे० एच० बारेन 
ने लिखा है कि “आधुनिक समय भे किसी भी स्थानीय अधिकारी (7,0९७) 


१ करद्वााएशा शिरणाआाएइम 700%, 500फ्शराशशहार' 8शशए्आ, 9 43 


२ “ (कार्णई 07668 8, 0497, 8९ए४78 006 (०प्राणा, पैदा 
0प65 476 40 ठ्ा7प्र 0पा 6 पराशा/प्रणए)005$ 800 09678 ० ॥76 ए०एण्ाणा| 
806 ॥8 (एणााधा(|688 कातं 00 80956 60 87006 96 765907रशा>आ8 07 शा 
१6792/0॥676098 7 ---/2#/ ८ राव 7.023॥, 60एपशरशएार एएर (0शशाए7६४8, ? 48 


“७ (0शाप्रा॥68 76068 एए०7 738 ०ीटलाबयंड ॥00 ठग 607 €हडए6४ शा 
दबा 874 8600९, 0प्ञा 00 76 ४9078 ० 7978, (6 2प70408 0! 
790॥09, [4 ताइट-86 8706 [82पि 27ठाशा 0 शाॉ67/ 6४९०९5४ए९ ।067॥9 0] 
0987-900 €#ऊुथाशाल्य जातदा 088$8 >66१ 80 ॥7869ए 7657907876 007 0 
१67ए४ 970827658 ॥ सिाशाई। 7.,00% (00ए6६077077 

“4 / #द50 8४ एशणएएर 07 शए्राटाए&, ?22006२ए88, ?. 93, 


३४६ इज्लेण्ड में स्थानीय शासन 


4 प्र//07709), अर्थात्‌ स्थानीय कौसिल के कायों के प्रशासकीय, कार्य पालिका तथा 
प्रबन्ध-सम्बन्धी पहलुओं को कार्यात्मक रूप, इन वेतन पाने वाले पदाधिकारियों तथा 
करमचारियो के द्वारा ही दिया जाता है। ये पदाधिकारी वास्तव में उन सभी कांयों 
को करते है जिनके लिए स्थानीय प्राधिकारी (स्थानीय शासन की कौसिल) उत्तर- 
दायी है।* इन सब बातो से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय कौसिल तथा उसकी 
समितियों का कार्य-व्यापार इन पढाधिकारियो एवं कर्मचारियों पर ही निभर 
करता है और इसलिए दोनों (समितियों एवं पदाधिकारियों) के बीच एक अनिवाय 
तथा घनिष्ठ सम्बन्ध आवश्यक प्रतीत होता है। 

लेकिन ऊपर बताये गये इस अनिवार्य और घनिष्ठ सम्पक के अतिरिक्त, कुछ 
और भी ऐसे आधार हैं, जिनके अनुसार समितियों ओर पदाधिकारियों के बीच का 
आपसी सम्बन्ध किस प्रकार का है--यह जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, कुछ 
अन्य उपकरण (#७०६078) भी हैं, जिनके द्वारा दोनो के बीच का सम्बन्ध तथा उस 
सम्बन्ध का स्वरूप निर्धारित होता है। ये उपकरण निम्नलिखित हैं-- 

(क) समितियों के सदस्यों की योग्यता एवं कार्य-क्षमता तथा प्रमुख 
पदाधिकारियों का व्यकच्तित्व--- समिति के सदस्यों की योग्यता एवं कार्य-क्षमता 
तथा प्रमुख पदाधिका रियो (2075 ०07087'8) के व्यक्तित्व के ऊपर भी दोनों के 
बीच के सम्बन्ध का अच्छा और बुरा होना निर्भर करता है। छदाहरणाथे, यदि 
समिति के सदस्य काफी योग्य और कुशल रहते हैं तथा स्थानीय विभागों के कामों 
में बुद्धिमत्तापूणं अभिरुचि (770०|॥8०70 7087७४४) दिखलाते हैं तो प्रमुख 
पदाधिकारी बहुत खुश होते हैं और दोनों के बीच का सम्बन्ध अच्छा रहता है। 
डॉ० सी० का का कथन है कि “यदि समिति सफल व्यापारियों एवं व्यपारिक 
सघ के सदस्यों (77806 (777077868) से निर्मित रहती है तो समिति और चीफ 
आफिसर के बीच का आपसी सम्बन्ध बड़ा समन्वयात्मक (ि97'70077008) होता 
है, क्योंकि ऐसे सदस्यो को अपने क्षेत्र में प्रशासन का अनुमव रहता है और इसीलिए 
वे स्थानीय विभागों से सम्बन्धित प्रशासन की समस्याओं ओर दिक्‍कतो को निष्पक्ष 
भाव से देखने और उन्हे दूर करने की कोशिश करते है |” दूसरी ओर, यदि चीफ 

आफिसर अपने काय-क्षेत्र में काफी ख्याति-प्राप्त व्यक्ति रहता है तो समिति के 
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समक्ष उसके व्यक्तित्व की बड़ी कीमत और उसकी बातों का बड़ा वजन होता है ओर 
दोनो के बीच का सम्बन्ध और गहरा ही होता है। लेकिन, इसके विपरीत यदि 
समिति के सदस्यों को कोई प्रशासन-सम्बन्धी अनुमव नहीं रहता तथा चीफ 
आफिसर भी योग्य और कुशज्ञ व्यक्ति नही होते तो दोनों के बीच का सम्बन्ध 
अपेक्षाकृत कम समनन्‍्वयात्सक और कम घनिष्ठ होता है। 

(ख) पदाधिकारियों की कानूनी स्थिति-- प्रमुख पदाधिकारियों (0!॥र्श 
0०70७"8) की कानूनी स्थिति के ऊपर भी उनके तथा समितियों के बीच का 
सम्बन्ध निभर करता है। कुछ ऐसे पदाधिकारी है जिनकी नोकरी ओर पद के 
सम्बन्ध में कानून द्वारा ही कुछ नियम (50807 0079 ]07097870778) बना दिये 
गये हैं। थर्थात्‌ उनके पढ के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार द्वारा ही कुछ आवरबक 
बाते निश्चित कर दी गयी हैं, जो दूसरे-दूसरे छोटे कर्मचारियों के पद और उनकी 
नोकरी के सम्बन्ध में निश्चित नहीं की गयी हैं, बल्कि उनका निर्धारण स्वयं कौसिल 
और उसकी समितियों द्वारा ही होता है। उदाहरण के लिए काउण्टी कौसिल के 
क्लक को लिया जाय | इसके वेतन के सम्बन्ध में कौसिस अथवा उसकी समितियों 
की ही राय अन्तिम नहीं है, बल्कि इस पर तत्सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्री से भी 
स्वीकृति मिलनी चाहिए| कौसिल अथवा उसकी समितियाँ बिना मन्री की स्वीकृति 
(.307077/0५०)) के क्लक को अपने पद से बर्खास्त भी नही कर सकती । इस तरह 
एक सावंकालिक (#पर)-0006) हेल्‍थ मेडिकल आफिसर* या सीनियर सेनिटरी 
आफिसर' की बर्खास्तगी के लिए सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्री से स्वीकृति लेनी पड़ती ६। 
“चीफ कान्सटेबुल' की भी बहाली और बर्खास्तगी के लिए ग्रह-मत्री (0706 
/6७'७४७० 9) की स्वीकृति आवश्यक है। उसकी सेवा की शर्तों एवं वेतन के 
सम्बन्ध में समूचे नियम गह-विभाग (०77७ ००8) द्वारा ही बनाये जाते ६ । 
इस प्रकार, नोकरी के सम्बन्ध में इन कानूनी निवेशों (93080ए0(07ए४ ७7007: 
87078) के रहने से पदाधिकारियों को अपनी नौकरी के मामले में बहुत हृद तक 
सुरक्षा मिल जाती ६ और यह स्थिति उनके तथा समितियों के बीच के सम्बन्धों 
पर बड़ा तगड़ा प्रभाव डालती है। ऐसी हालव में प्रसुख आफिसर समिति के समक्ष 
अपनी स्थिति को मजबूत पाते है। वे अपने को समिति की इच्छा पर 
निर्भर नही समझते और इस प्रकार बिना किसी भय और पक्षपात के समितियों 
को उचित परासश देने में समर्थ हो पाते हैं। इसके विपरीत, छोटे-छोटे पदा- 
घिकारियों की यह स्थिति नही होती । वे पूर्णतया कौसिल और उसकी समितियों 
की इच्छा। पर निर्मर करते हैं, क्योंकि उनकी बहाली ओर बर्खास्तगी पर ऊपर से ही 


कोई कानूनी निवेश (90800007'9 [070५727078) नहीं बने रहते, बल्कि उन पर 
समितियों का ही पूर्ण अधिकार होता है | 
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(ग) विभागीय संगठन-- समितियो और आफिसरों के आपसी सम्बन्ध के 
ऊपर विभागीय सगठन (42070977067009)| 072978907070) का भी असर 
पडता है। विभागों का संगठन दो दृहत्‌ सिद्धान्तों पर होता है। एउदाहरणाथ , 
कुछ ऐसे विभाग है जिनका सगठन काम के अनुसार होता है, जेसे-- शिक्षा-सम्बन्धी 
कामों के लिए शिक्षा-विभाग | यह शिक्षा से ही मतलब रखने वाला विभाग 
होता है ओर इसका सम्बन्ध केवल शिक्षा-समिति से ही होता है। इसके अतिरिक्त 
कुछ विभागों का सगठन काम के प्राविधिक स्वरूप (460॥7709. 0०(४7"७) के 
अनुसार होता है, जेसे-- स्थापत्य विभाग (.70086008 ॥0९[097/770070) , इसका 
सम्बन्ध किसी एक समिति से न होकर कौसिल की प्रायः सभी समितियों से होता 
है। अर्थात्‌ इसके काम का स्वरूप ही इस प्रकार का है कि इसका सम्बन्ध, ग्रह- 
निर्माण, नगर-परियोजना, शिक्षा इत्यादि कई समितियों से रहता है। चूंकि इन 
सभी समितियों को इस स्थापत्य-विभाग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह 
सभी समितियों से किसी-न-किसी रूप से सम्बन्धित रहता है। ऐसी स्थिति में 
पहले सिद्धान्त के अनुसार कोई भी विभाग और उसके आफिसर पूर्ण रूप से किसी 
एक ही विभाग के नियत्रण के अन्तर्गत होते है, जब कि दूसरे सिद्धान्त पर सगठित 
किया गया विभाग तथा उसके आफिसर किसी एक खास समिति के पूर्णतः अधीन 
न होकर बहुत-सी समितियों से सम्बन्धित रहते है और कोई भी एक समिति उनके 
ऊपर अपना एकमात्र नियत्रण नही रख सकती। उदाहरणाथ; पहले सिद्धान्त के 
अनुसार सगठित शिक्षा-विभाग तथा उसके प्रसुख पदाधिकारी एवं कमंचारी पूण रूप 
से शिक्षा-समिति से ही मतलब रखेंगे तथा पूर्णतः उसके ही अधीन होकर उसी के 
नियत्रण के अन्तर्गत काम करेगे, जब कि स्थापत्य-विभाग और उसके समस्त पदाधि- 
कारी सभी समितियों से सम्बन्धित रहेगे, लेकिन उनका किसी भी समिति के साथ 
उस तरह का सम्बन्ध नहीं होगा जिस तरह का शिक्षा-पदाधिकारियों का 
शिक्षा-समिति के साथ होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभागीय संगठन 
का भी प्रभाव समितियों और उनके पदाधिकारियों के बीच के सम्बन्धो के ऊपर 
बडा गहरा पडता है और यह भी उनके आपसी सम्पक के स्वरूप को बहुत हद तक 
निर्धारित करता है। 


(घ) बहाली ओर बखोस्तगी का तरीका-- चीफ आफिसरों और समितियों 
का आपसी सम्बन्ध एक और बात पर भी निर्मर करता है। और, वह है इन 
आपफिसरों की बहाली और बर्खास्तगी का तरीका । 


इंगलेण्ड में स्थानीय कौसिल के अन्तर्गत प्रमुख पदाधिकारियों की बहाली के 
सम्बन्ध में दो तरीके अपनाये जाते हैं। किसी-किसी स्थानीय कौसिल में यह प्रथा 
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है कि इन पदाधिकारियों की बहाली एक वेसी समिति की सिफारिश 
(५९०००777767049/078) पर होती है, जिसके जिम्मे कौसिल के सामान्य 
प्रशासन (060॥07'89) 8077770780778/7070)) के ऊपर देख-रेख करने का कार्य- 
भार दिया गया रहता हे | लन्दन काउण्टी कौसिल मे यही प्रचलन हे | वहाँ 
एक 'जेनरल परपसेज कमिटी” (096७7678] ?07"]00828 (!070777|566) बनायी 
गयी हे | यह कौमिल की एक केन्द्रीय समिति (060॥78] (/07777777९6) होती 
हे जिसमें अन्य सभी समितियों के प्रतिनिधि रहते है। कौर्लि के अन्तर्गत सभी 
समितियों के अन्दर काम करने वाले जितने भी चीफ आफिसर होते है सबकी 
बहाली, काम, वेतन, बर्खास्तगी इत्यादि से सम्बन्धित सारी बातों का निणय यही 
किया करती हे। लन्‍दन काउण्टी कोसिल में भिन्‍न-मिन्‍न समितियों के लिए 
आफिसरो आदि की बहाली का काम विभिन्‍न समितियों द्वारा न किया जाकर 
इस केन्द्रीय समिति द्वारा ही किया जाता है | इसके पीछे प्रसुख उद्देश्य यही हे कि 
वहाँ यह बात मानी जाती हे कि जितने भी आफिसर है वे किसी एक खास 
समिति के आफिसर न होकर सम्पूण कोसिल के ही आफिसर हैं। अतः उनकी 
बहाली, ब्खास्तगी आदि बातों का निर्णय एक केन्द्रीय सर्मिति द्वारा ही होना 
चाहिए, न कि खास-खास समितियो द्वारा अलग-अलग तौर पर, यद्यपि बहाल हो 
जाने के बाद वे अपनी-अपनी सम्बन्धित समितियों मे ही काम करने लगेंगे, जिनके 
लिए कि उनकी नियुक्ति हुईं है। इस तरह की व्यवस्था से सबसे बडा लाभ यह 
होता है कि आफिसरों की बहाली, बर्खास्तगी आदि के सम्बन्ध में कौसिल के 
अन्तगंत सवंत्र एकरूपता (एशाए०077709) कायम हो पाती है। साथ-साथ यह 
केन्द्रीय समिति अन्य समितियों की अपेक्षा उपयुक्त बातों मे अधिक निष्पक्षता और 
विवक से काम ले सकती है। इस केन्द्रीय-्समिति-व्यवस्था? के अन्तर्गत अन्य 
समितियों और आफिसरो के बीच केसा सम्बन्ध होगा--यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता 
हैं। अब ऐसी व्यवस्था के अन्दर विभिन्‍न आफिसर खास-खास समितियों के 
अन्तगत उनकी मर्जी पर नहीं काम किया करेगे, अर्थात्‌ उनका अस्तित्व इन 
समितियों की इच्छा पर नही निभर करेगा । बल्कि, इस व्यवस्था से उन्हे अधिक 
सुरक्षा मिल सकेगी तथा वे कुछ अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर अपनी-अपनी 
समितियों मे काम कर सकेगे, क्योंकि उनकी बहाली-बर्खास्तगी उस समिति द्वारा 
नही हुआ करेगी, जिनके अन्दर वे काम करते रहेंगे, बल्कि उससे प्रथक्‌ एक केन्द्रीय 
समिति द्वारा ही होगी। लन्‍्दन काउण्टी कौसिल के अतिरिक्त लीसेस्टर सीटी 
कौसिल (7,2९068८/" (76ए (०प्०८ण)) भी आशिक रूप से इस प्रचलन का 
अनुमरण करती है| 

आफिसरों की बहाली और बर्खास्तगी का एक दूसरा तरीका मेनचेस्टर और 
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बरमिघम की कौसिली में अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक समिति स्वयं ही अपने- 
अपने आफिसरों की बहाली के लिए कौसिल के समक्ष स्वीकृति (&]007079)) के 
लिए नाम पेश किया करती है । उनकी बर्खास्तगी तथा सेवा-सम्बन्धी अन्य शर्तों 
के सम्बन्ध मे विभिन्‍न नियमों का यही निर्णय किया करती हे। इस व्यवस्था के 
पीछे यही सिद्धान्त काम करता हे कि चू कि आफिसरो के काम से सीधा मतलब 
समिति को ही है, इस लिए प्रत्येक समिति का अपने आफिसरों की बहाली और 
बर्खास्तगी में सीधा हाथ रहना चाहिए। यद्यपि यह सिद्धान्त और तरीका उचित 
मालूम पड़ता है, लेकिन यह समितियों और आफिसरों के बीच के सम्बन्ध को एक 
नया ही मोड़ दे देता हे | यह आफिसरों को पूर्ण रूप से अपनी-अपनी समितियों 
के ऊपर निर्भर बना देता हे । इसके अन्तर्गत आफिसरों को अपनी नौकरी के 
मामले में सुरक्षा की वह भावना नही मिल पाती जो कि उन्‍हें लन्दन काएउप्ट 
कौसिल की व्यवस्था के अन्दर मिलती हे । 

लेकिन समितियों और पदाधिकारियों (070678) के बीच के सम्बन्ध के बारे 
में इन सगठनात्मक व्यवरथाओं के होते हुए भी व्यवहार मे दोनो का सम्बन्ध कुछ 
दूसरा ही हे | यद्यपि सगठनात्मक व्यवस्था के अनुसार प्रसुख पदाधिकारी समितियों 
के ही नियंत्रण भे काम करते है, लेकिन व्यवहार में वस्तुतः एक समिति को किसी 
भी विषय पर निर्णय लेने के लिए प्रमुख पदाविकारियों के बुद्धि मत्तापूर्ण परामश 
एवं सहायता पर पूर्ण रूप से निर्भर करना पड़ता हे । एक निपुण पदाधिकारी 
अपनी समिति को प्रशासन-सम्बन्धी सारी बातों से अवगत रखता है । वह उसके 
समक्ष कायों की ग्पोट पेश करता है। वह समिति के सदस्यो द्वारा पूछे गये ग्रश्नों 
का उत्तर देकर उन्हे सतुष्ट करता तथा प्रशासन को गतिमान बनाता है। वारेन 
ने तो पदाधिकारियों के कामों कों और भी अधिक बढाने की बात पर जोर दिया 
है। उनका कथन है कि इन पदाधिकारियों का काम केवल परामश देना और 
और समितियों द्वारा लिये गये निणयो को कार्यान्वित करना ही नहीं होना 
चाहिए। आधुनिक समाज मे प्रशासन का काम जटिल है और समिति के सदस्य 
प्रायः नोसिखुए (५79/6प7'8) होते हैं, क्योंकि वे कौसिल के सदस्य के रूप में 
जनता द्वारा निर्वाचन के आधार पर भेजे जाते हैं, इसलिए इन पदाधिकारियों को 
प्रशासन के सम्बन्ध में अपने को समितियों को परामश देने तक ही सीमित न रख 
कर अन्य प्रशासनिक जिम्मेवारियों को भी निभाने का काम करना चाहिए |" 
सन्त्‌ १६३८ ई० में “इन्स्टीच्यूट आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रंशन' के उद्घाटन के 
' समय समापति-पद से भाषण करते हुए स्वर्गीय लाड़े स्टाम्प (7,070 58७77) 





|| 
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ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया था| उन्होंने इस बात को बड़ी इृढता से 
कहा था कि अब वह जमाना गुजर गया जब कि आफिसरो का काम केवल उतना 
ही और वही करना था जितना कि समिति के नौसिखुए लोग उन्हे करने के लिए 
कहा करते थे, बल्कि आज पदाधिकारियों को सलाह और सुमाव देने के अतिरिक्त 
प्रशासन के प्रमुख लोत ४ ४०7०," " 2) के रूप मे काम करना चाहिए। तातये 
यह है कि आज समितियों को प्रशासन के मामले में पदाधिकारियों पर अधिक 
निमर करना चाहिए।' लेकिन, यहाँ प्रसुख पदाधिकारियों को हमेशा एक 
आवश्यक बात का ख्याल भी रखना चाहिए | वह यह कि यदि उन्हे अपनी 
समिति के साथ अपना सम्बन्ध बिल्कुल ठीक बनाये रखना है तो उन्हे समिति को 
आदेश देने (70 6000806) का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने को उन्हे 
उच्चित परासश देने और उनके निर्णयों को कार्यान्वित करने के कास तक ही सीमित 
रखना चाहिए । यदि ऐसा नही हुआ तो समिति और पदाधिकारियों के बीच 
का सम्बन्ध एक बुरा रूप धारण कर सकता है। दोनों का सम्बन्ध किस प्रकार 
और केसे अच्छा बना रहे, इसके लिए डॉ० सी० का ने अपना एक सुराव पेश 
किया है। उनका कथन है कि “न तो चीफ आफिसर को कभी समिति को निर्णय 
लेने के सम्बन्ध में आदेश देना चाहिए और न समिति के सदस्यों को डिपा2मेण्ट 
के दिन-प्रतिदिन के कामो में अनुचित या अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते रहने की 
कोशिश करनी चाहिए। चीफ आफिसर और समिति के बीच का सम्बन्ध अपने- 
अपने कार्यों एवं अपने-अपने उचित कार्ये-क्षेत्र के आपसी समझौते ((ए८घ७] 
प्र86780६70772) के ऊपर आधारित होना चाहिए ।??९ 

कौसिल द्वारा समितियों पर नियंत्रण-- “कौसिल और समितियों का 
आपसी सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ होता है। कारण, कौसिल के ही सदस्य समितियों 
के भी सदस्य होते हैं। समिति को कौंसिल से ठीक उसी तरह अलग नहीं किया 
जा सकता, जिस तरह कि ससदीय पद्धति की सरकार (?&/870070॥87ए 898- 
(670 ०0 (४0ए७४77९०7४) में कायपालिका को ससद्‌ से अलग नहीं किया जा 
सकता। कौसिल का प्रत्येक सदस्य एक या कई समितियो का सदस्य होता है। 
इसलिए जब कौसिल समिति के कार्यों पर किसी तरह का वाद-विवाद या छानबीन 
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करती है तो एक तरह से वह अपने ही कामों पर वाद-विबाद या छानबीन करती 
है। बहुत-सी कौसिले ऐसी हैं जो समी बातों मे निणय लेने का अधिकार स्वय 
अपने ही पास रखती है। ऐसी हालत में समितियाँ उनके समक्ष केवल परामश दात्री 
संस्थाओं की तरह काम करती हैं ओर कौसिल द्वारा उन पर नियंत्रण रखने का 
प्रश्न ही नही उठता | नियंत्रण का प्रश्न वही उठता है जहाँ कि समितियों को 
प्रत्यायोजन (06!029007) के आधार पर शक्तियाँ हस्तान्तरित की जाती है। 
जहाँ इस तरह से शक्तियाँ दी जाती है वहाँ कौसिल के समक्ष यही समस्या रहती 
है कि समितियों पर नियंत्रण करने के लिए वह किन-किन उपायो का सहारा ले 
जिससे कि समितियाँ अपने दायरे से बहककर कोई काम नहीं किया करे || अत 
कोसिल द्वारा समितियों पर नियंत्रण बड़ा आवश्यक हों जाता है। 

समितियों के ऊपर कौसिल विभिन्न तरीकों से नियत्रण करती है। इन सभी 
तरीकों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है-- (१) अप्रत्यक्ष नियंत्रण (70776९06 
८९०7070)) तथा (२) प्रत्यक्ष नियंत्रण (॥07760॥ (४0707"0)) | 

१ अप्रत्यक्ष नियंत्रण (/709॥7800 ९००70070])-- कौसिल समितियों को 
स्थायी आदेश (308707॥72 07१6०) तथा निर्देशन (7780770०४707) देकर 
उन पर जो नियत्रण कायम करती है उसे अप्रत्यक्ष नियत्रण कहते ह। साथ ही 
पफाइनान्स कमिटी! (#797006 (४0707707/066), “एसटेब्लिशमेण्ट कमियी' 
(78080]8॥7000 (४07777706068), 'सेण्ट्ल परचेजिग कमिटी ((७आए/थ) 
?प7/०॥09४772 (007777॥066), 'जेनरल परपसेज कमिटी? (७678'8) एिप्रा- 
]00868 (४07777/0686) इत्यादि सामान्य समितियों के माध्यम से अन्य समितियों 
पर इसके (कौसिल के) द्वारा जो नियन्नण किया जाता है उसे भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण 
ही कहते हैं | 

कौसिल अपने स्थायी आदेशो और निर्देशनों हरा समितियों पर जो नियत्रण 
करती है वह वस्तुतः बड़ा सुदृढ़ और मजबूत होता है। कारण, ये ही आदेश और 
निदंशन ([7807"7007078) इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी समिति को 
क्या करना है और क्‍या नही करना है, अर्थात्‌, समितियों के कत्तंव्यो का दायरा 
इन्हो के द्वारा निर्धारित होता है। लन्‍्दन ओर बरमिघम की काउण्टी कोौसिलो में 
नियंत्रण-सम्बन्धी इस तरीके से बहुत अधिक काम लिया जाता है और समितियों 
के कार्यों के ऊपर इसका बड़ी सुद्ढ़ता के साथ प्रयोग किया जाता है। लेकिन 
नियत्रण के मासले में इस तरीके पर अधिक निभर करने से कई दृष्टिकोण से हानि 
की सम्भावना रहती है। डॉ० सी० का ने लिखा है कि “नियंत्रण के मामले में 
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स्थायी आदेशों (88874708 0०70९78) पर बहुत अधिक निर्भर करने से एक बुरा 
परिणाम यह होता है कि इस सम्बन्ध में आगे चलकर अधिक-से-अधिक सूक्ष्म एवं 
सूह्मतर स्थायी आदेशो का अनिवाय रूप से निर्माण करना पड़ता है। यह 
आन्तरिक प्रशासन को बड़ा कठोर बना देता है। इससे समिति के काम करने 
की उपक्रम-शक्ति (7778780776 ]00967) एवं तत्परता जाती रहती है। प्रशासन- 
काय में अनावश्यक देर और तरह-तरह की असुरविधाएँ होती हैं ।' इसलिए स्थायी 
आदेशो एवं निरंशनो को इस तरह से कठोर नहीं हो जाना चाहिए कि उनमे 
कोई लोच (#]657077759) ही नहीं रहे। अतः नियन्त्रण के लिए यद्यपि स्थायी 
आदेशों का रहना आवश्यक है, लेकिन उनमें इस प्रकार का लोच होना चाहिए 
जिससे कि समितियों द्वारा किये जानेवाले प्रशासन को आवश्यकतानुसार मोड़ा 
जा सके और स्थानीय शासन के कामों मे कही भी रुकावट नही आने पाये, क्योंकि 
“अप्रत्यक्ष नियन्त्रण की पद्धति का प्रथम उद्द श्य और काम यही है कि यह स्थानीय 
शासन के कामों का सुव्यवस्थित सचालन करने में सहायता दे, विभिन्न विभागों 
और समितियों के बीच सहयोग स्थापित करे, प्रशासन मे होनेवाले दुराचार को 
रोके तथा प्रशासन में मितब्ययिता लाये | और, ये सब गुण तभी आ सकेगे जब 
कि स्थायी आदेशों द्वारा समितियों के ऊपर किया गया नियन्त्रण अधिक कठोर 
न होकर सरल, लचीला और विवेकपूर्ण हो । इतना ही नहीं, ऊपर जिन सामान्य 
समितियों (कग&708 +8४090॥85॥#767, (एफ ?िप्रा'ए2088४702, 
(367678) 7प्रा]008688 (४07077700668) द्वारा अन्य समितियों के ऊपर जिस 
नियन्द्रण की बात की गयी है, उस सम्बन्ध में अधिक सतकता की आवश्यकता है । 
यदि इन समितियों के माध्यम से कौसिल अन्य समितियों पर नियन्त्रण लागू 
करेगी तो ये सामान्य समितियाँ निस्सन्देह अन्य समितियों की अपेक्षा एक ऊँची 
ओर मजबूत स्थिति में आ जायेंगी ओर दूसरी समितियाँ इन समितियों से डरा 
करेगी। उदाहरणाथ, श्रीमती कोल ने लिखा है कि लन्‍्दन काउण्टी कौसिल 
में अन्य सभी समितियाँ वहाँ की वित्त-समिति (म+7787068 (४0४777/066) से 
डरा करती हैं | नियन्त्रण के मामले में इस तरह की प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक नही है, 
क्योंकि यह स्थिति भी अन्य समितियों के उत्साह एवं उनकी क्रियाशीलता को 
धक्का पहुँचा सकती है। अतः इन समितियों के माध्यम से अन्य समितियों पर 
नियन्त्रण करते समय कौसिल को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि इन 
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सामान्य समितियों के कारण अन्य समितियों में शिथिलता नहीं आने पाये, उनके 
उपक्रम और स्वतन्त्रता पर कोई आधात नहीं हो और उनकी कायक्षमता तथा 
तत्यरता पर कोई निरोध या बन्धन नहीं लगने पाये ।। इसलिए समितियों पर 
नियन्त्रण करते समय कौसिल यदि उपयुक्त बातो में सावधानी से काम ले तो वह 
अपने अप्रत्यक्ष नियन्त्रण को अधिक सफल और कारगर बना सकती है | 

प्रत्यक्ष नियन्त्रण (॥07"600 ०07070!)- प्रत्यक्ष नियन्त्रण के तरीके पूरी 
कौसिल की बेठक में ही काम में लाये जाते है। इन तरीकों में प्रमुख चार हैं--- 
(१) समितियों से प्रतिवेदन (/२ि८[०07%) मॉगना और उसपर वाद-विवाद करना) 
(२) प्रश्न पूछना, (३) अह्पमत-आदेश ()४(7770770ए7 07067) का सहारा लेना 
तथा (४) कार्य-स्थगन प्रस्ताव (0१]0प77077०7४ ४0907) की पद्धति 
अपनाना । नीचे इनका एक संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है-- 

१. प्रतिवेदन एवं उसपर वाद-विवाद-- कौसिल अपनी समितियों से 
उनके कार्यों के बारे में प्रतिवेदन (२०००7४8) लेती है, जो छुपे हुए रहते है। 
प्रत्येक समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट को कौसिल की पूरी बठक में पेश किया 
जाता है। इस छपी हुईं रिपोण को कौसिल के सभी सदस्यो के बीच बॉट दिया 
जाता है। जहाँ कोसिल द्वारा समितियों को शक्तियाँ हस्तान्तरित की गयी रहती 
हैं, वहाँ उनसे इस तरह का एक आवधिक प्रतिवेदन (+०770५09) .4०.007॥) लिया 
जाता है। बाद मे प्रतिवेदन पर वाद-विवाद और आलोचना हुआ करती है.। 
आलोचना के पश्चात्‌ समितियों को अपनी सीमा से बाहर नही जाने तथः मावधार्न 
से काम करने की चेतावनी दे दी जाती है। लेकिन, इस प्रतिवेदन और वाद-विवाद 
के तरीके से प्रत्यक्ष नियन्त्रण करने की मात्रा सभी कौसिलों में समान नही है। उदा- 
हरणाथ, वेस्टमिन्स्टर कौसिल तथा बरमाण्डसी भेट्रोपोजिटन बोरों कौसिल में प्रति- 
वेदन और वाद-विबाद के तरीके से नियन्त्रण करने के मामले में बड़ी शिथिलता 
दिखलाबी जाती है। इन कासिलो में समितियों की प्रायः सभी सिफारिशों को बिना 
वाद-विवाद के ही स्वीकृत कर लिया जाता है । लेकिन, दूसरी ओर 'लिबरपुल सिटी 
कौसिल में समितियों द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों की हर बात पर बहस होती है 
और इस वाद-विवाद को बड़ा ही महत्त्वपूण समझा जाता हे । यही बात लन्‍्दन 
काउपणप्टी कौसिल के साथ भी है। यहाँ भी ग्रतिवेदन या समितियों की सिफारिश- 
सम्बन्धी बातों पर बड़ी सावधानी ओर तत्परता के साथ विचार-विमश किया जाता 
है। यहाँ प्रसुख प्रतिविदनों पर अच्छी तरह बहस होती है | इस कौमिल के ६० नम्बर 
के स्थायी आदेश (98087व78 (07067) में यह कहा गया है कि वार्षिक बजट 
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पर विचार करने के लिए चार बेठको का होना आवश्यक है| प्रत्येक ऐसी बेठक 
आठ घण्टे की हुआ करेगी, जबकि साधारण विषय पर विचार करने के लिए जो 
बेठक होगी वह केवल पॉच घण्टे की ही होगी। अतः प्रतिवेदन (50[007+) और 
बाद-विवाद की पद्धति से नियन्त्रण का प्रभावपू्ण और मजबूत होना कासिल्ल के 
अपने स्वभाव पर निभर करता है | 

२. प्रश्न पूछना-- कौसिल की पूरी बेठक मे जब समिति का चेयरमेन 
अपनी रिपोट पेश करता है तब उससे कौसिल के सदस्य तरह तरह के प्रश्न पूछते 
है। यह भी समितियों के ऊपर नियन्त्रण करने का एक तरीका है | प्रश्नों के माध्यम 
से कोसिलर लोग समितियों के कार्यों एवं गति-विधियों के सम्बन्ध मे उन सारी 
बातों को जान लेते हैं, जिनको वे जानना चाहते है । जिन कौसिलो में राजनीतिक 
दल अच्छी तरह सगठित हैं, वहाँ प्रश्न पूछने के समय बहुमत दल तथा 
विरोधी दल एक अच्छा दृश्य उपस्थित करते है। समितियों के ऊपर नियन्त्रण के 
साधन के रूप में प्रश्न-पद्धति को प्रायः सभी कौसिलो में अपनाया गया है। लेकिन, 
लन्दन काउण्टी कौसिल के अन्तगंत इस पद्धति को नियन्त्रण के एक सुदृढ़ साधन के 
रूप मे अपनाया तथा अत्यधिक विकसित किया गया है। फिर मी, लेसेस्टर कौसिल 
के सठस्य लन्‍्दन काउण्टी कौसिल की तुलना में इस एन द्धति में बहुत ही कम दिल- 
अस्पी लेते हैं। लेकिन ऐसा नही होना चाहिए। प्रश्न-पद्धति नियन्त्रण की एक उत्तम 
पद्धति है और इसे सबत्र अपनाया जाना चाहिए। डॉ० सी० का का विचार है 
कि “सभी कौसिलो को नियन्त्रण-कार्य के लिए प्रश्न पूछने की पद्धति आवश्यक 
रूप से अपनानी चाहिए और कौसिल की प्रत्येक साधारण वेठक में प्रश्न पूछने के 
लिए अलग से कुछ समय निकाल लेना चाहिए |”?! 

३. अल्पमत-आदेश (१४॥70770ए 07006/--- किसी-किसी कोसिल में 
समितियों द्वाग शक्ति के दुख्पयोग किये जाने को रोकने के लिए एक 
ओर तरीके से काम लिया जाता है। इसे अल्पमत-आदेश ()706"9 
070०7) की पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के अन्तर्गत कोसिल एक 
विचित्र तरह की व्यवस्था करती है। वह प्रत्येक समिति में कुछ सदस्यो के जिम्मे, 
जो कि सख्या में कम या अल्प रहते हैं, यह काम दे देती है कि जब समिति किसी 
विषय पर कोई निर्णय ले तो वे उसके समक्ष यह प्रस्ताव रख दे कि वह समिति उन 
निणयों को कार्यान्वित करने के पहले कौसिल के समक्ष विचार-विमर्श और 
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स्वीकृति के लिए रखे । थोंडे से सदस्यों द्वारा रखी गयी इस माँग को या कौसिल 
क्रे समक्ष विषय को रखने के लिए समिति को उनके द्वारा दिये गये आदेश 
(07497) को ही अह्यमत-आदेश (007707707 (00087) कहते है। यह पद्धति इस 
प्रकार काम करती है--जब कोई समिति अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों ([20629.60 
70908) के प्रयोग के लिए कोई प्रस्ताव पास करती है या कोई निणय लेती है 
और यदि कौसल; समिति द्वारा पास किये गये उस प्रस्ताव या निणय को कार्यान्वित 
होने के पूर्व ही अपने पास विचार-विमश के लिए उसे मेगवा लेना चाहती है 
तो कौसिल के पूर्व-व्यवस्था के अनुसार कुछ सदस्यों का एक गुट समिति से इस 
ब्यत की मॉग कर बेठता है कि वह समिति अपने प्रस्ताव या निणय को, कायरूप 
में परिणत करने के पहले कौसिल के पास भेज दे | इस व्यवस्था से समिति का कोई 
भी प्रस्ताव या निणय आसानी से कौसिल के समक्ष पहुँच जाया करता है। यही 
“(70770ए 000७7 है, जो कौसिल द्वारा सामतियों के ऊपर नियन्त्रण लागू 
करने का एक प्रभावपूण तरीका है। लेकिन, ब्रिटेन के स्थानीय शासन के अन्तर्गत 
समी स्थानीय कोसिलों में इसका रूप एक-जेसा नही है। एडिनबर्ग और ग्लेसगो 
में समति-निर्णय को कौसिल के विचार-विमश के लिए रोकने का अधिकार केवल 
समिति के ही सदस्यों को दिया गया है, जब कि लन्दन काउण्टी कौसिल में कौमिल 
का कोई भी दस सदस्य अथवा समिति के सदस्यों की सख्या का चतुर्थ भाग 
(अर्थात्‌ अल्पमत) इस तरह की माँग करने का अधिकार रखता है |" 

ण, काय -स्थगन प्रस्ताव (+03]0प77770]0 770070% ) की पद्धुति-- 
कौमिल के हाथ में समितियों के ऊपर नियन्त्रण का यह भी एक साधन है| कोसिल 
सामतियों के खिलाफ ठीक उसी तरह से काय-स्थगन प्रस्ताव (+0]0प77- 
76770 ४700700) पास कर सकती है, जिस तरह कि संसद्‌ “कबिनेट' के खिलाफ 
किया करती है। यह इसलिए किया जाता है कि किसी आवश्यक विषय 
(2 78000 0 ए72०॥0ए) पर बाद-विवाद किया जा सके | इस तरह के प्रस्ताव 
का बडा महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर 
कौसिल द्वारा समितियों के खिलाफ अन्य प्रकार के भी विरोधी प्रस्ताव पास किये 
जाते हैं। 

इन्ही साधनों के जरिये कोसिल समितियों पर अपना नियन्त्रण लागू करती है। 
लेकिन, नियन्त्रण का प्रभावपूर्ण होना बहुत बातो पर निर्भर करता है। जैसा 
कि कहा जा चुका है, यह बहुत कुछ कौसिल के अपने स्वभाव पर भी निर्मर करता 
हैं। कई कौसिले तो नियन्त्रण के मासले में बड़ी शिथिलता दिखलाती है। 
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उदाहरणाथ, वेस्टमिन्स्टर कौसिल बिना वाद-विवाद के ही अपनी सभी समितियों की 
प्रायः सभी सिफारिशों को मान लेती है। इसके विपरीत लिवरपुल सिटी कौ-ल 
नियन्त्रण के हर मामले मे बहुत चोकन्नारहती है। लन्दन काउण्टी कौसिल भी 
इस क्षेत्र मे बहुत सतक रहती हैं। इसलिए विभिन्न कौसिलो मे प्रत्यक्ष नियन्द्रण 
की मात्रा में बड़ी भिन्नता है। इस सम्बन्ध में मेनचेस्टर सिटी कौसिल? और 
'बरमिघम सिटी कौसिल' का उदाहरण दिया जा सकता है। दोनों अपनी 
समितियों पर नियन्त्रण रखने के मामले में दो छोर पर है। एक ओर 'मेनचेस्टर 
सिटी कौसिल” सभी बातों में अन्तिम निर्णय स्वयं ही लेना चाहती है। अतः 
इसके अन्तर्गत इसकी समितियों की स्थिति फीकी पड़ जाती है। दूसरी ओर, 
“'बरमिघम सिटी कौसिल' अपनी सभी शक्तियों को (रेट लगाने और कर्ज लेने की 
शक्तियों को छोड़कर) समितियों को हस्तान्तरित कर देती तथा हर बात में इनके 
ही निणयों के ऊपर निभर करती है। इसके द्वारा इनपर नियन्त्रण बहुत कम है, 
क्योंकि यह उनसे केवल एक आवधिक रिपोट (९४०0 008] 7९०[0074) मॉग- 
कर तथा सालाना बजट पास करके ही थोडा-बहुत नियन्त्रण कर छ्ेती है। यहाँ 
समितियों के ऊपर नियन्त्रण बिल्कुल नही के बराबर है। अतः यह कहा जा 
सकता है कि प्रत्यक्ष नियन्त्रण की मात्रा विभिन्न कोसिलों के अपने स्वभाव आडडि 
पर ही निर्भर करती है। बस्तुतः कौसिल स्वय ही नियन्त्रण के मामले मे एक 
बहुत कमजोर इकाई है। समितियों से प्रश्न पूछना, उनकी रिपोर्ट पर बाद-विवाद 
करना; उन्हे चेतावनी देना इत्यादि कामों के अतिरिक्त कौसिल अधिक कर ही क्‍या 
सकती है १ कारण, इसको न तो समय है और न क्षमता एवं तत्परता कि यह 
इससे अधिक कुछ कर सके, क्योकि ब्रिटेन और भारत दोनों मे कौसिल का स्वरूप 
बड़ा होता है। इसकी बेठक भी बराबर नहीं हुआ करती। इसके सभी सदस्य 
समितियों के सदस्य भी नही होते। कौसिल के लिए यह सम्भव नही है कि वह 
प्रशासन की सूक्ष्म-ते-रुक्ष्म वातों पर दुद्धिमत्तापएूण ढग से विचार करे तथा उनपर 
कोई निणय ले। ऐसी स्थिति में विद्वानी का सुझाव है कि कोंसिल को समितियों 
द्वारा किये जानेवाले प्रत्येक काम या उनकी हर बात मे दखल देने ओर उसपर 
प्रत्यक्ष नियन्द्रण की बात नही करनी चाहिए। डा० सी० का ने लिखा है कि 
“कौसिल को संकडों विषयों पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण करने का प्रयत्न नही करना 
चाहिए, क्‍योंकि वह समयाभाव या अन्य कारणों से सभी विषयो पर वाद-विवाद 
नही कर सकती ओर इसीलिए उसके द्वारा इस प्रकार से किया गया नियन्त्रण 
बिल्कुल भूठा और बेकार हो जाता है। यदि कौसिल ही सभी बातों का निर्णय 
करने लगे तो समितियाँ अपनी जिम्मेवारियाँ ही भूल जाती है। अतः समितियों 
का काम अच्छा हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हे काम करने की पूरी 
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जिम्मेवारी और स्वतन्त्रता दी जाय |? आज प्रायः इसी बात का समर्थन भी किया 
जा रहा है कि समितियों को अधिक-से-अधिक मात्रा में शक्तियाँ प्रत्यायोजित 
(70८९2०(०) की जायें, इसलिए कि प्रशासन-कार्य में तत्परता बनी रहे ओर 
समितियों को अपने कार्यों के सम्पादन में अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके | 
इसीलिए बहुत-सी कौसिलों मे आज समितियों के ऊपर से प्रत्यक्ष नियन्त्रण की 
मात्रा को कम कर देने की बात की जा रही है। प्रत्यक्ष नियन्त्रण के अन्तर्गत 
कोौसिल द्वारा जो एक यह तरीका अपनाया जाता था कि समितियों द्वारा किये 
गये सभी निशयों पर कौसिल का अनुसमर्थन ((079777080707) एबं उसकी 
स्वर्क्तति (&]0[00079.) आवश्यक होगी, (प्रत्यक्ष नियन्त्रण सम्बन्धी) इस तरीके को 
बिल्कुल समाप्त किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर प्रत्यक्ष नियन्त्रण के एक- 
दूसरे तरीके को मजबूती के साथ कायम रखने की बात की जा रही है। दूसरे 
शब्दों में, समितियों से उनके कामों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने, उनके द्वारा अपने कामों 
के सम्बन्ध में दी गयी रिपोट पर बाद-विवाद करने तथा उन्हे चेतावनी देने इत्यादि 
(प्रत्यक्ष नियन्त्रण के) तरीकों को और दृढ करने का सुकराव दिया जा रहा है | 

समितियों के अन्तर्गत समन्वय ((!०-०००7४७४४०४) की समस्या-- 
स्थानीय शासन के सभी काय विभिन्न समितियों द्वारा किये जाते हैं। ये कार्य 
इन विभिन्न समितियों में बेँठ जाया करते हैं। चूँकि कार्य विभिन्न जगहो से 
संचालित होते हैं, इसलिए उनमें एक उत्तम समन्वय की आवश्यकता होती है। 
समन्वय की यह आवश्यकता कई कारणों से महसूस की जाती है । वे कारण 
निम्नलिखित हैं--- 

१. स्थानीय शासन के सभी काम एक-दूसरे पर आश्रित और एक-दूसरे से 
सम्बन्धित होते हैं। उदाहरणार्थ, बिजली-सम्बन्धी कामों को सड़क-सम्बन्धी कार्यों, 
शिक्षा-सम्बन्धी कामों को जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी कामों से अलग नहीं किया जा 
सकता। चूंकि ये सभी सेवाएं, आपस में एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, इसलिए इन 
सभी सेवाओं को सचालित करनेवाली समितियों को एक-दूसरे के साथ मिलकर 
एक समन्वयात्मक ढंग से काम करना चाहिए और तभी सभी सेवाओं का ठीक से 
संचालन हो सकता है। तात्पयं यह है कि सभी समितियों के कार्यों के बीच एक 
समन्वय ((/0-0747708&0707 ) होना चाहिए । 

२ समन्वय एक-दूसरे दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। स्थानीय कौसिल के 
अन्तर्गत सेबा-सम्बन्धी कार्यों की अनेकता के कारण समितियाँ भी अधिक संख्या 
में पायी जाती हैं। समितियों की संख्या अधिक होने से एक व्यापक नीति के 
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अन्तर्गत काम करना बड़ा कठिन हो जाता है,” इसलिए उनके बीच समन्वय का 
होना आवश्यक हो जाता है, क्योकि प्रायः ऐसा होता है कि सभी समितियाँ एक- 
दूसरे से अलग ओर स्वतन्त्र होकर केवल अपने ही हित की बात सोचने लगती हैं। 

३ इन बातो के अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, जो कि अपने-अपने 
विषयो में दक्ष और विशेषज्ञ होते हैं, केवल अपने-अपने विभागीय हित की ही बात 
सोचने लगते हैं। इस पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से उम्र विभागवाद (फी5४०७0706 
3०[0४//70707709]7870) का जन्म होता है। इससे स्थानीय शासन के कामों 
के समुचित संचालन में बडी बाधा पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 
भी विभागों के बीच समन्वय लाना अनिवाये हो जाता है। 

अब यहाँ प्रश्न यह उठ सकता है कि समन्वय” ((४0-07077980709) का 
मतत्नब क्या है? डॉ० सी० रा ने इसका अथ इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“सरल शब्दों में समन्वय वह वस्तु है, जिसमें ये बाते बिल्कुल निश्चित रूप से 
पायी जाती है कि प्रशासन-यन्त्र के सभी अंग आपस में एक समथ्वरूपर्ण ढंग से 
(॥7 ।9777079 ) कास करें; किसी भी समिति की कोई योजना या उसके प्रोग्राम 
दूसरी समितियों की योजनाओ या प्रोग्राम के विपरीत न हो, एक विभाग के कामी 
का दूसरे विभागों के कामों पर कोई बुरा असर नही पड़े तथा कम-से-कम खचे में 
अधिक-से-अधिक कुशलता के साथ सभी सेवाओं का सम्पादन हुआ करे |?!* 


समितियों के बीच इस प्रकार का समन्वय केसे लाया जा सकता है? यहाँ 
यह जान लेना चाहिए कि समन्वय बहुत-सी बातों पर निमर करता है । इसे लाने 
के लिए कोई एक निश्चित और एकमात्र फरमूला नहीं है। यह बहुत-से साधनों 
ओर एजेन्सियो के द्वारा प्राप्त किया जाता है ।३ फिर भी इसे प्राप्त करने के लिए 
तीन तरीके अपनाये जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं--- 


(क) एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी होगी जिसके अन्तर्गत सभी समितियाँ 
और विभाग उसी समय परामश और सहयोग से काम लिया करें जबकि वे अपनी- 
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अपनी योजनाएँ बना रहे हो। इस प्रकार की व्यवस्था कायम करने के लिए 
कौमिल कई तरह के साधनों को काम में लाती है। ये तरीके या साधन निम्न- 
लिखित ह--- 

१ समितियों को स्थायी आदेशों (9087477 2 070678) तथा सामान्य 
निर्देशनों (७७0९/७) ॥7807"00(7008) द्वारा निर्देशित कर--- समन्वय लाने 
के ख्याल से कौसिल पहले ही अपनी सभी समितियों को अपने स्थायी आदेशो एव 
निर्देशनों द्वारा इस बात का आदेश दे देती है कि वे अपने-अपने कामों को पूरा 
करने के लिए जिन-जिन योजनाओं को बनाये, उनका निर्माण करते समय सभी 
आपस में परासश लिया करें तथा सदा एक सहयोगात्मक तरीके से ही अपना काम 
करे | योजनाओं को तेयार करते समय इस तरह के राय-मशविरा से काम लेने से 
योजनाओं को कायरूप मे लागू कर देने के बाद भी सभी समितियों के कार्यों मे 
एक आले दरजे का समन्वय बना रहता है। इस प्रकार वारेन के कथनानुसार, 
अच्छी तरह बनाये गये स्थायी आदेश समन्वय लाड्े की दिशा में बहुत काम करते 
है।' बहुत-सी स्थानीय कौसिलों ने इस तरीके को अपने अन्दर बड़ी दृढता से 
अपनाया भी है। उदाहरणाथं, लन्‍्दन काउण्टी कौसिल ने अपने १४१ नम्बर के 
स्थायी आदेश के अनुसार अपनी नगर-परियोजनना समिति (709७7 ?]9ए४ग7£ 
(:०777777(66) को इस बात का आदेश दिया है कि वह लन्दन शहर के अन्तर्गत 
सडको के विकास, अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों के सुधार, नये-नये पाकों के निर्माण, जन- 
साधारण के लिए बगीचो की व्यवस्था अथवा शहर के विकास से सम्बन्धित किसी 
भी बात के लिए जब कोई योजना बनाने लगे अथवा प्रस्ताव पास करने लगे तब 
वह उन सभी समितियों से, जो कि इन बातो से थोड़ा-बहत भी सम्बन्ध रखती है, 
परामश ले लिया करे। इतना ही नहीं, वह इन सभी समितियों के साथ मिलकर 
कौसिल के पास एक संयुक्त रिपोर्ट भी दिया करे। साथ-साथ, कौसिल के अन्तर्गत 
जो कुछ सामान्य समितियाँ (#ऋ70870९, 808 0]8/767क्‍, (९७779) 
7प्र/0088772 (०077770:668) हैं, जो कि सामान्य सेवाएँ ((7/0४707 
35670068) समर्पित करती हैं, उन्हे भी कौसिल को ओर से इस बात का आदेश 
दिया गया है कि वे जब कभी भी अपनी योजनाओं का निर्माण करे, अन्य सभी 
सम्बन्धित समितियों से राय-मशविरा कर लिया करे तथा इसकी एक्र संयुक्त रिपोर्ट 
भी कौसिल को दे | इस सम्पूर्ण पद्धति को सयुक्त रिपोट की पद्धति ([॥67760000 
0६ 0070प्7767४ ९७7०070) कहते हैं। इसे अपनाने से योजना बनाते समय 
सभी समितियों को आपस में परामश कर आपस की कठिनाइयो को दूर कर लेने 
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का मौका मिल जाता है। इससे सभी समितियों के कामों के बीच एक समन्वय 
कायम हो पाता है। लेकिन इस सम्बन्ध में यहाँ वारेन का एक सुराव भी है। 
उन्होने लिखा है कि यद्यपि स्थायी आदेश समन्वय के काम के लिए बडे उत्तम और 
प्रभावपूर्ण होते हैं, फिर भी समय और परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार वे 
पुराने भी पढ़ते जाते हैं। इसलिए समन्वय की दिशा मे उनको सदा प्रभावशाली 
ओर कारगर बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि बदलती हुई परिस्थितियों के 
अनुसार उनका भी एक आवधिक परीक्षण (९770060&] 7€४7७७) होता रहे या 
उनमें भी समय के अनुसार परिवर्तन किया जाता रहे ।* 

२ सदस्य-सम्मिलन की पद्धति (76 इए8४(€शा ०0 वशद्याइ07/ 
77677067870)-- किसी-किसी कौसिल के अन्तर्गत समितियों के कार्यों के बीच 
समन्वय लाने के लिए सदस्य-सम्मिलन की एद्वति से मी काम लिया जाता है। 
चूँकि एक समिति का काम दूसरी समितियों के कामो से किसी-न-किसी रूप मे 
सम्बन्धित रहता है, अतः समितियों मे आपस में अधिक सहयोग तथा उनके कार्यों 
मे अधिक सामज्जस्य एवं समन्वय तभी आ सकता है, जब कि सभी समितियाँ 
(विशेषकर मिलते-जुलते कामों को करनेवाली समितियाँ) एक-दूसरे को अपने- 
अपने दायरे के अन्दर होनेवाले कार्यों या सारी गति-विधियों से पूण रूप से परिच्चित 
रखे । लेकिन यह काम तभी पूरा हो सकता है जब कि समी समितियाँ सामान्य 
सदस्यता” ((/0777707 7४९70027४॥70) के तरीके से काम ले, अर्थात्‌ प्रत्येक 
समिति में कुछ ऐसे सदस्य हो जो केवल उसी समिति के सदस्य न होकर कई 
समितियों के सदस्य हो, अर्थात्‌ प्रत्येक समिति के कुछ सदस्य दूसरी-दूसरी समितियी 
में भी सदस्य की हैसियत से सम्मिलित हुआ करे, जिससे सभी समितियोँ एक-दूसरे 
के कार्यों से अवगत रहा करे। इसे ही दरबस्ब्-नम्निल- की पद्धति (468 
85५ 8067 07 /783807 77677086/8/79) कहते है, जो प्रत्येक समिति को 
दूसरी-दूसरी समितियों की गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्यों से बराबर अवगत 
रखती है, जिससे कि उन सभी समितियों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित होने 
में बड़ी मदद मिलती है। इस पद्धति को मेनचेस्टर की कोंसिल में अपनाया गया 
है। समन्वय लाने के लिए इस सामान्य सदस्यता की पद्धति का समर्थन हरमन 
फाइनर ने भी किया है।' 

३. सम्मिलन एवं संचरण की पद्धति (7४७ 7760४80व 6 ७807॥ 


जिनन- 3 लिसल्क्‍म», 
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870 (007770४70७0707)-- विभिन्न समितियों के बीच समन्वय लाने के लिए 
सयुक्त उपसमितियों (70770-8प0-(४०07777070668) को भी काम में लाया 
जाता है। यदि दो या तीन या कई समितियों में किसी बात को लेकर कोई विरोध 
उत्पन्न होता है, तों उन सभी समितियों के कुछ-कुछ सदस्यों को लेकर एक “सयुक्त 
उपसमभिति! (०००४४-8प0-(४07777780:66) का निर्माण कर लिया जाता है। 
सभी समितियों के मतभेदों को मिटाकर उनके बीच एक गहरा समन्वय लाने की 
दिशा में यह समिति बहुत ही काम करती है। यह पहले उन सभी बातों को छॉट 
लेती है जिनको लेकर उनकी जन्मदात्री समितियों (?७/'७760 (४07077608€४) 
में मतभेद उत्पन्न हुआ रहता है और तत्यश्चात्‌ वह उनपर छानबीन कर एक ऐसा 
आधार तेयार करती है जिसपर सभी समितियों (जिनके बीच मतभेद उत्पन्न हुए 
रहते हैं) के लिए अपने विरोधों को समाप्त कर एक समन्वयात्मक निर्णय ले लेना 
अर्थात्‌ अपने बीच समन्वय कायम कर लेना बिल्कुल सम्भव ओर सरल हो पाता है। 
इस तरीके को सम्मिलन और संचरण अर्थात्‌ सम्पक की पद्धति (/67760009 ० 
[7900807 8700 (१077४श07708/707 ) कहते हैं। साथ-साथ यहाँ यह भी जान 
लेना चाहिए किये 'सयुक्त उपसमितियाँ' केवल परामशदात्री समितियाँ ही होती है 
और अपनी जन्मदात्री समितियों की मर्जी पर निमर करती हैं। 


४. विभागीय समिति (76087॥076०४७॥  (0777006७) द्वारा 
समनन्‍्वय-- समितियाँ योजनाओं का निर्माण करते समय ही आपस में परामश 
कर एक सहयोगात्मक तरीके से काम करे और आपस 'ें समन्वय कायम 
करें। इसके लिए एक और भी तरीका अपनाया जाता है। कुछ लोगों 
का सुझाव है कि इसके लिए प्रत्येक कौसिल के अन्तर्गत एक विभागीय 
समिति (7/260&77067॥&) (!0777760068७) का निर्माण किया जाय | 
इसमें कौसिल के अन्तगंत जितनी भी समितियाँ हैं उनके अन्तगत काम करनेवाले 
सभी विभागों (/2०7००४४77७7/8) के अध्यक्ष शामिल रहे । इनकी अध्यक्षता 
“टाउन क्लक? करे और इस प्रकार एक विभागीय समिति बनायी जाय। यही 
समिति सभी प्रस्तावों एवं योजाओं पर, विभिन्‍न समितियों में उन्हे जाने से पूवे 
ही, विचार कर लिया करे ओर उनके बीच सामण्जस्य लाने की पहले ही व्यवस्था 
कर ले । यह भी समन्वय का एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योकि ऐसा करने 
से सभी समितियों की योजनाओं एवं प्रस्तावों में, उनके समिति स्तर तक पहुँचने के 
पूर्व ही, बहुत कुछ समन्वय लाया जा सकेगा और इन योजनाओं के कार्यान्वित होने 
पर उनके बीच आपस में कोई विरोध नही होगा तथा समन्वय और भी बड़े पेमाने 
पर कायम हो सकेगा। “जोहान्सबर्ग सीटी कौंसिल” ने समन्वय ((00-070678- 


स्थानीय शासन में समिति-ब्यवस्था ३६३ 


४707) के लिए इसी तरह की पद्धति अपनाने का सुझाव रखा है।'* 

५. टाउन क्लक के माध्यम से-- योंजना-निर्माण के समय ही समितियों के 
बीच समन्वय लाया जाय, यह काम टाउन क्लक' के साध्यम से भी किया 
जा सकता है, क्योकि यही एक ऐसा पदाधिकारी है जो विभिन्‍न समितियों के बीच 
सम्पक ((/07770प77080707) बनाये रखने का काम करता है। वह इस बात 
को जानता रहता है कि सभी समितियों में क्या-क्या हो रहा है। वह सभी 
समितियों को परामश देता है तथा उन्हे अपनी योजनाओं में समन्वय लाने में मदद 
पहुँचाता है। विभिन्‍न विभागों के अध्यक्ष (76803 07 ॥06 08९]087४7767४ ) 
भी इस दिशा में अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण काय कर सकते हैं | * 

(ख) समन्वय लाने का दूसरा तरीका यह है कि समितियों और विभागों के 
बीच इसे (समन्वय) लाने के लिए कौसिल स्वयं ही कदम उठाया करे | कोसिल के 
हाथ में समितियों ओर विभागों पर नियन्त्रण कर उन्हे एक सगठित तरीके से एक 
निश्चित दिशा में ले जाने के लिए अनेक साधन मोजूद है| इसके द्वारा सभी योज- 
नाओ को एक सयुक्त (2009/०7४) और एकीकृत (/700627906०) नीति में 
बॉधकर उनके बीच समन्वय लाने के लिए निम्नलिखित उपाय काम मे लाये 
जाते हैं-- 


१. कुछ सामान्य समितियों द्वारा-- सभी समितियों की योजनाओं, नीतियो 
एवं कार्यों को एक व्यापक नीति या संगठित सूत्र में बॉधकर उन्हे समन्वयात्मक 
ढंग से ले चलने के लिए कुछ सामान्य प्रकार की समितियों (७७767७) 
00707770668) से भी काम लिया जाता है। इन समितियों में “#77870९, 
809 0]807677, (॥/७४७/७] एपर[00868, 7 (*७॥ए०७)। ?िप्रा'०08 ४78 
(/07070700९68' इत्यादि के नाम प्रमुख है। ये समितियाँ चूँकि कुछ सामान्य 

प्रकार का काय करती हैं, अत. इनका सम्बन्ध कौसिल की अन्य सभी समितियों 
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के माथ अनिवाय रूप से रहता है। ये सभी सामान्य ससितियाँ दूसरी सभी 
समितियों के कार्यों एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी रखती है। इसलिए ये 
कौसिल को सामान्य प्रशासन और उसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में परामश देतों हैं। 
प्रशासन-सम्बन्धी सभी बातों से पूरा परिचित होते रहने से कौसिल को समितियों के 
बीच समन्वय लाने में सहूलियत होती है । 

सहयोग और समन्वय लाने की दिशा में वित्त-समिति (+ग78706 007श7- 
566) बहुत ही महत्त्वपूण काय करती है। यह कौसिल को इस बात के सम्बन्ध 
मे परामश देती है कि वह किन-किन कामी मे कितना खच्च करे, किन-किन समि- 
तियो को कितना-कितना धन मंजूर करे तथा किन-किन समितियों के कार्यों को 
प्राथमिकता दे। इस प्रकार वित्त-समिति की सहायता से कोंसिल को अपनी सभी 
समितियों पर नियन्त्रण रखने तथा उनके कार्यों और योजनाओ में सामथ्जस्य लाने 
का मौका मिल जाता है। अतः वित्त समिति एक बहुत ही सुदृढ़ साधन है, जिसके 
द्वारा कौंसिल सभी समितियों के कार्यों के बीच समन्वय लाती है। इसीलिए 
ग्रो० के० सी० हीयर (007 &, 0 १४४०७०७) ने लिखा है कि 77 ,0९8 
(/0ए7०77७7॥ 88 70 ०९7४/७) 20एश९:70600 00-0'वैह#णग07 ध्यते 
९07070] ०७7 0076 ६070 प्र&0 #74706 88 €७रि९०००४ए९।ए 88 &70५ए- 
छ)672४ ”' इसी तरह का विचार डा० स्ी० भा ने भी व्यक्त किया है।'* लेकिन 
प्रो० लास्कों ने इसका खण्डन करते हुए लिखा है कि वित्तीय नियन्त्रण के माध्यम से 
समन्वय लाना कई दृष्टिकोण से एक गलत सिद्धान्त भी सिद्ध हो जाता है | फिर 
भी, कोई भी इस बात से इन्कार नही कर सकता कि किसी भी सरकार के अन्तगत 
इस समिति का काम ही कुछ ऐसा है कि इसके जरिये विभिन्‍न समितियों के ऊपर 
नियन्त्रण लाकर उनके कार्यो एवं योजनाओं मे बहुत हृद तक समन्वय लाया जा 
सकता है। इसीलिए हरम्नन फाइनर ने लिखा है कि यदि विभिन्‍न समितियों के बीच 
सहयोग और समन्वय लाना है तो वित्त-समिति की शक्तियों को बढाकर अन्य समि- 
पतियों के ऊपर इसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करना होगा ।४ 

२ एक विशिष्ट समिति (89००७)! (/070777॥066) के जरिये-- 
फकिसी-किसी कौसिल में सभी समितियों की योजनाओं पर विचार करने तथा 
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उनमे समन्वय लाने के लिए एक विशिष्ट समिति का ही निर्माण कर दिया जाता 
है ओर यह काम उसी के जिम्मे दे दिया जाता है। उदाहरणार्थ, इस काम के लिए 
मेनचेस्टर मे एक 'जिनरल ऐण्ड पालियामेण्टरी कमियी' (0७70७) 870 ]?&॥- 
]877076७/"ए (४077777066) स्थापित की गयी है। यह कौसिल को नीति- 
सम्बन्धी विषयों, बड़ी-बडी सेवाओं और योजनाओ के विस्तार-सम्बन्धी प्रश्न पर अपने 
अनुमवों के आधार पर परामश दिया करती है। यह सभी समितियों को इस बात 
का आदेश देती है कि वे किसी भी कार्य या योजना को अपनाने के पूर्व इसके 
जरिये (इस जेनरल एण्ड पार्लियामेण्टरी कमिटी के जरिये) कौसिल के पास अपने 
प्रस्तावों एवं रिपोर्टों को भेजा करे। यह समितियों के अन्तर्गत काम करनेवाले 
सभी विभागों से उनके खर्चे के एक आवधिक अनुमान (?०७77007८ 4076०४४॥) 
की रिपोर्ट मॉगती है और उसे अपनी सिफारिशों एवं परामशों के साथ कौसिल के 
पास भेज देती है और इन तरीको से सभी समितियों के कार्यों के बीच समन्वय 
लाने का काम करती है। इस प्रकार मेनचेस्टर मे समन्वय लाने के लिए वित्त- 
समिति के अतिरिक्त यह एक विशिष्ट समिति भी है जिसे “?0॥0५ (07077- 
5066' भी कहा करते हैं। बरमिघम सीटी कौसिल' में भी इस काम के लिए एक 
'जेनरल परपसेज कमिटी! (४8767! ?प्रा]00868 (/0777777068) कायम की 
गयी है। यह प्रतिवर्ष सितम्बर के महीने मे कौसिल की सभी समितियों से उनके कई 
विषयों एवं कामों के सम्बन्ध मे रिपोर्ट लिया करती हे । अत्येक समिति द्वारा दी 
गयी इन रिपोर्टों को यह कौसिल के समक्ष विचार-विमर्श के लिए पेश करती है। 
इस प्रकार इस खास तरह की समिति से भी कोसिल की सभी समितियों के बीच 
समन्वय लाने में सुविधा होती है। लन्‍्दन काउण्टी कौसिल मे भी इस तरह की एक 
समिति है। इसे भी जनरल परपसेज कमिटी (५७7०/७) ?प्राफु0868 ९०- 
77778/66) ही कहते हैं। लेकिन यह अपने को केवल प्रशासन-सम्बन्धी नीतियों 
तक ही सीमित रखती है। अर्थात्‌; यह केवल कोसिल, समितियों तथा विभागों के 
प्रशासनिक कार्यों की सामान्य व्यवस्था, समितियों की बनावट, उनके प्रशासकीय 
प्रस्तावों से ही मतलब रखती है। यह इन बातों में आवश्यक छानबीन कर उसकी 
एक रिपोर्ट कौसिल को दिया करती है। मेनचेस्टर में स्थापित 'जेनरल एण्ड 
पार्लियामेण्टरी कमिटी” चूँकि प्रशासन-सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त समितियों 
हारा अपनायी जानेवाली नयी-नयी नीतियों एवं नयी योजनाओ की प्रसार-सम्बन्धी 
बातों से भी मतलब रखती है, इसलिए लन्दन काउण्टी कौसिल की इस जिनरल 
परपसेज कमिटी” की शक्तियाँ इसकी तुलना मे सीमित कही जायेगी । फिर भी, 
लनन्‍्दन काउण्टी कौसिल की इस समिति के जरिये भी समन्वय लाने मे बड़ी 
आसानी होती है। “लिबरपुल सीटी कौसिल” मे भी सभी समितियों के कार्यों मे 
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समन्वय लाने के लिए एक 'फाइनान्स एण्ड जेनरल परपसेज कमिटी (#779708 
0 (+७४०/७) ?प्रा(00868 (/0777770066) कायम की गयी है। लेकिन यह 
भी लन्‍्दन काउण्टी कौसिल की जेनरल परपसेज कमिटी की भॉति केवल प्रशासन- 
सम्बन्धी नीतियों एवं प्रस्तावों से ही मतलब रखती है, फिर भी यह समन्वय के काम 
में बडी सहायक होती है। वारेन ने समितियों के कार्यों एवं योजनाओ में समन्वय 
लाने के लिए प्रत्येक कौसिल में एक “+#'प्र।पा'.8 77009 (070777॥066? कायम 
करने का भी सुकाव दिया है। कई कौसिलों में समय-समय पर इस तरह की 
समिति का निर्माण भी किया जाता है। यह कौसिल से सम्बन्धित सारी समस्याओं 
पर प्रकाश डालती है | 

३. राजनीतिक दलों के माध्यम से--- कौसिल के अन्तगगंत सुसगठित 
राजनीतिक दल भी समितियों की नीतियो एवं योजनाओ में समन्वय लाने में एक 
सुहृढ साधन का कास करता है। जिस कोंसिल मे सभी समितियों के निमित्त 
नीति-निर्धारण करने के लिए कोई नीति-निर्मातू समिति (£0॥09 (४0777777066) 
नही रहती है, वहाँ राजनीतिक दल (जिसका कौसिल में बहुमत रहता है) ही इस 
कमी की पूर्ति करता है। यही दल सभी समितियों के लिए एक एकीकृत नीति/ 
(0०0%_०-७7॥ 20१ 7706६279/8व .00!09) का निर्माण करता तथा सबके 
कार्यो में समन्वय लाता है। उदाहरणाथं, इद्धलड की जिन स्थानीय कौसिलो मे 
: मजदूर दल (7,क0०0०7 98759) का बहुमत है, वहाँ इस दल की एक '#0॥09 
(१0777770766' रहती है। लन्‍्दन काउपण्टी कौसिल के मजदूर दल की “20॥09 
()077777060' में मजदूर दल का नेता, सभी समितियों के सभापति, दल का 
प्रधान सचेतक (0796 ज्77) तथा चार उप-सचेतक रहा करते है। यही 
८70॥0ए (0077770066' कौसिल की सभी नीतियों में समन्वय और सामज्जस्य 
लाने का काम करती है ।* लेकिन, जेसा कि वारेन ने कहा है, कौसिल में बहुमत-प्राप् 
राजनीतिक दलों से एक तरह का खतरा भी उपस्थित हो सकता है। वह यह कि 
कभी-कभी केन्द्रीय सरकार मे एक दल का और कौसिलों में उसके विरोधी दल का 
बहुमत हो जाता है। केन्द्रीय सरकार में बहुमत-प्राप्ठ दल जिस राष्ट्रीय नीति का 
निर्धारण और संचालन करता है; हो सकता है, स्थानीय कौसिल का वहुमत-प्राप् 
दल उसके विपरीत नीति का निर्धारण और संचालन करे। इससे कौसिल की 
आन्तरिक नीतियों के समन्वय में तो कोई विशेष फक नहीं पड़ सकता है, लेकिन 
कौसिल का यह बहुमत दल कौसिल के बाहर राष्ट्रीय नीति के संचालक में अवरोध 
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कौसिल के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हे सभी समितियाँ एक साथ; सहयोगात्मक 
ढंग से, एक ताल-मेल के साथ कार्यान्वित करे। ऐसा करने से ही उनके 
कामों में प्रगति तथा नीतियों एवं कार्यों में प्रथम श्रेणी का समन्वय स्थापित हो 
सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति निम्नलिखित साधनों द्वारा की जा सकती है -- 

१ एक सामान्य समिति ह्वारा-- सभी समितियाँ स्वीकृत योजनाओं की 
कार्यान्विति एक ताल-मेल और सहयोगात्मक ढग से कर रही है या नही--यह 
देखने के लिए एक सामान्य समिति (0०॥०/७) (00777777766) हानी चाहिए। 
लेकिन आज स्थानीय कौसिलों मे कोई इस तरह की समिति नही है जो यह देखा 
करे कि सभी समितियाँ अपनी स्वीकृत योजनाओं को एक सामय्जस्यपूर्ण ढंग से 
लागू कर रही हैं या नही । लेकिन; लन्दन काउप्टी कौसिल भें इस तरह की एक 
समिति है, जिसे 'जेनरल परपसेज कमिटी” (9७76/9 £प०90868 (/077- 
0066) कहते हैं। यह विभिन्न समितियों के कार्यों पर निरीक्षण और देख-भाल 
रखने का काम करती है। प्रत्येक समिति अपने कार्यों की एक आवधिक रिपो 
इसके पास दाखिल किया करती है। लेकिन, इसके साथ एक दोष है। वह यह 
कि इसके पास रिपोर्ट पेश करने की अवधि या तो छः महीना है या एक साल), 
जो एक लम्बी अवधि कही जायगी। ऐसा होने से समितियों की गलती का पता 
इस 'जेनरल परपसेज कमिटी” को या तो छः महीने के बाद अथवा एक साल के 
बाद लग सकता है, जबकि इस बीच स्थिति बिगड़ सकती है ओर इससे कई तरह 
की हानि की सम्भावना बनी रह सकती है। अतः इस पद्धति को उपयुक्त ओर 
सन्‍्तोषजनक बनाने के लिए यही अच्छा होगा कि रिपोर्ट दने की अवधि को 
छः महीने से घटाकर तीन महीना कर दिया जाय और समितियाँ अपनी रिपोर्ट पूरे 
ब्योरे के साथ दिया करे | 

२. पुनः टाउन क्लके के जरिये-- कुछ लोगो का कथन है कि टाउन क्लक 
पुनः इस दिशा में भी बड़ा ही उपयोगी और महत्त्वपूण काम कर सकता है। वह 
स्वीकृत योजनाओं के संचालन एवं कार्यान्विति में समी समितियों और विभागों के 
ऊपर देखभाल और निरीक्षण का काम कर सकता है, क्योंकि टाउन क्लक यह 
जानता रहता है कि किस समिति और किस विमाग में क्या हो रहा है। इसका 
कारण यह है कि प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष उसी के जरिये (77770५80) अपनी 
सभी रिपोर्ट अपनी समिति के पास भेजता है। कभी-कभी यदि कोई समिति 
अथवा विभाग कार्यों के संचालन में कोई शिथिलता दिखलाता है तो टाउन क्लक 
ही उन्हे समकता-बुकाकर कामों को पूरा कर देने के लिए कहता है| इस प्रकार 
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यह समितियों और विभागों के कार्यों को एक सहयोगात्मक ढंग से आगे बढ़ाता, 
तथा उनके रास्ते की रुकावटों को दूर कर उनके बीच समन्वय लाने का प्रयत्न 
करता है। लेकिन; क्‍या वह विभिन्न समितियों और विभागों के कार्यों के बीच 
एक सुदृद समन्वय ला सकता है? उत्तर में कहा जायगा कि वह समन्वय ला 
सकता है लेकिन सुदृढ़ ओर उत्तम समन्वय” नहीं ला सकता। कारण, स्थानीय 
कौसिल के शासन के अन्तर्गत उसकी स्थिति अधिक मजबूत नही है। विभागों में 
समन्वय लाने के लिए उसे उनके ऊपर ठीक एक जेनरल मेनेजर की तरह काम 
करना चाहिए अथवा उसे उस तरह का पद और शरक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए जेसा 
कि भारत में म्युनिसिपल कारपोरेशन के अन्तर्गत प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी 
(धारण #,5९००पप्रए8 07066) को प्राप्त हैं। मारत में कारपोरेशन के अन्तर्गत 
यह प्रसुख प्रशासकीय पदाधिकारी प्रशासकीय स्टाफ का प्रधान होता है। सभी 
कमचारी उसके मातहत होते हैं। कौसिल और समितियों के जो निणय होते है 
उन्हे कार्यान्वित करने की अन्तिम जिम्मेवारी उसी के ऊपर रहती है। वह कार- 
पोरेशन के किसी भी विभाग के कामों में हस्तक्षेप कर सकता तथा विभागीय अध्यक्ष 
को शासन-संचालन के मामलो मे किसी भी तरह का आदेश दे सकता है। दिन- 
पतिदिन के प्रशासन में उसका स्थान बड़ा ऊँचा एवं शक्तियाँ अधिक हैं। दूसरी 
ओर टाउनक्लक की स्थिति कौसिल के प्रशासन के अन्तगंत इस तरह की नहीं है। 
प्रशासन के अधिकाश प्रमुख कमंचारी टाउनक्लक के अधीन नहीं होते | ठाउनक्लक 
उनके ऊपर कोई मजबूत अंकुश रखकर ग्रशासन के मामले मे उन्हे जेसा चाहे वेसा 
आदेश नहीं दे सकता और न बह उनके कामों में अपने मन से कोई हस्तक्षेप ही 
कर सकता है। इन्ही बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कुछ 
लोगो के विचारानुसार विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय लाने का कार्य टाउन- 
क्लक को दिया जा सकता है, लेकिन बह उसे उतनी मजबूती और दृढ़ता के साथ 
नहीं कर सकता जितना कि भारत के किसी म्युनिसिपल कारपोरेशन के अन्तर्गत 
उसका अझुख प्रशासकीय पदाधिकारी किया करता है। कारण, टाउनक्लक प्रशास- 
कीय दृष्टिकोण से उस तरह की मजबूत और सुदृदढ स्थिति में नहीं है; जेसा कि 
उपयुक्त प्रसुख प्रशासकीय पदाधिकारी। इसीलिए भारत के म्युनिसिपल कारपोरेशनों 
के अन्तर्गत इज्जलेण्ड की स्थानीय कौसिलो की अपेक्षा अधिक आसानी से एक सहढ़ 
और उत्तम समन्वय हो पाता है।' लेकिन, इड्जलेण्ड में भी अब इस दिशा में 
विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ शनेः-शने! टाउनक्लक को अधिकाधिक 
शक्तियाँ सौपी जा रही हैं। कौसिल के प्रशासन के अन्तर्गत उसकी पद-स्थिति को 
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अत्यधिक मजबूत बनाने की ओर प्रयत्न किया जा रहा है ताकि वह प्रशासन के 
विभिन्न अगो के बीच एक उत्तम समन्वय लाने के योग्य एक शक्तिशाली प्रशासकीय 
पदाधिकारी बन सके | टाउनक्लक के इस समनन्‍्वयात्मक काये की चर्चा आगे भी 
(दाउनक्लक से सम्बन्धित अध्याय में) की जायगी । 

३. समन्वय के लिए एक खास समिति की आवश्यकता-- ऊपर की 
बातो को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन-यंत्र का सचालन तथा विभिन्न 
प्रशासकीय विभागों में समन्वय लाना स्थानीय शासन के अन्तर्गत एक बड़ी ही 
महत्त्वपूण बात है। बहुत-सी कौसिलो ने तो अब यहाँ तक महसूस किया है कि 
समस्त प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वय लाने के हेतु एक खास सर्भिति 
(?87/70प87' (४077770066) का हीं निर्माण किया जाय। हरमन फाइनर 
का विचार है कि सभी स्थानीय कौसिलो को अपने अन्तर्गत विभिन्न समितियों के 
बीच ससनन्‍्वय लाने के लिए एक विशिष्ट समिति (9]0009] (/070770066) का 
ही निर्माण करना चाहिए जिसका नाम '(00097770066 ०0 00-07व४8007 
8०० (0070४7०!! रहे ।' कई स्थानीय कौसिलो मे इस तरह की समिति बनाने 
की ओर कदम भी उठाया गया है। उदाहरणाथ, लन्‍्दन काउण्टी कौंसिल और 
बरमिघम काउपण्टी कोसिल में यह काम वहाँ की (७७789) ?प्र.008९8 (५077- 
7070066' को सुपुद किया गया है। मैनचेस्टर में भी इस खास काम के लिए 
एक समिति है जिसे ((0-07'0779007 (!077777॥06७' कहते हैं। लंकाशायर 
काउण्टी कौसिल मे भी एक “(४0-07077090707 ('077797।066? स्थापित करने 
का प्रस्ताव रखा गया गया है।' इनके अतिरिक्त आज प्रायः सभी स्थानीय 
कौसिलो द्वारा, समनन्‍्वय-कार्य के लिए, इसी तरह की एक विशिष्ट या खास समिति 
रखने की आवश्यकता उम्र रूप से महसूस की जा रही है। 

समन्वय के सम्बन्ध में जे० एच० वारेन के बिचार--- उपयुक्त बातों के 
अतिरिक्त समन्वय लाने की दिशा में वारेन द्वारा दिये गये समावो पर भी यहाँ 
ध्यान देना आवश्यक है। उनका कथन है कि विभिन्न समितियों या विभागों के 
बीच समन्वय केवल एक प्रशासकीय पदाधिकारी द्वारा उनके ऊपर की जाने वाली 
देख-रेख और निरीक्षण पर ही निमर नहीं करता; बल्कि इसके लिए प्रशासकीय 
संरचना (4047777780'80ए७ 507"7०५प7७) का भी उत्तम होना आवश्यक है। 
समितियों की बनावट भी कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे सभी समन्वय के 
काम (0०-0दा790०7१ ए6फंया?) में स्वयं ही सहयोग दिया करे। 
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समितियों के बीच कार्यों का एक सयत तरीके से बेंटवारा (27 074679 वं807- 
४9प्रध्घठण 0 086 ए0"< 87078 778 (/0777770668) भी होना चाहिए | 
उनके क्षेत्र से अनावश्यक बाते दूर की जानी चाहिए। साथ ही, एक स्वरूप वाले 
कामों का संचालन एक ही समिति द्वारा एक ही स्थान से होना चाहिए, न कि 
छिटफुट तरीके से, विभिन्न स्वरूप और स्वभाव वाली भिन्न-भिन्न समितियों के 
जरिये |' समन्वय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समितियों के बीच विभिन्न कायों 
के एक संयत एवं बुद्धिमत्तापूर्ण विभाजन पर हरमन फाइनर ने भी जोर दिया है हे 
६० डी० साइमन का भी ऐसा ही विचार है।* 

समिति-व्यवस्था के कुछ दोष, कुछ समस्याएँ एवं कुछ खुकाव-- 
इद्धलेण्ड के स्थानीय शासन की समिति-व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ दोष भी नजर 
आते है। इसकी कुछ समस्याएँ भी हैं। कुछ दोष और समसस्‍्याएँ इस प्रकार हैं-- 

१ यह विदित है कि समितियाँ स्थानीय कौसिल के सभी कामों का सम्पादन 
करती हैं और कौमिल इन्हीं के माध्यम से नीचे के विभिन्न विभागों पर' नियत्रण 
रखती है। लेकिन, कुछ विद्वानों का मत है कि एक नियंत्रण के साधन के रूप मैं 
समितियाँ बड़ी ही कमजोर मालूम पडती है, क्योंकि कोई भी समिति किसी भी 
उत्तरदा वित्वपूण काम को समुचित तरीके से करने मे समर्थ नहीं हो पाती है। 
कारण, उसके अन्तर्गत उत्तरदायित्व का विभाजन उचित तरीके से नही होता है । 
लेकिन, कुछ विद्वानों ने इस बात का खण्डन किया है। उनका कथन है कि किसी 
भी समिति में उत्तरदायित्व विभाजित नही रहता, बल्कि किसी भी काम के लिए 
सारी जिम्मेवारी उस समिति में ही केन्द्रित रहती है। सर्मति किसी भी विषय 
पर निणय लेते समय विभाजित हो सकती है, लेकिन जहाँ एक बार किसी विषग्न 
पर निर्णय ले लिया गया, वहाँ पुनः जिम्मेवारी के बेंटने का कोई प्रश्न ही नही 
उठता। बहुमत द्वारा निर्णय ले लिये जाने के बाद कोई काम इस तरह किया 
जाता है मानो वह सम्पूर्ण समिति के एकमत निर्णय (ए80770008 थै&०8707) 
द्वारा किया भा रहा हों | समितियाँ नियत्रण के मामले मे भी कोई कमजोर साधन 
नही हैं, क्योकि समितियों के माध्यम से कौसिल का एक प्रूप सामूहिक रूप से 
विभिन्न विभागों पर नियंत्रण रखता है; जो एक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले 
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नियंत्रण से हर हालत में उत्तम और विवेकपूर्ण होता है। 

२. समिति-व्यवस्था के अन्तर्गत एक दूसरा भी दोष बतलाते हुए कुछ आलोौ- 
चक कहा करते हैं कि समितियाँ कार्यपालिका-सम्बन्धी कार्यो को पूरा करने में 
बिलकुल असमर्थ और कमजोर प्रतीत होती हैं। लेकिन, समितियों के ऊपर इस 
प्रकार का दोषारोपण भी उचित नहीं जँचता, क्योंकि समिति तो केवल निर्णय लेने 
का काम करती है, कार्यों का संचालन तो वेतनधारी पदाधिकारी एवं कमंचारी 
किया करते हैं। और, उनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम समितियाँ किया करती 
हैं। नियंत्रण का यह काम समितियाँ बहुत अच्छी तरह कर पाती हैं, क्योकि 
इनके हाथ में पदाधिकारियों की गलती पकड़ने के लिए अनेक साधन मोजूद रहते 
हैं। अतः समितियाँ कार्यपालिका-सम्बन्धी कामों को बहुत कुशलता से चला लेती 
हैं। उन्हे इन कामो के सम्पादन के मामले में कमजोर नही कहा जायगा। 


३. इन चुटियों के अतिरिक्त समितियों के साथ कई समस्याएँ भी हैं। उनकी 
सबसे बड़ी समस्या है, उनके बीच एक उत्तम समन्वय ((:0-0707070 ) कायम 
करना जिसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उनकी एक और 
बड़ी समस्या है। डॉ० सी० का के कथनानुसार यह समस्या यह है कि, किस 
थकार वैसे पुरुषो और महिलाओ को दूँढा जाय जो कौसिल और विशेषकर उसकी 
समितियों के काम में अपना पर्याप्त समय दे सके । लन्दन काउपण्टी कौसिल या 
बग्मिघम काउण्टी कौसिल आदि कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी कौसिले हैं, जिनमे समिति 
के चेयरमैन का काम तो उसके लिए 'एक पूरे समय का काम! (2 छ]0]6 ७706 
त०७) हो गया है। चूँकि चेयरमेन के कामों मे बहुत अधिक बृद्धि हो गयी है, 
इसलिए इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति (जों कि अपना पूरा समय देकर समिति 
का काम कर सके) का मिलना बडा कठिन होता जा रहा है। एक ऐडमिनि- 
स्ट्रोटिव काउण्टी की कौसिल के 3न्‍तर्गन उनकी समितियों के लिए ऐसे व्यक्ति का 
पमिलना तो और भी कठिन हो रहा है, क्योंकि इस तरह की कौसिल के अन्दर 
कई और भी स्थानीय इकाइयाँ शामिल रहती हैं और ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक 
काम करना पड़ जाता है।' 

कुछ सुझाव-- समितियों की समस्याओं को सुलमाने तथा उन्हे पूरी तरह 
कार्य-कुशल बनाने के लिए कई तरह के सुझाव पेश किये गये हैं। कुछ लोगो का 
कहना है कि समिति-सम्बन्धी समस्थाओं को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय 
यही है कि समितियों द्वारा किये जाने वाले कायों को ही कुछ कम कर दिया जाय 
और उनके द्वारा कियें जाने वाले प्रशासन-सम्बन्धी कुछ कामों को विभागीय अध्यक्षो 
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को हस्तान्तरित (406!229॥0९८५) कर दिया जाय । ऐसा करने से उनके कामो का 
बोक हलका हो सकता है तथा उनके अन्तर्गत का्य-कुशलता आ सकती है। बहुत- 
सी स्थानीय कौसिलो ने इस दिशा में कई तरह के कदम भी उठाये हैं ।* 

लेकिन, इस सम्बन्ध में वारेन महोदय का एक दूसरा सुझाव है। वे स्थानीय 
कौसिल या उसकी समितियों के कामों को कम करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 
उनके अनुसार ऐसा करना कई दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा । उनका कथन है कि 
कौसिल या उसकी समितियों के काम वेसे ही रहे, लेकिन उनकी पूत्ति के लिए. 
कौसिल के अन्तर्गत समितियों तथा स्टाफ के अविरिक्त एक दूसरे प्रशासकीय अंग 
(+,560प 076 072७7) का भी निर्माण किया जाय । अर्थात्‌; इसका निर्माण 
यो ही नही किया जाय, बल्कि उसके लिए बाजासे एक सांविधानिक व्यवस्था 
((070800प707%! 970५78709) की जाय, अर्थात्‌ उसका निर्माण एक अधि- 
नियम बनाकर कानूनी तोर पर किया जाय । दूसरे शब्दो में, वारेन का संकेत इस 
ओर है कि एक साविधानिक व्यवस्था के अनुसार स्टाफ और कौसिल के बीच में 
प्रथतू तोर पर एक ग्रशासकीय अंग (8097"४४७ ६९८पौाए७ (07४2७॥) 
की स्थापना की जाय, क्‍योंकि जब तक ऐसा नहीं होता स्थानीय कौसिल' का 
प्रशासन-यत्र इस योग्य नही बनाया जा सकता कि वह बढते हुए कामो के भार के 
साथ कदम मिलाकर चल सके | 

लेकिन, बहुत-से विद्वानों ने वारेन के इस सुझाव का विरोध किया है। उनका 
कथन है कि ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन-यत्र इतना कमजोर ओर शिथिल नही हो 
गया है कि उसके अन्तर्गत इस तरह की व्यवस्था पर जोर दिया जाय। ग्ो० 
रॉब्सन ने वारेन द्वारा अस्तुत इस रकाव का कडा विरोध किया है। उनका कथन है 
कि इस तरह की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नही है, क्योकि यदि सारी बातों 
को मदद नजर रखते हुए देखा जाय तो लन्दन का स्थानीय शासन बड़ा ही ईमानदार, 
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काय-कुशल तथा प्रजातन्त्रात्मक है और इसी तरह की सक्षमता एवं कार्यकुशलता 
देश की अवशिष्ट स्थानीय इकाइयों में भी पायी जाती है।। डॉ० सी० करा ने भी 
बारेन के इस सुझाव का विरोध नीचे लिखे तीन आधारो पर किया है-- 

(क) उनका कथन है कि समिति के कामों को अथवा कौसिल के सम्पूण 
प्रशासन-यंत्र को ही ठीक से चलाने के लिए वारेन द्वारा दिये गये सुझाव को 
अपनाने तथा स्टाफ और कौसिल के बीच एक नयी ससथा; अर्थात्‌ एक नये 
प्रशासकीय अंग को जन्म देने की कोई >'55 -“द नहीं, क्योकि आज प्रशासन-यंत्र 
(पथ ० 778077706) स्वयं अपने ही अन्तर्गत कुछ ऐसी सस्थाओं या तत्त्वों 
को जन्म दे रहा है जिनके आधार पर सम्पूर्ण शासन-यंत्र को ही कार्यकुशल और 
प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। उदाहरणाथ, टाउनक्लक की बढती हुई शक्ति, 
समिति-स्तर पर समितियों की बढती हुईं शक्तियाँ, कौसिल के नेता को प्रशासन के 
एक प्रमुख अग के रूप में मान्यता देना, ये सभी चीजे ब्रिटिश स्थानीय कौसिल को 
पूरा बल और साधन प्रदान कर रही है, जिनके माध्यम से वह अपनी समस्याओं को 
घृणरूपेण एवं प्रभावपू्ण ढंग से सुलका सकती है। इस दिशा में राजनीतिक दल 
जो प्रमुख पाठ अदा करते हैं, उन्हे भुलाया नही जा सकता। वे कोसिल और 
समितियों के कार्यों के बीच समन्वय और सामजझ्ञस्य ((09०४707) लाते तथा 
उन्हे नेतृत्व प्रदान करते है।' 

(ख) इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह हे, जेसा कि डॉ० मा ने कहा है, कि 
यदि स्टाफ और कोसिल के बीच एक प्रथक्‌ प्रशासकीय अग की स्थापना की जाती 
है तो यह ब्रिटिश स्थानीय शासन की सम्पूर्ण पद्धति के मौलिक आधार में भी 
बरिवत्तेन ला देगी | ब्रिटिश स्थानीय शासन एक ऐसे सिद्धान्त पर आधारित है 
जिसके कि दो तत्त्व हैं-- पहला, राजनीतिक (?0]070&]) और दूसरा, प्रशासकीय 
((77708079/776) | इसका राजनीतिक पहलू यह है कि स्थानीय स्वशासन- 
सस्थाएँ, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने का साधन हैं। वे लोगो को प्रजातन्त्रात्मक 
सस्थाओ के प्रशासन-यत्र के संचालन का अवसर प्रदान करती है। प्रशासकीय पहलू 
यह है कि ये संस्थाएँ स्थानीय लोगो की योग्यता एवं अनुभव का उपयोग बवेसी 
सेवाओं के सम्पादन में करती हैं जिनका कि लोगों के जीवन पर बड़ा गहरा असर 
पडता है। ये दोनो काम तभी हो पाते है जब कि जनता के प्रतिनिधि स्थानीय 
शासन के प्रशासकीय यंत्र का संचालन करें| यदि कौसिल और स्टाफ के बीच 
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समितियों के बढले या उनके अतिरिक्त एक प्रथक्र्‌ प्रशासकीय पदाधिकारी को नियुक्त 
कर दिया जाय तो इन दोनों तत्त्वों की हत्या हो जायगी।' इसलिए वारेन के इस 
सुझाव का समरथन करना बड़ा कठिन सालूम पडता है। 

(ग) इन बातो के अतिरिंक्त, ऐसे पदाधिकारी की नियुक्ति, अर्थात्‌ इस प्रकार 
की नवीन पद्धति का जन्म ब्रिटिश स्थानीय शासन के लिए एक स्वभाव-विदुद्ध 
(367) बात होगी, क्योंकि ऐसा पढ पूरे वेतन पर ही आधारित रहेगा | ब्रिटिश 
स्थानीय शासन की पद्धति नागरिकों की अपनी इच्छा से समपित की हुईं सेवाओ 
पर आधारित है। अतः इस प्रकार ऐच्छिक सेवा वाले सिद्धान्त को कभी भी 
समाप्त नही किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके रहने से सामान्य प्रशासन में 
कोई गड़बड़ी न हो ।* 

समिति-सुधार के सम्बन्ध मे जे० एच० वारेन के कुछ अन्य सुकाव-- 
समितियों के सम्बन्ध में ऊपर जिन बातों का उल्लेख किया जा चुका है, उनसे इस 
बात का अन्दाज लगाया जा सकता है कि स्थानीय शासन के अन्तर्गत समिति- 
व्यवस्था का कितना महत्त्वपृूण स्थान है। प्रशासन को ठीक से चल्लाने के हेतु 
समिति-व्यवस्था का उत्तम ढग से सचालन आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब 
कि समितियों का सचालन सतकेता से किया जाय और उसकी सक्रियता और 
सतकता बराबर वनी रहे। समिति-व्यवस्था मे दोष नहीं आने पाये इसलिए कुछ 
सावधानी से काम लेते रहने की आवश्यकता है। वारेन ने इस सम्बन्ध में कुछ 
सुझाव पेश किये है, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। सुराव इस प्रकार हैं--- 

१ सर्वप्रथम इस बात का ठीक से निश्चय हो जाना चाहिए कि स्थानीय 
प्राधिकारी द्वारा कितनी समितियों की स्थापना होनी चाहिए तथा उनके बीच 
विभिन्न कार्यों का वितरण किस ढंग से किया जाना चाहिए। कौसिल के जितने 
भी काय-व्यापार है, वे चाहे वास्तविक हो या सम्भावित; उनका वितरण विभिन्न 
विभागों मे इस प्रकार हो जाना चाहिए कि सभी काम अपने-अपने अनुरूप विभागों 
में सटते जाये तथा इस वितरण में किसी भी तरह का सदेह अथवा दोष नहीं रह 
जाय | 

२. स|मतियों के कार्यों का सही-सही वितरण तथा उत्तम ठग से उनका शासन- 
संचालन तभी हो सकता है जब कि प्रत्येक समिति के कत्तेव्यों की एक विस्तृत सूची 
बना ली जाय | इस सूची को कौसिल की वार्धिक बेठक में समिति-निर्माण के समय 
ही प्रत्येक समिति को दे दिया जाय या इसे स्थायी आदेश के रूप में पेश किया 
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जाय, जिसके आधार पर सभी समितियाँ अपना-अपना काम करती रहे और उनमें 
टक्कर होने की कोई गुजाइश ही नही रहे । लेकिन, ऐसी विस्तृत कत्तव्य-सूच्ची को 
एक दफे ही बनाकर नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसा होने से सभी कत्तेव्य या 
आदेश सदा बदलती रहने वाली सामाजिक परिस्थितियों के लिए बहुत ही पुराने एवं 
अनुपयुक्त सिद्ध हो जाया करेगे। इसीलिए कत्तंव्य-सूची बना देने के बाद भी 
आवश्यक है कि किसी भी एक ठोस प्रणाली के अनुसार इसमें परिस्थितियों के 
अनुकूल परिवत्तन होते रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इस सूची को सदा 
आधुनिकतम और अद्यतन (09-00-0986) बनाकर रखना चाहिए । 

३. ऊपर के दूसरे सुझाव से सम्बन्धित एवं मिलती-जुलती एक तीसरी बात भी 
है। वह यह है कि, कत्तव्यो की सूची में सावधानी बरतने के बावजूद, बाद में कुछ 
ऐसी नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है जिनके सम्बन्ध में समिति को सौपी 
भशयी मौजूदा काय-सूची में कोई कल्पना ही नहीं की गयी हो या उनसे सम्बन्धित 
किसी बात की कोई चर्चा ही नही की गयी हो। ऐसी हालत में समिति को चाहिए 
कि ऐसे आकस्मिक ढंग से उत्पन्न कामों को करने के लिए एक प्थक्‌ समिति का 
ही निर्माण कर दे अथवा उन कामों को वत्तमान समितियों के ही जिम्मे खूब ठीक 
तरीके से सुपुद कर दे | 

४. अलग-अलग समितियों के अन्तर्गत कत्तंब्यो का इस प्रकार समूह बनाया 
जाय जो स्थानीय ग्राधिकारियों (,009) &प्रा0777768) के कार्य-कलाप की 
खास-खास शाखाओ के दायरे में पढ़ते हो। साथ ही, इस बात की भी सावधानी 
रहे कि ऐसे कामों को स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों की स्वतंत्र इच्छा। पर ही 
नही छोड़ दिया जाय। कुछ महत्त्वपूर्ण सेवाओं के लिए अलग-अलग तौर पर 
समितियाँ कायम की जायें, जेसे-- शिक्षा (67८७४070), ग्रह-निर्माण 
(90प्रश702), जन-स्वास्थ्य (7प700 #0७०७)४॥), स्वच्छुता (8977708707 ) 
इत्यादि के लिए अलग-अलग समितियों का निर्माण किया जाय। इनके अतिरिक्त 
बहुत-सी छोटी-छोटी सेवाएं भी हैं, जिनके लिए अलग से समितियों के निर्माण की 
आवश्यकता नहीं। ऐसे-ऐसे बहुत-से छोटे कामों को एक जगह मिला दिया जा 
सकता है, अर्थात्‌ कई छोटे कामों के लिए एक ही समिति बनायी जा सकती है। 
इन कामों के अतिरिक्त कुछ विनियमन-सम्बन्धी (0९०९०)७(४7ए७) भी ऐसे काय हैं, 
जिनके उद्देश्य हमेशा प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट नही रहते तथा जिनका ठीक से वर्गीकरण 
करना कठिन हों जाता है। इसलिए उनका सम्बद्धीकरण (&7]9(707) बेसी 
समिति के साथ नहीं हो सकता जो बड़ी-बडी सेवाओं का सचालन करती तथा कार्य के 
समूह का ख्याल रखकर अच्छी तरह निर्मित और संगठित की गयी है | इस सम्बन्ध 
में वारेन का यही सुझाव है कि ऐसी सेवाओं के लिए अलग-अलग समितियाँ कायम 
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करने की अपेक्षा यही अच्छा होगा कि उन्हे किसी प्रमुख समिति के कत्तंव्यों की 
सूची के साथ जोड़ दिया जाय | 

४. वारेन का कथन है कि समितियाँ जितनी ही कम होगी उतनी ही अधिक 
अच्छी बात होगी (76७ 6ए७" $76 ०07777776९8 (06 06६०7) । लेकिन, 
उनके (वारेन के) इस सिद्धान्त या सुझाव के खिलाफ कई तरह की आपत्ति हो 
सकती है। व्यावहारिक दृष्टि से यह प्रायः असम्भव ही होगा कि बहुत-से कामो को 
कुछ ही समितियों के हाथ में केन्द्रीभूत कर दिया जाय और उन्हे इसके लिए 
प्रतिदिन छः या सात घटे की बेठक करनी पडे ) मानवीय शक्ति का ख्याल रखते 
हुए इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध स्वाभाविक है। लेकिन; वारेन ने, समितियों 
की संख्या कम रखी जाय, इस व्यवस्था से होने वाले अनेक लाभों की चर्चा की है। 
पहली बात तों यह कि समितियों के कम रहने से उनमें सामझस्य एवं समन्वय 
((/0-070॥790707) आसानी से स्थापित किया जा सकेगा। अधिक समितियों 
के रहने से उनके बीच सघष्ष की काफी गुजाइश रहती है, क्योकि प्रत्येक समिति में 
अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा विकसित करने की प्रवृत्ति होने लगती है। उसके 
अन्तर्गत एक गलत प्रकार की स्व॒तत्रता की भावना का विकास होने लगता है। 
वारेन का दावा है कि स्थानीय शासन में ही नही, बल्कि केन्द्रीय अथवा किसी भी 
साविधानिक शासन के अन्दर्गत अधिक समितियों के रहने से उनके आपसी संघ 
की सम्भावना बराबर बनी रहती है।' अतः उनका सुझाव है कि स्थानीय शासन के 
भीतर समिति-ब्यव॒स्था को सप्ुच्चित ढंग से चलाने के लिए एक उत्तम उपाय यह भी 
होगा कि समितियों की सख्या जहाँ तक सम्भव हो कम ही रखी जाय | 
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इनका स्थान एवं महत्त्व-- इड्धलण्ड की स्थानीय शासन-व्यवस्था के 
अन्तभत सबसे अन्तिम स्थान स्थानीय पदाधिकारियों एवं कमंचारियों का है। लेकिन 
“अन्तिम स्थान” कहने से यह नहीं समझना चाहिए कि स्थानीय शासन के अन्दर 
इनका महत्त्व बिलकुल कम है। वस्तुतः ये स्थानीय शासन की आधारशिला हैं 
ओर इस शासन का दुशक्-संचालन इन्ही के ऊपर निर्भर करता है। शासन के 
लिए इनकी आवश्यकता और महत्त्व को स्वीकार करते हुए डॉ० हरमन फाइनर ने 
लिखा है कि “प्रशासन की सफलता के लिए संगठन (0729॥7089,/707) तो 
आवश्यक है ही, लेकिन पुरुषों एवं स्त्रियों की महत्ता की तुलना मे यह गौण है, 
क्योकि सरकार की सफलता इनके ही बौद्धिक और चारिज्रिक गुणों पर निभर 
करती है। इस मानवीय तत्त्व का स्थान अन्य सस्थाओ, उपकरणों एबं सरकारी 
संविधियों की तुलना में छँचा है। स्थानीय शासन की कायकुशलता स्थानीय 
समितियों एवं स्थानीय कमंचारियों की कार्यकुशलता के ऊपर ही निर्भर करती 
है |! डॉ“ रॉब्सन ने भी स्थानीय शासन के दुशज्न संचालन के लिए इस वर्ग 
को अत्यन्त ही अनिवाय माना है। उनका कथन है कि “प्रशासन के अन्तर्गत 
कायकुशलता की प्राप्ति चार स्पष्ट तत्वों के सम्मिलन पर निर्भर करती है, प्रथम, 
सजग एवं शिक्षित निर्वांचकगण, द्वितीय, बुद्धि, लोक-कल्याण की भावना; 
चारिन्रिक बल एवं दूरदर्शिता के गुणों से युक्त कौसिलर; तृतीय, एक वेजञानिक एवं 
सांविधानिक सरचना, तथा चतुथ, ऊँची मानमिक योग्यता एवं स्वस्थ नेनिक क्षमता 
से युक्त एक स्थानीय शासन की सेवाएँ |? इस पृष्ठभूमि मे स्थानीय पदाधिकारियों 
१ “जाता 88 08875800778 (0|06 ९रीं४०0ए९७९88 ० 86गगाग8४407 
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स्थानीय पदाधिकारी एवं अन्य करम्ंचारीगण ३७६ 


एवं कमेचारियो की महत्ता का अन्दाज लगाया जा सकता है। वारेन ने 
भी इनकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि स्थानीय प्राधिकारियों 
(4,0९8) &०४०0४४४68) के कार्यों के प्रशासकीय, कार्यपालिका-सम्बन्धी तथा 
प्रबन्ध-सम्बन्धी पहलुओं को कार्यात्मक रूप, आधुनिक समय में, वेतन पाने वाले 
पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा ही दिया जाता है ।”' 

स्थानीय शासन के अन्तगंत इनकी सख्या आज बह्त बड़ी हैं। कुछ गति- 
वेदनों (३८[००7४8) से ज्ञात होता है कि इस वर्ग के अन्दर १,८६,००० की सख्या 
में शिक्षक, ८८,००० की संख्या में पुलिस तथा अन्य सुरक्षा-सम्बन्धी अधिकारी, 
८,२०,००० की सख्या में और भी दूसरे-दूसरे कमंचारी आदि काम करते है । 
हाल के ऑकड़ों से पता चलता है कि वहाँ विभिन्न स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत 
कुल मिलाकर आज करीब १३ लाख वेतनभोगी कमचारी काम करते है | इन्हे साल 
भर में ७५ करोड पोण्ड खर्च करने का अधिकार विया गया है। इस प्रकार ये 
पदाधिकारी एवं कमंचारी इतनी बड़ी सख्या मे, इतनी बड़ी धन-राशि को उचित 
तरीके से खर्च करते हुए नागरिकों को उनके देनिक जीवन से सम्बन्धित समस्त 
आवश्यक सेवाओं को समर्पित करते हुए उन्हं अत्यधिक सुख-सुविधा प्रदान करने 
का प्रयत्न करते है। इन बातो स इस वर्ग के लोगों की महत्ता, अनिवायंता तथा 
सम्पूर्ण शासन व्यवस्था के अन्तर्गत उनके स्थान का अन्दाजा आसानी से लगाया जा 
सकता है। 

इनकी स्थिति के सम्बन्ध मे कुछ ओर भी व्यत्द्यरिक्त बातो को जानने के 
लिए यह आवश्यक है कि इनकी तुलना स्थानीय ससस्‍्थाओं के निर्वाचित अधिका- 
रियो. स्थानीय समितियों एवं ब्रिटिश सिविल सर्विस के साथ की जाय । यह 
तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 

निवाचित अधिकारियों के साथ इनकी तुलना-- स्थानीय पदाधिकारियों 
एवं कमंचारियों की वास्तविक स्थिति का पता तब चलता है जब कि इनकी तुलना 
निर्वाचित अधिकारियों के साथ की जाती है। पीछे हम देख चुके हैं कि सभी निर्वाचित 
अधिकारी जनता द्वारा छुने जाते हैं। वे स्थानीय सस्थाओं की कौमिलों मे जनता 
के प्रतिनिधि के रूप मे काम करते है। उनका चुनाव एक निश्चित अवधि के 
लिए होता है। उस अवधि की पूत्ति के बाद उन्हे अपने पद से हट जाना पडता 
है। जनता द्वारा उनके निर्वाचन के लिए किसी खास प्रकार की शिक्षा-सम्बन्धी 
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इ८० इद्चलेण्ड में स्थानीय शासन 


या दूसरी तरह की योग्यता को आधार के रूप में नही रखा गया है, बल्कि उनका 
निर्वाचन उनके राजनीतिक प्रमाव, सामाजिक सेवा एवं प्रतिष्ठा के ही आधार पर 
होता है। चेंकि उनका चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचन के आधार पर होता 
है, इसलिए अधिकारियों के पद पर सदा योग्य व्यक्ति ही आये, यह कोई 
निश्चित नही है। साथ ही, वे अधिकारी हर चुनाव में प्रायः बदल भी जाया 
करते हैं। इसलिए स्थानीय शासन के कामों में परिपक्व होने के लिए उन्हे बहुत 
ही कम समय मिलता है। वे इन कामों के मामले में प्रायः अनभिज्ञ, अकुशल 
और अपूर्ण रहा करते है। लेकिन एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने पर स्थानीय 
पदाधिकारियों एवं कमंचारियों की स्थिति उनकी स्थिति से बिलकुल भिन्न या यो 
कहा जाय कि पृणतः विपरीत मालूम पड़ती है। कारण, ये पदाधिकारी एवं 
कर्मचारी [केवल कुछ अंकेक्षकों (हप०॥0078) को छोड़कर] निर्वाचित अधिकारियों 
की तरह मतदाताओं द्वारा नही चुने जाते, बल्कि इनकी नियुक्ति स्थानीय सरकार ही 
अपने इच्छानुसार बहुत-सें मामलो में केन्द्रीय सरकार की अनुमति से किया करती 
है। इनका कार्य-काल भी अनिश्चित होता है | दूसरे शब्दों में, निर्वाचित अधिकारी 
एक निश्चित काल के लिए अपने पद पर आते और फिर पद-मुक्त हो जाया करते 
हैं, लेकिन ये पदाधिकारी उस समय तक निरन्तर अपने पद पर काम करते रहते हैं, 
जब तक कि ये हर दृष्टिकोण से अपने पद के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। ये 
पदाधिकारी अपने-अपने कामों के विशेषज्ञ होते है तथा निर्वाचित अधिकारियों को 
परामश और सुमाव देने का काम किया करते है। इस प्रकार यह देखा गया कि 
एक ओर यदि निर्वाचित अधिकारी स्थानीय शासन के अन्तगंत अस्थायी तोर पर 
काम करते हुए अनभिज्ञ, अकुशल ओर अपरिपक्व होते है तो दूसरी ओर ये 
पदाधिकारी एवं कर्मचारी स्थायी रूप से काम करते हुए स्थानीय शासन-व्यवस्था के 
विभिन्न मामलों में विशेषज्ञ, योग्य, कुशल और अनुभवी माने जाते है 

स्थानीय समितियों के साथ इनका सम्बन्ध-- स्थानीय समितियों के 
समक्ष भी इन पदाधिकारियों एवं कमंचारियों की स्थिति बड़ी महत्त्वपूण कही 
जायगी। स्थानीय समितियों के द्वारा जितनी भी योजनाओं का निर्माण होता 
है, जितने भी विषयों पर विचार-विमश होता है तथा जितनी भी समस्याओं का 
समाधान देंढा जाता है, सभी में स्थानीय शासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्षो 
(76808 ०0 ॥06 ॥2९]097707067.8) तथा अन्य पदाधिकारियों का बडा ही 
महत्त्वपूण योगदान रहता है। सभी पदाधिकारी अपने-अपने विधषय के विशेषज्ञ 
होते हैं। ये स्थानीय समितियों को हर बात में परामश और सुकाव देते हैं। ये 
इनके पास अपने कामो की ब्योरेबार रिपोट पेश करते है। ये विभिन्न समितियों 
के बीच एक आपसी सम्पक और उनके कार्यों के बीच एक परले दर्जे का समन्वय 


स्थानीय पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण रेप 


((४0-0747909079) बनाये रखते है। टाउनक्लक नामक पदाधिकारी तो 
विभिन्न समितियों और अधिकारी-बर्ग के बीच एक निरतर सम्पर्क बनाये रखने का 
सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इन सब बातो के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि समितियों के साथ इन पदाधिकारियों का सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ और उनके 
समक्ष इनका स्थान बड़े महत्त्व का है। प्रो० लास्की का कथन है कि समितियों 
को अपनी नीतियो और निर्णयो को कार्यान्वित करने तथा सम्पूर्ण स्थानीय शासन 
को अत्यधिक विकसित और प्रगतिशील बनाने के लिए अनिवाये रूप से इन 
पदाधिकारियों एवं कमंचारियों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है |* 

बतिटिश सिविल सर्विस से इनकी तुलना-- इन पदाधिकारियों एवं कर्मे- 
चारियों की वास्तविक स्थिति ओर भी अधिक स्पष्ट तो तब होती है जब कि इनकी 
तुलना केन्द्रीय शासन की सिविल सर्विस से की जाती है। इज्ञलेड की राजनीति और 
लोक-प्रशासन में दिलचस्पी रखने वाले प्रायः सभी इस बात को भलीभॉति जानते 
है कि ब्रिटिश सिविल सर्विस को विश्व भर मे आदश माना जाता है। यह बडे 
सुहृढ ढग से सगठित है तथा इसका सचालन भी बडे उत्तम ढंग से होता है। संसद्‌ 
के द्वारा इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण इद्धलेड के लिए समान नियमों का निर्माण किया 
गया है। इस सिविल सर्विस के अधिकारियों की नियुक्ति विशुद्ध प्रतियोगिता 
((/0777०४7707) के आधार पर होती है। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय 
के उत्तीण छात्र ही अधिक संख्या मे भाग लिया करते हैं। यह प्रतियोगिता “सिविल 
सर्विस कमीशन! ((४एा) 86"०70७ (४007777858707) की देख-रेख में होती है। 
प्रतियोगिता के आधार पर अपनी-अपनी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता ओर प्रतिभा के 
मुताबिक जो जिस तरह के पद के ज्ञिए योग्यता के क्रम से सफल होते है उन्‍हें उसी 
के अनुरूप विभिन्न प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया जाता है। तात्यय यह कि 
ब्रिटिश सिविल सर्विस का कारबार एक बिलकुल व्यवस्थित ढंग से संचालित होता 
है। लेकिन, स्थानीय शासन के अन्‍दर्गत काम करने वाले पदाधिकारियों एवं कमे- 
चारियों के सा» इस तरह की बात नहीं पायी जाती। इनकी स्थिति ब्रिटिश 
सिविल सर्विस से कई अर्थों में भिन्न है। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात तो यह 
है, जेसा की हरमन फाइनर ने लिखा है, कि जिस तरह इज्ञलेण्ड में एक 
वेन्द्रीय ब्रिटिश सिविल सर्विस! है उसी तरह यहाँ स्थानीय सिविल सर्विस 
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इपर इज्जलेंड मे स्थानीय शासन 


(4,008) (शा 8870०706) नाम की कोई चीज नहीं पायी जाती |' जिस तरह 
कि ब्रिटिश्‌ सिविल सर्विस के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी नौकरी से मतलब 
रखने वाली सभी बातो में देश भर के लिए एक व्यापक एवं सामान्य व्यवस्था तथा 
कुछ निश्चित और एकरूप नियमों से काम लिया जाता है, उस तरह की बात 
स्थानीय शासन के अधिकारियों के साथ नहीं है। इन स्थानीय पदाधिकारियों एवं 
कमचारियों की नियुक्ति विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों मे विमिन्न नियमों के अनुसार होती 
है। यद्यपि इधर हाल के कुछ वर्षों मे इन पदाधिकारियों की नियुक्ति, वेतन, पदोन्नति 
(?707706007) आदि विभिन्न बातों के सम्बन्ध में कुछु समानता और एक- 
रूपता (७४/077775) लाने का प्रयत्न किया गया है, फिर भी पुरानी स्थिति 
मे कोई खास परिवत्तंन नही किया जा सका है और आज भी इन समी बातो में 
जो नियम प्रचलित है वे सबंत्र असमान है।' इन स्थानीय पदाधिकारियों एवं 
कमंचारियो की नियुक्ति केन्द्रीय सिविल सर्विस के अधिकारियों की भाँति एक ही 
मालिक के द्वारा नही होती, बल्कि विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में विभिन्न मालिको द्वारा 
होती है | इनकी नियुक्ति भी प्रतियोगिता के आधार पर योग्यता के क्रम से (77 
07667 ० 77७०0) नही हुआ करती और न इसमें विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण 
छात्र ही केन्द्रीय सिविल सर्विस की भाँति, प्रतियोगिता-परीक्षा की तरह भाग ही 
लिया करते। इन स्थानीय सेवाओ के सचालन और देखरेख के लिए केन्द्र की 
भॉति कोई सिविल सविस कमीशन भी नहीं होता । केन्द्रीय सिविल सर्विस के 
पदाधिकारी देश भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते है और उन्हे एक 
व्यापक दायरे के अन्तगंत काम करना पड़ता है, लेकिन स्थानीय पदाधिकारियों 
को किसी एक खास स्थानीय क्षेत्र के भीतर ही अपना सेवा-कार्य करना पड़ता है। 
उपयुक्त बातों को देखने से यह पता चलता है कि केन्द्रीय सिविल सर्विस के 
पदाधिकारियों की ठुलना में इन स्थानीय पदाधिकारियों एवं कमंचारियों की 
स्थिति बड़ी कमजोर है ओर ये बहुत अर्थों में पहली श्रेणी के पदाधिकारियों से 
पीछे हैं। लेकिन, वारेन का कथन है कि इन सभी बातो में पीछे होने के बावजूद 
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स्थानीय पदाधिकारी एवं अन्य कमंचारीगण ३८३ 


ये स्थानीय पदाधिकारी एवं कमंचारी केन्द्रीय सिविल सर्विस के पदाधिकारियों से 
दो बातो में आगे हैं। पहली बात तो यह कि ये स्थानीय पदाधिकारी सिविल 
सर्विस के पदाधिकारियों की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में जनता तथा उसके 
प्रतिनिधियों के निकट सम्पक में रहते हैं। चूँकि इनका कारय-द्षेत्र सीमित और 
छोटा होता है, इसलिए स्थानीय नागरिकों के साथ इनका बडा सीधा और प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध कायम हो जाता है। परिणामतः ये जन-सम्पक (?प्री)0 46]9४0॥9) 
स्थापित करने में अपेक्षाकत अधिक सफलीभूत होते हैं। किसी भी शासन की 
सुदृढता ओर सफलता के लिए उसका जनता के साथ एक सीधा सम्पर्क बडा आवश्यक 
माना जाता है ओर इस काम की पूर्ति ये स्थानीय पदाधिकारी बडी आसानी से 
कर लिया करते हैं। दूसरी बात यह है कि एक ओर जहाँ सिविल सर्विस के 
पदाधिकारियों का सम्बन्ध प्रशासकीय कामों से सेद्धान्तिक पेमाने पर ही अधिक 
और व्यावहारिक पेमाने पर कम होता है, वहाँ दूसरी ओर, इन स्थानीय पदाधि- 
कारियों का सम्बन्ध शासकीय कामों के साथ बिलकुल व्यावहारिक पेमाने पर 
हाता है। दूसरे शब्दों मे, सिविल सर्विस के पदाधिकारियों को शासकीय कामों 
को व्यावहारिक रूप मे अधिक देखने का मौका नही मिलता, जब कि इन स्थानीय 
पदाधिकारियों को इन कामो के दिन-प्रतिदिन के व्यावहारिक प्रयोग और उनसे 
सम्बन्धित सभी व्यावह्यरिक बातो का अनुभव रहता है। इन पदाधिकारियों को 
प्रशासन का एक सच्चा और व्यावहारिक अनुभव सिविल सर्विस के पदाधिकारियों 
की तुलना में अधिक रहता है। छोटे पेमाने पर ही सही, ये जन-प्रशासन की 
सफलता ओर असफलता के बारे में अधिक जागरूक और सतक रहते है, क्योंकि ये 
जन-प्रशासन (?प्रीॉ०00 8व79777807796007) के अन्तिम कार्यात्मक रूप (788 
779। 4680) को बराबर ही व्यवहार में देख पाते है। वारेन का कथन है कि ये 
दोनो बाते स्थानीय शासन-सेवा और उसके पदाधिकारियों की विशेषताएँ कही 
जायेंगी ओर ये ऐसी विशेषाताएँ हैं जो स्थानीय शासन के पदाधिकारियों की 
प्रशासकीय कार्यक्षमता (4 व978078076 ०॥४[080(५) को, सिविल सर्विस के 
पदाधिकारियों की तुलना में, अधिक मजंतबू बना देती हैं।' लेकिन, वारेन द्वारा 
प्रस्तुत किये गये इस तक के आधार पर किसी को यह धारणा नही बना लेनी चाहिए. 
कि स्थानीय शासन-सेवा सिविल सर्विस की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल और योग्य 
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झ्प४ इज्धलेंड में स्थानीय शासन 
है। 


बस्तुतः बात यह है कि दोनों प्रकार की सेवाओं और पदाधिकारियों की प्रकृति 
और काय-न्षेत्र भिन्न हैं, अतः दोनों में कुछ मित्रता होना बिलकुल स्वाभाविक है। 
यह अन्तर बहुत कुछ तो इड्डलेड की ससदीय प्रणाली के ही कारण उत्पन्न हुआ है। 
कारण, केन्द्रीय सिविल सर्विस पर इस प्रणाली का बहुत गहरा प्रभाव है। सम्पूण 
मिविल सर्विस को उसी के अनुरूप संगठित और व्यवस्थित किया गया है, जब कि 
स्थानीय शानन “द्धति इस प्रभाव से बहुत हद तक अछूती रही है और इसीलिए 
स्थानीय सेवाओं (/,008] $67ए7088) एवं स्थानीय पदाधिकारियों से सम्बन्धित 
बातों को केन्द्रीय सिविल सर्विस की तरह सगठित, व्यवस्थित और संचालित करने 
की ओर विशेष ध्यान नही दिया गया है | 

ऊपर के इन तुलनात्मक विवरणों से स्थानीय पदाधिकारियों एवं कमंचारियों 
की स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जाती है | 

स्थानीय विभाग (7,0०8) ॥0७787/77678) - स्थानीय शासन के 
अन्तर्गत जितने भी स्थानीय पदाधिकारी एवं कमचारी हैं, वे किसी-न-किसी स्थानीय 
विभाग के अन्तर्गत ही अपना काम करते हैं। अतः उन पदाधिकारियों के सम्बन्ध 
में विस्तृत रूप में जानने के पहले इन स्थानीय विभागों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जान- 
कारी हासिल कर लेना आवश्यक है। 

जिस तरह केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत उसके विभिन्न कामों को व्यवस्थित ढंग 
से चलाने के लिए कई प्रकार के विभागों (॥20ए09777767(8) को स्थापित किया 
गया है, उसी तरह स्थानीय क्षेत्रों में भी इसके शासन के सम्मुचित-संचालन के लिए 
कई स्थानीय विभागों का निर्माण किया गया है| बोरों और डिस्ट्रिक्द्स के ज्षेत्रो में 
साधारणतया चार या पाँच ही प्रकार के विभाग कायम किये गये हैं, जेसे--टाउन- 
क्लक का विभाग (70ए७7 (677?8 ॥06997/7767(), कोषाध्यक्ष का विभाग 
([768४प7७78' [09[087"07767(), इच्जीनियर तथा सर्वेबर का विमाग (ग्रित87- 
7667/ 8700 $प्"ए०ए०४ ॥00[097/70670), जन-स्वास्थ्य या सेनिटरी इन्स- 
पेक्टर का विमाग (?प्र.८ लि6७0 0०07 डिक्षाक्राप्र ॥780600778 
ल्‍06990/४४067॥), ट्रडिन्न-विभाग (77७वै08 ॥007&/४706॥॥) इत्यादि | 
लेकिन, बडढे-बडे स्थानीय क्षेत्रो, खास करके ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी ओर काएण्टी बौरो 
के क्षेत्री में, इन स्थानीय विभागों की संख्या बहुत अधिक पायी जाती है । ऐसे क्षेत्रों 
में कही-कही इन विभागों की संख्या १६ और २० तक भी पहुँच जाती है | 

इन सभी स्थानीय विभागों के अन्तर्गत एक बहुत बड़ी संख्या में उच्च पदाधि- 
कारी तथा दूसरे-दूसरे कई कमंचारी काम किया करते हैं। प्रत्येक विभाग का 
सबसे बड़ा अफसर एक प्रधान अधिकारी होता है। उसके मातहत बहुत-सें और 
भी अधिकारी काम करते हैं। उदाहरण के लिए टाउनक्लेक का विभाग लिया जा 
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सकता है। उसका सबसे बड़ा अधिकारी टाउनक्लक (7097 (]9०/2) होता 
है। उसके बाद उसकी मातहती मे उप-दाउनक्लक (7069प70ए 7097 (॥6०४४), 
सहायक सौलिसीटस (4.887309700 50]707078) तथा अन्य कई कमंचारी काम 
करते हैं। कोषाध्यक्ष-विभाग (77688प्रा/'७7?85 ॥06.09707067|) की भी 
बनावट इसी तरह की है। उसका भी एक प्रधान अधिकारी होता है और वह 
कोषाध्यक्ष स्वयं होता है। उसके नीचे उप-कोषाध्यक्ष (067900ए9 7788807"8") 
एकाएप्टेण्दस (0 ०००प77।87008) तथा अन्य कई छोटे-छोटे कर्मचारी हुआ करते 
हैं। शिक्षा, जनस्वास्थ्य आदि बिभागों की भी आन्तरिक बनावट एवं रूपरेखा 
इसी तरह की है। स्थानीय विभागों की बनावट को ध्यानपू्वक देखने पर उनके 
सम्बन्ध में कुछ खास-खास बातें भी नजर आती हैं। पहली बात तो यह कि 
विभागों की सख्या को जहाँ तक सम्भव हो सकता है, कम रखा गया है। कई 
तरह के कामों को एक ही विमाग के अन्दर शामिल कर दिया गया है। उदाहरणाथ, 
स्थापत्य-सम्बन्धी कामो (४70४70९८९प7'७) छए०7४), गह-निर्माण ओर मल-मूत्र 
की सफाई से सम्बन्धित कामों को इज्जीनियर तथा सर्वेयर के विभाग के अन्तर्गत 
रख दिया गया है। एक ही स्थानीय विभाग के अन्तगंत विभिन्न प्रकार 
के कामों के इस तरह के एकीकरण को वारेन-जसे विद्वानों ने उत्तम और वाछुनीय 
माना है, क्योकि हर तरह के काम के लिए अलग-अलग विभागों का निर्माण करने 
से विभागों की संख्या अधिक हो जाती है ओर उनमें काम करने की स्फूर्सि और 
कुशलता नहीं आ पाती है। लेकिन, दूसरी ओर एक और बात पर भी ध्यान देना 
होगा और वह यह कि, इस स्फूर्त्ति और निपुणता के सोह में यदि स्थानीय विभागों 
की संख्या बिल्कुल कम कर दी जायगी तो निस्सन्देह विभिन्न प्रकार के स्थानीय कामो 
का सम्पादन सम्रुच्चित ढंग से नही हो सकेगा | अतः विभिन्न प्रकार के स्थानीय कामी 
एवं स्थानीय विभागों की सख्या के बीच एक संतुलन बना रहना चाहिए। स्था- 
नीय विभागों से सम्बन्धित और भी कई समस्याएं है, जिनमे सबसे बडी समस्या है-- 
उनके बिभिन्न कायों के बीच समन्वय ((/0-0'47780709) स्थापित करना | क्‍या 
विभिन्न विभागो के बीच आपसी समन्वय कायम किया जा सकता है १ यदि ऐसा 
किया जा सकता है, तो इसके लिए किन-किन साधनों से काम लेना होगा, यह भी 
एक विचारणीय प्रश्न है। टाउनक्लक के विभाग (709७7 (0९7४?8 ॥000977६- 
77670) को ऐसे साधन के रूप मे अपनाया जाता है। यह विभाग विभिन्न स्था- 
नीय विभागो के बीच समन्वय लाने का थोड़ा-बहुत काम ठीक उसी तरह किया 
करता है, जिस तरह कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय 
लाने का काम वित्त-विमाग (78706 ॥20709707]90760) किया करता है। 


टाउनक्लक-विभाग का प्रमुख अधिकारी टाउनक्लक (70७7 (०४४) इस 
इ० स्था० शा०-२४ 
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दिशा में बहुत ही महत्त्वपूण काम करता है। लेकिन टाउनकलक तथा उसका 
विभाग इस समन्वय-सम्बन्धी काम को कहाँ तक सफलता के साथ पूरा करता है, 
इस बात का विस्तृत अध्ययन आगे उस स्थल पर किया जायगा जहाँ कि टाउन- 
क्लक के विभिन्न कायों की चर्चा होंगी | 
ऊपर, स्थानीय विभागो की बनावट देख लेने केबाद यह स्पष्ट हो जाता है कि 
इन विभागों तथा स्थानीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का बड़ा ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। दोनो का अस्तित्व एक-दूसरे पर निर्भर करता है तथा दोनो एक- 
दूसरे के लिए आवश्यक है। स्थानीय विभागों की एक मोटा-मोटी बनावट जान 
लेने के बाद अब विभिन्न स्थानीय पदाधिकारियों एवं कमंचारियों के सम्बन्ध में एक 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है | 
स्थानीय पदाधिकारियों एवं कमचारियों के विभिन्न वर्ग या श्रेशियॉ-- 
स्थानीय शासन के विभिन्न विभागों के अन्तगत जितने भी पदाधिकारी एवं कमचारी 
काम करते है, सबो को तीन विभिन्न वगों या श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 
पहली श्रेणी के अन्तर्गत वे स्थानीय पदाधिकारी आते है, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय 
सरकार के कानूनो के अनुमार होती है और उनके ऊपर केन्द्र का पूरा-पूरा नियंत्रण 
रहता है। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत वे असख्य कर्मचारी आते है जिनकी बहाली 
स्वयं स्थानीय सरकार के द्वारा होती है। उन्हे स्थानीय सरकार की ही देखरेख 
और निय॑त्रण में काम करना पड़ता है तथा उनक्रे ऊपर केन्द्रीय सरकार का किसी भी 
तरह का नियंत्रण नही रहता है। तीसरी श्रेणी के अन्दर बिल्कुल निम्न कोटि के 
कर्मचारी आते है। उन्हे एक तरह से स्थानीय मजदूर ही कहा जायगा; क्योकि 
वे किसी तरह का दिमागी काम न कर, केवल शारीरिक काम ही किया करते हैं। 
हरसन फाइनर (मिशशा#7॥ 0७७) ने इन तीनों श्रेणियों के अधिकारियों को 
तीन विभिन्न नामों से सम्बोधित किया है।' उन्होने पहली श्रेणी के पटा धिका रियो 
गफेसनल और टेक्निकल” (7?07688707%&! 8700 76७०७7४॥०४७)) पदा- 
घिकारी, दूसरी श्रेणी के लोगो को 'ऐडिसिनिस्ट्र टिब और क्लेरिकल' (#तैए0ग778- 
0787७ ७70 (]७०४९७)) कमचारी तथा तीसरी श्रेणी के मजदूरों को 'मनीपुले- 
टिबव बकस! (७70प78076 एफ077678) की संज्ञा दी है। प्रथम दो श्रेणी 
के अधिकारियों एवं कमंचारियों का उल्लेख नीचे क्रमानुतार किया जायगा। 
तीसरी अरणी के कमचा रिय्े का प्रबन्ध चूँकि ट्रंड यूनियनों (7790608 ४४70708) द्वारा 
होता है, इसलिए उनके सम्बन्ध में यहाँ चर्चा करने की कोई आवश्यकता नही मालूम 
होती | इन सभी अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय शासन के अन्तर्गत कुछ अंकेक्षक 


१५ 5886 मे शंग्रओआ शर्ठाापह्ल 7028, 00एफशरर॥एर',, 2? 272. 


स्थानीय पदाधिकारी एवं अन्य कमचारीगण ३८८७ 


(537१70078) भी होते हैं। ये पदाधिकारियों की प्रथम दो श्रेणियों में से किसी 
भी श्रेणी के अन्तर्गत नही आते। बोरो के क्षेत्रों में इनका निर्वाचन स्थानीय 
ननदातओं द्वारा होता है। कहौी-कही स्थानीय कोमिल के सदस्यों के बीच से ही 
ये मेयर द्वारा नियुक्त किये जाते है । आगे इनके सम्बन्ध मे भी कुछ प्रमुख बातों का 
उल्लेख किया जायगा | 

(क) प्रोफेसनज्न और टेक्निकल पढाधिकारी-- इस श्रेणी के पदाधिकारी 
अधिकाशतः अपने-अपने विभाग के ग्रधान अधिकारी होते हैं। स्थानीय शासन के 
अन्तगंत ये अपने-अपने विषय एवं कार्यों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनकी नियुक्ति 
का तरीका अन्य स्थानीय कमचारियों की नियुक्ति के तरीके से पूर्णतः मित्र है। 
इनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ओर से कई तरह के कानून बनाये गये है। 
इन्ही कानूनों के अनुसार इनकी नियुक्ति होती है। दूमरे शब्दों मे; केन्द्र के कानूनो 
द्वारा ही यह निश्चित कर दिया गया है क्रि सभी स्थानीय क्षेत्रो (केवल पेरिशों को 
छोड़कर) को अपने-अपने अन्तगत ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति अनिवायतः करनी 
ही पड़ेगी और इसीलिए प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र मे इस तरह के पदाधिकारी अनिवायें 
रूप से नियुक्त किये जाते है | चूँकि इनकी नियुक्ति कानून या संविधि (90690 6) 
द्वारा होती है, इसलिए इन्हे 'संविधि द्वारा निर्धारित पदाधिकारी' या 'स्टेच्युटरी 
अफसर! (8080प7/07"ए 07097'8) भी कहा जाता है। इनके ऊपर केन्द्रीय 
सरकार का पूरा नियत्रण रहता है। ऐसे पदाधिकारियों (प्रथम श्रेणी के पदाधिका- 
रियो) के कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं-- 

(क) टाउनक्लक या क्लक (70छ7 (]००४ ०० ९067४) 

(ख) कोषाध्यक्ष या ट्र जरर (7'९७४प्राः87') 

(ग) मेडिकल अफसर (॥०609) (07027) 

(घ) सरवेयर तथा इज्जिनीयर (5प्रा'ए९५०7/ &00 #ए९६2766/) 

(ड) सेनिटरी इन्सपेक्टर (538768/"ए ॥78060607:) 

(च) चीफ एडुकेशन अफसर (097० ४रव7.९०७४०7 07#067) 

(छु) चीफ कान्स्टेबुल अफसर ((शार्ण (१0988४6980]6 (00#0७/) 

(ज) कुछ अन्य स्थानीय अफसर (00097 4,009) (0#067"५) 

इन सब के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 

टाउनक्लक या कलके (70७7 0]0७८ ० 0]७%४) 

महत्त्व-- केन्द्रीय सरकार के कानून के अनुसार पत्येक स्थानीय कौसिल 
(काउण्टी, डिस्ट्रिक्टस, बोरो, पेरिश--- प्रत्येक की कौसिल) को अपने अन्तर्गत एक 
क्लक ((]6/४) की नियुक्ति करनी पड़ती है। काउण्टी-कौसिल के अन्तर्गत इसे 
काउण्टीक्लक, डिस्ट्रिक्ट्स और पेरिशो में क्लक॑ तथा बौरों की कौसिलों में दाउन- 
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क्लक (70७7 (]०४८) कहा जाता है। लेकिन इन सब नामसो के बीच (जानने 
के ख्याल से) कोई अन्तर नही है। इसलिए इस अध्याय में एक सामान्य तौर पर 
सबके लिए 'टाउनक्लक” या 'क्लक शब्द का ही प्रयोग किया जायगा। एक 
टाउनक्लक या क्‍्लक अपने इलाके के अन्दर सबसे बड़ा प्रशासकीय पदाधिकारी 
माना जाता है। _ डॉ० रॉब्सन का कथन है कि इसे, स्थानीय संस्था के अन्तर्गत 
काम करने वाले सभी कमचारियों के प्रधान अफसर के रूप में देखा जाता है। 
स्थानीय कर्मचारियों में सबसे अधिक वेतन इसी को मिलता है। बडे-बडे बोरो के 
अन्तर्गत सबसे अधिक अनुमवी पदाधिकारी इसी को माना जाता है। यह अत्यन्त 
ही व्यापक और महत्त्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करता है। रॉयल कमीशन का 
कथन है कि ठाउनक्लक एक ऐसा खोत है, जिससे स्थानीय शासन के सम्बन्ध में 
किसी भी तरह का लामप्रद एवं उचित समाचार तथा आऑँकडे प्राप्त किये जा सकते 
हैं। मेयर की तुलना में इसका प्रभाव बहुत अर्थों में बढ़ जाता है। जो स्थानीय 
कौसिल कई अथ्थों में बिल्कुल अनुमवहीन होती है उस पर इसके व्यक्तित्व और 
कार्यों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। चूँकि राजनीतिक दलों से इसका कोई 
सम्बन्ध नही रहता तथा दलगत राजनीति से यह बिल्कुल अलग रहता है, इसलिए 
इसके व्यक्तित्व का नेतिक प्रमाव और भी अधिक बढ जाता है। वस्तुतः स्थानीय 
शासन का रुफल सच्तालन इसी की कार्यकुशलता पर निभर करता है। बारेन ने 
ठीक ही लिखा है-- “पतर6 0०00प्रए708 & ४6 कु०डाए0ा एा +068 
छ०ठ0प7209., . म6 एछो68 & ए०७०ए 8प्र8(का09) ०0007079प४४०४ 
$0ज़9/त38 ॥06 8प्र00688प 8वए॥80"80070 07 ४06 ७. 
नियुक्ति--- टाउनक्लक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के कानून के अनुसार 
होती है। इसी केन्द्रीय कानून के अनुसार बौरो, डिस्ट्रिक्ट्स तथा पेरिशों की 
कौसिलें अपने-अपने अन्तगंत इसकी नियुक्ति करती हैं। जहाँ तक काउण्टी-कौसिल 
का प्रश्न है, सन्‌ १८८ू८ई० केअधिनियम के अनुसार प्रत्येक काउण्टी को एक क्लक 
बहाल करना पड़ता था। पहले काउण्टी के अन्तगंत जो एक 'क्लक ऑफ दि पीस” 
((॥७००४४ ० ४06 76४००) होता था, वही काउप्टीक्लक के पद पर भी काम 
करता था। चूँकि उस समय काउण्टी के काम कम थे इसलिए दोनो पदो का 
कार्य-भार एक ही व्यक्ति सेमाल लिया करता था। लेकिन, जब से काएण्टी के 
कार्यों में अत्यधिक दृद्धि हुई, इन दोनो पदों को बिल्कुल प्रथक्‌ कर दिया गया है। 
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आज काएउपण्टी के अन्तर्गत इसकी बहाली (सन्‌ १८८८ ई० के ही अधिनियम के 
अनुसार) एक स्थायी संयुक्त-समिति (776 508707ए78 उ0706 (४070760668 
07 076 (ए0०प््रतष्र ए0प्र४णो 8704 (0४६/४८7' 8857078) द्वारा होती है।' 

टाउनक्लक या क्लक के पद्‌ पर किस तरह के व्यक्ति को नियुक्त किया जाय, 
इसके लिए विधान कोई योग्यता नही निर्धारित करता। स्थानीय प्राधिकारी 
(7,0९8 &०४६४०७४ ७) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह योग्य व्यक्ति (2 7४ 
96०7/807) को ही इस पद पर नियुक्त करे।* केन्द्र के विभिन्न कानून उसके 
(क्लक के) कत्तंव्यों के बारे में तो बतलाते हैं, लेकिन उसके पद की योग्यता तथा 
उसकी बहाली के तरीके के ऊपर प्रकाश नही डालते |* फिर भी क्लक की बहाली 
के समय यह देखा जाता है कि नियुक्त होने वाले व्यक्ति को कानून का ज्ञान तथा 
उसकी डिय्मी प्राप्त है अथवा नहीं। किसी अधिनियम के अनुसार इस बात की 
पावन्दी नही है कि टाउनक्लक, वकील, बेरिस्टर या सौलिसिटर (80000) 
ही हो। लेकिन, व्यवहार में इस पद पर वेसे ही व्यक्तियों को बहाल किया जाता 
है, जिन्हे कानून की डिग्री रहती है तथा जो वकील या सौलिसिटर रहते हैं ।* कुछ 
अबंन डिस्ट्रिक्ट या छोटे स्थानीय ज्ञेत्रो मे इन सौलिसिटरो की नियुक्ति टाउनक्लक 
या क्लक के रूप में पूरे समय के लिए नहीं होती । ये सौलिसिटर बाहर में अपना 
कानूनी पेशा करते हैं तथा कुछ समय के लिए (070 [087४ 076 08878) कौ सिल 
क॑ अन्तर्गत क्लक का भी काम किया करते हैं। लेकिन बड़े-बडे स्थानीय क्षेत्रों में 
इनकी नियुक्ति पूरे समय के लिए की जाती है ।" और, तब ऐसी हालत में इन्हे 

बाहर दूसरी तरह के कामों को करने का अधिकार नहीं रह जाता | 


(वन्य 
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जेसा कि कहा जा चुका है; इद्लेरड की प्रायः सभी स्थानीय कौसिलो में 
वकील या सौलिसिठर (50॥0०007) या कानून की डिग्री और ज्ञान रखने वाला 
व्यक्ति ही ठाउनक्लक के पद पर नियुक्त होता है। यह प्रचलन वहाँ के सभी 
स्थानीय ज्षेत्रों में पाया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है-- क्‍या 
टाउनक्लक के पद के लिए किसी व्यक्ति या उम्मीदवार का वकील होना आवश्यक 
है? इस सम्बन्ध में कई तरह के विचार व्यक्त किये गये हैं। टाउनक्लक लोग 
स्वये यह चाहते है कि इस पद पर कोई प्रशासक (80777778678407') नही, 
बल्कि कानूनी पेशा (7.८४०] [07068&700) करने वाला व्यक्ति ही बहाल किया 
जाय |), उनके (टाउनक्लर्को के) प्रतिनिधि ने एक बार अपने बयान में कहा था 
कि स्थानीय कौसिलो को एक प्रशासक (0 07707787'8607') की उतनी आवश्यकता 
नहीं है जितनी कि विभिन्‍न बातों में सलाह देने वाले एक परामशदाता 
(00१ए7507) की । कारण, किसी भी स्थानीय संस्था के अन्तर्गत प्रशासन का काम 
कौसिल के सदस्य, समितियों और उपसमितियों के माध्यम से संभाल लिया करते 
हैं। लेकिन वे कानून से सम्बन्ध रखने वाले पेचीदे मामलों को नही समर पाते 
हैं। अतः उनको इन मसलो पर राय देने के लिए एक कानून का जानकार व्यक्ति 
चाहिए। इसीलिए टाउनक्लक यदि वकील रहे तो बहुत ही अच्छा है क्योकि 
वह इन सारी स्थितियों को बहुत बुशलतापूबंक सेंभाल सकता है | इस सम्बन्ध 
में प्रो" रॉब्सन के विचार भी उल्लेखनीय हैं। 

प्रो० रॉब्सन के विचार-- प्रो रॉब्सन का कथन है कि आज इड्जलेण्ड की 
सभी स्थानीय कौसिलों में एक वकील को ही टाउनक्लक बनाने का प्रचलन है। 
यह कोई अनुचित बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय शासन को बहुत-सी 
संविधियों (8६8079(68), निर्दंशों (0०४४।०/078), प्रथागत कानूनों एवं ओचित्य 
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के नियमों (फिप्रौ८४ 04 00777707 |७एछ 870 6५८7७) के बीच काम करना 
पड़ता है। ये कानून इतने अधिक हे कि स्थानीय शासन की ससस्‍्थाओं को यदि 
इनका ज्ञान नहीं रहे तो बिना जानकारी के ये ऐसा भी काम कर सकती हैं जो गेर- 
कानूनी घोषित कर दिया जाय तथा इन संस्थाओं को बार-बार अनावश्यक रूप 
से आर्थिक घाटे में पड जाना पडे। अतः वे टाउनक्लक के पद पर ऐसे व्यक्तियों 
को नियुक्त करती है जो कानून का जानकार हो तथा इन सब पेचीदे काटनी मासको 
में उन्हे उच्चित परामश दिया कर।* लेकिन जेसा कि पुनः रॉब्सन ने लिखा है, 'कानून 
की जानकारी” का यह मतलब नही कि टाउनक्लक कानून की विद्या में बिल्कुल पारंगत 
हो, बल्कि उसके लिए इतना ही आवश्यक है कि उसे साविधानिक कानून, संविदा 
ओर टदाट से सम्बन्धित कानून (7.8 छ8 07 (८0707%०0 870 4070) तथा 
स्थानीय शासन-पद्धति का एक सामान्य ज्ञान (७6०7०/७/! ४70ए9१6026 ) हो । 
इसलिए रॉब्सन के अनुसार टाउनक्लक के लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि वह 
कानून का प्रकाण्ड पण्डित अर्थात्‌ कोई वहुत बडा वकील या बेरिस्टर हो | अगर 
टाउनक्लक होने के लिए कानून का ज्ञान बिल्कुल अनिवाय कर दिया जाय तो बहुत 
सी साधनहीन और छोटी स्थानीय सस्थाओं को टाउनक्लक के रूप में बेरिस्टरो 
की सेवाएँ नहीं प्राप्त हों सकेगी और वे अगर उन्हे पाट-टाइम” टाउनक्लक के 
रूप मे रखती है तो भी यह कायकुशलता के दृष्टिकोण से उच्चित और उपयुक्त नही 
कहा जायगा। अतः रॉब्सन का विचार है कि ठाउनक्लक के पद के लिए 
यद्यपि कानून का एक सामान्य ज्ञान आवश्यक है, फिर भी; इसे ही उस पद के 
लिए एकमात्र योग्यता (7४० ०४ए ०४७)709/707) नहीं मान लेनी 
चाहिए। अमेरिका में तो सिटी मेंनेजर के पद के लिए (जिसे कि टाउनक्लक 
से मिलता-शुलता पद कहा जायगा) कानून के पण्डित वकील और बेरिस्टर नहीं, 
बल्कि इज्जीनियर चाहे जाते हैं। रॉब्सन का कथन है कि वस्तुतः यह कोई 
आवश्यक नही है कि टाउन क्लक के पद पर कोई वकील ही रहे अथवा वह (टाउन- 
क्लक) कानूनी पेशा करने वाले व्यक्तियों में से ही लिया जाय। वास्तव में इस 
पद के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे कानून का एक सामान्य ज्ञान हो तथा साथ- 


_अनननिशनलाणननीधञ कान नल नन ना 


१ &“पुशाहा6 047 26 76 60फ४/ 47 5076 #709]९028 ०0 ॥॥8 89 75 
85580॥॥68] 707 87070 (2४7४ [0 6 948007/7898507 (॥9,008 (50५2॥॥- 
प067 ॥0 [75 ०0०प्रा।॥ज ॥88 [0 0कुछ्वाढ शांत 3 ए07765 706००: ० 
छॉक्राप्रा85 दवाएं 70एप्रॉवा।075, ॥088 07 ०0०07 99 ा6त ध्वुणाए एफ 600- 
(6 0 दर/ ६ ५९३ 75 0॥6 8प्रीक्षटत0 9780006 7058 [00वा 020772075 
0०0 ॥072ण॥778 8 47 00 968 7097 (शा एछ0 0088 70| ६0छ &] 800फ| 
६6 622ी पर्धाप्ाल ० 00908 00063, 800 [॥6 0865 042॥007स्‍8 एश7ए 
पर्याधा।075$ 9 4, 709४७ 790 


३६२ इड्धलेड में स्थानीय शासन 


साथ उसमें प्रशासकीय क्षमता और कायकुशलता भी हो। स्थानीय संस्थाओं 
को टाउनक्लक के लिए ऐसा व्यक्ति केवल वकीलों के ही बीच से नहीं ढूँढ़ना 
चाहिए बल्कि ऐसे योग्य व्यक्ति सरकार के सिविल सर्विस, विश्वविद्यालयों और 
स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों, वाणिज्य, व्यवसाय, रेलवे, वित्त इत्यादि 
क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों में से भी ये मिल सकते हैं। अतः स्थानीय शासन 
को टाउनक्लक के लिए व्यक्ति चुनते समय इन लोगों के व्यापक क्षेत्र की ओर भी 
ध्यान देना चाहिए।" 
हरमन फाइनर के विचार-- इस सम्बन्ध मे हरमन फाइनर ने भी अपना 
विचार व्यक्त किया है। उनका कथन है कि बहुत पहले से ही सभी स्थानीय 
संस्थाओं में यह माना जाता रहा है कि इन संस्थाओं के कामो में वहुत-सी कानून- 
सम्बन्धी बाते निहित हैं। अतः इन कामों के सम्बन्ध मे उचित एवं कानूनी परामश 
धवर उनके सम्ुच्चित संचालन में सहयोग देने के लिए बेरिस्टरों और खासकर 
सोलिसिटरों के ही बीच से टाउनक्लक की बहाली होती रही है। लेकिन (फाइनर 
के अनुसार) टाउनक्लक की नियुक्ति के लिए इस तरह का तरीका अपनाना ठीक नही, 
क्योकि यह कोई आवश्यक नही है कि कानून की कागजी डिग्री लेने वाले बेरिस्टर 
या सोलिसिटर को स्थानीय प्रशासन की वास्तविक बातों एबं उसके कायो का 
समुचित ज्ञान हो ही। वारेन ने भी फाइनर की इन बातों का समथन करते हुए 
इस बात को दावे के साथ कहा है कि सौलिसिटरो से टाउनक्लक छुनने की प्रथा 
बहुत बुरी रही है। इससे स्थानीय शासन को कम प्रशासकीय योग्यता वाले ब्यक्ति 
ही मिलते रहे हैं। अगर नियुक्ति की कोई दूसरी प्रणाली अपनायी गयी होती तो 
शायद इस तरह की चुटिपूर्ण बात नहीं होने पाती ।' फाइनर ने पुनः लिखा है कि 
बस्तुतः टाउनक्लक के पद के लिए, यद्यपि कानून का एक सामान्य ज्ञान आवश्यक 
है, फिर भी नियुक्ति करते समय यह भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति को कितनी 
स्थानीय संस्थाओं में काम करने का अनुभव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, सच पूछा जाय 
तो इस पद पर बसे ही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जिसे पर्याप्त प्रशासकीय 
क्षमता (0१०५४०७(८७ &पव॥777780780776 ९9७]0००४७) हो तथा जो शासन के 
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मासले में मेधावी (9०४70७) हो |' अर्थात्‌, फाइनर के अनुसार क्लक की 
नियुक्ति करते समय कानून-सम्बन्धी योग्यता को इन प्रशासकीय गुणों की तुलना में 
कम महत्त्व मिलना चाहिए। आज बहुत सी स्थानीय संस्थाएँ इन सब बातों पर 
विशेष रूप से ध्यान देकर इन्हे अपनाती जा रही हैं। उठ्हरणाथ, कुछ ही वर्षों 
पूर्व लन्‍्दन॑ काउण्टी कौसिल ने टाउनक्लक के पद पर किसी कानूनी पेशा वाले व्यकि 
को न नियुक्त कर एक दूसरे ही तरह के व्यक्ति की नियुक्ति की है।' लेकिन सभी 
स्थानीय सस्थाओ के बीच इसका अभी व्यापक रूप से प्रचलन नही हुआ है|” इस 
सम्बन्ध में पुनः लिखते हुए फाइनर ने कहा है कि मेरा (फाइनर का) विचार यह 
नहीं है कि टाउनक्लक के लिए कानून की एक गहरी जानकारी अथवा 
कानूनी प्रशिक्षण को महत्त्व ही नही दिया जाय, बल्कि इसका अथ यह है कि इस 
पद की बहाली के लिए इसे एकमात्र मापदंड न माना जाय अर्थात्‌; जेसा कि 
ईं० डी० साइमन (70, ॥). 87709) ने भी कहा है, इस पद को वकीलों तक 
ही सीमित न रखकर, बहाली के लिए योग्यता के दायरे को अधिक से अधिक 
विस्तृत बनाया जाय । कानून के पण्डितों को ही नही, बल्कि प्रशासन के क्षेत्र में 
कुशलताप्राप्त व्यक्तियों को भी इस पद पर नियुक्त किया जाय। विश्वविद्यालय 
के स्नातक (00'800&॥68) भी स्थानीय शासन के अन्तर्गत ऐसे पदों पर काम कर 
सकते हैं। लेकिन, उनके लिए अच्छा तब होगा जब कि वे इस पढे पर काम 
करने के पहले कानून की एक परीक्षा पास कर ले तथा क्लक के विभाग में एक 
सहयोगी के रूप मे काम कर कुछ वर्षों का अनुभव भी हासिल कर ले |" ओन्‍स्‍्लो 
कमीशन (0780ए (0ग्रारतरांड४709) ने भी इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट 
करते हुए लिखा था कि टाउनक्लक के अन्तर्गत कानून के ज्ञान के साथ-साथ प्रशा- 
सकीय योग्यता भी आवश्यक रूप से वत्तमान रहनी चाहिए। हैडो कमिटी 
(पत्60७छ (007777॥066) ने भी दाउनक्लक के पद की योग्यता के सम्बन्ध में 
कुछ इसी प्रकार का सुराव देते हुए कहा था कि-- 

“ुतृ6 इ०पौव 96 8 ए०7807 0०07 9709व 80व 000877700ए७ 


9. #॥0९/.. फारठातएप्च [005 060एशशरहरया, ? 280. 
२ द्वा+७ा 799, ? 96 
३ आ#म्राश' 700, 9? 280, 


४ १६8 9ए ॥0 7०३ 760655कए 07 6४7296 00 ००ाएहि8 [06 9080 0०६ 
पृ०णा ([७४८ 0 [8 जज 0 8 0 6 680 0 96 एप 96477 669 धा[- 
इ)67[ 0 & द्वा28 ब्षपा॥0गराए [0 8 60९07 7 

--.7 9, काका - 4 (प१र 000ए४टा, एएश0७४ भ्रात्रार, ? 33-34. 


४ उयाशा 7900, ?. 280 


३६४ इड्डलेड में स्थानीय शासन 


०7000९, प्राक्ष'8४060 7 (6 एछावेछ' 388प68 0 ]008] 20ए०0॥- 
77676, 8606 पा 768008007... #गव ४6 ४0प्रौद 0व7क0॥ए 
98४6 ॥&0 6७5७०९७५९7००७8 00 80 0780:%&(0ए6 फ07%,?! 

टाउनक्लक कौसिल के प्रति जिम्मेवार रहता है। कौसिल एक डिप्टी टाउन- 
क्लक (॥90९0009 70७7 (]००/४) की भी नियुक्ति करती है, जो, यदि टाउन- 
क्लक अवकाश ग्रहण करता है, तों, उसकी जगह पर काम करता है| यदि टाउन- 
क्लक किसी कारणवश पदत्याग कर देता है तो कोसिल को म्युनिसिपल कारपोरेशन 
ऐक्ट, १८७३२ (860007 7 04 086 प्राणए७ (070078007 २,०७६, 
4832) के अनुसार यह अधिकार दिया गया है कि वह इक्क्रीस दिनो के भीतर ही 
एक नये टाउनक्लक की बहाली कर ले। 

काउण्टीक्लके या टाउनक्लक या क्लक के अधिकार एवं काय-- चार्ल्स 
लौग मोर का कथन है कि ब्रिटिश सविधान की मॉँति टाउनक्लक या क्लक के 
अधिकार एवं कत्तव्य भी समय की गति के झुताबिक धीरे-धीरे बढते रहे हैं।* 
सन्‌ १८३४ ई० के म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट (प्राणए%) 0079078007 
“00० 835) के पास होने के पहले टाउनक्लक को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त 
थे और इन्हे बहुत कम ही कामों का सम्पादन करना पड़ता था | इनका काम केवल 
कुछ रस्मों (067७7007768) को पूरा करना तथा बौरो के क्षेत्र में अमन-चेन एव 
शाति बनाये रखना था। सन्‌ १८३५ ई० के कानून के पश्चात्‌ बहुत दिनो तक 
इनका कास केबल नियमों (55-7,8ए8) का निर्माण, प्राइवेट बिल (शिपए- 
&6 37!) का ड्राफ्ट तेयार करना, बौरो के ज्षित्रान्त्गत पुलिस-सर्विस की ब्य- 
वस्था एवं उसका निरीक्षण करना, तरह-तरह की नागरिक असुविधाओ को दूर 
करना; स्थानीय शासन द्वारा अधिकृत सम्पत्तियों पर नियंत्रण एबं देख-रेख करना, 
स्थानीय शासन के कामों से मतलब रखने वाली अन्य कानन सम्बन्धी बातों पर 
विचार करना इत्यादि ही रहा है।' लेकिन जेसा कि प्रो० रॉब्सन ने लिखा है 
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कि हाल के चालीस या पच्णस वर्षों की अवधि मे टाउनक्लक के कार्यों की प्रकृति 
में बहुत हद तक परिवत्तन ओर उनकी संख्या में अप्रत्याशित बृद्धि हुई है। इसका 
प्रधान कारण यही है कि आज स्वय स्थानीय शासन का ही स्वरूप बदल गया है। 
आज से करीब चालीस या पचास वर्षो पूर्व स्थानीय संस्थाओं का काम केवल स्था- 
नीय क्षेत्रों के भीतर अमन-चेन कायम रखना तथा बुछू बड़ी सबको का यहा-वहाँ 
निर्माण कर देना ही था। लेकिन, आज, जब से कि राज्य ने समाज-सेवी राज्य 
अथवा लोक-कल्याणकारी राज्य के आदरशों को प्राप्त करना अपना ध्येय बना लिया 
है, स्थानीय शासन का भी स्वरूप इस दिशा में बहुत हद तक परिवत्तित हुआ है| 
अतः आज ऊपर बताये गये दो-चार काम ही इसके जिम्मे नही रह गये हैं; बल्कि 
शिक्षा; जन-स्वास्थ्य, पानी एवं रोशनी का प्रबन्ध, यातायात की सविधा, गह- 
निर्माण, नगर-परियोजना, पुस्तकालय की व्यवस्था, जन-सहायता, मातृत्व एवं 
शिशु-कल्याण सम्बन्धी काम तथा उनसे सम्बन्धित सेवाएँ भी इसे स्थानीय नागरिकों 
को प्रदान करनी पडती हैं। स्थानीय शासन के आदशों एवं कामों के इस प्रकार 
बढ जाने से टाउनक्लक के अधिकारों एवं कत्तंब्यों में भी अत्यधिक वृद्धि हुईं 
है। आज स्थानीय शासन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नही होंगा जहाँ टाउनक्लक 
की पहुँच न हो तथा वह अपने अधिकारों और कत्त॑ंब्यों का प्रयोग न करता हो | 
इसके कार्यों की अनेकता और व्यापकता का वर्णन करते हुए हरमन फाइनर ने इस 
प्रकार लिखा है-- 776 ईशावेशाटए 38 ७] ॥ (796 दा#९०॥07 ०0 
०0०76७7778 702 ॥7] ६06 (0फ%?8 ॥268087706060 ॥॥76 ६7768 08 
0 688) 8097807879779, 0॥९7709) 70877982207767॥ &70 $706 0०706 


॥6 05$008707 ०0786] 9709609 097०6 529 [86 20770%70॥, 6 धा्या धिाः 
06065 ०20776266 एछापराशकवाताए ज्ञाती [6 688 0700688 
77 4 72009898 490, ? 339, 
१ ])9फ्रपाए 76 988४ 079 07 गीए ए888, ॥096ए४67, 6 एद/प76 0 ६॥6 
प०णा (8७-९8 ज्र076 795 ०820 एणाहआठशात्र09, 707 6 ४777स्‍6 76885077 
पीद्वां 06 एर्धाप्रा8 ए 0९8 20फए९परशलया 98 वॉइशा दाह्ाए60 वह गाधद्या। 
९०॥०8७७॥ ०76 (0ए॥ ९0प्राा [$ 70 07287 [76 ॥एदक्षाए/2048706 ०0 ]& छत धागा 
07067 70702 (6 0९4॥ ॥729/65, [6 9072॥8 ० 6 लॉफ 07/06 ए९एशा' 
0०78 गशण्३ए४. 77656 08798पढ. 72९025868 20706 40 €हा5 70 (० 
(६9470 8687007, पा (6 6%- ८८४४ 0० श/६ए५१४५ 8977800 [06 ४३४ 
0069ए ०0 $0लब्कों $९एा९०६5४ जारी 86व40९8 हत07्राप्र 78 ८४९6 प[ू०00 [0 
9709066. एप्रशा6 6877 पा थी ॥8 छाशा065, ९00८क000, 70प्रशा8 था 
(00ए97-.0477772, 070॥0 8588808, ग्राक्षध्ााजाज क्षाएं ९८60 जएाॉक्ि2, 0प0॥0 
॥97&765, फरध्या' 8प0ए09फ 800 (7॥57007 8$४7४7028---77686 ॥76 [6 पि।०ी0॥$ 
फए्ताएा 60ग्रा॥86 70460 ॥008/ ४0एशााआ7676, 3700 ॥ 78 ६॥8686 धुप्ट४॥078& 
फ़्ाणजा (&)47१0 6 शॉप 0 शाह [6478 ०णीतलती 0 76 ९०प्राफ 
980०70प 07 00प्रा(ए ०0०प्राक्‍ञा.'---90 


३६६ इड्जलेड में स्थानीय शासन 


रण 8प"ए०ए, 00-0व79900, 40'600प2॥0 शव 79]870772.77* 
तात्य यह कि इसके काये-क्षेत्र के भीतर आज बहुत-सें कामों का सकेन्द्रण 
((४070670"७४07) हुआ है। दाउनक्लक के इन सभी कार्यो को अध्ययन की 
सुविधा के लिए पॉच श्रेणियों में बॉटा जा सकता है--- 

(क) कानूनी कार्य (,०2%! 97068 07 ऊ'चा०7078) 

(ख) सचिवालय-सम्बन्धी कार्य (860"668779७] #'प्रा700078) 

(ग) प्रशासकीय काय (407777807&/07 ए७ #'घ00078) 

(घ) समन्वयात्मक काय ((0-0707098097७ +'परा00४078) तथा 

(ड) विविध काय ((॥806]]87960प्न्‍8 +'प्र7000078) | 

(क) कानूनी कार्य-- वबारेन का कथन है कि स्थानीय प्राधिकारी (,008)] 
870707709) अर्थात्‌ किसी भी स्थानीय इकाई का कानून-सम्बन्धी पदाधिकारी 
(,०2०) 07067) क्लक ही है।' प्रों० रॉब्सन का कहना है कि आज किसी 
भी स्थानीय संस्था को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न संविधियों (808- 
+$7068), नियमों, उप-नियमों तथा प्रथागत एवं सामान्य कानून और औचित्य के 
नियमों (0िप68 074 0077707 ]9छा 8700 ८७४7५४५) इत्यादि के बीच में रहते 
हुए उन्ही के अनुसार काम करना पड़ता है। यदि स्थानीय संस्थाओं को अपने 
कार्यों का सम्पादन करते समय इन विभिन्न नियमों की जानकारी नहीं रहे तो उनका 
कोई भी काम अवध घोषित कर दिया जा सकता है, जिससे समय और धन दोनों 
की बर्बादी होती है तथा इन सस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास का अन्त होता 
है। स्थानीय संस्थाओं को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए दाउनक्लक उसे कानून 
के हर पेचीदे मामले में सलाह दिया करता है तथा उसे सदा कानूनी और उचित 
कामों को करने की ओर उन्म्रुख करता है| दूसरे शब्दों में, पग-पग पर कानूनों 
का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि बिना क्लक की पूर्व कानूनी राय के स्थानीय 
संस्था के लिए कोई काम करना तो दूर रहा, आँख की पलक तक गिराना भी 
खतरे से खाली नहीं है। हरमन फाइनर ने स्पष्ट लिखा है कि “ऋधशाशं। 
4008)] &प्रा07768 ७706 80 छाावहीर्ते क% 8 ००४९ ए-ए०ए७7 
360907४ ० 8ए9 #&7वें 8679७४४४09७708! 67व678 (090 ५06 ग0 ९७7 
9 87 6एछा।व 48 १७220/0प8 ज्ञा0076 076ए70प8 46228) 80५४१०0७, 
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०0७7९,?!१ साधारण सुकदमो में टाउनक्लक बोरों को एक कानूनी सलाहकार 
के रूप में परामश दिया करता है। स्थानीय प्राधिकारी के अन्तगंत जब कभी भी 
कोई जटिल और भारी मुकदमा आता है तो टाउनक्लक ही उससे सम्बन्धित सारे 
कागजातों की तेयारी करता है तथा अपनी स्थानीय कौसिल की ओर से कोई 
वकील खोजकर वही खडा करता है। बौरो स्थानीय कौसिल के अधिकार एवं 
उत्तरदायित्व कहाँ तक हैं, इस सम्बन्ध में इसी की राय ली जाती है। स्थानीय 
प्राधिकारी (अर्थात्‌ वह स्थानीय क्षेत्र जिसमे कि टाउनक्लक काम करता है जेसे बौरो 
आदि) के सम्बन्ध में जिन-जिन कानूनों या स्थायी आदेशो का निर्माण होता है या 
जितने भी न्यायालय के फेसले होते हैं; सबकी जानकारी टाउनक्लक को होती है 
और इससे इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति प्रायः हर तरह की जानकारी ग्राप्त कर 
सकता है। कहने का तात्पय यह है कि अमेरिका में जो काम “सिटी सौलिसिटर” 
किया करता है, इज्धलेण्ड में वही काम टाउनक्लक किया करता है। जब कोई 
स्थानीय प्राधिकारी या नगरपालिका ससद्‌ के समक्ष अपने किसी उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए कोई “प्राइवेट बिल” पेश करना चाहती है तो उस बिल का प्रारूप (/)78 70) 
टाउनक्लक ही तेयार करता है। वह नगरपालिका की ओर से इस बिल के पक्ष 
में सभी तरह का प्रमाण पेश करता, संसद्‌ की 'ल्ञेजिस्लेटिव कमिटी” के समक्ष 
इसका समर्थन करने के लिए यही अपने ससदीय एजेण्टों को बहाल कर लेता है और 
बहुत तरह के मामलो में स्वयं लन्‍न्दन जाकर सारी बातों को देखता है।' इसके 
अतिरिक्त, बौरों,; अर्थात्‌ स्थानीय इकाई के जितने भी व्गगज्णत या दस्तावेज हैं, 
सभी टाउन क्लक हो रखा करता है। झुनरो के शब्दों में इन सभी कागजातो को 
सुरक्षित रखने का भार इसी को दिया गया है | आवश्यकता पड़ने पर यह इन 
सभी या कुछ कागजातों कों कौसिल के समक्ष पेश करता है। विभिन्न सरकारी 
विभागों, व्यक्तियों या दूसरे-दूसरे -« “ ५ १3 | (॥,00&7 &प्र४077068) 
के साथ पत्राचार ((077९8स्‍0070%&70०06) का काम भी यही करता है। स्थानीय 

प्राधिकारी की ओर से, 'लोकल गवर्नभेण्ट बोड, 'बो्ड ऑफ ट्रड” या दूसरे-दूसरे 
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सरकारी दफ्तरों में किसी भी प्रकार की रिपोर० भेजने का काम यही किया 
करता है | 
(ख) सचिवालय-सम्बन्धी का्य-- सच्िवालय-सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन 
में सहायता करने के लिए टाउनक्लक को वुछ सहायक क्लक भी दिये जाते हैं। 
2ाउनक्लक॑ तथा उसके सहायक क्लक कौसिल तथा समितियों की बेठकों की कार्य- 
वाही का विवरण तेयार करते हैं। समितियों की ओर से कौसिल के समक्ष पेश 
होने वाली रिपोर्टों को क्लक ही तेयार करता है। कौसिल के समक्ष विचार विसशा 
के लिए प्रस्तुत होने वाले सभी प्रस्तावों, उप-नियमों (39-॥9ए8) आदि के 
ग्रारूप (279/0) भी इसी के द्वारा तेयार किये जाते है। दूसरे शब्दों में, एक 
स्थानीय प्राधिकारी के अन्तर्गत एक क्लक के जितने भी काम हैं उन सबको कक्‍्लक 
स्वयं करता तथा अपने सहायकों से कराता है। वह समिति की बेठकों में शामिल 
होता है। खासकर वह जिनरल परप्सेज” तथा 'एसटाब्लिशमेण्ट कमिटीज” आदि 
प्रमुख समितियों की बेठकों में बराबर ही शामिल हुआ करता है। वह समितियों 
का एजेण्डा (2०7०७) तथा अन्य कार्यवाहियों (?700664॥788) की सुक्ष्म- 
सें-सुक्ष्म बातो का भी विवरण तेयार करता है। वह समितियों को इस बात से 
अवगत कराता रहता है कि उनके कामों से कौसिल के किसी स्थायी आदेश का 
उल्लंघन तो नही हो रहा है। वस्तुतः समिति के सन्दभ में इसके कार्यों के दो पहलू 
है। पहले के अन्तर्गत यह समिति का एजेण्डा तेयार करने, सभी तरह के रेकड 
रखने आदि का काम करता है। दूसरे पहलू के अन्तर्गत इसका प्रमुख काम समिति 
के चेयरमेन को स्थायी आदेशों, कौसिल के प्रस्तावों तथा समिति के पहले के 
“निर्णंयों इत्यादि के सम्बन्ध में परामश देना होता है। इतना ही नहीं, समिति के 
चेयरमेन के सम्बन्ध में टाउनक्लक का एक और भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण कत्तव्य 
है। प्रायः ऐसा होता है कि कमी-कभी समिति का चेयरमंन अनोपचारिक 
([7/07778]) तथा गर-सरकारी (४7०0७) ) ढंग से वास्तविक शक्तियों प्राप्त 
कर अपने पद का दुरुपयोग करने लगता है। इसका परिणाम बहुत बुरा और 
असंतोषजनक होता है | वारेन के शब्दों में ऐसी स्थिति मे चेयरमेन सीजर 
((9०४७7) जेसा मनमाना करने वाला व्यक्ति बन बेठता है। लेकिन वारेन ने पुनः 
बतलाया है कि समिति के चेयरमेन की इस स्वेच्छाचारिता को टाउनक्लक ही 
रोक सकता है। इस स्थिति पर काबू रखने मे उसकी ही अखण्डता (7॥627709) 
एवं शक्ति काम में आ सकती है। उसका यह कत्तेव्य है कि वह इसे रोके और 
ऐसी स्थिति के सम्बन्ध में सारी बातो की जानकारी कौसिल को समयानुसार 
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करा दे ।। इसीलिए, अर्थात्‌ टाउनक्लक के इन्ही कार्यों से प्रभावित होकर कोल 
महोदय ने इसे (टाउनक्लक को) “7(७7007, 7७४० ७70 987ए #रण्ा'56 ६0 
॥78 ०ंध॥7"79॥7? कहकर इसकी प्रशसा की है।' इसके अतिरिक्त, अल्डरमेन 
जब बोरो के अन्तर्गत कौसिलरों के निर्वाचन मे 'रिटर्नि्र ऑफिसर! का काम करते 
है तो इस सम्बन्ध में उन्हे अपने बहुत-से कत्तंब्यों का पालन टाउनक्लक की ही 
सलाह से करना पड़ता है। काउणप्टी और डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रों मे भी इससे 
(निर्वाचन से) सम्बन्धित अधिकाश काम काएण्टीक्ल्क या क्लक पर ही छोड़ दिये 
जाते हैं | 

(ग) प्रशासकीय कार्य-- हरसन फाइनर ने लिखा है कि काउण्टी या स्थानीय 
शासन के किसी भी क्षेत्र का (अर्थात्‌ स्थानीय इकाई की कौसिल का) प्रस्ुख कानूनी 
सलाहकार तथा प्रशासकीय पदाधिकारी टाउनक्लक ही हुआ करता है।* वारेन 
का भी कथन है कि यह कलक कौसिल का कानूनी अफसर होता है |* टाउन- 
क्लक या क्लक कौमसिल तथा उसकी समितियों का सेक्र ट्री होता है। लेकिन, 
चूँकि यह कौमिल का कानूनी सलाहकार (80५07 607 ]629] &4ए7807) 
तथा क्लक दोनों होता है और दोनों पढ के कार्य इसके द्वारा सम्पादित होते है, 
इसलिए यह न तो केवल सेक्र टरी रह जाता है, न केवल कक्‍्लक और न केवल 
कानूनी सलाहकार, बल्कि तीनो शक्तियाँ इसके अन्तगंत सकेन्द्रित ((0॥0७90"७- 
$60) हो जाती है ।" यह सभी जानते है कि किसी भी स्थानीय कौसिल का 
काम समितियों के ही माध्यम से होता है। लेकिन, समितियों के प्रशासन- 
सम्बन्धी काय तब तक भलीमॉति सम्पन्न नही हो सकते है जब तक कि टाउन- 
क्लक नहीं रहे। समितियों के निणयों को कार्यान्बवित कर उन्हें काय-रूप में 
अधिक प्रभावपूर्ण यही बनाता है। वह यह जानता रहता है कि सम्पूर्ण स्थानीय 
संगठन के अन्तर्गत क्या हो रहा है तथा विभिन्न समितियाँ कोन-कौन-सा काय कर 
रही है। इस प्रकार वह विभिन्न समितियों के बीच एक समन्वय ((/0-07470&- 
$070) स्थापित करने का माध्यम बन जाता है। वह समितियों के विभिन्न 


१. ज मर क्रब्ाए&: ॥फ्ता8 छरजातआछऊइप्र 7004, 00ए्शश्राणप' 58रहाफआ, ऐ 97 


२ 7 4ी/ ८०४ $परफपकाणा' 67 प्रप्त& (0एशर, ? 83 
नपपल कार्ल 6844 था ॥0)ग्रााधषईफव।ए8 ००४ 0 86 (ए०प्रगाए 
ए०0फ्शाणा ॥8 [6 ए०0प्राए एॉश४६ ? ---### ६ 90, ? 278. 

४ फल लहर 6 76णा एश7 ॥8 762०४/0९6 88 [6 9770४ ००७१, 
3806 ॥॥86 रि०फ (0माधाइड0॥ एग 76 ]928 07]00%/6 80एश।॥॥6ण 879०70060 
$]8 ए6ए (86 5 7600 शग7070 ४॥0प्रीठ 007॥प6 

+>किद्वालक ॥प्चछ हरारजातधष्म 7.008, 50फ7ाएखएप्टीण' 8रघाएश, ? 87, 


४ खद्घाएशा : िएगटठाएड, 50शएयपर१४7700, ९. 96 


२४०० इज्लेड में स्थानीय शासन 


कार्यों में इस प्रकार का समन्वय लाने में मदद पहुँचाता है कि कौसिल के द्वारा 
एक ठोस एवं एकीकृत (७०॥०७४४ &70 7706279८००) नीति को अपनाये 
जाने में सहूलियत होती है। कौसिल के स्थायी आदेश (80&0व4708 070७७४७) 
बहुत कुछ अर्थों में प्रभावकारी तभी होते हैं जब कि क्‍्लक का विभाग प्रमावपूर 
तरीके से काम करता है। वारेन का कथन है कि सच पूछा जाय तो कौसिल के 
स्थायी आदेशो को एक व्यवस्थित एवं सुद्ढ आधार तथा स्वरूप टाउनक्लकों ने 
ही प्रदान किया है, जिससे कि कौसिल अपनी समितियों और विभागों पर नियंत्रण 
कायम करने में समर्थ हो पाती है।' टाउनक्लक ने ही कोषाध्यक्ष के साथ 
मिलकर आय-व्ययक (37028() सम्बन्धी तथा वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को 
एक ठोस ढाँचे में ढालते हुए इसे पूर्ण बनाया है।* तात्यये यह है कि कौसिल 
और समितियों के प्रशासन-कार्य का प्रभावपूर्ण एवं कारगर होना बहुत कुछ 
इसकी क्षमता और क्रियाशीलता पर ही निर्भर करता है। इसीलिए डॉ० सी० 
झा ने लिखा है कि “6 2000 0968]! 07 ४86 ९रीं००४४०76४४ 07 ६॥6 
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० 6 एणफ्राणी 8००7९ 88 & 860"6887"ए7 ६0 ४6 (07777(- 
4$66.,?! 3 

विभिन्न स्थानीय विभागों के सम्बन्ध में भी टाउनक्लक के बहुत-से अधिकार एवं 
काय है। यह उनके काम का निरीक्षण करता है| विभिन्न विभाग जब समितियों 
को अपने कार्यो की प्रगति की रिपोर्ट देते हैं, तो यह रिपोर्ट टाउनक्लक के जरिये 
ही होकर (7070०72४ ४४6७ 70०७० (]०४४) जाती है। इसलिए टाउनक्लके 
इस बात से परिचित रहता है कि विभिन्न विभागों में क्‍या हो रहा है। कभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि विभागों का काम रुक जाता है। यह दो कारणों से 
होता है। ऐसा होने की पहली स्थिति तब आती है जबकि किसी सामान्य स्वरूप 
की समिति जेसे सेपण्ट्ल परचेजिज्ञ कमिटी! (0०४0७ एप्०8आ782 (0॥- 
7770066) अपने सम्बन्धित कागजातो को नहीं भेजती तथा अपने कामों को समय 
पर नहीं करती है और दूसरा, ऐसा तब होंता है जबकि किसी विभाग का अध्यक्ष 
(7260087/0700709] ॥690) अपनी सुस्ती ओर लापरवाही से काम को ठप कर 
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देता है। दोनों तरह की स्थितियों को दूर करने मे टाउनक्लक बड़ा ही मध्त्त्यपूर्ण 
काम करता है। एक ओर तो वह उस समिति के चेयरमेन को कह-सुनकर तथा 
रुमना-दुका (?७78प7906) कर कामों को शीघ्र ही समाप्त करने तथा उनसे 
सम्बन्धित कागजातो को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह कर सकता है। दूसरी ओर, 
वह विभागीय अध्यक्षों को भी अपना काम शीघ्र ही समाप्त कर लेने के लिए कह- 
सुन सकता है। 

लेकिन यहाँ एक यह प्रश्न उठता है कि क्‍या टठाउनक्लक को अपने विभागों 
पर निरीक्षण एवं नियंत्रण रखने का उसी तरह का अधिकार है जिस तरह कि किसी 
अशासन के अन्तर्गत एक प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी (7४७ शड6०प्र॥ए७ 
(277067) या किसी व्यावसायिक कारबार या कम्पनी में एक जेनरल मैनेजर या 
प्रबन्ध सचालक (2(&70927702 4)07'80007') को रहता है! क्‍या वह स्थानीय 
विभागों के ऊपर उनके प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी के रूप में काम करता है: 
जब इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तब टाउनक्ल॒क के पद एवं उसकी शक्तियों 
का खोखलापन स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इसे उस तरह के अधिकार नहीं प्राप्त हैं 
कि यह स्थानीय कौसिल और समितियों के विभिन्न विभागों पर ठीक उसी तरह के 
नियत्रण से काम ले जिस तरह कि एक प्रसुख प्रशासकीय पदाधिकारी या किसी 
कम्पनी का जेनरल मैनेजर किया करता है। कारण, स्थानीय विभागों के अन्तर्गत 
“मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्‍थ”, “सेनिटरी इन्सपेक्टर!, 'सर्वेयर' इत्यारि कुछ ऐसे 
पदाधिकारी हैं जिन्हे सवाधि (8080706) द्वारा अलग से ही निर्देश (/07780- 
(7078) मिले रहते हैं तथा उत्तररायिल्र (0९०४]0070807]7768) सौपे गये रहते 
हैं। कोसिल बिना केन्द्रीय मंत्री की स्वीकृति के इन्हे बर्खास्त नही कर सकती 
और न टाउनक्लक को इनके ऊपर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार ही दिया 
जाता है। अन्य सभी पदाधिकारियों एवं कमचारिब्रों को बहुत हद तक ठाउन- 
क्लक निर्देशित कर सकता है, लेकिन इन पदाधिकारियों के अधिकारों एवं कार्यों 
के ऊपर इसका कोई नियंत्रण नही रहता है। चूँकि ये सभी पदाधिकारी उसके 
नियंत्रण और निरंशन के अच्तरगंत काम नही करते, इसलिए क्लक के हाथ में उस 
तरह की नियंत्रणकारी शक्तियों का संकेन्द्र०ण ((४070७70879907) नही होने पाता 
है, जो कि एक प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी या व्यावसायिक संगठन के मेनेजर 
के हाथ में सन्रिहित हो पाती हैं। इसीलिए क्लक समूचे प्रशासन के ऊपर एक 
प्रबन्ध सचालक (7(७792778 ॥)7760607) या जेनरल मेनेजर (0९॥707&)] 
(७792०) या प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी (एल #56०पशए७ 
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(07067) की तरह काम नही कर पाता है| 

लेकिन, आज क्लक की स्थिति में महान्‌ परिवत्तेन होता जा रहा है। आह 
कौसिल की जिम्मेवारियों और कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुईं है तथा उन्हीं के 
अनुरूप इसके कार्यपालिका एवं प्रशासनिक यंत्र में विकास हुआ है| इसी विकास 
ने टाउनक्लक को एक सेक्र टरी या कानूनी सलाहकार (,०29)! 0#0७/) की 
स्थिति से बहुत ऊंचा उठा दिया है। कौसिल के प्रशासनिक यंत्र के ऊपर एक 
सामान्य निरीक्षण रखने के सम्बन्ध में इसे बहुत बड़े पेमाने पर अधिकार प्रदान 
किये गये हैं। इसीलिए आज बहुत-से स्थानीय क्षेत्रों में टाउनक्लक को प्रमुख 
प्रशासकीय पदाधिकारी ((॥र७ 4 400777307790776 0#06/) या प्रसुख कार्ये- 
पालक पदाधिकारी (070 ॥5४००८प्रशए6 0#70७7) के नाम से पुकारा जाने 
लगा है।' डॉ० सी० का के कथनानुसार आज टाउनक्लक कौसिल के प्रशासनिक 
(2 477777807%0776), सगठन सम्बन्धी (07287788/7079)), कानूनी तथा 
सामाजिक अथवा नागरिक (07०7०) समस्याओं के सम्बन्ध में एक सामान्य 
परामशदाता के रूप में माना जाने लगा है | हरमन फाइनर का भी कथन है कि 
आज कोसिल के प्रशासन-सम्बन्धी समस्त काम इस टाउनक्लक में ही केन्द्रित होते 
जा रहे हैं।* 

क्लक की पद-स्थिति में इस प्रकार की वृद्धि अनायास ही नहीं हो रही है। 
आज प्रशासन की मॉँग ही कुछ इस प्रकार की है कि इसके पद को अधिक मजबूत 
बनाने की आवश्यकता महसूस की गयी है। वारेन का कथन है कि आज से 
४० वर्षों पहले, जब कि स्थानीय शासन के काम और उसकी समस्याएँ कम थी; 
उस समय स्थानीय प्रशासन के विभिन्न अंगों के काम विभिन्न अधिकारियों के 
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जिम्मे प्रथऋ्‌ प्रथक तौर पर छोड़ दिये जाते थे। इन अधिकारियों के कामों में 
आपसी सम्बन्ध अथवा समन्वय की विशेष आवश्यकता नही थी। इसलिए उस 
समय ऐसे किसी पदाधिकारी की जरूरत नहीं थी, जो इन सबो के कार्यों के ऊपर 
निरीक्षण ओर नियंत्रण रखते हुए इन्हे समन्‍्वयात्मक ढग से ले चले ।* लेकिन 
आज स्थिति में बड़ा भारी परिवत्तन हुआ है। स्थानीय प्रशासन की जटिलता, 
समितियों एवं विभागों की सख्या में वृद्धि, उनके कार्यों की अनेकता इत्यादि ने 
इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि प्रशासन का संचालन एक सुदृढ प्रसुख 
पदाधिकारी के निर्दंशन और देखरेख मे हो, और वह सर्बदा सभी समितियों और 
विभागो के बीच समन्वय ((:0-07679007) एवं सासञ्जस्य (/त]घ४४0678) 
लाने का काम करता रहे।' ऐसी स्थिति मे कुछ लोग ऐसा सुझाव देते रहे हैं 
कि समन्वय-सम्बन्धी यह काम किसी सरकारी पदाधिकारी (0४०४४7006 
(07८69) द्वारा करया जाय। लेकिन, यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए 
कि इस तरह से समन्वय और सामज्जस्य लाने का काम एक प्रमुख प्रशासकीय 
पदाधिकारी के रूप मे सरकार का कोई अधिकारी (07५67) नहीं कर सकता, 
क्योकि उसे स्थानीय शासन-सम्बन्धी बातों का गहरा और प्रत्यक्ष अनुभव (॥077606 
€>0९7०7०6) नहीं होता। साथ ही; चूँकि वह केवल केन्द्रीय प्रशासन से ही 
मतलब रखने वाली बातो में विशेषज्ञ होता है और केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों 
का अपना पुथक्‌-प्ृथक्‌ स्वरूप एवं अपनी अलग-अलग समस्याएँ होती है, इसलिए 
स्थानीय क्षेत्र के प्रशासन में वह अधिक निपुण और दक्ष नहीं हो सकता। ऐसी 
स्थिति में स्थानीय शासन के अन्तर्गत काम करने वाला ही कोई पदाधिकारी अधिक 
सफल हो सकता है और टाउनक्लक या क्लक को छोड़ इस पद के लिए किसी अन्य 
अधिकारी को अधिक उपयुक्त नही देखा गया है | इसका कारण यह है कि टाउनक्लक या 
क्लक अपने पद के अन्तर्गत एक सेक्र ठरी, एक प्रशासक और एक कानूनी सलाह- 
कार, इन तीनो की योग्यताओ को संकेन्द्रित करता है। इसलिए वह स्थानीय 
कौसिल के अन्य पदाधिकारियों की तुलना में प्रशासकीय मामलों में अधिक दक्ष 
माना जाता रहा है। सभी विभागो के अध्यक्षो के बीच इसे 77फप8 772" 
09769! माना जाता रहा है। आज चूँकि एक प्रसुख प्रशासकीय पदाधिकारी की 
हर दृष्टिकोण से बड़ी आवश्यकता है और टाउनक्लक या क्‍्लक इसके लिए उपयुक्त 
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४४०४ इज़लेंड में स्थानीय शासन 


सममा गया है, इसलिए इसे इस पद पर धीरे-धीरे आसीन किया जा रहा है तथा 
इसकी शक्तियाँ एवं प्रशासकीय अधिकार दिन-प्रतिदिन बढ़ाये जा रहे है। एक 
बार बरमिघम सिटी कौसिल की जिनरल परपसेज कमिटी” की एक रिपोट में इस 
बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि कारपोरेशन का शासन तथा उसके विभिन्न 
काय एक ही इकाई है। क्लक को ही उसका प्रधान होना चाहिए। उसे इस 
पर अपना निरीक्षण रखना चाहिए तथा अपने ही निर्शनों के अन्तर्गत इसे संचालित 
करना चाहिए।' स्थानीय स्वशासन के ऊपर सन्‌ १६२३ ईस्वी में जिस रॉयल 
कमीशन! (/0099! (४0777788707, 928) की स्थापना हुईं थी उसने भी अपना 
यही विचार प्रकट किया था कि स्थानीय कोसिल के प्रशासन को चलाने के लिए 
एक प्रशासकीय प्रधान (4 पवैआ780"8077० ॥०००७) की आवश्यकता है और 
टाउनक्लक या क्लक इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति है।' बहुत-से स्थानीय प्राधि- 
कारियों ने इस विचार को भ्रहण कर क्लक को इस पद पर आसीन भी किया है। 
“कोवेण्ट्री सिटी कौमिल' (007७707ए (707 00४००।॥) की परामशददात्री समिति 
ने एच० एम० ट्रजरी ओ० एण्ड एम० टीम (में. (. प7९७७७४प०ए 0. & ४. 
१८७४७), जिसने कि कौसिल के संगठन के बारे में छानबीन की थी, की सलाहो 
को मानते हुए कोसिल को यह परामश दिया था कि वह टाउनक्लक की शक्तियों 
को बढ़ावे तथा उसके हाथ में निम्नल्नलिखित जिम्मेवारियों को सौपे | --- 

(क) कारपोरेशन (स्थानीय प्राधिकारी) के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था 
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अधिकार (म0०777&! 909678) भी प्राप्त करता जा रहा है।' डॉ० सी० का 
के शब्दों में “कार्यालय स्तर पर (00 ४96 ००७) ०४७)) टाउनक्लक की 
स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती जा रही है। सामान्य प्रशासन की व्यवस्था तथा 
स्टाफ-सम्बन्धी बातों के मामलों में वह अधिक उत्तरदायी होता जा रहा है। उस 
आज वास्तविक अथ में प्रसुख प्रशासकीय पदाधिकारी (097 ९ 3 0777778078- 
४7९ (07706) के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है |?” * 

(घ) समन्वयात्मक काय (00-0०707807७ ऊप्र/00078)-- किसी 
भी स्थानीय प्राधिकारी के विभिन्‍न कामो के बीच एक समनन्‍्बय (('०-0०/4- 
779(07)) होना चाहिए। चूं कि जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन इत्यादि सभी 
काम एक-दूसरे से किसी-न-किसी रूप में इस प्रकार सम्बन्धित है कि यदि इनका 
संचालन एक समन्वयात्मक ढग से नहीं हो तो सभी कार्यों के सम्पादन में एक 
अपरोध उत्पन्न हो सकता है। ये सभी काम कौसिल की विभिन्न समितियों द्वारा 
किये जाते हैं। समितियों की संख्या अधिक है। चूँकि सभी समितियाँ अपने 
ही हित की बात सोंचकर एक-दूसरे के कामों में रुकावट पेदा कर सकती हैं, 
इसलिए उनके कीयों, योजनाओ, प्रस्तावों एवं निर्णयो के बीच एक समन्वय होना 
चाहिए ताकि वे एक-दूसरे के काम में बिना कोई अवरोध पेदा किये हुए, एक संगठित 
और एकीकृत तरीके से अपने-अपने कामो का समुचित ढंग से सम्पादन किया करे। 
लेकिन, केवल समितियों के ही साथ ऐसी बात नहीं है। स्थानीय कौसिल के 
अन्तर्गत बहुत-से विभाग होते हैं। ये सभी विमाग एक-एक विभागाध्यक्ष 
(/207870776708) 7690) की मातहती में अपना-अपना काम करते हैं। ये 
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स्थानीय पदाधिकारी एवं अन्य कमंचारीगण ४०७ 


भो समितियों की भाँति आपस में एक-दूसरे के हित को अपनी स्वाथपूत्ति के लिए 
क्षति पहुँचा सकते हैं। अतः विभिन्न विमागो तथा उनके कार्यों के बीच भी एक 
समन्वय को आवश्यकता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है--इन समितियों 
ओर विभागों के कार्यों के बीच समन्वय लाने का साधन कौन-सा है १ उत्तर के 
रूप मे कहा जा सकता है कि यह साधन टाउनक्लक है अर्थात्‌ इस समन्वयात्मक 
कार्य के लिए टाउनक्लक या क्लर्क को एक साधन के रूप मे अपनाया जाता है। 
टाउनक्लक एक ऐसा अधिकारी है, जो विभिन्न समितियों और विभागों के कार्यों 
के बीच समन्वय लाने का काम करता है। आज इसका यह काम बड़ा ही प्रमुख 
माना जाता है। यह काम यह (टाउनक्लक ) इस प्रकार करता है-- 

१. समितियों के बीच समन्व॒य-कार्य-- क्लक समितियों का कल होता 
है। यह विभिन्न समितियों के बीच सम्पक कायम करने वाला एक माध्यम है | 
यह जानता रहता है कि दूमरी-दूसरी समितियों मे क्या हो रहा है। विभिन्न 
समितियों के बीच उत्तम ढग का समन्वय तभी आ सकेगा जब क्ि कोई इस तरह 
की व्यवस्था की जाय, जिसके अन्तर्गत समितियाँ अपनी-अपनी योजनाओं (7?]978 ) 
का निर्माण करते समय ही परामश और सहयोग से काम जिया करे | यदि 
योजना बनाते समय ही उनके आपसी परामश और सहयोग से उनके आपस के 
विरोध समाप्त कर दिये जायें तो बाद में योजनाओं को कारये रूप में लागू कर देने 
के बाद कोई विरोध नहीं रह जायगा और उनके बीच परले दरजे का समन्वय 
कायम हो सकेगा । समितियाँ योजना-निर्माण करते समय ही आपस में परामश 
ओर सहयोग से काम लें--इसकी व्यवस्था क्लक ही कर सकता है। चूंकि वह 
विभिन्न समितियों के बीच सम्पक का एक माध्यम है ओर वह यह जानता रहता है 
कि भिन्‍न-भिन्‍न समितियों में क्‍या हो रहा है, इसलिए वह इस तरह की एक 
व्यवस्था कर सकता है कि सभी समितियाँ अपनी योजनाओ के निर्माण और अपने 
प्रस्तावों को पारित करते समय ही आपस में सलाह और सहयोग से काम लिया 
करें। टाउनक्लक यह काम आज बड़ी क्षमता और निपुणता के साथ करता है। 
वह सभी समितियों के अध्यक्षों को एक-दूसरी समितियों की योजनाओं और कार्य- 
वाहियों के बारे में सूचित रखता तथा सबो के बीच एक समन्वयात्मक सम्पर्क 
बनाये रखता है। इसके अतिरिक्त समितियों द्वारा कार्यों के प्रोग्राम एवं योजनाओं 
के निर्माण के समय ही उनके पारस्परिक विरोधी कारय-क्रमों को समाप्ठ कर उनमें 
समन्वय लाया जाय, इसके लिए एक दूसरे तरीके से भी काम लिया जा सकता है 
और इसमें भी टाउनक्लक को ही सारा काम करना होंगा। यह व्यवस्था इस 
प्रकार की हो सकती है कि योजनाओं, प्रस्तावों एवं काय-क्रमो को समितियों के 
पास या समिति-स्तर तक पहुँचने के पहले ही सभी विभागाध्यक्षों द्वारा उन पर 
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अच्छी तरह विचार कर लिया जाय और उन सभी प्रस्तावों और योजनाओं के 
विरोधी तत्त्वों को इन्हीं के द्वारा पहले ही दूर कर दिया जाय । ततश्चात्‌ अपने 
शुद्ध रूप में सभी योजनाओं को समितियों के पास भेजा जाय, जिससे उनके 
कार्यों में सदा एक समन्वय कायम रहे। यह काम टाउनक्लक ही कर सकता 
है। वह विभिन्न विभागाध्यक्षों की बेठक अपनी अध्यक्षता में बुलाकर समितियों 
के पास भेजे जाने वाले प्रस्तावों, योजनाओं एवं काय-क्रमों पर पहले अच्छी तरह 
और समन्वयात्मक ढंग से विचार कर ले सकता है। क्लक इस तरह की व्यवस्था 
से समितियों के बीच समन्वय लावे, इस आशय का विचार जोहान्सवर्ग सिटी 
कौंसिल' ने ट्रान्सवाल लोकल गवनसेण्ट कमीशन ऑफ इनक्वायरी” के समक्ष एक 
मेमोरेण्डम पेश करते हुए इस प्रकार प्रकट किया था-- “4)] 79]07 970.0- 
88.8 उ0प्रीवे 96 ००-07वां78(९त 9४९६076 ४6ए 76807 (६४8७ ००॥॥- 
77॥7066 80826, [2७०7७ ०)ए 9ए & प९[0६70770679] 007777॥0068: 
प्र/867 496 ढाक्ा7878079 07 606 ॥0छ7 (७707, वैढ&7)2 एा४ 
70&/7678 07 7807706"ए ६88 ए९]] 88 700709.7?* डॉँ० सी० का ने भी 
समन्वय के लिए इंस तरीके को अपनाने का सुझाव दिया है तथा इसके लिए टाउन- 
क्लक के सक्रिय सहयोग को अनिवाये बतलाया है। 

२. विभागों के बीच समन्वय-काय-- स्थानीय कौंसिल के विभिन्न विभागों 
के बीच भी क्लक समन्वय लाने का काम करता है। वह उनके ऊपर निरीक्षण- 
सम्बन्धी कुछ काम करता है। चूंकि सभी विभाग समितियों के पास अपने कार्यों 
की प्रगति की रिपोर्ट टाउनक्लक के ही जरिये भेजते हैं, इसलिए क्लक इस बात से 
परिचित रहता है कि विभिन्न विभागों में क्‍या हो रहा है और कंसे हो रहा 
है। वह विभागों के अध्यक्षों के सम्पक में रहता है तथा यदि. कभी किसी विभाग 
का काम विमागाध्यक्ष की शिथिलता से ठप्प है तो वह विभाग के अध्यक्ष को 
सममा-बुंका कर (?67/8प्र७४ए७ 77#0706706 के जरिये) उसे अपने कामों को 
शीम्रता से पूरा करने के लिए कहता है। वह विभिन्न विभागों के काय-संचालन 
की रुकावट को दूर कर उनमें समन्वय लाने का प्रयत्न करता है | उसके कई प्रमुख 
कांय ऐसे हैं जिनके द्वारा वह विभिन्न विभागों के बीच समन्वय लाने का बड़ा ही 
ठोंस काम करता है। उदाहरणाथ, कौंसिल के सभी पत्राचार (007768]007- 
667८6) प्रहले उसी के हाथ में आते हैं, अर्थात्‌ ऐसे पन्नों को पहले वही प्राप्त करता 
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है। इस काम को देखकर यह कहा जा सकता है कि समन्वय की प्रारम्मिक 
क्रिया, अर्थात्‌ टाउनक्लक द्वारा समन्वय करने का काय यही से प्रारम्म होता है। 
दूसरी बात यह कि इस बात का निर्णय टाउनक्लक ही करता है कि किस पत्र को 
किस विभाग में भेजा जाय ताकि वह विभाग उस पर ध्यान दे अथवा यदि उसमें 
समिति-निर्णय की बात हो तो किस सम्बन्धित समिति के पास बह विभाग अपनी 
रिपोट को भेजे। तीसरी, यदि कोई ऐसी भी बात आ जाय जो कई विभागों से 
सम्बन्ध रखती हो या बिल्कुल नयी हो तो ऐसी स्थिति में क्लक ही इस बात का 
विश्लेषण करता है कि वह बात किस विभाग के कार्यालय से सम्बन्ध रखती है। 
साथ-साथ उस बात पर सहयोग और राय-मश्विरा करने की व्यवस्था करना भी इसी 
का काम है। टाउनक्लक विभिन्न विभागोौ के सम्बन्ध में इतने ही काम करता है 
और इन्हीं कामो के माध्यम से विभिन्न विभागो के बीच सम्पक कायम रखते छुए 
उनके बीच समन्वय लाने का काम करता है। लेकिन, वारेन का कथन है कि 
बिभागों के बीच केवल इतने ही से समन्वय ((:0-0"५॥7&0707) नहों लाया जा 
सकता और न. इस प्रकार का समन्वय वस्तुतः एक असली समन्वय (-३ि९७॥ ९०- 
07077080707) है। बारेन ने पुनः कहा है कि प्रशासकीय क्षेत्र मे समन्वय विल्कुल 
अनिवाये है, लेकिन इसके लिए टाउनक्लक, जो एजेण्ट के रूप में चुना गया है 
वही इसके लिए पर्याप्त नही है। कौंसिलर लोग टाउनक्लक या क्लक को एक 
समन्वय करने वाला अधिकारी मानकर सतोष कर लेते हैं । वेसमरूते हैं कि समन्वय 
विमागाध्यक्षों (00]087/776069] ॥6९७08) के नित्य-कामों तथा टाउनक्लक के 
दिन-प्रतिदिन के प्रशानन जे क्षेत्र में निर्देशनों (/072007078) एवं सरक्षण 
(0०४१०7८७) पर ही निर्भर करता है। लेकिन, बात ऐसी नही है। क्‍्लक का 
पद वास्तविक समन्वय लाने के लिए पर्याप्त नही है और यह पर्याप्त र्सलिए नहीं है 
कि इसकों पद-स्थिति (?08707 ) मजबूत नही है। डॉ० सी० का का कथन 
है कि ब्रिटिश स्थानीय कौसिल में टाउनक्लक सजबूत स्थिति में नही है। उसे 
बहुत कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि वह भारत के म्युनिसिपल कारपोरेशन 
(शप्प्रांथएथ (0790"8७707) के ग्रसुख प्रशासकीय पदाधिकारी ( (7 छः 
एऋ७८प४ए७ 0#067) की स्थिति में आ जाय तो वह समन्वय लाने के लिए 
एक प्रभावशाली एजेण्ट के रूप में काम करने लगेगा। भारत मे प्रमुख प्रशासकीय 
पदाधिकारी अपने कारपोरेशन के किसी भी विभाग के काम मे हस्तक्षेप कर सकता 
है। वह किसी मी विभाग के अध्यक्ष को शासन-संचालन के मामले में जेसा उचित 
समझे आदेश दे सकता है। कारपोरेशन के अन्य सभी कर्मचारी उसके मातहत 
काम करते हैं। कौसिल और विभिन्न समितियों के जो निणय होते हैं उन्हे कार्या- 
न्वित करने के लिए अन्तिम रूप से केवल वही जिम्मेबार है। कौंसिल का बजुद 
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वही तेयार करता है। प्रशासकीय स्टाफ का वही प्रधान होता है। दिन-प्रतिदिन 
के प्रशासन में उसका स्थान बड़ा ऊँचा और मजबूत है। वह विभिन्न विभागो और 
समितियों के कार्यों में समन्वय लाने में बहुत अच्छी तरह सफल और समथ हो पाता 
है। इसीलिए, जेसा कि डॉ० सी० भा ने लिखा है, भारत के म्युनिसिपल कार- 
पोरेशन के अन्तर्गत ब्रिटिश स्थानीय संस्थाओं की अपेक्षा शासन-संचालन के मामले 
में अधिक समन्वय कायम हों पाता है ।' ब्रिटेन की स्थानीय सस्थाओं में टाउन- 
क्लक (जो कि समन्वय लाने के लिए एक एजेग्ट माना गया है) भारत के इस प्रमुख 
अशासकीय पदाधिकारी की भॉति अपने प्रशासकीय स्टाफ का प्रधान नही होता। 
कोौसिल के विभागाध्यक्ष तथा अन्य सभी कमचारी उसके मातहत के अफसर नहीं 
होते। वह उनके ऊपर भारत के प्रसुख प्रशासकीय पदाधिकारी की भाँति अपना 
अभाव और सजबूत अंकुश रखकर कोई काम नहीं करा सकता । वह न तो प्रसुख 
प्रशासकीय पदाधिकारी की भाँति उन्हे दृढतापूबंक कोई आदेश दे सकता है और न 
उनके कामों मे हस्तक्षेप ही कर सकता है। इसीलिए बह उस मजबूती और दृढता 
के साथ स्थानीय कोसिल की समितियों और विभागों के विभिन्न कार्यों के बीच 
सच्चा और असली समन्वय नहीं ला सकता; जेसा कि भारत के म्युनिसिपल 
काग्पोरेशन के प्रशासकीय कार्यों के अन्तगंत उसका प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी 
लाया करता है। इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि यदि टाउनक्लक को असली 
समन्वय लाने वाला एक एजेण्ट या पदाधिकारों बनाना है तो उसे भारत के प्रमुख 
अशासकीय पदाधिकारी की जेसी स्थिति में होना चाहिए। अर्थात्‌, अधिक से 
अधिक शक्तियाँ देकर उसे एक प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी (0076७ 4 4/77778- 
$780५४6 (07067) की स्थिति ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करा देनी चाहिए । बवारेन ने 
लिखा है कि यदि दाउनक्लक को असली समन्वय करना है तो उसे निम्नलिखित 
छः बातो को आवश्यक रूप से करना होगा-- (१) यदि क्लक को समन्वय लाना 
है तो सर्वप्रथम उसे सभी विभागों की ओर से समितियों में जाने वाली कार्य- 
व्यापार (50877688)-सम्बन्धी उन सभी बातों को चुन लेना होगा जो समन्वय के 
इृष्टिकोण से आवश्यक होगी और उसे उन पर विचार करना होगा । (२) विभिन्र 
विभागों के प्रतिवेदनों (8७[०078) को, समितियों में जाने से पूव ही, टाउनक्लक 
को अपने पास मेंगवा लेना होगा और उन पर समन्वय के दृष्टिकोण से अच्छी तरह 
छान-बीन कर लेनी होंगी। (३) उसके पास ऐसे अधिकारों का रहना आवश्यक 
होगा जिनके जरिये वह उन सभी प्रतिवेदनों का पर्यवेक्षण (0708677907077) कर 
अपना सुझाव दे ओर उनमें उस तरह का काट-छॉट कर सके जो समन्वय के दृष्टिकोण 
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से आवश्यक हो । (४) उसमे (ठाउनक्लक में) इस तरह की सामर्थ्य (0७]008009) 
का रहना आवश्यक होगा कि वह सभी विभागों को अपना काम ठीक से करने के 
लिए कहे ओर जहाँ उचित समझे अपने आदेशों से काम ले। (५७) उसे इस बात 
के लिए क्रियाशील (&०६४7७) रहना होगा कि वह विभिन्न विभागों के सलाहो एवं 
साधनो को विभिन्न आवश्यकताओ की पूत्ति तथा समस्याओं को सुलमाने में लगा 
सके। और, साथ-साथ (६) वह इस स्थिति में हो कि वह स्थानीय प्रशासनिक- 
यन्न की प्रमुख यत्र-विधि ((७]07 77600 78778 0707॥6 907770808(9७ 
7080॥776) का पुनविज्ञोकन और जॉच कर सके तथा साथ-साथ सभी विभागों 
पर निरीक्षण ओर देखभाल का कार्य भी कर सके । बारेन के कथनानुसार यदि 
क्लक इन सभी कामों को पूरा करने की स्थिति में है तो वह स्थानीय कौसिल के 
अशासन के अन्तगगंत विभिन्न समितियों एवं विभागों के बीच एक वास्तविक और 
सच्चा समन्वय (0०७) ००-०7५१७७/४०7) ला सकता है। दूसरे शब्दों मे, वारेन 
के कहने का तात्यय यही है कि क्‍लक यह काम तभी कर सकता है जब कि वह 
अपनी कौसिल के भीतर उसके प्रशासन-यत्र और स्टाफ का प्रधान हो, अर्थात्‌ भारत 
के म्युनिसिपल कारपोरेशन के प्रमुख प्रशासकीय प्रदाधिकारी की स्थिति में हो या 
किसी व्यापारिक सस्‍्थान (70प्5009] 07 ७07777670७ 7 ००700879) के 
जनरल मैनेजर या प्रबन्ध सचालक (0/97782779 4)780007) की तरह शक्तियाँ 
रखता हो। अब प्रश्न यह है कि उसे ऐसी स्थिति में लाया केसे जाय | इसका 
उत्तर यही है कि उसे अधिक से अधिक शक्तियाँ देकर एक प्रशासकीय प्रधान 
((79७४६ 3वतराता8078४ए76 (0706/) बना दिया जाय | लेकिन, कई ब्यक्तियो 
ने क्लक को अधिकाधिक शक्तियाँ देने का तीत्र विरोध किया है। मि० कीथ 
लुकस (07 फशि०+ा 7,प्र०७8) ने सन्‌ १९५४ ई० में ऑक्सफोड में हुए 
“नालगों समर कान्फ्र नस! (७]९० डिप्रा॥७/ 00शर6/७४8०6 0 0हाॉ0व 
70 ]9585) में इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि टाउनक्लक को अधिक शक्तियाँ 
नही दी जाय, क्‍योंकि उसे अधिक शक्तियाँ सौपने की न तो कोई आवश्यकता है 
और न कोई लाभ | ऐसा करने से उसको शक्तियों एवं महत्त्व मे अपेक्षाकृत कोई 
वृद्धि नही होगी | इससे उसकी स्थिति भी कोई खास तोर पर या उस तरह मजबूत 
नही होंगी, जेसी कि एक जेनरल मैनेजर या प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी की होती 
हैं। आज की स्थिति में वह अपने सहकर्मियों ((0॥69206७) के ऊपर जो 
प्रभाव डालता है उसमें उस समय, जब कि उसे अन्य पदाधिकारियों के कामो में 
दखल देने की शक्ति दे दी जायगी, कोई अधिक बृरद्ध नही होगी। बल्कि; उसे 
अधिक शक्तियाँ देने से स्थिति कुछ बिगड़ ही जायगी। वह बार-वार दूसरे 
वविभागाध्यक्षो के कामों में हस्तक्षेप किया करेगा। इससे आपस से समन्वय की 
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जगह कई तरह के कगडे खडे होने लगेंगे |" 

टाउनक्लक को अधिक शक्तियाँ समर्पित करने के विपक्ष में इस तरह का (जेसा 
कि ऊपर कहा गया है) विरोधी विचार वेसे व्यक्ति (अर्थात्‌ मि० कीथ लुकस) ने 
प्रस्तुत किया है जो स्वयं स्थानीय शासन के अन्तर्गत एक पदाधिकारी रह चुका है 
तथा आज एक कौसिलर है।' लेकिन, इज्जलेण्ड में आज इस विचारधारा का 
समर्थन नहीं किया जा रहा है कि टाउनक्लक को अधिक शक्तियाँ नहीं दी जायें। 
बल्कि, वहाँ आज टाउनक्लक की स्थिति को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता 
महसूस की जा रही है। स्थानीय कौसिल के सामान्य प्रशासन (0७४०/४] 
3 0777778079/707) को व्यवस्थित ढग से चलाने तथा उसके विमिन्न विभागों 
के बीच समन्वय लाने के लिए उसे (टाउनक्लक को) एक प्रमुख प्रशासकीय पदा- 
घिकारी (20 &१शाणा8/8४7०० 07067) के पद पर आसीन करने तथा 
प्रशासन के सम्बन्ध में अधिकाधिक शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करने की बात पर 
जोर दिया जा रहा है। उसकी शक्तियों को बढाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न 
तरह के विचार पीछे भी प्रस्तुत किये जा चुके है | 

(ड) विविध काय-- टाउनक्लक उपयरक्त कामों के अतिरिक्त और भी 
कई तरह के कार्यों का सम्पादन करता है। वह पदेन (5-०700) 'क्लक ऑफ 
दि पीस! (()6८४ ०07 ६४6 ०००७) का भी काम करता है। बोरो के अन्तर्गत 
जो वार्षिक चुनाव तथा नामजदगी होती है, उन सब की भी तयारी वही करता 
है। वह स्थानीय न्यायालय का प॑ंजीकार (0०४2१४४7७7) होता है। दस्तावेजों 
की रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी तथा नागरिकता प्रदान करने वाला अफसर भी 
वही होता है। इन सब विविध कार्यों के अतिरिक्त वह कौसिल द्वारा निर्धारित 
तथा उसे सौपा गया कोई भी काय करता है। 
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टाउनक्लक या कलक के सम्बन्ध में कुछ सुकाव-- यदि टाउनक्लक 
या क्लक को प्रशासन के क्षेत्र मे एक कुशल और सफल पदाधिकारी बनना है तो 
उसे निम्नलिखित सुकावो एवं परामशों पर ध्यान देना होंगा-- 

१. टाउनक्लके के बृहत्‌ अधिकारों को देखकर इसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा 
सकता है कि उसका पद बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण है। लेकिन, इस सिलसिले में देखा 
गया है कि सभी टाउनक्लक एक समान ही अपनी जिम्मेवारियो को नहीं निभाते | 
जिनका जेसा व्यक्तित्व रहता है, उसी के अनुरूप अपने कार्य-सम्पादन में वे सफल 
होते है। प्रो० रॉब्सन का कथन है कि जिन टाउनक्लकों का दृष्टिकोण सकुचित 
और व्यक्तित्व हल्का रहता है वे कभी भी इस पद का भार-वहन करने मे समथ 
और उपयुक्त नही हो पाते हैं। किसी भी समस्या के सम्बन्ध में वे अपना गंभीर 
एवं विवेकपू्ण विचार नहीं दे पाते हैं और न उसको सुलमाने में वे सफल ही हो 
पाते है। इसके विपरीत, जों टाउनक्लक तीजत्र बुद्धि, विवेकपूर्ण मस्तिष्क तथा 
व्यापक विचार वाले व्यक्ति होते हैं वे स्थानीय शासन के कामो में अधिक उत्साह 
दिखलाते तथा अपने इस उत्साह, उपक्रम (/7090776) और सक्रियता से काम 
लेकर हर दृष्टिकोण से स्थानीय शासन को प्रगति की ओर ले जाते हैं ।' अतः रॉब्सन 
का सबग्रथम सुझाव यही है कि एक क्लक को अपने सकी विचारों को त्याग कर 
एक व्यापक विचार वाला व्यक्ति बनना चाहिए। उसे अपनी बुद्धि और क्रिया- 
शीलता से सदा रचनात्मक कामो की ओर बढ़ना चाहिए। स्थानीय शासन के 
कामो में उत्साह, उपक्रम और सक्रिय दिलचस्पी लेकर उसे विकसित और प्रगति- 
शील बनाना चाहिए। 

२ पीछे यह कहा जा चुका है कि क्लके कौसिल और समितियों का कानूनी 
सलाहकार होता है। वह उन्हे परामश देने का काये करता है और इस परामश 
के माध्यम से वह विभिन्न समितियों के बीच समन्वय लाने का भी काम करता है। 
ऐसी स्थिति में टाउनक्लक के लिए एक अत्यन्त ही बहुमूल्य सुकाव है, जिसे ध्यान 
में रखकर वह अपने व्यक्तित्व को स्थानीय शासन के अन्तर्गत छँचा उठा सकता है। 
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डॉ० सी० का का कथन है कि “टाउनक्लक अपने कामो को पूरा करने में कहाँ 
तक सक्षम और योग्य है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी जिम्मे- 
वारियों को किस दृष्टिकोण से देखता है। यदि वह इस धारणा से काम करता हैं 
कि वह कौसिल और समितियों का केवल एक कानूनी परामशंदाता है और उसकी 
सलाह की कीमत केवल कानूनी सलाह तक ही सीमित है तो वह नीतियों और 
समितियों में समन्वय स्थापित करने की दिशा में अधिक उपयोगी और लाभदायक 
नही हो सकता । इसके विपरीत, यदि वह इस सम्बन्ध में इस धारणा को अपनाता 
है कि उसे कौसिल और समितियों की विभिन्न तरह की नीतियों में समन्वय लाने 
के ख्याल से परामश देना चाहिए तो वह इस अथ में समन्वय के मामले में बहुत 
ही महत्त्वपूणं काम कर सकता है |” इसलिए डॉ० मा का सुझाव है कि टाउन- 
क्लक को अपना परामश-सम्बन्धी काम करते समय ऊपर कही गयी बाद वाली 
धारणा को ही अपनाना चाहिए | 

३ वारेन का सुझाव है कि कलक को नीति-सम्बन्धी विषयों पर परामर्श देते 
समय अपने को सभी तरह की सूचनाओं, सम्बन्धित विचारों और ऑकड़ों से 
सुसज्जित कर लेना चाहिए। उसे अपने विमागाध्यक्षों के साथ बराबर आवधिक 
बेठके (?७770670%] 00767/०7०68) करते रहना चाहिए तथा उनमे विभागीय 
सहयोग (20]0987/776709 ०0-0[7७'७४700) की बात पर विचार करते रहना 
चाहिए । ऐसा करने से टाउनक्लक सभी विभागों के बीच एक सहयोग कायम 
करने में सफल हो सकता है।* 

४. पीछे क्‍्लक की पद-स्थिति (?02909) के सम्बन्ध में जो चर्चा की 
गयी है उससे स्पष्ट है कि क्लक अन्य अधिकारियों और विभागाध्यज्ञों के मध्य 
एक प्रधान (#एा7प८७४ ॥6७/ (08768) पदाधिकारी है। उसे अपने प्रशासन को 
अच्छी तरह चलाने के लिए सदा एक मनोवेज्ञानिक तरीके से काम लेना चाहिए। 
उसे अपने सहयोगियो ओर सहकर्मियो के साथ मित्रवत्‌ सहयोग (सफ्राल्ाताए 
00-0767/9/707), सचाई ओर पारस्परिक सम्मान-भाव ('प्रप&] #6७]९०४) 
से कास लेना चाहिए। यदि कोई विमागाध्यक्ष कोई गलत काम कर रहा है तथा 
उसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है तो उसे प्रकाश में तथा कौसिल की जान- 
कारी में आने के पहले ही दाउनक्लक को सुधार लेने के लिए सतक॑ करना 
चाहिए। इस सम्बन्ध में उसे विभागाध्यक्ष को अपना परामशश तथा अपनी ओर 
से चेतावनी देते रहना चाहिए। और, अगर आवश्यक्ता पड़े तो डॉट-फटकार 
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से भी काम लेना चाहिए ।* 

४५. वारेन का यह भी सुकाव है कि कक्‍्लक को अपने योग्य सहकर्मियों को 
प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए। यदि उन्हे किसी प्रकार अनुचित रूप से 
दबाया जा रहा हो तो उनकी रक्षा के लिए उसे लड़ना भी चाहिए। इसके अति- 
रिक्त उसके तथा अन्य विभागाध्यक्षों के बीच अच्छा सम्बन्ध तभी कायम रह सकता 
है जब कि केवल विमागाध्यक्ष ही हमेशा उससे (टाउनक्लक से) अपने कामों के 
सम्पादन में राय-मशविरा न लिया करें बल्कि क्लक भी समय-समय पर एक 
पारस्परिक जानकारी तथा किसी सयुक्त-कार्य (207707760 8०४7०) की पूर्त्ति 
के लिए उन विभागाध्यक्षों से भी परामश लिया करे। प्रशासन की सफलता के 
लिए क्लक को हमेशा इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ।'* 

६ यो तो किसी भी बडी प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तगंत प्रधान अफसर के 
लिए अपने स्टाफ के सभी लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानना मुश्किल है। फिर 
भी, जहाँ तक सम्भव हो सके एक कक्‍्लक को अपने सारे काम-काज की रंझटों के 
बावजूद कुछ समय निकालकर तथा कुछ तकलीफ उठाकर अपने स्टाफ के लोगों 
से सम्बन्धित उनकी कुछ व्यक्तिगत बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उसे 
उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिलना-जुलना चाहिए। इस तरह का व्यक्तिगत 
सम्बन्ध प्रशासन के अन्तर्गत किसी भी तरह का मतभेद ओर संघर्ष उत्पन्न नही होने 
देता बल्कि उन्हे दूर कर प्रशासनिक यंत्र के उत्तम सचालन में मदद पहुँचाता है | २ 

७. चूँकि क्लक को एक प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी होना है और कई 
अर्थों मे वह है भी, इसलिए उसमे प्रशासकीय योग्यता (+वैशाए8078६४ए७ 
8077ए) अधिक होनी चाहिए। उसे अपना यह पद-भार सेंमालने के पहले 
एक अच्छा प्रशासकीय अनुभव रखना चाहिए | अच्छा तो यही होगा कि वह क्लक 
होने के पूष स्थानीय कौसिल के प्रशासन से मिलते-जुलते किसी अन्य संस्थान 
(072०77880.07) में भी काम करने का कुछ अनुभव पहले से ही हासिल किये 
रहे।* 

८. क्लक को एक और बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने प्रशासन 
के संचालन में वह अत्यधिक सफल तभी हो सकता है जब कि वह दो स्तरों 
("फ़0० 809208) पर अपने सहयोदियों और सहकमियों से सहयोग से काम लिया 
करे। पहली बात (या पहला स्तर) यह कि जब वह कौसिल और समितियों 
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को प्रशासकीय बातों से सम्बन्धित नीतियो पर सलाह दे तो उसके पहले अपने इन 
सभी सहयोगियों एवं सहकमियों से पूब-परामश ले लिया करे ताकि उसकी दी 
हुईं सलाह बिल्कुल ठोस हुआ करे। साथ ही; दूमरी बात (या दूसरा स्तर) यह 
कि जब कौसिल और समितियाँ उन सलाहो के अनुसार अपना निर्णय देकर उन्हे 
कायरूप में परिणत करने के लिए क्लक के पास भेज दे तो वह (क्लक) पुन 
अपने सभी सहयोगियों एवं सहकर्मियों के साथ मिल-जुलकर एक सहयोगात्मक ढंग 
से उनको कार्यान्वित करे। इस प्रकार यदि क्‍लक इन दो स्तरों पर अपने स्टाफ 
से सहयोग लेकर काम किया करे तो उसे अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिल 
सकती है |* 


कोषाध्यक्ष या ठु जरर (776७8प7७/)-- प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में एक 
कोषाध्यक्ष (+76990767) होता है। उसकी नियुक्ति स्थानीय कौसिल के द्वारा 
होती है। प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में उसकी नियुक्ति कानून के द्वारा अनिवार्य कर 
गयी है। इस पद पर वे ही व्यक्ति बहाल किये जाते हैं जिन्हे कोष आदि के 
सम्बन्ध में निश्चित योग्यता रहती है तथा जो ल्लोग “इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्ट एका- 
उप्टण्द्स' (78906 0 (४७7६७/९व९ ०९००५४7४७४४॥४) या सोसायटी ऑफ 
इनकॉरपोरेटेड एकाएउण्टेण्ट्स! (80960ए ० ॥7०07090780०व०ं &०९००४7७- 
768) या इन्स्टिद्यूट ऑफ म्युनिसिपल ट्रेजरर ऐण्ड एकाउप्टेण्द्स” ([780076७ 
07 एरषपाशओणए॥ं [7698प7७/ ७00 30०००घ४7(४७7॥(६७) की कोई डिग्री या 
प्रमाणपत्र हासिल किये रहते हैं। सन्‌ १६३३ ईस्वी के लोकल गवनभेण्ट ऐक्ट' के 
मुताबिक टाउनक्लक को इस पद पर नहीं बहाल किया जा सकता। 
जहाँ तक कोषाध्यक्ष के अधिकारों और कार्यों का प्रश्न है, वे विभिन्न स्थानीय 
क्षेत्र में विभिन्न तरह के हैं। बोरो के क्षेत्र के अन्तर्गत कोषाध्यक्ष चीफ फाइने- 
न्शियल ऑफिसर तथा एकाएपण्टेण्ट' (00०१ प्रपंपधाण०!] 0966० छतते 
<0०0077097/) दोनो होता है तथा उसे दोनों की शक्तियाँ सम्मिलित रूप से 
ग्राप्त रहती हैं। दूसरे शब्दों में, वह कोष-सम्बन्धी विषयों का भी प्रमुख अधिकारी 
होता तथा एकाउप्टण्ट का भी काम किया करता है। स्थानीय क्षेत्र की आमदनी 
का हिसाब-किताब रखना उसी का काम है। इसके कोष को अच्छी तरह सँभाल 
कर रखने का उत्तरदायित्व उसी के ऊपर रहता है। मार्च और सितम्बर के महीने 
में कोषाध्यक्ष ही कौसिल के समक्ष आय-व्यय का हिसाब प्रस्तुत करता है। बौरो 
के क्षंत्र में यही प्रमुख एकाउप्टण्द का काम करता तथा रुपया पाने बाला 
(0००७४७०) और रुपया देने वाला अधिकारी भी यही होता है। यह बौरों का 
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वित्तीय सलाहकार होता है। वह बौरों को वित्तीय मामलों में एक विशेषज्ञ के 
रूप में सलाह देता है। कर्ज लेने की नीति के सम्बन्ध में भी सलाह वही दिया 
करता है। जहाँ पर झपये स्टॉक्स (800८:8) तथा बोण्ड्स (॥307008) के रूप 
में कज लिये जाते हैं वहाँ कोषाध्यक्ष ही पंजीकार का भी काम करता है। बहुत 
हाल तक तो यह (कोषाध्यक्ष) स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत उप-शुल्क (08६०8) 
लगाने के हेतु मूल्याइन (४७)०प४४07) करने का काम भी करता रहा है। इस 
प्रकार एक बोरो के क्षेत्र में कोपाध्यक्ष के बहुत-से अधिकार और काय  हैं। लेकिन: 
डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रों में इसे इस तरह के व्यापक अधिकार नही ग्राप्त हैं। इन ज्षेत्रो, 
में कोषाध्यक्ष ही एकाउण्टेण्ट का काम नहीं करता बल्कि यहाँ दोनों पदो को, 
बिलकुल प्ृथक्‌ कर दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रो में प्रायः स्थानीय बैक के ही मैनेजर 
को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर लिया जाता है और एकाएप्टेण्ट के पद पर 
अलग से दूसरे ही व्यक्ति की बहाली की जाती है। ऐसी अवस्था मे कोषाध्यक्ष्‌ 
का काम बहुत ही कम हो जाता है और वह अपने विभाग पर केवल एक कानूनी 
तौर पर थोड़ी-बहुत देख-रेख रखा करता है। कोष के सम्बन्ध मे वास्तविक 
शक्तियाँ तो एकाउप्टेण्ट के हाथ मे आ जाती हैं। वह अपने अन्य कामों के 
अलावे 2क्स वसूलने तथा आय-सम्बन्धी मामलों में स्थानीय अधिकारियों को परामश 
देने का भी काम करता है। 
सवयर एवं इच्प्जीनियर (8प्रा'ए7९ए०० धार्षे पर४77०७०) 

प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में एक सर्वेयर भी होता है। उसे म्युनिसिपल इब्जीनियर 
भी कहा जाता है। लेकिन साविधानिक दृष्टिकोण से उसका महत्त्व टाउनक्लक 
और कोषाध्यक्ष की तुलना में बहुत ही कम होता है| इस पद पर वेसे ही व्यक्तियों 
को नियुक्त किया जाता है जो 'चाटड सर्वेय्से इन्स्टिद्यूट” (7987॥67०९वे 
5प्रा'ए०५07"8 47800066), 'रायल इन्स्टिद्यूट ऑफ ब्रिटिश आकिटेक्द्स! 
(फि0ए8) एत्राप6 04 फिलएकाी 37076०8), इन्स्टिटयूट ऑफ: 
मेकानिकल इज्जीनियरस! (37800766 07 ९०४००7०७) ॥72776678) , 
इन्स्टिदयूट ऑफ सिविल इ्जी नियस? (78006 0 (एप 72॥0 07७), 
“इन्रिटद्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इब्जीनियस! (78006 ० 706०४१०08७) 
॥2776878) इत्यादि सस्थाओं से पास कर डिग्री हासिल किये रहते हैं 

सर्वेयर स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत सिविल इज्जीनियर होता है ओर इस पद से 
सम्बन्धित विभिन्न कामों को किया करता है। छोटे-छोटे स्थानीय क्षेत्रों में वह 
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कभी-कभी इणज्जीनियर के अलावे आकिटेक्ट ओर जल-अमियंता (४४५४७० ॥798- 
72667) का भी काम किया करता है। अर्थात्‌; छोटे ओर मध्यम आकार वाले 
क्षेत्रो में उसके काम मिश्रित स्वरूप के होते है। लेकिन बडे-बड़े शहरो और विस्तृत 
आकार वाले काउएप्टी के क्षेत्रों में ऐसा नही होता। वहाँ सर्वेयर, आर्किटेक्ट एवं 
इब्जीनियर तीनों के पद अलग-अलग होते हैं। सर्वेयर अपने क्षेत्रान्तगंत अनेक 
छोटे-बडे कामो का सम्पादन किया करता है। स्थानीय क्षेत्र के अन्दर जो भी 
निर्माय-काय तथा मरम्मत-सम्बन्धी काम हुआ करते है, उन सब मे उसकी सलाह 
ली जाती है। वह सड़को, नालो, पार्को इत्यादि के निर्माण-प्रस्ताव तथा मकान 
बनाने के हेतु नये स्थानों के सम्बन्ध में अपनी रिपो” कौसिल के समक्ष पेश किया 
वकरता है। इन सब बातो के सम्बन्ध में बहुत हृद तक योजना निर्माण का काम 
सी वही करता है। विभिन्न निर्माण-कार्य के लिए मजदूरों की बहाली उसी के 
छारा होती है। मजदूरो को वेतन तथा ठीकेदारों को पेसा उसी के हस्ताक्षर पर 
मिलता है। 
स्वास्थ्य-निरीक्षक या सेनीटरी इन्सपेक्टर (89707087"'ए 778]0९0607) 

स्थानीय शासन के अन्तर्गत सन्‌ १८०८ ई० के पहले स्वास्थ्य-निरीक्षक अर्थात्‌ 
सेनीटरी इन्सपेक्टर के पद का निर्माण नही हुआ था | लेकिन, इसके बाद ही 
जनस्वास्थ्य-सम्बन्धी कई कानून (उदाहरणार्थ पब्लिक हेल्‍थ ऐक्ट्स, १८७५, १८६१५ 
१६२२, १६२६) बनाये गये। इनके अनुसार स्वास्थ्य-निरीक्षक के पद का जन्म 
दिया गया ओर स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत सेनीटरी इन्सपेक्टरों की बहाली होने 
खगी। कोौसिल द्वारा उनकी बहाली बिलकुल योग्यता के आधार पर हुआ करती 
है। इस पद पर उन्ही लोगो को नियुक्त किया जाता है, जिन्हे रॉयल सेनीटरी 
इन्स्टियू यूट' (09799) डिकरा(&7"ए पग8४7४०) या “सेनीटरी इन्सपेक्ट्स 
एक्जामिनेशन ज्वाइण्ट बोड” (887 "ए वग80600078" फि्का॥8007 
४०776 30870 ) से पास करने की डिग्री हासिल रहती है। इसके अतिरिक्त, 
इनकी नियुक्ति; कार्यावधि, वेतन, बर्खास्तगी इत्यादि के सम्बन्ध में पूरा-पूरा 
अधिकार केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य-मंत्री के ही हाथ में रहता है | 

सेनीटरी इन्सपेक्टर के अधिकारों को दो भागों में बाँठा जा सकता है। 
चहली बात तो यह है कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य-सम्बन्धी काम हैं जो उन्हे प्रथक्‌ रूप से 
कानूनी तोर पर दिये गये रहते हैं। ऐसे कामो का सम्पादन वे स्वयं अपनी 
जम्मेवारी के आधार पर करते हैं। इनके अतिरिक्त, कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हे 
वे मेडिकल ऑफिसर के अधीन रहकर किया करते हैं। ऐसे कामों की प्रत्यक्ष 
जिम्मेबारी उनके ऊपर न रहकर सीधे मेडिकल ऑफिसर पर रहती है। लेकिन 
इस तरह मेडिकल ऑफिसर के मातहत काम करने की व्यवस्था विशेषतः शहरी 
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क्षेत्रों में ही पायी जाती है | 
मेडिकल ऑफिसर (४०१०७) 0#02०/) 

बड़े-बडे ओर प्रझ्मुख स्थानीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य-सम्बन्धी कामो की देख-रेख के 
लिए स्वास्थ्य-पदाधिकारी, अर्थात्‌ मेडिकल ऑफिसर बहाल किये जाते हैं। कोषाध्यक्ष 
की भाँति उनकी भी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप 
से होती है। इस पद पर वे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं जिन्हे मेडिकल स्कूल की 
'डिग्नी प्राप्त रहती है। किसी भी कौसिल में उनकी नियुक्ति केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्री की 
अनुमति से ही होती है। उनकी कार्यावधि, अधिकार, वेतन इत्यादि का निर्धारण भी 
स्वास्थ्य-मत्री के ही द्वारा होता है। बहुत पहले अरबंन और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में 
ऐसे अधिकारियों की बहाली सन्‌ १८७५ इईस्वी के 'पब्लिक हेल्‍थ ऐक्ट” के अनुसार 
हुआ करती थी और उनके ऊपर केन्द्रीय सरकार का पूरा नियन्रण रहता था | 
लेकिन सन्‌ १६२६ ईस्वी के लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट” के अनुसार इस दिशा में कुछ 
परिवत्तन लाये गये। अब केन्द्रीय सरकार उनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से अधिक 
नियंत्रण न रखकर स्थानीय कौसिल के माध्यम से ही नियत्रण और निगरानी 
रखती है| काउण्टी कौसिलों को अपने अन्तर्गत ऐसे मेडिकल ऑफिसरों को बहाल 
करने का अधिकार सन्‌ श्यथू८ ईस्वी के 'लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट' के अनुसार दिया 
गया। काएपण्टी के क्षेत्रों में मेडिकल ऑफिसर वे ही नियुक्त हो सकते हैं जिन्हे 
स्थानीय शासन के अन्तर्गत मेडिकल प्रेक्टिस करने का कम-से-कम तीन साल का 
अनुभव हो | सन्‌ १६०६ ईंस्वी के ह;उतिग ऐण्ड टाउन प्लानिग ' ज्ठ' के सुताबिक 
अत्येक काउण्टी के लिए एक मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति बिलकुल अनिवाय कर 
दी गयी है। साथ-साथ यह भी शर्त है कि कोई भी काउण्टी इस पदाधिकारी को 
बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बर्खास्त नही कर सकती | कोई भी मेडिकल 
ऑफिसर अपने पद पर अनिश्चित काल तक बना रहता है, बशर्तें कि वह योग्यता 
और कुशलता के साथ काम करता रहे। इस पदाधिकारी के वेतन का अधिकाश 
केन्द्रीय सरकार की ओर से ही दिया जाता है। जहाँ तक मेडिकल ऑफिसरों 
के अधिकारों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि कोई भी 
मेडिकल अफसर अपने स्थानीय क्षेत्र के अन्तगंत प्रधान स्वास्थ्य-अधिकारी माना 
जाता है। उसका प्रम्मख काम नागरिको के स्वास्थ्य पर हर तरह से ध्यान रखना 
होता है। स्वास्थ्य-सुधार के लिए वह किसी भी प्रकार के नियम का निर्माण कर 


सकता है। 
प्रधान शिक्षा-अधिकारी ((ार्ण 770708909 0#0०7) 


स्थानीय ज्षेत्रों के अन्तर्गत शिक्षा-सम्बन्धी कामों के सम्मुच्चित संचालन के लिए 
ग्रधान शिक्षा-अधिकारी भी बहाल किये जाते हैं। उनकी नियुक्ति सन्‌ १६४४ ई० 
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के 'एडुकेशन ऐक्ट” के अनुसार होती है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर केन्द्रीय शिक्षा- 
मंत्री का पूरा अधिकार एवं नियत्रण रहता है। काउण्टी और काछप्टी बोरों के 
क्षेत्रो में 'एडुकेशन डाइरेक्टर' या 'एडुकेशन सेक्र ठरी' ()7780007 07 88०76(७७ए 
607 +6४०७/४४०7) भी होते हैं। उनकी भी नियुक्ति शिक्षा-मंत्री की ही अनुमति 
से होती है। इन पदों के लिए काउण्टी और काएउण्टी बोरों की कौसिले केवल 
उम्मीदवारों के नाम पेश करती हैं। उनमें से किसी को भी बहाल करने का 
अधिकार शिक्षा-मन्री को ही रहता है। 

चीफ कान्स्टेबुल आऑफिसर (0७7०६ 0078090)० 006/)-- काउण्टी 
और काउप्टी बौरों के अन्तर्गत चीफ कान्स्टेबुल ऑफिसरो की भी बहाली की जाती 
है। सन्‌ १६३६ ६० के एक अधिनियम के अनुसार उनकी नियुक्ति में ग़ह-विभाग 
(7007० 0706) की अनुमति अनिवाय मानी जाती है। सन्‌ १६१६ ई० के 
“पुलिस ऐक्ट' के अनुसार इन पदाधिकारियो की नियुक्ति,कार्यावधि, वेतन; पदोन्नति 
इत्यादि पर ग्रह-विभाग का पूरा-यूरा नियंत्रण रहता है। एक चीफ कान्स्टेबुल 
अफसर अपने क्षेत्र में स्थानीय पुलिस का प्रधान होता है। वह वाच कमिटी” 
(५४४०४ (७००४7॥7४८66) की देखरेख ओर नियंत्रण में काम करता है। पुलिस 
की काय-कुशलता को एक निश्चित स्तर पर कायम रखना भी उसका प्रधान कार्य 
होता है। पुलिस-व्यवस्था में जो व्यय होता है उसका एक निश्चित भाग केन्द्रीय 
सरकार भी वहन करती है| 

प्रोफेशनल एवं टेक्निकल श्रेणी के अन्दर इन उपयुक्त पदाधिकारियों के अति- 
रिक्त कुछ ओर भी अधिकारी होते हैं जिनमें 'पुअर लॉ ऑफिसर! (72007 4,8एछ 
(0#06"), नाप-तौल निरीक्षक (॥787600078 ०7 श2788 #णपे (०8- 
807'68), 'क्यूरेटर' (0प7/७५07), 'कशियर! (0७8॥767), 'फायर ब्रिगेड ऑफिसर! 
(7776 30296 (07700७') इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं | 

ऐडमिनिस्ट टिव एवं 'क्लरिकल' कर्मचारी 

प्रो० रॉब्सन का कथन है कि स्थानीय शासन के अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों की 
संख्या बहुत ही अधिक है ।' इनकी कुछ खास विशेषताएं तब स्पष्ट होती हैं जब कि 
इनकी तुलना ग्रोफेशनल ओर टेक्निकल पदाधिकारियों से की जाय तथा इन दोनो 
श्रेणी के कर्मचारियों के बीच अन्तर जाना जाय | इस श्रेणी (अर्थात्‌ ऐडमिनिस्ट्रे - 
टिव एवं क्लरिकल श्रेणी) के कर्मचारियों तथा प्रोफेशनल और टेक्निकल श्रेणी के 
पदाधिकारियों के बीच सबसे पहला अन्तर यही है कि एक ओर जहाँ इन प्रोफेशनल 


१. “76 'पराएा068807क॥77 ठशाएबा, 80॥2४/4ए6 07 09शब्वाएए8 9श- 
इणाहं गा 8० त6एक्रापिशा 78 परशाश्ीए प्रा ६0 0फएथपज्गीलशंग्रा)ह? एफालाएवो 
976707॥6/थ॥०6 ''--9# 4, 7?08507 
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और टेक्निकल पदाधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के कानूनों के अनुसार 
होती है वहाँ दूसरी ओर इस ऐडमिनिस्ट्र टिव एवं क्लरिकल श्रेणी के कर्मचारियों 
की बहाली पू्णतया स्थानीय सरकार द्वारा उसके मनोनुकूल कानूनों के ही अनुसार 
होती है। इतना ही नहीं, इनकी कार्यावधि, वेतन, पदोन्नति, पदत्याग इत्यादि से 
सम्बन्धित सारी बातो का भी निर्णय स्थानीय सरकार के ही द्वारा होता है।।. इन 
सब मामलो में इस सरकार को पूरी-यूरी स्व॒तत्रता दी गयी है। श्रोफेशनल और टेक्निकल 
आपफिसरो की तुलना में इनकी दूसरी विशेषता यह है कि ये कमंचारी इन प्रोफेशनल 
और टेक्निकल ऑफिसरो की भॉति उच्च श्रेणी के पदाधिकारी नही होते बल्कि केवल ये 
कर्मचारी होते हैं। इनका काम केवल उन्ल्‍च ऑफिसरो द्वारा दिये गये आदेशों 
((074७७8) का पालन करना होता है। ये केवल आफिस सम्बन्धी कामों 
का ही सम्पादन किया करते हैं। उदाहरणाथ, आफिस के कागज-पतन्र को 
ठीक से रखना, स्थानीय प्रशासन के अन्तर्गत होनेवाली सारी कायवाहियों का 
लिखित विवरण रखना, विभिन्न तरह के ऑकड़ों को एकत्र कर उन्हें सुरक्षित 
रखना, ड्राफ्टिद्ष का काम करना, उच्च पदाधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों 
के बीच लिखित रूप में सम्बन्ध स्थापित करना इत्यादि ही इन कर्मच्गरियों के 
प्रमुख काम कहे जायेंगे। यहाँ इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूरा विवरण देना 
कठिन है। फिर भी, यहाँ पर इनकी नियुक्ति, कार्यावधि, पदोन्नति, वेतन इत्यादि 
के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक है। 

नियुक्ति (3]0]007707087॥)-- प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में ऐसे कमंचारियों की 
नियुक्ति स्वय स्थानीय शासन के अधिकारी-बर्ग द्वारा ही की जाती है। इनकी 
नियुक्ति के सम्बन्ध मे सभी जगहों के लिए किसी स्वंमान्य नियम का निर्माण नहो 
किया गया है। बहत-से क्षेत्रों में इस श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 
“मेट्रिकुलिशन सर्टिफिकेट! ((७/70प8007 (९४७४४0908) था नेशनल एशो- 
सिएशन ऑफ लोकल गवनमेण्ट आफिसस! (०४0०७ 288000/707 0 
[.008) (30५०४४7७7॥ 0/70७/8) नामक संस्था द्वारा प्रदान किया गया 
सर्टि फिकिट आवश्यक समझा जाता है, लेकिन सभी क्षेत्रों मे ऐसी बात नहीं है। 
कभी-कभी बिना इस सर्टिफिकेट के भी बहाली हो जाया करती है। उम्र के 
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सम्बन्ध में भी सवंत्र किसी निश्चित नियम का पालन नही किया जाता है । कही चौदह 
वर्ष, कही पन्द्रह वर्ष तो कही सोलह वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया 
जाता है। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता ((४०0770०70907) की प्रथा को शायद 
कही भी नहीं अपनाया गया है। लेकिन, किसी-किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे कर्म- 
चारियो की नियुक्ति के लिए इण्टरव्यू” की भी प्रथा अपनायी गयी है। ऐसे क्षेत्रों 
में जब कभी भी ऐसे कर्मचारियों की जगह खाली होती है तों उसकी एक पूब- 
सूचना लोगों को दी जाती है। तत्यश्चात्‌ जब उम्मीदवारों के नाम आ जाते हैं, 
तब उनका *ण्टरव्यूर लेकर उनकी बहाली की जाती है। कही-कही नियुक्ति के 
लिए. नियुक्ति-समितियाँ (3]]0077॥70606 (7०777777/:668) भी कायम की 
गयी हैं। उदाहरणाथं, मैनचेस्टर और इस्टहम में इस तरह की समितियाँ पायी 
जाती हैं। इस श्रेणी के कमचारियों की नियुक्ति में टाउनक्लक का पूरा हाथ 
रहता है। 

कायोवधि (7७४४7०७)-- इस श्रेणी के कर्मचारियों की कार्यावधि पूर्णतया 
स्थानीय सरकार की इच्छा पर ही निमेर करती है। अधिकाश स्थानीय ज्षेत्रो में 
इनके काम करने की अवधि निश्चित रहती है, अर्थात्‌ ये सामयिक तोर पर काम करते 
हैं तथा उस निश्चित अवधि के बाद ये अपने पद से हट जाया करते हैं। लेकिन 
कई स्थानीय ज्षेत्रो में इन्हे एक अनिश्चित समय के लिए बहाल किया जाता है, 
अर्थात्‌ ये तब तक अपने पद पर काम करते रहते हैं जब तक कि इनमें काम करने की 
क्षमता और कुशलता बनी रहती है। लेकिन, इस प्रकार अनिश्चित काल तक 
काम करने वाले कर्मंचा रियो की संख्या अधिक नहों है। इनकी बर्खास्तगी पर 
स्थानीय सरकार का पूरा अधिकार रहता है। लेकिन आज इस दिशा में कुछ 
परिवर्तन हुआ है। बहुत पहले, स्थानीय सरकार ऐसे कर्मचारियों को जब चाहती 
पद-त्याग के लिए बाध्य कर सकती तथा उन्हे बिना किसी पू्व-सूचना के बर्खास्त कर 
सकती थी। लेकिन, आज स्थानीय सरकार ऐसा नहीं कर सकती। उसे ऐसे 
किसी भी कमंचारी को बर्खास्त करने के लिए कुछ दिनों की एक पूर्ब-सूचना देनी 
. पड़ती है । 

पदोन्नति एबं वेतन (?7007700707 ७700 59]9/"7)-- इस श्रेणी के कर्म- 
चारियो की पदोन्नति (?7/0770(707) के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में 
विभिन्न तरह के नियम प्रचलित हैं। बुछ क्षेत्रों में इन कर्मचारियों की पदोन्नति 
योग्यता (७१7५) के आधार पर और कुक क्षेत्रों में वरीयता (86070709) के 
अनुसार होती है। हरमन फाइनर का कथन है कि कई ज्षेत्रों में पद में तरक्की 
पक्षपात (+8ए०प्राएत870) के आधार पर भी होती है। लेकिन, अधिकांश क्षेत्रो 
में पद-सम्बन्धी तरक्की के लिए योग्यता या वरीयता को ही आधार बनाया जाता 
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है। पदोन्नति की मॉति ऐसे कमंचारियों के वेतन के मामले में भी सबेत्र कोई 
निश्चित नियम लागू नहीं है। इसका भी निर्धारण स्थानीय अधिकारी-बर्ग के 
इच्छानुसार ही होता है। हिसाब लगाकर देखा गया है कि ऐसे कमंचारियों को 
वेतन भी बहुत कम ही मिलता है। सन्‌ १६२७ इंस्वी के एक कानून (5प9९7- 
8777079/0707 ०६, 927) के बाद से ऐसे कमंचारियो को बृद्धावस्था मे पेशन 
देने की भी पद्धति लागू की गयी है। इस श्रेणी के कमंचारी यदि एक खास 
परीक्षा पास कर लेते है तो उन्हे बोनस (30क्ञा78) भी दिया जाता है। यह 
बोनस निश्चित वेतन के अतिरिक्त दिया जाता है। यह दो तरह का हाता हें-- 
एक वार्षिक और दूसरा थोक । वार्षिक बोनस प्रतिवर्ष के हिसाब से मिला करवा 
है; लेकिन थोक बोनस कमंचारियों को एक ही बार दे दिया जाता है। 

ऐडमिनिस्ट्र टिव एवं क्लरिकल कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऊपर जिन बातो का 
उल्लेख किया गया है, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इद्धलेण्ड मे इस श्रेणी के 
कमचारियों की स्थिति कोई उतनी अच्छी नहीं है। प्रोफेशनल एवं टेक्निकल 
अधिकारियों तथा सिविल सर्विस के पदाधिकारियों की तुलना मे इनका स्थान 
निम्न कोटि का है और उन अधिकारियों की तरह ये सतोषजनक स्थिति में नही हैं | 
इसका प्रधान कारण यह है कि इनकी नियुक्ति, कार्यावर्धि, वेतन, पदोन्नति इत्यादि 
के सम्बन्ध में सवंत्र किसी एक निश्चित नियम से काम नही लिया जाता । इनकी 
नियुक्ति के लिए न तो कोई सर्विस कमीशन है और न इसके लिए ग्रतियोगिता- 
परीक्षाएँ ही होती हैं। लेकिन, इन कमंचारियो के सम्बन्ध में इस तरह की स्थिक्ति 
का होना कोई शोभा की बात नही । कम-से-कम इज्जलेण्ड-जेसे प्रजातान्त्रात्मक 
देश में इस तरह की स्थिति का बना रहना ठीक नही जेंचता। यहाँ की सरकार को 
इस दिशा में सुधार के लिए शीघ्र ही कोई निश्चित और ठोस कदम उठाना चाहिए | 

अंकेक्तक (&प्रधे0-) 

इड्शलेण्ड के स्थानीय शासन के अन्तर्गत झुख्य रूप से तीन तरह के अंकेक्षक 
(५०१007) पाये जाते हैं-- १. केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत अंकेक्षक, २- 
निर्वाचित अकेक्षक तथा ३. प्रोफेशनल अंकेक्षक | स्थानीय शासन के अन्तर्गत 
जितने भी डिस्ट्रिक्ट अंकेक्षक होते हैं वे केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। 
इनके ऊपर स्थानीय शासन का कोई अधिकार या नियत्रण नही होता | ये डिस्ट्रिक्ट 
अंकेक्षक ऐडमिनिस्ट्रेटिब काउण्टी, अबन एवं रूरल डिस्ट्रिक्ट्स तथा पेरिश 
के क्षेत्रों के हिसाब-किताब की जॉच तथा उसका अकेक्षण (&प्रधा॥) किया करते 
हैँ । इनके अतिरिक्त काउण्टी बौरों तथा म्युनिसिपल बोौरो के क्षेत्रों में कुछ निर्वाचित 
अंकेक्षक भी होते हैं। प्रत्यकेके बोरों के अन्दर इनकी सख्या तीन होतीं है। 
इनमें से दो स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक-एक वष के लिए चुने जाते 
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हैं। इनका चुनाव फिर दूसरे व्ष के लिए भी हो सकता है। इनका चुनाव प्रतिवर्ष 
साचे महीने में होता है। इस पद के लिए वे ही व्यक्ति उम्मीदवार हो सकते हैं जो 
कौसिल के सदस्य होने की योग्यताएँ रखते हो। इन दो के अतिरिक्त एक तीसरा 
अंकेक्षक भी होता है, जो मेयर द्वारा स्थानीय कौसिल के सदस्यों के बीच से ही 
मनोनीत किया जाता है। अंकेक्षक के पद पर निर्वाचित और नियुक्त होने के बाद 
ये पुनः कौसिल के सदस्य नहों हो सकते और न किसी दूसरे पद पर बहाल किये जा 
सकते हैं। इन दो प्रकार के अंकेक्षको के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के भी अकेक्षक 
होते है, जिन्हे प्रोफेशनल अकेक्षक (2?7'06887079] #प00078) कहते हैं। 
पहले स्थानीय शासन के अन्तगेत इस तरह का कोई पद नहीं था। लेकिन सन्‌ 
१६३३ ई० के लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट (7,008! 00ए७777767% 40०१, 938) 
के बाद से सभी म्युनिसिपल बोरो एवं काउण्टी बौरों की कौसिलों को अपने अन्तर्गत 
गंफेशनल अजेश्रक्को को बहाल करने का अधिकार दे दिया गया है। सभी तरह के 
अकेक्षक अपने विषय के विशेषज्ञ ओर योग्य अधिकारी माने जाते हैं। और, इस पद्‌ 
पर केबल योग्य और विशेषज्ञ व्यक्ति को ही नियुक्ति किया जाता है। लेकिन, 
कभी-कभी किसी-किसी स्थानीय क्षेत्र में इस पद पर साधारण ज्ञान के व्यक्ति भी 
चुने या मनोनीत कर लिये जाते हैं। अकेक्षक की सहायता के लिए एक गणक 
4१.00९0प7778770) भी बहाल किया जाता है। इसको स्थानीय प्राधिकारी 
(॥,00७) &ए६07709) की ओर से ही बेतन मिलता है। 


कुछ समस्याएँ एवं सुझाव 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इड्जलेण्ड में रथानीय पदाधिका- 
रियो ((७ग्री०७/७), खासकर तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों, की स्थिति सतोषजनक 
नही है। स्थानीय शासन के अन्तगंत यद्यपि कुछ योग्य कर्मचारी हैं; फिर भी 
अधिक संख्या वेसे ही कर्ंचारियों की है जो अपने कामों मे विशेष योग्य और कुशल 
नही हैं । वस्तुतः बात यह है कि योग्य और निपुण व्यक्ति स्थानीय शासन में काम 
करने की ओर आदक्ृष्ट ही नही होते । इसीलिए योग्य और कुशल कर्मचारियों की 
'सुहृढ परम्परा कायम नही हो पाती है। योग्य कमंचारियों के नही होने तथा एक 
उत्तम स्टाफ के नही रहने के अनेक कारण हैं। पहली बात तो यह कि स्थानीय शासन के 
अन्तर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति का तरीका ((०४४०व ०0 पे७०७एा।ा7९०७४) 
बिलकुल अवेज्ञानिक है। दूसरा, इनकी कार्यावधि, वेतन, पदोन्नति के सम्बन्ध में किसी 
पिश्चित नियम का पालन नहीं किया जाता है। इन बातो को लेकर स्थानीय 
शासन के अन्तर्गत इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनेक समस्याएँ मौजूद हैं। 
लेकिन, इसका यह मतलब नहीं कि इन समस्याओं के समाधान की ओर बिलकुल 
“ध्वान ही नहीं दिया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि इन कर्मचारियों की 
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इस स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत शुरू से ही अनेक तरह के प्रयत्न किये 
जाते रहे हैं । इस दिशा में सबप्रथम प्रयास स्थानीय कर्मचारियों की नेशनल सस्था 
या नालगो' (:२७६४0॥%] 23880086007 067 7,008] (७0एशफ7९7॥ 
९()0678 07 ?१.0,(/0) द्वारा किया गया है और बहुत दूर तक इस संस्था 
को इस ज्षेत्र मे सफलता भी मिलती रही है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की 
ओर से भी इस दिशा में सुधार के हेतु कुछ प्रयत्न किये गये है। सन्‌ १६३० ई० 
में केन्द्रीय सरकार ने एक 'हैडो कमिटी! (ॉ960एछ (/0707770466) की स्थापना 
की थी, जिसने स्थानीय कमचारियों की स्थिति में सुधार लाने के हेतु अनेक बहु- 
मूल्य सुझाव पेश किये हैं। पुनः सन्‌ १६४६ ई० मे एक 'हिटले कोसिल? 
( ४४४706ए (०एए०)) की भी स्थापना की गयी, जिसने अपना एक चार्टर 
प्रकाशित कर कमंचारियों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओ के बारे में अनेक सुराव 
प्रस्तुत किये हैं। इनके अतिरिक्त, इस दिशा में सुधार लाने के लिए 'स्थानीय 
कर्मचारियों की सयुक्त नेशनल कौसिल'! (०76 ७7078] (00प्/णों 407 
4.008) .&प077068 567"07068) भी काफी प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में 
दिये गये इन सभी ससस्‍्थाओं के सुझाव नीचे दिये जा रहे हैं-- 

नालगो' के सुकाय-- 'नालगों' इद्धलेण्ड के स्थानीय कर्मचारियों की एक 
सस्था है। स्थानीय शासन के अन्तर्गत टाउनक्त्तक से नीचे के सभी कम्मचारी 
प्रायः इसके सदस्य होते है। यह एक बृहत्‌ सस्था है ओर इसके सदस्यों की संख्या 
करीब दस लाख है। म्युनिसिपल कमचारियों की विभिन्न समस्याओं को सुलकाना, 
उनकी स्थिति में सुधार लाना, उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयत्न 
करना, उनके शिक्षण-स्तर को ऊपर उठाना इत्यादि इस सस्‍्था के ध्येय और कार्य 
हैं। इसे कमंचारियों और मजदूरों की एक अनोखी सस्था कहा जायगा। कर्म- 
चारी-वर्ग की स्थिति में सुधार लाने की दिशा मे इसने निम्नलिखित काम किये 
तथा सुरकाव दिये हैं-- 

(क) यह इसी संस्था के प्रयास का फल है कि इड्जलेण्ड से लोकल गवनमेण्ट 
सुपरेन्युएशन ऐक्ट! (],008] (४0ए७/॥776४४6 5 79९७४४009707 ै०(॥)-जेसा 
महत्त्वपूर्ण कानून पास किया गया और तब से स्थानीय कर्मचारियों को उनकी 
वृद्धावस्था में पेशन देने की पद्धति लागू की गयी है। 

(ख) इसी के प्रयास से विश्वविद्यालयों म लोक-प्रशासन (2000 ४4 - 
ह777807"80707) तथा स्थानीय स्वशासन! (7,008॥ 88॥7 (५0ए७7४7767/)- 
जेसे विषयो की पढाई शुरू की गयी है; ताकि स्थानीय शासन के संचालन के 
'लिए योग्य कमंचारियों को तेयार किया जा सके | 

(ग) इसी के प्रयासस्वरूप स्थानीय प्रशासन के अन्तर्गत स्नातक लोगों 


४२६ इड्जलड में स्थानीय शासन 


(678५०७४6०४) को नियुक्त करने की प्रथा का प्रारम्भ किया गया है और आज 
बहुत-से आक्सफोरड्ड ग्रेजुएट स्थानीय शासन के अन्तर्गत काम कर रहे हैं। 

हेडो कमिटी के-सुकाव-- सन्‌ १६३० ईस्वी मे आथर ग्रीनबुड इद्जलेण्ड के 
स्वास्थ्य-मत्री थे । रॉयल कमीशन की सिफारिश पर उन्होंने स्थानीय अफसरो एवं 
कमचारियों की योग्यता, नियुक्ति, पदोन्नति, प्रशिक्षण इत्यादि के सम्बन्ध में जॉच- 
पड़ताल करने तथा उनकी समस्याओं को सुलकाने के हेतु सुझाव देने के लिए एक 
विभागीय कमिटी की स्थापना की | चूंकि इस कमिटी के अध्यक्ष सर हेनरी हैडो 
बनाये गये, इसलिए इस कमिटी को हैडो कमिटी (790609ए (४0777770066) के 
नाम से पुकारा जाने लगा। इस कमिटी ने स्थानीय कर्मचारियों की स्थिति के 
सम्बन्ध में विभिन्न बातों की पूरी ज5 पड़ताल के बाद सन्‌ १६३४ ईसस्‍्बी में अपनी 
एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें उपयुक्त विषय के सम्बन्ध में अपने ये सुझाव 
एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किये-- 

(क) इस कमिटी का पहला प्रस्ताव या सुझाव यही था कि सभी स्थानीय 
कर्मचारियों की नियुक्ति एक निश्चित नियम के अनुसार हो। रिक्त पदों की सूचना 
लोगों को अखबारों के जरिये दी जाय और उन पदो के लिए उम्मीदवारों के नाम 
माँगे जायें | 

(ख) रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव विभागीय अध्यक्षों द्वारा न 
होकर कुछ खास समितियों या उपसमितियों के द्वारा हो, जिनका निर्माण केवल इस 
चुनाव-काय के लिए ही किया गया हो | 

(ग) उम्मीदवारों के चुनाव में पक्षपात (+४४०प्रा४४80॥), स्वजन-पक्षपात 
(९९००४४४7) आदि को रोककर न्याय और निष्पक्षता को प्रश्रय दिया जाय । 
साथ-साथ विभिन्न पदों पर वे ही व्यक्ति लिये जायाँ जिनकी उम्र १६ वर्ष से ऊपर हो । 
कुछ पदो के लिए १८ या १६ वष की उम्र वाले व्यक्तियों को भी लेने की बात 
कही गयी | 

(घ) कमचारियों की नियुक्ति के लिए एक नयी योजना भी अपनायी जाय, 
अर्थात्‌ इनकी बहाली क्षेत्रीय प्रतियोगिता (00777०70ए68 'फ्रिक्षएत7#7078 
0०7 &627079)] 3988) के आधार पर हो। 

(झ) टाउनक्लक या क्लक के पद पर वेसे ही ध्यक्ति नियुक्त किये जायें, जिन्हें 
प्रशासकीय कामों का पूरा अनुभव हो एवं जिनमें शासकीय क्षमता हो तथा जो 
स्थानीय शासन के कामों में अत्यधिक एवं सक्रिय अमिरुचि रखते हो और साथ-साथ 
जिनका दृष्टिकोण भी अत्यधिक व्यापक हो। कमिटी ने इस बात पर जोर दिया 
कि टाउनक्लक या क्‍्लक के पद के लिए कानूनी ज्ञान की अपेक्षा शासकीय ज्ञान 
एवं अनुमव को अधिक महत्त्व दिया जाय । 
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(व) सभी स्थानीय क्षेत्रों में समान कर्मचारियों के लिए समान वेतन देने की 
व्यवस्था की जाय। साथ-साथ इनकी पदोन्नति प्रतियोगिता के आधार पर ही 
की जाय | 

(छु) विभिन्न कमंचारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण (77७॥7772) के लिए 
समितियाँ स्थापित की जायें ओर ये ही समितियाँ उनकी बदली (7878767) या 
उनके अन्तर्गत अनुशासन आदि की भी व्यवस्था करे | 

(ज) स्थानीय कमचारियों की स्थिति पर बराबर ध्यान रखने तथा उनकी देख- 
रेख करने के लिए एक केन्द्रीय परामशदात्री समिति (0७7७) 20 ए78079 
(!0707770066) का भी निर्माण किया जाय; जिसमे सभी स्थानीय क्षेत्रों, लन्दन 
काउण्टी कौसिल, केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्रणालय, स्थानीय कमचारियों एवं शिक्षण- 
सस्‍्थाओं के प्रतिनिधि रहे । 

लेकिन, हैडो कमिटी के इन प्रस्तावों को कई कारणों से काय-रूप में लागू नहीं 
किया जा सका। केवल हाल में (नालगो) ने इन प्रस्तावों को यत्र-ततन्न कार्यान्वित 
करने का प्रयत्न किया है। स्थानीय कमंचारियो की स्थिति में सुधार लाने की 
दिशा में अभी भी बहुत-से प्रयत्न जारी हैं। सन्‌ १६३६ ईस्वी के बाद से कई 
स्थानीय क्षेत्रों में हिटले कौसिलों (४४॥700०ए 00ए४४०8) की भी स्थापना की 
गयी है, जिन्होंने सुधार के क्षेत्र में काफी काम किया है। इस सम्बन्ध में स्थानीय 
कमचारियों की सयुक्त नेशनल कौसिल (चें००४ उैकप्रण8] (0प्ाणों 07 
[,0८४] 4प0॥07068 $27"ए068) भी काफी प्रवललशील है। यह राष्ट्रीय 
पेमाने पर स्थानीय कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करती तथा उनका ठोस 
समाधान ढूढ़ने की चेष्टा कर रही है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य सस्थाओ ने भी 
इस सुधार कार्य की ओर दिलचस्पी दिखलायी है और स्थानीय कमचारियों की 
स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सिविल सर्विस कमीशन की भाँति 'लोकल 
पस॑नेल कमीशनो” (],0९७] ?०7४0776  (007777887078) की स्थापना पर 


भी जोर दिया है| 
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इज्लेण्ड की सम्पूर्ण स्थानीय शासन-पद्धति के अन्तर्गत लन्‍्दन महानगर के- 
स्थानीय शासन का स्वरूप और इसकी रूपरेखा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों की 
तुलना में बहुत कुछ भिन्न और विशेषतापूर्ण कही जायगी । लेकिन, लन्दन की 
अपनी इन विशेषताओं के अनेक कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 
लन्दन सम्पूर्ण विश्व में एक महान नगर माना जाता है। यह इज्जलेण्ड में, इसके 
दक्षिण-पूरब की ओर वसा हुआ है। यह विश्व-ब्यापार का एक प्रमुख केन्द्र है। 
यहाँ प्रतिदिन विश्व के हर कोने के लोग अनेक प्रकार के कार्य-व्यापार के हेतु आया 
करते हैँ। ये सभी लोग प्रतिदिन लन्‍्दन के निवासियों के सम्पर्क में आते हें 
इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि लन्दन ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी है। 
सम्पूण साम्राज्य के शासन-संचालन का यही केन्द्र है | इज्जलेण्ड के प्रायः सभी 
राजनेता, राजनीतिज्ञ एवं प्रतिनिधि यहीं आकर विभिन्न राजनीतिक समस्याओं पर 
वार्त्ता एवं नीतियों का निर्धारण करते हैं, जिनका प्रभाव इड्नलैण्ड के अतिरिक्त इसके 
उपनिवेशों आदि पर भी बड़े व्यापक रूप से पड़ता है। लन्दन की जनसंख्या 
करीब ४५ लाख है। दूसरे शब्दों में, इज्लेप्ड की जनसंख्या का पंचमांश 
(जे भाग) यहीं रहता है। प्रो० रॉब्सन ( ४. 8. /५०0807) का कथन है कि 
विश्व के किसी भी दूसरे महानगर से इसकी जनसंख्या अधिक है।' यों तो 
इज्ललेण्ड में मिडलेण्ड और लंकाशायर भी कुछ बड़े नगर हैं जो अपने आस-पास के 
क्षेत्रों को अपने में मिला लेने के बाद बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं; फिर भी 
 शन्‍्दन का सुकाबला ये कोई भी शहर नहीं कर सकते | लन्दन इतना बड़ा और 
व्यापक है कि कारलाइल ((७79]6) ने इसे एक बार सघन रूप से बसे हुए. 
_ *ेत्याकार महानगर (496 77078070प8 कपशठशंफए ०0 800 2 8। 
ग्र0, 008 ०७98] 0 ६४० ए78900) की उपाधि दी थी। एल० गोल्डिंग 
_(7/ 0007९) का कथन है कि लन्दन का यह देत्याकार रूप आज कारलाइल के 
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जमाने से कई गुना अधिक बढ़ गया है। इतना ही नही, इसका यह रूप ओर आकार 
तथा इसकी विभिन्न समस्याएँ दिन-प्रतिदिन अबाध गति से वढ़ती ही जा रही हैं | 
हरमन फाइनर ने लिखा है कि यह महानगर इतना बड़ा है कि इसके नागरिक- 
प्रशासन पर जितना खर्च होता है उतना अधिक खच सम्पूर्ण वेल्स के प्रशासन पर भी 
नही होता है। इसका सालाना बजट स्विदजरलेण्ड के सालाना बजट से भी अधिक 
है।* सारांशतः, चूँकि लन्‍्दन इज्धलेण्ड की राजधानी है, इसकी जनसंख्या बहुत 
अधिक है तथा इसकी राजनीतिक, वाणिज्य-सम्बन्धी, व्यापारिक एवं प्रशासकीय 
समस्याएं बहुत ही भिन्न हैं, इसीलिए, अर्थात्‌ इन्ही विभिन्नताओं के कारण ससद्‌ को 
इस नगर के सम्बन्ध में अन्य स्थानीय क्षेत्रों की तुलना में मित्र एवं विशेषतापूर्ण 
कानूनो को बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और, इसीलिए इसकी 
भ्युनिसिपल व्यवस्था जटिल, विशेषतापू्ण तथा अन्य स्थानीय सस्थाओ की व्यवस्था 
से बहुत अथों में भिन्न है। 

'जन्दन' के विभिन्न अथ-- लन्दन के स्थानीय शासन का वर्णन करने के पहले 
यह जान लेना आवश्यक होगा कि लन्दन” का प्रयोग विद्वानों ने कितने अर्थों में 
किया है तथा किन-किन क्षेत्रों से लन्दन” का बोध होता है। 'लनन्‍्दन” का तात्यय 
निम्नलिखित विभिन्‍न बातो से है-- 

(क) लन्दन सिटी (00ए ० 4,0790070)-- स्ंग्रथम, लन्‍्दन कहने से 
लन्‍्दन सिटी अर्थात्‌ खास लन्‍्दन शहर (४9 ० 7,07409) का ही बोध होता 
है। यह लन्दन महानगर (अर्थात्‌ काउण्टी ऑफ लन्दन) के ठीक मध्य में बसा 
हुआ है। यह सन्त पाल केथेडरल की छाया में स्थित है। इसका क्षेत्रफल एक 
बरगंमील है तथा रात में इसकी जनसख्या ('९270 [00]07/9/707) ग्यारह हजार 
व्यक्तियों की रहती है। इनर टेम्पुल एवं मिड्ल टठेम्पुल भी इसी के क्षेत्रान्तगंत 
माने जाते हैं। इसका म्युनिसिपल शासन सिटी कारपोरेशन ((70ए (४070078- 
5700) के द्वारा संचालित होता है। लेकिन, इस लन्‍्दन सिटी के अतिरिक्त लन्दन 
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के और भी कई रूप हैं, जिनमें लन्दन ऐडमिनिस्ट्र टिबव काउण्टी तथा भ्रेटर लन्दन 
((7'७७॥७' 4.,07007) के क्षेत्र प्रमुख हैं। इन दोनों के भी आकार एवं रूप-रेखा 
के सम्बन्ध में यहाँ जान लेना आवश्यक है | 

(ख) लन्द्न ऐडमिनिस्ट्रटिव काडण्टी (#व777807780ए8७ (/0प्रत५9 
04 4,070407)-- दूसरे रूप में, लन्दन का बोध केवल लन्दन सिटी से ही नही 
होता है। “लन्दन' शब्द या क्षेत्र के अन्दर इस लन्‍्दन सिटी के अतिरिक्त लन्दन 
ऐडमिनिस्ट्रे टिब काउण्टी का भी क्षेत्र शामिल है ओर इस सम्मिलित रूप में देखने 
पर 'लन्दन” का स्वरूप और अथ बड़ा ही व्यापक हो जाता है। इससे केवल ऊपर 
कहे गये लन्‍्दन शहर, अर्थात्‌ लन्दन सिटी का ही बोध नही होता, बल्कि उससे भी एक 
अधिक व्यापक क्षेत्र का बोध होता है। अर्थात्‌ लन्‍्दन के इस व्यापक अर्थ ओर 
स्वरूप के अन्तगंत लन्‍्दन काउण्टी कौसिल (#ण०ातेठा (ए०प्राए ए०प्रशाणा, 
जो लन्‍्दन ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी की कौसिल है), २८ मेट्रोपोलिटन बोौरो (28 
(60"0070070987 3070प7878) तथा लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन (7,070607 
(70ए 0०07[0079707) तीनो प्रकार के क्षेत्री को सम्मिलित माना जाता है। वस्तुतः 
बात यह है कि इस सम्पूर्ण लन्दन महानगर के लिए एक ऐडमिनिस्ट्रटिव काउण्टी 
का निर्माण किया गया है जिसे लन्दन ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी कहते हैं। इस 
काउण्टी के दो भाग हैं-- (१) सिटी ऑफ लन्‍्दन और (२) काउप्टी ऑफ लन्दन | 
सिटी ऑफ लनन्‍्दन (जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है) का प्रशासन सिटी कार- 
पोरेशन तथा काउण्टी ऑफ लन्दन का शासन लन्दन काउण्टी कौसिल के द्वारा होता है। 
स्थानीय प्रशासन के दृष्टिकोण से दोनो क्षेत्र बिलकुल भिन्‍न कहे जायेंगे | लनन्‍्दन काउण्टी 
कौसिल का क्षेत्र व्यापक है । इसका अधिकार-त्षेत्र पूरे ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी ऑफ 
लन्‍्दन पर फेला हुआ है। सिटी ऑफ लन्‍्दन इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउण्टी ऑफ 
लन्दन के क्षेत्र से चारो ओर घिरा हुआ, अर्थात्‌ यह इसके भौगोंलिक क्षेत्र के अन्त- 
गंत पड़ता है और ठीक इसके बीच में स्थित है | इसके ऊपर ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी 
ऑफ लन्‍्दन की काउण्टी कौसिल का कुछ विषयों में थं,ऋ 5-त अधिकार है, लेकिन 
अन्य सभी मामलो में यह (सिटी ऑफ लन्दन) काउण्टी कौसिल से स्वतंत्र है। ऐड- 
मिनिस्ट्र टिव काउण्टी ऑफ लन्‍्दन के अन्तर्गंत र८ मेट्रोपोलिटन बौरों हैं। इस 
काउण्टी का क्षेत्रफल करीब ११७ वर्गमील है तथा इसकी जनसंख्या करीब ४५ लाख 
है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल लन्‍्दन सिटी (0४ ४ए ० 7,0794079) से 
ही 'लन्‍्दन महानगर” का बोध नहीं होता, बल्कि 'लन्दन” का तात्यय लनन्‍्दन ऐड- 
मिनिस्ट्र टिव काउण्टी से भी है, जिसके क्षेत्र के अन्तर्गत लन्‍्दन काउण्टी कौसिल, 
र८ मेट्रोपोलिटन बोरों तथा सिटी कारपोरेशन (अर्थात्‌ लन्दन सिटी) तीनो स्थानीय 
प्राधिकारी (7,0०0) &70707059) पाये जाते हैं, यद्यपि सिटी कारपोरेशन का 
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स्थानीय शांसन बहुत कुछ स्वतत्र ओर भिन्‍न है। 

(ग) बृहत्तर ल्न्दन (७76७७ 4,07007)-- लेकिन, उपयुक्त लन्‍्दन ऐड- 
मिनिस्ट्र टिव काउण्टी से भी बड़ा 'लन्दन! का एक और भी रूप है, जिसे बृहत्तर 
लन्दन'! (97/68/०" [,07007) कहते हैं। इसके अन्तर्गत लन्दन के आस-पास के 
बहुत-से क्षेत्र शामित्न हैं, जिनका शासन बहुत-सी अस्थायी (30 0८) या क्षेत्रीय 
संस्थाओं (+७९7079) 300768) के द्वारा हुआ करता है। इस बृहत्तर लन्दन 
के अन्तगंत कई और भी बड़ी सस्थाएँ काम करती हैं। उदाहरणाथ, सम्पूर्ण 
लन्दन के अन्तर्गत पानी की आपूर्ति (5779009) के लिए एक मभेट्रोपोलिटन वाटर 
बोड (000700070%70 ए7०४०० 80970) बना हुआ है, जो ५७६ वर्गमील 
तक के ज्षेत्र के ७० लाख लोगों को पानी पहुँचाने का काम करता है । इसके अतिरिक्त 
पुलिस-सम्बन्धी कामों के लिए समूचे लनन्‍्दन के लिए मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट 
(.(6९४४०09000॥08070 ?0]086 )7807070) बनाया गया है, जिसका क्षेत्र ६६२ 
धर्गगील तक लन्‍्दन खास (7,07007 7?707००) के चारो ओर फेला हुआ 
है। यह पुलिस डिस्ट्रिक्ट ८१ लाख लोगों को पुलिस-सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान 
करता है। इस प्रकार लन्‍्दन ऐडमिनिस्ट्र टिबव काउण्टी के बाहर जो ज्षेत्र मेट्रो- 
पोलिगन वाटर बोड तथा मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट द्वारा अधिकृत किया गया 
है, उसे ही 'बृहत्तर लन्दन! (0769॥67 4,07009) कहते हैं (7096 (९४००[0- 
[090 थ्यवदे एाएए 7070 ञढएठ॑ंड 876 ता0जए) 88 (7४9०7 
.070007) इस वृहत्तर लन्‍्दन के क्षेत्र के अन्तगंत लन्‍्दन (लन्दन की ऐडमिनि- 
ट्र टिब काउण्टी जिसका उल्लेख ऊपर किया जा झुका है) और मिडिलसेक्स दो 
ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टियो के सम्पूण क्षेत्र तथा सुरी (57785), केण्ट (१०7४), 
इसेक्स (78865), हटस (०५७8) इत्यादि होम काउण्टियो के भी अधिकाश 
सम्मिलित हैं। इस प्रकार यदि सम्पूण रूप से देखा जाय तो वृहत्तर लन्दन का 
क्षेत्रल एव आकार बड़ा लम्बा-चोड़ा ओर व्यापक है क्योकि इसके क्षेत्रफल के 
अन्तर्गत लन्दन ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी तथा मिडिलसेक्स, सूरी आदि काउप्टी 
कौसिलो के क्षेत्र, सिटी कारपोरेशन (लन्दन सिटी कारपोरेशन) का क्षेत्र, र८ 
मेट्रोपोलिटन ब्ौरो कौसिलों के क्षेत्र आदि के अतिरिक्त तीन काउण्टी बोरों कौसिल 
(क्राइडन, इस्टहम तथा वेस्टहम), ३७ नन-काउपण्टी बोरों कौसिलों, २५ अबेन 
डिस्ट्रिक्ट कौसिलो, तीन रूरल डिस्ट्रिक्ट कौसिलो, तीन पेरिश कौसिलो इत्यादि के 
क्षेत्र भी शामिल हैं। और, इन सबो के सम्मिलित रूप को ही, अर्थात्‌ इन सबों के 

सम्मिलित क्षेत्रफल को ही “बृहत्तर लन्‍्दन? कहते हैं।' हरमन फाइनर का कथन 
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है कि लन्‍्दन खास (7,00007 ?707७०) के आस-पास के जितने भी उप-नगर 
(8प0ए7४४) तथा गॉव (९79268) हैं सबो के सम्मिलित ज्षेत्र को ही वृहत्तर 
लन्दन कहते है | इसका ज्षेत्र चेयरिंग क्रास स्टेशन से करीब १५ मील चारो तरफ फेला 
हुआ है तथा इसका रकबा ६६१ वर्गमील है । इसकी आबादी कुल मिलाकर ७५ लाख 
है।' प्रो० रॉब्सन ने भी इसके क्षेत्र को अत्यन्त ही व्यापक बतलाया है| लेकिन, 
यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए ओर वह यह कि वृहत्तर लन्‍्दन की 
जितनी भी स्थानीय इकाइयाँ हैं, उन सबका शासन अपनी-अपनी कौसिलो के द्वारा 
होता है। इसलिए वृहत्तर लन्दन का यह अथ नही लेना चाहिए कि यह केन्द्रीय 
प्राधिकारी (0७707) &प८7०07॥9) है और अपने क्षेत्र के अन्तगंत पड़ने वाली 
सभी स्थानीय इकाइयो पर शासन करता है। यह (वृहत्तर लन्‍्दन) केवल एक वृहत्तर 
क्षेत्र है, जिससे लन्‍न्दन के एक व्यापक स्वरूप एवं आकार का बोध होता है | 

एक बात और, वृहत्तर लन्‍्दन से भी बड़ा और व्यापक एक और ज्ञेत्र भी है 
और उसे भी यहाँ जान लेना चाहिए। लन्‍्दन महानगर के अन्तर्गत बहुत-सी ऐसी 
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लन्दन का स्थानीय शासन ४३३ 


क्षेत्रीय सस्थाएँ ((०९7070%/ 47९०७) हैं, जिनका निर्माण कुछ खास प्रशामकीय 
कामों के लिए किया गया है और इन क्षेत्रीय संस्थाओं का काय-क्षेत्र वृहत्तर लनन्‍्दन 
से भी बडे क्षेत्र तक फेला हुआ है, थर्थात्‌ ये सस्थाएँ अपने कार्य-सम्पादन के लिए 
वृहत्तर लन्दन के क्षेत्र से भी अधिक बडे और लम्बे-चौडे क्षेत्र को अपने अन्तर्गत 
शामिल करती हैं। ऐसी प्रशासकीय संस्थाओ में 'लनन्‍दन ट्राफिक एरिया! (+07- 
पचैठा 77७7० 3769), 'मेट्रोपोलिटन ट्राफिक एरिया! (॥॥6070790॥0&7 
7७0 27७७), 'लन्दन ट्रान्सपोण एक्जेक्यूटिव' (.0700607 '7का80070 
फ्ाड००८प्रधा००) इत्यादि प्रमुख हैं, जिनके कार्य-व्यापार का क्षेत्र वृहत्तर लन्दन के 
क्षेत्र से भी अधिक व्यापक है।' लेकिन इस व्यापक रूप को भी लनन्‍्दन का ही 
एक रूप कहा जायगा । हरमसन फाइनर ने तो लिखा है कि यदि विजली-आपूत्ति 
(॥7]000070/9 899]09) से सम्बन्धित कामों को आधार मानकर इसके क्षेत्र का 
निर्धारण किया जाय तो बृहत्तर लन्दन, अर्थात्‌ सम्पू्ण 'लन्दन” चेयरिंग क्रास स्टेशन 
से २५ मील तक चारो ओर फेला हुआ कहा जायगा | इतना ही नहीं, लन्‍्दन 
का स्वरूप एवं आकार दिनोंदिन अवाध गति से बढता ही जा रहा है। 
ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि (2 +800709)] 890%27०प0 )-- हरमन 
फाइनर का कथन है कि इड्जलेण्ड की अन्य स्थानीय संस्थाओं की ही मॉति लनन्‍्दन 
का भी स्थानीय शासन आधुनिक युग की ही देन है, यद्यपि इसका ऐतिहासिक 
विकास मध्ययुगीन ससस्‍्थाओं से ही प्रारम्भ हुआ साना जायगा |” अठारहवोी 
शताब्दी के अन्त तक लन्दन में कोई भी सुब्उबल्थित म्युनिसिपल शासन-व्यवस्था 
नही थी। समस्त लन्दन के बीच में केवल एक सिटी कारपोरेशन था जो अपने एक 
वर्गमील के क्षेत्रफल के भीतर अपना नागरिक प्रशासन क्रिया करता था। इसको 
छोड़कर लनन्‍्दन के अन्य समस्त क्षेत्रों का अपना कोई व्यवस्थित एवं संगठित स्थानीय 
शासन नहीं था (0प70806 00४6 ०४ ४ए ४9/8 ए8870 008 80ए70७77767४ 
0 ],07007 88 & ए))0)6) |४ इन क्षेत्रों का स्थानीय शासन अनेक छोटी- 
छोटी स्थानीय सस्थाओं द्वारा चलाया जाता था, जिनका स्वरूप मध्ययुगीन 





१ 7. 008 5 700 
२ मर #%४' ; 7006, ९. 50], 


३ “766 €एछशाप् पराशाप्रा07 ० गाशाहा 7.008 (0एशशगप्रधा, ॥08 
(0०ए०एा/था। णी ,णा00० 78 & 76067 टाका0॥, (6 एै६॥08 0 087 
प्रताए ०0णराग्रापभी पर 7शा04000708 (6 ७छुल्ताशा5 ० 870 काए0श४ 7606फएव] 
04४ प्र खग्रा०/ - णात, ९. 496. 


७४ 7. 67478 7.008., 00एएश४॥४ण', ?. 66. 


इ० स्था० शा०>२८ 


४३४ इड्जलेड में स्थानीय शासन 


“एलिजाबेथन” युग की संस्थाओं से किसी भी अथ में भिन्न नही था।' इन छोटी 
सस्थाओ में 'पेरिश वेस्ट्रीज! (7०77७) ५४०४(7708-- जिनकी स्थायना सन्‌ १८३ १ 
३० के (ेस्ट्रीज ऐक्ट” के अनुसार लन्‍न्दन के आस-पास के रूरल इलाकों के स्थानीय 
शासन के लिए की गयी थी), पिविज्ञ कमिश्नस” (8०778 (/0777778870767/8), 
“'लाइटिग कमिश्नस! ([/78॥078 (!"0707778807678), टनपाइक ट्रस्टीज! 
(प'प्राए76 77प&/०68), भमिट्रोपोलिटन बिल्डिंग्स अथारिटीज! (2॥6॥70- 
70070870 उप्राता0728 4प्रा्री 07॥68), 'स्वीयसे कमिश्नस! (86678 
(/07777788707678) इत्यादि संस्थाएं, प्रमुख थी । इनमें बाद वाली दो संस्थाओं 
को छोड़कर (जिनके काम कुछ अश में व्यवस्थित थे) सभी सस्थाओं का कायें-त्षेत्र 
बड़ा ही संकुचित ओर अब्यवस्थित था तथा ये कभी भी जन-साधारण की (जिनका 
कि वे प्रतिनिधित्व करती थी) मलाई का ख्याल रखते हुए काम नही करती थी। 
ये सस्थाएं बहुत तरह की बुराइयों का अड्डा बन गयी थी । प्रशासन का स्तर बहुत 
ही निम्न कोटि का था एव उसमें बहुत ही अकुशलता (77677076709 ) थी तथा इन सभी 
स्थानीय सस्थाओ मे कोई एकरूपता ( 007/0777059) नही थी। * फाइनर का कथन 
है कि वेस्ट्रीज के अन्तर्गत तो और भी भयकर बुराइयॉ घर कर गयी थी |* यद्यपि सन 
१८२६ ई० के मेट्रोपोलिटन पुलिस ऐक्ट' (06४70 90!097 ?0)06.0 00, 829) 
तथा सन्‌ १८३४ ई० के 'पुअर लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट”र (20007 ॥,8ए 2767677076 
2.0, 884) के द्वारा जन-सुरक्षा तथा 'पुअर-रिलीफ' के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ, 
फिर भी अन्य स्थानीय बातों मे स्थिति पहले ही जेसी रही । इसके बाद ही सन्‌ १८३४ ई० 
के म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट' ((प्रणाआ08] (४/07790780४07 ०५४, 838) 
का निर्माण किया गया, जिसने इद्लेण्ड के बौरो ((307072)78) की शासन-व्यवस्था 
को संगठित ओर सुब्यवस्थित कर दिया | लेकिन, लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन के; 
जिसके निवासी अपनी पुरानी परम्परा तथा स्वतंत्रता को ही बनाये रखना चाहते थे, 
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लन्दन का स्थानीय शासन ४३५४ 


उग्र विरोध के कारण लन्दन के स्थानीय शासन को इस ऐक्ट के अन्तर्गत नही लाया 
जा सका और न उसमे कोई सुधार ही हो सका ।"* लेकिन सन्‌ १८३५ ई० के इस 
ऐक्ट के बाद ही लन्दन की स्थानीय समस्याओं पर विचार-विमश के लिए एक 
रॉयल कमीशन (१09७! (/07777788707) को स्थापना की गयी | इस कमीशन 
ने दो वर्षों के बाद सन्‌ श्य३७ ई० में अपना प्रतिवेदन ( 3०[०07/) प्रकाशित किया। 
लेकिन, लन्‍्दन शहर के निवासियों एवं अधिकारियों ने इस कमीशन के सुझावों ओर 
प्रस्तावों का घोर विरोध किया, जिसके फलस्वरूप इन्हे कार्यान्वित नही किया जा 
सका | लेकिन पुनः सन्‌ १८४३ ई० में लन्दन की शासकीय समस्याओं पर विचार 
करने के लिए एक दूसरे 'रॉयल कमीशन” की स्थापना की गयी | इस कमीशन ने 
लन्दन के क्षेत्रान्तगंत अस्थायी सस्थाओ (44 /#0८ 704॥698) द्वारा होने वाले 
स्थानीय प्रशासन का विरोध किया । इसने इन्हे शीघ्र ही समाप्त कर सम्पूर्ण लन्‍्दन 
के लिए एक एकीकृत एवं सगठित स्थानीय शासन-व्यवस्था कायम करने की 
सिफारिश की | इस कमीशन ने अपने प्रस्तावों में लन्दन के स्थानीय शासन की 
नवीन व्यवस्था के लिए जिस योजना को प्रस्तुत किया था उसी के आधार पर सन्‌ 
१८५४ ई० में 'ेट्रोपोलिस मैनेजमेण्ट ऐक्ट (१607090|8 >(७7088070078 
2.0 888) पास किया गया और लन्दन की स्थानीय शासन-व्यवस्था में अनेक 
सुधार किये गये । इस ऐक्ट के अनुसार लन्दन के स्थानीय शासन के लिए एक 
'मझेट्रोपोलिटन बोड ऑफ वक्‍स? ((०४7090॥॥080 80870 07 9७४००:४) 
कायम किया गया । यह एक प्रकार की केन्द्रीय संस्था थी, जिसका स्वरूप आज 
की लन्दन ऐडमिनिस्ट्र टिब काउण्टी से मिलता-छुलता कहा जायगा । इसके अतिरिक्त 
लन्दन के अन्तर्गत जो २३ बड़े-बड़े पेरिश थे उन्हे वेस्ट्रीज में परिवर्तित कर दिया 
गया, अर्थात्‌ अब २३ वेस्ट्रीज (28 ५७४४४१७४) की स्थापना की गयी । इन बडे-बडे 
परिशों के अतिरिक्त जो भी छोट-छोटे पेरिश थे, उन्हे १५ डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में 
संगठित कर दिया गया; अर्थात्‌ १४ डिस्ट्रिक्स्स कायम किये गये और प्रत्येक 
डिस्ट्रिक्ट के शासन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट मे एक-एक डिस्ट्रिक्ट बोंड (49806: 
30070) बना दिया गया। इस प्रकार उपयुक्त ऐक्ट के अनुसार लन्दन 
के शासन के लिए तीन तरह के स्थानीय प्राधिकारी (/,00&॥ ४प्(/॥0770068) 
कायम किये गये-- (१) भेट्रोपोलिटन बोड ऑफ वक्‍स; (२) २३ वेस्ट्रीज तथा 
(३) १५ डिस्ट्रिक्ट बोडेस। पेरिश वेस्ट्रीज के सदस्यों का चुनाव उन स्थानीय 
नागरिकों द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी जो रेट देते थे। पुनः वेस्ट्रीज के 
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४३६ इड्लेंड में स्थानीय शासन 


सदस्य मिलकर अप्रत्यक्ष ([770॥7600) रूप से डिस्ट्रिक्ट बोड के सदस्यो को चुनते थे। 
वेस्ट्रीज एवं बोड के जिम्मे बहुत-से स्थानीय कामों को सुपुदं किया गया |* इन 
दोनों के ऊपर का प्राधिकारी 'मेट्रोपोलिटन बोड ऑफ वकक्‍स ” था जिसमें एक चेयर- 
सेन और ४५ सदस्य होते थे। इन सदस्यों में से तीन का चुनाव सिटी कारपोरंशन 
से, १२ का निर्वाचन ६ बडे आकार वाले वेस्ट्रीज से, १७ का चुनाव १७ छोटे 
आकार वाले वेस्ट्रीज से तथा शेष सदस्यों का चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोडों द्वारा होता 
था। इसके जिम्मे भी अनेक महत्त्वपूर्ण एवं सामान्य स्वरूप के काम सौपे गये ।' 
इन प्राधिकारियों के जरिये लन्दन का शासन कुछ दिनो तक बड़ी अच्छी तरह 
चलता रहा। लेकिन, बाद में 'मेट्रोपोलिटन बोर्ड” अपने कार्य-सम्पादन में पूर्णतः 
असफल रहा। यह तरह-तरह की बुराइयों एवं भ्रष्टाचार ((/077प/४707) का 
अखाड़ा बन गया | इसके साथ सबसे बड़ा दोष यह था कि इसका संगठन अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन के आधार पर होता था, जो सबंथा असंतोषजनक और हानिकारक था। 
दूसरी बात यह थी कि इसके क्षेत्र के अन्तर्गत दूसरी भी कई तरह की ऐसी संस्थाएँ 
थी जो स्थानीय शासन से सम्बन्धित कई सेवाओं का सम्पादन करती थी, लेकिन 
उनके ऊपर इस 'बोड ऑफ वक्‍स' का कोई नियन्नण नही था। उदाहरणाथे, 
“पुअर रिलीफ” के काम के लिए बोड ऑफ गार्जियन्स!' (80०7१ 06 
(+79/'09778), प्राथमिक शिक्षा के कामों के लिए 'लन्दन स्कूल बोड' (॥,074670 
80000] 80870) आदि मौजूद थे, जो इस 'मेट्रोपोलिटन बोर्ड ऑफ वकक्‍स' के 
ही भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पड़ते थे, लेकिन इससे स्वतंत्र होकर काम करते थे। 
इसके फलस्वरूप दोनो के कामों में कोई भी एकरूपता और समन्वय नही रह पाता 
था। इन्ही सब कारणों से 'मेट्रोपोलिटन बोड ऑफ वक्‍स” तथा इसके अन्दर की अन्य 
सभी इकाइया लन्दन की स्थानीय शासन-ब्यवस्था को व्यस्थित ढंग से चलाने में 
असफल रही और पुनः इस दिशा में सुधार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी | 
सन्‌ १८७० ई० के लगभग इस ओर सुघार लाने की बहुत जबदंस्त मॉग होने लगी 
ओर इसी के फलस्वरूप सन्‌ १८७५ ईं० में जे० एफ० बी० फथ (व. #', 8. पाता) 
के नेतृत्व में एक म्युनिसिपल 'रिफाम लीग! (पााण[०॥) ९०77 7,08276) 
की स्थापना की गयी । इसी के नेतृत्व में सर विलियम हारकोट ने सन्‌ १८८४ ई० 
में तत्कालीन स्थानीय शासन-सगठन के अन्तर्गत आमूल परिवत्तन लाने के लिए 
सं सद्‌ में एक विधेयक (3॥)]) प्रस्तुत किया। लेकिन, इस बार भी लन्‍्दन सिटी 
के निवासियों एवं अधिकारियों ने इस बिल का घोर विरोध किया। परिणामतः 
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यह बिल पास नहीं हो सका और लन्दन की स्थानीय शासन-पद्धति मे कोई भी 
संशोधन या सुधार कुछ दिनों के लिए बिह्कुल ठप पड़ गया। लेकिन, पुनः सुधार 
की भोर एक ठोस कदम सन्‌ #८क८ ई० में उठाया गया] इस साल, जब कि 
इड्चलेण्ड की सम्पूर्ण स्थानीय शासन-व्यवस्था में ही सुधार लाया जा रहा था, लन्‍्दन 
को भी अछूता नही छोड़ा गया । इसी साल सन्‌ श््यूप्ण ई० का प्रसिद्ध लोकल 
गवनमेण्ट ऐक्ट” ([,008] (४०४९7४४6४४ 40५, 888) पास किया गया | 
इसी के अनुसार लन्दन ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी! (7,07007 8 0%779,8- 
679676 (४०प709) की स्थापना की गयी, जिसका शासन इसकी एक काउप्टी 
कौसिल (7,07607 (!0प70ए (४0०००!) के द्वारा किये जाने की व्यवस्था की 
गयी । इस ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी के अलावे लन्‍्दन सिटी की शासन-ब्यवस्था 
को स्वतःसचालित छोड़ दिया गया, अर्थात्‌ इसका शासन पहले जिस तरह एक 
सिटी कारपोरेशन के द्वारा होता था; उसे उसी तरह छोड दिया गया। दूसरे शब्दों 
में, (उपयुक्त ऐक्ट के झुताबिक) सम्पूर्ण लन्‍्दन के लिए एक ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी 
कायम की गयी, जिसका शासन लनन्‍्दन काउपण्टी कौसिल के जिम्मे दे दिया गया 
तथा उसके बीच में लन्‍न्दन सिटी के लिए सिटी कारपोरेशन को उसी तरह अछूता 
छोड़ दिया गया । हैरिस के शब्दों में लन्दन सिटी कारपोरेशन, लन्‍्दन काउण्टी 
कौसिल के सम्पूर्ण वृहत्‌ बृत्त के अन्दर एक छोटे दृत्त के रूप मे अपने पूबरूप में ही 
कायम रहा ।" 

लेकिन, लन्दन की स्थानीय शासन-व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास यही पर 
रुक नहीं गया बल्कि यह आगे भी जारी रहा | इसकी समस्याओं पर पुनः विच्चार 
करने के लिए सन्‌ १८६४ ईस्बी में एक रायल कमीशन (पि०0४8।| (४070 78207) 
की स्थापना हुईं, जिसने सन्‌ १८६७ ईस्वी में अपनी रिपो८ पेश की | इसने अपनी 
रिपो> में लन्दन की स्थानीय शासन-बव्यवस्था के सम्बन्ध मे बड़ा ही अनूठा सुझाव पेश 
किया। इसने यह प्रस्ताव रखा कि लन्दन सिटी का जो शासन सिटी कारपोरेशन 
के द्वारा होता है उसे विघटित कर दिया जाय, अर्थात्‌ लन्दन सिटी का अलग से कोई 
शासन नहीं हो, बल्कि सम्पूर्ण लन्दन के लिए एक ही शासन-व्यवस्था कायम की 
जाय और उन्हे संचालन का भार एक ही सस्था या प्राधिकारी (#ए८४०00(05) 
के जिम्मे दिया जाय | दूसरे शब्दों मे, लन्दन काउण्टी कौसिल को ही सम्पूर्ण लन्दन 
के शासन का ग्राधिकारी बना दिया जाय | लेकिन, यह सुझाव बडा उम्र और लन्दन 
सिटी के नागरिकों एवं अधिकारियों की परम्परागत स्वतंत्रता पर आघात पहुँचाने 
वाला था | अतः इनकी ओर से इसका बड़ा ही कड़ा विरोध हुआ और यह कार्यान्वित 
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नही हो सका | अन्त में सन्‌ १८६६ ईंस्वी में लन्दन की स्थानीय शासन-व्यवस्था में 
एक बड़ा ही मोलिक परिवत्तेन लाया गया | इसी साल बालफोर (४7, 3] प्रा') 
ने संसद में 'लन्‍्दन गवनमेण्ट बिल! (7,000078 (७0ए४०७/४४४९४४ 7) पेश 
पिया और यह बिना किसी विरोध एवं अवरोध के पास हो गया। इसके अनुसार 
सनन्‍दन काउण्टी कौसिल तथा लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन के क्षेत्रों को तो पूबंबत्‌ ही 
रहने दियए गया लेकिन लनन्‍्दन काउण्टी कौसिल के क्षेत्रान्तगंत जो २३ वेस्ट्रीज 
तथा १५ डिस्ट्रिक्ट बोडस थे उनका विघटन कर दिया गया और उनके स्थान 
पर २८ 'िट्रोपोलिटन बोरोज! (28 १(०७४70]00॥॥97 -9070प208) का निर्माण 
पिया गया, जो अभी तक मोजूद हैं | 

साराशत: देखा जाय तो लन्दन की स्थानीय शासन-पद्धति तथा इसके ढॉचे 
(5(77८(४7"७) का जो वत्तमान स्वरूप है वह दो प्रसुख अधिनियमो (१) सन्‌ 
श्यू्प्ण इस्बी का 'लोकल गवनमेण्ट ऐबट (/,00&] (७०0प्रशष7ा०९॥४क ४०0६ 
858) तथा (२) सन्‌ १८६६ ईस्वी का 'लन्दन गवनमेण्ट ऐक्ट' (॥,07607॥ 
(+0ए९८77770707/0 2०, 7899) की देन है। इन्ही दोनों अधिनियमों के 
सम्मिलित प्रयास के परिणामस्वरूप आज लनन्‍दन के स्थानीय शासन की सरचना 
(507"70प/6) के निम्नाकित तीन प्रमुख अंग हैँ-- 

१ लन्दन काउण्टी कौसिल (07007 (!0पशए (०0४४०), 

२ मेट्रोपोलिटन बोरोज (१(०७४70/00)087 3070728), जो सख्या में 
रन हैं; तथा 

३. लनन्‍्दन सिटी कारपोरेशन (7,0060% (70ए 007790796007) | 

कहने का तात्पय यह है कि आज सम्पूर्ण लन्दन का शासन एक ऐडमिनिस्ट्रे - 
टिव काउण्टी व्यवस्था के अन्तर्गत है। इस ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी को 
“ऐेडमिनिस्ट्र ठिव काउप्टी ऑफ लन्दना (2 वशागरा8(7७४ए७ (0प7४ए ०0 
07007) कहते हैं। इसका शासन-सचालन इसके तीन प्रसुख अंगो द्वारा होता 
है। ये तीन अंग इस प्रकार हैं--(१) लन्‍्दन काउण्टी कौसिल, (२) ₹८ मेट्रो- 
पोलिटन बौरों कौसिले तथा (३) सिटी कारपोरेशन। इनमें प्रथम दो एक ही 
क्षेत्र के भीतर अपने-अपने कार्यों का सम्पादन करते हैं, अर्थात्‌ एक ही क्षेत्र के भीतर 
उसके बड़े एवं व्यापक स्वरूप वाले कामों का सम्पादन लन्दन काउण्टी कौसिल 
तथा उसी ज्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय पैमाने के कामों को र८ 
भेट्रोपोलियन बोरों कौसिले किया करती हैं। इन दोनो में मालिक और नौकर 
का सम्बन्ध नही है, अर्थात्‌ ऐसा नही है कि भेट्रोपोलियटन बौरो, लन्‍्दन काउप्टी 
कौसिल की अधीनस्थ इकाइयाँ हैं, बल्कि बात यह है कि दोनों के कामो एवं 
अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है और दोनो सहकर्मी एवं सहयोगी की 
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भॉति काम करती हैं; फिर भी कुछ विषयों के प्रशासन में मेट्रोपोलिटन बोरों 
कौसिलो को लन्दन काउण्टी कौसिल से अनुमति लेनी ही पडती है | इन दोनो प्रकार 
की इकाइयो के अतिरिक्त ऐडमिनिस्ट्र टिव काउण्टी ऑफ लन्दन के भौगोलिक क्षेत्र 
के भीतर सिदी कारपोरेशन भी है जो लन्‍्दन सिटी (0४ए ०६ 7,07007) की 
स्थानीय बातो का शासन करता है। लेकिन, यह अपने कार्य-सम्पादन में उपयक्त दो 
इकाइयो अर्थात्‌ लन्‍्दन काउण्टी कौसिल तथा मेट्रोपोलिटन बौरो-- सभी से स्वतंत्र 
है। इसके अधिकार और कार्य भी करीब-करीब अलग हैं और यह प्रथक्‌ रूप से 
अपने कार्यों का सम्पादन एवं शासन का सचालन करता है।' लनन्‍्दन के इन तीनों 
ग्रकार के स्थानीय ग्राधिकारियों (7,008.) &ए४70770768) के सम्बन्ध में एक 
छुडटा मे दा विवरण अलग-अलग तौर पर नीचे दिया जा रहा है-- 
१. लन्‍्दन काडण्टी कोसिल (7,07007 (१0००४ए४ 00पफ्ालो) 

संगठन - लन्दन काउप्टी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसकी सबसे बडी 
संस्था इसकी कौसिल ((00प्र7०)) है | इसके अन्तर्गत १२४ सदस्य होते हैं। इन 
सदस्यो को कौसिलर कहते हैं। इन १२४ सदस्यों मे से १२० का निर्वाचन 
लन्दन के पार्लियामेण्टरी क्षेत्रों से होता है।' इन क्षेत्रों की संख्या ६० है और 
अत्येक से २ कौसिलर चुने जाते हैं। चार कौसिलर लन्दन सिटी कारपोरेशन से 
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ए०१४-- लेकिन एल० गोल्डिग (]. 50072) ने अपनी पुस्तक "0०४ (30फशाए।- 
7767/' में इससे कुछ मिन्न विचार व्यक्त किया है। उनका कथन हे कि आाज कौंसिल में १२६ 
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चुनाकर आते हैं। इनके अतिरिक्त कौसिल में २० अल्डरमेन (<6677४०7) 
रहते है। इन अल्डरमेन की कुल सख्या कौसिलरों की कुल संख्या का छुठा 
भाग रहती है, जब कि लन्‍्दन के बाहर इच्जलेण्ड में जितनी काउण्टी कौसिले हैं 
उनके अन्तर्गत अल्डरमेन की कुल संख्या कौसिलरों की कुल संख्या का है रहती 
है। पालियामेण्टरी क्षेत्रों तथा लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन से जो कौसिलर-सदस्य 
आते है उनका निर्वाचन स्थानीय नागरिको द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। उनके 
काम करने की अवधि तीन साल की होती है। अल्डरमेन का चुनाव अप्रत्यक्ष 
([70772०() तरीके से होता है। उनका चुनाव सभी कौसिलर मिलकर या तो 
कौसिल के सदस्यों के बीच से अथवा बाहर के व्यक्तियों में से किया करते हैं; 
लेकिन अह्डरमेन चुने जाने वाले बाहर के व्यक्तियों में भी कौसिलर होने की योग्यता 
रनी ही चाहिए। अल्डरमेन के काम करने की अवधि छुदह साल की रखी गयी 
है। लेकिन प्रत्येक तीसरे साल आधे अल्डरमेन अपना पद छोड देते हैं। कौसिलर 
और अल्डरमेन सभी मिलकर अपने बीच से प्रतिवर्ष एक चेयरमेन ((0&7777877), 
एक वबाइस-चे+रसेन (४१०७-०)७७॥४४970) तथा एक डिप्टी-चेयरमेन (॥0९[0ए५ 
(/87777877) का चुनाव करते हैं | 

चेयरमेन-- सभी कौसिलर (खासकर बहुमत दल वाले) मिलकर प्रत्येक 
साल एक चेयरमेन का चुनाव करते हैं। वह प्रायः कौसिल के सदस्यों के ही बीच 
से चुना जाता है, यद्यपि किसी बाहरी व्यक्ति को भी इस पद पर लेने का प्रचलन 
है। चेयरमेन कौसिल की बेठक में समापतित्व करता है। कौसिल के बाहर भी 
वह कई तरह के कासों का सम्पादन करता है। वह अपने काय-काल के अन्तगंत 
बहुत-सी सावजनिक संस्थाओं के कामों में भी हाथ बेंटाता है। लेकिन, उसकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी कार्यावरधि में दल्लगत राजनीति 
या राजनीतिक चहलकदमियों से बिलकुल विरक्त और अल्लग रहता है। चेयरमेन 
हो जाने के बाद से उसे अपने दल की राजनीति या सभा में भाग लेने का 
अधिकार नही रह जाता है। चेयरमेन के साथ इस प्रकार की स्थिति उसके व्यक्तित्व 
के विकास के लिए बहुत ही अच्छी मानी गयी है। यह उसकी प्रतिष्ठा, महत्त्व एवं 
पद-स्थिति को बहुत ही ऊँचा उठा देती है। चूँकि वह दल्लगत राजनीति से ऊपर उठ 
जाता है, इसलिए स्थानीय कौसिल में उसका स्थान उसी तरह का माना जाता है, 


सदस्य रहते है | सम्पूण लन्‍्दन को भान ६० पार्लियामेण्टरी त्षेत्रो में नही, बल्कि ४२ निर्वाचन- 
त्षेत्रो (8[8८०074४7 ॥90श9079) में ही विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक से ३ कौसिलर 
चुनकर कौसिल मे भेजे जाते हे और चूँकि प्रारम्भ से ही कौसिलरो को कुल सख्या का छठांश 
(अर्थात्‌ है. माग) अल्डरमेन रखते जाने की व्यवस्था है, इसलिए आज कौसिल मे २१ अल्डरमेन रहते है। 

देखिये एल० गोल्डिग का 7.005, 000एशशशएर7, पृष्ठ १७१ | 


लन्दन का स्थानीय शासन ४४४९ 


जिस तरह का स्थान कामन्स-सभा (-से०00४७ ० (४/0777078) में स्पीकर को 
प्रात रहता है।' इन्ही सब बातों को लेकर वह कौसिल के अन्तर्गत अथवा बाहर 
बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उसे “08206 मर 070प7"७00]6? की उपाधि 
से विभूषित किया जाता है। 

वाइस-चेयरमेन--- बाइस-चेयरमैन का चुनाव भी बहुमत-दल के कौसिलर 
ही प्रत्येक वर्ष किया करते हैं। उसका प्रधान कास चेयरमेन को उसके कार्य- 
सम्पादन में सहायता देना है। वह कभी-कभी कौसिल की बेठक में समापतित्व 
भी किया करता है। उसे स्थानीय दलगत राजनीति में भाग लेने के अधिकार से 
वंचित नही किया जाता | 

डिप्टी-चेयरमेन--- लन्‍्दन काउण्टी कौमिल के अन्तर्गत जो विरोधी दल होता 
है उसी के सदस्य (00]0098007 )(७779९४४) मिलकर एक वर्ष के लिए एक 
डिप्टी-चेयरमेन का चुनाव करते हैं। वह एक तरह से कौसिल के अल्पमत-दल 
का नेता होता है तथा उसका प्रतिनिधित्व करता है। उसे भी वाइस-चेयरमेन की 
भॉति स्थानीय राजनीति मे सक्रिय भाग लेने का अधिकार रहता है। लन्दन से 
बाहर, इड्जलेण्ड में अन्य जितनी भी काउण्टी कौसिले है उनमे केवल एक चेयरमेन 
तथा एक वाइस-चेयरमेन का ही पद होता है| विरोधी दल की ओर से कोई डिप्टी- 
चेयरमेन नही होता | लेकिन लन्दन काउण्टी कौसिल के धन्तर्गत यह एक प्रथक 
ओर नवीन व्यवस्था है | 

कोसिल के अधिकार एवं कत्तेव्य-- एल० गोल्डिग ने लिखा है कि इज्ञ- 
लेण्ड की अन्य काउण्टी कौसिलों की तुलना में लन्दन के काउण्टी कौसिल के अधि- 
कार एवं कत्त व्य अत्यधिक व्यापक एवं प्रसुख हैं।' दूसरे शब्दो में, इसके द्वारा 
सम्पादित होने वाले कार्यों का दायरा अत्यन्त विस्तृत है ।। कौसिल को अपने 
समस्त अधिकारों की प्राप्ति संसद द्वारा समय-समय पर निर्मित विभिन्न कानूनों 
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द्वारा हुईं हैं। लन्‍्दन काउण्टी कौसिल अपने क्षेत्र के भीतर उन सभी कामो का 
सम्पादन करती है जो सासान्य स्वरूप (४७7७७) 797७) तथा व्यापक 
महत्त्व के होते है और इसके ज्ञेत्रान्तगंत स्थानीय महत्त्व के जितने भी कार्य 
हैं सभी र८ मेट्रोपोलिटन बौरों कौसिलों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर किये जाते है।" 
उदाहरणाथ , काउण्टी कौसिल अपने क्षेत्र भर में समस्त शिक्षा-सन्बन्धी कामों को 
एक '3(&प्रां07ए (००07777666! द्वारा (जिसमें ५० सदस्य रहते हैं) स्वयं 
किया करती है। अपने सम्पूण क्षेत्र में तथा क्षेत्र के बाहर के कुछ हिस्सों में भी 
यह मुख्य नाले (77977926) की व्यवस्था करती है। लनन्‍्दन बिल्डिलज्ञ ऐक्ट 
के अधीन यह गशह-निर्माण के ऊपर नियत्रण तथा गदी गलियों के साफ कराने का 
काय करती है। अपने दायरे तथा उससे कुछ बाहर के क्षेत्रों में भी कुल मिलाकर 
यह १०७ पाकों का भी इन्तजाम करती है। इनके अतिरिक्त काउण्टी कौसिल 
को और भी बहुत-से महत्त्वपूर्ण कामों का सम्पादन करना पड़ता है | सन्‌ १८८८ ई० 
के 'लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट” के अनुसार इसके जिम्मे व सभी प्रशासकीय सेवाएँ 
(0 0777780790ए6 86777068) सौप दी गयी हैं जो पहले 'क्वायर सेशन्स' 
के जजो (००४४068 07 ६06 (२०७॥/९7" 56827078) द्वारा की जाती थी। 
इसी कानून के अनुसार 'मेट्रोपोलिटन बोडे ऑफ वक्‍स” (जिसकी स्थापना इस लन्दन 
काएउण्टी कौसिल के पूर्व लन्‍्दन के शासन के लिए की गयी थी) के भी जितने काम 
थे समी इसी के हाथ में दे दिये गये है। इन दोनो श्रस्थाओं के कामों के इसके 
जिम्मे आ जाने से इसके कार्यों का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत हो गया है और इसी के 
फलस्वरूप आज यह अपने क्षेत्र के भीतर भवन-निर्माण की व्यवस्था, नृत्य-संगीत या 
नाटक खेलने के लिए थियेटरों को लाइसेन्स देना, स्वास्थ्य (ि०७)६॥), फायर- 
ब्रिगेड (8776 .37789006), जन-कल्याण (७०॥६७०७), इम्प्रूममेंट (70[70ए8- 
३8707); बैंक, प्राक, व्यावसायिक स्कूल (॥70प807%। 80000१8), नाप-तौल, 
कूड़ा-करकट़ध को फेकवाना, टेम्स नदी पर पुल की देखभाल, इस नदी के (टेम्स नदी 
के) किनारो के बॉधों की रक्षा, मकानों पर नम्बर देना, पशु-चिकित्सा, अजायबघर, 
भोजन, शिशु-सहायता, गेस, पेट्रोलियम, आपूर्सि (5709) इत्यादि से सम्बन्धित 
कासो को किया करती है। 'इम्प्लायमेण्ट ऑफ चिल्ड्रोन ऐक्ट” (शि00009ए- 
70600 60 एशाक्षादा 00), मिडवाइस्स ऐक्ट' ((वजाए९७ ०४), 'मोटर 
कार ऐक्ट' (00007 (/87 ०४) इत्यादि कानूनों को व्यवहार में यही लागू करती 
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मिलती रही है। डाँ० रॉब्सन (४ 4. 7409807) ने इसकी प्रश॑र्सा इस प्रकार 
की है-- 

838 8 [07606 67 वैढा00'00 780076"ए9, 096 7,०ावे0/ 
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(68 ए॥ 87680 डि7(8॥॥.?7" पुनः रॉब्सन ने लिखा है-- 
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समितियां एवं उप-समितियॉ-- कौसिल अपने उपर्युक्त कामो का सम्पादन 
विभिन्न समितियों के माध्यम से किया करती है। इसके अन्तर्गत साधारणतः दो 
प्रकार की समितियाँ पायी जाती हैं-- (क) स्थायी समितियाँ (8॥970782 
(०07077700668) तथा (ख) विशेष समितियाँ (896०७) (00077700९७४) | 
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। ? 346, 

२ 956 

“लन्‍्दन काउण्टी कौसिल के शुणों का वर्णन करते हुए पुन* रॉब्सन ने लिखा है-- 

“6 [00607 (०फ्रापर ए०पाला! ८६४४ ७6 762987060. 88 8 $४९००९४४ए] 
सबाए6 ० 7687007906 80 था फ़्ाए। (ल्‍॥0तठब्वाइ 78ए 2०गराशा- 
90॥8(6 7) 80784007 

“वु॥6 7,णठणा (०फ़ांए ए०प्रातीं ॥85 त&ाणराशाबवाटत ॥0प्ष्टा) थी & 


णव्यापा॥ 04 7 प्राद्धएब)] त0श008८ए जञा। शरण एछ] 07 8 क826० 5096 ॥9 
7.00007 *! --7909. 


लन्दन का स्थानीय शासन ४ 


स्थायी समितियों में शिक्षा-समिति, स्वास्थ्य-समिति, ग्रह-निर्माप-सासिति, 
नगर-परियोजना-समिति, इस्टेब्लिशमेण्ट-समिति, पार्लियामेण्टरी समिति, वित्त- 
समिति, शिशु-शिक्षा-समिति, साधारण काय-सम्बन्धी समिति (0७7०7! 
9प्रा00868 (५00॥770066) इत्यादि प्रमुख हैं। इनमें से प्रत्येक समिति 
में कुछ कौसिलर तथा कुछ संवाचित ((!०-०7४००) सदस्य रहा करते है। 
लेकिन, वित्त-समिति (777087706 (/0077766) भे, जेसा कि पहले भी कहा 
जा चुका है, संवाचित सदस्य नही लिये जाते। प्रत्येक समिति का अपना एक 
चेयरमेन और एक वाइस-चेयरमेन होता है। इन सभी समितियों के अधिकार 
एवं काय भी ठीक उसी तरह के है, जेसा कि इड्जलेण्ड के अन्य स्थानीय क्षेत्रों की 
कौसिलों के अन्तर्गत पाया जाता है। जहाँ तक विशेष समितियों का प्रश्न है, 
इनका निर्माण किसी काय-विशेष की पूर्सि के लिए किया जाता है और काय-यूत्ति 
के पश्चात्‌ इनका विघटन कर दिया जाता है। कौसिल के अन्तर्गत जो समितियाँ 
बडी हैं तथा जिनके काय संख्या मे अधिक हैं, उनके अन्तर्गत उप-समितियाँ ($प9७- 
()07777707668) भी बनायी जादी हैं। उदाहरणाथ, शिक्षा-समिति के अन्तर्गत 
'शिक्षा-सम्बन्धी कामों के कुशल सम्पादन के लिए कुछ उप-समितियों का भी निर्माण 
किया जाता है। कौसिल इन सभी समितियों को प्रत्यायोजन (726629/707) 
के आधार पर शक्तियाँ समर्पित करती है। प्रत्येक समिति की बेठक महीने में 
अनिवाय रूप से दो बार हुआ करती है। 

प्रधान अफसर एवं क्मेचारी-वर्ग-- लन्दन काउन्टी कौसिल के अन्तर्गत 
अन्य स्थानीय कौसिलों की ही भॉति कई प्रधान अफसर एवं अन्य कई छोटे-मोटे 
कमचारी काम करते हैं। इन सबों को हरमन फाइनर ने निम्नांकित तीन श्रेणियों 
में विभाजित किया है-- 


(क) टेक्निकल एवं प्रोफेशनल अफसर (९१४० 0#0978)-- अन्य 
काउण्टी कौसिलो की माँति लन्दन काउण्टी कौसिल के अन्तगंत भी कुछ टेक्निकल 
एवं प्रोफेशनल अफसर होते हैं, जो अपने-अपने कामों के विशेषज्ञ होते हैं। वे 
अपने-अपने विभाग के प्रधान होते हैं। उनमें कौसिल-क्लक (76 (]९07४ 6 ६7७ 
()0प7७)), कौसिल-कॉम्पट्रोलर ((077070॥97 07 ६06 (०ए४०)), चीफ 
इब्जीनियर एवं काउण्टी सर्वेयर (रण क्राह्ा76७' बाते 4,0१07 
()0प४ाए 5प7ए०ए४००), शिक्षा-अफसर (-४0प०४४४07४ (#0०7") इत्यादि 
प्रमुख होते हैं। इनमें कौसिल-क्लक सबसे प्रधान अफसर माना जाता है| कौसिल- 
कॉम्पट्रोलर वित्त-सम्बन्धी विषयों का प्रधान होता है। इनके अतिरिक्त शिशुओ 
की समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ अफसर ((गरताशा8 (#0०/) 
होते हैं । 
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(ख़) ऐडमिनिस्ट टिव एवं क्लरिकल कमंचारी-- लन्‍्दन काउण्टी कौसिल 
के अन्तर्गत इनका भी स्थान बड़ा महत्त्वपूण है। काउण्टी का दिन-प्रतिदिन का 
शासन बहुत हद तक इन्ही के ऊपर निमर करता है। दूसरे महायुद्ध के बाद इनकी 
संख्या करीब ७००० थी और आज इसमें कमी नही, बल्कि वृद्धि ही हुई है। 

इनकी बहाली प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर होती है। प्रतियोगिता 
((/०7४[0०४४709) में वे ही व्यक्ति शामिल किये जाते है जिनकी उम्र १६ से श्८ 
वर्ष के बीच में होती है और जिनके पास मेंट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेट रहता है। उपयुक्त 
योग्यताओ से युक्त औरते भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। प्रतियोगिता 
का सचालन एक समिति की देख-रेख में होता है। इस समिति में लन्‍्दन काउपण्टी 
कौसिल के क्लक, 'इस्टेब्लिशमेण्ट कमिटी” के चेयरमेन तथा कौसिल के किसी एक 
अन्य विभाग के अध्यक्ष रहते है। जो उम्मीदवार उत्तीण होते हैं उन्हे योग्यता के 
क्रम से ([0 070७/ 0 77७7४) इसी समिति द्वारा नोकरियाँ दी जाती हैं। ऐसे 
कमचारियों का प्रारम्मिक वेतन भी निश्चित कर दिया गया है। शुरू मे पुरुषों 
को साधारणतः ३० शि० प्रति सप्ताह तथा औरतों को २४ शि० प्रति सप्ताह वेतन 
मिला करता है, लेकिन बाद में इसमे वृद्धि भी होती है। 

इन कमचारियो द्वारा सम्पादित होने वाले कामो के अतिरिक्त कौसिल के 
अन्तर्गत कुछ और भी काम है, जिन्हे कुछ ऊँचे दरजे का प्रशासकीय काम कहा 
जायगा। इन कामों के लिए अलग से कुछ व्यक्ति लिए जाते है और उनके लिए 
अलग से एक प्रतियोगिता-परीक्षा होती है। इस प्रतियोगिता में दो ही तरह के व्यक्ति 
भाग ले सकते हैं। सबप्रथम तो वे भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र २१ वर्ष की होती 
है तथा जो लन्‍्दन काउण्टी कौसिल के अन्तर्गत ५ वर्षों तक काम कर चुके रहते है। 
दूसरा, इसमें वे व्यक्ति भी भाग ले सकते हैं जो विश्वविद्यालय के स्नातक 
(एशारए०७'आ(ए (08१००७४९४) हो तथा जिनकी उम्र २१ वर्ष से २४ वर्ष के बीच 
में हो। ऐसे करमंचारियो को उच्च ऐडमिनिस्ट्र टिव कमंचारी कहा जाता है और 
इनके तीन ग्र ड बनाये गये हैं-- 

१. फरट क्लास ऐसिस्टेण्ट्स (#7780 (2988 2887808708)--- इन्हे 
सबसे निम्न श्रेणी का उच्च ऐडमिनिस्ट्र टिब कर्मचारी माना जाता है। इनका 
वेतन १६० पौड सालाना से लेकर ५०० पोड सालाना तक ही रखा गया है| 

२. सीनियर ऐसिस्टेण्ट्स (8७7॥707 /888097708)-- इन्हे मध्यम श्रेणी 
उच्च ऐडमिनिस्ट्र टिब कर्मचारी कहा गया है। इनका वेतन ४०० पौड सालाना 
से लेकर ६४० पौड सालाना तक रखा गया है। 

३. प्रिन्सिपल ऐसिस्टेण्टस (770]09] 48४8897708)-- ये सबसे उच्च 
श्रेणी के उच्च ऐडसिनिस्ट्र टिव कर्मचारी हैं। इनका वेतन ६५० पौड सालाना से 
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प्रारम्म होकर ८४० पौंड तक पहुँच जाता है | 

इनके अतिरिक्त इस बर्ग में जो यूनिवर्सिटी ग्र जुएय आते हैं उनका वेतन २२७ पोंड 
से प्रारम्म होता है। लॉ क्लक्स” का वेतन ३१० पौंड से प्रारम्भ होकर ४०० पौंड 
सालाना तक जाता है। कॉौंसिल के अन्तर्गत टाइपिस्ट भी बहाल किये जाते हैं | 
इसके लिए -भी प्रतियोगिता होती है। इसमें केवल लड़कियाँ ही भाग लेने की 
अधिकारिणी होती हैं। 

(ग) ऑपरेटिव कमंचारी-बर्ग (07०7877ए8 8॥%/)--- उप्यक्त कर्मे- 
चारियों के अतिरिक्त लन्दन काउण्टी कॉसिल के अन्तगंत कमचारियों का एक ऐसा 
वर्ग भी है जो कौंसिल के देनिक कार्यों को व्यवहार में सम्पादित करता है। ऐसे 
कर्मचारियों को ऑपरेटिव कर्मचारी” (09९०7/७४ए७ 508) कहते हैं। इस वर्ग 
के कमचारियों में मोटर ड्राइवर, कण्डक्टर, मेकेनिक, पाक-निरीक्षक, स्कूल कीपसे 
इत्यादि आते हैं। इनकी बहाली किसी प्रतियोगिता के आधार पर नहीं होती | 
फिर भी, इनकी बहाली, वेतन आदि के सम्बन्ध में कुछ निश्चित एवं यथोचित 
नियम बनाये गये हैं ।' 

ऊपर लन्दन काउण्टी कोंसिल के पदाधिकारियों एवं कमचारियों के सम्बन्ध में 
जो कुछ भी कहा गया है उससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि यद्यपि इनके 
ऊपर भी केन्द्रीय नियंत्रण की मात्रा कम नहीं है, फिर भी लन्दन काउण्टी कौंसिल 
के अन्तगंत इन कमचारियों की स्थिति अन्य काउण्टी कौंसिलों की तुलना में काफी 
अच्छी एवं संतोषजनक कही जायगी । हरमन फाइनर ने लिखा है कि जिस तरह 
ब्रिटिश सिविल सर्विस (पर (शा) 8०7ए706) के सम्बन्ध में पर्यात एवं 
समुचित कानूनों का निर्माण किया गया है उसी तरह के कानूनों का निर्माण लन्दन 
काउण्टी कौंसिल के अन्तर्गत काम करने वाले इन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों 
के सम्बन्ध में भी किया गया है | इतना ही नहीं, इनकी नियुक्ति, वेतन, पदोन्नति, 


का पगएगणणलएएए 
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यद-त्याग, पेशन इत्यादि के सम्बन्ध में यथोचित नियमों का निर्माण कर एक 
सुनिश्चित एवं सम्मुचित व्ययस्था की गयी है। यही कारण है कि लन्‍्दन कौसिल 
अपने अन्तर्गत काम करने के लिए बहुत-से योग्य व्यक्तियों को आकर्षित कर लेती 
है। परिणामस्वरूप इसके अन्तगंत अपेक्षाकृत अत्यधिक संख्या में कुशल, सक्षम, 
योग्य, निपुण एवं परिपक्व व्यक्ति पदाधिकारी एवं कमंचारी के रूप में काम करते 
हुए पाये जाते है | 
२ मेट्रोपोत्निटन बोरों (१४०४7०00॥687 8070प28) 

लन्दन के स्थानीय शासन के अन्तर्गत र८ मेट्रोपोलिटन बौरों नामक त्षेन्र हैं |* 
थे सभी लन्‍्दन काउण्टी कौसिल के ही भोगोलिक क्षेत्र के भीतर पड़ते हैं। इनकी 
स्थापना सन्‌ १८६६ ई० के 'लोकल गवन मेण्ट ऐक्ट? के अनुसार की गयी थी । श्रत्येक 
मेट्रोपोलिटन बौरों में एक कौसिल होती है, जिसे मेट्रोपोलिटन बौरो कौसिल 
(॥०४009०॥707॥ -8070प78॥ (/०प्र/थ7) कहते हैं | इसी के द्वारा मेट्रोपोलिटन 
बोरों का शासन-संचालन होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मेट्रोपोलिटन बोरो के 
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१ ९८ मेट्रोपोलिटन बौरो के नाम इस प्रकार है-- 
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अन्तर्गत स्थानीय कामो के सम्पादन के लिए कई समितियाँ भी बनायी जातो हैं। 
साथ-साथ कई पदाधिकारी एवं कमंचारी भी नियुक्त किये जाते हैं । 

कौसिल का संगठन-- प्रत्येक मेट्रोपोलिटन बौरो कौसिल मे इज्जलेण्ड की 
अन्य बोरों कौसिलो की भॉति एक मेयर, कई कॉसिलर तथा कुछ अल्डरमेन रहा 
करते हैं। लेकिन, सभी मेट्रोपोलिटन बोरों कौसिलो में कौसिलरों की सख्या एक 
समान नही है। किसी वार्ड से कौसिल के लिए दो सदस्य और किसी-किसी 
वाड से £ सदस्य भी चुने जाते है। इनकी सख्या बौरो की जनसख्या पर निर्भर 
करती है। फिर भी, सभी कोसिलों में कौसिलरों की संख्या ३० से लेकर ६० 
तक के बीच में ही होती है। सभी कौसिलों में कौसिलरों का चुनाव तीन साल 
के लिए होता है। प्रत्येक मेट्रोपोलिटन बौरो कौसिल मे सभी कौसिलर तीन साल 
के बाद एक ही साथ अपना पद छोड़ देते हैं, जब कि लन्दन के बाहर इद्धलेण्ड की 
अन्य बोरों कौसिलो में सभी कौसिलर एक ही साथ पदत्याग नहीं करते, बल्कि हर 
साल -ल्‍-निह £ सदस्य पद छोड़ते जाते हैं। प्रत्येक मेट्रोपोलिटन बौरो कौसिल 
में, जेसा कि कहा जा चुका है, कौसिलर के अतिरिक्त अल्डरमेन भी होते हैं | 
इनकी संख्या कुल कौसिलरों की संख्या का छठाश (ह भाग) होती है, जब कि 
लन्‍्दन के बाहर इद्शलेण्ड की अन्य बौरों कौसिलो मे इनकी सख्या कौसिलरों की 
कुल सख्या का तृतीयाश (इ भाग) ही होती है। इन अल्डरमेन का चुनाव 
कोसिलर ही करते हैं। ये इन्हे कौसिल के सदस्यो के बीच से या बाहर के 
व्यक्तियों में से चुनते ह। इनके लिए कौसिलरों की योग्यता के ही समान योग्यता 
की आवश्यकता होती है। इनकी कार्यावधि छः साल की होती है, लेकिन इनमें 
से आधे अल्डरमेन हर तीन साल के बाद पद-मुक्त हो जाया करते हैं। प्रत्येक 
मेट्रोपोलिटन बोरों कौसिल के ये सभी कौंसिलर एवं अल्डरमेन मिलकर एक मेयर 
(१७9००) का चुनाव करते है । मेयर कौसिल की बेठको में समापतित्व करता 
है। कौसिल की बेठक महीने में एक बार आवश्यक रूप से हुआ करती है। 
सदस्यों को सफर के लिए भत्ता भी दिया जाता है। 

अधिकार एवं कत्तंव्य-- लन्‍्दन की काउण्टी कौसिल तथा उसके क्षेत्र के 
भीतर पड़ने वाली इन २८ मेट्रोपोलिटन बोरो कौसिलो के बीच अधिकारो एव कार्यों 
का विभाजन कर दिया गया है ।' साधारणतः लन्दन काउण्टी कौसिल अपने ज्षेत्र 


१ लेकिन लन्‍्दन गवनमेण्ट ऐक्ट, १८६६ (06 7.060॥ (00एवथ्याग्राशां ४0०, 
899) तथा अधिकार ट्रान्सफर आडर, १६३३ (थार्श०7 ए 70०४ 07685, 933) 
के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य-मत्री को यह अधिकार है कि वह लन्‍्दन काउण्टी कौसिल तथा 
मेट्रोपो लिटन बौरों कौंसिलों दोनों के संयुक्त आग्मह पर उनके अधिकार-विभाजन कौ व्यवस्था में 
कोई परिवत्तन या हेर-फेर ला सकता हे | 
इ० सथा० शा ००२६ 
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भर में उन सभी कामो का सम्पादन किया करती है जिनका प्रभाव सम्पूश क्षेत्र पर 
पड़ता है तथा जो सामान्य स्वरूप के हैं। इनके अतिरिक्त इसके वृहत क्षेत्र के 
भीतर जिन कामों का क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्त्व है तथा जिनका सम्बन्ध केवल 
एक छोटे और सीमित दायरे से है उनका सम्पादन मेट्रोपोलिटन बोरों कौसिलले 
किया करती है। लेकिन इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मेट्रोपो- 
लिटन बौरों के अधिकार कम हैं तथा ये बिल्कुल कम ही कायों का सम्पादन 
किया करते हैं। वास्तविकता यह है कि इनका भी काय-क्षेत्र बड़ा व्यापक है। 
पुराने वेस्ट्रीज एवं डिस्ट्रिक्ट बोड के जितने भी काम थे सब इन्ही के ऊपर लाद 
दिये गये है। सन्‌ १८६६ ईस्बी के ऐक्ट के अनुसार भी इन्हे बहुत-से अधिकार 
दिये गये है। सन्‌ १६३४ ईस्वी के पब्लिक हेल्‍थ ऐक्ट” के अनुसार इन्हे स्थानीय 
स्वास्थ्य और सफाई से सम्बन्धित कायों के सम्पादन तथा उनकी देख-रेख का भार 
दिया गया है। घरों की सफाई, फेक्‍्टरी तथा रोटी सेंकने वाले कारखानो की 
सफाई के ऊपर देख-रेख रखने की भी जिम्मेवारी इन्हे ही सौपी गयी है। टेम्स 
नदी के किनारे घाटो एवं मनोरंजन के स्थानों की सफाई तथा रोशनी का प्रबन्ध 
करने का भार इन्ही के ऊपर है। सन्‌ १६३३-३४ ईंस्वी के हस्तान्तरण ऐक्ट के 
अनुसार नागरिकों को मकान बनाने की आज्ञा इन्ही की ओर से दी जाती है| 
बड़ी-बड़ी सड़कों की मरम्मत एवं सुरक्षा तथा पुस्तकालयों का प्रबन्ध-काय इन्हे ही 
करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त सभी मेट्रोपोलिटन बौरों कौसिलें रेट लगाने 
एवं वसूलने, भोजन और दवा पर नियंत्रण रखने, *- »“>« न. तेयार करने, चारो 
तरफ की गनन्‍्दगी हटवाने, स्नानागार, कब्रगाह, गलियों, नाले इत्यादि की सफाई 
करने, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं टी० बी० रोग के अस्पतालों की देख- 
रेख करने का काम करती हैं।' इन कार्यो के अलावे मेट्रोपोलिटन बौरो कौसिले 
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अपने क्षेत्र के भीतर उन सभी प्रकार के कामों को किया करती हैं जो कि लन्‍्दन- 
कह के बाहर इड्ललेण्ड के अन्य म्युनिसिपल बौरों अपने-अपने क्षेत्र में किया करते 
| 
इतना होने पर भी मेट्रोपोलिटन बौरो कौसिलों के अधिकार एवं कार्य लन्‍्दन 
काउण्टी कौसिल के कार्यों और अधिकारों की तुलना मे बहुत ही कम कहे जायेंगे | 
इनकी पद-स्थिति (?087007) भी काउण्टी कौसिल (लन्दन काएण्टी कौसिल) 
की ठुलना में न्‍्यून और कम महत्त्व की मानी जाती है। बहुत विषयों में तो इन्हे 
इस कौसिल के अधीन काम करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, इनके द्वारा जो उप- 
नियम (37०-998) बनाये जाते हे उनके लिए यह आवश्यक है कि वे लन्‍्दन की 
इस काउण्टी कौसिल द्वारा निर्मित कानूनों के अनुकूल रहे। इसके अतिरिक्त 
मेट्रोपोलिटन बोरों के अधिकारियों को किसी प्रकार का कर्ज लेते समय लनन्‍्ठन 
काउण्टी कौसिल से अनिवायतः अनुमति लेनी पडती है। इतना ही नही, मेट्रोपो लिस 
मैनेजमेण्ट ऐक्ट ((०४7000008 )(०708 2०7707॥ ०५) के अनुसार लन्दन 
काउण्टी कौसिल को इनके (मेट्रोपोलिटन बौरों के) कानूनों के विरुद्ध अपील सुनने 
का भी अधिकार है।'* 
समितियाँ एवं उप-समितियॉ-- लन्‍्दन काउण्टी कौसिल तथा अन्य बौरो 
कौसिलो की मॉति मेट्रोपोलिटन बौरों कौसिले भी अपने विभिन्‍न कार्यों के सम्पा- 
दन के लिए अपने अन्तर्गत कई तरह की समितियों एवं उप-समितियों का निर्माण 
करती हैं। इन सभी तरह की समितियों की बनावट, अधिकार एवं कक्तंब्यों में 
कोई विचित्रता अथवा विशेषता नही है, बल्कि ये अन्य स्थानीय क्षेत्रों की समितियों 
के ही समान है। लेकिन, इन मेट्रोपोलिटन बौरो कौसिलों के अन्तर्गत एक नये 
प्रकार की समिति का भी जन्म दिया गया है जिसके सद्दश समिति अन्यनत्र कही नहीं 
पायी जाती। सन्‌ १६१२ ई० में सभी मेट्रोपोलिटन बौरों ने मिलकर एक सयुक्त- 
समिति का निर्माण किया। इसे 'मेट्रोपोलिटन बोरोज की स्थायी संयुक्त समिति” 
(॥९४४००079०7४४४ 3070प्रशा8 5087व772 उ०7760 (४077006९) कहते 
हैं। इसमें र८ मेट्रोपोलिटन बोरों तथा लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन-:प्रत्येक से तीन- 
तीन सदस्य लिये जाते हैं, जिनमे एक टाउनक्लक अवश्य ही रहता है। इस तरह 
यह एक प्रकार से २८ मेट्रोपोलिटन बौरों तथा लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन- दोनो की 
एक संयुक्त समिति है। इस समिति का प्रधान कार्य इन सभी संस्थाओं के सामू- 
हिक हित का हर जगह प्रतिनिधित्व करना तथा उसकी रक्षा करना है। यह अपनी 
१ आम्रक + ०0 
२ आंधश' 0909 
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निर्मान औरिलो (अर्थात्‌ उपयु कत संस्थाओं) को उनसे सम्बन्धित विभिन्‍न समस्याओं 
पर उचित परामश देने का भी काम करती है। 

अधान अफसर--- इन बोरो कौसिलो के अन्तर्गत भी कई प्रधान अफसर एव 
कम चारी काम करते हैं। इन कौसिलो में इन पदाधिकारियों के सम्बन्ध में जो 
कानून बने हैं अथवा जो व्यवस्था है उसमे कोई विशेषता या विचित्रता नहीं है, 
बल्कि वह अन्य म्युनिसिपल बौरों की व्यवस्था के ही सदश है। इन प्रधान अफ- 
सरो में टाउनक्लक, बौरो ट्रजरर, एकाएउपण्टेण्ट, मेडिकल अफसर, सर्वेयर, बौरों 
इब्जीनियर, चीफ लाइब्र रियन, हाउसिंग डाइरेक्टर इत्यादि के नाम उल्लेखनीय 
हें। 

ऊपर मेट्रोपोलिटन बौरो (28 '४०४००9०॥४७&7 8070प्र88) के सम्बन्ध 
में जो कुछ भी कहा गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लन्‍्दन के स्थानीय 
शासन के अन्तग त इनका स्थान बड़ा ही महत्त्वपूण है। ये अनेक स्थानीय कामों 
का सम्पादन बड़ी सफलता के साथ करते हैं। हरबट मौरिसन (ि७००७7४ 
जऔ0०7०४७०7) का कथन है कि इन संस्थाओं (2(6४70/00॥0७7॥ .30700208) ने 
लल्दन के नागरिकों को अधिकाधिक स्थानीय सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान करते हुए 
उनके स्थानीय जीवन-स्तर को बहुत ही ऊँचा उठाया है। साथ-साथ इन्होने 
इज्धलेण्ड की सम्पूर्ण स्थानीय पद्वति को भी महान्‌ गौरव एवं प्रतिष्ठा प्रदान 
की है|" 

३. लन्दन सिटी कारपोरेशन (7,07007 (४४ए (0790:7१४४07) 

खास लन्दन शहर (+,070007 (7५४9) का, जिसका क्षेत्रफल एक वगमील 
तथा राति-जनसंख्या (+५200 000007807077) ४,४६० के करीब है, शासन 
एक अलग तरीके से होता है। इसका शासन करने के लिए एक सिटी कारपोरेशन 
((॥(४ (/०7700790707) की स्थापना की गयी है, जिसे लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन 
(4.077007 (2रांए (०7ए०7७/707) कहते हैं । कानून के अनुसार इसका 
एक दूसरा नाम “|76 ४७४०7 कराते ए0फरश्माठतत॥ए छाते अधदछ्ा5 
07 008 (70 0० ,07007? भी है। यह राजधानी के ठीक मध्य में बसा 
हुआ है। इसे २६ वार्डो में विभाजित कर दिया गया है। हरमन फाइनर का 

कथन है कि इसका (लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन का) संगठन बड़ा विचित्र तथा इसका 


१ जा8(8ए४/' एशा्फ़8 एज 789 98976 85 0 ६06 #77०776 077.070067 
(0एक0३७7(, 7 75 76850002 (0 (709 4, 39 4 ए/]0]8, [6 (॥6007907॥97 
छ807०घरड)3 (००एशा३3 48ए6879808 8 868व 0०07ए/प्रा070 40 [6 परा0/0फ7९ए९॥ा 
छा घ्रद्याएएव) 807॥5730॥ 77 4.07007, 7.07007878 076 7रपएट0 40 [06 
छिछा ० पडा (०प्राणा$ क्षा्त 68 77970एशपशद्यां 7०707 ॥69 00 000 ।,0700670 ?! 
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विधान बड़ा अनोखा है ।' इसके तीन प्रसुख अंग हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

१. कोर्ट ऑफ कॉमन कौसिल (00प/% ० 0007700 0०प्ण०), 

२. कोट ऑफ अल्डरमेन (00075 ०0 4]00770०7) तथा 

३० कोर्ट ऑफ कॉमन हॉल (000७ ० 0077907 प्ष॥॥) | 

१. कोट ऑफ कॉमन कौसिल-- एल० गोल्डिंग ने लिखा है कि लन्‍्दन 
सिटी कारपोरेशन की प्रमुख शासकीय इकाई कोर्ट ऑफ कासन कौसिल' ही है 


(006 ककया 80ए०फाय३ 0049 एा ४86 आए 78, ॥0ज०ए०७', ६९ 
(/0प्रा/ 0 (४/07077007 (70पए४/०]??) | इसके अन्‍न्तर्ग 


इसके अन्तगंत २०६ निर्वाचित सदस्य 
रहते हैं, जिन्हे कॉमन कौसिलर ((00क्ाठ्ा 00पशलाी]67 ) कहा जाता है। 
इनका चुनाव प्रतिवर्ष २१ दिसम्बर को स्थानीय नागरिको द्वारा होता है। चुनाव के 
लिए सिटी को २६ वाडों में बॉट दिया गया रहता है। लेकिन चुनाव में भाग लेने 
वालो की संख्या सीमित रहती है | केवल वे लोग बोट देने के अधिकारी रहते हैं जिनके 
पास काफी व्यक्तिगत सम्पत्ति रहती है। दूसरे शब्दों में, साधारणतया वे हीं 
मतदाता होते हैं जिनके पास लन्‍्दन सिटी के अन्तर्गत १० पौण्ड के वार्षिक मूल्य 
की कोई अपनी जमीन या सम्पत्ति रहती है। इस कोट ऑफ कॉमन कौसिल की 
सदस्पता के लिए भी केवल वे ही व्यक्ति उम्मीदवार हो सकते हैं जिनके पास पर्याप्त 
निजी सम्पत्ति होती है। कौसिलरों के अलावे इस कौसिल में २६ अल्डरमेन भी 
होते हैं। इन सभी अल्डरमेन का चुनाव बिलकुल सकुचित आधार पर, जीवन 
भर (7.760776) के लिए होता है। इन २६ अल्डरसेन में से २४ का चुनाव २४ 
वाडों से होता है। १ अल्डरमेन का चुनाव संयुक्त रूप से दो वाड मिलकर करते हैं ॥ 
इनके अतिरिक्त एक फर्जी वाड भी है, जिसे “ब्रिज विदाउट'! (3577028०-५१४- 
०7४) कहते हैं। १ अल्डरमेन इसी वाड के नाम पर कौसिल में बेठा करता है। 
इन सबके अतिरिक्त कौसल मे एक मेयर भी होता है। इसे लाड मेयर (7,077 
७५००7) कहा जाता है। कॉमन कौसिल की बेठक महीने में दो बार होठी है| 
चूँकि अगस्त एवं सितम्बर दोनों महीने छुट्टी के हैं, इसलिए इन दो महीनों में 
इसकी कोई बेठक नहीं होती | 
लाड मेयर-- ला्ड मेयर के पद का आरम्म सन्‌ ११६३ ईंस्वी में ही हुआ 
था। उस समय से ही अब तक यह पद उसी रूप में बना हुआ है तथा लाड मेयर 
अमी तक अपने उसी प्राचीन रूपमें काम करता आ रहा है। इसे लाड” (7,078) के 
अतिरिक्त राइट ऑनरेबुल' (07276 -9070प्/926) की उपाधि से मी विभूषित 





१. “गुफ़ह ०णाइप्राॉपाणा 076 एणए०णक्वा0ता 78 प्रात --#आश 
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किया जाता है। ये दोनों उपाधियाँ बारहवी शताब्दी से ही चली आ रही है और 
मध्ययुगीन परम्परा की याद दिलाती है। लाड मेयर की नियुक्ति का तरीका 
भी बड़ा विचित्र है। इसकी नियुक्ति इस प्रकार होती है--सबंप्रथम, 'कोट ऑफ 
कॉमन हाल! ((०परा४% 04 (४077707 पि&)]) वरिष्ठ (867007') एवं लब्ध- 
ग्रतिष्ठ अल्डरमेन के बीच से इस पद के लिए दो व्यक्तियों के नाम चुन लेता है। 
ततश्चात्‌ इन दोनो नामों को कोट ऑफ अल्डरमेन! (00775 ० 4]0७-४७०॥) 
में मेज दिया जाता है। यही कोठ (अल्डरमेन का को) उन दोनों नामो में से 
किसी एक व्यक्ति का नाम अपने इच्छानुसार चुन लेता है और उसे लाड भेयर के 
पद पर नियुक्त करता है। यह चुनाव प्रतिवर्ष २६ सितम्बर को हुआ करता है। 
इसकी (लाड़े मेयर की) नियुक्ति के लिए सम्राद की भी अनुमति आवश्यक होती 
है। यह अपना पद-ग्रहण करते समय हाईकोर्ट के जस्टिसों (रंप्रड0088 0 
4॥6 720 (0पए7॥) के समक्ष अपने उत्तरदायित्व के प्रति सच्चाई तथा गोप- 
नीयता की शपथ लेता है। एक बात और, लाड सेयर के पद के लिए कानूनी 
तौर पर वही व्यक्ति उपयुक्त समझा जाता है जो अल्डरमेन हो तथा इसके पूर्व 
शेरिफ (5॥6777) के पद पर काम कर चुका हों ।* शेरिफों का चुनाव “कोट 
ऑफ कॉमन हॉल' द्वारा होता है। इन्हे भी कुछ प्रमुख अधिकार प्राप्त है । 

लाड मेयर कोट ऑफ कॉमन कोसिल”, कार्ट ऑफ अहल्डरमेन” तथा कोर्ट 
ऑफ कॉमन हॉल? तीनों सस्थाओं की बेठफे बुलाता है तथा प्रत्येक मे समापतित्व 
करता है। उसकी अनुपस्थिति मे समापतित्व का काम कोई दूसरा ही व्यक्ति 
ऋरता है। लेकिन, इस पद के लिए उस दूसरे व्यक्ति को मनोनीत करने का 
अधिकार ला मेयर को ही है। लाड्ड मेयर लन्‍्दन शहर का प्रधान मेजिस्ट्रेट 
(९/॥]6 औ१25::9(0) भी होता है। इस पद की हैसियत से उसे अनेक तरह 
के अधिकार प्राप्त हैं। उसे प्रतिषष १२,४०० पौड भत्ते के रूप में दिया जाता है । 

कॉमन कौसिल के अधिकार-- यद्यपि इसका निर्वाचन एवं सगठन बहुत 
हद व्रक अप्रजातन्त्रात्मक तरीके से होता है, फिर भी इसके अधिकार कम नही कहे 
जायेंगे । जेसा कि पीछे कहा जा चुका है, यह लन्‍्दन सिटी कार्पोरेशन का 


न्‍अदकार+७/लकनफ-कनममपमक न. ५-3 वन नगापनीअमनक>-ननननक 
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सर्वाधिक प्रमुख भंग है (776 ४७7७ 20ए९०४772 9007 07 086 आए 75, 
70ज़6ए767, (॥6 (0प्र-॥ 0 (0०77४07 (०प्राश)”,-.., (0007028) | 
इसे केवल प्रशासकीय अधिकार ही नहीं, बल्कि कई तरह के व्यवस्थापिका-सम्वन्धी 
अधिकार (3,७278!80ए6 ?0फछ6८78) भी प्राप्त हैं। यह कौसिल अपने निजी 
सविधान में भी बहुत हद तक हेर-फेर ला सकती है।' चोदहवी शताब्दी से ही 
यह टेक्स, स्थानीय भूमि एवं कारपोरेशन रेवेन्यू इत्यादि विषयों पर परामश देने 
तथा इससे सम्बन्धित अनेक प्रकार के अन्य कामों का भी सम्पादन करती आ रही 
है। आजकल इसके प्रशासकीय कामों की सख्या पहले की अपेक्षा बहुत अधिक 
बढ गयी है | 

२. कोट ऑफ अल्डरमेन-- कोर्ट ऑफ कॉमन कौसिल के सम्बन्ध में पढ़ते 
समय हम यह जान चुके हैं कि उसमे २६ अब्डरमेन भी होते हैं और उनका चुनाव 
सिटी कारपोरेशन के २६ वाडों से इनके जीवन-मर के लिए होता है। वे ही 
अल्डरमेन कॉमन कौसिल से प्रथक्‌ रूप मे लन्‍्दन सिटी कार्पोरेशन के अन्तर्गत 
कोर्ट ऑफ अल्डरमेन! का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों मे, वे ही २६ अल्डरमेन 
सामूहिक तौर पर कोट ऑफ अल्डरमेन”! का सगठन करते तथा उसके सदस्य होते 
हैं। हरमन फाइनर का कथन है कि सिटी कारपोरेशन के अन्तर्गत यह कोर्ट एक 
प्रकार से द्वितीय सदन का चित्र उपस्थित करता है और उसी रूप में काम भी 
करता है।' अन्य कई विद्वानों ने भी इसे इसी तरह की सज्ञा एवं विशेषण से 
विभूषित किया है |! इसकी भी अध्यक्षता लार्ड मेयर ही करता है | 

यह कोट शासकीय एवं नन्‍्याय-सम्बन्धी दोनों प्रकार के कामों का सम्पादन 
करता है। यह लिवरी कम्पनियों (/ए७7'ए (/०700077/८8) पर नियंत्रण रखता 
है। यह इसका एक प्रमुख शासकीय काम है। “सिटी पुलिस ऐक्ट” सन्‌ १८३६ 
ईस्वी (00॥08 0०, 839), 'मेट्रोपोलिटन स्ट्रीट्स ऐक्ट', सन्‌ १८६७ ईंस्वी 
((०४०09०॥(४॥ 5807९6(8 ०५, 867), लनदन स्ट्रीट ट्राफिक ऐक्ट”, सन्‌ 
१६०६ इंस्वी (,00007 50666 7 ४०७/0 0० 909) इत्यादि कानूनों के 
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अनुसार इसे बहुत-सें अधिकार दिये गये हैं। इन्हीं कानूनो के अनुसार यंह स्थानीय 
पुलिस-व्यवस्था तथा उससे सम्बन्धित नियम-कानूनों का भी निरीक्षण करता है। 
सिठी की पुलिस-व्यवस्था पर अधिकार एवं निरीक्षण रखने के लिए एक समिति 
होती है। इस समिति में इस कोर्ट के सभी अल्डरमेन तथा कोट ऑफ कामन 
कौसिल” के २६ सदस्य रहते है। सिटी पुलिस को इसी समिति के नियत्रण में 
काम करना पड़ता है। इसके सम्बन्ध में इसे अत्यन्त ही व्यापक अधिकार दिये 
गये हैं। यदा-कदा ये अल्डरमेन कारपोरेशन के आय-सम्बन्धी ((ए ०8४8) से 
मतलब रखने वाले) मामलो में भी हाथ बैंटाते तथा इससे सम्बन्धित समस्याओं को 
सुलमाने में सहयोग देते हैं। प्रशासकीय कामों की अपेक्षा अल्डरमेन सिटी कार- 
पोरेशन के अन्तगंत न्‍्याय-सम्बन्धी कामों को ही अधिक मात्रा में करते हैं। यहाँ 
की न्‍्याय-व्यवस्थाओं में ये सक्रिय भाग लेते हैं। सिटी कारपोरेशन के अन्दर ये 
सभी अल्डरसेन 'जस्टिसेज ऑफ ओयेर ऐण्ड ठरमिनर' (थेंप्रछ9068 6 09ए७ 
&704 ॥७/४॥7००)" का काम करते हैं | इसी की हैसियत से ये केन्द्रीय फोजदारी 
कोट (९7७) (एणाएकं (०प्र८) के कमिश्नर के रूप में भी काम करते 
हैं।' इन न्याय-सम्बन्धी कामों को सफलतापूवक करने के कारण ही इस कोर्ट 
ऑफ अल्डरमेन का स्थान लन्दन की स्थानीय शासन-व्यवस्था में बडे ही महत्त्व 
और प्रतिष्ठा का माना जाता हैं। 

२. कोट ऑफ कॉमन हॉल-- हरमन फाइनर का कथन है कि 'कोर्ट ऑफ 
कॉमन हॉल” ((:0प7/ 0६ (०777079 प्लत०॥) को मध्ययुगीन सभ्यता की देन 
कहा जा सकता है। कोर्ट ऑफ कॉमन कौसिल' तथा 'कोर्ट ऑफ अल्डरमेन' की 
तुलना में इसका स्थान बहुत ही कम महत्त्व का माना जाता है। इसमें लन्दन 
के विभिन्न सामाजिक वर्गों तथा कई तरह के सामाजिक स्तर के लोगो द्वारा प्रति- 
निधि भेजे जाते हैं। इसके गठन्य-गमह के अन्तगंत अल्डरमेन, शेरिफ (5॥06र्था), 
लिवरीमेन (7ए०7"97707), सोनार, मछुए, मदिरा बेचने वाले (४7767678), 
लोहार, कुछ डाक्टर तथा कुछ अन्य प्रकार के व्यापारी इत्यादि होते हैं। अन्य 
सदस्यो की भॉति लाड सेयर भी इसका एक सदस्य होता है तथा वही इस 'कोर्ट 
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ऑफ कॉमन हाल” की बेठक में अध्यक्षता करता है। 
इस कोट का सबसे प्रमुख काम केवल लाड मेयर के पद के लिए दो अल्डरमेन 
का नाम चुनना रहता है। यह उन्हीं दो अल्डरमेन का नाम घोषित्त करता है 
जो वरिष्ट (807707" या वयोवृद्ध होते हैं तथा शेरिफ (80007) के पद पर कास 
कर चुके रहते हैं | इन दो नामो की घोषणा के अतिरिक्त यह कोट शेरिफ (97077), 
सिटी ऑडिटर ((॥09 &प०॥०/), सिटी चेम्बरलेन ((॥09 (/897॥067970१), 
पुल-विशेषज्ञ (377026-778806") तथा कारपोरेशन के कुछ अन्य छोठे-छोटे 
ऑफिसरो को भी चुनता है। पदाधिकारियों के इस चुनाव काय के अतिरिक्त 
इस कोट“ के कोई अन्य प्रमुख कार्य या अधिकार नहीं हैं। 
सिटी कारपोरेशन के काम-- सिटी कारपोरेशन को विभिन्न चाटरों तथा 
संसदीय कानूनों द्वारा कई तरह के अधिकार ग्राप्त हैं। यह अपने क्षेत्र के भीतर एन 
सभी कामो का सम्पादन किया करता है जिन्हे 'मेट्रोपोलिटन वौरों कौसिले” अपने- 
आपने क्षेत्र में किया करती हैं। लन्दन बन्दरगाह के क्षेत्र में स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
कामो की पूत्ति के लिए यह एकमात्र अधिकारी है। इसकी अपनी पुलिस-ब्यवस्था 
है तथा उससे सम्बन्धित सारे कार्य इसी के द्वारा किये जाते हैं । लन्‍्दन-पुल, टावर- 
पुल, साउथ याक एवं ब्लेक फेयर्स पुलो इत्यादि का इन्तजाम यही करता है। खुले 
मेंदानो तथा एपीह्लन के जगलों की देखभाल, सेण्ट पाल चर्च यार्ड, वेस्टहम पाक, 
स्प्रीज्ञ एवं क्वीन पाक, बन हिल मेदान (उप्राण्मातर] 008) इत्वादि का प्रबन्ध 
इसी के जरिये होता है। मेयर के कोर्ट तथा लन्‍्दन शहर की कचहरो के क्षेत्र से 
सम्बन्धित विभिन्न स्थानीय काम इसी के काय-क्षेत्र के भीतर हैं। अपने आस-पास 
के सात मील के अन्दर के (केवल कुछ बाजारों को छोड़कर) सभी बाजारी का 
प्रबन्ध यही करता है। इतना ही नही, विभिन्न ससदीय कानूनों के अनुसार गेस की 
जाँच-पड़ताल, दृषित खाद्य-पदार्थों के ऊपर नियत्रण, नाप-तोल, मानसिक चिकित्सा, 
शिशु-जीवन की रक्षा, जानवरों का इलाज, पुस्तकालय, म्युजियम, सफाई, स्वास्थ्य- 
“विकास, हाई-वबे-प्रबन्ध, रोशनी, गन्दगी फेकना, कब्रगाह, दूकानों को सप्ताह में एक 
बार बन्द करवाना, 'सिटी कोरोनर' की नियुक्ति इत्यादि प्रमुख कामो का सम्पादन 
भी इसी के द्वारा होता है। रेद्स-निर्धारण-सम्बन्धी काम भी यही करता है। 
यद्यपि (इसके क्षेत्रान्तगंत) शिक्षा-सम्बन्धी कामों पर लनन्‍्दन काउण्टी कौसिल का 
अधिकार है, फिर भी, यह अपने क्षेत्र के अन्दर कई तरह के स्कूलों का प्रबन्ध करता है। 
उदाहरणाथ , लन्‍्दन सिटी स्कूल, लन्‍्दन सिटी गहस स्कूल, फ्रीमेन स्कूल, गिल्डहाल 
गान-विद्या स्कूल इत्यादि इसकी देखरेख में प्रबन्धित और संचालित होते हैं। 
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इस प्रकार सिटी कारपोरेशन के अधिकार एवं काम अनेक हैं। लेकिन, इतना होने 
पर भी इसके कार्यों का दायरा (यद्यपि एक मेट्रोपोलिटन बोरो कौसिल के कार्य- 
क्षेत्र से विस्तृत है) एक काउण्टी बौरों कौसिल (जो कि लन्दन के अतिरिक्त इड़लेण्ड 
के बड़े-बड़े नगरों के लिए स्थानीय इकाई है) के काय-क्षेत्र की तुलना में बहुत ही 
कम व्यापक नजर आता है क्योकि इसके बहुत-से प्रमुख काम तो लन्दन काउण्टी 
कौसिल द्वारा सचालित हुआ करते हैं ।" 

स्थायी समितियाँ--- सन्‍्दन सिटी कारपोरेशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के 
सम्पादन के लिए अनेक स्थायी समितियों (80877472 (४07777700668) का 
निर्माण किया गया है। इन सभी समितियों का सगठन एवं रूपरेखा एक समान 
ही है। गत्येक समिति मे १ चेयरमेन, ६ अल्डरमेन तथा २६ कामन कौसिल के 


86760 दात॑ 8परा65 छशाणा760 97 १/६॥०फ०णांबरा 800प982॥ (0प्राएा$5 
748, 8768 वराक्षा।|शाक्षा2०, श।ए2, 0एप्00 ॥64), 024 ताक्रा826, 
0. 4 78 [6 806 घख्ागाक्षाप् क_्रणा0याए (0776 7207 0 7.000070, 78 
(प्राए 9072 40 7757960 [06 794685९08678 870 2769६ 0 थे ४६४४९।४ $एॉ[- 
॥राशता 8६ [॥8 707 06 7.00007, (0 6800 ५४7 ०४5९४ 0[ ॥7स्‍6०१008$ 0828868, 
20 (0 57579 786[_ 85 0 06 इ्ध्ा)|श्षाए 00007007 ० थे ४८४४०।४ ॥6 
<090ा0व 488 ढशाह्रा॥ 0067 तपर68 एवा0॥, 7 768 76४ 0706 (0०7५, 
4९ए०0ए९४ 07 776 7.0700० (०प7॥9 (०प्रा0, € ४ 02५ 706 8॥075$ 3205, ।॥6 
ए+6एथगा।0 छ (फपफ्टाए 70 (शात़्शा हटाड, 2... 6 ए९टाएँबा' क्ा।ं 090 
7०6 जारी ॥ 0085655८8 8 490 00५९6 क्‍0ग 8 टाब्नादा' 040॥8 407 
एरतम््ब्ात वी, 06८ थे प्रद्याट७8 जाता $९ए८ा प्र68 ०0 ॥5 0077098५ 
व ॥488 ॥8 097 एक०णा०6 008 7 0008 श्वीश ॥6 लाए 9702865 07 
€0 प्रट/07 4 ७9पा70568 (86 (एफ (079048707॥ 78 57009746 40 [.070007 
६0079 (0फण०), ]0४ (6 धा। ० वाद्राप '/६१०००॥7 8000९] (०प्रा0॥ 
च6 807708४678 (॥6 १6 एप 0705 06 (एफ ?! गम आशय 060, 
? 505. 


“गा बतंगशाएणा 40 6 प्राए00075$ ठताइटाक्षाएढत ०ए 6 श६८ा०एगांधा 
80700९8॥ (0प708, (6 ()ए (0709078/07 ०0770]8 78 0ए97 [00006 0708, 
वराकाशा908 (6 जज 90965, 3॥6 80ंशाशधशंट८8 406 8008$ 20०६४ 270 (6 
40०७ 06कााए३ शा 5ए0शा5 200 7588870768 870 6 80986 ० 79670॥- 
प्रा. 776 ए०0क्णब्राणा 50 ए्रध्ाालाडई ४एछआहई ४068४, फेपापात्ा। 
3880765 8700 शे&३ईा पिया) एड, 488 00770] 0४6७४ 74878 665, 700प707789 
शा760, शात25४०४/० थाव $जॉधी९005$, शात्रा।ा 5९एशा पर€$ ० 75 
80प069779, 800 ७5७०४४४९8 ठधधयञधयाडदों [प्रा5ठए/0॥ ॥ ॥8 ०0७7 ९०0प्रा8 2 
06 शिक्रापइ0॥ 07986 2११ (6 (0प्राव॥नओं। एराक्षा8 6 7.070 (३५०7 07 87 
तह) [7683068 * -- // 00478 796 ए 7]., 


१ एणह पिाएा075 ० ॥6 (वाए ण70000 एणकण70), #१008॥ 
जातंहा पावा 7056 0 83 'शैलशा0०फुणाथा 3070पश॥॥ (०ए्राणां, 6 ि ]095 
80695ए06 [4 (056 ए 8 (०7५ 80700फ0९0 (०0प्राला, 38 77807 77700- 
ईद 90०65 बात वप्रा65 ज 6 एांपए 6 ाएाइ०त 029 706 7.070070 
€.0फ्राए (0पराणओ] ?? -- // 60478 * 700. 


न्दन का स्थानीय शासन ४५६९ 


सदस्य रहा करते हैं। ये समितियाँ संख्या में अनेक हैं। कुछ के नाम इस 
ग्रकार ह-- 

१ सिटी लेण्ड समिति ("09 4,470व4 (१07७9/0०७), 

२. रेद्स-वित्त-समिति (08॥९४ #8706 (000077:0९6), 

३. कोयला, अन्न एवं कोष-सर्मिति (08), (070 879व क१७७70७ 

(/0777776066), 
४. विकास एवं नगर-परियोजना-समिति (!7ए97/0ए९7760+4 . #सते 
व 0एफा ]877772 (१07077700686), 
- जन स्थास्थ्य-समिति (7प0॥0 ९७६४४ (0४४77806७), 
» पुलिस-समिति (700]06 (!07077700०6), 
« पुस्तकालय-समिति (+0'७7"ए (!070777/566), 
« सामान्य-विषयक-समिति ((/७7०7७) ?प7/00868 (/0777770066), 
सिविल-रक्षा-सर्मात ((॥ए7] ॥0९6९॥९७ (!४0777779066), 
आफिसर एवं क्‍्लक-समिति (0#0७' 8794 (]0७४ (१०7777777९6), 
इत्यादि । 
इन स्थायी समितियों के अतिरिक्त कुछ अन्य समितियाँ भी हैं। लेकिन, इन 
सबकी बनावट मे कोई समानता नही है। इनमें बाहर से भी कुछ सदस्य सवाचित 
((!/0-0ए00) किये जाते हैं। इनमें स्पेशल या नीति-निर्धारण-समिति (90९८) 
07 ?0॥९ए (0०7७77६6९), बेल्यूएशन समिति! (ए७]प्४४00 (0- 
+66 ), विशेषाधिकार समिति (977977॥6268 (४07777£06७), प्रारम्मिक शिक्षा- 
समिति (+00९270॥097"ए +6700७0४07 (/0707700£66) इत्यादि प्रमुख हैं । 
कारपोरेशन के प्रधान अफसर-- कारपोरेशन के अन्तर्गत विभिन्न कामों के 
सम्पादन के लिए कुछ प्रधान अफसर (नाश 00278) भी हैं।' इनके नाम; 
काम एवं विशेषताओं की चर्चा नीचे की जा रही है-- 

१. रेकाडेर (३4०००7७७०)--- यह सिटी कारपोरेशन का सर्वप्रधान एवं 
उच्च पदाधिकारी (0#067/) होता है। यह कारपोरेशन का 'सिनीयर लॉ 
अफसर! (867707" 4,७ण (70867) होता है तथा ओल्ड बेली में स्थित केन्द्रीय 
फौजदारी कोट (९79७ (7078) (/0प 7४४०४ 8६ ६06 0]6 8&7659) 
के प्रधान जज का भी काम करता है। इसकी नियुक्ति कोट आफ अह्डरमेन' के 
द्वारा जीवन भर के लिए होती है। इसकी नियुक्ति के लिए सम्राद की भी स्वीकृति 
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लेनी पड़ती है। रेकार्डर के पास कानून की डिग्री (/0028796 ०६ ॥,9छ) का 
रहना अनिवाय माना जाता है। 

२. चेम्बरलेन (9770 0०"&॥7)--- सिटी कारपोरेशन के ट्रंजरर या 
कोषाध्यक्ष (/०४७४७प्रा'67) को ही चेम्बरलेन कहा जाता है। यह सिदी-कोष 
((४ए ०७४॥) की देख भाल करता तथा रजिष्ट्रार का भी काम करता है। 

३. टाउनक्लके (70७7 (]०/१7)-- यह सिटी कारपोरेशन का प्रधान 
क्लक होता है। प्रधान क्लक के रूप में इसका पद सन्‌ १२७५ ई० के बाद से ही 
चला आ रहा है। इसकी बहाली कोट ऑफ कामन कौसिल' के द्वारा होती है 
तथा यह कारपोरेशन के आफिस-सम्बन्धी कामों का सम्पादन किया करता है | 

४. मेयर कोट तथा लन्दन सिटी कोट का जज (7796 77086 ० ४0० 
3(89ए907028 ७00 (076ए 7.,07007 (00४7४))-- यह जज भी कारपोरेशन के 
अन्तर्गत एक प्रधान पदाधिकारी है। यह विभिन्न कोटों में विभिन्न हैसियत से 
काम करता है। उदाहरणाथ, केन्द्रीय फौजदारी कोट में यह कमिश्नर के रूप में 
तथा अन्य कोर्टों में जज के रूप मैं काम करता है। 

५४. कॉमन सरजेण्ट ((/007707 5७7/४०७770)-- यह भी सिटी कार- 
पोरेशन का 'लॉ-अफसर' होता है। साथ-साथ यह केन्द्रीय फोजदारी को 
((०॥४०७] (7१777) (0प्7:) में भी एक जज के रूप में काम करता है। इसका 
प्रधान काम रेकाडर को उसके कामों में सहायता पहुँचाना है। 

६. रिमेम्बरेन्सर (%०77670॥07'870067)-- यह कारपोरेशन का पार्लिया- 
मेण्टरी अफसर (?87)787767087"ए (07067) होता है। कारपोरेशन के 
अधिकारियो को पालियामेण्ट-सम्बन्धी कामो के सम्बन्ध में बराबर सूचित करते 
रहना इसका प्रधान काम है। इसलिए इसे पालियामेण्ठ की बेठक में भी शामिल 
होने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसे किंसी स्थानीय समारोह, 
सभा या उत्सव में सिटी कारपोरेशन की ओर से सम्मिलित होने का भी अधिकार 
प्राप्त रहता है। 

७. सिटी सौलिसिटर (>$ए 80]0॥07)-- पहले इस अफसर का नाम 
कम्पट्रोलर आफ दि चेम्बर ऐण्ड दि ब्रिज हाउस इस्टेद्स! (0007090०ी0७० ० 
096 (787707067/ &700 (४१6 87026 70786 #809068) था। लेकिन 
अब इसे “सिटी सौलिसिटर' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इसका प्रधान 
काम कानून-सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उनके सम्बन्ध में कारपोरेशन 
को उचित परामश देना है। 

८. असिस्टेए्ट जज (0४880870 /प्रधें2०)-- यह भी न्‍्याय-सम्बन्धी 
कार्यों का सम्पादन करता है। काछएण्टी कोर्ट में जो स्थान एक जज का है वही 
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स्थान इसे भी' कारपोरेशन के न्‍्याय-विभाग के अन्तर्गत प्राप्त है। 

९. पुलिस कमिश्नर (007777820767/ 0 ?0॥00०)--- यह सिदी 
कारपोरेशन का उच्च पुलिस अफसर साना जाता है। कॉमन कौसिल की देख- 
रेख में इसे अपने कामों का सम्पादन करना पड़ता है | 

कारपोरेशन के अन्तर्गत इन प्रधान अफसरो के अतिरिक्त कुछ और भी अफसर 
है| इनका भी महत्त्व कम नही है। इनमें मेडिकल अफसर! ()४७6708) (077007 
0 +9००॥६४॥), “सिटी सर्वेबरोा (070ए 8िप"ए९9७००), 'पीस कक्‍्लक' (/?6७806 
(07४), 'कोरोनर! ((07076/), “सिटी माशल' ((४४ए 'ै&78/8)) इत्यादि 
के नाम उल्लेखनीय हें । 

विभिन्न अफसरो के सम्बन्ध में ऊपर जों एक विवरण प्रस्तुत किया गया है 
उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन के अन्तर्गत अफसरो से 
सम्बन्धित व्यवस्था एक विचित्र ढग की है तथा उसकी अपनी कुछ खास विशेषताएँ: 
हैं। उदाहरणाथ, कारपोरेशन के अन्तर्गत कई अफसर ऐसे हैं जो देश के अन्य 
स्थानीय क्षेत्रों में नही पाये जाते। इसके अन्तर्गत न्‍्याब-विभाग तथा पुलिस- 
विभाग दोनों ही बहुत सगठित एवं सुव्यवस्थित विभाग है। इन विभागों के 
अन्तर्गत भी कई नये तरह के अफसर पाये जाते हैं, जो अन्य स्थानीय क्षेत्रों के अन्दर 
नही पाये जाते । इन दोनों विभागों का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इनके प्रायः 
सभी अफसर कार्यकुशल एवं निपुण हैं। इनमें प्रगतिशीलता की प्रवृत्ति अधिक है । 

लन्दन स्थानीय शासन की आय-व्यवस्था--- यह कहा जा चुका है कि 
लनन्‍दन ऐडमिनिस्ट्रटिव काउण्टी के तीनो अगो--लन्दन काछउण्टी कौसिल; रष्द 
मेट्रोपोलियन बौरो कौसिले तथा सिटी कारपोरेशन--अल्वन्त ही व्यापक कामो का 
सम्पादन करते हैं। इन कामों को सम्ुच्छित ढंग से चलाने के लिए इनके अन्चर्गत 
आय-व्यय की भी एक ठोस व्यवस्था की गयी है। इन सबकी आय के प्रमुख 
खोत निम्नलिखित हैं--(१) रेदस, (२) सरकारी सहायता, (३) व्यापारिक 
काम, (४) कर्ज तथा (५) अन्य साधन | 

रेट्स-- रेद्स के सम्बन्ध में यहाँ बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि पीछे वित्तीय आधार नामक अध्याय में इसकी एक बृहत्‌ चर्चा कर दी गयी 
है और लनन्‍्दन की स्थानीय शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत भी इसका स्वरूप तथा 
विशेषताएँ वे ही हैं जो अन्य स्थानीय क्षेत्रों के अन्दर पायी जाती हैं। लन्दन के 
सम्पूर्ण क्षेत्रों में (चाहे वह लन्दन काउण्टी कौसिल का क्षेत्र हो या मेट्रोपोलियन 
बौरों का या सिटी कारपोरेशन का) रे. लगाने एवं वसूलने का काम मेट्रोपोलिन 
बोरों और सिटी कारपोरेशन किया करते हैं। ये ही दो रेट लगाने एवं बसूलने 
वाले (8०७0७ ]0एए2 8006 ००॥6०४70४ 8&702070868) हैं। लन्‍्दन 
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काउण्टी कौसिल यह काम नही करती । ये ही दोनो उपयुक्त प्राधिकारी (8 ०(0- 
77708) अपने लिए और लन्‍्दन काउप्टी कौसिल के लिए भी रेठ लगाते एवं 
वसूलते है। इनमें मेट्रोपोलिटन बोरों, जो-जो रेट लगाते एवं वसूलते है उससे 
लन्‍्दन काउण्टी कौसिल, मेट्रोपोलिटन पुलिस तथा उनके (स्वय मेट्रोपोलिटन बौरो 
के) अपने अर्थात्‌ इन तीनो के खर्चे को पूरा किया जाता है। लेकिन, सिटी कार- 
पोरेशन केवल अपने लिए तथा. लन्‍्दन काउण्टी कौसिल के लिए ही रेट लगाता 
और वसूलता है। चूंकि इसकी अपनी पुलिस-व्यवस्था है, इसलिए मेट्रोपोलिटन 
पुलिस के खर्च के लिए रेट लगाने एवं बसूलने से इसको कोई मतलब नहीं रहता । * 
कारपोरेशन को रेट से बहुत ही आमदनी होती है। इसके अतिरिक्त इसके पास 
अचल सम्पत्ति भी बहुत है ।' इन बातो के अलाबे यहाँ एक ओर प्रमुख बात पर 
भी ध्यान देना चाहिए। लन्दन के इन तीनों स्थानीय क्षेत्रों मे रेंटेबुल वेल्यू” 
(7१०७ ५४९००७०।७ ४००७) में एकरूपता (४४४7॥०77709) एवं समानता लाने के 
लिए एक स्कीम लागू की गयी है। इस स्कीम के अनुसार उन मेट्रोपोलिटन 
बौरो को, जिनके अन्तर्गत प्रति ब्यक्ति के ऊपर रेटेबुल वेल्यू” की दर राष्ट्रीय औसत 
से अधिक रहती है, दूसरे-दूसरे मेट्रोपोलिटन बौरों को, जिनके यहाँ प्रति व्यक्ति रिटेबुल 
वेल्यू” की दर गिरी हुईं रहती है, मदद करनी पड़ती है | इस तरह की स्कीम सन्‌ १६४८ 
ईस्वी के 'लोकल गवनंमेण्ट ऐक्ट” के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के ग्रह-निर्माण एवं 
स्वायत्त-शासन-विभाग के मत्नी द्वारा बनायी गयी। इस स्कीम के लागू होने से 
लन्दन के विभिन्न स्थानीय क्षेत्रो के रेटेबुल वेल्यू” में समानता एवं एकरूपता लाने 
में बहुत हद तक सफलता मिली है ।* 
सरकारी सहायता--- हरमन फाइनर का कथन है कि जिस नियम के अनुसार 
केन्द्रीय सरकार लन्‍्दन के बाहर, इड्जलेण्ड के अन्य स्थानीय ज्षेत्रों को सरकारी 
सहायता देती है ठीक उसी तरीके से तथा उन्ही सिद्धान्तों के आधार पर इसके द्वारा 
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लन्दन के स्थानीय क्षेत्रो को भी सरकारी सहायता एवं अनुदान दिया जाता है।* 
केन्द्रीय सरकार इन स्थानीय क्षेत्रों को शिक्षा के लिए सहायता देती है। सन्‌ 
१६४७-४८ ईस्वी में शिक्षा के लिए इस पर किये गये कुल ख् का ४६%, मरकार 
ने सहायता के रूप में दिया था। लेकिन; बाद मे, चूँकि शिक्षा-सम्बन्धी बहुत- 
से कामों को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया है; इसलिए सहायता की 
उपयुक्त रकम में कुछ कटोती कर दी गयी है और अब शिक्षा पर किये गये कुल 
खर्चे का केवल ३३% ही लन्‍्दवन के स्थानीय क्षेत्रों को सहायता के रूप मे प्राप्त होता 
है। इसके अतिरिक्त, हाई-वे और पुलों के लिए भी सरकारी सहायता दी जाती 
है। इसके अलावे इन स्थानीय क्षेत्रों को थोक-अनुदान (3]00०£ 27७70) के 
रूप में भी सहायता दी दाती है। पहले इन्हे 'जेनरल एक्सचेकर कन्‍ट्रीब्यूशन' 
("&॥९०'&0 50760 ४०७" (077४0 709) के ही आधार पर सरकारी 
सहायता देने का प्रचलन था। लेकिन सन्‌ १६४८ ईसस्‍्बी के लोकल गवनमभेण्ट 
ऐक्ट' के लागू होने के बाद से इसमें परिवत्तन ला दिया गया है। अब अन्य 
स्थानीय क्षेत्रो की ही भाँति लन्‍्दन के स्थानीय क्षेत्रो को भी 'इक्बलाइजेशन आपण्ट' 
(४079/890707 (४78770) के ही आधार पर सरकारी सहायता देने की व्यवस्था 
की गयी है। लेकिन, लन्दन के स्थानीय क्षेत्रों के अन्तगंत इस नियम का एक 
अपवाद भी है। लन्दन काउण्टी कौसिल को इस “इक्वेलाइजेशन आण्ट” प्रणाली 
के अन्तर्गत किसी भी तरह की सहायता नही मिलती । इसका ग्रसुख कारण यह है 
कि इसके अन्तर्गत प्रति व्यक्ति के ऊपर 'रेटेबुल वेल्यू! की दर 'निशनल ऐंवरेज” 
(३७(४४070) ७ए९7:७९6) से बहुत अधिक है ।* ५ 

३. स्थानीय सम्पत्ति एवं म्युनिसिपल व्यापार-- लन्‍्दन स्थानीय शासन 
के संभी अधिकारियों (/,008) &प४४०770768) को अपनी कई तरह की चल ओर 
अचल सम्पत्तियाँ हैं। इन सम्पत्तियों से भी बहुत आमदनी हो जाती है। ये 
प्राधिकारी इन सम्पत्तियो को किराये पर भी लगाते है या बेच भी सकते हैं। इन 


सम्पत्तियों से अजित आमदनी को 'सिकिद्ध फण्ड' (72 #प्रा0) में जमा 
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कर दिया जाता है। ये प्राधिकारी कई तरह के व्यापारिक कामों (47847082 
867०7068) का भी सम्पादन करते हैं। इन कामों से भी इन्हे अच्छी आमदनी 
हो जाया करती है। 

४9 कज--- कई दृष्टिकोण से कर्ज भी आय का खोत है। लन्‍्दन की स्थानीय 
इकाइयाँ कर्ज भी लिया करती हैं। ये प्रायः 'केपिटल एक्सपेण्डीचर' ((90008) 
॥050०707/078) के लिए ही कर्ज लेती हैं। लेकिन, कुछ दिनो तक “केपिटल 
एक्सपेण्डीचर' के लिए भी ये इकाइयाॉ कर्ज नही लेती थी। 'रेद्स' से ही जो आय 
प्राप्त होती थी उसे ही इस 'केपिटल एक्सपेण्डीचर” के हेतु खच किया जाता था। 
सेकिन, जबसे इनके कार्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं तबसे इन्हे एक तरह से अनिवाये 
रूप से कर्ज लेना पड़ता है। आजकल इस कज की अदायगी के लिए इन इकाइयो 
के अन्तगंत एक 'सिकिज्ञ फण्ड' (87772 +#'प्र0) खोला गया है। इसी फण्ड 
में इकाइयॉ इसके भुगतान के लिए द्रव्य जमा करती जाती है। कर्ज लेने के लिए 
इन्हे केन्द्रीय स्वास्थ्य-मत्रणालय से अनुमति लेनी पडती है । 

५, अन्य स्रोत-- आय के उपयुक्त खोतों के अतिरिक्त कई अन्य साधन भी 
ऐसे हैं जिनसे लन्‍्दन की स्थानीय इकाइयो को आमदनी हो जाया करती है। 
उदाहरणाथ, सिटी कारपोरेशन को चुगी और जुर्माने से' भी एक अच्छी आमदनी हो 
जाती है। मेट्रोपोलिटन बौरों को भी इन साधनों से थाय के रूप में कुछ धन प्राप्त 
हो जाता है । 

सिटी-कोष (07६५४ (!७४॥)--- इसका मतलब केवल सिटी कारपोरेशन 
से है। लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसके 
अन्तरगंत एक विशेष प्रकार का फण्ड खोला गया है। इसे ही “सिटी कोष! (0709?8 
(४987) कहते हैं। लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन को अपनी सम्पत्ति, या दान या वसीयत 
से जो कुछ भी आमदनी आती है उसे इस कोष में संचित किया जाता है। सन्‌ 
१६४७-४८ ईस्वी में इसके अन्तगंत करीब ३३३,००० पौड जमा था। यह भी एक 
प्रकार से सिटी कारपोरेशन को अपनी आमदनी ही कही जायगी। सबसे बड़ी बात 
यह है कि इस कोष पर केन्द्रीय संरकार का कोई अधिकार नही रहता और न इसके 
व्यय के मामल्ते में उसकी ओर से कोई हस्तक्षेप या जाँच-पड़ताल होती है। 

वित्त-समिति-- लन्‍्दन के स्थानीय शासन की आय-व्यय-व्यवस्था पर केन्द्रीय 
सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। केन्द्रीय सरकार के कानूनी आदेश के अनुसार इसे 
अपने अन्तर्गत अनिवाय रूप से एक वित्त-समिति (.ं787706 (४0777076066) का 
निर्माण करना पड़ता है। संसद की ओर से इस समिति को वित्त के मामले में 
कई तरह के अधिकार दिये गये हैं। इसी समिति के माध्यम से केन्द्रीय सरकार 
लन्दन के स्थानीय शासन के आय-व्यय की पूरी जानकारी रखती तथा उस पर अपना 
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नियंत्रण स्थापित करती है। यह तित्त-समिति स्थानीय आय-व्यय से मतलब रखने 
वाली सभी बातों एवं समस्याओं पर अपनी कडी देख-रेख रखती है। किसी भी 
तरह का कर्ज बिना इमकी स्वीकृति के नही लिया जा सकता | 

क्षेत्र-सम्बन्धी समस्याएँ एवं सुझाव-- लन्‍्दन के स्थानीय शासन के अन्तर्गत 
क्षेत्र (0769) की समस्‍या प्रारम्भ से ही बहुत प्रवल और उम्र रही है। 
शुरू से ही लन्‍्दन काउण्टी कौमिल हमेशा अपनी परिधि को बढ़ाने की मॉग 
करती रही है। इसने (लन्दन काउण्टी कौंसिल ने) एक बार एक प्रस्ताव पास कर 
इस बात की माँग की कि उसका क्षेत्र 'मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट” (जो कि 
लनन्‍्दन सिटी कारपोरेशन के क्षेत्र को छोड़कर लन्‍्दन के समस्त व्यापक क्षेत्र पर 
अपना काम करता है) के सददश ही व्यापक बना दिया जाय|। उसने इस बात 
पर जोर दिया कि उसका क्षेत्र अत्यन्त सकुचित है और वह इस सकीण दायरे 
के भीतर शिक्षा, बिजली, ट्रान्सपोंट, गह-निर्माण एवं नगर-परियोजना (7097 
?]907772) जेसे व्यापक स्वरूप वाले कामों का सम्पादन सफलतापूवंक नहीं 
कर पाती है। साथ-साथ अन्य कई ओर से भी इस वात को महसूस किया गया 
कि 'लन्‍्दन ऐडमिनिस्ट्रेटिव काउण्टी? का क्षेत्र सक्षम तथा विभिन्न सेवाओं 
के सम्पादन के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योकि लन्‍्दन के बाहर वृहत्तर लन्दन 
(0७७४९: 7,07009) के अन्तर्गत भी बहुत-सी स्थानीय इकाइयॉ हैं जो 
कई प्रमुख सेवाओ का सम्पादन करती हैं, लेकिन 'लनन्‍्दन ऐडमिनिस्ट्र टिब काउप्टी! 
अर्थात इसकी काउण्टी कौसिल के साथ इनका कोई सहयोगात्मक एवं एकीकृत 
गठबन्धन नही है। इससे कामो का सम्पादन समनन्‍्वयात्मक ओर एकीकृत ढंग से 
नहीं हो पाता है। इसलिए सब तरफ से इस बात की आवाज आने लगी कि 
सम्पूर्ण लन्दन के लिए. (जिसमें ग्र टर लन्दन के क्षेत्र मी शामिल रहे) एक केन्द्रीय 
सस्था (0०707:8॥860 &प४४०7009) का निर्माण किया जाय, जो सभी क्षेत्रों 
को एक सूत्र में बाँधते हुए स्थानीय शासन का संचालन करे। इन सब बातों को 
मद्दे नजुर रखते हुए लन्‍्दन के स्थानीय शासन की क्षेत्र-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार 
तथा उनसे सम्बन्धित विभिन्न बातों को जॉच-पड़ताल करने के लिए सन्‌ १६२१ ई० 
में बाईकाउण्ट अल्मवाटर (५7800770 0]]59967) की अध्यक्षता मे एक 'रॉयल 
कमीशन” (२०ए०/ (/077778207) की नियुक्ति की गयी। इसने क्षे त्र-सम्बन्धी 
समस्याओं पर विचार तथा उनसे सम्बन्धित विभिन्न बातों की जाँच-पड़ताल करने 
के पश्चात्‌ अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन, इस कमीशन के सभी सदस्य एकमत 
नही थे। परिणासतः इसकी रिपोर्ट में तीन मत के विचार प्रकाशित हुए। इसने 
एक बहुमत रिपोर्ट (७०7४४ ०००४४) पेश की ओर एक अल्पमत (0॥70- 
00ए ह०0070)। अलह्पमत रिपो् में भी दो प्रकार के मत वाले व्यक्ति थे | 
इ० स्था० शा०-३० 
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अत, इस अल्पमत रिपोर्ट में मी दो तरह के विचार वाली रिपोर्ट सामने आग्री | बहुमत 
रिपार्ट ने इस सम्बन्ध में अपना निम्नलिखित सुराव पेश किया-- 

(क) उसने यह सुक्राव रखा कि लन्दन के स्थानीय शासन के क्षेत्रों में किसी भी 
प्रकार के परिवत्तन एवं संशोधन की आवश्यकता नही है। जो स्थानीय प्राधिकारी 
जिस रूप में काम करते हे, उन्हे उसी रूप में काम करते रहने दिया जाय। ऐसे 
सुझाव के पीछे प्रमुख कारण यह था कि विभिन्न स्थायी ऑकड़ो एवं ग्रमाणों से 
(बहुमत रिपोर्ट पेश करने वाले सदस्यों को) ऐसा अनुभव हुआ कि क्षेत्र मे परिवत्तन 
कर देने से लन्‍्द्रन-स्थ नी : श्यमन के अन्तर्गत कोई विशेष कुशलता और सुधार नहीं 
आ सकेगा ।* 

(ख) इसने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर लन्दन काउण्टी कौसिल, 
मेट्रोपोलिटन बोरों तथा लन्‍्दन सिटी कारपोरेशन को अपने कामों के सम्पादन में 
असुविधा होती हो तो वे तीनों मिलकर अपने कार्यों के पुनर्वितरण (0०९४ए- 
09प्र७०07) के सम्बन्ध में विचार-विमश कर ले | 

(ग) इसने यह भी सुझाव रखा कि यदि कामों के सम्पादन में अधिक असुविधा 
होती हो तो एक परामशंदात्री समिति (50860700ए &व4ए7807"ए (0070- 
7770066) का निर्माण किया जाय जो लन्दन तथा लन्दन के बाहर वृहत्तर लनन्‍्दन 
के क्षेत्रों के भीतर ट्रान्सपोंट, नगर-परियोजना (709७7 ?]877778), गह- 
निर्माण (०7४72), मुरूय नाली ()(७॥0 9/:877826) इत्यादि व्यापक स्वरूप 
वाले कामों के सम्पादन तथा उनसे सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी 
केन्द्रीय मंत्री को परामश दिया करे। और, इसी सुझाव से प्रभावित होकर सन्‌ 
१६२४ ईंसस्‍्वी मे लन्‍्दन ऐण्ड होम काउण्टीज ट्राफिक ऐडवाइजरी कमिटी? (॥,07- 
बैठा बाते स076 (07068 ७70 हैवए780"ए7 (0797760066) 
का निर्माण किया गया | 

दो अल्पमत रिपोर्टों (क्‍70070ए 0०००07४७) में प्रथम अल्पमत रिपोण के 
समथ क हीले (77]67) और दालबद (79!000) थे। इसीलिए इसे हीले- 
टालबट-रिपोट भी कहते हैं। इन दोनों ने (अह्पमत रिपोर्ट के अन्तगंत) मौजूदा 
क्षेत्र के सम्बन्ध मे परिवर्तन की मॉग करते हुए निम्नलिखित सुकाव दिये-- 

(क) इस>त्रपीट में पहला सुक्राव यही था कि सर्वप्रथम लन्‍्दन के क्षेत्र का 
पुनर्निर्धारण हा- और इसका दायरा (.ै'8७ ०" ]ए778000707) चेयरिड्र क्रास 
निज ततततंन_ुनलु 


१ “नुफ्ह शाह्य0ताए ए पाल परढा००४ 0 (6 00ग्राधरइआ07 786 70 
एणापा6060 पाद्वा काए बशाबांतव00 पर (06 लाहं॥2 8प्रशंधा ए०पा0 7650 0 
श6्ब्वांला ढीएाशाएए 00 ९०एणाणाए 7-7. 694%2  ॥90, ? 76 


बह धाइ०2 मर आआछश/ जिटठापइप्त 7008, 00एशरा्रणशरा, ?, 524. 
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((87772 (77088) से लेकर दस मील चारों ओर तक का कर दिया जाय | 

(ख) पुनः इस लन्दन क्षेत्र को विभिन्‍न काएण्टी बोरो के क्षेत्रों में विमा- 
जित कर दिया जाय | 

(ग) साथ-साथ जल-वितरण, ड्रेनेज (07077986) तथा ट्राम-वे का काम 
केन्द्रीय अधिकारियों के जिम्मे ही छोड़ दिया जाय | 

दूसरी अल्पमत रिपोर्ट सर रॉबट डोनाल्‍ड (57 ॥800०% 70079/0) तथा 
स्टीफेन वाल्स (500700०7॥ ए४०७]8)) द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। इन नेताओं 
ने अपने प्रतिवेदन मे क्षेत्र-समस्या के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव पेश किये--- 

(क) सम्पूर्ण लन्दन के स्थानीय शासन का संचालन एक केन्द्रीय ढंग से हो 
लन्दन काउण्टी कौसिल, 'ेट्रोपोलिटन एसाइलम्स बोडड” (>॥९६7070रा+क्षा 
3.89]प7778 30०70) आदि केन्द्रीय सस्थाओं का विघटन कर दिया जाय 
और सबके बदले लन्‍्दन की समस्त आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए एक शेयर 

न्दन कौसिल” (97680०० 4,07007 (00०प्2आ) की स्थापना की जाय। 

इसके जिम्मे नगर-परियोजना, ट्रान्सपोट, अस्पताल, झुरूय ड्रे ने, जल-वितरण 
इत्यादि विषयों से सम्बन्धित सम्पूर्ण काम दे दिये जायें | 

(ख) लेकिन, साथ-साथ इस “ग्रेटर लन्‍्दन कौसिल” के अन्तर्गत कुछ डिस्ट्रिक्ट 
स्तर की लघु सस्थाएँ भी रहे और उन्हे अपने अन्तर्गत छोदे-मोदे कामो के सम्पादल 
में स्थानीय स्वायत्तता (7.008/ &प7077/0775 ) प्राप्त रहे | 

लेकिन, इस रॉयल कमीशन के विरोधी प्रस्तावों के फलस्वरूप सरकार लन्दन 
काउण्टी कौसिल एवं वृहत्तर लन्‍्दन से सम्बन्धित क्षेत्रीय समस्याओं को सुलमकाने 
में असमर्थ रही ।' केवल द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लन्दन के निर्माण-सम्बन्धी 
कार्यों की ओर थोड़ा-सा ध्यान दिया गया है। लन्‍्दन काउण्टी कौसिल योजना 
([,08407 ((0४०७४ 0००४०] 70]97) तथा बृहत्तर लन्दन योजना (07/29- 
७७ [,07007 7?]&॥7) के अनुसार लन्‍्दन काउण्टी कौसिल के कामो मे थोड़ी- 
सी वृद्धि की गयी है। उदाहरणाथ, सन्‌ १६४७ ईस्वी के टाउन ऐण्ड कप्ट्र 
प्लानिंग ऐक्ट! (0ए97 थ्यें 00.09 7]87777ए४ 2०५) के अनुसार 
लनन्‍्दन काउपण्टी कौसिल को सम्पूर्ण लन्‍्दन क्षेत्र (यहाँ तक कि सिटी कारपोरेशन के 
क्षेत्र के लिए भी) के लिए बहुत-सी बातो में योजना बनाने का अधिकार दिया 
गया है। इस प्रकार लन्‍्दन काउपण्टी कौसिल के क्षेत्र को अधिक से अधिक व्यापक 
बनाने तथा इसी के अधिकार-क्षेत्र के भीतर सम्पूर्ण लन्दन को समेटने का प्रयत्न 
किया जाता रहा है। लेकिन, इससे क्षेत्रीय समस्याओं का कोई संतोषजनक 





१ 8667, ठ0वंकह. ०26, 00४8/ए४शेण, 70: 76-77. 
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समाधान नही निकल रहा है, बल्कि ये समस्त समस्याएँ अपने मौलिक" और पूर्व 
रूप में अब भी उसी तरह मौजूद हैं और बहुत दिनो से इनके सुधार की दिशा में 
कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सन्‌ १६४७ ईस्वी में, जब इज्जलेण्ड के 
विभिन्‍न स्थानीय ज्ञेत्रों की समस्याओं पर विचार करने के लिए 'लोकल गवने- 
मेण्ट बाउण्ड्री कमीशन! (4,009] (॥0एशफ्राा०ा 30प्रशवैक्वा'ए 0०काशाड- 
807) की स्थापना की गयी थी उस समय भी लन्दन के क्षेत्र को इसकी (लन्दन 
की) अपनी विचित्र समस्थाओ ओर उसके साथ संयुक्त कठिनाइयों को देखते हुए 
इसके (बाउण्ड्री कमीशन के) विचार>-्षेत्र (?ए7शां०७) से प्रथक्‌ ही रखा गया | 
युनः सन्‌ १९५८ ईस्वी के 'लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट” के झुताबिक भी इड्जलेण्ड की 
क्षेत्रीय समस्याओं को सुल्लकाने के लिए जिन दो कमीशनो की स्थापना की बात 
कही गयी है उनके विचार-क्षेत्र (?प्र'ए76७) से भी बृहत्तर लन्दन को अलग रखा 
गया है। लेकिन, इसके पूर्व नवम्बर सन्‌ १६५४७ ईस्वी में सर एडबिन हरबर्ट 
(97 पा 670०४) की अध्यक्ष ता में एक 'रॉयल कमीशन” की स्थापना 
की गयी। इसके जिम्मे वृहत्तर लन्‍्दन के स्थानीय शासन की वत्त॑मान प्रणाली 
और उसकी कार्य-पद्धति (४7०४८४४) पर विचार कर प्रतिवेदन (०0070) 
ग्रस्तुत करने का कार्य-भार सौपा गया है।' लेकिन, इस कमीशन ने अभी तक 
अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नही की है | 

लन्दन की क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक और भी सुर्ताव पेश 
किया गया था। यह सुकाव सन्‌ १६५१ ईस्वी में लन्दन यूनिवर्सिटी में भाषण 
देते समय सर मालकम ट्र॒स्ट्रम इब (97 (७॥0०09 '५प्र४४७४४ ४४०) ने, जो 
कि पृवकथित 'बाउण्ड्री कमीशन” के चेयरमेन थे, दिया था। उन्होंने इस सम्बन्ध 
में एक त्रि-सूत्री (797'6४-४४७/') योजना को अपनाने का सुझाव रखा था। उनके 
सुम्माव इस प्रकार हैं-- 

(क) सर्वप्रथम उन्होंने इस बात की सिफारिश की कि सम्पूर्ण लन्‍दन क्षेत्र के 
लिए एक श्र टर लन्‍्दन कौसिल! (9768७ [,00607 (0प्रगा०]) की स्थापना 
की जाय और यह उन कामों का सम्पादन किया करे जिनके लिए बृहत्‌ प्रशासकीय 
क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जेसे--योजना (?8&77778) तथा ड्रेनेज (॥)707- 
7926) सम्बन्धी काम। इसके बाद कुछ मध्यम तथा निम्न श्रेणी के क्षेत्र भी 
कायम किये जायें | ऐसे क्षेत्रो के निर्माण के लिए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव 
भस्तुत किये--- 





१. लेकिन लन्‍्द्न की पुलिस एव जल-वितरण-व्यवस्था को इस कमोशन के विचार-त्षेन्र 
स्रे अलंग रखा गया है | 
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(ख) मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्र है उसे ६ काउण्टियो में विभाजित 
कर दिया जाय । प्रत्येक काउण्टी की आबादी १ मिलियन से लेकर २ सिलियन 
के बीच में रहे तथय प्रत्येक का शासन अपनी काछउण्टी कौसिल के जरिये हो तथा 
इनके जिम्मे कुछ मध्यम दर्ज के महत्त्वपूणं काम दिये जायें और ये दूसरे स्तर की, 
अर्थात्‌ मध्यम श्रेणी की इकाइयाँ रहे। तथा 

(ग) इग काउण्टियों के क्षेत्रान्तगंत कुछ छीटी-छोटी इकाइयाँ भी कायम की 
जाये | काउण्टियाँ इन इकाइयों को अपनी शक्तियों एवं कामों में से कुछ को 
सुपुद कर दे। ये छोटी इकाइयॉ विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा-सम्बन्धी कामी 
का ही सम्पादन करे | 

लेकिन, लन्‍्दन के क्षेत्रीय सुधार के सम्बन्ध में कई आधारों पर इस योजना की 
भी आलोचना की गयी है। कहा जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रेटर 
लन्दन कौसिल” अपनी काफी जनसंख्या, अत्यधिक आश्िक साधनों एवं शक्तियों को 
लेकर इतनी बड़ी संस्था हों जायगी कि हों सकता है कि यह संसद्‌ की एक प्रति- 
इन्द्दी संस्था के रूप में परिणत हों जाय। इसके अतिरिक्त, ६ काउण्टियों की 
जो सीमा एवं क्षेत्र होगे वे पूर्णतया कृत्रिम होगे। इनके अन्तर्गत छोटी-छोटी 
इकाइयो को भी जो शक्तियाँ एवं काय सौपे जायेंगे उनके प्रति भी स्वयं इन 
इकाइयो तथा स्थानीय जनता--दोनो की कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रह जायगी।"* 

इस प्रकार लन्‍्दन के स्थानीय शासन की क्षेत्रीय समस्याओं को सुलमाने के 
लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सुझाव पेश किये जाते रहे हैं। लेकिन, इन 
समस्याओ का समाधान इन सुकावों में से अभी तक किसी >े भी द्वारा नही रो स्छा 
है। फिर भी, वृहत्तर लन्दन की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार करने के लिए 
सन्‌ १६४७ इईस्वी के नवम्बर में सर एडविन हरब् की अध्यक्षता में नियुक्त किये 
गये रॉयल कमीशन' की रिपोर्ट एवं इन समस्याओं के सम्बन्ध में इसके द्वारा दिये 
जाने वाले सुरावो की प्रतीक्षा की जा सकती है। 


“्गप6 हिला 78 50रशाा68 650765560. धीद्वां 8 ा8काक्ष' 7.07060॥ 
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इक़्लेण्ड के स्थानीय गासन का 
रे १ प्रजातत्रामक स्तरूप 


(09शा०टतरा€ प्रब्वाप्ा९ ए गिर छराशांशा .0९40 ७०ए९४एरााश $956॥) 








ही 


कहा जाता है कि इड्जलेण्ड का स्थानीय शासन अत्यधिक प्रजातंत्रात्मक ((08६ 
घे&ा00"७४70) है। यह कथन कहाँ तक सही है, इसकी जॉच के लिए दो 
बातो पर ध्यान देना होगा--(१) प्रजात॑ंत्र का अर्थ, उसका स्वरूप तथा उसके 
सिद्धान्त एवं आदश क्या हैं तथा (२) किस प्रकार के शासन या सस्था को प्रजा- 
तंत्रीय या अत्यधिक प्रजातंत्रीय शासन या सस्‍था कहा जा सकता है? इन 
डीनो प्रश्नों का उत्तर जान लेने के बाद इस बात को जानने में आसानी होगी कि 
इड्धलण्ड का स्थानीय शासन कहाँ तक और कितनी मात्रा में प्रजातंत्रात्मक है | यहाँ 
सर्वप्रथम प्रजातंत्र का अर्थ जानना होगा और इसी से उसके स्वरूप, सिद्धान्तो एवं 
आदर्शों का बोध हो जायगा। जहाँ तक इसके अथ की बात है, यह अत्यन्त ही 
ब्यापक है तथा इसके कई रूप है | अपने राजनीतिक रूप में यह एक ऐसी शासन- 
प्रणाली है जिसके अन्तर्गत शासन-संचालन में सारी जनता हाथ बेटाती है | राज्य 
की संगप्रमुता जनता में निहित रहती है। जनता अपनी समस्याओ को या तो 
प्रत्यक्ष रूप से स्वय ही या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सुलका लिया करतो 
है। लेकिन, इस राजनीतिक रूप के अतिरिक्त प्रजातंत्र का एक सामाजिक और 
आर्थिक रूप भी है। सामाजिक रूप में प्रजातंत्र बह सामाजिक व्यवस्था है, जिसके 
, अन्तर्गत लोगो के बीच झँच-नीच आदि का कोई भी सामाजिक भेदभाव या 
विषमता नही हो। अपने आर्थिक रूप में यह समाज में आर्थिक समानता एवं 
आर्थिक सुरक्षा का पोषक है। इसके अतिरिक्त, प्रजातंत्र रहन-सहन का भी एक 
डंग (0 छाए 0!) है| इस रूप में यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत 
सभी लोग भ्रातृत्व, सहयोग, सहिष्णुता, सदभावना इत्यादि शुणों की भाषना से 
भोतग्रोत हों तथा इन्ही के आधार पर एक आदर्शमय जीवन व्यतीत करते हो। 
इस प्रकार प्रजातंत्र का अर्थ अत्यन्त ही व्यापक है तथा राजनीतिक, सामाजिक 
एवं आर्थिक ज्षेत्र में स्वतंत्र॒ता एवं समानता लाकर व्यक्ति के जीवन को उत्तमोत्तम 
बनाना हो इसका शाश्वत सिद्धान्त, उच्चतम आदर्श एवं चरम लक्ष्य है। अब 
यहाँ एक दूसरा प्रश्न यह है कि किस प्रकार के शासन या संस्था को प्रजातंत्रात्मक 
या अत्यधिक प्रजातंत्रात्मक कहा जायगा १ वस्तुतः प्रजातांत्रीय शासन वह है या 
कोई भी संस्था अत्यधिक प्रजातंत्रात्मक तभी कहीं जा सकती है जब कि वह 
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प्रजातत्र के उपयुक्त सिद्धान्तो एवं आदशों पर सगठित हो तथा वह उन्हीं आदशों 
को प्राप्त करने की ओर प्रयलशील हो | सबप्रथम वह प्रजातत्र के राजनीतिक स्वरूप 
एवं आदश को अपने अन्तगंत व्यावह्गरिक बनाती हो, अर्थात्‌ वह शासन या सस्था 
अपने अन्तर्गत नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देती हों, उन्हे राजनीतिक दृष्टिकोण 
से जागरूक ओर निर्भीक बनाती हो, प्रशासन की बारीकियों एवं उससे सम्बन्धित 
कामों मे प्रशिक्षित करती हो तथा प्रजातन्नी् गुणों में उन्हे पारंगत एवं प्रवीण 
बनाती हो । साथ-साथ वह शासन-व्यवस्था या सस्था सामाजिक एवं आर्थिक 
समानता तथा सामाजिक न्याय (800०%७!| ]०४8४0९) की प्राप्ति मे सलग्न होकर 
ग्रजातंत्र के सच्चे स्वरूप को पा लेने की ओर कटिबद्ध हो। वह अपने अन्तर्गत ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था कायम करती हो जिसमे ऊॉँच-नीच का भेद-भाव या इस प्रकार 
की प्रत्येक विधमता सिंट जाय तथा सभी व्यक्ति भ्रातृत्व, सहयोग एवं सदभावना 
के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने समाज को उत्तमोत्तम बनाने की 
ओर अग्नसर हो | 

इन दो बातो को जान लेने के बाद अब यह देखने में आसानी होंगी कि इज्भ- 
लेण्ड का स्थानीय शासन कहाँ तक प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर चलकर इसके 
आदशों को पथराप्त करने की ओर प्रयत्नशील है तथा एक प्रजातन्नात्मक शासन 
या संस्था के अन्तगंत बताये गये उपयक्त गुण कहाँ तक इसमें विद्यमान हैं। यदि 
इड्लेण्ड का स्थानीय शासन इन दोनों कसौटियों पर खरा उतरता है, अर्थात्‌ यह 
नागरिकों को प्रजातंत्रीय गुणों में परिपक्व करते हुए प्रजातत्न के व्यापक आदशों 
को धरती पर उतार देने में सक्रिय ओर सफल दिखाई देता है तो निःसंदेह इसे 
अत्यधिक प्रजातंत्रात्मक कहा जायगा । नीचे विभिन्‍न आधारों पर इस बात की 
जाँच की जायगी कि ऊपर के दोनो गुण इसमें कहाँ तक वत्तमान हैं | 

१. सांविधानिक दृष्टिकोश से अधिक प्रजातंत्रात्मकफ-- इद्धलेण्ड का 
स्थानीय शासन तथा उसकी संस्थाएँ कहाँ तक प्रजातंत्रात्मक हैं, इसकी परीक्षा के 
लिए पहले यह देखना होगा कि उनकी साविधानिक स्थिति क्‍या है। क्या उनकी 
अपनी कोई ठोस (80!0) साविधानिक स्थिति है जिससे कि उनका महत्त्व अधिक 
बढ जाता है ओर वे अत्यधिक प्रजातंत्रीय दिखाई देने लगती हैं ? उत्तर होगा-- 
“हा? । इड्धलेण्ड के स्थानीय शासन की संस्थाओं की अपनी एक सुदृढ़ एवं ठोस 
वैधानिक स्थिति है जो इन संस्थाओ को दूसरे देशो में नहीं ग्राप्त है। इसका प्रधान 
कारण यह है कि इड्जलेण्ड में एकात्मक शासन-प्रणाली (एंग्रा।87ए ई0070 ०0 
(०४८०४७४॥९/॥४४) है। सारे देश का शासन-संचालन एक केन्द्र से होता है, जो 
सारे देश को एक ही शासन-सन्न में बॉघता है। वेन्द्रीय शासन के बाद देश में 
यदि कोई शासन है तो वह है स्थानीय शासन। दोनों के बीच में अवरोध डालने 


है. 
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वाला कोई दूसरा शासन नही है, जेसा कि उन देशों में होता है जहाँ कि संघात्मक 
शासन-पद्धति (+6वै७/७) 0770 ० (७०ए९४४४7०४४) काम करती है। 
सधीय व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र और स्थानीय शासन के बीच स्वायत्तता-प्राप् 
(5प४07077078) प्रदेश (?7:0977 0७] (+०0ए०"०॥7४७78) भी होते हैं। वेन्द्र 
के बाद देश में उन्ही का महत्त्व होता है और ऐसे देश में ऐसे प्रदेशों के समक्ष 
स्थानीय शासन की इकाईयो का“महत्त्व कम हो जाता है। केन्द्र के बाद देश की 
प्रजातत्रीय व्यवस्था के संचालन का सीधा उत्तरदायित्व स्थानीय शासन की इकाइयथो 
पर न पड़कर इन प्रादेशिक सरकारों पर ही पड़ता है। अतः ऐसे देशो मेँ 
स्थानीय शासन की इकाइयो के ऊपर प्रजातंत्रीय व्यवस्था से सम्बन्धित उत्तर- 
दायित्वों को निभाने की कोई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी नहों होती है, बल्कि ये तो प्रादे- 
शिक सरकारो के नियंत्रण मे काम करती हैं। लेकिन, एकात्मक शासन-व्यवस्था 
में ऐसी बात नहीं है। इञ्जलेण्ड में चूँकि सघीय व्यवस्था की जगह एकात्मक 
व्यवस्था ही है, इसलिए यहाँ दो ही सरकारें हैं--ऊपर केन्द्रीय सरकार और नीचे 
स्थानीय शासन की इकाइयॉ, अर्थात्‌ स्थानीय सरकार। इन दोनो के बीच अब- 
रोध डालने वाला दूसरा कोई शासन नही है। अतः देश की शासन व्यवस्था में 
केन्द्रीय सरकार के बाद अगर किसी का ठोस एवं सुदृढ़ साविधानिक महत्त्व है तो वह 
है स्थानीय शासन का। इच्जञलेण्ड की प्रजातंत्रीय व्यवस्था के संचालन मे दोनो 
का समान हाथ रहता है। ऊपरी स्तर पर इस व्यवस्था (यानी प्रजातंत्रीय ब्य- 
बस्था) का संचालन केन्द्रीय सरकार और निचले स्तर पर इसका संचालन स्थानीय 
शासन की इकाइया करती है। देश के प्रजातंत्र के सफल-संचालन के लिए दोनों 
के ऊपर काय-मार समान रूप से लदा हुआ है।' वहाँ के ग्रजातंत्र के ये दोः 
समान अमिकर्त्ता (82०7४) एवं संचालक हैं। स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध 
में इस तरह की बात भारत, अमेरिका; फ्रान्स इत्यादि देशों में नहीं पायी जाती 
क्योकि यहाँ की स्थानीय इकाइयों को न वो इज्चलेण्ड की इकाइयों की भाँति 
अपनी ठोस एवं सुदृढ़ साविधानिक स्थिति प्राप्त है और न वे केन्द्रीय सरकार के 
साथ एक सहकर्मों के रूप में देश की प्रजातंत्रीय व्यवस्था के संचालन में हाथ 
बँटाती हैं। इन्ही सब बातों को लेकर कोई भी व्यक्ति इस बात को बिलकुल 


न्‍निलकपमभकक-कना 
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हृठता के साथ कह सकता है कि इज्जलेण्ड का स्थानीय शासन अन्य देशों के 
स्थानीय शासन की तुलना में अधिक प्रजातंत्रात्मक है क्योकि उसकी अपनी 
विशिष्ट प्रजातंत्रात्मक जिम्मेवारियाँ हैं तथा उसकी अपनी एक विशिष्ट, सुदृद 
एवं महत्त्वपूर्ण सांविधानिक स्थिति है। 

२. समय की माँग के अनुकूल-- कोई ससस्‍्था अथवा शासन अधिक 
प्रजातंत्रात्मक होने का दावा तमी कर सकता है जैब कि वह जनता की आवश्यक- 
ताओ को पूरा करे तथा उसके समय की मॉग के अनुकूल हो | इस कसोदी पर इच्च- 
लैण्ड का स्थानीय शासन खरा उतरता है | बारेन ने लिखा है कि इड्लेण्ड के स्थानीय 
शासन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है | दूसरे शब्दो में, स्थानीय शासन की सभी 
संस्थाओं का विकास समय और समाज की परिस्थितियों के मुताबिक आशिक रूप से 
धीरे-धीरे हुआ है। अर्थात्‌, इह्ललेण्ड की जनता को जब-जब अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति की जरूरत पड़ी है, उन्हीं के (अर्थात्‌ उन आवश्यकताओ के) अनुरूप 
उसने अपनी स्थानीय सस्थाओं का जन्म दिया है।" और, ये स्थानीय संस्थाएँ, 
जमाने की रफ्तार के झुताबिक अपने को बदलती तथा नये साँचे में ढालती रही हैं । 
तात्पय यह है कि इज्जलेण्ड का सम्पूर्ण स्थानीय शासन ग्रारम्म से ही एक सजीव 
पदार्थ (॥ए778 ०072७7॥7) की भाँति काम करता रहा है तथा इज्धलेण्ड के 
स्थानीय निवासियों की आवश्यकताएँ जैसे-जेंसे बदलती गयी हैं उनकी पूत्ति करता 
आया है। आज भी प्राचीन ऐतिहासिकता के प्रतीक के रूप में यहाँ के सभी 
काउण्टी और बौरों वत्तेमान हैं, फिर भी यदि ध्यान से देखा जाय तो समय की आव- 
श्यकता तथा नागरिकों की बदलती हुई प्रजातंत्रीय मनोबृत्ति एवं आदर्शों के अन्ु- 
कूल उनके ढाँचे, स्वरूप, संगठन, कार्य इत्यादि में काफी परिवत्तेन होता रहा है। 
इस प्रकार सम्पूर्ण स्थानीय शासन-प्रणाली शुरू से ही एक सजीव पदार्थ की तरह 
काम करती हुई नागरिकों की प्रजातंत्रीय मनोबृत्ति एवं आदर्शों की रक्षा तथा 
उनकी विभिन्‍न सामाजिक आवश्यकताओ की पूर्ति करती रही है। कहा भी गया 
है--'गवार७ 00 एथा४४ 0 06 007800प्रप्न07%/ 8ए8(6, ]0097 
20एशपरा7्रश॥0 ॥98 9667 & गए 78, 870ण778, आध्यश्ाणरु प्त8 
ए70 (6 76870 ० #4ए72 2९०076 7७667 हप्या8तै मं 077 
१9७ए ४0 ४86 (8878 66ए०॑एांए९ प[००0 ४070,---/0 807४6 08 
5७७१४ ० (४8 7706७% ६७०४४०]०६०७) 8206. इन बातो को देखते हुए 
यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि इज्जलेण्ड का स्थानीय शासन प्रारम्भ से ही 
अपेक्षाकृत (अन्य देशों की तुलना में) अधिक प्रजातत्रात्मक रहा है क्योकि अल्य 
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देशों के स्थानीय शासन के अन्तग त यह गतिशीलता नही पायी जाती है । 

३. स्थानीय शासन की इकाइयों का संग्रहात्मक ((0779०74008) 
रूप तथा इससे प्रजातंत्रीय उद्देश्यों की आरप्ति-- पीछे, तीसरे अध्याय में हम 
धंग्रहात्मकः ((0॥0०7070प्8) शब्द का अर्थ जान चुके हैं ओर यह भी देख 
चुके है कि इड्धलेण्ड के स्थानीय शासन के सभी क्षेत्र भपने कामों या नागरिक सेवाओ 
के सम्पादन में संग्रहात्मक रूप! ((/077067040प्न्‍& 70 ४०४प्र/७) रहते है। 
कोई भी क्षेत्र सग्रहात्मक रूप वाला क्षेत्र तभी कहलाता है जब कि वह अपने को एक 
अस्थायी संस्था (44 ॥0८ &०४४07709) की तरह केवल कुछ ही कामी को करने 
तक सीमित न रखकर अपने अन्तर्गत अनेक प्रकार के कामों को किया करता है। 
इद्लेण्ड के स्थानीय शासन के अन्तर्गत इसकी सभी इकाइयाँ इसी संग्रहात्मक 
आधार पर संगठित हैं और अपने अन्तर्गत अनेक प्रकार के कामों का सम्पादन किया 
करती है। अब यहाँ यह जान लेना चाहिए कि इन इकाइयों का इस प्रकार 
संग्रहत्मक आधार पर सेवाओं का सम्पादन करना इनके प्रजातंत्रात्मक होने का सब 
से बड़ा सबूत है क्योंकि जो इकाई अपने कामों का सम्पादन इस संग्रहत्मक आधार 
पर करेगी उसमें जनता की अधिक से धधिक आवश्यकताओं को पूरा करने की 
क्षमता और प्रवृत्ति होगी, साथ-साथ वह जन-सेवा-कार्य में अधिक मात्रा में प्रवृत्त 
होगी। किसी भी इकाई द्वारा इस प्रकार से काय करना उसकेअधिक प्रजातंत्रात्मक 
होने की निशानी है। इकाइयों का संग्रहात्मक स्वरूप होने से एक और लाभ है। 
इसमें शासन-व्यवस्था बड़ी व्यवस्थित होती है। चूँकि इकाई जनता के हित में 
अनेक सेवाओं का सम्पादन करती है, अतः जनता तथा स्थानीय इकाई के बीच 
अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जो प्रजाव॑त्र की एक बहुत बड़ी विशेषता 
है। वारेन का कथन है कि स्थानीय इकाइयों का सग्रहात्मक होना प्रजातान्त्रिक 
इृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम है।' यह स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत काम करने वाले 
विशेषज्ञों तथा जनता के प्रतिनिधियों को निकटतम सम्पक में ला देता है। स्थानीय 
कार्यों के सम्पादन के लिए यह स्थानीय नागरिको के अन्दर प्रत्यक्ष उत्तरावित्व का 
भाव भर देता है। स्थानीय कार्यों के प्रति जनता की बराबर सक्रिय दिलचस्पी 
बनी रहती है। यह नोकरशाही के बोलबाले को रोकता है। इससे सेवाओ के 
'सम्पादन में मितव्ययिता (४०070779) आती है। स्थानीय संस्थाओं का रूप 
संग्रहात्मक होने से इतने लाभ एवं मोलिक गुण बराबर बने रहते हैं। और किसी 
स्थानीय क्षेत्र में पाये जाने वाले ये गुण या लाभ कुछ और नहीं, बहिकि उस 
स्थानीय ज्षेत्र के प्रजाव॑त्रीय गुण हैं। इच्धलेण्ड की प्रायः सभी स्थानीय इकाइया 
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चूँकि सग्रहात्मक स्वरूप की हैं, अतः उनमें ये सभी प्रजातंत्रीय गुण स्वभाव से ही 
वत्तेमान हैं और इनके रहने से इन स्थानीय इकाइयों का प्रजातंत्रीय स्वरूप और 
भी निखर उठता है। 

४. विकेन्द्रीकरुश एवं स्थानीय इकाइयों का प्रजातंत्रीय स्वरूप-- 
कोई भी स्थानीय शासन तथा उसकी इकाइयॉ अधिक प्रजातंत्रात्मक तभी कही जाती 
है जब कि उन्हे अपने कानूनी दायरे के अन्तर्गत स्वतंत्रतापूबक काम करने का 
अवसर उपलब्ध रहे तथा उनके ऊपर केन्द्र अथवा किसी अन्य सरकार का बार-बार 
अनावश्यक हस्तक्षेप नही हुआ करे। इस दृष्टिकोण से भी इज्लेण्ड का स्थानीय 
शासन अत्यधिक प्रजातंत्रात्मक कहलायेगा | इसका प्रधान कारण यह है कि इड्जलेण्ड 
में स्थानीय शासन की इकाइया विकेन्द्रीकरण ((2080९7/४"9.89(707 ) के सिद्धान्त 
पर आधारित है, जब कि यूरोप के अन्य देशों की स्थानीय इकाइयाँ “डिकन्सेण्ट्र शन' 
(260077067॥7&0707)) के सिद्धान्त पर आधारित मानी जाती है । विकेन्द्रीकरण 
का तात्पय उस पद्धति से है जिसमे एक केन्द्रीय सरकार हो तथा इसके अतिरिक्त उसके 
अन्तर्गत शासन की ओर भी कई इकाइया हो, इन इकाइयों का विकास स्वतंत्र रूप 
से हआ हो तथा उन्हे एक निश्चित कानूनी दायरे के अन्तर्गत अपने कामो को 
सम्पादित करने का सम्रुच्चित कानूनी अधिकार प्राप्त हों | 'डिकन्सेण्ट्र शन' की प्रणाली 
ठीक इसके विपरीत है। इसके अन्तर्गत केन्द्र के अतिरिक्त शासन की इकाइयाँ तो 
कई एक होती हैं, लेकिन उनके पास कानून द्वारा प्रदत्त कोई ऐसा निश्चित 
कार्य-क्षेत्र नही रहता जिसके अन्तर्गत वे अपने कार्यों का सम्पादन स्वतंत्रतापू्षक 
करने का अधिकार रखती हो। अतः इस प्रणाली के अन्तर्गत स्थानीय शासन की 
इकाइयाँ कम प्रजातंत्रात्मक होती हैं तथा ये केन्द्र के एजेण्ट के रूप में काम किया 
करती हैं। ऐसी अंगाली फ्रान्स, जमनी आदि यूरोपीय देशों में पायी जाती है। 
इसीलिए फ्रान्स और जमनी का स्थानीय शासन अधिक प्रजातंत्रात्मक नहीं कहा 
जाता, क्‍योंकि इन देशों में इसके कार्यों पर केन्द्र का बडा ही कड़ा दबाव ओर 
नियंत्रण रहता हैं।' लेकिन, इज्धलेण्ड में ऐसी बात नही है। कारण, यहाँ तो 
विकेन्द्रीकरण की प्रणाली अपनायी गयी है जिसके अन्तर्गत यहाँ के स्थानीय शासन 
की सभी इकाइयों को एक निश्चित कानूनी दायरे के भीतर स्वतंत्रतापूवंक तथा 
अपने इच्छानुसार काम करने का पूरा अधिकार प्रदन किया गया है। सेकेण्ड 
रिपोर्ट ऑफ दि लोकल गवबनभेण्ट मेनपावर कमिटी” (5600700 ०9075 ० 
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$796 4,068) (४॥0ए९४४7०7४ (७700ए067' (५०0777770(66) नामक एक 
सरकारी रिपोर्ट में इसी बात को इस तरह व्यक्त किया गया था-- “7४७ 
फाशाड॥ 888प770007 78 996 606 ]008] 8प(४४07768 876 (6 
7689078706 9094868 ९८077060670 ६0 दवा85"8726 छा 0ए7 
पप्राछ7008, 8700 ६0960 (096ए €6<७/"'छ86 शा! ए7ढ80787 07068 
0 067 0७7 7206.” इस प्रकार इच्जलेण्ड के स्थानीय शासन की इकाइयाँ 
बहुत अंशो में स्वतंत्र समकी जाती हैं और चूँकि वे इस हृद तक स्वतंत्र हैं, इसलिए 
वे फ्रान्स, जम॑नी आदि देशों के स्थानीय शासन की छुलना में अधिक प्रजातंत्रात्मक 
भी समझी जाती हैं।' यहाँ (इद्चलेण्ड में) सभी स्थानीय इकाइयों को एक उन्सुक्त 
ओर स्वतंत्र वातावरण में काम करने का पर्याप्त मौका दिया गया है। ये सभी 
इकाइयाँ अपने आन्तरिक मामलो-- अपनी समितियों के गठन, आमदनो एवं ख्चे 
के साधनों का उपयोग इत्यादि--में केन्द्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से बहुत हद तक 
स्वतंत्र हैं, जेसा कि अन्यत्र कही भी नहीं पाया जाता | ये सभी तथ्य इज्जलेण्ड के 
स्थानीय शासन के अधिक प्रजातंत्रात्मक होने की बात की पुष्टि करते हैं । 

७५. विभिन्न नागरिक सेवाओं का सम्पादन-- यो तो सभी प्रजातंत्रीय 
संस्थाएं. जन-हित के कार्य का सम्पादन करती हैं, लेकिन सर्वाधिक तथा सच्चे अथे 
में प्रजात॑त्रीय सस्था वही है जो जनता के देनिक जीवन से सम्बन्धित सभी सेवाओं को 
उसे प्रदान करे तथा उरक्नी नमल्‍्त स्मनन्‍्या को सुलमाते हुए सदा जन-हित के काय में 
संलग्नऔर सतत्‌ प्रयलशील रहे | इज्जलेण्ड के स्थानीय शासन की संस्थाओ में यह प्रजा- 
तंत्रीय गुण भी एक बहुत बड़े पेमाने पर परम्परागत और स्वाभाविक रूप से वत्तमान 
है। यहाँ की स्थानीय इकाइयाँ अन्य देशों की तुलना में नागरिकों को अधिक सेवाएँ, 
प्रदान करती हैं। यहाँ की जनसंख्या का शायद ही ऐसा कोई भाग होगा; जो इन 
इकाइयो द्वारा घर-घर पहुँतचायी जाने वाली सेवाओ से लाम न उठाता हो। 
इसीलिए इज्जलेण्ड में यह बात बड़े गब॑ के साथ कही जाती है कि वहाँ की स्थानीय 
सरकार “नागरिकों के जन्म-काल से लेकर मरण-काल तक की सभी आवश्यक 
सेवाओं ओर कामो का सम्पादन करती है।” जे० एच० वारेन ने ठीक ही लिखा 
है--[0७76 38 70 860007 ०07 06 ००0४एप्0 शात्रणी 46 6068 
706 86"ए6 0 80776 छए, ॥0 80706 8600078 ए ४06 0०00770- 
काए70 फ्राध्याइ608 00707प्0प्रछाए 7700770॥6 2८'४0]660 ६086 278४७.” 
एल० गोल्डिंग का तो यहाँ तक दावा है कि इज्धलेण्ड की स्थानीय इकाइयाँ केन्द्रीय 
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सरकार से भी अधिक बड़े पेमाने पर सेवाओं का सम्पादन करती हैं तथा उनके 
द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का दायरा केन्द्रीय सरकार द्वारा सचालित सेबाओ के 
क्षेत्र से भी अधिक व्यापक है। उनका कथन इस प्रकार है--“/86 8७"ए१608 
770शाव6व 09 ५86 4008] 8प्रांग्रेठ09658 &"8 एक्वाप९ते व 0087'8०६०५, 
800 ६876 00700४76व4 ज्ञाए। 88708॥ 6ए०"ए 8४70806 0]. [४॥6५ए 
00ए७' & 7्राप्र० जशञात्वेश' 78728 ०0 8९0 प्रण्ञाप ४७7 (6 8९०ए7068 
40064 एच (४6 (/७08)] (0ए७/07067॥0 07 0ए ६8०78६707&॥ 
007[0078000708, ” * हरमसन फाइनर ने भी इनके काय-क्षेत्र को अत्यन्त ही व्यापक 
बतलाया है।' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इद्लेण्ड की स्थानीय इकाइयाँ नागरिकों 
के जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बन्धित सेवाओं का सम्पादन बडी सफलता के साथ करती 
है ओर चूँकि ये सभी कार्यों को करती तथा समस्त समस्याओ को सुलमाती हैं, इसी लिए 
ये अधिक प्रजातंत्रात्मक हैं। इतना ही नहीं, इन सस्थाओं ने उस समय और भी अधिक 
सेवाओ को प्रदान किया है जब कि देश के ऊपर सकट रहा है तथा युद्ध के कारण देश की 
शासन-व्यवस्था; प्रजातन्न एवं स्वतंत्रता को विनाशकारी खतरा रहा है। वारेन 
ने लिखा है कि “लड़ाई के जमाने में, स्थानीय संस्थाओं ने कह्पनातीत कठिनाइयों 
के रहने पर भी, अपने करीब-करीब सभी कामों को पूबवत्‌ चलाते हुए, नागरिकों 
के लिए जो कुछ किया है, वह बहुत बड़े पेमाने पर और उत्तम प्रकार से | 
ओर कोई भी संस्था या संगठन जिसमे साधन, अनुरूपता तथा प्रबन्ध करने की 
अद्भुत शक्ति की कमी रहते, इतने बढ़िया ढंग से इस काम को नहीं निमा 
सकता |” इन बातो से यह स्पष्ट हो जाता है कि इद्धलेण्ड के स्थानीय शासन 
की इकाइयाँ शाति-काल और सकट-काल दोनों में नागरिकों के हित में समान रूप 
से संलग्न ओर सक्रिय रहते हुए उनके जीवन से सम्बन्धित प्रायः सभी कामों को 
करती रहती हैं। किसी भी ससस्‍्था या शासन के अधिक प्रजातंत्रात्मक होने के 
लिए. इन विशेषताओं और गुणों से अधिक अन्य किन शुणों की आवश्यकता हो 
सकती है ! 

६ लोक-कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की श्राप्ति की ओर अग्रसर-- 
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पर इड्जलेड में स्थानीय शासन 


आधुनिक युग में प्रायः सभी राज्य लोक-कल्याणकारी-राज्य (*४९॥७०6७ 50906) 
के आदर्शों को प्राप्त करने की ओर ग्रत्ननभशील है। इदड्जलेण्ड भी एक लोक- 
कल्याणकारी राज्य है और यह भी इसके आदशों को अधिकाधिक मात्रा में प्राए् 
करने की दिशा में सलग्न है। इसका प्रधान कारण यह है कि लोक-कल्याणकारी 
आदशों को प्राप्त कर लेने के बाद ही किसी राज्य को सही जअथ में प्रजातन्र की 
प्राप्ति हों सकती है। सच्चा प्रजातंत्र वही है जिसमे समाज के अन्तर्गत राजनीतिक 
समानता के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक समानता भी रहे। प्रजातत्न के इस 
रूप की प्राप्ति कोई भी राज्य तभी कर सकता है जब कि वह एक लोक-कल्याणकारी 
राज्य हो और इसके आदशों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाय । यहाँ प्रश्न उठ सकता 
है कि छोक-कल्याणकारी राज्य क्या है, इसके आदश क्‍या हैं तथा यह प्रजातंत्र के 
सच्चे रूप---आर्थिक और सामाजिक ग्रजाततन्र को समाज में केसे व्यावह्यरिक बना 
सकता है? सीमित अथ में लोक-कल्याणकारी राज्य वह है जिसका आदश्श जन- 
सेवा तथा लोक-कल्याण होता है। यह राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र का, आर्थिक 
क्षेत्र में व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र में समानता और जन-कल्याण 
का पोषक होता है। साराशतः यह राज्य शाति, सुरक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था 
से सम्बन्धित कार्यों को करने के अलावे सावजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा योजनाएँ, 
बेकारी और बीमारी को दूर करना, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समानता की 
प्राप्ति, बुढ़ापे की पेंशन इत्यादि कार्यों को करना तथा लोगों को अपने व्यक्तित्व के 
विकास का अवसर देता है। लोक-कल्याणकारी राज्य के ये आदश ही सच्चे 
प्रजातंत्र के मी आदश हैं। इनकी प्राप्ति ही सामाजिक एवं आशिक क्षेत्र में प्रजातत्र के 
सच्चे रूप की प्राप्ति है। लेकिन, कोई भी लोक-कल्याणकारी राज्य अपने आदशों की 
प्राप्ति केबल अपनी केन्द्रीय सरकार के ही द्वारा नही कर सकता, क्योकि केन्द्र की 
उच्चस्तरीय सरकार नागरिको की घरेलू एवं उनकी स्थानीय समस्याओ की न तो 
सम्मुच्चित जानकारी रख सकती; न उन्हे हल कर सकती है । इसके लिए केवल स्थानीय 
शासन की सस्थाएँ ही अधिक उपयुक्त और कारगर हो सकती हैं। येससस्‍्थाएँ लोक- 
कल्याणकारी राज्य के सेवा-काय के उतने बड़े बोक को अपने ऊपर ले लेती हैं और घर- 
घर जाकर नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इज्डलेण्ड के 
स्थानीय शासन की इकाइया इस दिशा मे सक्रिय और सफल सिद्ध हुईं हैं। वे, जेसा 
किपहले कहा जा चुका है, नागरिकों की सेवा उनके जन्म॑-काल़ से लेकर मरण-काल 
तक विभिन्न रूपी में करती हैं। वे नागरिको के लिए शिक्षा की व्यवस्था करती 
हैं। उनके स्वास्थ्य की देख-रेख करती हैं। यातायात, सड़क तथा जल की 
व्यवस्था करती हैं। गरीबों को 'पुअर रिलीफ से सहायत्नूए देती हैं। लोगों को 
नौकरी देती तथा बुढ़ापे में पेंशन का इन्तजाम करती हैं। ' बीमारी के समय अपने 
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द्वारा खोले गये अस्पतालों से विभिन्न तरह की सेवाएँ प्रदान करती हैं। अर्थात्‌, 
ये सस्‍्थाएँ बेकारी, बीमारी, बेरोजगारी, निधनता इत्यादि को दर कर लोक- 
कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को पूरा करती तथा सच्चे प्रजातंत्र को समाज में 
व्यावहारिक बनाती हैं। दूसरे शब्दों में, ये संस्थाएँ, लोक-कल्याण के आदशों को 
व्यावहारिक बनाते हुए प्रजातत्र को अपने सच्चे रूप में प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे 
पर लाकर खड़ा कर देती है। इन आधारों पर इस बात का आसानी से अन्दाजा 
लगाया जा सकता है कि इज्जलेण्ड का स्थानीय शासन कितना अधिक कल्याणकारी 
और प्रजातंत्रात्मक है। 

७ सच्ची नागरिकता की शिक्षा ओर प्रशासन-कला में प्रशिक्षण-- 
किसी भी देश में प्रजातत्न की सफलता तीन प्रमुख बातों पर निमेर करती है | 
पहली बात यह कि इस व्यवस्था को चलाने के हेतु नागरिकों के लिए शासन की 
बारीकियो को जानना तथा उनमें प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। प्रशासन की इन 
सूहम बातो की जानकारी नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र के शासन में भाग लेने 
से ही प्राप्त होती है, क्योकि जिस देश के नागरिकों को अपने क्षेत्र की स्थानीय 
समस्याओं को सुलमाने तथा अपने सीमित क्षेत्र की शासन-व्यवस्था चलाने की 
कला नहीं मालूम है, वे देश के पेचीदे मामलो तथा सारे देश के लिए एक बडे 
पेमाने पर की जाने वाली शासन-व्यवस्था-संचालन में कदापि सफल नही हो सकते । 
छोटे पेमाने पर घर बेठे-बेठे शासन की कला मे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के लिए 
स्थानीय संस्थाओं से बढ़कर दूसरी कोई उपयुक्त प्रशिक्षण-सस्था (77778 
27००५) नही हो सकती। अर्थात्‌; राजनीतिक शिक्षा एवं शासन-कला में ये ही 
संस्थाएँ नागरिकों को अच्छी तरह प्रशिक्षित (7/977060 ) करती हैं। दूसरा, यह कि 
प्रजातंत्र केवल बेसे ही समाज में जीवित रह सकता है जहाँ का राजनीतिक जीवन 
सक्रिय, सजग ओर सतक हो | इसके लिए आवश्यक है कि नागरिक राजनीतिक शिक्षा 
एवं राजनीतिक अनुमवों से ओतप्रोत हो | नागरिकों में सावंजनिक विषयों के 
प्रति पूर्ण अमिरुच तथा सामाजिक जीवन के विभिन्‍न कार्यों में सक्रिय दिल- 
चस्पी का होना राजनीतिक प्रशिक्षण ग्राप्त करने का पहला सबूत है। दूसरे शब्दो में, 
प्रजातंत्र अपने अस्तिख तथा सफल संचालन के लिए इस बात की मॉग करता है 
कि जनता को राजनीतिक शिक्षा मिली हो, अर्थात्‌ उसके अन्तर्गत सार्वजनिक 
कार्यों के प्रति दिलचस्पी, सामान्य मामलों में ईमानदारी ओर निषपुणता, अपने 
अधिकारों के उच्चित प्रयोग तथा कत्तेब्यो के ससुुच्चित पालन का ढंग; देश की 
विभिन्‍न समस्याओं को सममने, महसूस करने तथा उन्हें सुलकाने की स्वाभाविक 
व्यग्रता, सावंजनिक हित के समक्ष अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बलिदान की भावना 
इत्यादि गुण वत्तेमान हो | प्रजातंत्र की सफलता के लिए इस प्रकार की राजनीतिक 
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शिक्षा तथा नागरिकों के अन्तर्गत उपर्युक्त समस्त प्रजातंत्रीय ग्रणो का आगमन 
केवल स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही हो सकता है। तीसरा, प्रजातंत्र की सफलता 
बहुत अंशो में आदर्श नागरिकता पर निर्मर करती है। आदश नागरिकता 
का जन्म वही होता है जहाँ, जेसा कि विलियम व्यायड ने लिखा है, नागरिकों 
के अन्तर्गत सहयोग, त्याग, बलिदान की भावना, भध्यवसाय, धेयं, सहिष्णुता, 
परोपकार इत्यादि मानवीय गुण वत्तमान हो। स्थानीय शासन इस दिशा में भी 
बड़ा ही ठोस कार्य करता है। वह नागरिकों को अपने अन्तर्गत एक साथ मिलकर 
काम करने का मौका देता तथा उनके अन्तर्गत उपयुक्त गुणी को उत्पन्न और 
विकसित कर आदर्श नागरिकता का जन्म देता है। सारांशत , किसी भी देश 
का प्रजातंत्र सफलता और गौरब के साथ इन्ही तीन गुणों या आधार-स्तम्भो-- 
९, नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा, २ शासन कला में उनके प्रशिक्षण तथा 
३ उनके आदर्श नागरिक गुणो--के ऊपर ही पलता और जीवित रहता है। स्था- 
नीय शासन इन तीनों गुणो का जन्मदाता और पोषक होता है। लेकिन, अब यहाँ- 
यह देखना आवश्यक है कि इश्जलेण्ड का स्थानीय शासन नागरिकों के अन्तर्गत 
इन तीनों गुणों की शिक्षा देता है या नही और अगर देता है तो कहाँ तक । यदि 
इद्धलेण्ड का स्थानीय शासन ऐसी शिक्षा देता है तो वह निःसंदेह अत्यधिक प्रजा- 
सत्नात्मक कहा जायगा। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इद्जलेण्ड का स्थानीय 
शासन इस शिक्षा देने के क्षेत्र में भी काफी सफल रहा है। जहाँ तक राजनीतिक 
शिक्षा और शासन-कला में प्रशिक्षण की बात है, इन्हे प्रदान करना तो इ्धलेण्ड के 
स्थानीय शासन का अपना मौलिक उद्द श्य तथा प्राथमिक एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
काम है। डॉ० सी० का ने अपनी पुस्तक ,00%8 (७0ए७४770070 09 0077- 
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धर इड्धलेड में स्थानीय शासन 


सक्रिय और उदार हैं उतना इद्धलेण्ड की संसद्‌ भी अपने सदस्यों को प्रजातंत्रीय 
शासन की कला में निपुण करने में सफल, उदार ओर सक्रिय नही हो सकती। इन 
स्थानीय संस्थाओं के समस्त कार्य प्रजातंत्रात्मक दृष्टिकोण से अत्यधिक संतोष- 


की 
राढ 


जनक है।'  लन्दन काउण्टी कौसिल का उदाहरण देते हुए रॉब्सन ने पुनः लिखा 
है कि यह काउण्टी कौसिल अपने प्रजातंत्रीय कार्यों के सम्पादन में इतनी सफल 
रही है कि इसे प्रजातंत्रीय एवं उत्तरदायी शासन के एक सफल्ल नमूने के तौर पर 
कही मी पेश किया जा सकता है।' इतना ही नही, यह काउण्टी कौसिल अपने 


कार्यों एवं सफलताओं के माध्यम से यह प्रदर्शित और सिद्ध करती + कि म्भू नि नि एल 
प्रजातन्त्र (पाला! १0०700'809) को कही भी एक बड़े पेमाने पर भी 
सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है।* 

ऊपर की बातो को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इज्जलेण्ड का स्थानीय 
शासन अतल्वन्त ही प्रजातंत्रात्मक है और यह प्रजातंत्र के सम्पूण आदर्शों (जिनका 
वर्णन प्रारम्भ में किया जा छुका है) को व्यवहार में उतारने की दिशा में प्रवृत्त रहता 
है। इसके उपयुक्त कामों को देखने से इस बात का पता चल जाता है कि यह एक 
प्रजातन्नीय शासन के समस्त गुणों से ओत-प्रोत है तथा पीछे बतायी गयी प्रजातत्र 
की सभी कसोटियों पर खरा उतरता है। इसलिए यह निःसंदेह अत्यधिक प्रजा- 
तत्रांत्मक (१080 ८४70०७॥0) है। लेकिन, इतना होने पर भी इसका एक 
दूसरा पहलू भी है, अर्थात्‌ इसके अन्तर्गत कुछ इस प्रकार के दोष भी वत्तेमान हैं 
जिनको देखने पर इसकी प्रजातत्रीयता पर किसी भी व्यक्ति को संदेह होने 


अर्लकन कल 
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इड्चलड के स्थानीय शासन का प्रजातत्रात्मक स्वरूप डप३ 


लगता है। इसके ये दोष इस प्रकार हैं--- 

१. स्थानीय क्षेत्रों की बनावट (8४ए०४प्र-७) का अवेज्ञानिक होना-- 
इद्धलेण्ड के स्थानीय शासन के ज्षेत्रो की बनावट अवेज्ञानिक है। इन ज्षेत्रों की 
संरचना (907प0प्रा'8) इस प्रकार की है कि उनसे आधुनिक युग की बहुत-सी 
सामाजिक और नागरिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति नही हो पाती है। इसी के 
फलस्वरूप इनके द्वारा स्थानीय बातों का प्रशासन भाँ उत्तम तरीके से नही हो पाता 
है। डॉ० रॉब्सन ने लिखा है कि “76 78 & 096७४४०78/77970]6 9८५ 
80 06 08(0820768 07 077 7फ्राश 08) 80प00प7/8 ७7७ 70$ 
0776 ०६॥०207768.,. 7 ०0७॥ पप्रा6' 06 ४॥0ज्7 पी +96ए ७7७ 
4७728ए 7007880676 एप शञ0वैटक 76०१8 छाते 80लंडो ॥९९०९४- 
068, 9 एा6जछ 07 96 ]8९२ 0 ००फ6४7००7व७706 9९४ए७९7/ 
006 480०8 ०07०७शाएह एकपरौ॥४0४0०7, एन 70 ६0८07ए 07 
६6 676 गब्गावे, &0व0 (६४6 ए8मोट 7 एछु०शल' जशतादी ॥02क 
०00प्र/जी8 झ088688 प्रशावे6/ 9768670 ००008007088 -00 ४96 000; 
४6 0७7706 06 8७वें (9980 ४06 €ड्राइंतरारु ०00ग्रषापप्रधणाक्क 8- 
76फछ07४ ए704प०८७४ 079908090 80ए890826 7"077 096 88४00 - 
ए070 6 2004 9विकामाइएबत07] 707 76 38 ]प्रडणील्ते 60 
076 870प्7/6 ७067 0 0£70 00" ० 6७५४9. १ इन्ही कारणों से 
इज्लेण्ड के स्थानीय शासन को अत्यधिक प्रजातंत्रात्मक कहना कुछ हास्यास्पद 
मालूम पड़ता है। इतना ही नही, स्थानीय शासन के क्षेत्रो की बनावट में कमी 
और दोष रहने पर भी इनके जिम्मे अधिक से अधिक काम सौप दिये गये हैं, जिन्हें 
पूरा करने में ये क्षेत्र असफल हो जाते हैं और जब तक इस कमी को दूर नही किया 
जाता इसका रूप और भी उम्र होता जायगा, जो स्थानीय शासन तथा इसके 
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धप८ इड्न्‍नलेड में स्थानीय शासन 


शासन के अन्तर्गत “00808, ००7पि&07 (गोलमाल और गड़बड़ी), श98॥6, 
6578ए०४ 2०70७ - 800 0४७" ०/०978 (अपव्ययिता एवं अतिच्छादन) ”? 
इत्यादि कई दोष पाये जाते है, जो इसकी प्रजातंत्रात्मकता पर किसी को भी सदेह 
करने के लिए बाध्य कर देते हैं । 

२. स्थानीय शासन के।कार्मों का उच्च स्तर पर अनावश्यक रूप से 
केन्द्रित होते जाना--इड्लैण्ड में हाल के कुछ वर्षों में स्थानीय शासन केक्षेत्र में 
कुछ इस प्रकार का विकास हुआ है जो यहाँ की बड़ी एवं छोटी दोनो तरह की 
स्थानीय इकाइयों के प्रजातंत्रीय अस्तिव पर आधात करता छुआ नजर आ रहा 
है। बात यह है कि यहाँ स्थानीय शासन की इकाइयो द्वारा किये जाने वाले बहुत-से 
कामों के ऊपर केन्द्रीय सरकार का नियन्न॑ण बढ़ता ही जा रहा है और आज यह 
पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले जिन कामो का सम्पादन स्थानीय 
इकाइयॉ किया करती थी, वे काम अब धीरे-धीरे इनके हाथ से छिनते जा रहे हैं। 
केन्द्रीय सरकार इनके अधिकाधिक कामों को अपने हाथ में लेती जा रही है। 
उद्गहरणाथ , हवाई-अड्डु (07970] 77 #6]08), ट्रक रोड्स (॥7प्०४ ६0908), 
अस्पताल (नि०08[008)8), जनसहायता (+प00 88&790%706), रेट निर्धारित 
करने के हेतु सम्पत्ति के मूल्याह्न से सम्बन्धित कार्य (3॥6 एप#४०7 ० 0 
7700७४ए ६07 7७/772), गेस, बिजली इत्यादि से सम्बन्धित कामों को 
केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है या लेती जा रही है ।' स्थानीय 
इकाइयो के हाथ से कामो का इस प्रकार निकलना तथा उनके ऊपर केन्द्रीय नियंत्रण 
और देखरेख का इस ग्रकार बिना किसी ठोस कारण के बढते जाना प्रजातंत्रीय 
सिद्धान्तों के विपरीत माना ज़ायगा | इज्जलेण्ड में तों यह एक बिलकुल विचित्र 
बात दिखाई दे रही है; क्योकि जहाँ विश्व के दूसरे समाजवादी एवं प्रजातन्नीय 
देश अपने स्थानीय शासन की संस्थाओं के जिम्मे अधिकाधिक कास सौपते जा रहे 
हैं, इड्धलेण्ड की केन्द्रीय सरकार इनका अपहरण करती जा रही है। यह स्थिति 
स्थानीय शासन के प्रजातंत्रात्मक एवं स्वायत्ततापू्ण स्वरूप को मिटा देने वाली स्थिति 
कही जायगी। इतना ही नही, स्थानीय शासन के सम्बन्ध में यहाँ एक ओर भी 
नयी प्रवृत्ति बड़ी तेजी से पनपती हुईं दिखाई दें रही है। वह यह कि यहाँ (इज्जलेण्ड 
में) स्थानीय शासन की छोटी इकाइयो की महत्ता दिनोदिन घटती जा रही है। इनके 
.हाथ से बहुत-से काम ल्े-लेकर बड़ी इकाइयो को सुषुर्द किये जा रहे हैं । उदाहरणाथ, 
अबंन डिस्ट्रिक्ट, रूरल डिस्ट्रिक्ट आदि छोटी इकाइयो से बहुत-से कामों तथा उन 
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इड्धलेड के स्थानीय शासन का प्रजातन्नात्मक स्वरूप धप्प, 


कामों से सम्बन्धित अधिकारों को छीन लिया गया है ओर उन्हें ऐड मिनिस्ट्र टिव 
काउपण्टी? के जिम्मे सुपुदं कर दिया गया है या धीरे-धीरे सुपुदं किया जा रहा है । 
परिणामतः शिक्षा, पुलिस, फायर-सर्विस, नगर-परियोजना इत्यादि से सम्बन्धित 
बहुत-से कामो को अर्बंन तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ने खो दिया है। सिफ इतना ही 
नही, अपने बचे हुए अधिकारों के प्रयोग में भी इन्हे पर्याप्त स्वतंत्रता से वचित रखा 
जा रहा है। दूसरे शब्दों में, स्थानीय शासन के सुम्बन्ध में इच्धलेण्ड में इस तरह 
का एक विचित्र विकास हुआ है कि छोटी इकाइयों के अधिकारों एवं कामों को 
बड़ी इकाइयों द्वारा तथा इन बड़ी इकाइयों के कामो एवं अधिकारों का अपहरण 
ऊपर की सरकार, अर्थात्‌ केन्द्र के द्वारा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि 
स्थानीय शासन की प्रजातन्नीय सस्थाओ की जड़ को नीचे से ही काठ देने की 
अशुभ क्रिया शुरू की गयी है। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो स्थानीय शासन के 
सभी काम धीरे-धोरे उच्चस्तरीय सरकार के हाथों में निहित होते जायेंगे ओर एक 
दिन ऐसा आयगा जब कि स्थानीय स्वशासन की सस्थाओ का न तो कोई कास रह 
जायगा और न उनका कोई प्रजातत्रीय महत््व।॥ ऐसी हालत में स्थानीय शासन 
की संस्थाओं को सतकता से काम लेते हुए ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोई 
प्रभावपूर्ण और कारगर उपाय दुढना चाहिए | उनके हाथ से काम शायद इसलिए 
छीने जा रहे हैं कि वे इनके सफल-मम्पादन में समथ नहों सिद्ध हो रही हैं। यदि 
कारण यही है तो इन इकाइयो को इन विभिन्न स्थानीय कामों के सम्पादन के लिए 
अपने को अधिक से अधिक कुशल ओर सक्षम बनाना चाहिए। 

३. स्थानीय संस्थाओं पर केन्द्रीय नियंत्रण की बढती हुई प्रवृत्ति-- 
स्थानीय शासन के क्षेत्र में एक और भी प्रवृत्ति पनपती नजुर आ रही है ओर 
यह निःसंदेह इसकी स्वतंत्रता पर आघात कर रही है। इससे इसके ग्रजातंत्रात्मक 
स्वरूप के बिगड़ने का भय है। यह प्रवृत्ति है-- इन स्थानीय संस्थाओं के ऊपर 
केन्द्रीय नियंत्रण की वृद्धि । यह केन्द्रीय नियंत्रण अधिकाधिक मात्रा में स्थानीय 
इकाइयों पर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हरमन फाइनर ने लिखा है कि “+8 
३8 (6 8्री७०॥ 7९७प्र/8७ 0 ६76 70व60 +72॥87 ]008] 20एश"7- 
70676 : 77078#877 2 470627%&६07070, 72078698778 0७४४7७/8907070. ? 
इस केन्द्रीय नियंत्रण के चार रूप हैं-- ससदीय, शासकीय, वित्तीय एवं न्यायिक | 
और, ये चारो यहाँ अपने उम्र रूप में वत्तेमान हैं। इनमे वित्तीय नियत्रण की मात्रा 
सो इतनी अधिक है कि केन्द्र इस नियंत्रण के अन्तर्गत अपने सरकारी अनुदान 
(७४७7(8-7-ंत) के माध्यम से, ऐसा लगता है; इन स्थानीय इकाइयों को 
खरीदता जा रहा है। केन्द्रीय नियंत्रण की बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति से ऐसा मालूम 
होता है कि एक दिन सभी स्थानीय इकाइयाँ अपने को पूण रूप से केन्द्र के हाथों 


४८६ इड्धलेड मे स्थानीय शासन 


बेच देगी तथा केवल अपना प्रजातंत्रात्मक स्वरूप ही नहीं, बल्कि अपना सम्पूर्ण 
अस्तिव भी खो बेठेगी । लोकल गवनमेण्ट ऐण्ड सेप्ट्रल कप्ट्रोल' ( 4,008/ 
(॥07७/077000 870 (७४४7७) (007/7०0!) नामक पुस्तक के लेखकों (५४]- 
96० ७७7४क्‍7708ए 98704 ०४7७7/७) ने तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि “#70- 
#76/ #&68प0 ठेप्र०७, 86 468880 7 09७7", 00 ४॥6 ए6827068868 0 
696 ह७चाका]७' प्रागह पा थी ॥ए0968 0 #पातए07068 98 06७7 
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लेकिन, यहाँ एक प्रश्न यह उठ सकता है-- क्‍या स्थानीय शासन के ऊपर यह 
नियंत्रण आवश्यक है? क्या इस नियत्रण से छुटकारा पाकर स्थानीय शासन 
अपने प्रजातंत्रात्मक स्वरूप की रक्षा नही कर सकता १ लेकिन, इसका उत्तर भी बड़ा 
ही अनोखा हो सकता है। पीछे कहा जा चुका है कि स्थानीय शासन के ऊपर 
केन्द्रीय नियंत्रण है, वह चार तरह का है--संसदीय, शासकीय, वित्तीय एवं न्यायिक | 
सच पूछा जाय तो इनमें से सभी तरह के नियंत्रण का इन स्थानीय सस्थाओं के 
ऊपर रहना आवश्यक है, क्योंकि स्थानीय संस्थाएँ भी राष्ट्र का काम करती हैं, उनका 
राष्ट्रीय जीवन से बड़ा ही गहरा सम्बन्ध है और राष्ट्रीय हित अथवा साव जनिक हित के 
नाम पर उनके ऊपर केन्द्रीय सरकार का नियत्रण उच्चित और आवश्यक हो जाता 
है।' उनमें जहाँ तक ससदीय नियंत्रण का प्रश्न है, यह बिलकुल आवश्यक है | 
यह स्वथा उचित कहा जायगा, क्योकि जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ संसद्‌ में जनता का 
सच्चा प्रतिनिधित्व रहता है ओर वहाँ सभी संस्थाओं के ऊपर संसद्‌ का अन्तिम रूप 
से नियंत्रण रहना ही चाहिए। इसके अभाव में न तो प्रजातंत्र का कोई अर्थ होगा 
ओर न स्थानीय संस्थाएँ ही ग्रजातंत्रीय जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 
इस भाँति वित्तीय और न्यायिक नियंत्रण भी बहुत हृद तक आवश्यक हैं | शासकीय 
नियंत्रण भी बहुत दूर तक बिल्कुल अनिवाय है। लेकिन, इस सम्बन्ध में एक ही 
बात असह्य और खतरनाक हो जाती है; वह है संसदीय और शासकीय नियंत्रण की 
भाड़ में नौकरशाही (3076&प०१७०६) द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण तथा 
उसकी धॉधली | इज्ञलेण्ड अथवा किसी भी संसदीय प्रणाली वाले देश में संसद्‌ की 
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इड्नलंड के स्थानीय शासन का प्रजातंत्रात्मक स्वरूप छ्प्पड 


आड़ से सरकार के विभिन्न विभाग स्थानीय सस्थाओं पर अनावश्यक नियत्रण और 
धॉाधली करते दिखाई देते है। यह स्थानीय शासन की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता के 
लिए सबसे अधिक खतरनाक बात है। यह स्थानीय शासन के अस्तित्व एवं उसके 
प्रजातंत्रात्मक स्वरूप दोनों के लिए महान्‌ विनाशकारी स्थिति है। स्थानीय शासन- 
के लिए ऐसी स्थिति से छुटकारा पाना बड़ा ही आवश्यक है। इड्डलेण्ड में नौकर- 
शाही द्वारा इस नियंत्रण के मनमाने प्रयोग की प्रवृत्ति बडे पेमाने पर बढ़ती हुईं 
दिखाई दे रही है। इसीलिए यहाँ के स्थानीय शासन के ग्रजातंत्रात्मक स्वरूप के 
सम्बन्ध में कुछ लोगों को संदेह-सा होने लगता है। लेकिन; यदि स्थानीय शासन 
की इकाइयाँ थोड़ी-सी सतकता से काम ले तो वे सबंदा अपने प्रजात त्ात्मक स्वरूप 
की रक्षा कर सकती है। 

निष्कष-- इड्लेण्ड के स्थानीय शासन के अन्तर्गत उपयुक्त कठिनाइयों एवं 
चरुटियो को देखकर बहुत-से व्यक्ति ऐसा सोचने लगते हैं कि यह प्रजातंत्रीय 
नही है या अगर है भी तो इसका यह प्रजातंत्रात्मक स्वरूप धीरे धीरे उपयुक्त कारों 
से लुप्त होता जा रहा है। लेकिन, वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। हम यह मानते है 
कि ऐसी कठिनाइयाँ मौजूद हैं जो इसके प्रजातत्॒त्माक स्वरूप और जनतवंत्रात्मक 
स्वभाव पर गहरा धक्का लगा रही हैं, लेकिन इस आधार पर इसका यह अथ 
कदापि नहीं लगाया जा सकता कि इदड्धलेण्ड का स्थानीय शासन प्रजातत्रीय है 
ही नही। वस्तुतः बात यह है कि इद्धलेण्ड का स्थानीय शासन सच्चे अथ में 
अधिक से अधिक प्रजातंत्रात्मक है, लेकिन इसके साथ कुछ कठिनाइयाँ एवं चुटियाँ 
हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए हर सम्मव उपाय किये जा रहे हैं। जहाँ तक 
बनावट-सम्बन्धी चुटियों का प्रश्न है, इसके लिए भी अनेक महत्त्वपूण कदम उठाये 
जा चुके हैं और अमी भी इस ओर प्रयत्न जारी हैं, जिनकी चर्चा संरचना 
(80"प0प7:६) वाले अध्याय में की जा चुकी है। जहाँ तक स्थानीय इकाइयों 
के हाथ से कामो के छीने जाने का प्रश्न है, यह भी इसलिए किया गया है कि 
इन इकाइयो के जिम्मे कामो की सख्या अधिक हो गयी है और ये उन सबों को 
अच्छी तरह अमी पूरा नही कर पा रही हैं। लेकिन, ये इकाइयाँ इन कामों को 
पूर्ति के योग्य अपने को बना लेने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील हैं और आशा है, यह 
स्थिति शीघ्र ही काबू में आ जायगी। जहाँ तक केन्द्रीय नियंत्रण की बात है, 
यह बहुत हद तक आवश्यक है, लेकिन इसकी आड़ में नोकरशाही की धाँवली के 
ग्रति स्थानीय इकाइयों कों सतक रहना चाहिए। यह सतकता भी उनकी ग्रजा- 
तंत्रात्मक जागरूकता के साथ शनेः-शनेः बढ़ती ही जा रही है। इन सब बातों 
को देखते हुए यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि इड्जलेण्ड का स्थानीय शासन 
अधिक प्रजातंन्नात्मक नही है या इसका यह रूप लुप्त होता जा रहा है। साराश 
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रूप में बिना किसी संदेह के यही कहा जायगा कि इड्जलेण्ड का स्थानीय शासन 
हर हालत में अत्यधिक प्रजातंत्रात्मक स्वरूप वाला (08/080 867700"800 ॥7 
780076) एवं सच्चे अथ में स्थानीय स्वशासन! (7.06&] $७-(00ए०४- 
70670) है।"* 
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